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प्रस्तत पुस्तक श्री इलयास अहमद द्वारा लिखित ॥००१7067/5 रण (0५%. का. 
हिन्दी भाषान्तर है | हिन्दी जगत में इस विषय की पुस्तकों का पूर्ण रूप से अभाव है। 
इस विषय पर हिन्दी के न तो अधिक मौलिक लेखक ही हैं ओर न लिखित पुस्तक ही । 
इसके अतिरिक्त अनुवाद भी पर्याप्त नहीं मिलते । इसका कारण मुख्यतया यह है कि 
पारिभाषिक शब्दों की व्यापकता पर सभी एक मत नहीं | 
ऊची कक्षाओं में हिन्दी का माध्यम न होने के कारण भी ऐसी पुस्तकों का पठन- 
पाठन ओर लेखन अभी तक न हो सका। इन सब सीमाओं के भीतर इतनी बड़ी 
पुर्तैक का अनुवाद मूल पुस्तक के अनुसार ही हो एक दुष्कर काय था | साथ ही लेखक 
'की यह इच्छा थी कि अनुवाद मूल पुस्तक का शब्दश: भाषान्तर हो। बिदेशी विचारों 
शैही को नहीं बरन्‌ मुहावरों तथा वाक्यांशों को हिन्दी में ज्यों का त्यों परणित कर देना 
| सहज काय नहीं, फिर एसे बिषय पर जिसके पारिभाषिक शब्द नित्य नये ओर सहस्रों 
” की संख्या में बनते चले जा रहे हैं और जिनके मृल आधार विदेशी भाषाओं की धात॒एँ 
, हुआ करती हैं ओर जिनका व्यक्तीकरण भी उन्हीं भाषाओं में प्रचलित हो चुका है।. 
ऐले स्थलों पर उपयुक्त अनुवाद की समस्या और भी कठिन हो जाती है | 
इन कठिनाइयों का सामना करते हुए उपयक्त पुस्तक का अनुवाद जिस रूप में हं। 
खका है पाठकों के सामने भ्रस्तत है। पुस्तक हिन्दी के विकसित क्षेत्र में यदि किब्चित 
सात्र भी उपयोगी सिद्ध ह। सकेगी तो हम अपने इस प्रयास को सफल सममेंगे। 
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भरी उल्लिखित बस्तुओ्रों में जो राज्य को स्थायी बनाने में अधिकाथिक योग देती है 
बह है बच्चों की शज्य के प्रति शिक्षा; क्ष्योंकि यदि राज्य के विधान के ठिद्वाम्तों से नागश्कि 
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प्राम्भिक क्‍या. 

राज्य (87. 77)-सम्यता-खचक संस्था (7877707709) 
सारे सभ्य मनुष्य किसी न किसी राज्य के अन्तेगत हैं । लेकिन इसके यह मानी 
नहीं कि सनुष्य सदेव से ही राज्य में रहते आये हैं। मानव जाति के इतिहाघ्त में ऐसी 
भी जंगज्ञी अवस्थायें आई हैं जब मनुष्य गिरोहों और क़त्रीलों में रहा! करते थे । किन्तु 
हम उन्हें आधुनिक परिभाषा में राज्य नहीं कह सकते | राज्य बह राजनोतिऋ “जाति' 
(0077प070745) है जिसकी स्थापना एक सीमित भूभाग में क़ानून और शान्ति क्रायम 
रखने के लिये की गई है। संगठन तथा क़ानून बनाने और लागू करने का कार्य शासन 
((+०ए९7०४797) द्वारा किया जाता है। अतएव राज्य के कुछ आवश्यक अंग हैं जो 
इस प्रकार हैं :--(१) निश्चित जनसंख्या (२) सीमित भूभाग (३) एक प्रकार का शासन 


(४) राजसत्ता (8307०70ं४ 709) था ऐक्य (पएा४४) जो शासन द्वारा क्रायम रक्‍्खा 
जाता है । द 


शांसन--राज्य का पूववर्ती 


-*अब यह साफ़ जाहिर है कि राज्य स्वतः पूर्ण है और शासन उसका एक अंग हे 
उसी तरह जैसे हाथ और पेर अंग हैं हमारे शरीर के । मगर एक मानी में शासन राज्य 
का पूर्ववर्ती है। उस ज़माने में भी जब मनुष्य गिरोहों (270प09) और क्रबीलों (6६77088) 
की ज़िन्दगी बसर करता था निश्चय ही नियंत्रण के कुछ नियम थे, उन्हें हम आज के 
अथ में संगठित राज्य भत्ते ही न कहें । खानाबदोशी की हालत में अपने ढोरों को लिये 
हुये चरागाहों की तलाश में इधर से उधर घूमने वाले क़बीलों को हम राज्य नहीं कह सकते 
क्योंकि वे किसी निश्चित भूभाग के निवासी न थे। मगर उन पर बड़े-बूढ़ों (70978) 
का नियंत्रण था और उनका जीवन परम्परागत रीति-रिवाजों से नियमित था। भिन्न- 
भिन्न क़बीलों में बड़े बूढ़ों का यही नियंत्रण तत्कालीन शासन का स्वरूप था हालांकि 
पारिभाषिक तौर पर वे राज्य नहीं कहे जा सकते। इससे यह साक-साफ़ ज़ाहिर हों 
जाता है कि शासन राज्य से घुराना है? । राज्य का विकाप सभ्यता की उन्नति के साथ- 
साथ शासन के बाद हुआ | पा 


'भककराजपाआ-तमा» सशपनमर: की ५३० सटे: 
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(20५७:07767६. 9. 2.) 


ही शासन-यन्त्र 


शासन की उत्पत्ति पर भिन्न-भिन्न मत 


जिस प्रकार राज्य की उत्पत्ति) के बारे में राजनीतिक दाशनिक एक मत्त नहीं उसी 
तरह शासन की उत्पत्ति के बारे में भी भिन्न-भिन्न रायें हैँ। साधारण रूप से हम कह 
सकते हैं कि शासन का अस्तित्व मानव-समाज फी उत्पत्ति का सहवर्ती है क्योंकि माता- 
पिता का अपनी संतान पर नियंत्रण ही शासन का पहला स्वाभाविक रूप था। शासन 
की उत्पत्ति के इस मत को पैतृक मतः (28॥8778) ४॥००79) कहते हैं इसका 
प्रतिपादक अरस्त्‌ (&778000]0) था। लेकिन दूसरे राजनीतिक दाशनिकों ने शासन के 
आविर्भाव को अन्य तोन तरीक़ों से समझाने की कोशिश की है* । 


पहला पौराणिक मत ([,02०70&87ए $॥6079) हैं। इसकी उत्पत्ति यूनान में 
हुईं | यहाँ स्पाटो और एथेन्स के शासनों की बुनियादें क्रमशः लाइकरगस (9०प्राः'्ठ५5) 
आर सोलन (850]07) के नामों से संबंधित हैं। इसी तरह रोस का व्यवस्थापक न्यूमा 
(9) था । इसके यह मानी हुये कि इन जमातों के प्रथम शासन की बुनियादें 
पोराशिक व्यवस्थापकों (,92870097'ए ,628।90078) हारा डाली गई' । संगठित 
राज्य ये बाद में बनीं । 

दूसरा है वअतिभोतिक मतः (९४800 ए809] ५607'9)। इस मत के प्रति 
पादकों में हाब्ल (09088), लॉक (,007०) तथा रूसो (0५७88०४७) के नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैं. हव्स के मतानसार शासन की अहमियत ज्यादा और राज्य की 
कम है क्‍योंकि बग्रेर किसी नियंत्रण के राज्य का अस्तित्व केवल तथाकथित है। लॉक 
के अनुसार भी संगठित ज़िन्दगी की जरूरत इसलिये पड़ी कि शुरू में न तो कोई 
उ्यवस्थापित क्रानून थे और न कोई न्यायाधीश । अत्येक व्यक्ति स्वार्थी होता है और उसे 
केबल अपने से ही मुहब्बत होती है| वह दूसरों की सम्पत्ति हड़प कर जाना चाहता है। 
इससे हर शख्श का जानोमाल खतरे में पड़ जाता है और इसलिये इनकी सुरक्षा के लिये 
शासन क़ायम किया जाता है। इसी तरह रूसो ने भी शासन को जनता का ऐसा 
ग़ुमाश्ता (82०709) क़रार दिया है जो उसके जानोमाल को हिफ़ाज़त करता है। उसकी 


राय में शासन की प्रवृत्ति पतनोन्मुख होती है और इसे अत्याचारी तथा स्वेच्छाचारी 


बनने से बचाने के लिये समय-समय पर बदल देने की ज़रूरत है । 


तीसरा ऐतिहासिक मत! (500709] ॥9607 9) है। इसका दावा है कि 
शासन की उत्पत्ति समाज के आदिम काल ही में पड़ गईं थी । समाज-शाख््र के अन्तेंगत 
को गई खोजों ने यह्‌ साबित कर दिया है कि आदि काल में मानव-जीवन वेयक्तिक न 
था । मनुष्य गिरोहों में मेल्ोमुहब्बल से रहते थे इसलिये उन दिनों समाज की इकाई 
या तो क़बीला था या 'कुल्न-चन्ह-खमूह” (]'0097 870प७) । सभ्यता के विकास के 
साथ-साथ ये समूह गोत्रों (0878) में विभाजित हो गये और आगे चल कर यही 


१ देखिये ग्रेरी पुस्तक “फरट पिंसपिल्ल ऑफ पोलिटिक्स?ः (४6 78६ ऐस्तंपटाए05 
० 707009) 
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पहला अध्याय द ई | 


गोत्र भिन्न-भिन्न कुनबों .में बँठ गये | इसी सत के आधार पर आधुनिक लेखक, अरस्तू 

के 'पेठ़क मत? को नहीं क़बूल करते। उनका विश्वास है कि क़वीलों में बढ़े-बूढ़ों का 
के 2 । ६ 

नियंत्रण शासन का पहला रूप था । ,कुनबों की उत्पत्ति तो बहुत द्न बाद हुई । 


शासन का पहला रूप क्‍ द 

शासन की उत्पत्ति के विषय में इन भिन्न-भिन्न मतों में कितनी सच्चाई हे यह 
कहना कठिन होगा । लेकिन जहाँ तक शासन के प्रथम रूप का सवाल है लेखकों में कोई 
सतभेद्‌ नहीं । चाहे यह हक़ीकियों पर बड़े बूढ़ों का नियन्त्रण रहा हो या मनुष्य को 
पाप ओर कुकर्मों से बचाने के लिये परमेश्वर द्वारा भेजे गये किसी पैग्रम्बर का प्रतिवन्ध 
अथवा किसो ताकतवर तथा चतुर मनुष्य का अन्य मनुष्यों पर नियन्त्रण रहा हो, इस 
पर सभो एक मत हैं कि शासन का पहला रूप वेयक्तिक था। यदि वह सुशासन होता 
था तो डसे एक-तन+ ( (०7970॥89 ), बादशाहो ( 7टंग४४४9 ) या राजत्व 
(70099)09 ) कहते थे। कुशासन होने पर उसको स्वेच्छाचारी शासन, ([2098]90४४877), 
_ स्वेरतन्त्र ( ७ ७४007809 ) या कठोर शासन ( '978779 ) कहते थे । 


शासन के अच्छे ओर बुरे का विचार 

शासन की स्थापना के साथ साथ डसकी अच्छाइयों और बुराइयों पर ध्यान नहीं 
दिया गया। इसका कारण आरम्भिक समाज का धार्मिक रूप था। शासक के दुर्गणों 
का विवेचन प्रायः पाप समझा जाता था। अगर राजा अच्छा होता था तो ख्याल किया 
जाता थाकि इश्वर ने अपने सेवकों क। सब्चचरित्रता स खुश होकर उसको भेजा है। 
अगर वह बुरा होता था तो प्रजा उसका दमन अपने कुकर्भों का फन्न समझ कर सह 
लेती थी । इसीबिये अनन्त नारकीय यातना के भय से लोग शासन की सत्ता के खिलाफ 
आवाजु न उठाते थे। जलकिन सभी जगह ऐसा न था। कुछ ऐसे मी जगहें थीं जहाँ 
मज़हब का इतना गहरा असर न था और जोवन परम्परागत ररेवाज़ों में इतना नहीं 
बँघा था । ऐसी जगहों में लोगों का विचार-स्वातन्ञ्य मिल्ञा और वे शासन की अच्छाइयों 
और बुराइयों पर सोचने लग । इसके साथ-साथ जीवन को अधिक सुखों और नेतिक 
बनाने के लिये दूसरे तरीके भी खोचे गय । 


यूनान में रोजनीतिक विचारधारा का आरम्भ 


ऐसी विचारधारा सबसे पहले यूनान में शुरू हुईं। इसके कारणों का उल्लेख अगले 
अध्याय में किया जायगा। आचीन यूनानियों न, न केबल एक व्यक्ति द्वारा शासन! पर 
ही सोचा बल्कि 'कुछ व्यक्तियां द्वारा' तथा बहुत व्यक्तियों द्वारा! शासनों पर भी गौर 
करना शुरू किया । सिफ़ इतना द्वी नहीं, उन्होंने इस पर भी विचार किया कि शासन 
ओर राज्य “कुदरतो हैं या इक़रार याफ़्ता, । अतः कुछ लागों का राय में शास्रन को ही 
जमात की अच्छाई के लिये सभी काम करने चाहिये थे। दूसरे लोगों ने वैयक्तिक 
स्वतन्त्रता पर अधिक जोर देकर शासन का “अनिष्टकारी? करार दिया। इस तरह 
.. राजनीतिक विचार धारा के प्रारम्भ से ही शासन का विषय विवाद अस्त रहा। यह 


शि प 





. छ द ,.. शासन-सन्त्र 


निश्चित न हो सका कि शासन “निर्विबाद रूप से लाभकारी? है. या पूर्ण रूप से अनिष्ट- 
कारी होते हुते भी अनिवाये | यह भी न तय पाया गया कि कैसा शासन लाभकारी है-- 
'एक व्यक्ति द्वारा, कुछ व्यक्तियों द्वारा! बहुत व्यक्तियों दवरा! अथवा इन तीनों का 
एक मिश्रित रूप ( श(56० ईएएए॥7 ० (०ए७४७४॥7876 ) |. 


 शोम ओर मध्ययुग की विचारधारा 
रोम बालों ने भी शासन-सम्बन्धी यूनानी विचार धारा का अध्ययन किया परन्तु 
उन्होंने शासम के मिश्रित रूप को अधिक पसन्द किया और उन्होंने अपने राज्य के 
संगठन में | 'कांसल! ( 0075प) ), सेनेट (56॥०0० ) और रोमनस पापुलस 
( ॥00779870 08 70.9ण०ो४७७ ) को स्थान दिया । अध्य-युग में शासन के रूप पर ज्यादा 
बाद-विवाद न हुआ और आम तोर से एक व्यक्ति द्वारा शासन' की प्रथा रही, चाहे बह 
शासन पोष का रहा हु), चाहे सम्राट का ( #77797/07 ) । 


आधुनिक विचारधारा 

आधुनिक युग के आदि काल में भी एक व्यक्ति द्वारा शासन काफ़ी प्रचलित रहा | 
बादशाहों ने बड़े-बड़े राज्य स्थापित कर लिये थे तकिन कुछ ही अर्से के बाद जनता ने 
राजा का विरोध करना शुरू छिया और राजा के निरंकुश शासन के अधिकार को 
मानने से इनकार किया। बादशाहों का दावा था कि वे देवी अधिकार! ( ]00ए70 
छा8॥४ ) से हुकूमत करते हैं और आज्ञा-पालन ही प्रजा का कतंव्य है । लेकिन जनता 
का कहना था कि बादशाह उसके गुमाश्ते ( 88078 ) हैं और अच्छा शासन उनकी 
जिम्मेदारी हैं। यहीं नहीं, जुल्म करने पर उनका क़त्ल भी जायज्ञ है। इस बिरोध का 
असर यह हुआ कि कुछ समझदार बादशाहों ने अपने होश संभाले और नेकनीयती 
से हुकूमत करना शुरू कर दिया, प्रजा को सनन्‍्तुष्ट करने के लिये भाँति-भाँति के सुधार 
किये । लेकिन जनता उनकी चाल्ाकी के फन्‍्दे से दूर रहो । इधर कुछ राजाओं ने प्रजा 
से पहले ही से झगड़ा खड़ा कर रक्‍खा था। इनमें सब से पहला नाम इंगरलैेंड के 
बादशाह जेम्स प्रथम का आता है । उसे “यूरोप का सब से शिक्षित मूख! ( ए5080 
(00) 70 00॥7780670077 ) कहा जाता है। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी चाल्स 
प्रथम को इसी मसज्ले पर अपनी जान से हाथ घोना पड़ा। अन्त यहीं न हुआ । इसी 
खानदान के दूसरे बादशाह जेम्स द्वितीय को ज्ञान लेकर देश से भागना पड़ा। इस तरह 
१६८८ को गॉरबपूरण राज्य-करान्ति! ( (७]077008 ॥०ए०!०७४०॥ ) के बाद इंगलेंड 
में जनतां की प्रतिनिधि सभा, पालिमेंट की प्रशुता मजबूती से क्रायम हो गई और नये 
बादशाह विलियम को पालिसेट की राय से हुकूध्तत करने पर मजबूर होना पड़ा। यहीं 
से इंगलेंड में बादशाहों के स्वेच्छाचारी शासन का अन्त होता है और “उत्तरदायी” या 

पालिमेंटरी शासन की बुनयाद्‌ पड़ती है | 

क्‍ अमरीका ओर फ्रांस जा 

हालांकि अंग्रेजों ने अपने मुल्क में प्रतिनिधि! और “उत्तरदायी”? (१७७7680708 
0४७ 870 6४[००78]0]9) शासन की स्थापना की, लेकिन वे स्वजनों द्वारा अमेरिका _ 


पहला अध्याय द कर छ 


में स्थापित उपनिवेशों को शासन के वही हक़ देने को तेयार न थे । उन्होंने यह आवाज 
बुलन्द की कि इंगलेड की लोकसभा पालिमेंट को, जिसमें उनका कोई प्रतिनिधि नहीं 
बुलाया ज्ञाता, उन पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं । इस माँग के न पूरी होने 
पर उपनिवेशों का विरोध धारे-घीरे इतना बढ़ गया कि १७७६ में उन्होंने अंग्रेजों के 
खिलाक़ आम बग्रावतखड़ी कर दी और अमेरिका की आज़ादी का एल्लान कर दिया। 


इसके परिणाम स्वरूप “अमेरिका के संयक्त राज्य” नामक अज्ातंत्र राज्य को स्थापना हुईइं।. 


उन्होंने स्वयं अपने शासन विधान का निमौण किया | हालांकि उन्होंने भी अतिनिधि 


कक, है ० 


शासन” क़ायम किया ल्ाकन उसका स्वरूप पांतिमंटरा फक्रस्म का न होकर अध्याज्षात्मक, 0, 
( 77"687087%& ) हुआ | अमे।रका के बाद फ्रान्स की जनता ध्धी १७८६ में ह 


अपने अत्याचारी शासक के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई | वहाँ कई “शासन-बविधानों 
((2078%0प५0४078) को अमल में लाने की कोशिश की गई | इस विश्वव के पीछे 
मान्टेसक्यू की विचार धारा थी। उसने फ्रान्स की जनता को सममाया कि फ्रॉस के 
मुक़ाविले में इंगलंड में ज्यादा आज़ादी हैं। उसकी समम्त में इसका कारण यह था कि 
इंगलेंड में शासन को तीनों शर्क्तियाँ “्यवस्थापिकाः (,02878)9॥ए6) कार्यकारिणी 
(॥7:260प096) ओर नन्‍्यायकारिणी (०४००४७79) एक दूसरे से खतंत्र हैं। इसके 
विपरीत फ्रांस में सारी शाक्ति बादशाह के हाथ में छोंन्द्रत थी । मॉन्टेसक्यू को यह घारणा 
ग़लत थी । 


शासन को नयी किसमें 


. इन तीनों क्रान्तियों ने इंगलेंड, अमेरिका और फ्रांस ही में नये शासनों की स्थापना 
नहीं को बल्कि सारे यूरोप में राष्ट्रीयता और भ्रज्ञातन्त्रवाद की लहर दोड़ा दी । शासन 


क॑ वे साधारण रूप जिन पर यूनान में विचार किया जा चुका था, अब जदिलता घारण 


करमे लगे। अब उनका बगीकरण प्लेटी ओर अरस्त के क्ायदों स नहीं किया जा सकता 
था क्‍योंकि इन तीन क्रान्तियों से प्रत्येक राष्ट्र का स्वच्छत श्रयोगों क लिये विस्तृत क्षेत्र 
मिल गया। इस तरह स्विटज़रलेंड ने अपनी परम्पर। आर स्थानीय परिस्थितियों के 
अनुसार एक नये ग्जातंत्रवाद को अपनाया | हाल हां में जापान ओर जमेंनी ने अपने- 
अपने तरीक़ों पर प्रयोग करके नये शासन स्था।पत किये | सोवियत रूस ने तो नई 
संस्थाओं का प्रयोग करके एक नई सभ्यता को जन्‍म दिया है। इटली ओर जमेनी के 
तानाशाहां ने भी प्रज्ञातंन्रवाद के दायरे के अन्दर नये-नये प्रयोग किये हैं अतएबव गत 


युद्ध (१६३६-४५) उपनिवेशी (॥9४०७) और अलुपनिवेशी ((8५670॥98) राज्यों को 


हं। लड़ाई नहीं थी बल्कि वह आदर्शों, उच्चाकांज्ञाओं, अजातन्त्रवादु और तानाशादह्दी तथा 
उपयोगिता (५७)७७) और शासन के स्वरूपों का संघष था। 


झासन के नये कतंब्य (7'(]ए0707४8) 


हमें यह न मान बंठ लेना चाहिये कि सिफ्त शासन के रूप ही में परिवततन हुआ 
है | शासन के कतेब्यों में भा काक्ती कक्े आ गया हैँ। उन्नीसवीं सदी के पूवराध तक 
लोगों का यह विचार था कि शासन के केवल दा कार्य हे--पहला मुल्क की हिफ़ाजत 


हैः क्‍ शारसनं-येन्त्रै 


करना और दूसरा आन्तरिक शान्ति कायम रखना ।१ इसलिए शासन काय में ज्यादां 

आदमियों की ज़रूरत न पड़ती थी। लेकिन १८७० इई० के बाद शासन का काय-्षेत्र 

बहुत बढ़ गया। उसका नियंत्रण हमारे आर्थिक जोवन पर ही नहीं बल्कि हर एक 

सामाजिक ज्षेत्र में है। इधलिये शासन-काय की इस वृद्धि के कारण अगशित क्लकों 
ओर अफसरों की आवश्यकता होती है और समाज स्वयं एक बड़ा संगठन (0789 पं- 

29007) बन गया है। इसीलिए स्वर्गीय प्रोफ़ेसर आरहमवालाज़ ने आधुनिक राज्य 

तथा इसके शासन को राज्य तथा शासन कहना उचित न समझा | उनके मतानुसार 

आज का राज्य एक महान समाज” (6 ५7/७७॥ 50009009) है और शासन !' 
,उप्का 'संगठनै! । (07287728007)) 'शासन के इस नये रूप” के साथ उसके कार्यों 
में भी परिवतेन हुए हैं और इन परिवतेनों ने एक नई सभ्यता का द्वार खोला है । 


निर्माणक नागरिक की आवश्यकता 

... इससे साफ़ जाहिर है कि पहले कोई भी नागरिक किसी भी शासन के अन्‍्तेगत 
“अप्रतिरोधी! (?888776) बन कर रह सकता था परन्तु आज वह उसके कार्यों तथा 
रूप के प्रति उदासीन नहीं रह सकता। आज की नागरिकता का आधार जन-सत्ता 
को घारणा' ((०700७.४07 ० ?6०9]०!४ 507०7०27009) है। आज का नाग- 
रिक निष्क्रिय और विवेकहीन नहीं रह सकता क्योंकि तानाशाहों तक ने भी यह महसूस 
किया है कि किसी न किसी रूप में शासन के पीछे जनता की अनुमति आवश्यक है | 
अगर अरस्तू के समय में यह जरूरी था कि लोग शासन-विधान के तत्व को समझें 
तो आज और भी आवश्यक है कि लोग अपने समय के शासन और उसके विधान 
से भज्नी-भाँति परिचित हों | आज केवल विधानों में ही जटिलता नहीं आइ है बल्कि 
शासन के कार्यों में भी महान परिवर्तेन हो गये हैं। आज हमारे समय को सबसे बड़ी 
माँग है कि आगे आने वाली संतानें केवल अपने ही विधान को न समझ कर शारे 
संसार के विधानों को सममने की कोशिश करें | क्‍योंकि निर्माणशील नागरिकता का - 
तक़ाजा है कि लोग जीवन के सारे मसलों का समझे और उनका निदान ढेंढ़ें।इस 
पुस्तक में शासन के सेद्धान्तिक और व्यावह।रिक रूपों का तुलनात्मक अध्ययन किया 
गया हैं। उम्मीद है कि साधारण नागरिक अपने और अन्य देशों के 'शासन-यंत्र” का 
अथे और उत्तकी अहमियत को समम सकेगा । द 





*लास्की--पार्लिमेंटरी गवर्न्मंट इन इंगलैंड पृष्ठ २१ 
१६वीं सदी के पुलीस-राज्य (?0॥०९ 5६४८९) ने बीसवीं सदो के समाज सेवक राज्य 
(50०8] 56:7ए70०७ 5:2८6) को स्थान दिया । फ द 


दूसरा अध्याय 
शासन के रूप 


सर्व प्रथम यूनानियों में राजनीतिक बिचारधारा का आरंस्म 


“राजनीतिक विचारधारा का आरम्भ” जैसा कि बाकर (3977767) महोदय का 
कथन है, “सब प्रथम यूनानियों में हुआ । इसका आदि कारण यूनानियों का स्पष्ट हेतुवाद 
(09॥079)7877) है | भारतीयों और यहूदियों के समान यूनानियों ने धर्म को अपना 
अध्ययन क्षेत्र नहीं बनाया, संसार के रूप को उन्होंने विश्वास रूप से नहीं देखा वरन्‌ 
चिन्तन का सहारा लिया । उनके मस्तिष्क में दृश्य-जगत के प्रति उत्सुकता जगी और 
उन्होंने तके की सहायता से विश्व को समभने का प्रयल्न किया” |" इस अन्वेंषक प्रवृत्ति 
तथा प्रकृति-रहस्योद्घाटक बुद्धि द्वारा उन्होंने न केवल भाषा (89०९०॥) और पदाथ 
(080067) के गुणों (77709०7088) पर मनन करके तकशाश्र ([,0280) और 
ज्यामिति (७७०776॥79) को जन्म दिया वरन्‌ राज्य के गुणों का अनुशीलन करके 
राज्य-विज्ञान (8007708 ०/ 896) का भी स्वरूप-निमोण किया। प्रारम्भ में उन्होंने 
विश्व की प्रकृति ()090७7०) और निर्मोण (()०४8४४0०४07) पर खोज की जिसके 
परिणाम स्वरूप एक निश्चित 'भौतिक-विज्ञान-वेत्ता-स्कूल' (850000] ० 7#श 0०808) 
का विकास हुआ । परन्तु शीघ्र ही उनका ध्यान प्रकृति से मनुष्य की ओर अग्मसर हुआ 
ओर “मानव-प्रकृति-अध्येताओं' (नपर॥877805) अथवा “कूट तार्किक्रों' (5090848) 
का उदय हुआ । 

यूनान में राज्य-विभिन्नता 
.. प्रत-बाहुल्‍य होने'के कारण यूनान में आरम्भ से हो एक-राज्य न स्थापित हो 
सका-। वहाँ छोटे-छोटे भूभागों में अलग-अलग नगर-राज्य (20ए7 89068) थे । उनमें 
भिन्न-भिन्न प्रकार के शासन तथा संस्थाये थीं। मानव-संस्थाओं की इस विभिन्नता के 
कारण यूनानियों को केवल तुलना तथा प्योज्नोचन करने का ही अवसर नहीं प्राप्त हुआ 
वरन्‌ विभिन्‍न प्रकार के शासन-रूपों के उत्थान-पतन के कारणों, उनके दोष और गुण 
तथा अपने राजनीतिक जीवन को अग्नसर करने के साधनों पर भी बिचार करने का. 
अवसर मिला |. री हे 


. $ अरनेत्ट बाकर (8870०७४८ 57८०7) कृत प्ल्लेटो ऐ.एंड हिज़ प्रड़िसेसर्स (?800 धाते 8 


..  श646८683073) पृष्ठ १ | 





हि 5 शासन-यन्त्र 


शासनों का वर्गीकरण ; हेरोडोटस (87080/007'ए8) और 
सुकरात (5005. 785) 


अतः स्वभावतः यूनानियों ने सब प्रथम शासन के विभिन्‍न रूपों का वर्गीकरण 
किया। इसका प्रथम संकेत हेरोडोटस ने दिया है। उसने एक-तन्त्र, कुलीन-तन्त्र; तथा. -+ ४५ - 
प्रजा-तन्त्र (१[0797009, &7०४80007809 ७870 4)877007809%) के गुणों की । 
तुलना करने के पश्चात यह स्पष्ट किया है कि जब राजा बलोन्मत्त हो जाता है तब एक- 
तन्‍्त्र कठोर शासन में बदल जाता है; जब कुज्नीन बगें (४००॥69) का पारस्परिक 
कलह गृहयुद्धों का रूप धारण करता है और कोई अत्याचारी राज्य-सत्ता हस्तगत कर 
लेता है तब कुज्ञीन-तन्त्र कठोर शासन का रूप घारण कर लेता है; ओर जब अज्ञानता 
तथा पतनवश किये हुए जनता के विद्रोह का नेतृत्व कोई शक्तिशालो पुरुष प्रहण कर 
शासन-सूत्र अपने हाथ में कर लेता है और भय तथा बल्न प्रदर्शन द्वारा शासन करना 
आरम्भ करता है तब प्रजातन्त्र कठोर शासन के रूप में बदल जाता है। इसके बाद पे 
सुकरात का वर्गीकरण आता दे, यह हमें जेनोफ़न (2०709॥07) द्वारा ग्राप्त हुआ 
है। सुकरात ने भी एक-तन्त्र, कुल्ीन-तन्त्र और प्रजञातन्त्र पर सबिस्तार लिखा है | उसके 
अनुसार शासन का अन्तिम रूप सदेव अहितकर है क्योंकि इसका आधार अज्ञान है। 
वह एक-तन्त्र को अच्छा मानता है क्योंकि राजा क्वानून का अनुगामी और प्रजा की 
सम्मति से शासन करनेवाला होता है, परन्तु कठोर शासन में वह मनमानी करता है । 
इसी प्रकार कछुलीन-तन्त्र उत्तम है क्‍योंकि इसका आधार योग्यता है। किन्तु अल्प-जन- 
तन्‍्त्र का मूल साधन सम्पति है। सुकरात शासन के केवल पाँच रूपों को स्वीकार करता 
है। वे हैं, एक-तन्त्र तथा कुलीन-तन्त्र, जो हिंतकर है और कठोर-शासन, अल्प-जन-तन्त्र 
: तथा ग्रजा-तन्त्र जो अहितकर हैं। 


 प्लेटों (0,270) का आदश 


। | श्् 

प्लेटो ने तीन प्रसिद्ध पुस्तकें (रिपबलिक!ः (8००प४०॥०0), पॉलिटिकस (१॥७ 
' ए07४०प८४) और 'लॉज (॥० ],9ए8) लिखी हैं। प्रथम पुस्तक में वह तक तथा 
ज्ञान की सत्ता का समथन करता है। वह चाहता है कि बौद्धिक कुलीन-तन्त्र राज्य पर 
नियन्त्रण रक्खे तथा पथ प्रदर्शन भी करे । इससे यह स्पष्ट है कि वह कुलीन-तन्त्र को क्‍ 
शासन का आदश रूप स्वीकार करता है। परन्तु उसी पुस्तक में वह एक स्थान पर हे 
लिखता है कि 'जब तक राजा दाशेनिक नहीं होते और दाशेनिक राजा नहीं होते तब 
तक यूनानी नगर ही क्या सम्पूर्ण मानव जाति भी अपने कष्टों से छुटकारा नहीं पा 
सकेती' । इससे हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि वास्तव में वह एक आदशे एक- 
तन्त्र” का समर्थक था। यह विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है जब हम देखते हैं कि वह 

. 'पालिटिकस में स्वेच्छाचारी शासक अथवा विद्वान रांजनीतिज्ञ का समर्थन करता है । 
उसका कथन है कि वास्तविक राजनीतिज्ञ राजा होता है क्योंकि पूर्ण ज्ञान उसी में 
सम्भव है, वह जनमत से मुक्त तथा कानून से अनियन्त्रित होता है । 





क् 


नि 


दूसरा अध्याय था 
प्लेटो का वर्गीकरण 


किन्तु यह सब उसके आदशे के अन्तर्गत था। जब बह आदरश राज्यों के स्थान 
में उस समय के वतमसान राज्यों पर बिचार करता है तब उन्हें अपने आदशं राज्य की 
कसौटी पर कसता है। 'रिपबलिक' में बर्शित आदश राज्य वास्तविक राज्यों पर निशुय 
देने के लिये मानदण्ड के समान है। यह स्वयं एक वर्ग है। चंकि वास्तविक राज्य 
आदश राज्य की समता नहीं कर सकते इसलिये वह उनका दो वर्गों में विभाजित 
करता है। प्रथम वर्ग में वे राज्य आते हैं जो आदश के अत्यधिक निकट हैं ओर दूसरे 
बर्ग में वे राज्य आते हैं जो आदश से दूर हैं। इस्र प्रकार उतने राज्यों का वर्गीकरण 
. शासकों की संस्यानसार तथा ज्ञान ओर अज्ञान ( जिनको शासक ग्रहण करते हैं ) के 
सिद्धान्तानसार किया है। उसके वर्गीकरण का हस निम्नलिखित तोन श्रेणियों में रख 
सकते हैं) ;-- 

१--पूर ज्ञानी राज्य--'रिपबलिक! का आंदश राज्य 

२--अपूण ज्ञानी राज्य>क्रानून पर आधारित 

३---अज्ञानी राज्य--- 

च कि पूर्ण ज्ञानी राज्य केवल आदश है इसलये उस समय के राज्य दो रूपों 

वेभाजित किये जा सकते हैं छ् 

( अ ) क़ानूनी राज्य (,8छ 5॥8॥68)--क्रानून-बिहित ज्ञान के अनुगासी । 

( व ) स्वेच्छाचारी राज्य--( (/9]07706 ०७" &॥7070787'9 509॥88) क़ानून 
का उल्लंघन करने वाले | द 

संख्यानसार क़ानूनी राज्य एक-तन्त्र कुल्नीन-तन्त्र और पभ्रजातन्त्र ( संयत ) हैं 
ओर क्वेच्छाचारी राज्य, कठोर शासन वाले, अल्प-जन-तन्त्र तथा प्रजा-तन्त्र ( असंयत ) 
हैं। इस प्रकार आदर्श एक-तन्त्र को छोड़कर उस समय के राज्यों में एक-तन्त्र सर्वोत्तम 
ओर असंयत प्रजातन्त्र निकष्टतम था | इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्लेटो उस समय 
के शासनों के रूपों का वर्गीकरण दो आधारों पर करता है :--(१) शासकों में ज्ञान 

का भाव या अभाव, (२) शासक। का संख्या | 


अरस्तू या अरिस्टॉटेल (४0870 77,9) का वर्गीकरण 


परन्तु अरस्तू का वर्गीकरण", यद्यपि कुछ अंशों में प्ल्ेटों से भ्रभावित प्रतीत 
होता है, वास्तव में निनज्ञ का है। स्व प्रथम उसने शासनों के वर्गीकरण में भी 
“टिलियोलाजिकल' (]'0]०002708)) पद्धति का उपयोग किया। प्लेटों के वर्गीकरण 





१ अर्नेंस्ट बार्कर--पप्लेटो एएड श्ररिस्टाटेल' (?]80० ४०३ /78:०४०) पृष्ठ २७३ और 

उसकी 'प्लेटो एण्ड हिज प्रेडिसेसस”, पृष्ठ २६० द 

ह २ इस सम्पूर्ण वर्गीकरण का श्राधार बार की '्लिटो एणड श्ररिस्टाढेल' हे। 
पृष्ठ ३२०७ २१० | 








9७ द शासन-यन्त्र 


की कसौरी क़ानून के प्रति श्रद्धा ओर अरस्तू के वर्गीकरण की नैतिक धम है क्योंकि 
राज्य एक नैतिक समाज है जिसका अस्तित्व सद्‌गुण की चर्मोन्नति के लिये है। इसलिये 
पूर्ण रूप से आत्सिक विकास को कायोन्बित करने वाले राज्य साधारण और इस 
_ शद्देश्य से दरवर्त्ती असाधारण या निकृष्ट कहलाये | स्वर्य अर॒स्तू का वर्गीकरण के विषय 
में निम्नलिखित विचार है |" 


(७) यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण राज्य में शासन या अधन्ध के लिए एक 
स्व प्रधान शक्ति की आवश्यकता है। यह सब प्रधान शक्ति अनिवार्य रूप से एक या 
कुछ अथवा बहुत मनुष्यों के हाथों में होती है। जब राज्य सब साधारण के हित 
के लिये अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तब वे सुव्यवस्थित कहलाते हैं। और जब 


शासकों के स्वार्थ के लिए, चाहे उलकी संख्या एक हो, कुछ हो अथवा बहुत, इस 


शक्ति का प्रयोग होता है तो राज्य कुण्यब्स्थित होते है। क्योंकि हमकी यह साथना 
पड़ेगा कि जो समाज के अंग हैं वे या वो नागरिक नहीं हैं, नहीं तो उनको शासन से 
ल्ञास उठाने का अवसर मिलना चाहिये। साधारणतः जन साधारः!श के हित के लिए 
एक व्यक्त के राज्य को एकतन्त्र ओर एक 7 अधिक किन्तु केवल कुछ हं। व्यक्तियों 
के राज्य को, शासन के सुयोग्य नागरिकों के हाथों में होने अथवा नगर निवासियों के 


लिए छत्यन्त हितकर होने के कारण “कुल्लीन-तन्त्र” कहते हैं। जब नागरिक एक बड़े 


पैमाने पर जनता के हित के लिए शासन करते हैं तब्र इसे बहुतन्त्र (20)0ए) कहते 
हैं * “इनके भ्रष्ट रूप हैं कठोर शासन एऋतन्त्र का, अल्प-जन-तन्त्र कुज्ञीन-तन्त्र 
का ओर म्ज्ञातन्त्र बहुतन्त्र का। कठोर शासन का उद्देश्य केवल एक व्यक्ति का स्वार्थ 
अल्प जनतन्न्र का केवल घनिक वर्ग का ओर अप्रजातन्त्र का केवल निर्धेन वर्ग का स्वाथ 
होता है; परन्तु किसी के दृष्टि में सावजनिक हित नहीं है / 


इस प्रकार अरस्तू ने विभिन्न शासनों के उद्देश्य पर भी बिचार कियाँ है। 
सावजनिक हित का ध्यान रखने वाले शासन साधारण ओर व्यक्तिगत बल्लवृद्धि के लिये. 


संचालित शासन निकृष्ट कहलाते हैँ। उसके बिचार में एऋ तन्त्र, कुज्ञीन तन्‍्त्र और 
_ बहुतन्त्र क्रमशः: सब जनसाधारण के हित के लिये एक व्यक्ति का शासन, कुछ ब्यापक 
हित के लिये बंशागत गुणों से युक्त कुछ व्यक्तियों का शासन तथा स्बेसाधारण की 
भत्नाई के लिये मध्यम वर्ग का शासन हैं। इसी प्रकार कठोर शासन-अल्प-जन-तन्त्र 
. तथा प्रज्ञातन्त्र शासनों से उसका तात्पय क्रमशः व्यक्तिगत बल-बृद्धि के लिये तथा 
निधन वर्ग के स्वार्थ के लिये शासनों से हैँं*। 
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 आरश्टाठेल की पालिटिक्स पृष्ठ ७८-७६ । 


२--ब्लन्ट्शली (807८४४॥) का कथन है कि प्रजातन्त्र 'निर्धन या अशिक्षित जनता का 
पनमानी शासन? (0००७]०८४४८४) कह्ठा जा सकता है; 7४6 प७००ए ० ६४७ 5६8८०, 9. 33) 


इस संस्करण में सार्वजनिक हित का ध्यान रखने वाले शावन का नाम राज्य! दिया है | 











दूसरा अध्याय... १ 


अतः यहाँ भी वर्गीकरण की कसोटी सम्पूर्णोतया शासकों की संख्यानुसार न 
होकर शासनारूदू सामाजिक वर्ग के अनुसार है। अरस्तू का वर्गीकरण इस अकार 
है (१) शध्सन का नेतिक लक्ष्य, (२) शासन का उद्देश्य, (३) सामाजिक बर्ग का प्रभाव 
और शासकों की संख्या | संख्यात्मक वर्गीकरण का आधार महत्वह्ीन है। सीली* 
566]69) लिखता है कि शासकों को संख्या के अनसार वर्गीकरण हमको अरस्तू 


से नहीं मिलता । फिर भी हम अरह्तू के वर्गीकरण को तालिका में निम्न लिखित ढंग से 


रख सकते हैं 








१0एह॥0..7 +%काणरफाअद्ाधतअपातालकसअपपफ) 


शासकों को संख्या .तथा शासन का लक्ष्य तथा उद्देश्य 
सामाजिक वर्ग _ द द 
साधारण दशा जिसमें | विशेष दशा जिसमें शासक 
साबेजनिक हित का ध्यान अपने ही हित का ध्यान 
रहता है रखता है । 
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एक व्यक्ति का शासन | एक-तन्त्र कठोर शासन 
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अल्प व्यक्तियों का शासन | कुलीन-तन्त्र 
अहु-व्यक्तियों का शासन बहु-तन्त्र 
शसन का चक्र 


अरस्तू ने शासन के रूपों का केवल वर्गीकरण हू नहीं क्रिया वन उल्ने 
यह भी दिखाया है कि किस प्रकार स्ामव इतिहास में शासन के एक छत ने दूसरे रूप 
का स्थान अहण किया है। उसके अनुसार प्राचीन जातियों में शालंन का सर्वेधथम रूप 
एकतन्त्र था | राजा प्रेम और न्याय के साथ शासन करता और अपनी अज्ा की संबा 
का सरसक प्रयत्न करता था| कालान्‍्तः में उसके उत्तराधिकारं जनवा के प्रति अपने 
कत्तेडय भूलने लगे ओर अपने राज्यों को व्यक्तिगत सम्पत्ति, जी मतमाना व्यय को जा 
सकती है, समझने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि थे प्रज्ञा के हितैष! न रह गये 
वे अत्याचारी हों गये और जनता भी उनसे घृणा करने लगी । स्वभावतः उनके विशुद्ध 
असन्तोष बढ़ता गया और कुछ योग्य व्यक्तियों या सामन्‍्तों ने उनका सिंहासनच्युत 
करके शासन-सूत्र अपने हाथों में लेलिया । किन्तु कालक्रमानुसार उतरक अधः्पतन के 
कारण शासन ने अल्प-जन-तन्त्र का रूप अहण किया क्योंकि वे अपने वर्मा हा पत्तपात 
करने लग गये | इसका फल यह हुआ कि लोग उनकी इंमानदारी पर सन्देह करने लगे, 


कक १ सीली (56००५) इन्द्रोडकशन द्ू पोलिटिकल साइंस पृष्ठ ४४ (प्रष्तठवंपटए॑णा ६०. 
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श्र $... शासन-यन्त्र 


अत: उनके विरुद्ध असन्तोष बढ़ा ओर उपयुक्त अवसर पाकर जनता ने उनके विरुद्ध 
खड़े होकर बहुतन्त्र की स्थापना की । यह बहुतन्त्र सम्पूर्ण जाति के हित के लिये हुआ | 
इसके पश्चात्‌ जनता के इस शासन का अधः्पतन आरम्भ हुआ और असंयत-समूह- 
शासन / (०0976 ) अथवा अज्ञानी शासन ने इसका स्थान लिया । इसके फर्स्तरूप 
समाज को पूर्ण बिनाश से बचाने के लिये एक व्यक्ति का उदय हुआ। इस प्रकार 
साबजनिक हित के लिये फिर एकतन्त्र की स्थापना हुई। अतः अरस्तू के अनुसार 
शासन के रूप चक्रवत्‌ परिवर्तित होते है ओर एक पूर्णचक्र के पश्चात्‌ जनता को 
शान्ति ओर ऐक्य देने के लिये शासन के प्रथप्त रूप का आगमन होता है। यह 
. परिवतेन चक्रै संक्षेप में इस प्रकार है :-- (१) एऋतन्त्र का पतन कठोर शासन के रूप 
में होता हे, (२) कठोर शासन का स्थान कुल्ीन तन्त्र प्रहण करता है, (३) कुल्ीन तन्त्र 
गिर कर अल्प-जन-तन्त्र हो जाता हैं, (४) अल्प जन-तन्त्र का स्थान बहुतन्त्र ग्रहण 
करता है, (५) बहुतन्त्र का पतन असंयत-समूह-शासन के रूप्र में होता है और 
(६) असंयत-समूह-शासन का स्थान फिर एकतन्‍्त्र ग्रहण करता है । 
पोलिबियस (70,शछाए8 ) ः 
अरस्तू के बाद पोलिबियस ने भी शासन के विभिन्न रूपों पर विचार किग्रा 
है। वह अरस्तू के वर्गीकरण को स्वीकार करता है परन्तु फिर कहता है कि हमको 
. डसी शासन को सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए जिसमें तीनों अंगों--एक-तन्त्र, कुलीन-तन्त्र 
.. और प्रजातन्त्र--का समन्वय हो । यह शासन का मिश्रित रूप है। रोम के शासन 
विधान में ( जिसका वह अनुशीलन कर रहा था ) 'कांसलो ( 00४8०) ) एकतन्त्रीय 
शक्ति का भ्रति रूप था, सेनेट”ः ( 80786 ) श्रकृति में कुल्लीन पन्‍्त्रात्मक थी और 
. 'पापुलस रोमेनस” रचना में प्रज्ञा-तन्त्रात्मक्ष थी। इसलिये पोलिबियस के अनुसार 
रोम राज्य की श्रेष्टता का कारण उसके शासन का मिश्रित रूप था | 


हर ... मेक्यावेली, बोदाँ ओर मॉन्टेस्क्यू 
. (/॥७09089 छा ,,॥, 500]॥708 3७९) ४0]7'98007ए9॥7 ) 
पोलिबियस के पश्चात्‌ और बहुत से विचारक हुए। इन्होंने शासन के विभिन्न 
रूपों का वर्गीकरण करने का प्रयज्ञ किया किन्तु जहाँ तक सिद्धान्त का प्रश्न था उनमें से 
किसी ने भी अरस्तू की परम्पत को नहीं छोड़ा। मेक्यावेली ने एकतन्त्र, प्रजातन्त्र 
तथा शासन के मिंश्रत रूप पर ओर बोदाँ ने एकतन्त्र, कुलीन तन्‍्त्र और प्रजा तन्त्र | 
पर विचार किया हैँ। उसने एक तन्त्र के तीन भेद किये हूँ :--(१) राजकीय एक 
तनन्‍्त्र जिसमें राजा इश्वरीय नियमों का पालन करता तथा जनता के हित के. 
लिये शासन करता है। (२) स्वेच्छाचारी राजा का शासन जो मनमानी तथा शक्ति- 
शाली किन्तु अन्यायी नहीं होता। (३) कठोर जिसमें राजा ईश्वरीय नियमों का 
_उल्लंघनकरता तथा जनता (पर अपनी सनक के अनुखार राज्य करता है। इसी 
. अकार मान्टेस्कयू न शासनों को प्रजातन्त्र, एकतन्त्र तथा स्वेच्छाचारी रूप में बाँटा हैं। 
अजातन्त्र शासन वे थ जिनमें सर्वोच्चि-शाक्ति जनता के हाथ में थी, एक-तन्त्र शासन वे... 


श्ि 


कु दूसरां अध्याय १३. 


थे जिनमें राजा लोग स्थापित नियमानसार शासन करते थे और स्वेच्छाचारी वे थे. 
जिनमें राजा लोग मनमानी शासन करते थे । 


आधनिक यग में अरस्तू के वर्गीकरण की उपयक्तता 
अरस्तू के वर्गीकरण की यह सरल रीति ( जिसको बहुत से लेखकों ने 
विभिक्न रूपों में अपनाया है ) आधुनिक शासनों के वर्मीकरण के लिये उपयोगी नहीं है 
क्योंकि इस समय शासनों का रूप-विभाजन नेतिक आधार पर नहीं होता ओर शासन 
. यन्त्र तथा संगठन इतने जटिल हो गये हैं कि आधुनिक राज्य की रचना के मूल लक्षण 
तथा तत्व इससे अछूते रह जाते हैं। इसलिये जैसा कि हम अभी आगे देखेंगे उनका 
वर्गीकरण विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जायगा | परन्तु इस अवस्था में हम यह जानने 
का प्रयन्लन कर सकते हैं कि अरस्तू का वर्गीकरण आधुनिक परिस्थितियों में उपयुक्त है 
अथवा नहीं । द 
सबप्रथम जब हम राज्यों) का वगीकरण संस्कृति राज्य” (00007 509॥88) 
ओर धयुद्धराज्यःः ( ७४७ 809॥68 ) ; 'वबेधानिक शासन ( (१078%6प४079] 
(30ए6707707॥ ) ओर 'स्वेच्छाचारी शासन! ( [)6590॥06 (0ए७७0067॥ ) 
में करते हैं तब इन वर्गीकरणों में हम लक्ष्य सिद्धान्त का उपयोग करते हैं। 
| दूसरे, यद्यपि आधुनिककाल में कुलीन-तन्त्र शासन के रूपों में नहीं मिलते हैं 
किन्तु इंगलड की 'लाड सभा? ( लिं०प९७ ० ,0708 ) ओर ज्ञापान की 'पियर सभा 
( छ0०78० ० 72९४78 ) प्राचीन कुलीन समाज के अविशिष्ट हैं। ये स्वतः शासन 
के रूप नहीं हैं 
तीसरे, जब पूजीवादी और समाजवादी राज्यों पर विचार करते हैं. तब इस 
बगीकरण में आधार, वर्ग! होता है । 
चौथे, अरस्तू के अथ में अब भी आधुनिककाल में इब्न सऊद, जाहिर शाह 
सम्राट सिकाडो ओर. सम्राट षष्टम जाज के शासन एऋतन्त्र के रूप में क्रमशः अरब, 
अफ़ग़ानिस्तान, जापान ओर इंगलड में वत्तमान हैं। इनमें से पहले दो साधारण 
एकतन्त्र हें क्योंकि शासकों पर अधिक अतिबन्ध नहीं हैं क्रिन्तु अन्तिम दो तो केबल 
नाम के लिये एक-तन्त्र है क्योंकि शासकों के अधिकार लिखित अथवा अलिखित कानूनों 
से सीमित हैं। वे उनके बाहर छुछ नहीं कर सकते । 
. पाँचवें, आजकल कठोर शासन अरस्तू के अथ में तो नहीं हैं क्रिन्तु हाल ही 
में हमारे राजनीतिक जीवन में तानाशाहियों (0)0090078)]08) का उदय हुआ है 
१, विद्यार्थियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए, कि राज्यों का वर्गीकरण कभी नहीं हो 
सकता क्योंकि उनसें समान अंग होते हैं। उनमें अन्तर केवल विस्तार या शासनों का होता है, 
इसलिये 'राज्यों का वर्गीकरण' कइना ग़लत है । इसका वास्तविक अर्थ शासनों का वर्गीकरण हे । 
२. प्लेटो ने महत्वाकांकछी युद्धप्रिय राज्य को 'टिमोक्रैसी! ( [१0०८:४०५ ) अथवा 
'टटिप्राकों' ( [॥फ8709 ) कहां है। देखिये फेरल ( ए77०)), 0 [00704 ५८४४०३ ८० ?0]- 
पट ऐचश08099ए ) पूष्ठ ३१ | 





१४ शांसनं-यन्श्रं 


और थे किसी हद तक प्राचीन कठोर शासनों के समान हैं। यह सच है कि आधुनिक 
काल में भी प्रजातन्त्र हैं परन्तु अरस्तू के बुरे अथ में नहीं। उसके मतानुसार प्रजातन्त्र 

का अर्थ था असंयत समूह का ओर निर्घेन वर्ग का शासन | इसीलिये “यह शासन 
. का निकृष्ट रूप समझा जाता है। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं उसने सुशासन को 
बहुतन्त्र (20॥+9) का नाम दिया है। किन्तु आधुनिक अर्थ में प्रजातन्त्र वह शासन 
है जिसमें सम्पूं जनता अपनी भल्ताई के लिये अपने तरीके पर अपना शासन करे। 
इसलिये इसका प्रयोग अरस्तू के बहुतन्त्र के लिये किया गया है । 


"वाधुनिक काल में अरस्तू के वर्गीकरण को अनुपयुक्तता ._ 

इन दृष्टान्तों के आंतरिक्त अरस्तू का वर्गीकरण आधुनिक काल में पूर्णतया 
अव्यवहाय है :-- क्‍ 

१--उसकी योजना में आधुनिक काल की भाँति शासन के भिश्रित रूप का स्थान 
नहीं था जैसे इंगठैण्ड के एक हं। शासन-विधान में राजा, पालिंमेन्ट और जनता, एक 
व्यक्ति, अल्प व्यक्तियों तथा बहुव्यांक्तयों के शासनों का प्रतिनिधित्व करते हैं । 

२--उसने संघ शासनों (9'७१०7७) (७0४४४.। को स्थान नहीं दिया । 
द ३-बह अतिनिधि--शासन पर विचार नहीं कर सझा क्योंकि उसे केवल्न नगर- 
. राज्य ही का ज्ञान था, आधुनिक राष्ट्रराज्य अथवा विस्तृत प्रादेशिक राज्य का नहीं | 
.. अतः वह नहीं जानता था कि स्थानीय शासन और केन्द्रीय शासन क्या होते हैं। 
. ४--वह यह भी नहीं सोच सका कि अलिखित शासन विधान सी हो सकता है 
. ओर पूवकत्ती दृष्टान्त तथा प्रथाएँ भा उपयोगी हो सकती हैँ । क्‍ 

४--डसकी योजना के अन्तगेत ब्लन्टशल्ली का बिचार-तन्त्र ([00007809) या 
घम-तन्त्र (()000/:809) भी नहीं आ सकता क्‍योंकि यह किसी मानव-सत्ता को, नहीं 
स्वीकार करता ओर सर्वोच्च-सत्ता को इश्वर, देवता या विचार में निहित ससमता है, 
. इसमें शासन काय चलाने वाले शक्ति के स्वामी नहीं बरन्‌ एक अदृश्य शासक के केवल 
. दास और मअतिनिधि हैं। पक 0 यह हक मल आओ 

... प्राचीन ओर नवीन ग्रजातन्त्रों में अन्तर 

... शासनों के इस वर्गीकरण के अध्ययन के पश्चात्‌ हम इस परिश्षाम पर. पहुँचते 
. हैं कि प्राचीन ओर नवीन भ्जातन्त्रों में केबल नामों का ही अन्तर, जैसा कि हम 
.  अरस्तू के भ्रजातन्त्र शब्द के श्रयोग में पाते हैं, नहीं है वरन्‌ अन्य दूसरे महान 
... (- यूनानी श्रजातन्त्र अत्यक्ष प्रजातन्त्र था किन्तु नवीन अप्नद्यक्ष या प्रतिनिधि 
.. अजातन्त्र है (707600 00 #०97०४७४४४४४४७ ॥026770078०५) । यूनानी राज्य... 
.. एक छोटा नगर-राज्य था और सारे नागरिक सा्वेजनिक सभा में एकत्रित होकर शासन: 
.. के कार्यों पर बाद-विवाद कर सकते थे। ब्राइस (87909) के शब्दों में यूनानी प्रजातन्त्र 
. की प्रधान विशेषता यह थी कि. 'किसी भी काय के लिये सर्वोच्च सत्ता नागरिक-संडली 


जे. ऑबमम 


दुसरा अ्रध्याय कर श्र 


के हाथ में रहती थी। वह मंडल्ली एक ही में लोक सभा, सरकार, कायकारिणी 
व्यवस्थापिका तथा न्याय समिति थो। कायकारिणो रूप में इसके बहुत से कत्तेठ्य थे-+- 
महत्वपूण प्रश्नों को मत द्वारा सुलमातो थी ; यह सेनापतियों तथा न्यायाधीशों को 
चुनती ही न थी बरन्‌ सेनापतियों को आदेश देता, विदेशी राज्यों के राजदूतों से परामशे 
करती, युद्ध की घोषणा करती, सुलह करती, सन्धि की पुष्टि करती घार्मिक अथवा 
नागरिक सावजनिक उत्सवों के लिये आज्ञा देती तथा सावनिक आय-व्यय का ब्यौरा 
रखती थी। व्यवस्थापिका सभा के रूप में यह स्थायी क़ानून पास करती, अपने दूसरे 
सम्मेलन की अवधि तक के लिये महत्वपूर्ण समस्यायों .से सम्बन्धित , राज्य-नीति 
निधोरित करती तथा सामान्य रूप से अथवा किसी विशेष घनिक वर्गों पर कर लगाता 
थी। यह संयुक्त रूप में अथवा भाग रूप में न्‍न्यायकारिणी समिति का भी काये करती 


थी। संयुक्त रू; में नागरिक मिलकर कार्य करते और भाग्य रूप में नागरिक मंडली कई 


समितियों में बँटी रहती थी जो बड़े रूप में पंच समुदायों के समान थीं। यह लगभग 

सभी प्रकार के मुकदमें--सिवित्न, फ्रोजदारी इत्यादि, सुनती तथा तय करती थी। यह 
तागरिक मसंडली अपने संयुक्त रूप में अनियमित ढंग से भी, मुकदमे पर बिना विचार 
किये, राजकमंचारियों को जिनसे यह अग्रसन्न हो जाती थी मृत्यु-दर्ड, अथ-दण्ड, तथा 
निवासन-दण्ड दे सकती थी और कभी-कभी देती भी थी१ । 


किन्तु आधुनिक राज्य विस्तृत प्रादेशिक राज्य हैं और सब नागरिकों के लिये एक 


. सार्वजनिक सभा के रूप में स्वयं एकत्रित होना असम्भव है। इसलिए प्रतिनिधि- 


प्रणाल्ली अपनाई गई है जिसके द्वारा हम अपने व्यवस्थापकऋ चुनते हैं और वे मिलकर 
शासन काय करते है। प्राचीनकाल के नागरिक स्वयं उपस्थित होकर सा्ेजनिक सभा 
में मत दे सकते थे किन्तु वत्तेमान काल का मतदाता केवल प्रतिनिधि के लिए. मत देता 
है। वह स्वयं व्यवस्थापिका सभा में उपस्थित नहीं हो सकता, वहाँ केवल निवाचित 
प्रतिनिधि ही बैठते तथा मत देते हैं* । 


२--प्राचीन भ्रजातन्त्रों में निवाचित न्यायाधीश भी अपने निवौचन के पश्चात्‌ 
जनता का प्रतिनिधि नहीं समझा जाता था क्‍योंकि उसके कायकाल में उसके विरुद्ध 
कोई कारवाई नहीं की जा सकती थी। “बह अपने राज्य-काय की सीमा के भीतर 
तथा अपने कायकाल में “राज्य” था (बिल्सन)। यदि वह चाहता तो सभो 





१. ब्राइस-मार्डर्न डेमोक्रेसीज़ (8790०---(०१००४ [00770078००४ ए०।. [ 9. 92) जिल्द 
१ पृष्ठ श्६€र तथा ब्लन्यट्शली-8]प7790869॥ [%७ 7%907"ए ० (96 80॥806 9. 460| 
२--सर्वोत्त मम प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रणाली के विषय में ब्लन्द्शली का कहना है कि 
ध्राचीन प्रजातन्त्र में समी नागरिक समान रूप से शासन-कार्य में भाग ले सकते थे, किन्तु नवीन 
प्रजातन्त्र, में उत्तम प्रतिनिधियों के चुनाव में '(उच्चता? अथवा 'कुलीनता का भेद रक्‍्खा जाता 
है | इसलिये प्रजातन्त्र का यह रूप ज्यादा अच्छा है क्योंकि राजसत्ता तो सम्पूर्ण नागरिकों के 


संयुक्त रूप के ह्वाथों में रहतो है किन्तु इसका उपयोग केवल सुयोग्य व्यक्ति अर्थात्‌ जनता के 
प्रतिनिधि हो करते हैं। [06 7'४७००ए ०६ ८06 3६2८९. 97. 480-82 





१६ द शासन-यन्त्र 


कानूनों तथा प्रथाओं का उल्लंघन कर सकता था। जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता 
झोर वह एक साधारण नागरिक रह जाता तभी उसके विरुद्ध कोई कारवबाई की ब्ला 
सकती थी | डसके कार्य-काल में उस पर कोई अभियोग - नहीं लगाया जा सकता था | 
आधुनिक विचार से जो व्यक्ति राजकीय पदों के लिए निवाचित होते हैं चाहे वे राष्ट्र- 
पति हों चाहे मन्त्री अथवा व्यवस्थापक सभी ग्रतिनिधि हैँ। कुछ राज्यों में सूचना”, 
(8००7/०7१ ७७४) “नेतृत्व” ([7090 ०786) तथा वापसी? (४००४) ) की प्रणालियों 
की व्यबस्था की गई है । इनके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों के कार्य की केवल 
आलोचना हृ! नहीं करती बल्कि उन पर नियन्त्रण भी रखती हैं ओर क़ानून पास कराने 
में नेतृत्व भी अहण करती हैं । 


३--प्राचीन प्रजातन्त्रों में मत देने का अधिकार सवब-साधारण को नहीं प्राप्त था 
परन्तु आजकल्ल सभी को शआ्राप्त है । हम इस विचार के अभ्यस्त से हो गये है कि २१ 
वंष के सभी स्त्री पुरुषों को मत देने और चुनाव में भाग लेने की स्वतन्त्रता है। प्राचीन 
प्रजातन्त्र में सभी लोग नगर-राज्य के नागरिक नहीं थे। कृषक, कारीगर नागरिक नहीं 
सममे जाते थे | दास* भी नागरिक नहीं थे, स्त्रियों भी शासनकाय में भाग नहीं ले 
सकती थीं । नागरिक केवल वही थे जो मन्त्रणात्मक ओर न्याय सम्बन्धी राज्य के कार्यों 
में भाग क्ेते थे । इस प्रकार प्राचीन प्रज्ञातन्त्र केवज्न नाम के लिये ग्रजातन्त्र था। 
वह एक वर्ग राज्य अथवा एक कुल्लीन-तन्त्र था। अल्प संख्यक अपने स्वार्थ साधन के 
लिये शासन करता था ओर बहुसंख्यक केबल खेत जोतनेवालों और पानी खींचनेवालों 
से अधिक कुछ नहीं थे। आधुनिक प्रजातन्त्र में दासता के लिए कोई स्थान नहीं है और 
ख्ली का सी पुरुष के समान अधिकार श्राप्त हें । इस प्रकार अब नागरिकता अल्प संख्यकों 
का ही अधिकार नहीं है वरन्‌ जैला कि ऊपर कहा जा चुका है बालिग़ स्री और पुरुषों 
का सावभोौमिक अधिकार है। हे 


द ... १--प्रोफ्रेसर इरनशा (पल्यप्म४७) ने यूनानी प्रजातन्‍त्र और आधुनिक प्रतिनिधि- 
प्रजातन्त्र की असमानताओं का संक्षित वणन निम्न प्रकार किया है :-- 


(अ) आधुनिक प्रजातन्त्र श्रप्रत्यक्ष है और यूनानी प्रत्यक्ष था। वह केवल राज्य का प्रजा- 


तंत्रात्मक रूप नहों वरन्‌ शासन का भी प्रजातन्त्रात्मक रूप था। 


(ब) उसके आधार दासता और शोषण थे इसलिये उसमें आधुनिक स्वतन्त्रता, समानता और 
अआतृत्व के सम्बन्ध का अभाव था । 


(स) उसमें राष्ट्रोयता की कमी थी, वह केवल छोटे छोटे नगर प्रजातन्त्र-राज्यों तक ही सीमित 
थी | इसी कारण उनमें परस्पर शत्रुता रहती थी । 


(द) उसमें एक भयानक वस-्संत्रष आऔ गया था और वह घनिकों द्वारा निर्धनों के शोषश 
का एक साधन था | 
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दूसरा अध्याय " १७: 


क्‍ --भ्राचीनकाल में व्यक्ति राज्य का अनिवाय अंग सममका जाता था। राज्य 
स्वयं एक लक्ष्य था और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये व्यक्ति केवल साधन । 
इसका तात्मय यह हुआ कि व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं थे, केवल कत्तंव्य ही थे। इस 
प्रकार प्राचीन प्रजातन्त्र मनुष्य के व्यक्तित्व की महत्ता को नहीं स्वोकार करता था। 
आधुनिक प्रजातन्त्रात्मंक राज्य स्वयं एकल्क्ष्य नहीं है किन्तु लक्ष्य की प्राप्ति के लिये एक 
साधन है । आधुनिक विचार यह है कि व्यक्ति के हित के लिये हो राज्य और इसकी 
संस्थायें स्थापित की गई हैँ । अतः मनुष्य का व्यक्तित्व राज्य के जीवन में लुप्त होने के 
लिये नहीं है| इसके विरुद्ध प्रत्येक मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार अपने व्यक्तित्व 
को विकसित करना है इसलिये उसके कुछ न्यूनतम अधिकार होने चाहिए “और राज्य 
को उनका सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार नवीन नागरिकता राज्य की अन्धपूजा क्र 
स्थान में निमोणशील ओर हितकर नागरिकता पर ज़ोर देती है। जहाँ प्राचीन प्रजातन्त्र 
कत्तव्य और क़ानून पर ज़ोर देता था वहाँ नवीन अधिकार और स्वतन्त्रता पर ज़ोर देता 
है| ब्लन्द्शल्ली के शब्दों में प्राचीन काल में मनुष्य राज्य से प्रारम्भ करते थे और आपस 
में समानरूप से राजनीतिक शासन को विभाजित करके सब की स्वतन्त्रता प्राप्त करने का 
प्रयत्न करते थे। अब वे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से आरम्भ करते हैं और इस स्वतन्त्रता में 
से राज्य को कम से कम देने तथा जहाँ तक सम्भव है कम से कम उसकी आज्ञा मानते 
का प्रयत्न करते हैं! 

. £--उपरोक्त भेद के समान ही तथा उससे सम्बन्धित दूसरा भेद प्राचीन और 
नवोन समाज में है | प्राचीन समाज का आधार समष्टि थो इसलिये उसमें राज्य और 
समाज में कोई अन्तर नहीं माना गया | इसके अतिरिक्त, चकि जाति पहले आईं इसलिये 
व्यक्ति की गणना समाज के बाहर नहीं की जा सकी । वह समाज में लुप्त हो गया। 
पुरानी समष्टिभावना के आगे प्रजातन्त्रात्मक विचार के जन्म ने एक श्रकार के व्यक्तिवाद 
पर ज्ञॉर दिया। व्यक्ति का महत्व धीरे-धीरे बढ़ता गया और आधुनिक काल में वह 
समाज की इकाई हो गया है। व्यक्ति की यह स्वतन्त्रता प्रजातन्त्रात्मक रूप में बिल्कुल 
नहीं हे। अतः इस अथ में आधुनिक प्रत्नातन्त्र प्राचीन प्रज्ञातन्त्र की अपेक्षा मनुष्य के 
व्यक्ति और उसके मूल्य को अधिक स्वीकार करता है । 

६--अन्त में जेसा कि हम पहले देख चुके हैं प्राचीन प्रजातन्त्र का मुख्य स्वरूप 
कुलीनतन्त्रात्मक था अथोत्‌ अल्पसंख्यक वहुसंख्यकों पर शासन करते थे। आधुनिक 
: प्रजातन्त्र में बहुसंख्यकों का महत्व है ओर उन्हीं का निणंय सबंमान्य होता हे । 


आधनिक शासनों के वर्गीकरण के आधार 
प्राचीन और नवीन प्रजातन्त्रों के अन्तरों का अध्ययन करने.के पश्चात्‌ उन विभिन्न 
आधारों कों समझना सरल हो जाता है जिनके अनुसार आधुनिक शासनों का वर्गीकरण 
. हुआ है। सर्वप्रथम उनका वर्गीकरण विधान के आधार पर हुआ है। वह इस प्रकार 
है :--. लिखित विधान वाल्ते ( ५४/7१४567 (४070800प 60078 ) ओर अलिखित 


असल कल» +स+फकाए स++«न««-न»ग। 
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' शै८ द ह शासन-यन्त्र 


विधान वाले, ( 07ए7760७॥ (0000800प४078 ) अपरिवतेनशील ( ॥श270 ) और 
परिवत्तनशील ( 7]०५59]6 ) विधान वाले । इसी प्रकार उनका विभाजन एकात्मक 
( ए४087ए ) और संघात्मक ( 76७१०7७] ), सभात्मक ( 7&787707॥97'फ ) 
और अध्यक्षात्मक ( ?76४70०7॥8] )' शासन में हुआ है। शाप के इन भेदों का 
असली अथ तथा इनके वास्तविक स्वरूपों का विशद्‌ वर्णन अलग-अलग अध्यायों में 
किया जायगा । यहाँ पर आधुनिक शासनों की केवल कार्ये-प्रणाली और उनके उद्द श्यों 
में आने वाले नवीन परिकक्‍त्तेनों का अध्ययन करेंगे। इस काल में तानाशाहियों के 
प्रादुर्भाव से ये परिवत्तन स्पष्ट हैं । 


तानाशाहियाँ 


सब जगह तानाशाह या तो सर्वोच्च सत्ता को अपने अधिकार में कर रहे हैं या 
उन्होंने कर लिया है और कठोरता से शासन कर रहे हैं। भारतवर्ष में भी जहाँ कोई 
राष्ट्रीय शासन नहीं है सब दलों में एक एक तानाशाह है। काँग्रेस सें गाँधी जी का 
प्रभुत्व किसी तानाशाह की शक्ति से कम नहीं है, इसी प्रकार श्री मुहम्मद अली जिना का 
तानाशांही प्रभुत्व मुसलिस लीग में है। सन्‌ १६३० के सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन में जब 
गाँधी जी और दूसरे नेताओं को गिरफ़्तार कर लिया गया था तो प्रत्येक आगामी काँग्रेस 
सभापति अपने कार्य-खंचालन के लिये एक तानाशाह नियुक्त कर देता था। इन बातों से 
. यह स्पष्ट है कि हम लोग साधारणसमय में नहीं रह रहे हैं। आधुनिक समय संकट- 
काल है और प्रत्येक राष्ट्र के सामने यह आता है। इसलिये असाधारण परिस्थितियों 
. को काबू में करने के लिये असाधारण साधनों की आवश्यकता पड़ती है जेसे कि विषम 
रोग के लिये प्रबल्त औषध की आवश्यकता होती है । इस ग्रकार तानाशाही का उदय 
आधुनिक काल में एक असाधारण घटना है ओर राम्जेम्यौर ( 87०0899 'श[पांए ) 
ने तो इसे शासन का एक नया रूप” कह डाला है । 


यूनान और रोम में तानाशाही 


हने का तात्यय यह नहीं कि यह आधुनिक काल ही की एक विशेष उपज हे 

ओर इतिहास में कभी इसका अस्तित्व ही नहीं था । ऐसा कहना अपने इतिहास विषयक 
ज्ञान का अभाव प्रकट करना है। यूनानी सिनसिनेटस ((/700॥78608) को राज्य की . 
रक्षा के लिये असीमित अधिकार प्रदान कर दिये गये थे और सब बेधानिक क़रेद स्थगित 

. कर दी गइ थीं। किन्तु जेसे ही संकट-काल समाप्त हुआ साधारण शासन की स्थापना कर 
दी गई ओर स्वीकृत नियमों के अनुसार राज्य काये चलने लगा। रोम में सूला 
(90)9), जूलियस सीज़र (उप्रा08 (09०४७/) आगर्टस (#पघ8५8४७७) की * 
तानाशाहिया थीं । प्रसिद्ध इतिहासज्ञ मॉमसेन ((०7077887) न रोम की इस तानाशाही 


:... को अ्जातन्त्रात्मक व्यवस्था के अन्तेगत एकतन्त्रात्मक संस्था? कहा है 
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दूसरा अध्याय... १६ 


हंगलैएड और फ्रांस में तानाश्ाही 


इंगलैण्ड के इतिहास में हम यह जानते हैं कि किस प्रकार क्रामबेल ((7077- 
४०))) लाड़े संरक्षक ([,070 7770090007) बन गया था। इंगलेण्ड में यदि कभी 
आधुनिक अर्थ में तानाशाही थी तो वह क्रामवेल की तानाशाही थी। इसी प्रकार फ्रांसीसी 
राज्यक्रान्ति के समय में नेपोलियन ने फ्रांस को बरबादी से बचाया था। अल्फ्रड कॉबन 
(8 ][7०0 (00099 7) ने उसे प्रथम आधुनिक तानाशाह कहा है जों ठीक ही है। कुछ 
समय बाद लुई नेपोलियन (],0पां8 '७७०06०7) भी फ्रांस का सम्राट चुना गया था । 
उसको छोटा नेपोलियन” ([/00)6 )४७]00]०87) की उपाधि दी गई थीन्‍्क्‍योंकि वह 
प्रथम तानाशाह का एक संक्षिप्त संस्करण (80770860 ७१४०४) था । 


बीसवों शताब्दी में तानाशाही 


बीसवीं शताब्दी में प्रथम विश्व युद्ध (१६१४-१८) के समय में शासनों के प्रधानों 
को तानाशाही रुख़ ग्रहण करना. पड़ा था। इंगलेण्ड सें लायड जाजे (॥],090 


. (9०788), फ्रांस में कलीमेन्सू ( (()७७॥०४००९७८ ) ओर अमेरिका में उडरो विल्सन 


( ए००१7०ण ५ए४]]507 ) ने क़रीब-क़रीब तानाशाह्दी ढंग से राजनोतिक क्षेत्र में काम 


किया था। किन्तु सोवियत रूस में श्रमजीबी ( ?70]0097790) तानाशाही की स्थापना 


हुई और लेनिन तानाशाह के रूप में शासन का प्रधान बना । उसकी म्रत्यु के पश्चात्‌ 
सेलिन ने रूस के राजनीतिक क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की ओर द्रादरकों (॥70० 8८9) 
के शब्दों में उसने “सोवियत बोनापाटंशाही' (80ए760 8009]0976877) स्थापित 
की । इस प्रकार वह एक नई भाँति का प्रथम तानाशाह हुआ जिसका निणुय अलंध्य हे 
ओर वह यदि सम्राट नहीं तो प्रधान मन्त्री के समान तो है ही | किन्तु केवल्न रूस ही में 
तानाशाही शासन की स्थापना नहीं हुईं। लगभग उसी समय टर्की में भी कमाल अतातुक 
ने तानाशाही को स्थापित किया। इन्हीं के सभान पोल्लेण्ड, यूगोस्लाबिया और स्पेन में 
भी तानाशाहियों का जन्म हुआ । किन्तु ये इटली में मुसोलिनी हरा तथा जमनी में 
एडॉल्फ़ हिटलर द्वारा स्थापित तानाशाहियों के सामने कुछ भी नहीं हैं। इन तानाशाहियों 
में केवल्न राजसत्ता ही जबरदस्ती हस्तगत नहीं कर ली गई है वरन्‌ उनका एक दर्शन 


. (070809759) भी है। आधुनिक काल की तीन तानाशाहियों में रूस की समाजवादी, 


जमेनी की नात्सीबादी और इटलो की फासिस्तवादी है। सन्‌ १६४३ में मुसतोलिनो के 


पतन के पश्चात्‌ तो इटलं की तानाशाही समाप्त हो गई है इसलिये अब'केवल शेष दो 


ही तानाशाहियों का महत्व है। आशा है कि इनमें से जमनी की तानाशाही का भी 
अन्त होगा । 


क्‍ तानाझ्षाही के परिमाषा 
आधुनिक काल तक के तानाशाही के इस्र संज्षिप्त विकास के वर्णन के बाद हम इसकी 


वास्तविक परिभाषा और इसके आकस्मिक उदय और अनेकत्व के कारणों को निश्चित... 
... करेंगे। तानाशाही की संक्षिप्त परिभाषा राज्य के प्रधान द्वारा विधानातिरेक सत्ता को... 


२० हे शासन-यन्त्र - 


हस्तगत कर लेना! है? | लेकिन अल्फ्रेड कॉबन इसे और अधिक स्पष्ट कर देते हैं जब॑ 
वे ऋहते हैं कि तानाशाही 'एक ऐसे व्यक्ति का शासन है जो शासक के पद को उत्तरा- 
धिकार के नियम से नहीं किन्तु जबरदस्ती या सम्मति अथवा साधारणत: दोनों के 
सहयोग से प्राप्त करता है । पूर्ण राजसत्ता पर उसका अधिकार होना चाहिए अथौत 
सारे राजनीतिक बल्ल का प्रस्फुटन उसकी इच्छा से होना चाहिए और इस बल का 
उसके कार्यक्षेत्र में असीमित होना आवश्यक है। इसका प्रयोग क़ानून द्वारा नहीं 
परन्तु मनसानी ढंग से घोषणा द्वारा होना चाहिए। अन्त में इसका कार्ये-काल निश्चित 
नहीं होना चाहिए और न उसको किसी सत्ता के सामने उत्तरदायी होना चाहिए नहीं 
तो ऐसी रुकीवर्टे उसके स्व॒तन्त्र शासन में बाधक होंगी* । इस परिभाषा के बाद तानाशाही 
के मुख्य सिद्धान्त सम के; जा सकते हैं ३--- 

यह एक व्यक्ति का शासन है । के 

२--इसका आधार जबरदस्ती, स्वीकृति अथवा दोनों एक साथ हें | 

३--इसके अधिकार अनियन्त्रित और असीमित हैं और यह किसी के सामने 
उत्तरदायी नहीं हैं । 

४--इसमें शासन स्थापित क़ानूनों की अपेक्षा ग्रायः घोषणाओं से चलता हे । 

४--इसकी अवधि अनिश्चित है। 


ये सब सिद्धान्त पूर्णरूप से उपरोक्त तीनों वानाशाहियों में पाये जाते हैं | इसलिए 
ये सब तानाशाही-शासन के मूल सिद्धान्त है । 


तानाशाहियों के उदय के कारण 


लेकिन लोगों ने इतनी बड़ी सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में क्‍यों सोंप दी है ? कैसे 
ओर क्‍यों इतनी अधिक शक्ति का सकेन्द्रण इस काल में सम्भव हो सका है ९ उत्तर है 
संकट काल, जिससे होकर आधुनिक संसार गुजर रहा हे । जी० डी० यच० कोल 
ओर मारगेट कोल३ ( (3. 0. प्र, 00७ 8७०१ (०७7०४७००४ (00७ ) ने इन तान- 
शाहियों ( विशेषकर फ़ास्स्तिवादी के ) के उदय के निम्न लिखित कारण दिये हैं.-- 

(थोड़े ही समय से लगभग सभी देश चिन्तित हो गये हें कि आधिक और 
राजनीतिक चछेत्र में संसार कुछ उन्नति नहीं कर सका है। चिन्ता और सन्देह की यह 
भावना सन्‌ १६३० की विश्वब्यापी आर्थिक मन्दी से और भी बढ़ गई है ।” 

२--बहुत से लोग सोचते आ रहे हैं कि वत्तेमान राजनीतिक, आर्थिक अं 
. सामाजिक संगठन अपने ,कत्तेब्य पालन में पूण तयः असमर्थ हें। इसलिये लोक- 

सभात्मक संस्थाओं का आकषण घटने लगा है अ।र विशेषकर नवयुवक समाज की 

यह धारणा बढ़ती गई कि ये संस्थायें न तो अब महत्वपूर्ण कार्य कर सकतीं हैं और न 
. महाब्‌ उद्देश्य के लिए प्रोत्साहन ही उत्पन्न कर सकती हैं 


हलणीीील3 न न न ननननीननीनी भी नमन न न«++-3..3३..... 
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हंसरा अध्याय क्‍ द २१ 


३-- प्रत्येक उन्नतिशील व्यावसायिक देश में, विशेषकर ओद्योगिक शिक्षा प्राप्त 
लोगों में यह धारणा फेली कि इतनी अधिक और लाभदायक सम्पत्ति 'मूखता से? नष्ट 
की जा रही है। इसलिये उन्होंने सोचा कि वत्तेमान ब्यवस्था अयोग्य हे और उसका 
पुननिमाण आवश्यक है।? 

४--अभी तक जिनके अधिकार सुरक्षित थे वे बहुत भयभीत हो गये । इसलिये 
सम्पत्तिवालों ने चाहे, छोठे रहे हों चाहे बड़े, फ़ासिस्त तानाशाहियों का साथ दिया । 

४--साम्यवाद (00777प7787) का डर भी इधर बढ़ा है क्‍योंकि यह समझा 
जाता है कि यह विदेशी सिद्धान्त सारे संसार में अपना प्रभ्ुत्व स्थापित्न-कर लेगा । 
इसलिये फ़ासिस्तवादी दशन ने, जिसका दृष्टिकोण राष्ट्रीय है लोगों की एक बड़ी संख्या 
को अपनी ओर आऊृष्ट किया है । 

. ६--बढ़ती हुईं राजनीतिक और आर्थिक गड़बड़ी को देख कर लोग इसके बचाव _ 
के साधन सोचने लगते हें। ऐसी परिस्थिति में जब वे सैद्धान्तिक जोशीले भाषणों से 
अत्यधिक प्रभावित होकर विशेष प्रकार की पोशाक़ पहिन कर एक जुलूस के रूप में 
३५ से गुजरते हैं तो अनुभव करते हैं कि बेठे रहने की अपेक्षा कुछ कर तो 
रहे है । 

-इस समय राष्ट्रीयता अपने चरम सीसा पर पहुँच चुकी है और समुदाय- 
प्रवृत्ति अदृष्टपूत सीमा तक जा चुकी है, अन्तरोष्ट्रीय जीवन की एकता का भाव कमज़ोर 
होता जा रहा हे ओर जातीय राष्ट्रीयता ज़ोर पकड़ गई है । यह राष्ट्रीय कट्टरता अपने 
उच्छद्ल रूप में फेल रही है । 


कारणों का सारांश 


संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि अव्यवस्थित आर्थिक और राजदीतिक 
परिस्थितियां तथा लोगों में बढ़ती हुईं असुरक्षिता की भावना आधुनिक काल में ताना- 
शाहियों के उदय के मूल कारण हैं | 


तानाशाही के चार लक्षण 
स्वर्गीय डाक्टर बेणी प्रसाद' ने आधुनिक तानाशाही के चार विशेष लक्षण 


4 | 
00 


बताये 
१-प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यह युद्धप्रियता (7]08778707) का परिणाम है। 
तानाशाह माठ्भूमि को बाहरी आक्रमण और हस्तक्षेप से बचाने वाले के रूप में आता 
है, वह प्रतिशोध की श्रतिमूर्ति तथा अग्नगामी नीति का प्रतिनिधि दिखाई देता है। 
राष्ट्रीय आत्म-सम्मान और महत्वाकांक्षाएँ उसी के कण्डे के नीचे सुरक्षित समझी जाती 
हें । इनको प्राप्त करना तभी सम्भव सममा जाता है जब शक्ति का केन्द्रीकरण हो | 
२--आनन्‍्तरिक कलह को कठोरता से दबाने के लिये तानाशाह तैयार रहता है 


ओर वह लोगों को ऐक्य भाव के सूत्र में बाँधने का प्रयत्न करता है। वह अपने को 
राष्ट्रीय एकता की प्रतिमूर्ति सममता है । 





4. ४7, 807 97889(---१४७ क्‍007007"070 7?0700088 9, 9, 24-942, 


की लिमल 


रब शांसनं-यन्त्र 


३--तानाशाह्दी एक सामाजिक सिद्धान्त अथवा सुधार-योजना का प्रतिनिधिंत्व॑ 


. करती है चाहे आप उसे सोवियतवाद ( 50ए7०0877 ) या फ़ासिस्तवाद (#'७8०877) 
कहिये अथवा टर्की में प्राप्प केवल आधुनिकवाद ( (006777870 )। यह सिद्धान्त 
में 'हितवादी स्वेच्छाचारिता! ( ॥77]8)6760 ॥)6890०0877 ) है। इसकी नींव 
संगठन के नवीन साधनों तथा प्रचार-काय से हृढ़ की जाती है और यह दोनों अन्त में 
कठोर सिद्धान्तों में परिणित हो जाते हैं । इस सैद्धान्तिक कठोरतवा ने असहिष्णुधम की 
कट्टरता और उसके अत्याचार का रूप धारण कर लिया है। यही नहीं इसमें पहले से 
: ही राजनीतिक अलुसन्धान हो रहा है.। , क्‍ 

४--अन्त में आधुनिक तानाशाही ने शान्ति और सुरक्षा तथा स्वास्थ्य रक्षा, 
यातायात, आर्थिक उन्नति ओर शिक्षा के ( भी ) उत्तम साधनों द्वारा जन-साधारण की 
दशा सुधारने का प्रयह्चन किया है।.. - द 

संक्षेप में हमारे युग में तानाशाही 'बुद्ध प्रियता, राष्ट्रीय जोश, सामाजिक अस- 
हिष्णुता तथा बोद्धिक दुर्बलता" पर विकसित होती है और विकसित होती रहेगी यदि 
ये कारण दूर नहीं किये जाते हैं। यह तभी सम्भव है जब लोक-सभात्मक कार्य प्रणाली 
ओर शासन श्रबन्ध के ढाँचे में सुधार किया जाय । 


तानाशाही ओर सभात्मक शासन में अन्तर 

किन्तु लोक-समभात्मक संस्थाओं के प्रति आस्था के विकास और उनकी उन्नति को 
तानाशाहियाँ कभी नहीं सहन कर सकतीं क्योंकि वे ग्रजातन्त्रात्मक्र राजनीतिक जीवन 
. के पूणरूप से विरोधी हैं। उनके लिये त्ञोक-सभात्मक प्रजातन्त्र छल और धोखा है, 
उनके लिये प्रजातन्त्र अयोग्यता का दूसरा नाम है। इस प्रकार सभी तानाशाहियाँ लोक- 

सभात्मक जीवन ओर कार्यक्रम को दमन करने में विश्वास करती हैं । है 
(१) जहाँ कहीं भी तानाशाही है वहाँ लोक सभा सर्वोच्च सत्ता के अथवा राज- 
नीतिक संगठन के आवश्यक अंग के रूप में नहीं वरन्‌ अनावश्यक और व्यथे संस्था के 


. १ रास्ज्ञेम्थौर ने अपनी ॥६ (6%790८०४८ए 8 7४]७८७ ? में तानाशाहियों के निम्न- 
लिखित लक्षण दिये हें:--. । की 


अ--सभी तानाशाहियों में दल-तानाशाही (?४४८ए [)0८8८07»79) का समावेश रहता 
है चाहे वह दल “बोलशेविक' हो या, 'फासिस्त' अथवा "नाल्सी? | ये “जनता से अपील करती 
हूँ लेकिन यह सब ढोंग है क्‍यों कि सभी विरोधों का दमन किया जाता है और दण्ड दिया जाता 
.. है। इनका आधार निर्दय-बलप्रयोग है। इनका प्रथम कार्य सब जगह भाषण की, प्रेस की, 
. तथा समा करने की स्वतन्त्रताओं का अपहरण करना रहा है | ः 


. ब--राष्ट्रीय एकता की आड़ में इन्होंने सभी संस्थाओं को या तो ख्तम कर दिया है या 


: पूर्णतयः अपने अधिकार में कर लिया है । क्‍ 
. स--अधिकतर ये सब समाजवादी आन्दोलन से उत्पन्न हुई हैं। 
... द--इनका आधार चरम राष्ट्रीया है। 


दुसरा अध्याय 


” ७प में है। यह दशा रूस, जमेनी' और इटली में है। कोल महोदय के शब्दों में 
लोक-सभा कोच के पाँचवें पहिये के समान हो गई है, मोटरकार के चोथे पहिये के 
समान भी नहीं । शासन के क्रियात्मक रूप में इसका कोई स्थान नहीं है।' 

(२) लोक-सभात्मक-शासन का आधार दो राजनीतिक दल हैं । बहुसंख्यक दल 
शासन ग्रहण करता है और अल्पसंख्यक विपत्षी का स्थान लेता है । किन्तु देश में कई 
राजनीतिक दलों के होते हुये भी तानाशाही का आधार एक राजनीतिक दल होता है, 
वह खारे विरोध को ख़तम कर देती है। इसमें खुले रूप से विरोधी दल न रह सकते हैं 
ओर न शासन में समान रूप से भाग ले सकते हैं। इसमें दल्ल-शासन का प्रधान 
परिचालक ओर जन-नीति का निधौरक होता है। सोवियत रूस, फ्रासिस्त 'ईंटल्ली और 
नात्सी जमेनी में ऐसा ही है, वहाँ अल्प संख्यक दल राष्ट्रीय जीवन पर नियन्त्रण करता 
तथा उस पर प्रभ्ञुत्व स्थापित किये रहा है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ लोक 
सभात्मक शासन बहुमत के सिद्धान्त पर आधारित है वहाँ तानाशाही अल्पमत* की 
शक्ति पर । 

(३) लोक-सभात्मक संस्थाओं में भाषण और संगठन की स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र 
को, अथवा स्वस्थ राजनीतिक जीवन का प्राण समझी जाती है । स्वतन्त्र आलोचना, 
जन-सम्मेलन तथा आल्ोचक प्रेस वास्तविक लोकमत (?प्र0]0 09व7१09) के जन्म 
दाता सममे जाते है। वानाशाहियों में ये दुबेल़्ता, रोग और छूत को प्रेरणा देने वाले 
सममे जाते है इसलिये विरोधी प्रेस का अस्तित्व खतम कर दिया जाता है, स्वतंत्रता 
सीमित कर दी जाती हे ओर जनता से आलोचना का अधिकार छीन लिया जाता है। 

(४) लोक-सभात्मक शासन में नीति-निधोरण निवोचन-प्रणाल्री द्वारा होता है 
जिसमें या तो सभी बालिगश़ों को मताधिकार प्राप्त रहता है या सम्पत्ति वालों तक 
सीमित । तानाशाही में तो केवल राजभक्त सदस्यों की ही राय का बोलबाला रहता है 
ओर विरोधी मत की जड़े या तो कमज़ोर कर दी जाती हैं या पूर्णृतयः काट ही दी जाती 
. हैं। इसरोलिये तानाशाहियों में एक बड़े गुप्तचर दुल्ल की आवश्यकता रहतो है । 


१--डब्छलु० आई० जेनिंग्स (एए. [. [रणांए8७) ने अपने “ब्रिटिश कान्स्टीव्यूशन' 
(फि0097 (८0050प४00) पृ० १६४---६ ६ में मंत्रिपरिषद्‌ (४०76४) प्रणाली और जमेन 
तानाशाही की तुलना करते हुये लिखा है कि जमेनी को युद्ध-काल में तीन लाभ हैं 

(अ) प्रायः निर्णय का अधिकार एक अकेल्ले व्यक्ति को हे किन्तु जहाँ तक इमारा संबंध 
है यह अधिकार एक समिति को दिया गया है । 

(ब) नेतृत्व के सिद्धान्त के अनुसार निणय शीघ्र होते हैं क्योंकि तानाशाह्ी एक सेना 
के समान है जिसमें आज्ञा का पालन होना चाहिये न कि उस पर वादविवाद। मंत्रि-परिषद्‌ में 
तो गत निर्णंयों की भी आलोचना का अधिकार प्राप्त है । 

(स) तानाशाह को लोक सभा की तो आवश्यकता होती नहीं इसलिये जनता को अपनी 
ओर करने का प्रश्न ही नहीं आता 

२--विद्यार्थी, जी० डी० एचच० कोल और मारभ्रेट कोल की 'ए, गाइड टु मॉर्डन पो लिटिक्स 
( पृ० ४१-४४) को पढ़कर लाभ उठा सकते हैं | 


च्ठ  ., हु।च्तन-चन्‍्ज 


(४) लोक-सभात्मक शासनों में, उन लोगों की इच्छा जानने के लिये, जिनके 
हित के लिये शासन फी स्थापना होती है, प्रतिनिधित्व-प्रणाली काम में लाई जाती है: । 
तानाशाहियों में ऐसी प्रशाज्ञी पर विश्वास नहीं किया जाता | उनसें राज-शभ्रक्त सदस्य 
समाज के सभी महत्वपूण पदों पर नियुक्त कर दिये जाते है, थे प्रत्येक सामाजिक 
संगठन को, जो राज्य के सदस्यों के मत और विचार को प्रभावित कर सकता है, 
ऐसे नेतृत्व के नीचे लाने का प्रयक्ष करते है जो प्रभुत्व॒ सम्पन्न दल से सहानुभूति रखता 
. है और जो इस प्रकार उसकी नीति को दृढ़ करने में सहायक हो सकता हे ।” 

(६) अन्त में, लोक-सभात्मक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का ग्रश्न वेयक्तिक है 
किन्तु ऐसाॉं"नियम तानाशाही शासनों में नहीं है | रूस में प्रतिनिधित्व का आधार 
आर्थिक वर्गें है, ओर इटली में संगठित-संघ ((१0७0007.800 9) श्रर्थात्‌ व्यवसाय-संघ 
रहा है। किसी भी दशा में इन देशों में प्रतिनिधित्व वेयक्तिक नहीं है, यह समुदाय-रूप 
में रहा है या है । 

के प्रकार आधुनिक तानाशाही और लोक-सभात्मक शासनों में यही मुरू 
अन्तर 


सोवियत और फ़ासिस्त तानाशाहियों में अन्तर 


किन्तु इसका यह अथ नहीं कि इन तानाशाहियों में आपस में कोई अन्तर नहीं 
है। वास्तव में रूस की तानाशाही और जमनी तथा इटली की वानाशाहियों के मध्य 
आकाश-पाताल के अन्तर हें! । संक्षेप में वे निम्नलिखित हैं-- 

(१) सोवियत तानाशाही आर्थिक है किन्तु फ़ासिस्त अधिकतर राजनीतिक 
रही है । 

(२) सोवियत तानाशाही स्थानीय पंचायतों (809४068) के स्व॒राज से आरम्भ 
होती है, इसका क्रम नीचे से आरम्भ होकर ऊपर की ओर जाता है। फ़ासिस्त का 
सिद्धान्त “ऊपर प्रभ्नुत्व स्थापन और नीचे से आज्ञापालन रहा है। 

(३) जैसा कि वेब-द्म्पत्ति का कहना है रूस ने एक नई सभ्यता को जन्म दिया 
है, उसने अपने भूत से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है किन्तु इटली के फ्रासिस्तवाद को 
रोम के सीज़रों ((/8०७०7०४) से तथा इसके जमेन-रूप को 'नार्डिक जाति (]४०7०6 
६०७००) की वर्ण-शुद्धता से प्रेरणा मिली है । 

(४) सोवियत तानाशाह ने व््याक्तगत-सम्पत्ति के अधिकार को खतम कर दिया 

है किन्तु फ़ासिस्त पूजीवाद की अभिभावक और समर्थक रही है । 


१---विशेष तुलना के लिये देखिये :--- क्‍ द 
जे० एच० जैक्सन--(दि पोस्ट वार वल्‍्ड! ( पु० श्धूषध-१६० ) जी० डी० एच० कोल 


. तथा मारभ्रेट कोल--ए गाइड डु मोर्डन पॉलिटिक्स ( पु० ७४-७६ ), “दि इन्डियन जर्नल आफ़ 


पॉलिटिकल साइंस'--( अक्टूबर-दिसम्बर १६४० ) मि० आकरॉयड का लेख एन इन्ट्रोडक्टरी 
नोढ आन सरदेन माड़ने थियरीज्ञ' ( विशेषकर पु० १४८-१४० ) |. 
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दूसरा अध्योय ५४ 


(४) रूस के साम्यवादियों (20777प्रघां88) का आदशे अन्‍्तराष्ट्रीय है, 
वे सारे संसार को अपने जिचारों का अनुगामी बनाना चाहते हैं । किन्तु फ्रासिस्त 
तानाशाही राष्ट्रवादी रही. है; उसने अन्तरोष्ट्रीय एकता पर कभी सोचा भी नहीं; उसका 
आदश वाक्य राज्य के बाहर कुछ नहीं” रहा है | द 

(६) रूस सें अब सध्यम वर्ग (१(00]6 (2)888) का अस्तित्व नहीं रहा किन्तु 
इटली ओर जमनी में यह फ़ासिस्तवाद का मुख्य आधार रहा है। रूस श्रमजीवी 
बगे के अधिकारों का संरक्षक रहः है ओर इटली तथा जमनी विशेषकर मध्यम वर्ग के । 

(७) सोवियत तानाशाही विश्व-प्रम के आदश्श को मानती है इंऋतिये सब 
मनुष्यों, जातियों तथा राष्ट्रों को समानता पर विश्वास करती है; यह, निश्चिन्तता से 
सहयोग में रहते हुये स्वतन्त्र व्यक्तियों के समाज को स्थापित करने के लक्ष्य को स्वीकार 
करती है | परन्तु फ्ासिस्त तानाशाही - राष्ट्रवादी और युद्धप्रिय होती है इसलिये इसने, 
जाति या राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को एक सूत्र में बाँधने के उद्देश्य से उनके सम्पूर्ण 
जीवन”पर नियंत्रण करने वाले राज्य (!!"0798॥॥977970 58886) की स्थापना का 
प्रयह्न किया है। ऐसा राज्य सदेव अपनी सुव्यवस्थित शक्ति तथा अपनी श्रेष्ठता पर गये . 
करता है; राष्ट्र के विंकाल को अपने बल्न का प्रकटीकरण सममता है, युद्ध की तैयारी, 
सैनिक शिक्षा और युद्ध के खतरों के हँसते हुये मुक्का बिले को जीवन का एक नवीन मार्ग 
सममता है। फ़ासिस्त तानाशाही मनुष्यों, जातियों और राष्ट्रों की 'अपरिवर्तनीय; 
हितकारी और लाभदायक असमानता' पर विश्वास करती रही है। 

(८) फ्रासिस्त तानाशाही तीन सिद्धान्तों पर आधारित रही है, वे हैं राज्य, प्रभुत्व 
ओर नेता । रूस की साम्यवादी तानाशाही “एक अस्थायों घटना” समभी जाती है और 
कम से कम सेद्धान्तिक रूप से कालान्तर में इसके राज्य के अन्त की सम्भावना की जाती 
है । इस प्रकार अन्ततोगत्वा यह स्वतंत्र व्यक्तियों के एक सावभोमिक समाज की 


स्थापना में विश्वास करती है । 


अब हम आधुनिक तानाशाहियों पर विचार करने के पश्चात्‌ शासन के सनातन 
रूपों, एकतन्त्र, कुलीनतन्त्र और प्रजातन्त्र के गुण ओर दोषों का विवेचन कर 
सकते हैं । 
१-एकतन्त्र 


एकतन्त्र के गुण 
एकतन्त्र के विषय में कहा जा सकता है कि यह शासन का सब से अधिक 
पुराना रूप है; इसके अपने निजी गुण हें। । 
(१) इसमें उद्दय की एकता, ऐक्येय और शक्ति का समावेश रहता है क्योंकि 
विभक्त-सम्मति या विभक्त-उत्त रदायित्व इसके आधार नहीं माने गये हैं क्‍ 
(२) इसमें शान्ति तथा शक्तिशाली राज्य-शासन की स्थापना बहुत सरल है 


क्योंकि यद्द सब राजा के व्यक्तित्व और बल पर निभर हे । 


१ विशेष अध्ययन के लिये देखिये ब्राइस-मार्डन डेमोक्रेसीज़ जिलद १, पृ० भ८७ । 


रद... शोसन-यन्त्र 


(३) इसमें क्रानून पास करने, उनके पालन कराने और उनके तोड़ जाने पर 
दंड देने के अधिकार प्रायः राजा के हाथों में केन्द्रित रहते हैं इसलिये यह राज्य में 
लक्ष्य की एकता को भल्नी भाँति स्थापित किये रख सकता है। . 


(४) एकतन्त्रों में ब्यक्तितत और समाजगत हित अनुरूप होते हैं क्योंकि राजा 
के धन-शक्ति और ऐश्वर्य प्रजा ह्वी को शक्ति और उन्नति पर निर्भर हैं| कोई भी राजा 
. घनवान, ऐश्ववशालो अथवा सुरक्षित नहीं रह सकता जब तक कि उसकी प्रजा ग़रीब 
और उपेक्षणीय रहेगी तथा आन्तरिक कलह और जोवन के अभात्रों के कारण शत्रओं 
का मुक्ाब्रिला करने में असमथ रहेगी। 


(४) राजा अपनी चतुरता और अपने उच्च विवेक से आसानी के साथ सर्वोत्तम 
सम्मति प्राप्त कर सकता है और उस पर निभर रह संकता है। किन्तु जन-सभायें 
साधारणतः भावनाओं से ग्रेरित होती हैं और बह भी वक्ता के तहँ के कारण | 


(६) राजा को अधिकतर अपनी व्यक्तिगत धारणा से प्रेरणा मिलती है किन्तु 
जन-सभा को बहुतों की धारणाओं से | इसका अथ यह हुआ कि राजा के द्वारा एक 
सी तथा संगत नीति के' अनुगमन की अधिक सम्भावना है किन्तु सभा की नीति 
परिवतनशील रहती है । 


(७) राजा के प्रतिद्वन्दी हो सकते हैं किन्तु जहाँ तक उसका व्यक्तिगत सम्बन्ध 
है वह अपने से असहसत नहीं हो सकता | सभा में कंगड़ों और इंष्या-द्वेषों की सदेव 
भरमार रहती हे और यदि सममौता न हो सका तो विरोध आपस में बढ़ता है और 
गृह-युद्ध की नोबत आ जाती है । 

(८) विदेशी नीति के निशेय में भी शक्तिशाज्ञी राजा संगत और एक-सी नीति 
का अनुसरण करता है किन्तु सभा या समिति में एक राय असम्भव है इसलिये निर्णय 
में सदेव देर लगती है । 


(६) लाभदायक क्वानूनों से तथा प्रजा की भलाई के कार्यों से राजा अपने तथा 
अपने वंश के प्रति लोगों में श्रद्धा उत्पन्न कर सकता है। इसका अथ्थे यह हुआ कि यदि 
बह अपनी प्रजा के प्रति निष्पक्ष नीति का अनुसरण करता है और अन्याय रोकता है 


_तो निश्सन्देह उसकी सारी प्रजा उस पर विश्वास करने लग जाती है। एक सभा कभी 
ऐसी व्यक्तिगत राजभक्ति नहीं पा सकती । 


एकतन्त्र के दोष 
किन्तु उपरोक्त गुणों के अतिरिक्त एक तन्त्र में दोष भी हें । 


(१) एक निबल.राजा राज्य को बहुत हानि पहुँचा सकता है क्‍योंकि उसको 

. काय की प्र रणा अपनी सनक से मिलती है न कि आत्म-विंचार और हृढ़ निश्चय से 
जो एक शक्तिशाली राजा की विशेषतायें हें । क्‍ 

5 (२) शक्तिशाली राज्ञा को भीं एक सुयोग्य उत्तराधिकारी न मिलना सम्भव 

. है । इसका प्रमाण इसमें इतिहास देता है । ह 








दूंसरा अध्याय क्‍ र्७ 


(३) बहुत से व्यक्तियों की एक सभा की अपेज्ञा एक अकेले व्यक्ति के ग़लती 
करने की सम्भावना अधिक है क्‍योंकि सभा के सदस्य किसी भी समस्या पर वाद्‌- 
विवाद, उसकी आलोचना तथा उसका पूर्णरूप से निरीक्षण करते हैं । 

(४) राजा सदैव भयीभत रहता है ओर प्रायः सन्देह के कारण अपनो सुरक्षा... 
के लिये दमन-नीति का प्रयोग करता है । 

(५) शासन की और प्रणालियों की अपेक्षा एक-तन्त्र में युद्धों की सम्भावना 
अधिक रहती है क्‍योंकि इसमें प्रज्ञा का ध्यान यश ओर विजय की ओर लगाना 


आवश्यक समझा जाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति की ग्रह्ञती सारे राज्य की बरबादी 
करा सकती है। 


तानाश्वाही के गुण-दोष क्‍ 
साधारण॒तः यह सममा जाता है कि जिस प्रकार सेना की सफलता के लिये एक- 
से आज्ञापालन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार संकट-काल में राज्य के अस्तित्व 
के लिये शासन के एक से परिचालन की आवश्यकता होती है। इसी कारण से नाज़क- 
मोक्तों पर तानाशाही का जन्म होंता है । तानाशाही भी एक प्रकार का एक-तन्त्र ही है, 
इसलिये इसके भी दोष-गुण एक-तरन्> ही के समान हैं। 


२-कुलीनतन्त्र 


कुलीनतन्त्र के गुण 
जैसा कि हम देख चुके हैं कुल्ञीनतन्त्र कुछ सर्वे श्रेष्ठ व्यक्तियों या उच्च वर्ग का. 
शासन है । इसमें उच्चता या तो सम्पत्ति की देखी जाती है या वंश की | किन्तु प्लेटो 
बुद्धि की श्रेष्ठता चाहता है उसका विचार है कि राजा दाशनिक हो। बतमान काल में 
कुलीनतन्त्र नहीं पाया जाता किन्तु इससें भी कुछ अच्छाइयाँ हैं । क्‍ 
(५) यह अप्रगामी-नीति का समर्थक नहीं होता । यह कभी क्रान्तिकारी रुख 
नहीं प्रहण करता । यह परिवतेन धीरे-धीरे चाहता है इसलिये यह अनुदार (007- 
3९०7०७५४७) होता है । परन्तु- यह अनुदार रुख जनता - के युक्ति-शून्य आवेगों को 
रोकने के लिये बहुत लाभदायक हे । ; 
(२) यह भूत से सम्बन्ध विच्छेद नहींकरता बल्कि पूवजों के प्राचीन शासनानु- 
भवों के आधार पर वर्तेमान परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुये अपनी संस्थाओं को 
सधारने का भ्रय्ल करता है; उनको पूर्णतया समाप्त कर देने में विश्वास नहीं करता। 
इस प्रकार इसमें शासन की एकसूज्नता रहती है क्योंकि प्राचीन प्रथायें तथा परिपाटियाँ 
तोड़ी नहीं जातीं । 
(३) प्राचीन परिपाटी का अनुसरण करने से तथा नोति की एकसूत्रता के कारण 
शासन में दृढ़ता आ जाती है ओर अनावश्यक परिवतेन शासन में नहीं आने पाते। 
फल यह होता है कि अप्तुरक्षितता का डर नहीं रह जाता। इसीलिये मॉन्टेस्क्यू ने 


न्‍ * संयम! ((०३67/"७007) को ऋुत्ोनतन्त्र क्रां मुढ्प घिद्धान्त कहा है | 


. ज्ञायगा | 


श्द शासन-यन्त्र 


कुलोनतन्त्र के दोष 


परन्तु यह एक विशेष वर्ग का शासन है इसलिये इसके गुण इसके दोषों के 
. सामने छिप जाते हैं । यह बहुत जल्द केवल अपने वर्ग की भलाई चाहने वाले अल्प- 
जन-तन्त्र का रूपग्रह ण॒ कर लेता है इसलिये इसमें बही दोष हैं जो अल्प-जन-तन्न्र में हैं । 
(१) यह एकांगी हो जाता है; अपने बर्ग के सिवाय शेष जनता की उपेक्षा करता 
है और इसके परिणाम स्वरूप अल्प-संख्यकों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है । 
(२) इसमें पैठुक अधिकार पर विशेष ज्ञोर दिया जाता है क्योंकि वह सम्पत्तिगत 
या वंशयूतु विशेषाधिकारों पर ही तो आधारित है। इस. प्रकार इसमें हृदय-संकीणता, 
स्वारथपरता और प्रझ्न॒त्व स्थापित करने की इच्छा का बोलबाला रहता है । 
द (३) अपने बरग के विशेषाधिकारों को क्रायम रखने के लिये इसको कठोर शासन 
अपनाना पड़ता है जिससे देश में असनन्‍्तोष ओर विद्रोह वी भावना फेलती है । 

... (४) इसकी अनुदारता और अपरिवनशीलता इसको आगे बढ़ने से बिल्कुल 
रोक देती है और प्राचीन व्यवस्था को बनाये रखने के लिये यह हर प्रकार के साधनों से 
काम लेता हैँ । इस प्रकार विकास या तो रुक जाता है या बड़ी कठिनता से होता है 
जिसके परिशाम स्वरूप विकासोन्भुख ओर हासोन्मुख शर्कक्तियों में एक इन्द छिंड़ जाता 
है. जो अवनति की ओर ले जाने वाला होता है । 

(४) इसमें ठाट-बाट और प्रदर्शन को महत्व दिया जाता है किन्तु इसका अधिक- 
..._तर भार जनता को ही उठाना पड़ता है । इस प्रकार यदि एक अथ में बाहिरी शान से 
. राज्य को सम्मान प्राप्त होता है तो दूसरे अथ में ठयथ्थ व्यय होता है । 


आधुनिक काल में कुलीनतन्श्रात्मक आभास 


हमारे वतमान समाज सें भी बड़े-बड़े ज़मीदार, ताल्लुक्तेदार, मिल-मालिक, 

उश्चवंशीय सरदार, उच्चपद्स्थ व्यक्ति, विद्वान और वेज्ञानिकों की कमी नहीं है | कुल्ीन- 

वर्ग का यह अवशेष हमारे सामाजिक ओर राजनीति जीवन में अब भी प्रभाव डालता 

है। इसका अथ यह हुआ कि आज कुल्लीनतन्त्रात्मक शासन के न होते हुए भी कल्ीन- 

 बर्गे का समाज सें एक सीमा. तक अपना स्थान है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | 

.. इसीलिये सभात्मक शासन में द्वितीय सभा (860070 (0979777067) का होना 

- आवश्यक समझा गया है। यह सममका जाता है कि यह अनुदारदल जन-सभा के 

..  युक्ति'शून्य आवबेगों को रोक सकता है जिससे शासन-कांय-सं चालन में गम्भीरता, 
.. हृढ़ता ओर सावधानता आती है । 


३-प्रज्ञातन्त्र 
प्रजातन्त्र की विभिन्न परिभाषायें 


भिन्न-भिन्न लेखकों ने प्रजातन्त्र की परिभाषा विभिन्न प्रकार से की है। इसलिये क्‍ 


इसकी सब परिभाषाओं को एकत्रित करने से इसका वास्तविक अथे समझ में आा 


पहला अध्याय श्धः 
२--यूनानियों ने विशेषतः झेटो और अरस्तू ने इसे बहुव्यक्तियों का शासन 
कहा है। 
२--सर हेनरी मेन (87 [0797ए )(०१70) ने कहा है कि 'प्रजातन्त्र, शासन 
का एक विशेष रूप है, केवल शासन का एक रूप । 
३--जेम्स रसल लोबेल (उ०97768 एछिप580) ॥,0फ०)!)) का कथन है कि 
प्रजातन्‍्त्र शासन-काय में एक प्रयोग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है! | उसने यह भी कहा 
है कि यह समाज का वह रूप है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपना विकास करने का. 
अवसर प्राप्त है ओर जिसे वह जानता भी है | 
४--सीली (8००)०ए) ने इसकी परिभाषा दी है कि प्रजातन्त्र बह 'शासन है 
जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का हाथ है! 
४--डाइसी ((00०9) मानता है कि यह शासन का एक रूप है जिसमें 'शासक- 
समुदाय पूरे राष्ट्र का एक काफ्की बड़ा भाग होता है? 
६--लिंकन (./700]7) लिखता है कि 'प्रजातन्त्र बह शासन है जिसमें सम्पूण 
जनता अपनी भल्ताई के लिये अपने ढंग पर अपना शासन-प्रबन्ध करें 
७--ए० बी० हाल (०. 3. छ9]])) ने लिखा है कि प्रजातन्त्र राजनीतिक 
संगठन का वह रूप है जिसमें लोकमत का भ्श्॒त्व हो! क्‍ 
८--सिसिल्न चेस्टरटन (0९०) ()॥७७४००४०४) का विचार है कि 'अजातन्त्र 
का वास्तविक रूप एक शासन है जो जनता के 'सामूहिक विचार” के अनुसार होता हे 
चाहे जिन साधनों से इसकी स्थापना की जाय । किन्तु इसके लिये यह आवश्यक नहीं 
कि जनता ही शासन का निर्माण करे और काय संचालन करे। स्वेच्छाचारी का भी 
शासन हो सकता है और यदि वह सामूहिक विचार के अनुसार है तो वह वास्तविक 
प्रजात॒न्त्र होगा? 
. ६--श्रो० सी० एफ़० स्ट्रांग (270. 0. 9. 807०7) कहते हैं कि “प्रजातंत्र का. 
यह अथ है कि शासन जनता की सक्रिय अनुमति पर आधारित रहेगा अथोत्‌ जनता 
को अपनी सम्मति तथा अपने मतभेद को निर्वाचन, भाषण और प्रेस आदि द्वारा 
प्रकट करने की पूण स्वतंत्रता रहेगी। इस प्रकार प्रजातन्त्र, शासन का वह रूप हुआ 
जिसमें राजनीतिक समाज के अधिक से अधिक व्यक्ति शासन-प्रबन्ध में अपने प्रति- 
नधियों के द्वारा भाग ले सकें जिससे सरकार अपने कार्यों के लिये बहुमत के सामने 
उत्तरदायी रहे | प्रतिनिधि-प्रजातंत्र से जनसत्ता, जिस पर वेघानिक शासन आधारित 
होना चाहिये, सुरक्षित हो जाती है । 

. १०--आइस (87906) का कथन है कि “प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग हेरोडोटस के समय 
से शासन के उस रूप के लिये होता आ रहा है जिसमें क़ानून के द्वारा शासनाधिकार 
किसी विशेष वर्ग या वर्गों को नहीं अपितु समाज" के सभो सदस्यों को प्राप्त हैं। इसका 
अथ यह हुआ कि उन समाजों में, जिनमें निवोचन प्रणाली प्रचलित है, शासन का 
अधिकार बहुसंख्यक दल को होता हे क्‍योंकि उस. समाज की इच्छा को समझना कठिन 
है जा एकमत नहीं है ““*। यूतानों एक-तंत्र के सामते प्रजातंत्र का बुरा सम्रकते थे क्‍यों 


३० द शासन-यंन्त्र 


कि पहला एक व्यक्ति का शासन है और दूसरा बहुव्यक्तियों का | दूसरे वे अल्प-जन-तंत्र 
के सामने भी प्रजातन्त्र को बुरा सममते थे क्‍योंकि अल्प-जन-तन्त्र कुछ ऐसे व्यक्तियों का 
शासन है जिनको अपनी सम्पत्ति या अपने वंश के कार ण विशेषाधिकार ग्राप्त होते हैं । इस 
_ अ्कार प्रजात॑त्र शासन का वह रूप सममा जाने लगा जिसमें बहुसंख्यक ग़रीबों का आधिपत्य 
हो और अल्पसंख्यक घनिक वग को अलग दिखाने के लिये प्रजा या डिमोस ( 087008 2) 
का प्रयोग सम्पूर्ण जनता के अर्थ में नहीं किया गया। आधुनिक काल में भी “वर्गों 
(0]98868) से भेद दिखाने के लिये इसका प्रयोग “धाघारण जनता' ()( ७3868) के लिये 
किया जाताड्/ । किन्तु प्रजातंत्र का प्रयोग (वर्गों? और 'साधारण जनता' के मिश्रित समाज 
- में बहुमत के शासन के लिये होना अधिक अच्छा है, इससे कम या अधिक नहीं ।* 


ग्रजातंत्र की परिभाषा को क्लिष्टता 

इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्रजातंत्र का वास्तविक अथे बताना सरल कार्य नहीं 
है। प्रत्येक व्यक्ति को फ्रीमेन (#7967087) का यह कथन सत्य जान पड़ेगा कि यह 
.. ज्ञानना कठिन है कि आज के लोग प्रजातंत्र का क्‍या अथ लगाते हैं। एक ओर तो 
. सीली की परिभाषा है जो प्राचीन अथवा अवोचीन किसी भी शासन के लिये लागू नहीं 
हो सकती क्योंकि कोई ऐसा शासन नहीं स्थापित हुआ जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता 
रहा हो | दूसरी ओर सिसिल चेस्टरटन की परिभाषा है । वह तानाशाही को भी भ्रज़ातंत्र 
सिद्ध करता है। मेन और लोवेल तो इसे शासन का केवल एकरूप मानते हैं। इनके 
उत्तर में डिवी ( 7)0४०9 ) लिखता है कि “्रजातंत्र को शासन का केवल एकरूप 
. कहना घर को इंटों और गारे का भौमित ढाँचा अथवा चर्च को धर्मोपदेशक के चंबतरे 
. और मीनारों से युक्त भवन, कहने के समान है ।” बाकर का कथन है कि “अजातंत्र उन 

लोगों का बौद्धिक दृष्टिकोण है जो इस पर विश्वास करते हैं । 


क्‍ प्रजातंत्र का श्राब्दिक अथे...._... * 
प्रजातंत्र को समझने के लिये उसके शाब्दिक अथ को जानना आवश्यक है । डेमोक्रेमी 
( 7)0770०79०५ ) जिसके लिये प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग किया गया है, का शाब्दिक 
अथे इस प्रकार है। डिमोस (])07708 या प्रजा) का अथ है जनता और क्रेटिया 
(078४४ या तंत्र) का प्रभुत्व । इस प्रकार भ्रजातंत्र का उस शासन से तात्पय है जिसमें 
जनता का परभुत्व सर्वोच्च हो । क्‍ 
«»... - प्रत्यक्ष और अध्यक्ष प्रजातन्त्र 
यदि जनता एक सावजनिक सभा के रूप में एकन्रित होकर शासन-संचालन 
करती है तो ऐसे प्रबन्ध को निर्दोष या प्रत्यक्ष (0760) प्रजातन्त्र कहते हैं । यह 
... केवल छोटे-छोटे नगर राज्यों में सम्भव है। किन्तु यदि लोग श्रादेशिक राज्यों में 
.. संगठित हैं तो उनको एक स्थान पर स्वयं उपस्थित होना असम्भव हो जाता है। इसलिये 
.. निर्वाचित प्रतिनिधि शासन कार्य संभालते हैं। जनता के ऐसे शासन को अग्रत्यक्ष या. 
- प्रतिनिधि, ([70478०६ 07 8997680709096) प्रजातन्त्र कहते हैं। हॉबह्ाउस 
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(००70०४४७) का कथन है क्ि प्रजातन्त्र के अथ्थ के अन्तगत दो वस्तुओं का, जो 
सिद्धान्त में एक हैं, समावेश है या हो सकता है। वे हैं (१) समाज के सावजनिक 
जीवन में प्रत्येक साधारण नागरिक का स्वयं भाग लेना और (२) सर्वोच्च जन-सत्ता | 
प्रत्नक्ष प्रजातन्त्र का चलन यूनानी नगर राज्यों में था ओर वतंमान काल में भी स्विट- 
ज़रलेंड के कुछ प्रान्तों ((/०७0०0078) में भी यह प्रचलित है। आधुनिक काल में 
प्रतिनिधि-प्रजातन्‍्त्र सावंभोमिक हो गया है। केवल द्वितीय महायुद्ध (१६३६-४५) के 
समय में यह ह्वासोन्मुख प्रतीत हुआ था क्‍योंकि बहुत से प्रजातन्त्र राज्यों को जमनी, 


इटली और जापान जैसे फ्रासिस्त राज्यों ने पददलित कर डाला था : किन्तु (फ़िर इसको . 


सुअवसर ग्राप्त हुआ है और फ्रांस तथा बहुत से देश मुक्त हो गये हैं । इटली स्वयं 
प्रजातन्त्रात्मक हो गया है और इसका फ़ासिस्तवादी शासन हमेशा के लिये समाप्त हुआ 
जान पड़ता है । जम॑नी भी संयुक्त राष्ट्रों की शक्ति के सामने सर ऊ्ुकाये खड़ा है । 


प्रजात॑न्त्र का वास्तविक अथ 


प्रजातन्त्र का वास्तविक अथे सममने के लिये यह जानना आवश्यक है कि इसका 
आधार जन-शक्ति है, इसका अथ केवल जनता की सम्मति तथा उसका आज्ञापाल्न 
नहीं हो सकता | इसका अथ जनता का शासन काय में सक्रिय भाग लेना है। यह उसके 
आत्म निर्णय का समथक है। प्रजातन्त्र की माँग है कि जनता जीवन-नाटक की उदा- 
सीन दर्शिका न होकर उसकी संचालिका और निमोत्री हो | प्रजातन्त्र का आधार जनता 
की इच्छा है जो सम्पूर्ण समाज के हित को अपन्ती दृष्टि में रखती हे । यह सत्य है, 
( जैसा कि ऊपर ब्राइस ने इंगित किया है ) कि यदिं किसी विशेष समस्या पर जनता 


. एकमत न हो तो व्यवहार रूप में जनता की राय बहुमत से ही जानी जा सकती है । परन्तु 


इसका , अर्थ यह नहीं है कि यह बहुसंख्यकों के कठोर शासन का रूप होगा या अल्प 
संख्यकों की उपेक्षा की जायगी और वे सदेव विरोधी दल के रूप में रहेंगे। यदि ऐसा 
हुआ तो प्रजातन्त्र साव- जनिक शासन न रह कर स्वार्थी अल्प-जन-तन्त्र में परिवर्तित हो 
जायगा और लोकमत का अस्तित्व उठ जायगा । इसके विषय में लोवेल का कहना है कि 
प्रजातन्त्र में लोकमत को चालक-शक्ति बनने के लिये वास्तव में सावंजनीन होना चाहिये 


और इसके लिये बहुमत ही पर्याप्त नहां हे और न मतैक्य की कोइ आवश्यकता है। 


किन्तु मत ऐसा होना चाहिये कि अल्प-संख्यक इसको अपना न मानते हुये भो स्वीकार 
आर. हीं पं रद . 

कर सके, डर से नहीं वरन्‌ बिश्वास से । यदि प्रजातन्त्र पूर्ण है तो अल्प-संख्यक द्वारा 

आत्म-समपंण खुशी से होगा! । 


प्रजातंत्र की अन्तिम परिमाषा 


... इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है. कि किसी अन्य लेखक की अपेक्षा बआइस _ 
और ओ० स्ट्रांग के दृष्टिकोण प्रजातंत्र के वास्तविक अर्थ के अधिक निकट हैं । इसलिये 


 डपरोक्त व्याख्या को हम संक्षेप में इस प्रकार कह सकते है कि प्रजातंत्र एक शासन हे. 
जिसमें जन-शक्ति सर्वोच्च हे; लोग सम्पूण समाज के हित के लिये सक्रिय भाग लेते हैं 


३२ शासन-यन्त्र 


| अली 
तथा बहुसंख्यकों और अल्प-संख्यक्रों के मतभेद साव॑जनिक हित के लिये मिटा दिये 
जाते हैं । द हि है 
इस प्रकार प्रजातंत्र की परिभाषा देने के पश्चात्‌ हम उसके गुणों तथा दोषों का 
विवेचन कर सकते हैं । प्रो० हानेशा, त्राइस इत्यादि लेखकों ने निम्नलिखित गण बताये हैं । 


प्रजातंत्र के गुण 


१--यह दिलचस्पी” को प्रोत्साहन देता है । सर हेनरी मेन ने भी, जो जनता के 
'शाक्षन के आ्वरोधी हैं, स्वीकार किया है कि “यह बहुत ही दिलचस्प है ।? 
२--इससे “जानकारी” बढ़ती है। फाग्येट (7७४७०४) जो इसे 'अयोग्यता का मत! 
 सममता है, कहता है कि 'यह जानना आवश्यक है कि जनता कया सोचती है ९ क्या 
सममती है ? क्या सहन करती है ९ क्‍या चाहती है ? किससे डरती है? और इसकी 
आकांक्षा क्या हैं ? यह सब केवल जनता ही से जाना जा सकता है।' 
.. «३--यह जनता की इच्छाओं का प्रतिबिम्ब है इसलिये इसमें शासन के और रूथों 
की अपेक्षा क्रान्ति का भय कम है और राज्य के आज्ञा पालन की अधिक सम्भावना है | 
.४--जनता में अपने अश्जुत्व की भावना, देश-प्रम्॒ को जाग्रत करती है जो साधारण: 
किसी और शासन में सम्भव नहीं | इसलिये इसका आधार देश-प्रेम होने के कारण 
सुशासन सुरक्षित रहेगा । छ 
. ४--और शासन भ्रणालियों की अपेक्षा इसमें राष्ट्रीय जीवन का उच्चतम विकास 
होता है। प्रजात॑त्र को शिक्षात्मक उपयोगिता के प्रति मित्न (१(१])) का विचार था कि 
. सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने से नागरिकों का हार्दिक और बोद्धिक विकास होता है। 
ओर शासन प्रणालियाँ नागरिक को संकीर्ण हृदय, स्वार्थी, सहानुभूतिरहित, विवेक- 
शून्य और निबेल कर देती है । मित्र के अनुसार प्रजातंत्र दो कारणों से शासन के और 
रूपां से श्रेष्ठ दहै:--( १) व्यक्ति के अधिकारों और हितों की रक्षा तभी हो सकती है. जब 
वह सम द्वी और (२) व्यक्तिगत शक्तियों के प्रयज्ञों की अपेज्ञा सावेजनिक उन्नति चरम 
शिखर को पहुँचती और व्यापक हो ज्ातो है । क्‍ 
६--और शासनों की अपेक्षा प्रजातंत्र में व्यक्ति के विकास के लिये अधिक अवसर 
प्राप्त होते हैं। इसलिये कभी-कभा यह धार्मिक जोश की दृष्टि से स्वयं एक लक्ष्य सममा 
जाता है किसी लक्ष्य का साधन नहीं | डिवी का कहना है कि “कम से कम सिद्धान्त में 
अजातंत्र खामाजिक संगठन के आदशे के निकट है जिसमें व्यक्ति और समाज एक दूसरे 
. के पूरक अंग है“ “व्यक्ति के अन्दर समाज के हो समान कायेनप्रणाली है'''** बह 
. समाज ऊँ संक्षिप्त संस्करण हे “अतः प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है और इस सिद्धान्त 
.._ की समानता केवल इतिहास असिद्ध उदाहरण--प्रत्येक मनुष्य इश्वर का पुजारी है-ही . 
.._ कर सकता है । प्रो० ज़िमने ( 7070. 207777977) भी ऐसे ही उत्तम ढंग से कहते हैं 
.... कि 'मनुष्य की आत्मा का सुजन विवेक, न्याय, उत्तरदायित्व, नेतृत्व तथा संयम 
... के लिये हुआ है, जब खतंत्रता के. बिना मनुष्य अपने आधे व्यक्तित्व से 
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शून्य हो जाता है तो पूर्ण प्रजातंत्र, वह आदशे जिसकी प्राप्ति के लिये सामाजिक और 
राज॑नीतिक प्रयत्न होते हें, स्वतंत्र ख्री-पुरुषों का एक समाज है जिसमें वे एक ही समय 
परस्पर एक दूसरे के शासक और शासित होते हैं और जानते हुये सब के हित के लिये. 
अपनी सेवा अपंण करते हैं ।” क्‍ 
.. ७--प्रो० गानेर (35897767) का विचार है कि 'सावेजनिक निर्वाचन, नियन्त्रण 

तथा उत्तरदायित्व में दूसरी प्रणाली की अपेक्षा शासन-काय अधिक उत्तमता से संचालित 
होता है! । हि 

८--लाड ब्राइस का कथन है कि “व्यक्ति के राजनीतिक मताधिकार ने उसके 
व्यक्तित्व की महत्ता बढ़ा दी है और उसकों कत्तव्य का महान्‌ पाठ पढ़ा कर उसके 
नेतिक दृष्टिकोण को ऊँचे उठा दिया है? | इस अथो में अ्रज्ञातन्त्र का आधार वैयक्तिक 
स्व॒तन्त्रता है जिसके ऊपर शासन-यन्त्र चलता है। न ' 

६«“«प्रजातन्त्र व्यक्ति के कत्तेव्य और उत्तरदायित्व पर आधारित है और वह 
इस प्रकार नागरिकता का स्थायी शिक्षण केन्द्र है। 

१०--प्रजातन्त्र में समानता का स्थान है। जैसा कि डाइसी का कथन है “इसमें 
अधिकारों की सवव्यापक समानता मिलती है और विचारों तथा भावनाओं की पूर्ति के 
लिये समान अबसर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यह कलह, ढेष और पक्षपात का विरोधी 
है जो असमानता और पक्तपात के ही परिणाम हैं । 


8 _ अज्ञातल्र के दोष. क्‍ 
इन गुणों के होते हुए भी ग्रजातन्त्र में कमज़ोरियों और दोषों की कमी 
नहीं है, उनकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती । टेलीराँ (]'9७)॥!०ए7०७7०) ने इसको 
. दुराचारियों का कुल्नीन-तन्त्र कहा है। कारलाइल ((879]6) ने जनसाधारण को 'एक 
महान समूह कहा है जिसमें अधिकतर मृख ही होते हैं जो स्वयं अपना शासन चलाने 
में असमर्थ तथा अपने शासक चुनने के अयोग्य होते हैं! । आधुनिक काल में एच० जी० 
वेल्स (स., (3. ७७॥७४) का कथन है क्रि प्रजातन्त्र के पक्ष के तक पाँच मिनट में 
डुकड़े-टुकड़े किये जा सकते हैं। लूडोविसी (,प00ए४7०४) का तो यहाँ तक कहना है 
कि “यह स॒त्यु को लाने वाला है? | किन्तु प्रजातन्त्र-शासन के विषय में ये सब कथन 
_तकंपूर्ण नहीं हैं। ये घृणा और पक्तपातपूर्ण - अतिशयोक्तियाँ हैँ । दोष तो सभी शासन 
प्रणालियों में होते हैं इसलिये प्रजातन्त्र भी उनसे मुक्त नहीं । 


प्रो० हनझ्ला द्वारा प्रदर्शित प्रजातन्त्र के संक्षेप में दोष 
प्रो० हनेशा' ने संक्षेप में इसकी निम्नलिखित कमज़ोरियाँ दिखलाई हैं :--- 
१--प्रजातन्त्र सुशासन स्थापित करने में असमथ रहा है क्योंकि समाज के 
उत्तम मस्तिष्क वालों को इसमें कार्ये करने का अवसर ही नहीं दिया गया। कालोइल 
ने इसे इसलिये बुरा कहा है कि 'शान्त, बुद्धिमान व्यक्तियों की इसमें उपेक्षा की गई है... 
. और उनके स्थान में “व्यथे लम्बी बातें हॉकने वालों और धूत्तों को बिठाया गया है। 


शै४ द + शासन-यन्त्र 


इसीलिये हांटमैन ([97077977) ने इसको “चीखनेवालों, बकवादियों, ऊँची-ऊत्ची 
[त करने वालों, चापलूसों और चादुकारों का स्वर्ग)! कहा है। गोडकिन (600 तंए) 
के विचार में प्रजातन्त्र का अथ है नेता तथा अध्यक्ष के हाथों सत्ता साँप देना” | जे० 
एस० ब्लैकी (3. 8, 8]9020) अपने तक में इससे भी अधिक बढ़ जाता है। वह 
कहता है कि 'उच्चाभिलाषी नेता के उत्तेजक शब्दों से, चापलूसों की चिकनी-चुपड़ी बातों 
से तथा राजनीतिक क्षेत्र में नाम कमाने वालों के आल से मुक्त होकर भी जनता के पास 
उत्तम व्याक्ति को अपना नेता बनाने की न शक्ति रह जाती है और न इच्छा? । इन 
आलोचनाओं से स्पष्ट है कि प्रजातन्त्र में शासन-सूत्र औसत बुद्धि वालों के हाथ में 
रहता हे । 
२--प्रजातंत्र एक उत्तम दृढ़ नीति की नींब डालने में असफल रहा है और इस बात 
का प्रमाण निम्नलिखित दोषों से मिल्ष जायगा । 


(क) इसमें स्थायी उदासीनता रहती है । 
(ख) इसकी सब से बड़ी कमज़ोरी अज्ञान है । 
(ग) इसका संचालन नौसिखिये राजनीतिज्ञ करते हैं. जिनमें कार्य करने को के 
विशेष दक्षता होती ही नहीं | 
(घ) इसको आदर्शवाद और कल्पनिक सिद्धान्तों से प्रेरणा मिलतो है। इसके 
अतिरिक्त यह जोशीले शब्दों और नारों का शिकार हो गया है । 
(छः) यह बीर-पूजा का समर्थक है और नेता जनसाधारण को पूज्य मूत्ति हो जाता 
है। यह मूर्ति-पूजा जनता को आक्रष्ट करनेवाली शक्ति पर अवलम्बित हे । | 
(व) यह परिवत्तनशील है अत: अस्थायी हे और इसकी शक्ति का अन्दाज़ा भी नहीं 
लगाया जा सकता | इसमें वे व्यक्ति जो आज आदर पाते हैं, दूसरे दिन घणा की दृष्टि 
' से देखे जाते हैं और भुला दिये जाते हैं। 
(छ) इसमें अन॒त्तरदायित्व की अधिकता रहती है | 
(ज) लोग आचारकश्रष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि लज्जारहित कुकृत्य करने से नहीं 
 हिचकते । उनके सामने स्वेच्छाचारी शासकों का भी सर कुक जाता है | 
(म) लोगों में सम्मान भावना का अन्त हो जाता है। परम्पराओं की उपेक्षा की 
.. जाती है, माननीय प्रथायें तोड़ दी जाती हैं; राष्ट्रीय-जीवन का क्रम टूट जाता है और 
सावजनिक जीवन का अंग-विच्छेद कर दिया जाता है । 
( भ ) यदि लोग इस प्रकार अपने क्रान्तिकारी विचारों को प्रकट कर सकते हैं तो 


इसके विपरीत कभी-कभी वे अनुदारता की सीमा भी पार कर जाते हैं और उनको 


पुराने मार्ग से हटाना असम्भव हो जाता है।.... 
(2) इसमें असहिष्णुता और असंयम की भी बहुत सम्भावना रहती है और 
* बहुसंख्यकों के कठोर शासन का अन्त नहीं मिलता । 
के (5) अन्त में, लोगों को स्वसाधारण के स्थायी हित से नहीं, किन्तु अपने अस्थायी 
3 हक हा हितों से प्रेरणा मिलतों है।इधलिये इध अथ में वे अदूरदर्शी कहे जा 
. सकते है । गम लग का पक आओ 


कक 4 ५ 
हर + 
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३--शासन-काय में अधिक हस्तक्षेप होने के कारण प्रजातन्त्र अपने लक्ष्य तक 
नहीं पहुँच सका। प्रजातन्त्र व्यवस्थापकों को विशेष आदेश देने, प्रत्यच्ष रूप से शासन 
विभागों पर नियन्त्रण रखने तथा निर्णीत मुक्नदमों पर फिर से विचार करने पर जोर 
देता है और देता रहा है । 'पार्लिमेंट' के सदस्य और “कांग्रेसमेन', स्थानीय समितियों 
के आदेशों, निर्वाचकों के प्रा्थेना-पत्रों, चुनाव के लिये कोशिश' करने वाले गुप्त दलों के 
विरोधों, जवाबदेही की माँगों तथा चारों ओर से इसी प्रकार के ओर हस्तक्षेपों से 
परेशान रहते हैं और कार्य-संचालन ठीक से नहीं कर पाते | इसका फल यह होता है 
कि शासन अयोग्य तथा कमज़ोर हो जाता है, राज्य में लक़वा-सा मार जाता है । 
व्यवस्थापिका भयभीत रहती है ओर किसी प्रकार काल-यापन करने वाली हो जाती 
है, कायकारिणी कमजोर हो जाती है और न्याय-विभाग अन्यायी हो जाता है इसक 

परिणाम होता है पूरी बरबादी 

४--प्रजातन्त्र में अवज्ञा और अराजकता की भी सम्भावना रहती है । मंत्री या 
ओर पदाधिकारी जनता को अप्रसन्न रख कर नहीं टिक सकते; सदेव आगामी निवोचन 
पर अपनी दृष्टि में रखते हें इसलिये अधिक कड़े नियन्त्रण से काम नहीं लेते । परिणाम 
इस ढीलेपन का यह होता है कि प्रजातन्त्र छिन्न-मिन्न हो जाता है। 

४--प्रजातन्त्र के अन्दर नेतिक पतन भी एक बड़ी मात्रा में वतमान रहता हे । 
इसमें रिश्वत, दबाव तथा और इसी प्रकार के नीच साधनों से वोट प्राप्त किये जाते हैं । 

इस प्रकार प्रजातन्त्र दृढ़ उद्देश्य शून्य, इष्योलु, विद्वेषी, साहसह्दीन, परिवत्तन 
शील, अपूर्ण, शिथित्र, अदूरदर्शी, अनिश्चित लक्ष्य वाला, ग़ल्ती पर ग़लती करने वाला 
तथा संकोचशील होता है। इन्हीं दोषों के कारण लोग इसे बुरा कहते हें । 


ग्रो० गानर द्वारा-प्रदर्शित प्रजातन्त्र के संक्षेप में दोष 


हंनेशा के अतिरिक्त और लेखकों ने भी प्रजातन्त्र का दोष-द्ग्द्शंन किया हे । 
प्रो० गानर" ने संक्षेप में निम्नलिखित दोष दिखाये हैं । 

१--अ्रजातन्त्र में 'गुण' के स्थान में संख्या! को अधिक महत्ता दी गई है। जनता 
का बहुमत चाहे कितना ही छोटा क्‍यों न हो उसका निर्णय क्वानून बन जाता है चाहे 
अल्पमत की राय बौद्धिक, नेतिक तथा आर्थिक दृष्टि से हितकर हो । 

क्‍ २--इसका 'समानता का सिद्धान्त! ग़लत है । इसमें शासन-प्रबन्ध में भाग लेने 
की योग्यता के सम्बन्ध में, सब व्यक्ति आपस में समान समझे जाते हैं। अतः राजकम- 
चारियों के चुनाव और राज्य को नीति निधौरित करने में सब के मतों का एक-सा 
मूल्य रहता है । इस प्रकार इसमें विशेष ज्ञान और दक्षता की उपेक्षा द्वोती है | इसी लिये 
इसको नासमझ, अज्ञ तथा अयोग्यों का शासन कहा गया है। प्रो० बाथलेमी (॥?0[ 
]3877॥6]0779) कहते हैं कि ्रजातन्त्र की कमज़ोरी, शासकों की अयोग्यता, राजकाये 
में नौसिखियेपन की अधिकता, तथा प्रत्येक व्यक्ति की शासन में भाग लेने की योग्यता 
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' औै६ क्‍ शांसन-यन्त्रे 


के कारण है! | इनके विचार से और शासनों की अपेक्षा प्रजातन्त्र में तो विशेषज्ञों की 
ओऔर अधिक आवश्यकता रहती है, किन्तु मिज्ञते हें इसमें सब से कम विशेषज्ञ । जेम्स 
स्टीफेन (8708 5069॥067) का भी यही मत था। उसका कहना था कि शासन- 
प्रबन्ध के लिये श्रेष्ठ योग्यता और विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है । 

३--जैसा कि प्रो० ए० जी० सेजविक (]?।'07. 8602 ए0४) ने कहा है प्रजातंत्र 
में ऐसे साधनों का अभाव है जिनसे राजकर्मचारी उत्तरदायी बनाये जा सके। यह कारये 
पदाधिकारियों के सार्वजनिक निवाचन, उनके अल्प कार्य-काल तथा पदावतन से 
नहीं हो सद्धता । हाँ उनके कार्य-काल की सुरक्षिता से सफलता मिल सकती है किन्तु 
दीघे कार्य-काल अग्रजातन्त्रात्मक समम्का जाता है । 

४--प्रशातन्त्र हानिकर भी सममा जाता है, समाज को विकासोन्‍न्मुख करने के 
स्थान में पतनोन्मुख कर देता है। ट्रीटज्की (प०४०४८३०४८७) ने तो यहाँ तक कहा है 
कि शिक्षा, साहित्य और कला की उन्नति के प्रति यह या तो उदासीन है या उसका 
बिरोधी है । 

.. ६+-सर हेनरी मेन ने इसको कमज़ोर माना है। उनका विश्वास है कि यह 

भविष्य में अधिक काल तक नहीं ठहर सकता क्‍योंकि राजनीतिक शक्ति डुकड़ों में बट 
जायगी और प्रत्येक व्यक्ति को एक छुद्र भाम मिलेगा! | उनका यह भी विचार है कि 
इसमें बौद्धिक विकास अथवा वैज्ञानिक उन्नति नहीं हो सकती क्योंकि यह अस्थायी तथा 
. मूर्खों और अज्ञानियों का शासन होगा । 
क्‍ ७--ल्लेकी (,००८ए) ने कहा है कि यह महादरिद्रों, मुखों और अयोग्यों का 
शासन है इसलिये यह और अधिक भयानक है। इसने प्रकृति के नियम--योग्यता 
थोड़े व्यक्तियों में होती है अधिक में नहीं--की उपेज्ञा की है। यह स्वतन्त्रता का. 
विरोधी हे क्‍योंकि जन-समूह एक शक्तिशाली नेता के पीछे चलने के लिये सबंदा तैयार 
. रहता है और उन थोड़े से व्यक्तियों का अनुगमन नहीं करता जो सदैव से स्वतन्त्रता के 
समथक रहे हें । 


फ्रागे (४७७07) की आज्योचना 


प्रोफ़ेसर हनेशा और गानर की आलोचनाओं के संक्षिप्त विवरण के पश्चात्‌ हम 
'फ्रान्‍्सीसी लेखक फ्रागे के विचारों को भी देख सकते हैं। उसने प्रजातन्त्र को 
अयोग्यता का मत' ((४०७)॥४ ० 70077790॥6706) कहा हे | च्‌ कि उसका दृष्टिकोण 
अत्यधिक मनोर॑जक है इसलिये उसके विचारों पर हम विस्तारपूबंक ध्यान देंगे। 


१--विशेषज्ञता 


- हे फ्रांगे प्रारम्भ में द्वी कहता है कि प्रत्येक कारखाने तथा व्यवसाय में सफलता 
प्राप्त करने के लिये योग्य तथा कोशलसम्पन्न कमंचारियों की आवश्यकता - होती है ।. 
. प्राणीजगत में भी मिन्न-भिन्न अंग अपने विशेष कार्यो' ही को करते हैं | इसलिये समाज 
के शासन में भी क्वानून के बनाने तथा फ़ैसला करने के कार्य को विशेषज्ञों ही को दिया 
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ज्ञाना चाहिए। समाज को प्रकृति के ढंग पर चलना चाहिए जिसकी काय-पद्धति 
विशेषज्ञता है। वही समाज अधिक से अधिक उन्नति कर सकेगा जहाँ पूर्णरूप से 
श्रम-विभाजन है और प्रत्येक काय का सम्पादन विशेषज्ञों ढ्वारा किया जाता है । इस 
दशा में जन-समूह से यह कहना कि तुम्हारा काम शासन करना, क़ानून पास करना 
ओर उन्हें लागू करना है” उचित न होगा । ' 

किन्तु आधुनिक राज्यों में जनता प्रद्यत्ञ रूप से शाघन नहीं करती । वह निवा- 
चकों को चुनती है और ये व्यवस्थापकों का चुनाव करते हैं। इस प्रकार जनता के ऊपर 
दो 'कुलीन-तन्त्रों' की स्थापना हो जाती है लेकिन इनका चुनाव शासन-कार्य>की योग्यता 
पर निभर नहीं । जन-समूह ने यहाँ उस विश्वविद्यालय की भाँति काम किया है जहाँ 
के अधिकारीवर्ग अयोग्य होते हुए भी दूसरों को योग्यता की उपाधि देते हैं । प्रज्ञातन्त्र 
राज्यों की जनता, दीक्षा देते हुए कहती है, "क़ानून के पंडित, समाज-सुधारक और 
राजनी तिज्न तुम्हें में दीक्षित करती हूँ ।! इसलिये जनता द्वारा किये गये चुनाव में नेतिक 
ओर बौद्धिक अयोग्यों का समावेश रहता है क्‍योंकि जन-समूह कभी भी सोच नहीं 
सकता, वह केवल मनोभावनाओं से प्रेरित होता है। यह नेतृत्व नहीं कर सकता इसका 
काम केवल अनुगामी रहना है | इसलिये वही लोग चुनाव में सफल होते हैं जो जन 
समूह से मिलते-जुलते हों, और जो उसकी भावनाओं और पक्षपातों को दिल में रखते 
हों। इस भाँति जनता के नेता तथा प्रतिनिधि सर्वोत्तम जानकारी प्राप्त करने के साधन 
हो सकते हैं परन्तु व्यवस्थापक के रूप में 'घुणा के योग्य! होते हैं। 

इसके अतिरिक्त, प्रजातन्त्र कृतिम समानता के पक्ष में प्राकृतिक असमानता की 
उपेक्षा करता है । बुद्धि, साहस और योग्यता के लिये यहाँ कोई स्थान नहीं | प्रतिनिधियों का 
काम केवल जनता के बिचारों को सब के सामने रखना और उनका समर्थन करना मात्रा. 
रह जाता है| वे अपने निबाचकों के विरुद्ध नहीं जा सकते । न उनका रक्‍य॑ का व्यक्तित्व 
ही रह जाता है और न वे स्वतन्त्र ही रह जाते हैं । इसीलिये प्रजातन्त्र राजनीतिज्नों के 
हाथ का खेल हो जाता है। लेकिन ये राजनीतिज्न होते हैं कौन ? ये ऐसे व्यक्ति होते हैं 
जिनकी अपनी कोई राय नहीं होती और न कोई स्वयं का सत होता है। मामूली शिक्षा 
प्राप्त और साधारण बुद्धि के, इन लोगों की भावनायें जनता की भावनायें होती हैं और 
इनका एकमात्र पेशा राजनीति है । अगर इन्हें इस पेशे से वच्चित कर दिया जाय तो ये 
भूखों मरने लगेंगे। अतः शिक्षित मनुष्य घृणा के पात्र होते हैँ. क्‍योंकि वे स्वतन्त्र 
साबित होंगे न कि पराधीन जिन्हें प्रजातन्त्र पसन्द कर सके। इसीलिये प्रज्ञातन्त्र 
अक्षमता पर जी रही है। फ्रागे के विचार से शासन-कार्य एक कल्ना है किन्तु दुर्भाग्यवश 
इसका सम्पादन ऐसे लोगों के हाथ में है जो न कला ही जानते हैं और न विज्ञान ही | 

इस भाँति प्रजातन्त्र में राज्यकार्यों-में शरण न पाकर योग्यता गैर-सरकारी 

ओर व्यक्तिगत कम्पनियों का सहारा लेती है। यहाँ डाक्टरों और इज्जीनियरों की 
नियुक्ति उनके राजनीतिक विचारों पर नहीं को जाती । किन्तु सभी सामाजिक कार्यों 
का राष्ट्रीयकरण यहाँ भी अयोग्यता को त्ञा देगा और किसी क्षेत्र में भी मनुष्य स्वाधीन 
न रह सकेगा | द के कम क्‍ है 


- ३८ शासन-वयन्त्र 


२--व्यवस्थापक और कानून 


फरागे के मतानुसार व्यवस्थापकों को प्रत्येक प्रमुख राष्ट्र के क्वानूनों का ज्ञोन 
होना चाहिए | उनके लिये आवश्यक है कि वे अपने राष्ट्र के अन्तेंगत रहने वाले मनुष्यों 
के स्वभाव, प्रकृति, मनोभावना, आवेग, विचार और प्रथाओं तथा परम्परागत रीति- 
रिवाजों से पूर्णतया भिन्न हों | उनको संयत हृदय और मस्तिष्क रखना चाहिए। वे ऐसे 
व्यक्ति हों जो लोगों के प्रेम, भय, श्रद्धा तथा घृणा के बड़े पात्र न हों, तभी वे न्‍्यायपूरो 
ओर पक्षपात-रहित हो सकते हैं । किन्तु प्रजातन्त्र में इन सभी गुणों का अभाव रहता है 
ओर, व्यवष्थापकों में अयोग्यता और अज्ञानता का आदर किया जाता है । इसके 
परिणाम-स्वरूप हमारे कानून केवल विशेष परिस्थितियों तथा समय के लिये होते हैं । 
ब्यवस्थापिका रूपी कारखातों में केवल नवीनतस सामयिक बस्तुओं का उत्पादन होता है । 


३--कार्यकारिणां क्‍ 
केवल इतना हो नहीं, अयोग्यता शेष कार्यों में भी पाई जाती है। कायकारिणी 
का सारा काम -नोसिखियों द्वारा किया जाता है। भ्रजातन्त्र की कार्यकारिणी में 
शिक्षा-मन्त्री, बकील होता है, उद्योग-ठयवसाय का मन्त्री लेखक, युद्ध-मन्त्री डाक्टर ओर 
. जल सेना-विभाग पत्रकार के सिपुद किया जाता है। इस भाँति यह कथन कि “आवश्य- 
क॒ता गणितज्ञ की थी और पद नृत्यकला प्रवीण को दिया गया? किसी दूसरे शासन की 
अपेक्षा प्रजातन्त्र पर ही लागू होता है । 


४--न्याय-विभाग 
इसी अकार की अयोग्यता न्याय-बविभाग में भी पाई जाती है ॥ न्यायाधीश स्वतन्त्र 
न होकर एक दूरजित प्रणाली का अंगमात्र होता है। न्याय के लिये आवश्यक, है कि 


न्‍्यायकारी अपने आत्मा के आदेशों को मान सके । किन्तु यह नेतिक स्वतन्त्रता चुने हुए. | 


न्यायाधीशों में कैसे पाई जा सकती है ? “पंच भी उस अनभ्यरत नट की तरह है जो 
अपने ही जालों में फंस जाता है ।!” 


५--प्रथायें और सदाचार 


प्रजातन्त्रात्मक राज्य में अयोग्यता संक्रामक रोग साबित हुई है। इसका प्रभाव 

केवल राज्य और उसके शासन-विधान पर ही न पड़ कर जाति की समस्त प्रथाओं तथा 
सदाचारों पर पड़ा है। हमारी कमी और कमज़ोरी की जड़ आन्त धारणा, भूल और 
योग्यता की उपेक्षा है। अगर शिष्य अध्यापकों का निरादर करते हैं, नवयुवक बृद्धों की 
उपेक्षा करते है, पत्नियाँ पतियों का आदर नहीं करती, अनागरिक नागरिकों की भ्रद्धा 
नहीं करते, अभियुक्त न्यायाधीशों से नहीं डरते और लड़के माता-पिता की उपेक्षा करते 
हैं तो इसका कारण यह है कि योग्यता का सिद्धान्त लुप्त हो गया है। आज हमारे 
राज्य का ही आधार योग्यता की उपेक्षा और अयोग्यता का आदर है। हम आज 


अयोग्य के नेतृत्व और शासन की उत्कट अभिलाषा करते हैं। 

















दूसरा अध्याय क्‍ क्‍ ३६. 


६--परिवार और स्कूल 

इसके बाद फ़ागे महोदय का ध्यान प्रजातन्त्र में पारिवारिक जीवन की 
अयोग्यता और सामाजिक सम्बन्धों की अनुपयुक्तता की तरफ़ जाता है। परिवार में 
सब प्रथम नवीनता का आभास हमें ब्वियों द्वारा समानता की माँग में दिखाई देता 
है। इसके परिणाम-स्वरूप स्लियाँ पुरुषों का अनादर करने लगी हैं। ख्तरियाँ बुद्धि में 
पुरुषों के बराबर हो सकती हैं किन्तु पारिवारिक जीवन में श्रम-विभाजन दोनों की 
योग्यया पर आधारित है। इसका कुछ ख्याल न करके लड़कों को शिक्षा दी जाती है 
कि वे अपने माता-पिता की उपेक्षा करें। उनको परिवार ओर वंशागत परम्पराश्रों से 
अलग कर दिया जाता है। सुकरात के विचारों का समथन करते हुए फ़रागे महोदय कहते ' 
हैं कि “प्रजातन्त्र नीम हकीम और बच्चों को चुराने वाला है । यह बच्चे को परिवार 
से अलग कर उसे इतनी दूर ले जाता है जहाँ उसे अपने घर के आदमियों को देखने 
का अवसर न मिले। वहाँ उसे विचित्र भाषायें पढ़ाई जाती हैं, व्यायाम कराये 
जाते हैं और उसके मह को रंग कर अजीब वस्त्र पहना दिये जाते हैं। उसे नट के 
काम में निपुण कर दिया जाता है ओर इस योग्य बना दिया जाता है कि वह समाज 
में आकर अपने फ़न से लोगों को बहला सके” | इस प्रकार बच्चे अध्यापकों को 
“निकस्मा? और 'प्राचीन! समझने लगते हैं किन्तु वास्तव में अध्यापक स्वयं 'प्रजातन्त्र के 
_गलाम' हैं। शिक्षा ने भी एक दूसरा ही रूप घारण कर लिया है। ज्यादा ज़ोर प्रति- 
योगितात्मक परीक्षाओं पर दिया जाता है जिसके परि णास-स्वरूप लोग बग्ेर सममे-बूमे 
पुस्तकीय ज्ञान को रट लेते हैं ओर चोज़ों के महत्व को न समझते हुए भी परीक्षाओं में 
सफल होते हैं । इस प्रकार आज' की परीक्षा भी योग्यता को समाज से वहिष्कृत करती 
है और फ़ागे गये के साथ स्त्रोकार करता है कि वह किसी भी प्रतियोगितात्मक 
परीक्षा में सफल्न नहीं हो सका | इसी भाति वृद्ध-जन भी घृणा के पात्र हो जाते हैं क्‍योंकि 
वे पराम्पराओं के समर्थक होते हें जिन्हें प्रजातन्त्र घृणा की दृष्टि से देखता है । यहाँ 
श्रद्धा और अनुराग को स्थान न मिलकर भ्रक्ति ओर आवेग का बोल-बाला रहता है 
क्योंकि जन-समूह कभी भी श्रद्धा नहीं कर सकता यह केबल आधवेग, जोश और 
 घर्मान्चता के आगे ही आत्म-समपंण करता है । 


७---च रित्र 

| अयोग्यता ने समाज के चरित्र को भी प्रभावित किया है | नम्नता के लिये यहाँ 
कोई स्थान नहीं क्योंकि दूसरों का आदर करना असमानता का द्योतक प्रतीत होता 
है और इसलिये अग्रजातन्त्रात्मक है। इसीलिये अशिष्टता प्रजातन्त्रात्मक है। विभिन्न 
. पेशों में भी ज्ञान और योग्यता की अपेक्षा चालाकी और मकछ्ारी का आदर होता है 
ओर अध्यापक परीक्षक ही रहना चाहता है। यह स्वाभाविक ही है क्‍योंकि परीक्षा 
लेते हुए वह दूसरों की समालोचना करता है ओर पढ़ाते वक्त उसी की समालोचना 

होती हे। .. 
- संक्षेप में, प्रजातन्त्र ऊपर से नीचे तक अयोग्यता और अज्ञानता से पूण है। 
इसलिये फ्राग्येट 'कुलांन-तन्त्र”' का सप्रथेन करता है किन्सु यह “कुज्ञोन-तन्त्र! घन और 


' ९४२० द द शासन-यन्त्र 


वंश का न होकर योग्यता का होना चाहिए। इसमें राज्य के ऐसे लोगों को रहना 


चाहिए जो चरित्र और योग्यता में सवश्रेष्ठ हों। 
नहीं उपरोक्त कारणों से फ़रागे अ्रजातन्त्र को अयोग्यता का मत” कहता है | 


प्रजातन्‍्त्र की असफलता पर राम्ज़म्योर के विचार 


हमारे समय में भी प्रतातन्त्र के विरुद्ध एक प्रकार को प्रतिक्रिया का जन्म हुआ 
है। विभिन्न देशों में तानाशाही की उन्नति इस श्रतिक्रिया का जीता-जागता प्रमाण है। 
इससे स्पष्ट है कि लोगों का विश्वास प्रजातन्त्र से हटता जा रहा है। अतः हमारे लिये 
आवश्यक हो जाता है कि हम उन आधुनिक लेखकों के विचारों पर ध्यान दें जिन्होंने 
प्रजातन्‍्त्र की असफल्नता के कारणों को समझने का प्रयत्न किया है। उनमें से राम्ज- 
म्योर एक हैं जिनके विचार निम्नलिखित हें *:--- 

प्रथम विश्व युद्ध (१६१४-१४) में मित्र राष्ट्रों का उद्देश्य 'संसार को प्रजातन्त्र के 
. लिये सुरक्षित' बनाना था; किन्तु आज इंगल्लेण्ड में ही पालिमेंट की प्रतिष्ठा और सत्ता को 
बड़ी शीघ्रता से गुप्तरूप से ज्ञति पहुँच रही है । प्रजातन्त्र के विरोधियों की आलोचना 
तीन रूप ग्रहण करती है । 
क्‍ ?--अ्रजातन्त्र में वाद-विवाद की प्रशज्ञी सुस्त और अनिश्चित रहती है जिससे 
तत्पर और निश्चित निर्णय असम्भव हो जाते हैं| इसलिये यह अच्छा होगा कि सारी 


अिकननकल बनननन --+ पनानिगगिकनननन नल ना लक 


... )संयुक्त-अमेरिकन-राज्य, क्रान्स, स्विठज़रलैंड, कनाडा, आराष्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 
में प्राप्य प्रज्ञातन्त्र के व्यावह्वरिक दोषों .के लिये ब्राइस की ॥(००१०/४ ])0770078008, 
ए०]. 7] 9. 248, देखिये | 

अपनी अमेरिकन कामनवेल्थ! !((8700/90७॥ (0००7००-ए४००॥४) जिल्द २ पृष्ठ 
६०३-६२१ में वह कहता है कि ज्ञेटो से लेकर आज तक के राजनीतिक दाश निर्कों ने प्रजातन्त्र 
के निम्नलिखित दोष दिखाये हें 
१--विशेष अवसरों पर कमज़ोरी | तत्परता तथा निर्णय से काम न कर सकना | 
२--अ्रस्थिरता और चंचलता, मतों का प्राय: बदलना और राज्य कार्य तथा अफ़सरों 
की अत्यधिक तबदीली | 
३--श्रान्तरिक मतभेद, सत्ता का उल्लंघन, हिंसा के प्रयोग का अराजकता और सैनिक- 
शासन में समाप्त होना । 
४«-समानता की इच्छा ओर महानता को न बर्दाश्त करना | 
५--बहु-संख्यकी का अल्प-संख्यकों पर अन्याय । ह 
६--नवीनता से अत्यधिक प्रेम जिसके फलस्वरूप पुरानी संस्थाओं और प्रथाश्रों को 
... बदलने की उत्कट अभिलाषा । द 


७--अज्ञानता और मूखंता, जिससे वक्ता लोग जनता को उकसा कर और आवेग में 


लाकर आसानी से घोखा दे सकते हैं और उन्हें बेवक़्ूफ़ बनाते हैं। 
ब्राइस की सविस्तर टिप्पणी के लिये कृपया पुस्तक ही को देखिये | 


२ रास्ज़ेस्योर लिखित 5 42677007809 & »#&|779 ? पृ४ १४-२० | 
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दूसरा अध्याय... ठद 


शक्ति को एक योग्य पुरुष के हाथों सौंप दी जाय जो अपने निर्णय द्वारा काय करने 
से घबड़ाये नहीं। उसे अधकचरे राजनीतिज्ञों की आलोचना से भी स्थ्र॒तन्त्र होना 
चाहिये । इस पर राम्जेम्यार का प्रश्न है कि क्‍या यह योग्य पुरुष अनुत्तरदायी अधिकार 
से दूषित नहीं हो जायगा ९ क्या इससे लोगों ही आत्म-निभेरता और मौलिकता का : 
छ्वास नहीं होगा ? क्‍या निरंकृुश शासक के अच्छे शासन को अपेक्षा लोगों द्वारा _ 
दोषपूण शासन, जिसमें वे उत्तरदायित्व सीख सकें अच्छा नहीं है ? ;निरंकुश शासक 
का उत्तराधिकारी कैसा होगा यह कौन जान सकता है ९. । 

२--असंख्य निवाचक समुदाय उन जठिल्ल प्रश्नों को, जिन पर उनकी राय ली 
जाती है कदापि नहीं समक सकता | इस दलील में कुछ तथ्य मालूम पड़ता है किन्तु . 
यह केसे माना ज्ञा सकता है कि हिंसा के बल पर राज्यशक्ति प्राप्त करने वाल्ञा बलोन्मत्त 
राजनीतिक दल ( जैसा कि हमने आधुतिक तानाशाहियों में देखा है ) अधिक बुद्धिमान 
होगा ? बास्तव में प्रजातन्त्र का अभिप्राय है कि निर्वाचक्त स्श्रेष्ठ और योग्य प्रति- 
निधियों को चुनें । अगर वे ऐसा नहीं कर पाते तो दोष प्रजातन्त्र के यन्त्र का है 
प्रजातन्त्र का नहीं । द 

३--दलबन्दी से राष्ट्र की एकता का ह्वास होता है। किन्तु इसके निवारण के 
लिये एक दल द्वारा शासन का समथन किया गया है । क्या दवा मज़े से भी बुरी 
५. नहीं है ( 
क्‍ इस प्रकार राम्जे म्योर यह कहकर समाप्त करते हैं कि इत सब दोषों के होते हुए 
भी आरेश द्वारा शासन की अपेक्षा वादविवाद द्वारा शासन कहीं ज्यादा अच्छा है। 
परिवतन प्रजातन्त्र के यन्त्र में होना चाहिए । प्रज्ञातन्त्र के विरुद्ध प्रचलित असन्तोष 
के मुख्य तीन कारण हैं 


र १--अच्छे नेतृत्व का अभाव--साधारण योग्यता के लोग अधिकार प्राप्त कर 
ल्षेते द 
२--निर्वाचकों की साबजनिक विषयों के प्रति उदासीनता और 
३--पालिंमेंटरी बादविवाद की स्पष्ट असारता ( क्योंकि प्रायः सभी लोक-सभायें 
गपबाज़ी के स्थान मात्र हो गई हैं )। क्‍ 
.... किन्तु ये सभी असन्तोष प्रजातन्त्र के विरुद्ध नहीं हैं; ये केवल प्रज्ञातन्त्र को 
संस्थाओं के विरुद्ध है जिनके द्वारा प्रजातन्त्र व्यावहारिक रूप में आता है। पालिमेंट के 
कार्यों का संगठन इस प्रकार होता है कि योग्य पुरुष उधर आकषित ही नहीं होते । 
इसलिये प्रज्ञातन्त्र में योग्य पुरुषों का अभाव नहीं है, आवश्यकता केवल इस बात की 
है कि चुनाव के नियम तथा कायप्रणाली को इस भांति बनाया जाय कि योग्य पुरुष 
इसकी ओर आकर्षित हों | दलों के अधिष्ठाता भी प्रायः ऐसे आदमियों को चाहते हैं 
जो स्वतन्त्र बिचार के न होकर उन्हीं की हां में हों मिलाये | इसीलिये सारी खराबी है । 
निवाचढों में भी उत्तरदायित्व की भावना जागृत करने के लिये चुनाव प्रणाली में परि- 
ब॒र्तेन होना चाहिए | इसी तरह वादविवाद द्वारा शासन को वास्तविक बनाने के लिये 
हर दा 


बह आ ऊआ का जखा 
जता 


कुछ परिवर्तन आवश्यक है | विशेषकर राम्ज़े म्योर" चुनाव प्रणाली में ऐसा परिवतेन 
चाहते हैं जिससे (१) वे लोग जो देश में अल्प संख्या में हें पार्लिमेंट में बहुसंख्यक 
होकर अपनी तानाशाही न स्थापित कर सकें; (२) प्रतिष्ठावान तथा विख्यात लोग पार्लि 
मेन्ट के सदस्य हो सकें; (३) दल्लबन्दी की तीत्रता कम हो; और (४) प्रत्येक वोट 
मताधिकारियों के दृष्टिकोण का भत्नी साँति प्रतिनिधित्व कर सके । राम्ज़े म्योर की राय 
में 'समानुपातिक निवाचन! ([?7090700798)] ॥२०७7७७४७7४७४07) के किसी भी 
रूप से इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। 

आधुनिक प्रजातन्रों को असफलता पर डाक्टर बेनीज़ (07. 800709) का विचार 


ु डाक्टर बेनीज* ने ग्रजातन्त्र की असफलता के कारणों को चार वर्गो' में इस 
प्रकार रक्खा है ग 

१--साम्यवाद ने १६१४-१८ के युद्ध को प्रजातन्त्र का युद्ध न समर कर श्रमिकों 
के शोषण पर आधारित मध्यमवर्ग के दो बिपक्षी दलों का युद्ध समझा था | उसका 
विश्वास था कि यह युद्ध दलित-राष्ट्रों के अधिकार और न्याय के लिये नहीं लड़ा गया 
. था | इसीलिये प्रत्येक देश 'में सामाजिक क्रान्ति कराने का प्रयत्न ही साम्यवादी दलों 
की युद्धोत्तर नीति रही है। 

२--आर म्भ् से ही फ़ासिस्तवाद ने प्रजातन्त्र विरोधी नीति का पालन किया और 
सभी अनुदार शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित किया। इसने राष्ट्रीयता के जोश को 
.. बढ़ा कर मध्यमवर्ग वालों को साम्यवाद की सामाजिक क्रान्ति के विरुद्ध अपने पक्ष में 
कर लिया क्‍ 

३--व्यक्तिगत प्रजातन्त्रों के दोष, कमजोरी ओर ग़ल़ती । इनमें (अर) दलबन्दी 
की ज्यादृती, इसकी त्रटियाँ और अद्योक्ति; (ब) संकटकाल में प्रजातन्त्रात्मक शासन की 
सुस्ती और अयोग्यता तथा तत्पर और निश्चित निंय की आवश्यकता के वक्त इनका 
अभाव; (स) दूषित दुलबन्दी से प्रभावित कर्मचारी वर्ग का पक्षपात, उनकी अयोग्यता 
तथा घूसखोरी; और (द) प्रजातन्त्र के नेताओं की अयोग्यता, साधारण बुद्धि और 
त्रुटियाँ, प्रमुख हैं 

४--पश्चिसी यूरोप के प्रजातन्त्रात्मक राज्यों की व्यक्तिगत तथा अन्तराष्ट्रीय 
भहासभा में युद्धोत्तर वेदेशिक नीति की खामियाँ और त्रटियाँ | 

इन कारणों में से तीसरे और चौथे से हमारा प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध है। प्रजातन्त्र 
के ये दोष अब भी पाये जाते हैं । हम देखते हैं कि डाक्टर बेनीज़ ने दूसरे लेखकों द्वारा 
दिखाये गये दोषों को केवल मान लिया है । उन्होंने प्रजातन्त्र में एक और अपमानजनक दो ५ 
निकाला है। यह प्रजातन्त्र की करायरता है| जहाँ कहीं भी शक्तिशाली तानाशाही ने इसे 
निरेयपूर्बक डराया वहीं प्रजातन्त्र पीछे हट गया है। भ्रजातंत्र केवल देखने में ही शक्तिशाली 


३ रैज़े म्योर कृत 'इज्ञ डेमोक्रेसी ए फ़ेलियर |! पृष्ठ २६-२७ | अँग्रेज्ञी प्रजातन्त्र की 


.. विस्तार आलोचना के लिये कृपया देखिये '90ए७ 08874 48 00ए0776७व0 ?' ([६87889 


.. पाए 
. दे ठक्डफ ब्रेतों ज्ञ ' (09 9007%809 7"0447 $॥4 70:8०77०७)' रंडे ६-११ | 





इंसरां अध्याय... .. थु३ 


थे, वास्तव में असावधानता, नेतिक कमजोरी, ऐक्य की कमी, स्वार्थी अहंवाद और 
निबलता के शिकार हो रहे थे। बे आपत्तिकाल में अपनी रक्षा तथा एक दूसरे की 
सहायता करने को तैयार न थे । न 


प्रजातन्त्र पर दूसरे आरोप ओर उनका उत्तर 


अन्त सें हम इस पर भी ध्यान दे सकते हैं कि आधुनिक युग में प्रज्ञातन्त्र को 
लक्ष्यहीन, अयोग्य और आर्थिक दृष्टिकोण से अनुचित कहा गया है। पहले आरोप 
का उत्तर लाड हेलीफ़ाक्स ([,070 [79]795), ( जिन्हें हम हिन्दोस्तान में त्ार्ड - 
इरविन के नाम से जानते हैं) ने दिया दे । उनका कहना है कि प्रजातन्त्र 
कदापि लक्ष्यहीन नहीं है । इसका लक्ष्य शासन के सभी रूपों से अच्छा है ओर यह 
स्वतन्त्र व्यक्तियों का विकास है। अयोग्यता के आरोप के उत्तर में सर विलियम 
बेवरिज (87 ए!॥977 3०7०7४५४2०) कहते हैं. कि प्जातन्त्र में योजनायें उतनी 
ही सम्भव हैं जितनी किसी अन्य प्रकार के शासन में । तीसरे आरोप के विरुद्ध 
मेजर एटली (१(७]07 &0066) का दावा है कि पजीवादी श्रजातन्त्र में लोगों को 
अवसर को समानता नहीं प्राप्त होती, किन्तु प्रजातन्त्र तो केबल राजनीतिक साधन है. 
जिसके द्वारा आर्थिक समानता प्राप्त की जायभगी । 

प्रजातन्त्र के ये गुण-दोष जिन पर हम बिचार कर चुके हैं केवल प्रतिनिधि 
प्रजातन्त्र के गुण-दोष हैं। यद्यपि व्यापक दृष्टि से इसमें प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के गुण-दोष 
. भी आ जाते हैं फिर भी स्पष्टता ओर आसानी के लिये हम प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रों के गुणों 

तथा दोषों का विवरण नीचे देते हैं :-- 


पा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के गुण 


१--प्रयक्ष प्रजातन्त्र का पहला और सबसे बड़ा गुण शासनकाय की उस शिक्षा 
ओर अनुभव में है जिसे प्रत्येक नागरिक प्राप्त करता है | वह ।जीवन की समसस्‍्यायों के 


.. सम्पक में आता है और अपनी जाति तथा देश की सेवा के लिये क्रियाशील और 





निर्माशशील नागरिक के रूप में तेयार होता है । 

२--प्रत्येक प्रस्ताव पर सावजनिक रूप से बहस हो जाने के पश्चात्‌ सभी पास 
किये गये क्वानून हितकर और युक्तिपूर्ण होते हैँ । चेँ कि क्रानून सभी लोगों की राय से 
पास किये जाते हैं इसलिये उनके उल्लंघन की सम्भावना नहों रहती । 

३--एक वर) द्वारा क्वानून बनाने और अत्याचार करने के अवसर भी बहुत कम 
हो जाते हैं क्योंकि सभी लोग आसानी से अल्प-संख्यकों द्वारा धोखे में नहीं डाले जा 
सकते । क्‍ 

४--प्रजातन्त्र हमेशा प्रश्॒त्व की अपेक्षा स्व॒तन्त्रता को पसन्द करता है) यह 
हमेशा स्वाधीनता की स्वच्छ वायु का सेवन करता है और सत्ता द्वारा दूषित 
वातावरण में दम नहीं घुटाता । चेँ कि इसकी उन्नति व्यक्तियों पर निर्भर है इसलिये यहां 
ब्यक्तित्व-विकास का अबस्र मिलता है । 


४४ क्‍ .... शॉसने-यंन्त्रे 


. ४#“-अन्त में, प्त्यक्ष प्रजातन्त्र में मनुष्य के व्यक्तित्व से बहुत सी आशायें की जाती 
हैं। क्योंकि प्रत्येक नागरिक को समस्यायों को समझते के लिये योग्य, बुद्धिमान तथा 
तत्पर रहना आवश्यक है | इस प्रकार यहाँ उत्तरदायित्व की भावना भी जागृत होती है । 


प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के दोष 


किन्तु उपरोक्त अच्छाइयों के अलावा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के कुछ दोष भी हैं।" 


१--चूँ कि लोग अपीलों और मनोभावनाओं से ज्यादा प्रेरित होते हैं इस लिये 
- उनके जोश और सनक से खतरे का अन्देशा रहता है। लोंग भ्कूठी प्रतिज्ञायों 
ओऔर ग़लत प्रचार के शिकार बनते हैं | तक के लिये कोई स्थान नहीं रहता और समुदाय 

बृत्ति (4070 ॥79070) शक्तिशाली हो जाती है । जनसमूह भेड़ों के कुण्ड की तरह 
व्यवहार करता है । इसीलिये बर्क (ठप7:०) ने कहा था कि “पूर्ण प्रजातन्त्र संसार 
की सबसे निलेज्ज और सबसे निडर वस्तु हे ।??२ 


.. २--समानता के आबेश में घनिकों और भ्रतिष्ठावान पुरुषों के साथ अन्याय हो 
जाने की सम्भावना रहती है | इस मानी में प्रजातन्त्र औसत दर्ज के आदमियों का 


१ प्रजातन्त्र के इन सभी दोषों को स्विज्ञ़रलैण्ड ने कूंठा साबित कर दिया है। वहाँ 
.. दोनों रूप में प्रजातन्‍्त्र सफल रहा है| इसका कारण ब्राइस इस प्रकार देते हैं :-- द 
... (अर) वहाँ के 'कम्यून' ने आदि काल से ही लोगों को स्वशासन की कल्ला में शिक्षा दी है। 
वहाँ के लोग स्थानीय कार्यो में दिलचस्पी ही नहीं लेते वरन्‌ उन्हें अच्छे से अच्छे दंग 
से करने का प्रयत्ञ करते हैं । 
(ब) सामाजिक समस्याश्रों में इस प्रकार की दिलचस्पी होने से वहाँ के लोग अच्छे और निर्माण- 
शील नागरिक ही नहीं हुए, वरन्‌ वे देशभक्ति और नागरिक कत्तंव्यों की भावना से 
.. आ्रोतप्रोत भी हैं। ४ 
(स) लगातार स्थानीय स्वशासन होने के कारण लोगों में राष्ट्रीय चेतना और जागृति आ गई 
है। यह चेतना वहाँ के राष्ट्रीय मस्तिष्क और चरित्र की एक अंग सी बन गईं है | यही 
कारण है कि इतना जातीय और साम्प्रदादिक भेदभाव के होते हुए भी वहां की राष्ट्रीय . 
एकता में कोई कमी नहीं आई है | 
(द) आ्थिक असमानता के अभाव से वहाँ पूंजी और अ्रम के झगड़े नहीं हुए हैं। चूँकि 
अधिकतर लोगों की जीविका-निर्वाह का साधन खेती द्वी है इसलिये वे लोग स्वभावतः 
. शान्ति के पक्ष में हैँ और क्रान्ति नहीं पसन्द करते | 
(३) राजनीतिजशञ दलबन्दी का उस देश में अभाव रहा है। इसलिये वहाँ वक्ताओं और पेशेवर 
राजनीतिशों की अधिक नहीं चली है क्योंकि वे लोगों के मनोभावनाओं और आवेशों 
से नाजायज़ फ्रायदा उठाने में असमर्थ रहे हैं। 


“>-97ए०९ )/03670 क्‍060970०782९3, 99. 498-..50]. 
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पे 


दूसरा अध्याये ... ४४ 


समथन करता है और गुणी तथा असाधारण योग्य पुरुषों की उपेक्षा करता है। इस 
नीति का बुरा प्रभाव जाति की उन्नति पर पड़ता है | 

३--केवल संख्यामात्र पर जोर देने से सारा राजनीतिक और सामाजिक जीवन 
बरबाद हो जाता है । तक ओर बुद्धि के स्थान पर अज्ञानता का प्रभाव बढ़ता है और 
चंरित्र तथा उत्तरदायित्व का स्थान अशिष्टता द्वारा ले लिया जाता है। इस वाताबरण 
में र्॒तन्न्नता का अथ नियन्त्रण का अभाव हो जाता है और यह उच्छ'खलता 
का रूप ग्रहण कर लेती है | 

४--जोश और दलबन्दी के कारण प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र अयोग्य ही नहीं वरन्‌ 
अस्थिर और ज्षण-स्थायी भी हो जाता है । जनता अवसरवादी और स्वार्थी नेताओं के 
प्रभाव सें आकर राज्य के हित को भूल जाती है | इस भाँति राज्य के हित को सदैव क्षति 

पहुँचती रहती है ओर राज्य के अन्तर्गत रहने वाले व्यक्तियों के उन्नति की कोई 

आश। दृष्टिगोचर नहीं होती । 


तीसरा अध्याय 
प्रजान्तत्र ओर लोकमत 


ब्रायन्द (858४ 3 )४१) महोदय के प्रजातन्त्र पर विचार 


.... पिछले अध्याय में हमन देखा है कि प्रजातन्त्र बह शासन है जिसमें जनसत्ता 
सर्वोच्च होती है, जनता सावंजनिक हित के कार्यों में सक्रिय भाग लेती है और बहुमत 
तथा लोकमत के अन्तर सर्वसाधारण के द्वित के लिये समाप्त कर दिये जाते हैं । इसको 
भली भाँति समभने के लिये आवश्यक है क्ति हम कुछ और अधिक विचार करें । 
ब्रायन्ट' महोदय ने कहा है कि मनुष्य एक चेतन प्राणी है। उसकी अपनी आवश्य- 
कतायें होती हैं और बह सुख-दुःख तथा आशा-आकांज्ञा का अनुभव करता है। उसकी 
आवश्यकतायें तीन प्रकार की हैं | सबे प्रथम शारीरिक आवश्यकतायें हैं जैसे भोजन 

 बच्च, आश्रय तथा सुरक्षा, दूसरी मानसिक हैं जिनमें चलने फिरने, बोलने सुनने ओर संसंगें 
स्थापित करने की स्वतन्त्रता है । अन्तिम आवश्यक्रतायें आत्मिक हैं जो उसकी अध्या- 
त्मिक उन्नति में सहायक होती है । इस प्रकार की आवश्यकताओं में घार्मिक स्वतंत्रता 
और देशभक्ति है। इनके लिये मनुष्य अपनी दूसरी आवश्यकताओं का बलिदान तक 
कर सकता है। इस प्रकार ब्रायन्ट महोदय का विचार है कि प्रजातंत्र शासन का वह 
रूप है जिसमें उसके अन्तगंत रहने वालों को तीनों प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण 
करने का समुचित अवसर प्राप्त हो | भ्रजातन्त्र के अतिरिक्त किसी दूसरे शासनू-रूप 
में यह तीनों कभी भी एक साथ नहीं पूरी हो सकी है । 


 अजातन्त्र के अर्थ पर बंसेट (888877) महोदय के विचार 


बैसेट* महोदय ने ग्रजातन्त्र के अथ को और भी सरल बनाने का प्रयत्न किया 
है। वे कहते हैं कि प्रायः सभी शासन सावेजनिक हैं तथा सर्वसाधारण के हित के लिये 
हैँ किन्तु उनमें से सभी जनता द्वारा संचालित नहीं हैं | यह बात प्रजातन्त्र के दृष्टि- 
कोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण हे परन्तु यहाँ भी हम कठिनाइयों से मुक्त नहीं हैं क्‍योंकि 
संभव है कि प्रत्यक्ष शासन भी वास्तविक रूप में प्रजातन्त्रात्मक न हो सके। शासितों 
की स्वीकृति केवल नाममात्र के लिये हो सकती है और इस पर भी वह सब की नहीं 
हं।ती | प्रतिनिधियों में भी मतभेद हो सकता है और ऐसे अवसर पर निर्णय बहुमत 
द्वारा किया जाता है । इससे प्रकट है कि प्रजातन्त्र न तो जनता द्वारा प्रद्यत्ष शासन है 


१ आयन्ड कान्स्टूक्टिब्ड डिमोक्रेसी (0०एरश्मप० ए९७ 26७770८:४८५) अध्याय ४--दि 
एसन्शल्स आव्‌ डिमोक्रेसी ([76 853०0४9]5 ० [2९770272८५) 
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ँजाणओं वाया 


हु] 


वादविवाद है । 


. इसके अतिरिक्त राजनीतिक" प्रजातन्त्र भी होता है 


तासरा अश्याय घ्क 


ओर न यह ऐसा ही शासन है जो जनता की राय से होता है। इसको बहुमत-द्वारा 
शासन कहना भी ठीक न होगा। वास्तव में प्रजातन्त्र एक शासन-प्रणाली है जिसमें 
प्रत्येक नागरिक को अवसर मिलता है कि वह वादविवाद में भाग लेकर समस्याओं पर 
स्वतः ऐसे सममोते को निकाल सके जो समाज के लिये हिंतकर सिद्ध हो | यह व्यवहार 
रूप में विवाद ओर सुलह द्वारा समझौता प्राप्त करने का निरन्तर प्रयत्न है । 


प्रजातन्त्र के प्रुख्य सिद्धान्त 

इस परिभाषा से प्रजातंत्र के निम्नलिखित सिद्धान्त निकलते हैं । 

१--यह आवश्यक नहीं कि शासन-प्रतन्ध में राज्य के सभी व्यक्ति भाग ले 
परन्तु सब की भाग लेने का अवसर अवश्य मिलना चाहिये । 

२--राज्य के अन्‍्तंगत व्यक्तियों की स्वीकृति निष्क्रिय नहीं होनी चाहिये। उन्हें 
क्रियात्मक ढंग से विचाय विषयों के निर्णय में भाग लेना चाहिये । 

३--जनता की स्वीकृति का अथ है जनता का सहयोग, जिसके द्वारा सबेसाधारण 
की अधिक से अधिक लाभदायक समस्याओं पर सममोता। हो सके | इसका वास्तविक 
अभिप्राय मतभेदों को समक कर एक सममोता प्राप्त करना है । 

४--इसका अथे यह है कि बहुसख्यकों का निणेय केवल उन्हीं के हित 








लिये न होकर सबेसाधारण के हित के लिये हो । 


. ४--केवल सावभौमिक मताधिकार के सिद्धान्त पर मत देना ही पयाप्त नहीं 
है। यह अधिकार तो तानाशाही राज्य भी दे सकते हैँ। प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली का मूल 
सिद्धान्त निरन्तर वाद्विवाद है जिसमें कोई दबाव नहीं पड़ना चाहिये । 

संक्षेप में प्रजातन्‍्त्र के सिद्धान्त १--अबसर की समानता, २--सक्रिय सहयोग, 
२--सहिष्णुता और सममोता, ४--सावजनिक हित और ५--खतन्‍्त्र तथा निरंतर 


प्रजातन्त्र--शासन, राज्य तथा समाज के रूप में 

प्रजातन्त्र का वास्तविक अथ समझ लेने के पश्चात्‌ हम सामाजिक अजातन्त्र, 
राजनीतिक प्रजातन्त्र तथा आर्थिक प्रज्ञातन्त्र पर विचार कर सकते हैं। सामाजिक 
प्रजातन्त्र का तात्पय है क्रि प्रजातन्त्र केबल शासन का ही एक रूप नहीं है वरन यह 
समाज का भी एक रूप है। इस प्रकार के समाज का आधार «समानता है | इस भाँति 
इस्लाम को हम सामाजिक प्रजातन्त्र के रूप में देखते हे क्योंकि इसमे प्रत्येक व्यक्ति 
बराबर समम्ता जाता है चाहे उसका सामाजिक स्तर कुछ भी हो | सामाजिक प्रजासन्त्र 
का शासन किसी भी रूप का हो सकता हे--एकतन्त्र, कुलीनतन्त्र अथवा प्रजातन्त्र | 
और इस ञथ में यह राज्य का एक 






१ लोबेल का कइना है कि राजनीतिक प्रजात#त्र लोकप्रिय शासन है और सामाजिक 
प्रजातन्त्र अवसर की समानता है--'?प०॥८ ०एफांठा0 #8फक्व एिक्रृ्पांकए 00, 
4० ५७ | । 


घट. ..... शासन-वयन्त्र 


रूप है । इसका अभिप्राय यह है कि राजसत्ता जनता के हाथ में है और वही इस बात का 

निर्णय करती है कि शासन किस प्रकार का होना चाहिये। इस भाँति इक्कुलंड के शासम 

का रूप एकतन्त्रात्मक होते हुये भी राज्य का रूप प्रजातन्त्रात्मक है क्‍योंकि वहाँ की 

जनता पार्त्निमेंट ( लोक-सभा ) के द्वारा शासन पर अपना नियंत्रण रखती हे। इस 

प्रकार, जैसा कि प्रो० गिडिंगस्स (?70, (5907९७) ने कहा है, प्रजातन्त्र के तीन 

रूप हैं :--- 

द (१) यह शासन का एक रूप है जिसमें जनता स्वयं ही शासन प्रबन्ध करती है 
( जैसा कि प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्रों में है ); 

(२) यह राज्य का एक रूप है ओर 

(३) यह समाज का भी एक रूप है | 


आर्थिक प्रजातन्त्र 


प्रजातन्‍्त्र का एक रूप आर्थिक प्रजातन्त्र है। हॉब्सन (079509 ने तो यहाँ 
तक ज़ोर दिया है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक प्रज्ञातन्त्र व्यर्थ है। एक 
भूखा व्यक्ति स्वतन्त्रता लेकर क्‍या करेगा। न तो वह इसे खा सकता है और न पी 
सकता है? । आर्थिक प्रजातन्त्र की माँग ने तीन रूप ग्रहण किये हैं 

सव प्रथम इसकी माँग है कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित भोजन, वस्र तथा आश्रय 
मिले और व्यक्तित्व के विकास के लिये अधिक से अधिक अवकाश प्राप्त हो । 

दूसरे, इसका दावा है कि अल्पसंख्यकों के हाथों पॉजी का संचय राजनीतिक 
प्रजातन्त्र को बबोद कर देगा | उससे बचने के लिये आर्थिक उन्नति के लिये अवसरों की 
समानता आवश्यक है । 

तीसरे, इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि उद्योग और व्यवसाय में भी क्रिसी न 
किसी श्रकार का स्वशासन होना चाहिये (ओओ० जी० डी० एच० कोल ने इस पर 
 सबिस्तार लिखा है )। 

इनमें से पहिली माँग तो प्रजातन्त्रात्मक विचारधारा का सार ही है और प्रत्येक 
प्रजातन्त्रवादी का विश्वास है कि हर एक नागरिक के पास कुछ धन होना आवश्यक है। 


प्रजातंत्र का राजनीतिक, नेतिक, सामाजिक और धाम्मिक रूप 


. इसके अतिरिक्त प्रो० गानंर* कहते हैं कि ग्रज्ञातंत्र को लोगों ने राजनीतिक स्तर, 
नेतिक घारणा और सामाजिक अवस्था भी कहा है। मेज़िनी (१(७४४०77) ने तो प्रजा- 
: तंत्र को धामिक सिद्धान्त भी मान लिया था। राजनीतिक स्तर इस अथ में है कि यह 
शासन ओर राज्य दोनों का ही रूप है। डिवी के कथनानुसार 'प्रजातंत्र व्यक्तित्व ही 

को प्रथम और अन्तिम सत्य मानता है इसलिये यह एक नैतिक धारणा भी है। व्यक्ति 


१०-- (00807 प८८०७ [00770078८ए०', १० २१-२२ | 
२--जे० डब्जजु ० गानर 'पोलिटिकल साइंध एंड गवर्न्भेट! पू० ३१२ 
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गत उत्त रदायित्व और वेयक्तिक नेदृत्व प्रजातंत्र के मुख्य लक्षण हैं। व्यक्तित्व का यह. 
. मंहत्व प्रजातंत्र के शेष गुणों--समानता, स्वतंत्रता तथा आतृत्व का उद्गम स्थान है। ये 
: तीनों केवल्न जनता को मंत्रमुग्ध करने के लिये जोशीले नारे ही नहीं, वरन्‌ मनावता के 

बॉत्तम नेतिक आदर्शों के लक्षण हैं जिनका अश्निप्राय है कि व्यक्तित्व ही स्थायी महत्व 
की वस्तु हे ओर प्रत्येक मनुष्य अपना निजी व्यक्तित्व रखता है। सामाजिक अवस्था 
यह इस अथ में है कि इसमें ऊंच-नीच, बुरे-भल्ते, अमीर और ग़रीब का कोई भेद नहीं 
होता और न किसी को विशेषाधिकार ही प्राप्त होते हैं । सामाजिक जीवन में प्रत्येक सनुष्य 
बराबर समझा जाता है। धार्मिक सिद्धान्त के अथ में प्रजातंत्र व्यक्ति के नैतिक मूल्य 
का समथक है अतः यह एक आध्यात्मिक सिद्धान्त है क्‍योंकि इससे साधारण मनुष्य . 


में विश्वास बढ़ता है ! यह उसको सम्मान और प्रतिष्ठा देता है ओर उसकी नेतिक उन्नति 
करता है । 


प्रजात॑त्र के मूल-तत्व 


अजातंत्र के बारे में विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करने के प्रश्चात्‌ हम हनेशा 
के राजनीतिक श्रजातंत्र के मूल-तत्वों का अध्ययन कर सकते हैं। ये चार हैं-- 
 -साधारण मनुष्य की स्वासाविक न्याय प्रियता, २- साधारण मनुष्य का व्यवहारिक 
ज्ञान, ३--जाति में ऐक्य भाव ओर ४--सामूहिक विचार का अस्तित्व । क्‍ 
.. पहले का अमिग्राय है कि प्रजातंत्र औसत मनुष्य को उपेक्षा की दृष्टि से निबेल _ 
. नहीं समझता वरन्‌ उसे सावजनिक हित के लिये सहायक समभता है। औसत मनुष्य 
न्याय-प्रिय होता है और कलह नहीं चाहता । हालाँकि हॉब्स का यही विचार था। 
मनुष्य में निजी न्‍्याय-प्रियता होती हे ओर वह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर 
सकता है । 
बूसरे का अथ यह है कि औसत मनुष्य साधारण बुद्धि रहित्‌ और विवेक शूर 
नहीं होता | जनता को मूख सममना ग़लत है । लिंकन (॥700]7) ने ठीक ही कहा था 
किआप “कुछ व्यक्तियों को हमेशा के लिये बेवक़फ़ बना सकते हैं, सब को कुछ समय के 
लिये, परन्तु सभी व्यक्तियों को सदेव के लिये मूंख बनाना संभव नहीं हे? । इसलिये 
प्रजातंत्रवाद का विश्वास है कि देनिक समस्याओं पर लोग बुद्धि से काम लेंगे और 
इसीलिये प्रजातंत्र में बहुमत के निशुय पर भरोसा किया जाता है । आर 
. ज्ञाति में ऐक्य भाव का तात्पय है कि वेयक्तिक न्याय-प्रियता और बुद्धि अलग 
वस्तुएँ नहीं हैं । व्यक्ति परस्पर सम्बन्धित हैं। लोगों में जाति-चेतना, मेल और 
एकता का दृढ़ भाव होना चाहिये। कुलों के आपसी कलह, साम्प्रदायिक दुल्लबन्दी 
 वर्गेसंघव॑ और सामाजिक मंगड़ों से प्रजातन्त्र कमज़ोर हो जाता है | इसको जीवित _ 
रखने के लिये जनता में एकता की दृढ़ भावना का होना आवश्यक हे । 
अन्त में जाति के सामूहिक विचार का होना इसलिये आवश्यक है कि लोग 
आपंसी मतभेद के होते हुये भी सावजनिक समस्याओं पर एक स्वर से बोल सके ओर 
आपस के मतभेद्‌ को जाति की भलाई के लिये भुला सके । इसके लिये सामूहिक चेतना 
.. ७ 
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का होना आवश्यक है जो सारे जन-समुदाय को एकता के सूत्र में बाँध सके । इसको 
अशिप्राय है कि समाज में एक ऐसा सावेजनिक विचार होना चाहिये जिसमें प्रत्येक 
व्यक्ति की शुभाकांक्षाओं का समावेश हो | इसका यह भी अथ है कि समाज आंगिक 
सममा जाय ओर पारस्परिक कलह न हो | यह तभी सम्भव है जब समाज में एक ऐसी 
सामाजिक चेतना या स्पष्ट लोकमत हो जो पूरे समाज के हित को अपना लक्ष्य बना 
सके । इसी कारण प्रजातन्त्र को लोकमत का शासन भी कहा गया हे । 


लोकमत का अर्थ 


परन्तु आखिर लोकमत है क्या ? इसका आविर्भाव कैसे होता होता है ? और 
इसका स्वभाव क्या है ९ इन प्रश्नों का उत्तर, देना कठिन है। अतः हम लोकमत के 
अथ को समभने का प्रयत्न करगे। 


ब्राइस का विचार 
त्राइस का कथन है कि 'ल्ोकमंत' शब्द का प्रयोग प्रायः खावंजनिक हितों पर 
लोगों के एकत्रित विचार को सूचित करने के लिये किया जाता है। इसके अनुसार यह 
हर प्रकार की विभिन्न धाराओं, भावनाओं, मतों तथा आकांज्ञाओं का ढेर होता है। यह 
अस्पष्ट, असंबद्ध तथा बेडोल होता हे ओर दिन ग्रतिद्न, सप्ताह प्रति सप्ताह बदलता रहता 
_ है। परन्तु इस अस्पष्टता और विभिन्नता के होते हुये भी अत्येक महत्यपूर्णो प्रश्न पर 
.. बिचारों को स्पष्ट करके उनका एकीकरण किया जाता है। इसके परिणाम-स्वरूप कुछ 
विचार अथवा अम्तसंबन्धित विचार-समूह एक निश्चित रूप धारण कर लेते हैं और 
राज्य के नागरिक दल-रूप में इनका समर्थन करने लगते हैं। इस प्रकार के विचार 
समूह को जिनका समथथन बहुमत करने लगता है लोकभत कहते हैं। लोकमत किमिन्न 
प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करके शासन के संचालन कां अधिकार अपने हाथ में 
लेता है । समस्त राष्ट्र के मत को हम प्रुथक-प्रथक मनोभावों के प्रवाहों के प्रुथक-प्रुथक 
. रूप में भी देख सकते हें। इनमें से प्रत्येक किसी न किसी विचार या व्यवहारिक 
प्रस्ताव को अंगीभूत करके उसका समर्थन करता है। इन्हीं में से कुछ अधिक समर्थकों 
अथवा दृढ़ विश्वास के कारण दूसरों की अपेज्ञा अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं । इस भाँति 
जब कभी एक विचारधारा सवंशक्तिशाल्िनी हो जाती है तो उसे सबश्रेष्ठ लोकमत कहा 
जाता है। ऐसा लोकमत नागरिकों की एक बड़ी संख्या के विचारों को अंगीभूत करता है' | 


लोवेल का विचार 

इसी प्रकार अन्य लेखकों ने भी अपने-अपने ढंग से ज्ञोकमत की परिभाषा देने 
का प्रयल्न किया है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा है लोबेल के विचार से 
'ल्ञोकमत को स्वनामधन्य हाने के किये तथा प्रजातंत्र की चालक शक्ति बनने के त्रिये 
. सर्वेजनीन होना चाहिये । न बहुमत ही पयाप्त है और न मर्तैंक्य ही की कोई आवश्यकता 


१--बआशस-“माडन डिसो क्रेसीज्ञ' जिलद १, पृ० १७३ ! 
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| है. बरन्‌ मत ऐसा होना चाहिये जिसे अल्पसंख्यक अपना न मानते हुये भी स्वीकार 
कर सके, डर से नहीं वबरन्‌ विश्वास से। यदि श्रजातंत्र पू्ण है तो अल्पसंख्यकों 
.... द्वारा आत्मसमपंण खुशी से होगा??। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि ब्राइल ओर 
|... लोबेल दोनों ही बहुसंख्यक्ों के निणंय को सावंजनिक मत का प्रकाशन स्वीकार करते 
' हैं। किन्तु लोवेल का दावा है कि लोकमत को वास्तव में सवेजनीन होने के लिये अल्प- 
' संख्यकों का साथ रहना अत्यन्त आवश्यक है। इसका तात्पय है कि अल्पसंल्यकों के 
+ त्रिता या उनके जिरुद्ध लोकमत का अस्तित्व ही नहीं रह सकता । इसको राष्ट्रीय मत का 
$ रूप देने के लिये अल्पसंख्यकों ओर बहुसंख्यकों के मतभेदों का अनु कलन आवश्यक है। 


लिपमैन (!.77?)/ 8 )९)४) का विचार 


.. आधुनिक लेखक वाल्टर लिपमैन ने भी लोकमत को परिभाषा विशेष ढंग से दी 
है । उसका कथन है कि जिस विश्व से हमको राजनीति के द्वारा निपटना है वह हमारी 
दृष्टि से ओकल ओर पहुँच के बाहर है। साधारणतः यह हमारे मस्तिष्क से भी दूर 
है । इस दशा में इसका अनसंघान किया जाता है और उसके विषरण के आधार पर 
कल्पना की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति अपने मस्तिष्क में वाह्म 
संसार का एक चित्र अंकित कर लेता है । लिपमैन के अनुसार मनष्यों के मस्तिष्क में 


३० काक०पकत क+ कारन की -# “ला काणकलपपअलफजति-.कनमानकल शनकन क॥, अप कवक 3. 





। १--ए० एल० लोवेल--'पत्रलिक ओपीनियन एड पापुलर गवरमैंट' पृ० १४-१५ | 
| लोकमत के पूर्ण अध्ययन के लिये दूसरा और तीसरा अध्याय देखिये | हा 
ह तीसरे अध्याय में लोवेल ने लोकमत के लिये निम्नलिखित आवश्यकतायें रक्‍्खी हैं ;---. 


(अर) राज्य के निवासियों में साहश्य होना चाहिये जिससे बहुसंख्यकों के निर्णय को 
अल्पसंख्यक स्वीकार कर सकें। “'जन-संख्या के सभी अंगों के लर्यों श्र आकांक्षाश्रों में 
साहश्य होना चाहिये, उनकी राजनीतिक परम्परा एक होनी चाहिये और उनको विचार-विनिमय 
के लिये तत्पर रहना चाहिये । उनको पारस्परिक मित्रता में अवरोध उत्पन्न करने वाले वंशगत 
विचारों और पक्तपातों से मुक्त रहना चाहिये तथा उनमें जातीय या साम्प्रदायिक बैर और 
विरोधी स्वार्थों का अभाव द्वोना चाहिये |: 


(ब) सभी को मतमेद प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिये। अल्पसंख्यकों को इस 

बात का अधिकार होना चाहिये कि वे अपने विचारों का सभी उचित तथा शान्तिपू्ण साधनों से 
हि प्रचार कर सकें । इसके अन्तर्गत भाषण स्वातन्त्य, प्रकाशन तथा संगठन के अधिकार हैं। 

द अपनी पुस्तक पब्लिक ओपीनियन इन वार एन्ड पीस!ः--[?९ए०७॥०८ 0फ्रांठ्म 0 ए47 

. ४74 7८४८०) के पृ० ११-१३ में लोवेल लोकमत के अर्थ पर विचार करता है और उसकी निम्न- 

लिखित परिभाषा देता है :-- 


“मस्तिष्क द्वारा ग्रहण किये जाने योग्य, दो या अधिक असंगत विचारों में से एक को 
स्वीकार कर लेना लोकमत है| यदि एक ही विचार तक द्वारा सत्य मानने योग्य है तो यह मत न 
होकर केवल प्रदशन का परिणाम है। मत में विभिन्न विवेकपूण विचारों में से चुनाव का 
समावेश रहता है। इस चुनाव को वाहे जानकर किया जाय या अ्रनजान में । 





हे मु हि 
|| लक हे है! कक ४ 
किक | गा ल्‍ ४ 2 हि षं है ली. पक  अललकासब्कमक ५० कर 


प्र शासन-यन्त्र 


अंकित ये चित्र जो उनके तथा दूसरों के और उनकी आवश्यकताओं, अमिप्रायों तथा उनके 
संबंधों के चित्र हैं, उनके लोकमत हैं। ये चित्र जब दल के नाम पर व्यक्तियों के 
कार्यों के आधार हो जाते हैं तो बड़े अक्षरों में 'ज्ञोकूमत' कहे जाने लगते हैं। 


आहवर ब्राउन (!४०४६४ 8580970) का विचार 


अन्त में हम आइवर ब्राउन) के विचार पर ध्यान देंगे। उसका कथन हे कि 
मनुष्य परम्परा का अनुगमन करने वाला प्राणी है, साधारण व्यक्ति प्रायः जनश्रृति 
प्रथा तथा आदत से प्रेरित होकर काये करता है न कि विवेक के आदेशानुसार। अतः 
ल्लोकमत की जड़ें युक्तिशुन्य प्रधाओं और विश्वासों की दृढ़ भूमि में गड़ी हैं। किन्तु 
यद्यपि प्रथा की दीवाल को तोड़ना कठिन है फिर भी तके के तीत्र कोंके इसको छिन्न- 
भिन्‍न अवश्य कर सकते हैं, शक्तिशाली तथा दृढ़-संकल्प कुछ अल्पसंख्यक किसी प्रश्न 
को लेकर आगे बढ़ते हैं, कुछ समय तक अत्याचार और अबज्ञा सहते हैं किन्तु अन्त में 
बहुसंख्यकों पर विजय प्राप्त करते हैं और उन्हें अपने पक्ष में कर लेते हैं। इस भाँति 
व्यक्तिगत विचार धीरे-धीरे लोकमत को प्रभावित करते हैं और इसी ढंग से सुधारकों 
ने बिरोध को समाप्त करके विजय प्राप्त की है। स्त्रियों के मताधिकार के अन्दोलन के 
साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ । मुद्रण-यंत्र के आविष्कार ने सस्ते साहित्य ओर प्रकाशन 
द्वारा लोकमत को कम परम्परागत बना दिया है । जो लोग स्वयं नहीं सोच सकते उन 
पर समाचार पत्रों के बिचारों का दबाव पड़ता है ओर इस भाँति ल्ोकमत को मुद्वित 
शब्दों ढ्वारा शीघ्र बनाया और बदला जा सकता है। विज्ञापन और प्रचार कला हमें 
निश्चित रूप से बताती है कि किसी कथन को बार-बार दोहराने से लोग तकशब्कि के 
होते हुये भी उसमें विश्वास करने लगते हैं। इस प्रकार हम देखते हैँ कि लोकमत पर 
शिक्षा और अन्दोलन जैसी वाह्म शक्तियों का भी प्रभाव पड़ता है। लोकमत एक विश्वास 
नहीं है वरन्‌ आशंकाओं अभिलाषाओं, विश्वासों और नेतिक निर्णयों का अस्पष्ट 
समूह है | मानसिक आवेग के समय यह असंयत समूह दृद हो जाता है ओर इसमें 
व्यापक सीज्रता पैदा हो जाती है। आशंकार्ये भय का रूप घारण करती हैं, अभिल्ाषायें 
आवेग हो जाती हैं, अनिश्चित विश्वास धर्म-विश्वास हो जाते हैं और नेतिक निर्णय 
कु और संकीर् तिरस्कार का रूप अहण कंर लेते हैं। लोककाय्य तभी सम्भव है जब 
प्रस्तुत समस्‍या पर लोकमत आकार ग्रहण कर स्पष्ट हो जाता है । जब लोकमत किसी 
भी मूल स्थान से निकल कर किसी भी शक्ति द्वारा दुदेंमसनीय होकर बाह्य नियंत्रण को 
सहन करने से इन्कार करता है और स्वशासन की माँग करता है तो इस दशा 
में प्रजातन्त्र का आविर्भाव होता है। इस प्रकार लोकमत'” 'लोकसंकल्प' हो 
जाता है । दि ला न नि 


१--आइवर ब्राउनर्नद्‌ मौनिंग आव डेमोक्रेसी पृष्ठ ३३-३६ - 





: _तीखरा अध्याय ४३ 


लोकमत के निर्माणक 
लोकमत के अथ तथा स्वरूप पर विचार करने के पश्चात्‌ हम उन साधनों" 
को जानने का प्रय्न करेंगे जिनके द्वारा इसका निर्माण होता है तथा उन शक्तियों पर 
ध्यान देंगे जिनके द्वारा इसके प्रवाह को सममने में सहायता मिलती है । क्‍ 


प्रथम, ज्राइस* के कथनानसार लोकमत के विकास में तीन प्रकार के लोगों का 
हाथ रहता है। 


(१) सब प्रथम वे लोग हैं जो सावजनिक समस्याओं पर गम्भीरता पूर्वक विचार 
करते हैं, चाहे ये व्यस्थापिकाओं के सदस्य हों या पत्रकार अथवा अध्यापक । ऐसे लोग ' 
नागरिकता के कतंठ्य का पालन सावेजनिक हित के लिये करते हैं । किन्तु ये लोग प्राय 
बहुत थोड़े ही होते हैं। परन्तु वास्तविक लोकमत को ऐसे ही लोग जन्म देते हैं । ये 
समस्याओं पर विचार करते हैं और व्याख्यानों तथा लेखों द्वारा जनता के सामने तथ्य 
और प्रमाण रखते हैं। इनसे जनता प्रभावित होती है । 


(२) इसके बाद वे लोग आते हे जिनकी राजनीति में दिलचस्पी निष्क्रिय रहती 
है। वे पढ़ने और सुनने के बाद दूसरों के दिये हुये तथ्यों पर अपना निर्णय देते हैं। 
ये लोग दलबन्दी की राजनीति से संबंधित रहते हैं। इस प्रकार के लोग लोकमत के 
जन्मदाता नहीं हैं किन्तु ये इसको आकार अवश्य देते हैं क्‍ 

(३) अन्त में शेष नागरिक हैं जो सावेजनिक समस्याओं के प्रति उदासीन रहते 
हें।ये न अधिक पढ़ते हैं और न सोचते हैं। इनका काम प्रायः अपने वातावरण के मत 
को मान लेना है चाहे यह मत पड़ोस का हो, वर्ग का हो अथवा दूकान या कारखाने 
का । इस प्रकार के व्यक्तियों पर व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है । ये लोकमत को न तो जन्म 
देते हैं और न आकार ही इनका काम किसी राजनीतिक दल्ञ की संख्या बढ़ाना मात्र हे । 


संक्तेप में हम कह सकते हैं कि सबत्न तथा विधायक मस्तिष्क वाले और नाग- 
रिकता के कतेव्य द्वारा प्रेरित व्यक्ति ज्ञोकमत को जन्म देते हैं।.._ 


दूसरे, साधारण नागरिक स्वतः सावेजनिक समस्याओं पर निणुय नहीं दे सकता 
किन्तु उसे इस प्रकार की शिक्षा दी जा सकती है कि वह प्रत्येक विषय के ओचित्य 


व््न्निीजा 


१ अपनी पुस्तक 'प]ढठ०ए थयर्व ?8८टप८८९ ् [०946७ (00एलथाफाला८ऊ' में... 
फ़ाइनर राजनीतिक दलों के अतिरिक्त पुस्तक, समाचारपत्र, स्कूल, क्लत्र, चच, सिनेमा, रेडियो 
तथा जनश्रुति को लोकमत के निर्माणकों में गिनाते हैं । पी 

२ ब्राइस--माँडन डेमोक्रेसीज्ञ पु० १७६०-७७. - +# 

३--फ्राइनर साधारण मनुष्य के ज्ञान पर दो प्रकार से विचार करता है | 

(१) स्वतः प्रात्त शान 
(२) शिक्षा और समाचार पत्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान । 
क्‍ स्वतः प्राप्त शान ही अच्छा नामरिक होने के लिये पर्याप्त नहीं हे--'[॥००-प शव 
ए7४८४८०० ० (०१७०७ (00ए०८ााा०ा८$5 जि> है पु० '४४४-४४६ 


4. .._ शासन-यन्त्र 


ओर अनोचित्य को समझ सके | इस भाँति वह उन समस्याओं को अध्ययन" करने . 


योंग्य हो जाता है और यह निश्चित कर सकता है कि कौन से काय जाति के लिये 
हितकर होंगे और कौन अह्ितकर | लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिये तथा उनको 
राजनीतिक ज्ञान देने के लिये प्रौढ़ शिक्षा तथा साक्षरता आन्दोज्षन अच्छे साधन हैें। 
. इसलिये भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा लोकमत के बनाने के लिये आवश्यक है । 

तीसरे प्रेस: और सामयिक साहित्य भी जनता की शिक्षा के अच्छे साधन हे । 


इसलिये जनसाधारण के ज्ञान के लिये अच्छे समाचार पत्रों तथा सस्ते साहिदय का 


प्रबन्ध होना चाहिये। रेडियो की भी सहायता ली जा सकती है। रेडियो से गांव के 
' लिये तो भाषण देना प्रारम्भ ही कर दिया गया है ! इस प्रकार ब्राडकार्टिंग सावभोमिक 
बनाई जा सकती है। सिनेमा का भी उपयोग जन-शिक्षा के लिये किया जा सकता है। 
इस भाँति ग्रेस, सामयिक साहित्य, रेडियो तथा सिनेमा विचारों के प्रचार के लिये उपयुक्त 
साधन हैें। 
चौथे, मंच तथा सावज्ञनिक सभायें, महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर लोगों 
. का ध्यान आकर्षित करने के प्रत्यक्ष साधन हैं। भाषणों तथा व्याख्यानों द्वारा लोगों का 
ध्यान समस्याओं की ओर लाया जा सकता है और इनका महत्व उन्हें समझाया जा 
सकता है। . 
पाँचवें, राजनीतिक दुलर भी अपने-अपने विचासें का भ्रचार* करते हैं और 


हे १ फ़ाइनर ने निर्वाचकों के तीन गुण रक्‍्खे हैं :-- 
द (१) उनको जानना चाहिये कि वे क्‍या चाहते हैं। 
(१) उनको इस योग्य होना चाहिये कि वे अपनी आवश्यकताश्रों को प्रकट कर सकें | 
(३) उनको अपनी आवश्यकताश्रों में इतनी दिलचस्पी होनी चाहिये कि वे उनकी 
.. सांग कर सकें। 
. बही--जिल्द १ पु० ४४४ 


२ सेट अपनी पुत्तक *'हमालशांट्थशा एपं०8 874 ७]९८८६४०४४' में कहते हैं. कि 
“लोकमत का कार्य समय-समय पर बोट देने तक ही सीमित नहीं। यह समुद्र की भाँति 
अशान्त है | समाचार पत्र, व्यक्तिगत सम्रदाय और राजनीतिक दल इसकी व्याख्या करने में 
इसको बनाने में तथा इसके प्रवाह को मोड़ कर इसकी शक्ति को शासन में लगाने में निरंतर 
तत्पर रहते हैं द 


३ फ़ाइनर को पुस्तक “[॥6 फ९७0०7ए भाव ?7ब८च८९ ० (०१७७ (00एथागशा(,! 


जिल्द १ का १३ वाँ अध्याय 'लोकमत और राजनीतिकदल इस दृष्टिकोण से एक. 
.... अमूल्य अ्रध्ययन है । पत्येक विद्यार्थी को इसे पढ़ना चाहिये । 


क्‍ ४ लोवेल आशुनिक युग को विशापन और दलालों का. युग कहता है। इम आर्थिक 
विषयों में ही विशापन और प्रदर्शन से लोगों को आकर्षित नहीं करते और दलालों तथा बैंकरों 
को साधन नहीं बनाते, वरन्‌ राजनीतिक क्षेत्र में भी अपने ध्येय की प्राप्ति के लिये विशापन और 
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जुक.. ... ् 


तीसरा अध्याय... प ४ 


सभी उचित अथवा अनुचित साधनों को प्रयोग में लाते हैं । इस प्रकार भ्रतिद्न्दी दलों 
के विरोधी सिद्धान्त लोगों के सामने रक्खे जाते हैं और च कि उन्हें वोट देना रहता है 
इसलिये वे अपना निर्णय किसी न किसी पक्ष में करते हैं । ऐसी दशा में यह भी सम्भव है 
कि लोग आदशं-वाक्यों, पक्षपात तथा घम-हठ के फेर में पड़ जाये । अपीलें प्राय: दल्ीलों 
पर नहीं क्रायम रहती, उनके पोछे भूठे वादे ओर नारे रहते हैं जो जनता में भावुकता 
उकसा कर उसे बहकाने का प्रयास करते हैं। अतएब यह आवश्यक है कि लोगों को 
वास्तविक जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिले। इसीलिये लिपमेन ने “तथ्यान्वेषी 
संस्थाओं? को स्थापित करने की राय दी है जो झूठे प्रचार के प्रभाव को नष्ट कर सकें । 
अन्त सें, आज हमारा समाज विभिन्न प्रकार के--राजनीतिक, आर्थिक और : 
बोद्धिक समुदायों का जाल हो गया है। इसके परिणाम-स्वरूप नागरिकों के कत्तेठ्य 
अस्पष्ट तथा विरोधी प्रतीत होते हैं । प्रत्येक समुदाय अपने ध्येय को सम्मुख रख उसे 
ग्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस दशा में जब कि समाज इस प्रकार स्थान-स्थान पर 
विभक्त है प्रत्येक व्यक्ति को इस योग्य होना चाहिये कि वह अपने कत्तेव्यों को भली 
भाँति समझ सके ओर विभिन्न समुदायों के प्रति अपने कत्तेव्यों का निणेय कर सके। 
उसके लिये आवश्यक है कि वह प्रत्येक समुदाय के प्रचार की गहराई तक जाय । इसी 
दशा में वह सफल नागरिक बन सकता है क्योंकि कत्तव्यों का यथायोग्य पालन ही 
आधुनिक नागरिकता का महत्वपूर्ण विषय है । 


विरोध अथवा एकीकरण 


किन्तु यदि किसी समाज विशेष में इस प्रकार का विरोध निरन्तर जारी रहता है 
ओर जाति, सम्प्रदाय तथा वर्ण के भेद-भावों का बोलबाला रहता है तो उसमें साथे- 
जनिक शासन अपने सच्चे रूप में न रह कर निकृष्टतम शासन का रूप ग्रहण कर लेता 
है। प्रजातन्त्र तभी सफत्न हो सकता है जब विभिन्न मतभेदों का अनुकलन करके एक 
स्वस्थ लोकमत को जन्म दिया जाय | यह एकीकरण तथा सममोते पर आधारित है । 
जैसा कि त्राइस ने कहा है, वास्तविक राष्ट्रीय देशभक्ति आपत्तिकाल में आपसी मतमभेदों 
को समाप्त कर देती है ओर शान्तिकाल में भी कुछ विषयों को राजनीतिक दलबन्दी से 
दूर रखती है। ऐसी देशभक्ति को प्रत्येक देश में दृढ़ करना चाहिये और यह तभी 
सम्भव है जब प्रत्येक नागरिक इस योग्य बना दिया जाय कि वह दूसरे के स्वभाव तथा 
लक्ष्य को भत्नी भांति समझ सके । उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिये कि समाज के 
किसी भी वर्ग की उन्नति से उसकी उन्नति होती है! 


प्रजातन्त्रवादी का विश्वास 


हमने देखा, कि प्रजातन्त्र लोकमत द्वारा परिचालित शासन है । इमने उन साधनों 
पर भी ध्यान दिया है जो स्वस्थ लोकमत को जन्म देते हैं । अब हम अरनेस्ट साइमन" 
(77686 57707) द्वारा दिये गये प्रजानन्त्रबादी के विश्वास का संक्षिप्त वन करेंगे। 





इसन-- ( ८008:7ए००६ए८ 0077067०४८५ अध्याय १ । 


६ शासनंब्य॑न्त्र 


सर्वप्रथम, प्रजातन्त्रवादी व्यक्ति में विश्वास रखता है। व्यक्ति के नैतिक मूल्य 
ओर उसकी मूल महत्ता में विश्वास प्रजातन्त्रवाद का सार है। इसका दावा है कि राज्य 
मनुष्य के लिये है न कि मनुष्य राज्य के लिये। मनुष्य स्वयं लक्ष्य है, किसी लक्ष्य का 
साधन मात्र नहीं। वह ऐसा व्यक्ति है जिसके अधिकार और कत्तव्य हैं। राज्य 
उसके व्यक्तित्व को लुप्त नहीं कर सकता । अतः ग्रजातन्त्र व्यक्ति के महत्व और समानता 
पर ज़ोर देता है । 

दूसरे, जब व्यक्ति की महत्ता पर विश्वास किया जाता है तो स्वभावतः सम्पूरण 
मानवजाति इस विश्वास के अन्दर आ जाती है। इसका अथ है कि साधारण मनुष्य 
- पर्याप्त शिक्षा तथा अनुभव प्राप्त करने के बाद अपने कत्तव्यों का पात्नन व्यक्तिगत 
सम्बन्धों में हो नहीं वरन्‌ नागरिकता के कत्तेठ्यों का भी पालन करता हे । 

तीसरे, एक ग्रजातन्त्रवादी का विश्वास व्यक्ति की प्रतिष्ठा के आधार पर बनाइ 
गई सामाजिक व्यवस्था के प्रति भी होता है। उसका विश्वास है कि समानाधिकार-स्राप्त 


.. स्व॒तन्त्र मनुष्य वाद-विवाद और आपस के सममोते के आधार पर एक ऐसे शासन 


ढी जन्म देंगे जिसमें प्रत्येक नागरिक को सुन्दर जीवन व्यतीत करने का अवसर मिल 
सकेगा। 
चौथे, प्रजातन्त्रवादी आत्म-निर्णेय में विश्वास रखता है ओर उसका मत है कि 
अच्छा शासन स्वशासन का स्थान नहीं ले सकता । 
पॉचवें, प्रजातनन्‍्त्रवादी अपने महान जीवन में भी विश्वास रखता है क्‍योंकि यह 
दूसरों के दुख में दुख और दूसरों के सुख में सुख' के सिद्धान्त पर आधारित हैं। 
.. अन्त में, सुन्दर जीवन के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक को उचित्त .. 
भोजन, वस्र, रक्षा तथा अवकाश प्राप्त हों । 


क्‍ ग्रजातंत्र ओर तानाश्वाही के विरोधों दर्शन | 
अन्त में हम प्रजातंत्रवादी ओर तानाशाह के विश्वासों की तुलना करेंगे। यहाँ 
हमें इन दो दशेनों के आपसी विरोध का आभास मिलता है। 








प्रजातत्र _ उहशद्ी.. | तानाशाही 





१--मनुष्य लक्ष्य का एक साधन मात्र है। 
उसका अस्तित्व राज्य की शक्ति तथा ख्याति 
के लिये है और उसका विकास ताना- 
शाह और अपने राज्य की सेवा के द्वारा 
द होता है. द 
२--संसार की श्रत्येक मूल्यवान वस्तु | २--शक्ति और युद्ध से ख्याति प्राप्त 
मनुष्यों ओर राष्ट्रों के मेल-भाव तथा | होती है। “शान्ति की वाता ग्रजातंत्र की 
शान्ति पर आधारित है। . | मानव हितवादी दुबलता है।! 


१--मलुष्य स्वयं लक्ष्य है। राज्य 


- उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक 
मात्र है । कल 





द तीसरा अध्याय ; डक 





पजातन्त्र 





३--प्रजातंत्र में मस्तिष्क से काम 
लेना पड़ता है और प्रत्येक वादविवाद तथा 


... समालोचना को समम कर निर्णय देना 


पड़ता है। प्रजातंत्र के ये साधन ज्ञान 
प्राप्ति के साधन हैं। ये विज्ञान के मा हैं । 
.. ४--अजातंत्र साधारण मनुष्य को 


.. सदाशयता और बुद्धि पर आधारित है 


इसलिये इसमें भ्रूठा प्रचार अत्यन्त हानि- 


... कर सिद्ध होता है क्योंकि इससे उचित 


. निर्णय असम्भव हो जाता है । 
४. #४६-अत्येक व्यक्ति का पूर्ण विकास 
... अज़ातंत्र की सबसे बड़ी सम्पत्ति है । 


६--अजातंत्र ख॒तंत्रता का समथक है। 


७--प्रजातंत्र अधिकारों पर जोर 


देता है। द 
८न्‍्प्रजातन्त्र न्याय सहिष्णुता तथा 
.. लोकहित॑ के लिये अत्याचार और अन्याय 

के विरुद्ध विद्रोह हे । 


६--प्रजातन्त्र केवल शासन का रूप ही 
. नहीं है वरन यह एक जीवन मांगे है जो 
अल्पसंख्यकों के हित के लिये न होकर 
सावजनिक हित के लिये है । 


..._- १०--पज़ातन्त्र स्वतन्त्रता, समानता 
.. और आतृत्व का समथक है 
. स्व॒तन्त्र और समान पेदा हुआ है और 


हे इसे सुख और सम्पत्ति प्राप्त करने का : 


क्र 


मनुष्य 


तानाशाह्दी 


.. ३--तानाशाही में केवल विश्वास की 
आवश्यकता पड़ती है । इसमें किसी एक 
महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिये उत्तेजना, साहस 
तथा त्याग को काम में लाया जाता है। 


४--तानाशाह के लिये प्रचार अत्यन्त 
हितकर है । इसके द्वारा विश्वास उत्पन्न 
करने में सहायता मिलती है। प्रचार 
तानाशाही नियंत्रण का साधन, शासन का 
ढंग और तानाशाह की शक्ति की आत्मा है। 

 ४--तानाशाही में व्यक्ति का सबसे 

बड़ा गुण पूण आत्मसमपंण करना और 
राज्याज्ञा पालन करना है। 

६-तानाशाही अनशासन तथा त्याग 
का समथक है । 

७--तानाशाही कतेंठयों पर ज़ोर 
देती है । द 

८--तानाशाही व्यक्तिगत खतंत्रता 
ओर नेतृत्व को समाप्त करती है और 
आलोचना नहीं सहती । यह लोगों 
के बीड्धिक विकास को रोकती है, उनके - 
मह को बन्द करती है और उनको अन्धा 
बना देती है । है 

६--तानाशाही केवल शासन का एक 
रूप है । यह जीवन-मार्ग न होकर अन्याय 
ओर अत्याचार का पथ है और यह किसी 


औरः्क व्यक्ति अथवा दल की शक्ति पर 


आधारित हे। री 
१०--तानाशाही का आधार दासता, 
ओर निविवाद आज्ञापालन, अल्पसंख्यक 
दत्त का शासन करने का अधिकार और 
वर्ग वेमनस्‍््य है। इसके सिद्धान्त के 





श्द 


अजातस्त्र 


'कलीलीअनननननना. 


अधिकार है। इसका अथ हुआ कि वह 
राज्य से काम ओर उचित अवकाश की 
माँग कर सकता है । जीवन, स्वतन्त्रता और 
सम्पत्ति के ये अधिकार तभी प्राप्त हो 
सकते हैं जब लोग स्वयं शासन करते हों । 

११--प्रजातन्त्र मानव स्वभाव और 
सर्वसाधारण की सच्चाई तथा ईमानदारी 
पर विश्वास रखता है | इसके सिद्धान्त के 
अनुसार साधारण मनुष्य प्रयज्ञों तथा 
अपनी भूलों से अनुभव प्राप्त करके 
स्वशासन के उत्तरदायित्व को भक्ती 
भाँति समझ सकेगा और उसे निभा 
.. सकेगा। जनता की सेवा करने का यही 
सर्वोत्तम मांग है । 


१२- प्रजातन्त्रात्मक राज्य में स 
का बिकास द्ोता हे और क्रानून तथा 
स्वतन्त्रता साथ-साथ पाये जाते हैं। प्रत्येक 


. व्यक्ति को स्वतंत्र विचार और काय का : 


अवसर मिलता है। सहिष्णुता के परि- 
. णामन्‍स्‍स्वरूप क़ेदियों, पागलों, ग़रीबों तथा 
दूसरे अभागों के साथ अच्छा व्यवहार 


किया जाने लगता हे ! लोकमत दयालु हो 


जाता है और सानव-हितवाद, शिक्षा 




















शासन-यन्त्र . 





: _तानाशाही 


न वन रकनसनकसी >>. न्‍न्‍्_>न्‍व| 








अल ८ + कारक जन पक कक ज० पान तप. 


अनुसार मनुष्य का जन्म आज्ञापालन के 
लिये हुआ है और असमानता जन्मजात 
है। केवल कुछ चुने हुये व्यक्ति ही साबं- 
जनिक हित को भल्ती-भाँति समम 
सकते हैं । 

११--तानाशाही बहुसंख्यकों को पशु 
ओर अ्रजञातंत्रवाद को पागलपव सममतती 
है | इसके अनुसार साधारण मनुष्य मूर्ख 
ओर स्वार्थी होता है ओर असंख्य जन- 
समुदाय वक्ताओं के प्रभाव से मंत्रमुग्ध 
होकर बुद्धिहीन पशुसमूह हो जाता है। 
इसलिये साधारण मनुष्य को शिक्षा तथा 
अनुशासन की आवश्यकता रहती है। वह 
केवल आज्ञापालन करने के योग्य होता 
है--एक यंत्र की भाँति जो विशेषज्ञों द्वारा 
जिस दशा में चाहें घुमाया जा सके। उसका 
कतेठ्य केवल सुनना है आलोचना करना 
नहीं | नेताओं को स्वाभाविक बुद्धि, ज्ञान 
ओऔर प्रेरणा प्राप्त रहती है इसलिये वे सबे- 
साधारण का नेतृत्व भत्नी-भाँति कर सकते 
हैँ । अतः साधारण व्यक्ति आलोचना 
| करने पर जेल में रक्खा जाने योंग्य है । 


अत्याचार का बोलबाला रहता है। इसमें 
क़ानून ओर स्वतन्त्रता निरथक शब्द हैं । 
तानाशाह की इच्छा ही क़ानून तथा नियम 
है । इसके परिणाम-स्वरूप अन्याय और 
सन्देह इतना बढ़ जाता है कि साधारण 


१२--तान्ाशाही में असहिष्णुता और 


शासन के लिये शुप्तचरों की एक बहुत बड़ी 
संख्या की आवश्यकता पड़ती है । उत्पीड़न, * 
| अत्याचार और यंत्रणा ही शासन के. 


00 





कर 
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प्रजातन्त्र 


का असार, और स्वतंत्रता का विकास 
होता है । 


१३--प्रज्ञातत्र का ध्येय उच्च-जीवन 
है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह व्यक्ति के 
मूल्य को समझता है और भाई-चारे पर 
ज़ोर देता है। इसके आधार राजनीतिक 
ओर सामाजिक अधिकार हैं। मानवहित 
के दृष्टिकोण से यह न केवल मित्रों के लिये 
वरन्‌ समस्त मानव-जाति के लिये सहानु- 
भूति का समथक है। दाशनिक दृष्टिकोण 
से प्रजातंत्र आत्म-दर्शन पर आधारित है। 
इसमें उचित कार्य केवल इसलिये किया 


जाता है कि वह उचित है; सत्य जानने की 
अभिलाषा केवल सत्य के लिये की जाती 


है और सुन्दर वस्तु का निर्माण केवल 


सौन्दर्य के लिये किया जाता है। इस 


प्रकार उच्च-जीवन व्यतीत करना ही प्रत्येक 


नागरिक का कतेंठ्य हो जाता है। वह 
अपने मित्रों से खहहयोग और पड़ोसियों से 


द प्रेम करता हे । 


४४०>०प्रजातंत्र विकासात्सक है । 


१४“ अ्रजातंत्र सें सुधार बादविवाद 
झौर विश्वास उत्पन्न करके किये जाते हू । 


१६--' सुशासन स्वशासन का स्थान 


नहीं ले सकता! यह भजात॑त्र का आदश 


वाक्य है । 





तानाशाही 





साधन बनते हैं और विद्वानों तथा वेज्ञो- 
निकों को आइन्सटाइन (786००) और 
ट्रॉद्स्की (॥7०४3८9) की भाँति यातों 
स्वयं ही देश छोड़ना.पड़ता है या वे जबर- 
दस्ती निकाल दिये जाते हैं । द 
१३--तानाशाही में इन सभी गुणों 
का अभाव रहता है | घृष्ठता, ऋरता 
ओर दबाव इसके आवश्यक लक्षण हैं। 
सहानुभूति पर आधारित उदच्च-जीवन का 
यहाँ स्थान नहीं क्‍योंकि सारा सामाजिक 
जीवन संदेह, अविश्वास और घोखे पर 
निर्मित है। यह तक और स्वतंत्रता पर 
विश्वास नहीं रखती । यह एक प्रकार का 
ऐसा धर्म है जिसकी नींव अन्धविश्वास है । 


१४---तानाशाही का उदय यकायक 
होता है। इसकी जड़ें लोगों की परम्परा 
ओर परिपाटोी में नहीं पाई जातीं । 

१४--तानाशाही अपने लक्ष्य साधन 
के लिये हिंसा ओर शक्ति का प्रयोग करती 
हे । क्‍ 


१६--स्वशासन अथातू बहुसख्यकों 


| द्वारा शासन निरथंक है। केवल कुछ ही 
| व्यक्ति ठोक तरह से शासन कर सकते हैं। 


शंससे-यनत्े 





अजातन्त्र 





 (७-सभात्मक प्रजात॑त्र में कम-से-कम 
दो राजनीतिक दल आवश्यक हें । इसमें 
विरोधी पक्ष सदेध शासन की आलोचना 


करने के लिये रहता है। यह केवल विरोध 


के लिये विरोधी नहीं है बरन्‌ भावी शासक 
वर्ग है। इस प्रकार शासन में परिवतन 
बिना हिंसा ओर क्रान्ति के हो जाता है । 
१८--प्रजातंत्र की परिभाषा हम तीन 
नकारात्मक वाक्यों में दे सकते हैं :-- 

(१) उस देश सें, जहाँ प्रत्येक नागरिक 
जो कहना चाहे नहीं कह सकता प्रज़ातंत्र 
का अभाव रहता है । 

(२) यंदि देश में शासन परिवबतन के 
लिये शान्तिपूण साधन नहीं हैं तो वहाँ 
प्रजातंत्र नहीं है । | 

(३) यदि किसी देश में शासकवर्ग का 
लक्ष्य राज्य-विस्तार और अपनी ख्याति के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है तो वह प्रजा- 


: तंत्रात्मक नहीं है । प्रजातंत्र का लक्ष्य 


प्रत्येक नागरिक का हित और सुख है. और 


.. बह सम्पूर्णजाति की महानता और सुयश 
. का समर्थक है। 


तानाशाही 


शासन लोगों के हित के लिये होना चाहिये 


लोगों द्वारा नहीं । 

१७--तानाशाद्दी में एक ही राजनीतिक 
दल रहता है। इसमें विरोधी पक्ष को 
कमज़ोर ही नहीं किया जाता वरन्‌ उसे 
समाप्त ही कर दिया जाता है। यदि शासन 
असंतोषजनक हो जाता है तो वह हिंसात्मर 
क्रान्ति द्वारा ही बदला जा सकता हे । 


१८--तानाशाही अपने विरुद्ध आलो- 
चना करने वालों को समाप्त कर देती है। 
इसमें शान्तिपूर्ण परिवतेन असम्भव है। 
यह लोगों का ध्यान आन्तरिक शासन से 
हटाकर वाह्य विजय और राज्य-विस्तार पर 


लगाती है। इसके फलरवरूप नागरिकों के 


व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता ओर 
वे तानाशाह के हाथ की पुतलियाँ बन 


जाते हैं। 


५४ 
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कला ना पे - 


चोथा अध्याय. 
राज्य का विधान 


दूसरे अध्याय में हमने बतलाया था कि आधुनिक राज्यों का वर्गीकरण उनके 
शासन विधानों की प्रकृति पर आधारित है। यहाँ हम विधानों के अथ तथा भिन्न-भिन्न 
प्रकार के विधानों के विशेष लक्षणों का अध्ययन करेंगे। 


ह द अरस्तू 
अरस्तू पहला व्यक्ति था जिसने कहा था कि 'राज्य का रूप उसके (शासन ) 
विधान के अधीन है ।” और उसके लिये विधान “सत्ता की व्यापक श्रणाली है जिसके 
द्वारा राज्य-कार्य संचालित होते हैं । शासन के विभिन्न अंगों की संख्या तथा उनके 
पारस्परिक सम्बन्धों का निश्वव ओर सर्वोच्च सत्ता या राज-सत्ता के निवास-स्थान 
का निरणय विधान द्वारा किया जाता हे ।! 


आधुनिक लेखकगण 
क्‍ अरस्तू का अनुसरण करते हुए आधुनिक लेखकों ने भी शासन विधान की 
परिभाषा अपने-अपने ढंग से की हे 

(१) डाइसी का कथन है कि (सभी नियम जो प्रत्यक्ष व अ्रप्रत्यक्ष रूप से राज- 
सत्ता के प्रयोग तथा वितरण को प्रभावित करते हैं, मिलकर विधान बनते हैं । 

(२) लास्की महोदय ने राज्य तथा शासन की परिभाषा देते हुए विधान की भी 
परिभाषा दी हे । उनके विचार से राज्य ऐसे व्यक्तियों का समाज है जो ( आवश्यकता- 
नुसार बलप्रयोग से भी ) एक निश्चित प्रकार के जीवन-निवाह के लिये बाध्य हैं। 
समाज के सभी आचरण उसी प्रणाली के अनसार होने चाहिये। वे नियम जो इस 
प्रणाली के स्वभाव को तय करते है राज्य के क़ानून हैं और स्पष्ट रूप से शेष नियमों 
में मुख्य हैं। समाज के वे व्यक्ति जो इन क़ानूनों को बनाते और लागू करते हैं शासक 
 कहद्दे जाते हैं और क्रानून का वह भाग जो यह तय करता है कि (क) इस भाँति के 
नियम किस प्रकार बनाये जायँंगे, (ख) किस प्रकार बदले जायँगे और (ग) उन्हें कौन 
बनायेगा, राज्य का विधान कहा जाता है। 

(३) ऊल्जे शासन-विधान की परिभाषा इस प्रकार देता है: “उन सिद्धान्तों के 
संग्रह को जिनके अनुसार शासन की शक्ति और शासितों के अधिकारों तथा उनके 
पारस्परिक सम्बन्धों को तय किया जाता है, राज्य का विधान कहते हैं 

(४) बआइस के मतानुसार विधान राजनीतिक समाज का ढाँचा है जिसका 
संगठन क़ानून द्वारा होता हे यानी जिस में कानून ने स्थायी संस्थाओं को स्थापित कर 
दिया हे. तथा जिनके स्वीकृत कतेव्य ओर निश्चित अधिकार हैं। उसका यह भी कथन है 





. ६२ क्‍ शाॉंसन-यन्त्र . 


कि विधान स्थापित नियमों का एक समूह है जो शासन के कतव्यों को अंगीभूत करते 
हुए उनकी कार्यअणाली का निर्देश करता है। 


...._ (४) चाल्स बोरगां (0॥97]98 8072००0००) के विचार से “विधान वह बुनि- 
यादी या प्राथमिक क़ानून है जिसके अनसार किसी राज्य के शासन का संगठन होता 
है और व्यक्ति तथा राज्य के पारस्परिक सम्बन्ध को तय किया जाता है। यह एक 
कानूनी लेखपत्र के रूप में हो सकता है जिसमें एक या कुछ निश्चित मूल वाक्य हों 
जिन्हें किसी सर्वोच्च सत्ता ने एक ही समय में बनाया हो। यह व्यवस्थापिका द्वारा पास 
किये गये कानून, (/,०28]80ए6 .&0०॥8), विशेष कालीन कानून ((076797006), 
न्यायाधीश के निर्णय (70009) 06०७।०४७) तथा विभिन्न प्रकार की उत्पपत्ति 
ओर महत्व वाली नज़ीरों और प्रथाओं का समावेशित रूप हो सकता है। 


विधान का स्वभाव 


ऊपर दी हुई परिभाषाओं से स्पष्ट है कि विधान राज्य के रूप को निश्चित करता 
है और इसलिये यह वह बुनियादी क्रानून है जो शासन की विभिन्न शक्तियों तथा 
शासितों के अधिकारों को निधोरित करता है। यह कदापि आवश्यक नहीं हे कि इस 
बुनियादी क्वानून को एक ही समय बनाया जाय ओर एक ही लेखपत्र के अंगीभूत कर 
दिया जाय। विधान सदियों के विकास का फलत्न हो सकता है। श्रो० स्ट्रांग ने इस 
दृष्टिकोण को बड़ी स्पष्टता से रक्खा है। उनका कथन है कि विधान एक ही समय 
लिपिबद्ध किया जा सकता है या वह एक ल्ेखपन्न के रूप में होते हुए भी ऐसा हो 
सकता है जिसमें आवश्यकता के अनुसार परिवतंन किया जा सके। वह विधान 
विभिन्न प्रकार के ऐसे क्रानूनों का संग्रह भी हो सकता है जिनका एक विशेष महत्व 
रहता है और जो विधान के क़ानून कह्टे जाते हैं। इसके अलावा विधान के आधार 
दो-एक बुनियादी क़ानून बन सकते हैं और परम्परायें और प्रथायं उसकी नियंत्रक 
शक्ति हो जाती हैं।। .. 


उदाहरण 


डदाहरणों की सहायता से हम इस दृष्टिकोण को आसानी से समझ सकते हैं। 
अमेरिका के संयुक्त-राज्य का शासन-विधान १७८७-५६ में बनाया गया था और एक 
लेखपन्र के अंगीभूत कर दिया गया था। लेकिन तब से आज तक उसमें बहुत से छोटे. 
बड़े परिवर्तन आ गये हैं। किन्तु हमारे आज के भारतव्षे में इस प्रकार के शासन- 
. विधान का अभाव है। १६१६ और १६३४ के क़ानूनों के अनुसार यहाँ शासन किया 
जाता हे--केन्द्रीय शासन १६१६ के क़ानून के अनुसार है और तथाकथित प्रान्तीय 
स्वराज (?70ए770० 9] »प४०7०779) १६३४ के क़ानून द्वारा स्थापित किया गया 
है | इस प्रकार हम देखते हैं कि यही दो क्रानून भारतवर्ष के शासन-विधान को निर्धारित 


ः स्ट्रागल्ल्माडन कान्स्टीव्यूशन्स (००९८४ (:07500प४008), पृष्ठ १० । 


का 


तीसरा अध्याय क्‍ हृ३ . 


. करते हैं। इंगलेण्ड में सारी स्थिति बिल्कुल दूसरी है। बेशक वहाँ भी महान स्वतंत्रता- 
पत्र (७2४72 (00979), अधिकार-बिल (श] ० फां20॥8), उत्तराधिकार- 
क़ानून (8०६ ० 8000007०70) और १६११ का पार्लिमेन्टीय-क़ानून हें किन्तु 
इंगल्ैण्ड में शासन के विभिन्न अंगों के अधिकार प्राय: प्रथाओं ओर रीति-रिवाजों द्वारा 
ही निर्देशित हें। द । 


विधान के उदद श्य 

प्रो० स्ट्रांग के कथनानुसार “विधान का कोई भी रूप क्‍यों न हो, उसमें 
_. निम्नलिखित तथ्य अवश्य पाये जायँगे । बे हैं 

(१) शासन के विभिन्न अंगों का किस प्रकार संगठन होता है ? 

(२) किस अंग को क्‍या अधिकार स्ोंपा गया हे ? और 

(३) इन अधिकारों को किस प्रकार प्रयोग में ज्ञाया जायगा 

जिस प्रकार हमारे शरीर के ढाँचे के अन्तर्गत विभिन्न अवयव हैं जो स्वस्थ दशा में 
आपस में मिलकर काय करते हैं और अस्वस्थ हो जाने पर नहीं उसी प्रकार एक राज्य 
या राजनीतिक समाज का भी विधान ( ढाँचा ) होता है जिसके विभिन्न अंग आपस 
में मिलकर स्वतन्त्रता से कार्य सम्पादन करते हैं और किसी बाहरी निरक्ुश व्यक्ति से 
आदेश नहीं लेते । विधान का उद्देश्य स्वेच्छाचारी शासन को रोकना है अथवा दूसरे 
शब्दों में शासितों को कुछ न कुछ अधिकार देना है। संक्षेप में यह राज-सत्ता के 
वास्तविक रूप का निर्णेय करता है! ।" इस भाँति शासन-विधानों का प्रमुख कारय 
स्वेच्छाचारी तथा निरक्ुश शासकों के अधिकारों को सीमित करना है। विशेषतः ऐसा 
इंगलेण्ड में हुआ था और वहाँ की पालिमेन्ट को स्वतन्त्रता का युद्ध अपने बादशाहों से 
ही लड़ना पड़ा था जो उसके बग्रेर शासन. करना चाहते थे। अन्त में पाह्षिमेन्ट सर्फल 
रही ओर सन्‌ १६८८ की क्रान्ति के बाद इंगलेण्ड में बधानिक शासने की स्थापना हुई । 


वेधानिक-शासन 


अत: वेधानिक शासन का यह अर्थ है कि शासन-काय किसी व्यक्ति विशेष की 
इच्छाओं और सनक के अनुसार न होकर क़ानून द्वारा नियमित है। यह क्रानून का शासन 
है, व्यक्तियों का नहीं। वेघानिक शासन लोगों के हित का ध्यांन रखता है और व्यक्तिगत 
. स्वतन्त्रता को क्रायम रखता है। इस भाँति राज-सत्ता जनता के अतिनिधियों के हाथ में 
आ जाती है ओर बादशाह, तथा दूसरे स्वेच्छाचारी शासक्र मनमानी नहीं कर सकते । 
. बे एक अथ में जनता के सामने उत्तरदायी होते हैं क्योंकि उनके मन्त्री सार्वजनिक 
कार्यों के लिये जनता के सामने ज़िम्मेदार हैं। जनता उन्हें जब चाहे दृटवा सकती है। 
किन्तु आज के युग में भी अरब का बादशाह इंब्न सऊद वेधानिक राजा नहीं है क्‍यों 
उस देश में राजा की इच्छा ही क्वानून है और लोगों का कोई अपना संगठन नहीं है 
जिससे वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सके । वहाँ मन्त्री अपने काय के लिये बादशाह 
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के सामने उत्तरदायी होता है और बह उसे जब चाहे हृटा सकता है। बह किसी भी 


मनष्य की गिरफ्तारी का हुक्म बिना कोई कारण दिखाये दे सकता है। लेकिन इसके 
प्रतिकूल अँग्रेज्ञी शासन वैधानिक है । वहाँ का बादशाह पार्लिम्ेन्ट के विरुद्ध कुछ भी 
नहीं कर सकता । बादशाह को अकारण किसी व्यक्ति को जेल भेजने का भी अधिकार 
नहीं है| वहाँ के नागरिक बग्गेर मुकदमे में अभियोगी साबित हुए जेल नहीं भेजे जा 
सकते । ;क्‍ 


तानाशाही ओर वेधानिक शासन 


किन्तु आधुनिक युग में तो तानाशाही भी अपने फो वेधानिक कहने लगी थी-। 
तानाशाहों का दावा था कि उनका शासन जनता की इच्छा पर आधारित था । हिटलर 
अपनी रीख को (0०॥०७॥) को वैधानिक 'जमन राज्य” कहता था । वास्तविकता यह है 
कि वाह्म-रूप से ये शासन वैधानिक प्रतीत होते थे किन्तु आन्तरिंक स्थिति इसके प्रति- 
कूल थी। वे अवेधानिक और स्वेच्छाचारी शासन थे । न वे जनता के हित को ध्यान में 
रखते थे ओर न वहाँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ही उपलब्ध थी। इसलिये यह कहना कि 
मूल रूप में स्वेच्छाचारी होते हुए तानाशाही वेधानिक शासनों की श्रेणी में आती है 
 डपयुक्त न होगा। इनका क्रुकाब जनता की स्वतन्त्रता की ओर न होकर स्वेच्छाचारी- 
शक्ति की ओर था | इसलिये वास्तविक वेधानिक राज्य प्रजातन्त्रात्मक ही हो सकते हैं। 
. यह सच है कि इन तानाशाही शासनों का प्रादुभोव राष्ट्रीय राज्यों ही में हुआ था किन्तु 
: बे राष्ट्रीय प्रजातन्त्र-राज्य कदापि नहीं कह्टे जा सकते । तथाकथित वैधानिक राच्यों का 
' अस्तित्व राष्ट्रीय प्रजञातन्त्रात्मक राज्यों ही में सम्भव हो सकता है । 


क्‍ क्या भारतवर्ष एक वेधानिक राज्य है ! 
हमारा देश भी दो कारणों से वेधानिक राज्य नहीं कहा जा सकताः-- 
.... (१) यह अब भी राष्ट्रीय प्रजातन्त्रात्मक-राज्य नहीं है क्‍योंकि भारतव्षे का 
. _गवनेर-जनरल इंगलेण्ड के बादशाह का प्रतिनिधि है और बह अपने कामों के लिये 
. इंगलैण्ड की पार्लिमेन्ट के सम्मुख उत्तरदायी हे न कि भारतीय ज्यवस्थापिका के । 


.._ (२) गवर्नेर-जनरल भारतवर्ष का शासन स्वनिर्मित क़ानूनों द्वारा कर सकता 
है जो जनता की राय से बनाये हुए .नियमित क़ानून नहीं हैं । प्रान्तीय स्वराज भी 
एक ढकोसला ही है क्‍योंकि बाइसराय की भाँति सूबों के गबर्नर" भी विधान को 
. स्थगित कर सकते हैं और सन्त्रियों को हटा कर जनता की अनुमति के बंग्रेर शासन 
कर सकते हैं | इसलिये, यद्यपि भारतवर्ष में बैघानिक शासन की शुरूआत हो गई 
है किन्तु पूर्णरूप से वैधानिक-शासन अभी स्थापित नहीं हो पाया है। 


.._ २ अक्टूबर १६४३ में सिन्‍्ध के गवर्नर ने स्वर्गीय श्री अल्लाबख्श को सूबे के प्रधान-मंत्र 


.. के पद से दफ्का ४१ के अन्तर्गत इठा दिया था। अप्रैल १६४४ में पंजाब के गवनेर ने सरदार 


तीसरा अध्याय 4 


क्‍ लिखित ओर अलिखित विधान क्‍ 
.. एफुड्टाएएफार ७४४ एए ए छाएएफण 00075707007॥0785 द 
विधान तथा वेघानिक शासन के अथ और उद्देश्य को समझ लेने के पश्चात्‌ 
अब हम विधान की क्रिस्मों पर ध्यान दे सकते है 
... सर्वप्रथम, विधानों का वर्गीकरण लिखित और अलिखित विधानों में किया 
गया है। जिन देशों में शासन के विभिन्न अंगों के कार्य तथा काय-क्षेत्र एक या एक्र से 
अधिक लेखपत्रों पर अंकित हैं ओर उन्हीं के अनुसार शासन-कार्य का सम्पारन होता 
है वहाँ के विधान लिखित कहे जाते हैं। अलिखित विधान ऐसे देशों में पाये जाते हैं 
जहाँ शासन के अंगों का काय-क्षेत्र लिखे हुए क़ानूनों हारा नियमित न होकर प्राचीन 
रम्पराओों और रस्म-रिवाजों पर निर्भर रहता है। लेकिन इसके यह मानी नहीं कि 
विधान पूर्णतया लिखित या अलिखित होते हैँ | सभी विधानों में कुछ लिखित ओर कुछ 
अलिखित बातें होती हें,' अन्तर केवल मात्रा का होता है । 
स्‍्ट्रांग का विचार क्‍ 
हमारे कथन का समथेन प्रो० स्ट्रांग भी निम्नल्नखित शब्दों में करते हैं :-- 
प्राय: विधान लिखित और अलिखित क्रिस्मों में विभाजित किये जाते है। 
बास्तव में यह विभाजन ठीे नहीं है क्योंकि कोई भी विधान ऐसा नहीं है जो पूररूप 
से लिखित अथवा पूर्णरूप से अलिखित हो । प्रायः ऐसे विधान को लिखित विधान 
कहते हैं जो एक लेखपत्र के रूप में दो ओर जिसकी विशेष महत्ता समझी जाती हो । 
ऐसे विधान को जो लिखित क़ानूनों की अपेक्षा रीतियों और परम्पराओं पर विकसित 
हुआ है अखिलित विधान कहते हैं ।! स्ट्रांग के अनुसार इस प्रकार के विभाजन से तीन 
ग़लत घारणाओं की सम्भावना रहती है * । द 
सर्वप्रथणभ इस विभाजन से हमें यह ग़लत घारणा होती है कि अलिखित विधान 
प्रथाओं, रीतियों और परम्पराओं पर आधारित है और लिखित विधान में ये चीजें 
नाममात्र के लिये भी नहीं पाई जातीं। किन्तु वास्तव में तो जेसा हमने कहा है कोई 
भी विधान पूर्णरूप से लिखित अंथवा अलिखित नहीं होता। प्रत्येक लिखित विधान में 
कुछ अलिखित परम्पराओं का समावेश रहता है और अलिखित में कुछ लिपिबद्ध 
क़ानून और नियम रहते हैं। क्‍ रा 


१ ब्राइस के विचार से ये शब्द उपयुक्त नहीं हैँ यद्यपि जिस अन्तर को ये प्रकट करना 
चाहते हैं वह वास्तविक है | विधानों को इन दो क्रित््मों को पृथक्‌ करने वाली रेखा स्पष्ट नहीं है 
. क्योंकि लिखित विधानों में कुछ अ्रलिखित बातें होती हँ और अलिखित में कुछ जिखित | यद्रपि 
अलिंखित विधानों का आरम्म परम्पराओं और प्रथाओं से होता है फिर भी उनमें कुछ लिपिब्रद्ध 
नियम अवश्य ही रहते हैं |--.3:७१॥९३ ॥70 +8007ए थ्यर्व [णा597५व6०7०९-जिल्द १ पुष्ठ १४८ 


३२ स्ट्रांग---)४09607 (207380४0प४४०78 पृष्ठ ६३। 


६६ शांसन-यन्त्र 


दूसरे, इंस प्रकार के विभाजन से हमें यह धारणा हो जाती है कि विधान नामक 
लेखपत्र के अन्तर्गत लाये हुए कानूनों के अलावा विधान के दूसरे क़ानून नहीं होते । 

तीसरे, इससे हमें यह विश्वास हो जाता है कि क्रानून को हमेशा लिखितरूप में 
ही होना चाहिए। रीति-रिवाजों की शक्ति को, जिनका पालन क़ानून ही की भांति किया 
जाता है, हम भूल जाते हैं । 

प्रो० स्ट्रांग स्वयं लिखित विधान को प्रामाणिक (6000७7707॥879) और 
अलिखित को अप्रामाशिक (707-600प7767॥87ए) कहना ज्यादा पसन्द करते हें! । 


( 
गानर का विचार 


इसी भाँति प्रो० गानर* का भी कथन है कि तथाकथित अलिखित विधान वह है 
जिसमें काफ़ी नियम लिपिबद्ध करके एक या एक से अधिक प्रमाण पत्रों के अंगीभूत 
नहीं किये गये हैं। यह परस्पराओं, रीतियों और न्यायाधीशों के निर्णयों तथा विभिन्न 
अवसरों पर पाप्ष किये गये विधि-बद्ध क्ानूनों को मिलाकर बनता है। इस क्रिस्म के 
विधान एक ही समय पर किसी विधान-निम्मीत्री परिषद अथवा अन्य सभा द्वारा नहीं 
तैयार किये जाते। सर जेम्स मैकिन्तोश (87 77708 )(/०7४०७॥) का कथन है 
कि विधानों का विकास होता है, वे बनाये नहीं जाते। अलिखित विधान इस मत के 
उययुक्त उदाहरण हैं। इसके प्रतिकूल लिखित विधान वह है जिसमें काफ़ी व्यवस्थायें 
एक या एके से अधिक क़ानून-पत्र में लिपिबद्ध कर दी जाती हैं। यह एक निश्चित समय 
में मंत्रणा करके बनाया जाता है और शासन के संगठन तथा संचाज्नन करने के नियम 
निधोरित कर दिये जाते हैं। प्रो० गानेर लिखित और अलिखित विधानों के अन्तर 
को प्रकार का भेद न मान कर केवल मात्रा का मानते हैं। सभी लिखित विधान 
कालान्तर में कितने ही अलिखित नियमों, प्रथाओं और न्यायाधीशों की व्याख्या की अपने 
में समावेश कर लेते हैं और इसी भाँति तथाकथित अलिखित विधानों में कितने ही 
लिखे हुए नियम और क़ानून आ जाते हैं3 | इस प्रकार अगर प्रो० स्ट्रांग इस विभाजन 
१ स्ट्रांग--/06 ७70 (००0४0४६प४०॥४' पृष्ठ ६४ । 
२ गार्नर--?०॥८८०] 80००८७ धाधवे (390ए९&ए0ए९॥ पुष्ठ ४०८ | 
लिखित विधान प्रथाओं से काफ़ी प्रभावित हुए, हैं । इसका उदाहरण अमरीका के 
विधाम में मिलता है । इसी प्रकार इंगलेणग्ड के ( अ्रलिखित ) विधान में लिखे हुए नियम 
काफ़ी तादाद में आ गये हैं। आज वे विधितरद्ध क्वानून उत्तराधिकार, मताधिकार और निर्वाचन 
के नियम निर्धारित करते हैं, कार्यक्रारिणी और न्याय-कारिणी की कार्यप्रणाली तथा पार्लिमेन्ट की 
अवधि और दोनों सभाश्रों के पारस्परिक सम्बन्धों को नियमित करते हैं |............... १६०६ के 
बजट ( आय-व्यय का ब्यौरा ) के ऊपर जो संघ हुआ था उसके फलस्वरूप पार्लिमेन्ट ने क्रानून 
पास करके कुछ मसलों पर कामन-सभा को लाड-सभा की सम्प्ति के बिना भी क्रानून बनाने तथा 
पास करने का अधिकार दे दिया था | विधिबद्ध क्वानूनों की शक्ति बढ़ती ही जा रही है । 
है० एम० सेट--'?०0॥00४ [08६0५(0085 पृष्ठ ३२६ | 








तीसरा अध्याय ६७ 


को ग़लत, अमोत्पादक ओर अ्ान्तिपूर्ण कहते हैं । प्रो” गानेर इसे अस्पष्ट और अवैज्ञानिक 
कहते हैं* | किन्तु कुछ ऐसे लेखक भी हैं जो इस विभाजन को क़ायम रखना चाहते हैं 
ओर लिखित विधानों को विधिबद्ध और निर्मित विधान कहते हैं तथा आलिखित को 
सावजनिक क़ानून, विकसित अथवा विकास-शोज् और ऐतिहासिक विधान कहते हैं | 


.. उदाहरण 

आधुनिक युग में अधिकतर राज्यों में लिखित-विधान पाये जाते हैं। इस प्रकार 
अमरीका के संयुक्त राज्य, जापान, स्विटज़रलेण्ड, दर्की, त्रिंटिश डोमीनियनों और भारत- 
वर्ष के विधान लिखित हैं | हमारे देश के बिधान का लिखित अंश सन्‌ ६१६ और 
१६३५ के क़ानूनों को मिल्नाकर बनता है । किन्तु दूसरे देशों की भाँति इस देश में भी 
अलिखित वधानिक प्रथाओं का विकास होना आरम्भ हो मया है। इस भाँति यहाँ के 
विधान के अनुसार बाइसराय और गवनेर-जनरज्ल की नियुक्ति केवल पाँच साल के 
लिये होती है किन्तु उसकी कायकारिणी के सद॒स्यों की अवधि के बारे में विधान में 
कुछ भी नहीं लिखा हुआ है।- वंधानिक प्रथा के अनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी के 
सदस्यों की नियुक्ति भी पाँच ही साल के लिये होती है । अलिखित विधान का केवज्न एक 


ही सर्वोत्तम उदाहरण हमें इंगलैण्ड के विधान में मिलता है। यह्‌ अधिकतर राजनीतिक _ 
प्रथाओं पर आधारित है और डाइसी के शब्दों में यह सममोतों, रिवाजों, परि- 


पाटियों और वेघानिक प्रथाओं को मिलाकर बना है। ये लिखित और क़ानून के रूप में 
न होते हुए भी राजसत्ता तथा इसके विभिन्न अंगों का नियन्त्रण करते हैं ओर उनका 
कायक्षेत्र नियत करते हें परन्तु न्यायालय इनको लागू नहीं करते | लेकिन हेबियस 
कापस एक्ट, अधिकार-बिल, मताधिकार से सम्बन्धित विभिन्न क्रानून और १६११ 
का पार्तिमेंट-क्वानून तथा सन्त्रियों के पुनः निवाचन का क़ानून (१६१६) इंगलेण्ड़ के 
विधान के लिखित अंग के रूप हैं । 


लिखित ओर अलिखित विधानों पर डाक्टर फ़ाइनर का विचार 


लिखित और अलिखित विधान की सारी समस्या को डाक्टर फ्राइनर ले निम्न- 
लिखित ढंग से रक्खा है :-- 





« वश कट अनननरनन्‍लीगनननन 


१ ई० एम० सेट का कथन है कि यह सच हे कि वकौल लोग “अलिखित? शब्द को 
सार्वजनिक छ्वानून के श्रथ में, जो कि न्यायाधीशों के निर्ण॑यों से बना है, प्रयोग करते हैं किन्तु इस 
शब्द को विधिबद्ध क्वानूनों के सम्बन्ध में प्रयोग करने का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता | इंगलैंड 
के विधान में काफ़ी मात्रा विधिबद्ध क्रानूनों की है।इन कारणों से ऐसे शब्दों का प्रयोग 
ज्यादा अच्छा होगा जो अभिप्रेत भेदों को मलो भांति प्रकट कर सके। इसलिये इंगलेंड के 
विधान को इम “विकीर्ण! (5:०८८०:०००) और अमरीका के विधान को जिसका विशेष लक्ण यह 
है कि वह एक ही स्थान पर लेखबद्ध हे विधिबद्ध कह सकते हैं ।!--?0॥६८७] [7050(प- 


67, पृष्ठ ६€२३। 
२ डाइसी 9 ० ४१6 (075४70०४०7०७ पृष्ठ २३ । 





ब् 


द्८ ह शासन-यन्त्र 


“पलिखित और अलिखित विधानों के अन्तर को जानने के लिये आवश्यक है कि 
हम अलिखित विधान वाले केवल एक देश इंगलेण्ड की तुलना और देशों की स्थिति से 
करें | यह अन्तर कैसा है ९ इंगलैण्ड की मौलिक राजनीतिक संस्थायें जिनसे राजसत्ता 
प्रवाहित होती है लिखे हुए कानूनों की शक्ति पर नहीं क्वायम हैं) | इन पर निम्नलिखित 
का नियन्त्रण रहता है । 


१--न्यायाधीशों के निर्णय जो प्राचीन राजाश्रों की प्रतिज्ञाओं, सावजनिक 
कानूनों और पालिमेण्ट के प्रस्तावों के अनुसार होते हैँ । 


२--कुछ विधिबद्ध क्वानून जो वादविवाद और प्रवचन के फलस्वरूप पास किये 


ज़ते हैं ( जेसे उत्तराधिकार का कानून, मताधिकार के क़ानून और सन्‌ १६११ का 


पा्बिमेन्ट का क़ानून ) । 


३--अलग-अलग विकसित राजनीतिक प्रथायें तथा परिपाटियाँ। ये तो शासन 
के अधिकतर कार्यों को नियमित करती हैं। पालिमेण्ट की. सर्वोच्च सत्ता तथा मन्त्रिमंडल 
का पारक्िमिण्ट ओर जनता के सामने उत्तरदायित्व इन्हीं प्रथाओं के द्वारा निश्चित किये 


गये हैँ । तुलनात्मक ढंग से देखते हुए “अलिखित शब्द का प्रयोग जब इंगलैण्ड के 


विधान के सम्बन्ध में किया जाता है तो इसके तालये है कि ( १) प्रत्येक वस्तु विधान में 
लिपिब्रद्ध नहीं है। कितनी ही चीज़ें जो और विधानों में लिखी हुईं मिलती हैं यहां 

विधान में नहों रक््ख| गई हैं ओर ( २) विधान पहले से निश्चय करके किसतों विशेष 
अब सर पर नहीं बना लिया गया है ओर साधारण क़ानून तथा वेधानिक क़ानून में 
कोई विशेष अन्तर नहीं है । लेकिन फिर भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 


लिखित और अलिखित विधानों के अन्तर केवल सापेक्षित हैं और केवल एक की दूसरे 


से तुलना करने पर ही अन्तरों का पता लगता है?*। 


को 


१० ब्राइस अपनी पुस्तक '5(50463 49 ला5007ए 20०१ फएांइए7फएते८प८७! जिल्द १, पृष्ठ 
.. १६४६-५७ में लिखते हैँ कि जिसे इम इंगलैशड का विधान कहते हैं वह लोगों के मस्तिष्क में 
व्याप्त अ्रथवा विधिबद्ध दृश्टान्तों, शासन कार्य से सम्बन्धित वकीलों अथवा राजनीतिकों के कथन, 


 प्रथाओं, परिषाटियों, समभझोतों, विश्वासों तथा बहुत से कानूनों का समूह हे। परन्तु कानून भी. 


. इन्हीं दृशान्तों, प्रथाओं और परिपाटियों के अधीन हैं | इनके बिना वे कार्यान्वित नहीं हो सकते 
थे | यदि होते भी तो उनका वतंमान रूप न रहता ।? 


इसी प्रकार एच० आर० स्पेन्सर (ल. 8, 59८॥5९०) अपनी पुस्तक (90४७८ए॥0९70/9 


-ब्य्ये ?०पं८३ 80080 पृष्ठ श् में ब्रिटिश विधान को 'एक जीवन-प्रणाली” कहते हैं। 


इसमें लिखे हुए कानूत अवश्य हैँ किन्तु विधान काँ अधिकांश परम्परा पर आधारित है कि 
य॑प्रणाली कैसी रही है | 


द २--क्राइनर-- 709607ए 8०० ९7४८४८७ ० (०4७०४ 007०:८777९7(9,' जिल्द १, 
_ -पुष्ठ शैघरेन्टर द 


मै 


तीसरा अध्याय के आज  +५ द्द्द 


लिखित और अलिखित विधानों के तुलनात्मक लाभ 


इसके अतिरिक्त डाक्टर फ्राइनर" का यह भी कथन है कि लिखित विधान 

अलिखित की अपेक्षा ज्यादा अच्चा और लाभकारी नहीं होता । इस प्रकार वे कहते हैं कि 

(१) यह सममना ठीक न होगा कि लिखित विधान वाले (देश में अलिखित की 

अपेक्षा अच्छा शासन होता है। यह कहना कि लिखित विधानों का आदर अलिखित 
की अपेक्षा ज्यादा किया जाता है ओर भी ग्ल्नत होगा। 

(२) लिखित विधान में उतने ही वादविवाद उठ सकेते हैं जितने अलिखित में । 

इसलिये लिखित विधानों के होते हुए भी न्यायाधीशों को निशंय के आवश्यकता पड़ेगी । 


(३ ) यद्यपि लिखित विधान में प्रत्येक शब्द के अर्थ को निश्चित करने का 
भरसक प्रयत्न किया जाता है फिर भी समय और वातावरण में परिवत्त न होने के साथ यह 
प्रयत्न असफल ही रहता है | इसलिये लिखित विधान इस अथे में भी कोई विशेष गुण 
नहीं रखता । 

( ४ ) अन्त में, लिखित विधान किसी युग विशेष का श्रतिविम्ब मात्र ही हो सकता 
है। दस साल के बाद यह प्राचीन हो जाता है और अपना महत्व खो बेठता है। 
इसलिये विधान को केवल लिपिब्रद्ध कर देने से ही कोई स्थायी ल्ञाम नहीं प्राप्त होता। 


परिवत्त नशील और अपरिवत नशील विधान 
आए हज] 8,8 4ए70 छादठाए0 00075700770755 
चंकि विधानों का लिखित अं र अलिखित क्रिप्सों में वर्गीकरण असनन्‍्तोषजनक 


कृपया मुनरो की पुस्तक 00एशम्ाए८०५३ ० ४०१७४ £ए7०:०९८ पृष्ठ ८-१० भी 
देखिये। इसमें वे ब्रिटिश विधान के निम्नलिखित अज्भ गिनाते हैं। 
(अ) बड़े बड़े अधिकार-पत्र तथा अन्य उल्लेखनीय घटनाय॑ | 
(बे) विधि-बंद्ध कानून | 
(स) न्यायाधीशों के निशणुय | 
(द) सार्वजनिक कानून | 
(ई) विधान की प्रथाएं । 

. इसके पश्चात्‌ कहते हैं : “तो इंगलैश्ड का विधान क्या है! यह उंस्थाश्रों, सिद्धान्तों और 
परम्पराश्रों का जटिल संमिश्रण है; यह अधिकार-पत्रों और विधि -द्ध कानूनों, न्यायाधीशों के निर्णय 
सार्वजनिक कानूनों और प्रथाश्रों तथा रिवाजों का मिला हुआ रूप है | यह एक लेखपत्र के रूप 
में नहीं है वरन्‌ हजारों को मिलाकर बना है। इसका उद्गम स्थान एक नहीं हे। यह एक 
निर्मित वस्तु न होकर विक्षस शोौल चीज हे जो बुद्धि और संयोग के फलस्वरूप विकसित हुई है । 

--श्रच्छा होगा कि डाक्टर फ्राइनर के विचारों को विद्यार्थी स्वयं पढ़े। इसके लिये 
कृपया “[76 [7र०ए बएणवे| 22८घं८९ ० )(०4९०७४७ (06एथएण्टा५७ जिल्द १ पृष्ठ १६१- 


. १६३ देखिये | 


७० | शासन-चन्त्र 


सिद्ध हुआ इसलिये लाड ब्राइस ने विधानों का विभाजन परिवत्ततशील और अपरि- 
वत्तेनशील विधानों में किया है। परिवत्तनशील' विधान उसे कहते हैं जो सरलतापू्वेक 
साधारण क्रानून-निर्मोण-प्रणालो द्वारा बदला जा सके । इसके विपरीत जिस विधान का 
बदलना कठिन हो और जिसके संशोधन के लिये किसी विशेष प्रणाल्ञी की आव श्यकता 
पड़े उसे अपरिवत्तेनशील विधान कहते हैं। जैसा कि ईइ० एम० सेट लिखते हें 
धरिवत्तनशील विधान में वेधानिक क़ानून तथा साधारण क़ानून में कोई अन्तर नहीं 
रहता क्‍योंकि दोनों एक ही ढंग और एक ही व्यवस्थापिक्रा द्वारा पास किये जाते हैं । 
किन्तु अपरिवत्तनशील विधान में बेघानिक क्ानूनों तथा साधारण क्ानूनों में काफी 
अन्तर रहता है ओर विधान आसानी से नहीं बदला जा सकता ॥ 


इस अथ में भी हम देखते हैं. कि इंगलेण्ड का विधान परिवत्तंनशील है और 


१--बाकर महोदय कहते हैँ कि 'परिवत्तनशीलता उस विधान में रहती है जो आसानी 
से लोगों की इच्छानुसार या उनके प्रतिनिधियों की इच्छा से बदला जा सके। अ्रगर ऐसा नहीं 
होता तो विधान में अपरिवत्तनशीलता रहती है । हमारी परिवत्तनशीलता के अर्थ हूँ कि राज्य 
. जनता की इच्छा के अनुसार कार्य करता है; यह हमारे लिये आवश्यक भी प्रतीत होता है क्योंकि 
इसके अभाव में गतिरोध या क्रान्ति होने का अन्देशा रहता है ।?-.'?]8६0 8703 .७75८0६6०! 
पृष्ठ १७० 


१ ६० एम० सेट '?०0९३॥ [78४0ए:0०75--4 77०/३०९ पृष्ठ २३१। 


डाइसी का कथन अधिक स्पष्ट हैे। वह कहता है कि परिवत्तनशील विधान वह है 
जिसमें किसी 'कानून को आसानी से नियमानुकूल एक ही सभा तथा एक ही कायदे से बदला जा. 
सके | हमारे विधान की परिवत्तेनशीलता इस बात में है कि (ताज? (07०७7) और फर्लिमेंट 
फो किसी भी कानून को बदलने का अधिकार है। वे उत्तराधिकार के नियम तथा ( स्काटलैण्ड 
से ) संयोग-क्रानून को ठीक उसी तरह बदल सकते हैं जिस प्रकार वे किसी कम्पनी को आक्स- 
फोर्ड से लन्दन तक सड़क बनाने का ठेका दे सकते हैं। इसलिये हमारे यहाँ कानून वैधानिक 
इसलिये कहे जाते हैं क्योंकि उनका सम्बन्ध राज्य को मौलिक संस्थाओं से है और इसलिये नहीं 
कि वे मुश्किल से बदले जा सकते हैं। वास्तव में इंगलैंड में 'वैधानिक' क्वानून का प्रयोग लिपि 
बद्ध क्वानूनों के लिये मुश्किल से ही किया जाता है। अपरिवर्त्तनशील विधान उसे कहते हैं 
जिसमें कुछ वेधानिक या विशेष क़ानून होते हें और वे साधारण क़ानूनों की भाँति नहीं बदले 
जा सकते | वेल्जियम और फ्रान्स के विधान अ्रपरिवत्तेनशील हैं क्‍योंकि वहाँ की ब्यवस्थापिकायें 
कुछ क्रानूनों ओर नियमों को जो वैधानिक कट्दे जाते हैं अपनी साधारण हैसियत में नहीं बदल 
सकतीं । अपरिवत्तनशील विधान में 'वैधानिक' शब्द एक विशेष अर्थ रखता है और इस प्रकार 
के कानूनों और नियमों तथा साधारण क्वानूनों के बीच काफ़ी श्रन्तर रहता है | न तो ये साधारण 
. कानूनों की भांति बनाये ही जा सकते हैं, ओर न बदले ही जा सकते हैं! |--].2७ ० ८३०. 
(7०%७(८ए८००', पृष्ठ १२०२--१२३ ( कृपया मैरियट की पुस्तक “6 ]/७८४णंडण 
० 006 77046:० 5८8८७ भी देखिये जिल्द १, पृष्ठ ४१) सु 


तीसरा अध्याय . ७१ 
अंमरीकी का अपरिवतनशील" क्योंकि इंगलेण्ड का विधान पालिमेन्ट की किसी भी 
साधारण बेठक में बदला जा सकता है किन्तु अमरीकी-विधान में विधान को बदलने 
तथा उसमें संशोधन लाने के लिये चार विशेष प्रणाल्ियाँ निधौरित की गई हैं 
(१) व्यवस्थापिका की दोनों सभाओं के दो तिहाई सदस्य संशोधन का प्रस्ताव रख सकते 
हैं। (२) दो तिहाई प्रान्तों की व्यवस्थापिका सभायें मिलकर कांग्रेस से प्राथेना कर सकती 

कि विधान-संशोधन के लिये महासभा (2077७7॥07) बुलाई जाय | इन संशोधनों 


का पुष्टीकरण (३) तीन चौथाई प्रान्तों की व्यवस्थापिका सभाओं या (४) तीन चौथाई 
प्रान्तों की महासभा द्वारा होना आवश्यक है । 


परिवत्त नशील और अलिखित तथा अपरिवत्त नशील और लिखित 


क्‍ विधानों के विभाजन की समझने में गड़बड़ी 
विधानों को परिवत्तेनशीज और अपरिवत्तनशील में विभाजित करने से बहुत 


१ वास्तव में अमरीकी विधान केवल सिद्धान्त में ही अपरिवत्तनशील है; व्यवहार में तो 
यह इतना परिवर्त्नशील साबित हुआ है जितना इसके निर्माताओं ने सोचा भी न था। यह 
“निदिताधिकार के सिद्धान्तः (40८८४४८ ०7 |79!60 90ए७०८७) के कारण ही सम्भव हो सका 
है | सर्वप्रथम उडरो विल्सन ने इसकी परिवर्त्तनशीलता पर ज़ोर दिया | उन्होंने कह्दा कि इमारा 
विधान ब्रिटिश विधान से कम जीवित नहीं है| माना कि इसको जड़ें अलिखित क्रानूनों में न 
होकर लिखित में हैं किन्तु विधान केवल महा स्वतंत्रता पत्र और अधिकार-बिल” की भाँति 
शासन पद्धति का जीवन-केन्द्र मात्र है। शासन-पद्धति में कितनी ही चीज़ें नई आ गई हैं जिनका 
विधान में नाम तक नहीं है। शासन-सम्बन्धी कितनी ऐसी प्रथाओ्ं का विकास हो गया है 
. जिनसे शासन-कार्य बहुत बढ़ गया है, किन्तु विधान में न होते हुए भी इन प्रथाओं ने विधान 

शब्दों को किंश्वित मात्र भी नहीं बदला है। 

मैरियट ने अमरीकी विधान के इस परिवत्तनशील लक्षण को निम्नलिखित टंग से रक्खा है । 

अध्यक्ष के निर्वाचन के लिये जो नियम था उसमें आये हुए, परिवर्त्तन पर ध्यान देना 
आवश्यक है। इसके अलावा परिवत्त न द्वारा ही अमरीका की सेनेट संसार की द्वितीयसभाश्रों 
(5०८०४4 (:9७॥४5००७) में सब से शक्तिशालिनी हो गई है। निरन्तर विकास ने ही वहाँ के 
संघ-शासन को अ्रधिक शक्तिशाली बना दिया है और विधान द्वारा सोचे गये प्रतिबन्धों को 
लगाने में प्रान्तीय शक्तियाँ असफल रहीं। निहिताधिकार के सिद्धान्त ने तो श्रमरीका के वैधानिक 
पिकास में गत्यात्मक शक्ति का काम किया है| संगठित दलबन्दी ने भी शासन पद्धति के रूप को ७ 
बदल ही दिया है और आज अमरीका की अध्यक्षात्मक प्रणाली में संगठित दल का होना उतना 
ही आवश्यक है जितना इंगलेंड की सभात्मक प्रणाली में ।!--/6 )/९८४४४४४7 0 0७ 
]०१७:० 50206 जिल्द १, पुष्ठ १२०-१२१, 

ईं० एम० सेट ने अमरीकी विधान की प्रथाओ्रों पर ज़ोर देते हुए कहा हे कि प्रथाओं ने 
अध्यक्ष के चुनाव, उप-अध्यक्ष के कत्तव्य, मन्त्रि-मंडल, दलों तथा सेनेट के अधिकारों 
को प्रभावित किया है। इन्हीं की वजह से अध्यक्ष तथा संघंशासन को शक्तियों में इंद्धि हुई 
- है--? एल! [7500प९४०75, 2 ?7668०6, पृष्ठ ऐे१६ 


उबर शासनं-यंन्‍्त्र 


लेखकों ने यह मान लिया है कि परिवत्तशील विधान अलिखित होते हैं और अपरिवत्तन- 


शील लिखित | इस प्रकार गिल्क्राइस्ट (3]007790) लिखते हैं; 'एक क्रिस्म को 
 परिवत्तनशील कहते हैं, क्योंकि यह लचकदार होता है और इसके मूल लक्षण को 
क्रायम रखते हुए भी विभिन्न ढंगों से मोड़ा जा सकता हे । दूसरो क्रिस्म को परिवत्तेने- 
शील कहते हैं क्योंकि यह निश्वित और स्थिर होता है। परिवतनशील विधान की क्रिस्में 
पुरानी हैं और दूसरे वर्गीकरणों में इसे अलिखित, ऐतिहासिक या विक्रसित कहते हैं। 
आधुनिक काल में परिवत्तनशील विधान प्रायः समाप्त ही हो गये हैं। इसका एक 
उदाहरण हमें इंगलैर्ड के विधान में मिलता है। आस्ट्रिय। ओर हंगी के विधान 


:. भहायुद्ध ( प्रथम ) के पूरब परिवत्तनशील थे लेकिन अब वे लुप्त हो गये हैं? ।! यद्यपि 


यह कहना ठीक है कि सभी अलिखित विधान परिवत्तेनशील होते हैं किन्तु यह मान 
लेना कि सभी लिखित विधान अपरिवत्तनशील होते हैं ग़लत होगा । ऐसा कह कर हम 
डाक्टर फ़ाइनर के कथन का कि 'किसी विधान का सार उसकी अपरिवत्तेनशीलता है! 
खंडन नहीं करते | प्रत्येक लिखित विधान का तात्पय है कि अस्पष्ट और अनिश्चित 
नियमों को कुछ निश्चित या अपरिवत्तनशील रूप दे दिया गया है। लेकिन यह्‌ कहना 
कि सभी लिखित विधान अपरिवत्तनशील होते हैं अत्युक्ति होगी। वास्तव में हमारे युग 
की प्रवृत्ति लिखित किन्तु परिवत्तनशील विधानों की ओर है और '“परिवत्तनशील? 
शब्द का प्रयोग लिखित विधानों के सम्बन्ध में जिनमें संशोधन लाने के नियम जटिल 
. नहीं हैं, किया जा सकता है । 

प्रो० स्ट्रांग भी इसी विचार को इन शब्दों में रखते है; “वास्तव में विधानों का 
विभाजन उनके लक्षण के अनुसार परिवत्तेनशील और अपरिवत्तेनशील क्रिस्मों 
में ही हो सकता है। प्रायः लोग प्रामाणिक ओर अप्रामाणिक क्रिस्मों को इसी विभाजन 
का दूसरा रूप सममते है। अर्थ एक ही है भेद केवल शब्दों का है। लेकिन यह 
धारणा ग़लत है । यह सच है कि एक अप्रामाणिक विधान परिवत्तनशील होता है किन्तु 
एक प्रामाशिक विधान के लिये सम्भव हो सकता है कि वह अपरिवत्तंनशील 


नहो। फिर कौन-सी ऐसी वस्तु है जो एक विधान को परिवत्तेनशील अथवा 


अपरिवत्तेनशील बनाती है? सारा अन्तर इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि 
१--गिलक्रा इस्ट 'एसंणटा9०8 ० एऐ०पंटय उटांटप८्ट पुष्ठ ११५२-२१ ४ 
 २-फ्राइनर [06 ॥76०7८१ 2० ए7४०४८४ ०0 (००७70 (ए0०ए८:ए००९॥ ४, जिल्द 


१, पृष्ठ १६ रे ही शा द 
... फ्राइनर के इस कथन का अर्थ अक्षरश: नहीं लेना चाहिये। नहीं तो इसके माने हो 
जायेंगे कि (१) केवल लिखित विधान ही विधान कहलाने योग्य हैं और (२) लिखित विधान 


जरूर ही श्रपरिवर्तनशील द्वोता है। पहले अर्थ से हम यह मानने लगेंगे कि अलिखित विधान 


हो ही नहों सकते क्योंकि दि ताँकेविल (26 4०4०० ०) ने कहा है क्‍ कि इंगलैणड में कोई 
._ विधान नहीं है। दूसरे श्र से हम यद्द सममेंगे कि लिखित विधान परिवर्त्तनशील हो ह्वी नहीं 
.._ सकते । ये दोनों घारणायें कमज़ोर और ग़लत हैं।._ जम के 
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वेधानिक क़ानून और साधारण क़ानून बनाने की पद्धति एक-सी है या भिन्न। 
जिस विधान में संशोधन या परिवरत्तेन करने के लिये किसी विशेष पद्धति की आब- 
श्यकता पड़ती है बह अपरिवत्तंनशील विधान कहा जाता है। सबसे पहले स्ट्रांग 
इंगलेएड के विधान का उदाहरण देते हैं। वहाँ का विधान परिबवत्तेनशीज्ञ है क्योंकि 
इसमें परिवत्तेन साधारण क्रानूत पास करने की पद्धति से लाया जा सकता है। किर 
इटली का विधान है। यह प्रामाणिक होते हुए भी बगेर किसी विशेष पद्धति को काम में 
लाये बदला ज। सकता है। १६३६ से १६४४ तक में मुसोलिनी ने विधान के शब्दों को 
बगेर बदले हुए ही इसकी आत्मा को बिल्कुल बदल दिया था। इप्तसे स्पष्ट है कि १६४५ 
का इटली का विधान पूर्णतया परिवत्तनशील था । इसके बाद स्ट्रांग अमरीका के विधान. 
की तरफ़ संकेत करते हैं। यहाँ का विधान अपरिवत्तेनशील है क्योंकि यहाँ संशोधन 
लाने के लिये विशेष पद्धतियों को प्रयोग में ल्ञाना पड़ता है | यहाँ विधान में संघ-शासन 
के कार्यों को निश्चित कर दिया गया है और अगर इसके प्रतिकूल कोई चीज़ की जाती 
है तो विधान मोड़ा नहीं जाता बरन्‌ तोड़ा जाता है। संक्षेप में, वह विधान जो बेर 
रि १! 
तोड़े हुए न मोड़ा जा सके अपरिवत्तनशील विधान है?” । ह "3 कक 


साराश “7 


जो कुछ भी हमने ऊपर अध्ययन किया है उसका सारांश निम्नलिखित है :-- 

(१) श्रलिखित विधान हमेशा परिवत्तनशील होते हैं 

(२) लिखित-विधान भी परिवत्तनशील हो सकते हैं 

(३) परिवत्तनशील को अपरिवत्तशील विधान से अज्ञग करने वाला मुख्य अन्तर 
उनके संशोधन-प्रणाली में होता है । अगर किसी विधान को साधारण क्वानून पास करने के 
ढंग से बदला जा सके तो वह परिवत्तंनशील है, अगर ऐसा नहीं हो सकता और किसी 
विशेष नियमित प्रणाली का प्रयोग आवश्यक होता है तो वह विधान अपरिवत्तेनशील है । 
ऐसा विधान संकट तथा असाधारण घटनाग्रों के समय भंग हो सकता है। 


(४) विधान का लिखित होना ही उसे अपरिवत्तं नशील नहीं बनाता। जैसा 
कि फ़ाइनर ने कहा है: विधानों को परिवत्तन से बचाने के लिये उनक्रा लिखित होना 
ही नहीं आवश्यक, वरन्‌ उनमें संरोधन लाने के रास्ते में प्रतिबन्ध ज्यादा जरूरी हैं । 
इसलिये विधान के स्वभाव को वास्तव में संशोधन-प्रणाली ही निश्चित करतों है। 
किन्तु विधान की अपरिवत्तेनशीलता कुछ और बातों पर भी निभर है जो इस 
प्रकार है :-- 

(अ ) जनता की राजनीतिक प्रकृति 

(ब ) विधान के नियमों की उदारता और उनऊा लची तापन तथा _ 

(स्तर) इसकी व्याख्या करने वालों की नीति । 


निजलतनलनिनितिभनीण लीड लललिललशक5, 


+ट्रांग>+)४०4७ए0 (४०0४४६ए८०07%  पुष्ठ ६४-६५ 


ब्राइस ने भी कहा है कि यद्यपि इटली का विधान लिखित था किन्तु कानूनों द्वारा 


7 


। उसमें इतना परिवत्तेन लाया गया था कि उसे परिवत्तनशील विधान कहना अनुचिन न होगा। 


शक 
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परिवर्च नशील विधान के शुण तथा अपरिवत्त नशील के दोष 


परिवत्तेनशील तथा अपरिवत्तेनशील विधानों के अन्तर को सममत चुकने के 
पश्चात्‌ अब हम इनके गुण-दोष पर भी विचार कर सकते हैं। परिवत्तनशील विधान 
के मुख्य गुण तथा अपरिवत्तेन के दोष निम्न ढंग से दिये जा सकते हैं :-- रा 

(१ ) परिवत्तेनशील विधान का पहला गुण उसका लचीलापन है। यह 
समयानुकूल बदलता और विकसित होता रहता है। इंसी गुण के कारण इंगलैण्ड के 
विधान में इतना महान परिवत्तेन सम्भव हो सका है। इस भाँति विधान की परिवत्तेन- 
शीलता राज्य की प्रगति में सहायक होती है। जैसा कि त्राइस ने कहा है : 'परिवत्तंनशील 
विधान को आवश्यकतानुसार फेलाया और मोड़ा जा सकता है। जब आवश्यकता नहीं 
रह जाती तो यह फिर अपने पुराने रूप में आ जाता है। इस क्रिस्म के विधान उस 
पेड़ की भाँति हैं जिसकी डालों को बगैर कादे हुए किसी सवारी को ले जाने के लिये 
ऊपर उठा लिया जाता है और जो बाद में अपने स्थान पर पहुँच जाती हैं ॥ 

एम० एमली बोटमी (१४. ए/ता]७ 300079) ने इंगलेण्ड के विधान के 
विकास की प्रशंसा निम्नलिखित शब्दों में को है :--- ड 

“अंग्रेज़ों ने अपने विधान के विभिन्न अंगों को ठीक उसी स्थान पर रहने दिया 
: है जहाँ इतिहास के प्रवाह ने उन्हें छोड़ा था। उन्होंने कभी भी यह प्रयत्न नहीं क्रिया 
कि इन अंगों को एकत्रित करके उनका वर्गीकरण करें और उन्हें संगत रूप में रक्ख । 
इस प्रकार के विधान में नियमों की व्याख्या करने वालों की तथा कठिनाई उत्पन्न करने 
वाले की नहीं चल्ती***'*“* “और इसी साधन से “उपयुक्त असंबद्धता? और 'ज्ञाभदायक 
असंग त' को क़ायम रक्खा जा सकता है। इनकी उपस्थिति से सामाजिक शक्तियों को 
बल मिलता है किन्तु ऐसी शक्तियाँ अपने नियमित क्षेत्र से बाहर नहीं आ समकतीं ओर 
पूर्ण समाज के ढाँचे को नहीं हिला सकतीं | इसी कारण से अंग्रेज़ लोग अपने विधान 
पर गये करते हैं और उन्होंने कभी भी इसे लेखबद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया हैः ।' 

(२) चू कि इस प्रकार के विधान बिना किसी कठिनाई के आसानी से बदले जा 

सकते हैं इसलिये संकटकाल में देश क्रान्ति से बच जाता है। अपरिवरत्तंनशील 
विधान में परिवत्तन आसानी से नहीं किये जा सकते इसलिये जनता में असन्तोष 
बढ़ने के समय क्रान्ति का भय रहता है और विधान पूर्णरूप से नष्ट किया जा सकता 
है। फ्रान्स की राज्य-क्रान्ति के समय ऐसा ही हुआ.था और थोड़े ही समय में कितने 
विधान बने और बिगड़े। इंगलेण्ड के विधान को ऐसा धक्का कभी नहीं लगा और 
_इसीलिये इसका एक विशेष लक्षण अविरत विकास है | डा क्‍ 
५ अत; फ्रीमैन (पप 0०677870) का कहना है कि यहाँ का राष्ट्रीय जीवन पिछले 
चांदह हजार वर्षों से वाह्य आक्रमणों और आन्तरिक क्रान्तियों की परबाह न करके 








१--ब्रइस >0पव65 [0 £78007ए #7व4 ]परा597५१९०८००? जिल्द पुष्ठ १६८ | । 
२--इसका उल्ल्लेख मैरियट ने अपनी पुस्तक ॥86 (बट भ्रांआय 0 पढ (०वढला.... 
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अदूंट रहा है। किसी क्षण भी वहाँ भूत और वत्तमान का सम्बन्ध नहीं दूटा और 
कभी भी अंग्रेजों ने किसी सिद्धान्त के आवेग में आकर एक सम्पूर्ण नये विधान की 
रचना करने का प्रयत्न नहीं किया। हमारे विकास में प्रत्येक क्दम पहले कदम के 
परिणाम-स्वरूप उठा है। हमारे बिधान ओर क़ानून में जितने परिवत्तेन हुए हैं वे 
, बिल्कुल नये न होकर पुराने रूपों पर उन्नति मात्र रहे हैं! ।? 

(३) एक अलिखित परिवत्तनशील विधान राष्ट्रीय मस्तिष्क का प्रतिबिम्ब है। 
इसमें हम राष्ट्र की ऐतिहासिक अविच्छिन्नता ओर समयानुकूल- परिवत्तनों को देख 
सकते हैं। अपरिवत्तनशील विधानों में व्यवस्थापकगण एक प्रमाण-पत्र में राष्ट्र के किंसो 
विकास काल के सिद्धान्तों और व्यवहारों को संक्षेप में ल्लिख देते हैं जो कालान्तर 
में नीरस और बेकार हो जाते हैं। इस प्रकार ऐपे राष्ट्रों की उन्नति रू जाती है और 
वे रूढ़िवादी ओर जीवनहीन हो जाते हैँ । इसके प्रतिकूल परिवत्तेनशील विधान वाले 
राष्ट्र इमेशा विकसित होते रहते हैं और जीवित तथा स्वस्थ रहते हैं । 


अपरिवत्त नशील विधान के गुण तथा परिवच नशील के दोष 
अपरिवत्तेशील विधान के प्रमुख गुण तथा परिवत्तनशील के दोष निम्नलिखित्र 


(१) अपरिवत्तेबशील विधान अलिखित विधान की भाँति अस्पष्ट और अस्थायी न 
होकर दृढ़ तथा स्थायी होता है। यह ग्राय: लिखित और निश्चित होता है क्योंकि 
अधिकतर यह वाद-विवाद और प्रौढ़ विचार के बाद एक लेखपत्र के अंगीभूव कर 
दिया जाता है । द 

(२) चकि अपरिवत्तेनशील विधान आसानी से नहीं बदला जा सकता इसलिये 
यह दलबन्दी के दूषित प्रभाव से मुक्त रहता है। राजनीतिक दल अपने उद्देश्य को हल 
करने के लिये इसे नहीं बदल सकते । इसके प्रतिकूत्त अलिखित क्रिप्म का परिवत्त नशील 
विधान ऐसे दूषित प्रभावों से प्रभावित होने के अलावा न्यायाधीशों के हाथ का खिलोना 
बन जाता है; वे अपनी इच्छानुसार इसका अथ लगाते हैं। स्वर्गीय लाड़े बरकेन 
(,070 87]:7॥0994) ने अँगरेजी शासन-विधान को अनियन्त्रित विश्वान! कहना 

ग्रादा पसन्द किया था क्योंकि यह पालिंमेन्ट की इच्छानुसार बदला जा सकता है। 
इसके प्रतिकूल लिखित और अपरिवत्तेनशील" विधान को वे “नियन्त्रित-विधान 
कहते थे । द 
(३) लिखित तथा अपरिवत्तेशील विध।न सभी प्रकार के लोगों के लिये उपयुक्त 
होता है। इसके अनुसार शासन-कार्य चलाने के लिये यह आवश्यक नहीं होता कि 
जनता बुद्धिमान, अनुभवी तथा उत्तरदायित्व की भावना से पूण हो | किन्तु जैसा कि 
ब्राइस ने कहा है परिबत्तनशील विधान को चलाने के लिये तीन शर्तें अति आवश्यक हैं : 

(अ) राजनीतिक शिक्षा प्राप्त तथा इंसानदार अल्पसंख्यकों के हाथ में सत्ता 
होना चाहिए। 


.. १ फ्रीमैन 'किड्ीआ 0००५४६०प०॥,' पृष्ठ १६ । 





छद क्‍ शासन-यन्त्र 


(ब) अधिकांश लोगों को राजनीति से परिचित रहना चाहिए तथा इसमें भाग 
लेना चाहिए | लोगों की राजनीति में दिलचस्पी केवल विशेष अवसरों पर न होकर 
हमेशा होनी चाहिए । 

(स) यद्यपि वैधानिक रूप से जनता सर्वप्रधान हे किन्तु इसका काम केवल 
शासन के नियमों तथा सिद्धान्तों को निधौरित करने तक का है। शासन के विस्तृत 
कार्यो' का सम्पादन शिक्षित अल्य संख्यकों द्वारा ही होना चाहिए। इसी लेखक का कहना 
है कि परिवत्ततशील विधानों के विकास का अच्छा उदाहरण उन राष्ट्रों में मिलता है जो 
रूढ़िवादी हैं, प्राचीन वस्तुओं का आदर करते हैं, जो दृष्टान्तों को पसन्द करते हैं. और 
उसी परिपाटी के अनुसार काम करना चाहते है जिसके अनुसार उनके बुजुर्गों ने किया 
है | इस किस्म के राष्ट्रीय चरित्र से परिवत्तेनशील विधानों का विकास सम्भव द्वोता है । 
चूंकि विधान में परिवत्त न करने का अधिकार सदेव रहा है और बुरी तरह से इस्तेमाल 
नहीं किया गया है इसलिये व्यवस्थापिका सँमल-सँभल कर पैर उठाती है और 
अनावश्यक परिवत्त न नहीं करती । द 


परिवत्त नशील और अपरिवत्त नशील विधानों के तुलनात्मक गुण 

दोनों प्रकार के विधानों के गुणों का वर्णन करते हुए हमने तुलनात्मक ढंग से 

उनके दोषों की तरफ भी संकेत किया था किन्तु दोनों में से कौन अच्छा है यह 
तय करना आसान काम नहीं। इस प्रश्न पर जज जेम्सन (वंप0/9७ उ78779807) 
का विचार सबसे उपयुक्त मालूम पड़ता है। उनका कथन है कि “इन दो प्रकार के 
विधानों के गुणों और दोषों का विचार करते हुए यह तय करना मुश्किल हो 
जाता है कि कोन अच्छा है। एक ऐसी जाति के लिये ज्ञिसकी राजनीतिक शिक्ता 
उच्च श्रेणी की हुईं है अलिखित विधान उपयुक्त होगा। इस प्रकार की शिज्ञा के दो 
अंग ऐसे है जो उस प्रणाली की रक्षा के लिये आवश्यक हैः (१) नागरिकों को अपने 
राजनीतिक अधिकारों तथा कत्तेव्यों का ज्ञान और (२) विधान के उल्लंघन को पता 
लगाने तथा उसको रोकने के लिये उनकी सजगता। इन दोनों के बगैर राज्य-कर्मचारी 
शक्ति को अपने हाथों में करके पूरी प्रणाली को नष्ट कर देंगे। किन्तु एक ऐसी जाति 
के लिये जिसकी राजनीतिक शिक्षा न्‍्अधूरों रही है और जो बराबर राजनीतिक 
उदासीनता और सुधारों के तीत्र आबेगं का शिकार होती है लिखित विधान अच्छा 
 रहेगा। चूंकि यह आसानी से नहीं बदला जा सकता इस्नलिये इसमें यह सम्भव नहीं कि 
राज्य के कमेचारी शक्ति को जबरदस्ती हस्तंगत कर लेंगे। यह इतना सरल और स्पष्ट 
होता है कि नियस भंग करते से और अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाते हुए कर्मचारी स्वयं 
डरते हैं। अगर बे ऐसा करें भी तो लोगों का विरोध उन्हें ऐसा नहीं करने देगा। ऐसे 
.. विधान की अच्छाई केवल इस बात में है कि स्थिरता बुराइयों के होते हुए भी अवैधानिक 

याविवेकशून्य प्रगति से कम खतरनाक होती है. प्र 





ध्ज १ गार्नर ने इसका उल्लेख अपनी पुस्तक 'एगापंत्वा इलंशा०० बाते 007८7 
...._प्राथा(, के पृष्ठ रण में किया है। डा मी मम 


हर तीसरा अध्याय ह छुछ - 


व्यवस्थापिका-प्रधान तथा न्यायकारिशी-प्रधान विधान 


विधानों को लिखित और अलिखित तथा परिवत्तेनशील और अपरिवत्तनशील 


क्रिस्मों में विभाजित करने के अतिरिक्त कुद्ध लेखकों ने वर्गीकरण का एक तीसरा आधार 
रक्‍खा है। यह विधान में क्वानूनों की प्रधानता है। वे विधान जिनमें क़ानूनों का 
आधिपत्य माना जाता है एक क्रिस्म के हैं | क्वानूनों का आधिपत्य तभी कायम हो सकता 
है जब शासन के प्रत्येक अंग कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका और न्यायकारिणी इनका 
आदेश मानें । इस आधार के अनुसार विधान दो श्रेणी में आते ह--ऐसे विधान जिनमें 
विधान के नियमों का आधिपत्य रहता है ओर ऐसे जिनमें व्यवस्थापिका के कानूनों 
का | पहली श्रेणी के विधानों में न्‍्यायकारिणी सब प्रधान रहती है क्योंकि विधान के नियमों 
की व्याख्या न्‍्यायकारिशी द्वारा ही की जाती है। दूसरी श्रेणी के विधानों में ठयवर्थापिका 
सर्वप्रधान होती है और यह तय करती है कि शासन के विभिन्न अंगों के काय 
वैधानिक हैं या नहीं | विधान-प्रधान देश का सबसे उपयुक्त उदाहरण अभरीका है । वहाँ 
दी प्रधान न्यायालय (छ8प07०770 00070) विधान के नियमों के संरक्षक के रूप में 
है ओर इस प्रकार न्‍्यायक्रारिणों ही सवशक्तिशालिती है| इंगलेण्ड के विधान में हमें 
उपवस्थापिका की प्रधानता का उदाहरण मिलता है। वहाँ की पाज्मेन्ट प्त्येक छोजत्र में 
सर्वोच्च है । १८७१-७४ का फ्रान्सीसी विधान जो १६३६ तक चला व्यवस्थापिका-प्रधान 
था क्योंकि वहाँ की राष्ट्रीय सभा (]ऐ७॥7079) 088०770]9) शासन के सभी अंगों में 
प्रधान थी । किन्तु विधान ने दो बातों में इसके अधिकार को नियन्त्रित कर दिया था-- 
न तो यह शासन के रूप को बदल सकती थी ओर न राजवंश में से अध्यक्ष चुन सकती 





 थी। इसलिये फ्रान्स की व्यवस्थापिका पूर्ण रूप से सर्वोच्च नहीं थी ओर इंगलेंण्ड 


की पालिमेन्ट की माँति स्वशक्तिशालिनी नहीं थी । 


संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विधान के विभिन्न रूपों में अन्तर उनकी मौलिकता 
के कारण होते हैं। यद् मौलिकता तीन प्रकार की है :--(१) विध।न के लिखित रूप में 
वि में ५ नियमों के 
(२) संशोधन-विधि में तथा .३) वैधानिक नियमों की व्याख्या में । 


लिखित विधान की मुख्य विशेषतायें 


विभिन्न प्रकार के विधानों के गुणों ओर दोषों पर विचार करने के पश्चात हम 
लिखित विधान की विशेषताओं तथा उसके दूसरे पहलू पर गौर कर सकते हैं क्‍योंकि 


आधुनिक युग में लिखित विधान ही साधारण रूप से प्रचलित हैं। आज हम देखते हे 


कि इंगलैएड को छोड़कर समस्त संसार के राज्यों में लिखित विधान ही पाये जाते हे । 
गेटेल (५०१४७) के अनुसार लिखित विधान की निम्नलिखित विशेषतायें है :-- 
(१) इसका रूप निश्चित होना चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो लिखित विधान में 


अस्पष्ट वाक्‍्यों तथा शब्दों का अभाव रहना चाहिए। इसके उद्देश्यों का उल्लेख स्पष्ट 


रूप से होना चाहिए । 





॥ हे शासन-थन्त्रे 


कै 


(२) राजनीतिक संगठन को विवादपूर्ण समस्याश्रों से बचाने के लिये विधान 
को विस्तीण' होता चाहिए जिससे शासन के विभिन्न अंगों के कायक्षेत्र स्पष्ट रूप से 
निश्चित कर दिये जायेँ । शासन संगठन के पूरण क्षेत्र में विभिन्न अंगों के पारस्परिक 
सम्बन्ध तथा उनके अधिकारों का साफ़ तौर से बणुन होना चाहिए । 


(३६) विधान को न बहुत संक्षिप्त होना चाहिए और न बहुत लम्बा ही | अ्रंगर 
यह बहुत संक्षिप्त है तो अस्पष्ट हो जायगा और यदि बहुत लम्बा है तो इसमें शासन की 
ऐसी छोटी-छोटी बातों की विस्तृत व्याख्या रहेगी जो समय के परिवत्तन के साथ 
प्रदीन ओर बेकार हो जाती है और समाज के विकास तथा प्रगति में बाघक होने 
लगती है | इससे असनन्‍्तोष बढ़ता है और समय के प्रवाह में लोग पूरे विधान को नष्ट 
करने के लिये प्रस्तुत हो जाते हैं। इसे स्पष्ट है कि यदि संक्षिप्त विधान में अस्पष्टता 
ओर |“ रहती है तो बहुत लम्बे विधान में अनावश्यक अपरिवत्त नशीलता आ 
जाती है। 


लिखित विधान के मूलतर्व 


केन्तु लिखित विधान की ये विशेषतायें इसके मूल्तत्व नहीं हैं। बे तो केवल 
इसकी प्रकृति को निश्चित करते हैं। इसके मूलतत्व तीन हैं :-- 


सब प्रथम, प्रत्येक लिखित विधान में एक अधिकार-पत्र होना चाहिए जो नागरिकों 
के अधिकारों की रक्षा कर सके । 


दूसरे, इसमें राज्य की विभिन्न शक्तियों के संगठन की रूपरेखा होना चाहिए | 

तीसरे, विधान में संशोधन करने का नियम होना चाहिए। 

बर्जेस (87720०88) के शब्दों में पहली विशेषता नागरिक की स्वतन्त्रता की.रक्षा 
करती है, दूसरी राज्य के शासन को निर्मित करती है और तीसरी राज-सत्ता के निवास- 
स्थान तथा उसको प्रयोग में लाने बाल्ली शक्तियों को निश्चित करती है। इस भाति 
लिखित विधान स्व॒तन्त्रता, शासन ओर राज-सत्ता का एकीकरण करता है । 


लिखित विधान के मूल आधार 


ु जब हम देखते हैं कि लिखित विधान की आवश्यकता राजाओं के अत्याचार को 
. रोकने के लिये पड़ी तो ऊपर लिखे कथन का अथ स्पष्ट हो जाता है। इसलिये लिखित 
विधान का वास्तविक आधार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तथा जनता द्वारा स्वयं 
' शक्ति ग्रहण करने की आवश्यकता है । 


क्‍ १--आधघुनिक संसार के लिखित विधानों में १६२५ का भारत-सरकार-क्वानून सबसे 
बड़ा है | 'श्रखिल-देश-विधान! ((0०0$0४८ए०८४०078 0 शी (०पक्‍६लं०४8) जिल्द १ में ( ब्रिटिश 
साम्राज्य » यह ८७ पृष्ठों में आता है ( २४३-३२६ )। इससे स्पष्ट हे कि यह एक बिस्तृत 
लेखपत्र हे संक्षिप्त नहीं है । द 5 


मा तीसरा अध्याय... 3६ 
इस प्रकार लिखित विधान के मूल आधार निम्नलिखित हैं :-- 

--राजनीतिक शक्ति का प्रश्न; २--धार्मिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति; ३--सम्पत्ति 
रक्षा (जिसका प्रारम्भ “बग्ेर प्रतिनिधित्व के कर नहीं? के साथ हुआ) और ४--रवतन्त्रता 
( जिसके अथ हैं (अ) गिरफ्तारी और नज़रबन्दी से स्वतन्त्रता यानी राजकमचारियों 
की स्वेच्छाचारिता से रक्षा; (ब) वाद्‌ू-विवाद, भाषण तथा मत प्रकट करने की स्वतन्त्रता 
ओर (स) पंचनिणुय तथा क़ानून के सम्मुख समानता )। 


प्रारम्भिक विधानों में अपरिवत्त नशीलता और आधुनिक में 
परिवत्त नशीलता का आधिक्य 


आरम्भ में लिखित-विधान प्रायः अपरिवत्तंनशील थे। अपनी स्तृतन्त्रता प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ जनता सरकार का अधिकार-क्षेत्र लिखकर भल्ती भाँति स्पष्ट कर देना 
चाहती थी जिससे शासक-वर्ग विधानों की अवहेलना करके अधिकारों का अनुचित 
प्रयोग न कर बैठ । किन्तु आधुनिक प्रवृत्ति इस प्रकार के लिखित-विधानों की ओर है 
जो परिवत्त नशील रहते हैं । कारण यह समझा जाता है कि विधान को सदैव वास्तविक 
परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिये ओर समयानुसार उसमें परिवर्तेन होने चाहिये। 
: इसको ऐसा अपरिवत्तनशील न होना चाहिये कि इसे कभी एकद्म टूटना पड़े परन्तु 
इसमें अबसर और परिस्थिति के अनुसार परिवतन की गंजाइश होनी चाहिये । 
प्रो० गिलक्राइस्ट ने कहा है कि आजकल अपरिवत्तेनशील विधान अच्छे समझे जाते हैं. 
ओर इस प्रकार ऐसा मालूम होता है कि “अपरिवत्तेनशील शासन-विधान, अपरिवत्तैन- 
'शील शासन-विधानों का स्थान ग्रहण कर लेंगे! | किन्तु यह घारणा ठीक नहीं जान. 
पड़ती । प्रो० विलोबी* ([?70[. 9. एफ. ए]]0प्779) यह स्वीकार करते हे कि 
आरम्भ के विधान अपरिवत्तेनशील थे और वे उनकी अपरिवत्तेनशीलता के निम्नलिखित 
कारण देते हैं क्‍ 
| १--आर म्भ में राजनीतिक विचार-घारा प्रकृति-नियम्त के अघीन थी। लोग 
.. संममते थे कि कुछ अधिकार और राजनीतिक सिद्धान्त प्रत्येक समय ओर परिस्थिति 
के लिये सत्य हैं इसलिये उनकी उपयोगिता सावंभौमिक है | “इसी विश्वास पर विधान- 
निर्मातागण इन अधिकारों और सिद्धान्तों को विधान में केवल सम्मिलित ही नहीं कर 
लेना चाहते थे वरन्‌ इस प्रकार सम्मिलित करना चाहते थे कि ये अलग न किये जा सकें 
ओर यदि किये भी जाये तो बड़ी कठिनता से ।' 
.. २--उस समय तक संसार विकास के सिद्धान्त से नहीं प्रभावित हुआ था। लोगों 
ने यह नहीं सोचा थाकि भूत वतमान को जन्‍म देता है और वर्तेमान भविष्य का 
आधार है | कहने का तात्पय यह है कि उन्होंने यह नहीं अनुभव किया था कि शारीरिक 
तथा राजनीतिक जीवन में वृद्धि और अविच्छिन्नता का सिद्धान्त वतेमान है। अतः ज। 


.._ १ ग्रिल क्राइस्ट--प्रिन्सपिल्स आफ़ पोलिटिकल साइस? पु० २२१ | 
' २ विलोबी--दि गव्नमेन्ट आफ़ माडने स्टेट्स पृ० १३६४-३६ । 





-. 6 द शासन-यन्त्र 


उन्होंने विधान का मसविदा तैयार करना आरम्भ किया तो उसको स्थायी कल्ला-कृति समझा 
जो उनके विचार से उनके समय की विशेष देन थी और प्रत्येक काल के लिये सत्य थी । 

३-आरम्भ के विधानों द्वारा स्वैरतंत्र के स्थान में सावंजनिक शासन की स्थापना 
की गई थी इसलिये विधान-परिवत्तेन में बड़ी-बड़ी अड़चनें डाल दी गई थीं । स्वतंत्र 
को सावजनिक शासन ने हटा तो दिया था किन्तु यह धारणा ज़ोर पकड़ गई थी कि 
_स्वेच्छाचारी शासन के पुनस्थोपन का डर समाप्त नहीं हुआ है। इसके साथ-साथ दूसरा 


भय यह था कि कहीं लोग असंयम के शिकार होकर (“राजनीतिक प्रज्ञातंत्र'ं न स्थापित 


कर बैठें | विधान-निर्माताओं की दृष्टि में यह देश को असंयत जन-समूह के शासन की, 
विषमताओं के हवाले करना था । 
आधुनिक काल में लिखित-विधान निर्माण करने के कारण 


ऐसा जान पड़ता है कि उपरोक्त कथन के समय प्रो० गिज्ञक्राइस्ट ने यह मान 
लिया था कि लिखित शासन-विधान अनिब्ाय रूप से अपरिवत्तेनशील होता है किन्तु 


यह भी विचार, जेसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है, ठीक नहीं है। इसलिये उसने जो. 


कारण अपररेबत्त नशील विधान के निर्माण के बताये हैं वे वास्तव में लिखित-विधान के 
निर्माण के कारण हैं। द 


निम्नलिखित दलीलों से यह स्पष्ट हो जायगा कि आधुनिक काल में लिखित 


शासन विधान तैयार करने की ओर सावमौमिक ऊ्ुकाब है । 

. (१) आधुनिक अज़ातंत्र-राज्यों के नागरिक शासन के प्रभुत्व को सीमित करके 
अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं | इसीलिये वे अपने अधिकारों को स्पष्ट 
और निश्चित रूप में लिखा रखना चाहते हैं जिससे कोई संशय न रह जाय । 

.. (३२) स्वायतत-शासन के श्रज़ातंत्रात्मक सिद्धान्तों के अनुसार कुछ अधिकार 
स्थानीय मंडलों जैसे नगर-मंडलों ( म्युनिसपल बो्ड ) जिल्ला-मंडलों ( डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ) 
को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि अस्पष्टता 

रोकने के लिये ये प्रदत्त अधिकार लिख दिये जाय । 


४ छा पयससाामलआ छा छा 


१--बआाइस ने भी लिखित-विघान तैयार करने के निम्नलिखित उद्दे श्य बताये हैं :-..- 
.. (१ ) नागरिकों की स्वेब्छाचारी शासक से अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने 
को इच्छा । । क्‍ 


द (२ ) जनता की अथवा शासक की, शासन प्रणाली को निश्चित रूप देकर, जनता 
को प्रसन्न करने को इच्छा । रह 


(३ ) शासन-प्रणाली को स्थायी रखने के लिये तथा उसको सार्वसाधारण के समझने 
योग्य बनाने के लिये राजनीतिक समाज की स्थापना करने वालों की इच्छा | क्‍ 


. (४) अ्रब तक अलग-अलग रहनेवाले प्रान्तों की, संयुक्त तथा व्यक्तिगत अधिकारों और 


स्वार्थों को सुरक्षित रखने की इच्छा ( संघात्मक शासनों में )। 


ब्राइस--स्टडीज़ इन हिस्ट्री एल्ड जूरिसप्ूडेन्स जिल्‍द १, पृ० २०१... 
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(३) जब एक राष्ट्र अपने शासन के रूप को बदलता है तो वह नये शासन के 
आधार को स्पष्ट कर देना चाहता है । यह तभी सम्भव है ज़ब नये शासन को स्थापना 
के सिद्धान्त निश्चित रूप में लिख लिये जाय॑। 

(७) संघात्मक शासन की प्रगति से लिखित विधानों को और अधिक प्रोत्साहन 
मिल! है क्योंकि केन्द्रीय और प्रान्तीय शासनों के अधिकारों का अलग-अलग निर्देश 
आवश्यक है। यही नहीं यदि शासन अध्याज्ञात्मक है तो शासन के अंगों--व्यवस्था- 
पिका, कार्यकारिणी और न्याय कारिणी के अधिकारों और कतेव्यों की सीमा को पूर्णरूप 
से निश्चित करना आवश्यक है । क्‍ 


विधान-निर्माण की प्रणालियों 


आधुनिककाल में लिखितविधान तैयार करने के कारणों को देखने के बाद उन 
विभिन्न प्रणालियों) को जान सकते हैं जिनके द्वारा विधानों का निर्माण किया गया है 
ओर अब भी किया जा रहा है । द के 

पहली प्रणाली तो सदैव क्रान्ति का पथ रही है। जनता अपने शासकों के अत्या- 
चारों और उनकी अयोग्यता से तंग आकर विद्रोह करती है और एक नया शासन 
स्थापित करती है । इस प्रकार इंगलेण्ड की 'गोरवपूर्ण राज्यक्रान्ति' का परिणाम हुआ 
'अधिकार-पत्र', अमरीका की राज्य-क्रान्ति के पश्चात्‌ संयुक्त राज्य का वर्तमान विधान 
तैयार हुआ, फन्सीसी राज्य-क्रान्ति ( १७८६ ) के परिणाम स्वरूप फ्रांस में कई शासन- 
विधान बने और रूसी क्रान्ति ( १६१७ ) का परिणाम सब्‌ १६१८ का सोवियत-विधान 
हुआ ( १६३६ में इसमें कुछ परिवतेन किया जा चुका है ) | ह 
: दुसरे, राजा की स्वीकृति-स्वरूप भी शासन-विधान बनते हैं। जापान का वर्तमान 


के ०५ 


शासन विधान मिकाडो का दिया हुआ है। कनाडा, आस्ट्रेलिया, अफ्रोका इत्यादि के 
शासन-विधान भी इंगलैंड की लोकसभा पालिमेंठ के मंजूर किये हुये हैं. । 


१--ब्राइस ने भी लिखा है कि निम्नलिखित चार प्रणालियों में से, किसी एक के द्वारा 
विधान का निर्माण हो सकता है :-- क्‍ 
( १) राजा अपनी प्रजा को शासन-विधान मंजूर कर सकता है। (इंगलेंड और जापान) 
(२) कोई राष्ट्र क्रान्ति के द्वारा एक विधान निर्मित कर सकता है। ( अमेरिका का 
संयुक्त राज्य और सोवियत रूस ) 
.. (३) एक राष्ट्रात्मक समुदाय, जो श्रब॒ तक राज्य रहित था और श्रव एक राज्य 
: ज्यापित करता है, शासन विधान का निर्माण कर सकता है ( पोलैंड और ज़ेकोस्लोवाकिया 
सन्‌ १६१४-१८ के प्रथम महायुद्ध के बाद ) 
..._ (४ ) जब क्रीब-करीब ख्तंत्र राज्य ( प्रान्त ) एक नवीन राज्य में संगठित होते हैं तब 
एक नये शासन विधान का जन्म होता है। इस प्रकार एक राष्ट्रसंघ, संघराज्य बन जाता 
है। ( अमेरिका का संयुक्त राज्य ) सी द द 
. >-ब्राइस, स्थ्डीज़ इन हिस्द्री एंड जुरिसप्र डे स.! जिल्द ६ (४० २०१-२०४ ) 








देर द शासनन्यन्त्र 


तीसरे, कोई जांति स्वयं अपने विधान का स्वरूप निर्माण करती है। जब अंग्रेजों 

ने अमरीका में उपनिवेश स्थापित करना आरम्भ किया था तो वहाँ उन्होंने अपनी इच्छा- 

नुसार शासन विधान तैयार किया। प्रथम महायुद्ध (१६१४-१६१८) के समय में ज़ेको- 
सलोवाकिया के लोगों ने अपना एक अज्ञग शासन विघान तैयार किया । 

. अन्त में, शासन-विधानों का धीरे घीरे विकास भी होता है । केवल इंगलेंड का 
ही शासन विधान नहीं वरन्‌ डोमीनियन-शापघन-विधान भी विकास के परिणाम हैं और 
वर्तमान स्वरूप धारण करने के पहिले अधिकार-पत्र! मंजूर किये गये थे तथा क़ानून 
पास करने पड़े थे। भारत का शासन-विधान मंजूर तो अवश्य किया गया है किन्तु 
घीरे धीरे यह विकास का रूप ग्रहण करता जा रहा है। यह क्रम “नियामक क़ानून! 
(१७४४)०७४॥78 ०४) और पिट के 'भारत-क़ानून! ([700॥9 ७.०४) से आरम्भ होकर 
१६३४ के क़ानून की दशा तक पहुँच गया है। यदि १६४२ के क्रिप्स-प्रस्ताव अस्वीकृत 
न किये जाते तो दूसरा क्रानून पास होता ओर भारत बेधानिक विकास की दूसरी 
अवस्था को पहुँच जाता । 


संशोधन की प्रणालियाँ: (१) परिवर्तनशील विधानों में 

अब शासन-विधानों के संशोधन की प्रणालियों के अनुर्शलन की आवश्यकंता 
है क्योंकि एक विधान सदेव के लिये उपयुक्त नहीं हो सकता । राजनीतिक जीवन की 
परिवर्तेनशील अवस्थाओं में विधान-संशोधन भी आवश्यक है। ६, स्खित अथवा 
परिवतनशील विधानों में संशोधन के लिये किसी असाधारण प्रणाली का उपयोग नहीं 
किया जाता है। एक साधारण क़ानून पास करके संशोधन किया जाता है झवा कि 
इंगलेंड और इटली में होता है। इंगलेड के विषय में डा० फ्रिनर का कहना है कि 
साधारण रूप से बत्रिटिश-शासन पद्धति में कोइ भी संस्या, चाहे बुनियादी हो,या ग्रेर 
बुनियादी, चाहे वह पालिमेंट अथवा न्याय कारिणी के निशांयों द्वारा ही बुनियादी क्‍यों 
न मान ली गईं हो, एक साधारण क्र,नून पास करके बदली जा सकती है। इतना ही 
नहीं पूणरूप से समाप्त भी की जा सकती है। अथोत्‌ इस काय के लिये ल।क-समा 
(छ०५७४०७ ० 0077770798) के केबल एक छोटे से बहुमत ओर लाड-सभा के पालिमेंट 
द्वारा विहित साधारण सहयोग की आवश्यकता है । लाड-सभा के प्रधान अधिकारों 
की ख़त्म करने के लिये अथवा मज़दूर-संघ (77००० ए7707) के अधिकारों को 
सीमित करने के लिये क़ानून उसी अणालो से पास किया जा सकता है जिसके द्वारा 
विधवाओं की पेन्शन के लिये अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य या शिक्षा के लिये क़ानून पास 
किया जाता है। यह परिवर्ततशीलता की चरम सीमा है। दूसरे शासन विधान किसी 
न किसी हद तक अपरिवतनशील्त हैं ।* 
के प्रो० स्ट्रांग ने क्रिनलेंड और न्यूज़ीलेंड के शासन विघानों की भी परिवर्तनशीलता 
... दि खलाई है ( इटली के शासन विधान के श्रति उनकी राय इसी अध्याय में दिखायी 
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ध्ुदु हद द् खब्द्द 


जा चुकी है )। फ़िनलेंड के विधान में, जो सन्‌ १६१६ ई० में बना था, संशोधन प्रणाली 
का कोई उल्लेख नहीं है । इसका अथ यह है कि फ्रिनलेंड की व्यवस्थापिका रीशटाग 
(९०१0॥8082) साधारण क़ानून पास करने की विधि से विधान में संशोधन कर सकती 
है। इसी प्रकार न्यूज़ीलंड के शासन विधान में, संशोधन की किसी विशेष विधि का उल्लेख 
नहीं है | न्यूज़ीलंड का शाप्तन १८४२ ईं० के क़ानून के अनुसार तैयार किया गया था। 
.. इसकी दृ८वीं घारा के अनुसार 'सावजनिक सभा? (0०708) 0 88०७770]ए-- 
. न्यूज़ीलेड की व्यवस्मापिका ) को कानूनी अधिकार है कि वह एक या कई क़ानून 
पास करके विधान में परित्रतन कर सकती है। प्रो० स्ट्रांग का कथन है कि (परिवतेंन- 
शील विधानों में न्यूजीलेंड का विधान बेजोड़ है।जैसा कि हम जानते हैं. इंगलेंड का 
शासन विधान एक ही समय में लिखकर तेयार नहीं किया गया है इसलिये साधारण 
विधि से इसमें संशोधन या परिवतन किया जा सकता है, इटली का विधान भी लिखित 
होने के कारण अमाणित है किन्तु संशोधन-विधि का वणन ही नहीं है | परन्तु न्यूज़ीलेंड 
का शासन विधान लिखित तो है ही उसमें संशोधन-प्रणाल्ली का भी उल्लेख है जिसके 
अनुसार व्यवस्थानिका इच्च्रानुतार शासन विधान में परिवर्तन ला सकती है । केत्ज्ञ यही 
एक शासत-विधान है जि पमें विधान-पंशोधत के अधिकार का सरजिस्तार उल्लेख है।* 


...._ (२) अपरिवतनशील विधानों में 

... उपरोक्त कथन से यह और स्पष्ट हो गया है कि लिखित विधान के लिये यह आबव- 
श्यक नहीं कि वह अपरिवतंनशील हो । यह परिवत्तनशील भी हो सकता है ।* इसलिये 
अण रिवतेनशीज्ञ विधान वे हैं जिनमें साधारण क़ानून पास करने की विधि से परिवर्तन 

१--स्ट्रांग-मार्डर्न कान्स्टीख्य शन्स! प्रष्टठ १४० ( यहाँ पर इटली के शासन-विधान से उस 
विधान से तात्पर्य है जो ( १६३६-४५ ) वाली लड़ाई के पहिले काम में लाया जाता था )। ई 
एम, सेट ने भी अपने 'पोशिगिकल इन्सीस्य शत्प्र -ए प्रीफ़ूस”' १६३८--में लिखा है कि लिखित 
 शासन-विधानों में न्यज़ीलेंड, दक्षिणी अ्रफ्रीका, आयरलेंड और फ़िनलैंड के विधान परिवतनशील हैं। 

२--लिखित विधानों की इस विशेषता के कारण परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील 
विधानों के अन्तर की भी आलोचना की गई है। इ. एम, सेट ने निम्नलिखित दृष्डिकोणों का 
उल्लेख किया है :--- क्‍ 

(१ प्रेसीडेन्ट लोवेल का कथन है कि यद्यपि अन्तर काफी महत्वपूर्ण” हे परन्तु 
मध्यवती रूपों के निकल आने से 'पप्रृथक-प्रथक समुदायों के बीच की असमानता समाप्त हो गई 
है.' केवल मात्रा का अन्तर माना जा सकता है प्रकार का नहीं | 

(२) प्रो» मेकबेन और ग्रो० मुनरो ने इसको इसलिये ठीक नहीं समझा क्योंकि 
जहाँ तक संशोधन का प्रश्न है अमेरिका का शासन विधान अंग्रेजी शासन-विधान की भाँति 
कार्यानिवत हुआ है। इसलिये उनकी राय में यह अन्तर बनावटी है । 

( ३ ) ब्हेयर महोदय इसको “लाम शुन्ध! और असनन्‍्तोषजनक मानते हैं। 

(४ ) द्वारविल महोदय इसको इसलिये ठीक नहीं समझते क्योंकि इसका आधार मौलिक .. 


न होकर आकस्मिक है | 





््छ ह शासन-यन्त्र 


या संशोधन सम्भव न हो | उनमें संशोधन की विशेष प्रणालियाँ होनी चाहिये। आधघु- 
निक अपरिवतंनशील शासन विधानों में चार प्रणाल्ियाँ पाई जाती हैं :-- 


प्रथम, कुछ प्रतिबन्धों के अन्तगंत साधारण क़ानून पास करने की विधि द्वारा संशोधन 
किया जाता है। जैसे किसी-किसी विधान में संशोधन पर विचार करने के लिये सदस्यों 
की एक निश्चित संख्या ((१०७००प7४) और उसको पास करने के लिये विशेष बहुमत 
की आवश्यकता होती है | उदाहरण-स्वरूप बल्जियम में (१६३६-४४ के युद्ध के पहिले ) 
संशोधन पर विचार करने के लिये व्यवस्थापिका में प्रत्येक सभा के दो तिहाई सदस्यों की 
उपस्थिति आवश्यक थी और उसको पास करने के लिये दो तिहाई बहुमत आवश्यक था। 
यह शासन-विधान की १३१ वीं धारा से स्पष्ट हे । वह निम्नलिखित है 3--- 


_ “उयवस्थापिका को यह घोषित करने का अधिकार है कि ऐसी वैधानिक 
ठ्यवस्थाओं का संशोधन जिसकी सूचना वह देगी, नियमानुकूल है । 


इस घोषणा के बाद दोनों सभायें तदनसार मंग हो जायेंगी। इसके अनन्तर 


७१ बीं धारा के अनुसार दो नई सभायें बुलाई जायेंगी ( इसके अनसार राजा को 
दोनों समाओं को एक साथ या अलग-अलग भंग करने का अंधिकार होगा । भंग 


करने के पश्चात्‌ क़ानून के अनुसार चाल्लीस दिन के अन्द्र नया निर्वाचन होगा और दो 


महीने के अन्द्र दानों सभायें बुलाई जायेंगी ) । 


ये समाय राजा की स्वीकृति प्राप्त होने पर संशोधन के लिये दिये गये विषयों 
प्र विचार करगी। 


ऐसी दशां में जब तक प्रत्येक सभा के दो तिहाई सदस्य उपस्थित नहीं रहेंगे तब 


तक सभायें परामश नहीं करेंगी और कोइ संशोधन कार्यान्वित नहीं किया जायगा जब 
तंक कि कम्र से कम दो तिहाई मत इसके पक्ष में न हों ॥ 


दूसरे, विधान में संशोधन करने के लिये एक विशेष सभा का निर्माण किया जा 
सकता है जैसा कि अमरीका के संयुक्त-राज्य में है | जेसा कि पहिले इस अध्याय में 
दिया जा चुका है इसके लिये एक राष्ट्रीय महासभा (2007०७7॥४07) को बुलाने की 


आवश्यकता पड़ती है और कांग्रेस का दो तिहाई और राज्यों का तीन चौथाई बहुमत 
आवश्यक हैं| 


तीसरे, विधान में संशोधन सूचना? (8००7०४वपाष) द्वारा सी कार्योन्चत 
किया जाता है | इस प्रणाली में जनता के बहुमत का निर्णय माना जाता है। यह 
प्रणाली आस्ट्र लिया, स्विटज़रलंड और आयरलेंड में प्रचलित है। आस्ट्रेलिया के 


१--आइस--रडीज़ इन हिस्ट्री एंड जूरिसप्र डेन्स, जिल्द १, पृ० २१०-२१३ | 


ऊंपया “ईगण्डियन जनंल आफ़ पोलिस्किल साइंस ( जूलाई-सितम्बर १६१७ ) में डा० 


बूंलचन्दकृत दि अमेन्डिन्ग प्रोसेस अफ़ दि इण्डियन कान्स्टीव्य शन? देखिये। 


चोथां अध्याय क्‍ प्प्र 


विधान की १९८वीं धारा में इसमें संशोधन अथवा परिवत्तन करने की शर्तों का 
सविस्तार उल्लेख है। उसका प्रारम्भ निम्न प्रकार से होता है :-- 

“यह विधान निम्नलिखित प्रणाली के अतिरिक्त किसी अन्य विधि से परिवतित 
नहीं किया जा सकेगा ! 

'संशोधन के लिये प्रस्तावित क़ानून पार्लिमेंट की दोनों सभाओं में स्पष्ट 
बहुमत से पास होना चाहिये | पार्लिमेंट की दोनों सभाओं में पास होने के बाद 
दो महीने बीत जाने पर परन्तु छः महीने व्यतीत होने के पहिले, प्रस्तावित कानून की 
सूचना प्रत्येक राज्य के निवोचकों को दी जायगी और वे प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को 
चुनंगे। 
.. इसी प्रकार स्विटज़्रलड के शासन-विधान में ११८ से लेकर १०३ तक की घाराओं 
में विधान-संशोधन पर विचार किया गया है। इन धाराओं में से १२० वीं ओर १२१ वीं 
धारायें विशेष महत्वपूर्ण हैं। १२० वीं घारा में है कि “जब संघ-सभा (78067) 
0. 88677]9) का कोई भाग शासन-विधान में पूर्ण संशोधव करने के लिए अस्ताव 
पास करता है और दूसरा भाग इससे सहमत नहीं होता अथवा स्विटज़रलेंड के ४००० 
निवाचक पूर्ण संशोधन की माँग करते हैं तो इस प्रश्न को सुलमाने के लिये कि विधान 
में संशोधन किया ज्ञाय कि नहीं, प्र॒प्ताव से लोगों को परामशोथ परिचित करा दिया 
जाता है। वे इसके पक्त में अथवा विपक्ष में मत देते हैं। यदि किसो भी दशा में स्विट- 
जरलड के नागरिक एक बड़ी संख्या में पक्ष में मत देते हैं तो संशोधन को कायोन्बित 
करने के लिये दोनों सभाओं का फिर से चुनाव होगा । 

इसी प्रकार १२१ वीं धारा में आंशिक संशोधन की विधि का वर्णन है । 

अन्त में, संघराज्य के राज्यों के बहुमत के द्वारा भी विधान में परिवत्तेन 
किया जाता है। इसलिए यह प्रणाली संघराज्यों में लागू होती हे। इसका अथ यह 
हुआ कि विधान में किसो भी संशोधन के लिये प्रत्येक राज्य से परामशे करना 
आवश्यक हे। यह प्रणाली स्विटजरलेंड, आस्ट्रेलिया ओर अमरीका के संयुक्त-राज्य सें 
पाई जाती है | स्विटज़रलेड के शासन-विधान की १२३ वीं धारा के अनखार 'संघ-शासन 
का संशोधित-विधान अथवा उसका एक भाग, तभी लागू किया जा सकता है जब इसको 
 स्विटज़ रलेड के निवाचक नागरिकों को एक बड़ी संख्या ने मान लिया हो और राज्यों 
के बहुमत ने भी स्वीकार कर लिया हो ।' इसी प्रकार आस्ट्रेलिया के विधान की 
१९८ वीं धारा निम्नलिखित है :-- ह 

पालिसमेंट की किसी भी सभा सें किसी भी राज्य का समानपातिक प्रति 
निधित्व कम करने के लिये, अतिनिधिन्सभ्षा में राज्य के सदस्यों की संख्या कम 
करने के लिये, किसी राज्य को सीमा घटाने अथवा बढ़ाने के लिये अथवा किसी 
भी प्रकार विधान की लिखित व्यवस्था में परिवत्तन करने के लिये प्रस्तावित संशोधन 
तब तक क्वानून नहीं बन सकता जब तक एक राज्य में मत देते वाशे निर्वाचकां का 
बहुमत स्वीकार न कर ले | 





जम शासन-यन्त्र 


इंगलेंड के शासन-विधान को ग्रथाओं पर एक टिप्पणी 


प्रथाओं के विषय में डाहसी के विचार-- 


डाइसी पहला व्यक्ति है जिसने अपनी पुस्तक ला आफ़ दि कान्स्टीव्य शर्ना से. 
विधान की प्रथाओं का आलोचात्मक ढंग से उल्लेख किया है। उसका कहना है कि ये 
वे नियम हैं जो बताते हैं कि राजा (या मंत्रियों के रूप में राजा के नौकर ») को अपने 
स्वतंत्र अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिये। वह जनता अथवा निर्वाचकों 
के प्रभुत्व को सिद्ध करना चाहता था। इन विशेषाधिकार के नियमों के साथ साथ उसमे 
पालिमेंट की परिपाटी तथा कामन-सभा और लाड-सभा के संबंध पर भी विचार किया 
है। उसके अनुसार और दूसरी प्रथाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं :-- 
( १ ) कम से कम वर्ष में एक बार पालिमेंट अवश्य बुलाई जानी चाहिये | 
(४ ) यदि मंत्रिमंडल कामन-सभा का विश्वास खो दे तो उसे इस्तीफ़ा दे देना 
चाहिये परन्तु मंत्रिमंडल को यह भी अधिकार है कि वह कामन-सभा के भंग करने 
की सलाह राजा को दे दे । क्‍ 
.. (३) पार्िमेंट की दोनों सभाओं द्वारा पास ऊिये हुये क़ानूव के लिये राजा को 
अवश्य स्वीकृति देनी चाहिये । क्‍ 
(४) मंत्रि मंडल्न संयुक्त रूप से पालिमेंट के प्रति उत्तरदायी है। क्‍ 
.. (५) कामन-सभा में. बहुसंख्यक दल का नेता ही प्रधान मंत्री बन सकता है 
ओर वह अपने सहकारियों के चुनाव में खतंत्र है । द 
क्‍ ( ६ ) पालिमेंट की इच्छा के विरुद्ध देश को पर-राष्ट्र नीति का निर्णय नहीं 
हो सकता। कामन-समभा को इच्छा के विरुद्ध मंत्रिमंडल न युद्ध की घोषणा कर 
सकता है न सन्धि कर सकता है। क्‍ हा 
जैसा डाइसी का कहना है ये तथा दूसरी प्रथायें वास्तविक क्वानूज' नहीं हैँ क्‍योंकि 


१--जेनिंग्स और कीथ ने क्ानूज़ और प्रथा के मध्य बहुत से अन्तर दिखलाये हैं वे इस 
प्रकार हैं :--- 
(१) क़ानूजों में स्वीक्षि की भावना काफ़ी मात्रा में रहती है, उनका उल्लंघन 
सरलता से नहीं किया जा सकता। क़ानून का आशा-पालन बुनियादी कतंव्य है । 
( २) क़ानून न्यायालयों के द्वारा मनवाये जाते हैं किन्तु प्रथाओ्रों के साथ ऐसी बात 
नहीं हे | 
.. (३) क़ानून पूर्ण रूप से निश्चित और लिपिबद्ध होते हैं। प्रथाओं को लेखबद्ध करने 
की किसकी ग़ाज़ पड़ी है | वे अव्यवहार्य हो जाती हैं | मी 
.. (४) क़ानून एक स्पष्ट उद्देश्य के लिये पास किया जाता है किन्तु प्रथा विशेष अवसर 
.' की आवश्यकता को प्रकट करती है । 
देखिये [कमंफ25--08७0०८ 00ए०८ण7/९०7८४ 99. 3-5 और हुल्ल॑धा--7फर6- 
... डिधीधंओ। (४०7९८ 595:९० 99. 4-5 


चौथा अध्याय... दर 


“ इनके न मानने पर न्यायालय कोई कारवाई नहीं करते। फिर भी इनका पालन किया 


जाता है । डाइसी के द्वारा दिये गये प्रथाओं के पालन किये जाने के कारणों पर हम 


बाद में विचार करेंगे। यहाँ हम यह देखेंगे कि उसका प्रथाओं को केबल 'विशेषाधिकारों 
को काम में लाने के नियम” और 'पार्लिमेंट की परिपाटी? कहना ठीक है या नहीं । 


प्रथाओं के विस्तृत क्षेत्र पर जैनिंग्स के विचार. 
डाइसी ने १६ वीं शताब्दी के अन्तिम भाग तक विकसित शासन-विधान की 


; . 2 तक ९ 
व्याख्या की है। उस समय तक भी सज्य के कत्तेड्य सीमित थे। परन्तु सथ प्रथम 


डाइसी ही ने इंगित किया था कि क्वानून समाजवादी रुख ग्रहण कर रहे हैं। उसके 


जीवन काल ही में शासन का हस्तक्षेप काफ़ी बढ़ गया था किन्तु वह शासन-प्रबन्ध और 


सामाजिक जीवन में बढ़ते हुये प्रथाओं के श्रभाव पर गौर नहीं कर सका। क़ानून के 
( ३ ९ े 4 
शासन (छऐेपा० ० ],8७) के जोरदार समर्थन के सामने वह, सामाजिक कार्यों, 


. आर्थिक योजना तथा आन्तरिक शासन के नये पहलुओं से संबंधित व्यवस्थापिका 


द्वारा पास किये गये क़ानून को वह भूल गया था । प्रथाओं के विस्तृत क्षेत्र पर विचार 
करते हुये जेनिंग्स* लिखता है कि वे जटिल शासन-यंत्र को सरल बना देती 
हैं. ............ ««मंत्रिमंडल की अपनी एक सत्ता है । यह केवल विशेषाधिकारों पर हो 


दृष्टि नहीं रखता बरन्‌ यह भी देखता है कि ये अधिकार कानूनी हैं कि नहीं । 
. यह शासन-विभागों की नीतियों में समता लाता है ओर वैधानिक व्यवस्था में 


एकता उत्पन्न करता है,*। राज्य के कार्य बढ़ने के कारण मंत्रिमंडल के अन्दर ओर 
बाहर उप-समितियाँ बनाने की आवश्यकता पड़ गई है। मंत्रिमंडल के अन्तेंगत ग्रह- 
शासन और परराष्ट्र-नीति संबंधी उपसमितियाँ हैं और इसके बाहर दूसरे विभाग-संबंधी 
उपसमितियों हैं। कभी कभी सामाजिक तथा शासन-प्रबंध संबंधी समस्याओं पर 
प्रकाश डालने के लिये राजकीय कमीशन नियुक्त किये जाते हैं । इनमें से बहुत से तो 
प्रथानुसार है परन्तु उनकी रिपोर्टों की उपेक्षा नहीं की जाती। वास्तव सें नोति और 
क़ानून उन्हीं की सिफारिशों पर आधारित होते हैं । क्‍ 


ग्रथाओं पर वाड़े के विचार 


डाइसी के “विशेषाधिकार के नियम, 'पालिमेंट की परिपादी और जेनिंग्स की 
शासन-प्रबंध संबंधी उपसमितियों के साथ वांडे३ ( ५४४०७ ) ने डोमीनियनों ओर 


इंगलेंड तथा उनके आपस के संबंध पर प्रकाश डालने वाली चांथी प्रथा सम्मिलित कर 
१, जेनिंग्स ने अपनी पुस्तक (दि ला एन्ड दि कान्स्टीव्यू शन! के तीसरे अध्याय में इस 
. विषय पर विशेष विचार किया है। 


३२. [क्षाप्रांपघ 88० 70७ [5 804 ६06७ (:00800०८000 77, 86.88 
. है, डाइसी की पुस्तक [४७ ०६ ६३९ 00०४८६एप८०४ के सन्‌ १६३६ वाले संस्करण 


की वाडे द्वारा लिखित भूमिका ( पृ० झूलंड-लंस ). 


१2 है 





दे. चौथा अध्याय 


दी है। उसने दिखाया है कि १६३१ ई० की 'वेस्टमिस्टर- बस्था? ( 85967 0 
'ए/०४४77778067 ) के पहिले डोमीनियनों को कानून पास करने की स्वतंत्रता थी 
परंतु इसका भी आधार हस्तक्षेप न करने की श्रथा थी। इस प्रथा के अनुसार डोमीनियनों 
के आंतरिक मामलों में इंगलेंड की पालिमेंट हस्तक्षेप नहीं करती थी यद्यपि ऐसा संबंध 
सन्‌ १८६४ के ओऔपनिवेशिक क़ानून ( 000म्रांक! ॥.8एछ8 ० प्चांधाओ ) के 
प्रतिकूल था । इस क़ानून के द्वारा डोमीनियन की व्यवस्थापिक सभा द्वारा पास किये 
क़ानून को अस्वोकार किया जा सकता था। अब “वेस्टमिस्टर-ठयवस्था' ने इस हस्तक्षेप 
नकरने की प्रथा को कानूनी रूप दे दिया है जिस प्रकार इंगलेंड के सन्‌ १६११ के 
क़ानून ने शताब्दियों पुरानी प्रथा को क़ानून मान लिया है कि लाड सभा 'राष्ट्रीय-घन' 
(स्‍१०७॥079) ए779706) संबंधी बिल को अस्वीकृत नहीं कर सकती" | 


प्रथाओं की पालन करने के कारण 

प्रथओं के इस विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन करने के पश्चात्‌ डाइसी द्वारा दिखाये 
हुए प्रथाओं को पालन करने के कारणों का अनुशीलन कर सकते हैं। उसका दवा है 
कि जो कोई भी शासन के मूल सिद्धान्तों और उसको स्पष्ट करने वाली प्रथाओं का 
उल्लंघन करेगा उसका यह काय देश के क़ानून विरुद्ध सिद्ध होगा । इसी कारण राज- 
नीतिक क्षेत्र में अत्यधिक मनमानी करने वाले भी इनको पालन करने के लिये बाध्य 
हैं। डाइसी के अनुसार अत्येक मंत्रि-मंडल ने उनका पालन किया है। इसका प्रथम 
कारण “उत्तराधिकार-क़ानून' का डर है क्‍योंकि प्रत्येक मंत्रिमंडल जानता है कि 
बेघानिक शासन को चल्ाने के लिये आवश्यक सिद्धान्तों की भाँति परम्परा से उनका 
पालन होता आ रहा है इसलिये वह नहीं चाहता कि प्रथाओं के विरुद्ध चल्कर जनता 
का विश्वास तथा अपना प्रभाव खो दे क्योंकि उनके विरुद्ध जाने पर राज्य के जटठिल्ल 
शासन के संचालन में गड़बड़ी हो सकती है । छ् क्‍ 
दूसरे, यदि मंत्र्मिंडल कामन-सभा की इच्छा के बिरुद्ध कार्य करता है तो 
धन व्यय करने का उसका क़ानूनी अधिकार खतम हो जाता है और “वाषिक स्थत् 
तथा वायु सेना क्ानून' ( 87708] 07777 ७०१ &]7 #0706 ॥७+ ) के रद 

होने पर फ्रोज़ों को रखना ग्ैर क्रानूनी हो जाता है । क्‍ 
तीसरे, अब न्यायकारिणी कार्य-कारिणों से बिल्कुल स्वतन्त्र है और राजा 
के बिल्कुल अधीन नहीं हैं । इसलिये वह गैर क़ानूनी कार्यों में मंत्रिमंडल का किसी भी 
दशा में पक्ष नहीं महण कर सकती। मंत्रिमण्डल्ञ को इस्तीफा देना पड़ेगा और शासन 

प्रबन्ध स्थगित हो जायगा 

चोथे, राजा स्वयं मनमानी करने वाले मन्त्रिमण्डल्ञ कों अलग कर देगा क्‍योंकि , 
बिधान को बनाये रखने के लिए वह बाध्य है । 


रिजेज़् ( 002०8 ) ओर कीथ के शब्दों में कानून के जोर पर द्वी प्रथाओं 
- १. वह्दी--विशेष अ्रध्यपन के लिये पु० ८४ए--०55एां देखिये । 


चौथा अध्याय द ८६ 


का पालन होता है ओर जब यह कहा जाता है कि ग्रथाय देश के क्रानून के आश्रित हैं 
तो इसका उपरोक्त ही अर्थ होता है ।* 


कीथ और वांग्टेह यू के विचार 


किन्तु प्रथाओं को पालन करने के इन कारणों को अधुनिक लेखक नहीं स्वीकार 
करते | कीथ ने भी अपनी पुस्तक (दि कैबिनट सिस्टम? में लिखा है कि प्रथाओं का पालन 
 उनकी/डपयोगिता के कारण होता हैं।* चीनी लेखक वांग्टेह यू ( ए०४20०४ ए०८ ) 
भी अपनो पुस्तक दि इंगजिश कैबिनट सिस्टम” में लिखता है कि क़रीब क़रीब सभी 
प्रथाओं का पालन सुविधा के अनुसार किया जाता है और इसलिए यह राजनीतिज्ञ के 
व्यक्तिगत दृष्टिकोण और परिस्थितियों के अधीन होता है ।३ जा 


लास्की का विचार 


इनके अतिरिक्त ल्ञास्की और जेनिंग्स भी डाइसी के विचारों से असहमत हैं । 
लास्की का दावा है कि 'डाइसी की भाँति दलील पेश करना कि उन्तका पालन अवश्य 
होना चाहिए नहीं तो क़ानून भंग होगा, बिल्कुल ग्रलत है। पार्लिमेंट को बुलाने के 
लिये 'सेना क्रानून! ( &7779ए 400 ) को हर साल पास करने की आवश्यकता नहीं 
है । राष्ट्रीय कार्यों के लिये एक साल के स्थान में दो साल के लिये आर्थिक प्रबन्ध 
बड़ी आसानी से किया जा सकता है। यदि सरकार'ने एक बार अपना बजट पास कर 
लिया है और रक्षात्मक सेना के अनुशासन सम्बन्धों क्नानूनों को पास कर लिया है 
तो वह पराजित होने पर भी साल भर शासन को बागडोर अपने हाथ में लिये रह 
सकती है। चूंकि परिस्थितियाँ इन प्रथाओं को आवश्यक ओर अलंघनीय बनाती रही 
हैं अथात्‌ शांसन के लिये लाभदायक सिद्ध हुई हैं इसीलिये ये आदर को दृष्टि से देखी 
जाती हैं। उसका कहना है कि सब्‌ १६३१ में सन्त्रिमएडल के सामूहिक उत्तर दायित्व 
सम्बन्धो प्रथा कुछ काल के लिये रद्‌ कर दी गयो थी और ऐसा किसी भी संकट काल 
में किया जा सकता है। इसलिये उसका विचार है कि प्रत्येक समय में प्रबल्न प्रचलित 
विश्वास के अनुसार इन प्रथाओं का अथ निकात्ा जायगा । जब राजनीतिक वाताबरंण 
_ शान्त होता है तब इनका अथ बड़ी उदारता से लगाया जाता है किन्तु जब वातावरण 
अशान्त होता है तो इनके अथ को सीमित कर दिया जाता है यहाँ तक कि एक दल 
का निकाला हुआ अथ दूसरे की समम में ही नहीं आता । 
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द सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रथा को अस्थायी रूप से सन्‌ १६३१ में ग्रायात-कर-विल 
(7स्‍7ण0 00प०5 ं॥] ) के कारण रद होना पड़ा था क्योंकि मंत्रि-मंडल एक मत नहीं हो 


१५ 


६० द - चौथा अध्याय 


हा - जैनिंग्स के विचार 
डा० जेनिंग्स का भी यही विचार है | उनका कहना है कि शअ्रत्येक कानून मिसाल 
है किन्तु प्रत्येक मिसाल नियम नहीं बना सकती। यदि ल्ा्ड-सभा एक बार कामन- 
सभा से सहमत हो जाय तो इंसका यह अंथ नहीं कि यह हमेशा सहमत रहे । मिसालों 


से इसलिये नियम बन जाता है क्‍योंकि यह मान लिया गया है कि मिसालों से नियम 


बन जाता है। फिर भी एक साधारण मिसाल बड़े पराने नियम को तोड़ फेकती है। 
ऐसा सन्‌ १६३२ में हुआ था जब कि मंत्रिमंडल में मतभेद के लिये समझौता' हुआ 
था । क्‍या इसका यह मतत्नब था कि सदेच के लिये सामूहिक उत्तरदायित्व का अन्त हे। 
गया? नहीं । संकट-काल में असाधारण परिस्थितियों के कारण माने हुये नियम भी 
अस्थायी रूप से तोड़े जा सकते हे । इस प्रकार इस मिसाल से सामूहिक उत्तरदायित्व 
का साधारण नियम नहीं बदला । इससे यह सिद्ध होता है कि प्रथाओं की अपनी कोई 
अहमियत नहीं होती है वरन्‌ उनका अस्तित्व इसलिये है कि उनका संबंध तत्कालीन 
राजनीतिक परिस्थितियों और विचारों से है। वे नियम वना देती हैं क्योंकि वे आवश्यक 
हैं और नियम उन्हीं मिसालों से स्थापित होते हैं जो वेघानिक शासन के विकासशील 
सिद्धान्तों के अनुकूल हैं। वेधानिक प्रथा को, मिसालों के द्वारा ही नहीं वरन्‌ तक के 
द्वारा भी ठीक सममना आवश्यक हे 0 

अतः: यह स्पष्ट हो गया कि डाइसी का विचार कि प्रथायें क्रानून के बल पर मानी 
जांती हैं ठीक नहीं है। उनका पालने लाभ ओर सुविधा के दृष्टिकोण से, उनकी समय 
ओर परिस्थितियों के प्रति उपयक्तता के लिये तथा राष्ट्र की इच्छा प्रकट करने के साधन 
होने के कारण ( अथोत्‌ इसलिये कि लोकमत उनके पक्ष में है ) होता है । 


| अिकलाअन-्कर, 





सका। उसका निर्णय जो मतभेद का सममभोता (0 ४7०९८7०४८०८ ८० 70867) कहलाता है 
निम्नलिखित है 
..._ मंत्रि-मंडल ने अपनी समिति की रिपोर्ट को सामने रख कर उस पर काफ़ी वाद-विवाद - 
किया किन्तु समिति की सिफ़ारिशों के ऊपर एक मत नहीं हो सका। 
..... विश्व और देश की भयानक समस्याओं के सामने राष्ट्रीय एकता को कायम रखने की 
महत्ता को मंत्रि-मंडल ख़ब सममभ्तता है | द 
... इसलिये इसने निश्चय किया है कि मंत्रि-मंडल की प्रचलित प्रणाली में कुछ परिवर्तन 
.. की आवश्यकता है और इसने निर्णय किया कि वे मंत्री जो अपने सहकारियों के बहुमत से प्रस्ता 
वित प्रश्न पर असहमत हैं, भाषण तथा मत द्वारा अपने विचार प्रकट कर सकते हैं । 
मंत्रिमंडल और मामलों में पूर्रूप से एक है इसलिये उसका विश्वास है कि,इस विशेष 
विधि द्वारा वह राष्ट्र की इच्छा और समयकी अ्रवश्यकताओं को पूर्ण्रूप से स्पष्ट कर रहा है? |. 
जा १--जु&ाप्रा४४--(:४०ंप्रढा 00एथघ्णलाा प्ृ०६-१२ 
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(0780(प८४०० में (४४ह5५ए]--६७ए। ए४ देखिये | 


अब ड्ड 


पॉचवाँ अध्याय 
शासन के एकात्मक ओर संघात्मक रूप 


राज्य का प्रादेशिक विभाजन 


आधुनिक विधानों के लिखित तथा अलिखित, परिवर्तेनशील तथा अपरिवतनशील 
ओर न्यायकारिणी-प्रधान तथा व्यवस्थापिक-प्रधान रूपों के. अनुशीलन के पश्चात्‌ 
अब हम शासन के एकरात्मक और संघात्मक रूपों का अध्ययन करेंगे। शासन के इन रूपों 
का आधार राज्य का प्रादेशिक विभाजन है क्योंकि बिना केन्द्रीय ओर प्रान्तीय शासनों 
के पारस्परिक संबंध के ज्ञान के इनकी प्रकृति नहीं समझी जा सकती । 


प्रादेशिक विभाजन का अथथे 


प्रादेशिक विभाजन का अथ है कि प्रत्येक आधुनिक राज्य विस्तृत-देरीय-राज्य 
होने के कारण शासन-प्रबन्ध को सुचारु रूप से चलाने के लिये छोदे-छोटे ज्षेत्रों में बाँट। 


जाता है। प्राचीन नगर-राज्य में, जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है, देश के और अधिक 


विभांजन की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जहाँ तक अच्छे शासन-प्रबन्ध का प्रश्न था 
नगर की देखभाल और उपका नियंत्रण सरत्ञता से हो सकता था। परन्तु आधुनिक 


राज्य इतना बड़ा होता है कि इसमें विस्तृत भूमाग सम्मिलित रहते हैं। इसलिये यह: 


छोटे-छोटे. प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। भारतवष में ऐसा विभाजन प्रान्तों तथा 


और छोटे उप-विभागों में, इंगलेंड में काउन्वियों में तथा स्थानीय जिलों में, स्विटंज़रलेंड 


में केन्टनों में तथा स्थानीय ज्षोत्रों में, फ्रान्स में डिपार्टमेंटों तथा और छोटे प्रदेशों में 
और अमेरिका के संयक्त राज्य में राज्यों तथा दूसरे भूभागों में किया गया है। इस 
प्रकार प्रत्येक देश में एक केन्द्रीय शासन ओर ग्रान्त, काउन्टी, केन्टन, डिपाट्टमेंट अथवा _ 
राज्य के शासन हैं । स्थानीय शासन-प्रबन्ध के लिये ये भी परगनों में विभाजित हैं। 
इनमें से केन्द्रीय शासन पूरे राज्य से सम्बन्ध रखने वाले मामलों की देखभाल करता है. 
क्योंकि सुरक्षा, शान्ति और समरूपता के लिये थंल्रसेना, जलसेना तथा वायुसेना ऐसे . 


. विषयों का प्रबन्ध देश की सर्वोच्च अथवा एक ही सत्ता के हाथ में रहना चाहिये। इस 


शक्ति के विभाजन से राज्य निबेल तथा अस्थायी हो जावेगा । शिक्षा, सा्वेजनिंक कार्यों 


तथा स्वच्छुता का प्रबन्ध प्रान्तीय शासनों के हाथ में रहता है क्योंकि केन्द्रोय शासन 


को कमंज़ोर किये बिना ये विषय सरलता खरे प्रान्तीय अथवा स्थानीय शासन-प्रबन्ध के ... 


: अन्दर किये जा सकते हैं। स्थानीय शासन प्रान्तीय शासन के सब से छोटे छेत्रों का 


प्रबन्ध करता है और अपने कतेव्यों के पूर्ण पालन के लिये प्रान्तीय शासन के सामने... 
उत्तरदायी रहता हे । हक 


है द शासन-यन्त्रे 


एकात्मक ओर संधात्मक शासनों का आधार 
प्रान्तीय विभागों की प्रकृति 


इस प्रकार राज्य के प्रादेशिक विभाजन का अथ है राज्य का केन्द्रीय और 
प्रान्तीय विभाजन (स्थानीय विभाजन प्रान्तीय विभाजन का एक अक्ग है )। आधुनिक . 
राज्य का यह दोहरा विभाजन ही एकात्मक और संघात्मक शासनों के स्वरूप का 
आधार है। परन्तु जैसा प्रान्तीय विभाजन होगा उसी के अनुसार शासन का रूप निश्चित 
होगा। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं सभी देशों में मिल्लाकर दो प्रकार का प्रान्तीय 
विभाजन है। पहले विभाजन में भारतीय पग्रान्त, अंग्रेजी काडन्टियाँ और फ्रांस के 
डिपार्टमेंट आते हैं और दूसरे में स्विटजरलेंड के कैन्टन और अमेरिका के संयुक्त 
राज्य के राज्य आते हैं। पहले वाले भागों का अस्तित्व केन्द्रीय शासन के हाथ में 
है और यह उनको अपनी इच्छानुसार बदल सकता है या बिल्कुल खत्म कर 
सकता है। दूसरे वाले केन्द्रीय शासन के इतने अधीन नहीं हैं । दोनों के कार्य-क्षेत्र 
अलग अलग हैं. और एक दूसरे के काय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता । पहले प्रकार का 
विभाजन एकात्मक शासन सें ओर दूसरे प्रकार का संघात्मक शासन में होता है। 


एकात्मक ओर संधात्मक झासनों में प्रकार का भेद 

किन्तु सर जॉन सीली एकात्मक ओर संधात्मक राज्यों के बीच कोई बड़ा भेद 
. नहीं मानते । उनके विचार से उनके बीच “प्रकार” का अन्तर नहीं है और यदि है भी तो 
केवल 'भात्रा! का हे। ओर वह भी स्थानीय शासन के सिद्धान्त के उपयोग की सीमा के 
आश्रित है। इसके विरुद्ध प्रो० स्ट्रांग* इस अन्तर को बहुत महत्वपूर्ण सममते हैं, उनके 
विचार से यह केवल दिखाऊ और शाब्दिक ही नहीं है। मेरियट* महोदय ज़ोरदार 
शब्दों में कहते हैं कि अन्तर केवल "मात्रा? का नहीं है 'प्रकार' का भी है। शासन के 
इन दोंनों रूपों का अथ सममने के पश्चात्‌ विषय स्पष्ट हो जायगा। 


एकाट्मंक शासन का अथ 

एकात्मक शासन वह है जिसमें केन्द्रीय शासन स्शक्तिशाली होता है। यह 
पुराने प्रान्तों ओर ज़िलों को खत्म कर सकता है और नये बना सकता है। इस प्रकार 
बिना किसी रोक ओर क्रेंद के प्रान्तीय तथा दूसरे स्थानीय क्षेत्रों के विभाजन में परिवर्तन _ 
कर सकता है या नया विभाजन कर सकता है3 । प्रामाणियिक लेखकों ने भी निम्नलिखित 
परिभाषायें दी हैं 

(१) फिनर का कथन है कि “एकात्मक राज्य वह है जिसमें सम्पूर्ण सत्ता और 
. शक्ति एक ही केन्द्र के हाथ में हो और जिसकी इच्छा तथा जिसके कार्यकर्ता सम्पूर्ण क्षेत्र 
. में सबवशक्तिसान हों? 


२, 5(:7002--/046४ (१00#/(प005 7. 50 
२, ४४४००८--7४७ ४९८०३ ४ं३७ 0 (96 १०७८७ 50४0९ ५४०१, ], 9. 382 
३. डा० फिनर इस विभाजन को राज्य का "केन्द्रीय स्थानीय प्रादेशिक ढाँचा” कहते हैं। 
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पाँचवाँ अध्याय कक 2 हो हद. 


(२) डाइसी के अनुसार एकात्मक शासन वह है जिसमें “एक केन्द्रीय शक्ति के 
हाथ नेत्यिक रूप से क़ानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार हो । 

(१) बिलोबी के विचार से 'एकात्मक शासन में शासन-प्रबन्ध के सम्पूण अ्रधिकार 
एक ही केन्द्रीय सरकार के हाथ में होते हैं। इसके पश्चात्‌ यदि वह ठीक सममती है 
तो इन अधिकारों को प्रादेशिक भागों में स्वतंत्रता से बाॉँट सकती है। एकात्मक-शासन 
शासन-प्रबन्ध की सीमा के अन्दर आने वाले तथा अपने ही द्वारा निश्चित किये हुये 
अधिकारों को कायोन्बित करने के लक्ष्य से एक ठोस संगठन से सहायता प्राप्त करने 
के लिये, क़ानूनी तथा सब प्रधान शक्ति के निणय का प्रतिनिधित्व करता है ।? 

(४) प्रों० स्ट्रांग इसकी यह परिभाषा देते हैं कि 'एकात्मक राज्य वह है 


जो एक ही केन्द्रीय शासन में संगठित हो। अथात्‌ केन्द्रीय शासन-क्षेत्र के ज़िलों के 


अधिकार केन्द्रीय शासन के अधीन होते हैं | इसकी सत्ता सर्वोच्च होती है। इसके हिस्सों 


को विशेष अधिकार स्वीकृत करने वाला क़ानून भी इस पर नियंत्रण नहीं रख सकता 


(५) गानेर के अनुसार जहाँ शासन विधान द्वारा किसी एक ही केन्द्रीय अंग या 
अंगों को शासन-शक्ति साँप दी जाती है और किसके हाथ से स्थानीय शासन अपने अधिकार 


स्वतंत्रता यहाँ तक कि अपना अस्तिव भी पाते हैं वहाँ एकात्मक शासन-रूप होता है । 


लच्ण हम 

इन सब परिभाषाओं से स्पष्ट है कि इसका प्रथम प्रधान लक्षण यह है कि इसकी 
केन्द्रीय सरकार सवशक्तिमांन होती है और देश की एकता क्रायम रखती है। दूसरा 
इसी का उपसिद्धान्त है जिसके अनुसार इसके प्रान्त या विभाग इसकी सत्ता को सीमित 


नहीं कर सकते । वे इसके आश्रित अंग हैं जिनका अस्तित्व उसकी इच्छा, आवश्यकता 


अथवा सुविधा पर निभर है । । 
ह उदाहरण 


चर 


इसके उदाहरणों में आजकल इंगंलेंड, जापान इत्यादि के शासनों का नाम लिया. 


जा सकता है। इंगलेंड की पालिमेंट देश के भीवर सबंशक्तिमान है और इसका 
प्रभुत्व किसी आन्तीय अथवा स्थानीय शक्ति से सीमित नहीं है | ऐसा ही जापान में है। और 
नस में भी सन्‌ १६३६-४४ के युद्ध के पहिले ऐसा ही था। भारतवर्ष सें भी सन्‌ १६४१६ 


के सुधार-क्वानून तक एकात्मक शासन था क्‍योंकि भारतीय सरकार अपनी सुविधा के 


के अनुसार किसी भी प्रान्त को समाप्त कर सकती थी या उसमें परिवत्तन कर सकती 


थी। किन्तु सन्‌ १६१६ के क़ानून के साथ विकेन्द्रीकरण का क्रम आरम्भ हो गया था _ 
और सन्‌ १६३४ के क़ानून के अनसार भारत में संघात्मक-शासन होना चाहिये । अभी _ 
सन १६३४ का क्र|नून पूर्णरूप से कायोन्बवित नहीं किया गया इसलिये भारतीय शासन 
_एकात्मक ओर संघात्मक शासनों के बीच में हे । न्यूज़ीलेंड और दक्षिणी अफ्रीका का 


संघ दोनों ही एक्रात्मक राज्य हें क्‍योंकि उनके केन्द्रीय शासन अपने-अपने न्ेत्रों में 


- ख्वे-शक्तिमान हैं । नये विधान के अनसार जो दिसम्बर सन्‌ १६३७ में कायोन्वित किया 


१.७... 


गया था, आयरलेड भी एकात्मक राज्य बन गया हे । 


ध्ढ हट. शासंन-य॑नत्र 


हि संघात्मक शासन द 

एकात्मक शासन की भाँति संघात्मंक शासन में पूर्ण सत्ता केन्द्रीय सरकार के 
हाथ में नहीं रहती । इसमें केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों में सत्ता बँटी रहती हे और 
ये अपने अलग-अलग नियत क्षेत्रों में काय संचालन करती हैं । इसका अथ यह हुआ कि 

न्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकार के मामलों में न हस्तक्षेप करती है ओर न कर सकती 
है। प्रान्तीय सरकारें भी केन्द्रीय सरकार के उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं 
जिनका प्रबन्ध उसके सुपुद कर दिया जाता है। इसीलिए संघात्मक-शासन को 'दोहरा- 
शासन"? कहते हैं | इसमें आन्तरिक राज-सत्ता दो शक्तियों में बँटी रहती है। एक ओर 
केन्द्रीय या संघ-सरकार होती है और दूसरी ओर प्रान्तीय सरकारें । प्रामाणिक लेखकों 

ने संघात्मकता ( एकात्मकता के विरुद्ध ) को निम्नलिखित ढंगों से समझाया है । 

द (१) मान्टेसकयू के अनसार 'शासन का यह रूप एक सममोता है जिसके द्वारा 
छोटे-छोटे राज्य उस बड़े राज्य के सदस्य बन जाते हें जिसको वे स्थापित करना 
चाहते है । 

(२) डाइसी का विचार है कि 'संघात्मक राज्य एक राजनीतिक साधन है जिसके 
द्वारा राष्ट्रीय-सत्ता ओर एकता का, सद्स्य-राज्यों के अधिकारों के साथ सामंजस्य स्थापित 
किया जाता है। 

(३) फिनर का कहना है कि 'संघात्मक राज्य वह है जिसमें सत्ता और शक्ति का 
. एक भाग स्थानीय क्षेत्रों को सोप दिया जाता है और दूसरा केन्द्रीय संस्था को जिसको 
स्थानीय क्षेत्र स्वयं मिल्नकर बनाते हैं । 

(४) सर हरबट सेम्ुुएज्न (87 [१०796७7४ 5897706)) ने इसकी परिभाषा दी है 
कि यह वह राज्य है जिसमें एक केन्द्रीय शक्ति होती है जो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व 
करती है, विदेशी मामलो में अपना निर्णय देतो हे तथा सर्वेस्राधारण के हितों सेसंबंध 
रखने वाले आन्तरिक प्रश्नों को सुलकाती है | दूसरी ओर इसमें प्रान्तीय सरकारें होती 
हैं जिनको विधान द्वारा प्रदत्त-क्षेत्र के भोतर क्रानून पास करने और शासन-संचालन के 
अधिकार प्राप्त रहते हैं । 

न (४) प्रो० स्ट्रांग का कथन है कि 'संघात्मक-राज्य वह है जिसमें समान राज्य 
»« एक दूसरे से सम्बन्धित उद्देश्यों के लिये एक हो जाते हें । इसमें इन उद्देश्यों के लिये 
एकन्नित होने वाले इन राश्यों के कुछ अधिकारों की रक्षा के लिये केन्द्रीय अथवा संघ 
सरकार की सत्ता को सीमित कर दिया जाता है।इस दशा में एक ऐसी शक्ति होनी 
चाहिये जो इस अधिकार-विभाजन को संपादित करे । यह शक्ति स्वयं शासन-विधान 
. होता है और संघ-विधान एक संधि के रूप में रहता है । 

(६) गानेर कहता है कि संघात्मक शासन बह प्रणाली है जिसमें शासनात्मक 
शक्ति-योग को राष्ट्रीय-बिधान या इसका निर्माण करने वालो पार्लिमेंट का क़ानून केन्द्रीय. 


* . १--मेरियट से संधात्मक राज्य को “मिश्रित-राज्य' ((०00»६९ (30५८पा7८०४८) कहा है. 
. और विलोबवी इसको “एकाधिक शासन” (४एॉ८७।९ 00ए०८ाए०ए८) कहता है । 


पाँचवा अध्याय क्‍ ६४५ 
सरकार और प्रान्तों अथवा दूसरे संघ स्थापित करने वाले प्रादेशिक विभागों की सरकारों 
में बॉटता है । 


५ .एकात्मक और संघात्मक शासनों की तुलना 


एकात्मक और संघात्मक शासनों की इंन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि आधुनिक 
शासनों के इन दोनों रूपों के बीच महान अन्तर हे । 


सवग्रथम, एकात्मक राज्य में सम्पूण सत्ता केन्द्रोय सरकार के हाथ में रहती है. 
रन्तु संघात्मक-राज्य में अधिकार केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों में बँटे रहते हैं । 
जेसा गानेर कहता है आश्रित प्रान्तीय सरकारों और केन्द्रीय सरकार में अधिकारों का 
कोई वेधानिक वितरण या विभाजन नहीं होता । संक्षेप में इसमें अधिकारों का उद्गम- 
स्थान एक है ओर केवल एक सामूहिक विचार। शासन-प्रबन्ध की सुविधा के लिये 
वास्तव में सभी एकात्मक राज्य क्षेत्रों या जिलों में विभाजित रहते हैं ( प्रान्त, डिपाटेमेंट 
काउन्टी, कम्यून इत्यादि )। इनमें खे प्रत्येक को एक सीमा तक स्वराज्य तथा स्वायत्त- 
शासन के सीमित अधिकार प्राप्त होते हैं किन्तु ये स्थानीय क्षेत्र विधान द्वारा नहीं 
वरन्‌ केन्द्रीय सरकार की इच्छानुसार परिवर्तित अथवा बनाये जाते हैं। और जो कुछ 
भी स्वराज ओर स्वायत्त-शासन के अधिकार इनके पास रहते हैं उनको केन्द्रीय सरकार 
देती हे ओर अपनी इच्छानुसार इनको घटा-बढ़ा भी सकती है? । इसलिये केन्द्रीय . 
सरकार के अंग होने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हैं । फिर गानेर के शब्दों में 'संघात्मक 
राज्य में स्थानीय सरकारे केन्द्रीय सरकार की बनाई हुई न्तहीं होतीं। बहुत से-संघ- 
शासनों में इसका बिल्कुल उल्टा है अथौत्‌ संघ-कानन द्वारा संघ के सदस्य बनने वाले 
राज्यों ने केन्द्रीय सरकार का निर्माण किया है। ऐसी दशा में उनका स्थान केन्द्रीय 
संगठन के अंगों अथवा एजेन्टों से ऊंचा है। उनके स्वराज की सीमा केन्द्रीय सरकार 
नहीं निधारित करती वरन्‌ संघ का विधान निश्चित करता है, अथवा अंग्रेज्ञी डोमी- 
नियनों की भाँति राजकीय पालिमेंट का क्वानून, जो विधान का काम करता है|? 
दूसरे, एकात्मक राज्य में शासन के बहुत्व का अभाव रहता है परन्तु संघात्मक 
राज्य में एकत्व का अभाव रहता है, इसमें दोहरा शासन रहता है। पहले में स्थानीय 
शासन मिल कर एक हो जाते हैं और उसका अरितत्व केन्द्रीय शासन की सुविधा पर 
निर्भर करता है किन्तु दूसरे में वे अपने व्यक्तित्व को नहीं खोते और कुछ अ्रधिकारों . 
का प्रयोग करते हैं जिनमें केन्द्रीय अथवा संघ-शासन हस्तक्ष प नहीं कर सकता। इससे 
प्रकट है कि वे शासन-प्रबन्ध की सुविधा के लिये केवल ऐजंट नहीं हैं; उनको एक सीमा 
तक. स्वराज प्राप्त है, उनका अपना काय-चक्षेत्र हे जिसका वे शासन-प्रबन्ध करते ओर 
जिसके लिये क़ानून बनाते हे । इस प्रकार संघ-श।सनों में दो प्रकार की व्यवस्थापिका 
सभायें होती हैं पहिली 'संघ व्यस्थापिका सभा,” दूसरी राज्य या प्रान्त व्यवस्थापिका 
सभायें। प्रत्येक का एक निश्चित काय-क्षेत्र होता है ओर उसके |भीतर अपने अधिकारों 
का प्रयोग करतो तथा कानून बताने का कारये करती हैं। इस प्रक्र/ वे समान हैं 
एक दूधरे के अबोन नहीं हैं। परन्तु एकात्मरू शासकझ्नों में केन्द्रीय -व्यत्रस्थापिक .. 


ष 


६६ ह ... शाखन-न्यन्त्र 


सभा प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के ऊपर होती है और ये प्रान्तीय व्यवस्थापिका 
सभायें केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा की अधीनता में क्रानून बनाती हैं। उनको केन्द्रीय 
के बराबर अधिकार नहीं प्राप्त होते! यदि स्थानीय शासनों को काफ़ी स्वराज भी प्राप्त 
हो जैसा कि इंगलेंड में है, तो भी ग्रो० स्ट्रांग के शब्दों में वे क्रानून बनाने वाले संगठन 
न होकर उप-नियम बनाने वाले होते हैं। किन्तु संघात्मक शासन में वे सहायक 
स्वतंत्र-संगठनों. के समान हैं, सहायक व्यवस्थापिका सभाओं के समान नहीं 
प्रो० स्ट्रांग का कथन है कि जो हमने “सहायक व्यवस्थापिका सभाओं? और “सहायक 
स्वतत्र संगठनों? में अन्तर देखा है वह एकात्मक राज्य के स्थानीय शासनों और 
संघात्मक राज्य के प्रान्तों के बीच का अन्तर है। ( संघात्मक राज्य में ) प्रान्तीय शासनों 
के अधिकारों को संघ-शासन न घटा सकता है न बढ़ा सकवा है । 

तीसरे, संघात्मक विधान एक संधि अथवा समभोते के समान है जिसके द्वारा 
कुछ स्वतंत्र राज्य मिलकर कुछ एक दूसरे से संबंध रखते वाले उद्देश्यों के लिये एक नये 
राजनीतिक संगठन का निर्माण करते हैं किन्तु अपने कुछ अधिकार सुरक्षित रखते हैं । 
इसलिये विधान को, न संघ-शासन को व्यवस्थापिका सभा ओर न प्रान्तों को व्यवस्थपिका 
सभायें संशोधित कर सकती हैं। विधान में परिवर्तन, संशोधन की किसी एक विशेष 
: प्रणाली द्वारा किया जाता है। परन्तु एकात्मक राज्य का विधान किसी तरह से भी संधि 
नहीं समझा जा सकता ओर इसकी सर्वोच्च व्यवध्थापिका शक्ति इसमें संशोधन सरलता 
से कर सकतो है। संधात्मक राज्य के विधान में परिवर्तन करने के लिये प्रत्येक प्रान्त 
या राज्य की अनुमति या सम्मति बहुत ज़रूरी है परन्तु एकात्मक राज्य में इसी कार्य 
के लिये स्थानीय शासनों की कुछ भी पूछ नहीं होती । 

. चौथे, संघात्मक राज्य में साधारणत: प्रान्तोय शासनों भर संघ-शासन के बोच 
मंगड़ों को तय करने के लिये एक अलग से शक्ति रहतो है। इसको संघ-न्युयाज्ञय 
कहते हैं | एकात्मक राज्य में किसी ऐसी तीसरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती । 

पाँचवें, संघात्मक शासन में नागरिक को दो प्रकार के कानूनों का पालन करना 
पड़ता है। उनमें से पहले संघ-शासन के क़ानून होते हैं और दूसरे अपने राज्य के। 
परन्तु एकात्मक शासन में तो उसको केबल केन्द्रीय सरकार के बनाये हुये क्लानूनों को 
मानना पड़ता है। इस प्रक्रार संघात्मक शासन में संघ को बनाने वाले राज्यों के 
क़ानून भिन्न भिन्न हो सकते हैं किन्तु एक्रात्मक शासन के आन्तों में ऐसी बात नहीं हो . 
सकता, च॒हाँ केवल्न केन्द्रीय सरकार के बनाये हुये क़ानून भाने जाते हैं । उदाहरण स्वरूप... 
एक अंग्रज इंगलेड सें केवल एक क़ानून सानता हे परन्तु अमरोका के संयुक्त-राब्य तथा 
स्विटजरलेंड में नागरिकों को दो प्रकार के क़ानून का पांसन करना पड़ता हे--पहला संघ- 
«शासन का क़ानून जो सब नागरिकों के लिये एक-सा लागू होता है, दूसरा प्रत्येक राज्य 
. या कन्दन का क़ानून जो प्रत्येक राज्य या केन्टन में भिन्न भिन्न हो सकता है। 

मे 8 आय संघात्मकता का अर्थ 
. एकात्मक और संघधात्मक शासनों की तुलना करने के पश्चात्‌ अब हम यह 
. जानने का अयल्न कर सकते हैं कि संघात्मक-शासन कहाँ तक दूसरे संगठनों से भिन्न है | 


हू 


पाँचवा अध्याय क्‍ ७. 


इसके बिना हम संघराज्य का असली अथ नहीं समझ सकते | पहले हम संघात्मकता- 
के अथ से आरम्भ करेंगे। 


संघात्मकता (7७१०7७)४877) * का तात्पय है एकत्र होने का भाव अर्थात्‌ संधि 
या समझोता । आधुनिक संघराज्य की यह विशेषता है कि दो या दों से अधिक स्वतंत्र 


* राज्य एक नया राज्य स्थापित करने के लिये समझौता करते हैं ।* परन्तु विभिन्न राज्यों 


के सभी आपसी सममोतों और संधियों से नया राज्य नहीं बनता। इसीलिये लीकॉक 
महोदय ने कहा है क्रि विशद्‌ अथ में संघ के माने दो या दो से अधिक स्वंतंत्र राज्यों का 
किसी भी प्रकार का मेल है....जब हम अलग-अलग राज्यों को आपस में जोड़ने वाले 
मेलों पर बिचार करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वे क्रमानुसार बढ़ने वाली निकटता 
को प्रकट करते हैं। इसलिये आरम्भ में हो एक नया राज्य बनाने वाली संघात्मकता और 


आज्ञानवश संघात्मक कहे जाने वाले मेल्ञ के दूसरे सभी रूपों के बीच के अन्तर को 
समझ लेना आवश्यक है । 


अन्तर्राष्ट्रीय मित्रता 


इस दृष्टिकोण से सर्वेश्रथम अन्तराष्ट्रीय मित्रता विचारणीय है। यह मेल का 
सबसे कमज़ोर रूप है। इसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्य किसी विशेष नीति का 


अनुसरण करने के लिये अथवा आक्रमणात्मक और रक्षात्मक मित्रता के लिये मिल 
सकते हैं किन्तु इससे कोई ऐसा संगठन नहीं बनता है जो इनमें से किसी को एक विशेष 


काय-क्रम को पालन करने के लिये बाध्य कर सके। यूरोपीय राज्यों के राष्ट्रीय और 
प्रजातंत्रात्मक आंदोलनों को दबाने के लिये सन्‌ १८१४५ में आर्ट्रिया, रूस ओर प्रशा 
के सम्राटों ने आपस में “पवित्र मित्रता! ( 80]7 2&]]9706 ) स्थापित को थी; 
सन्‌ १६०२ की ऐंगलो-जापानी मित्रता से इंगलेड और जापान ने सुदुर-पूबव-नीति के 
महत्वपूर्ण मामलों में सहयोग स्थापित किया गया था और इंगलेंड, फ्रान्स तथा रूस की 
मित्रता ( 709)6 7१7067४09 ) और जमेनी, आस्ट्रिया तथा इटली की मिन्नता 
(॥0१9]6 &]॥9705७ ) ने उन्‍तीसवीं शताब्दी के अन्त और बीसवीं शताब्दी के आरम्म _ 
में यूरोप को दो सशक्ल दलों में बाँट दिया था क्योंकि एक मित्र-इत् के राष्ट्रीय स्त्राथ दूसरे 


_ के राष्ट्रीय स्वार्थों के विरुद्ध पड़ते थे। लेकिन ये सब मिन्नतायें - केवल राष्ट्रीय स्वार्थों की 
"पस्िद्धि हो जाने के समय तक कायम रहीं । इसके बाद जेसा कि हमने अपने समय सें देखा 


है राज्यों ने इच्छानुसार एक पक्त का साथ छोड़ कर दूसरे का साथ अहण किया है। आज / 
जापान इंगलेड के विरुद्ध है, वही इटली जो सन्‌ १६१४-१४ के युद्ध में इंगलेड और ऋन्स 
के साथ था और सन्‌ १६३६-४५ के युद्ध के आरम्भ में जमनी का घनिष्ट मित्र था सन्‌ 


१६४४ में मुसोलनी के पतन के बाद द्वी संयुक्त राष्ट्रों के पक्ष में आ गया । इन उदाहरणों 


१, फेडरलिजु्म (724०:०॥89) लैटिन भाषा के फ़ोडस (70०१०७) 3शब्द से निकला है 
जिसका अर्थ संधि या समझौता है । 
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ध्द द शासन-यन्त्र 


से स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय मित्रतायें बहुत ही कमज़ोर होती हैं और साधारणतः उनकी 
नींव बालू की सी होती है । 


अन्तरोष्ट्रीय प्रबन्धात्मक संघ 

अन्तरोष्ट्रीय मित्रताओं के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्धात्मक संघ हैं जो अपना 
एक संगठन स्थापित करते हैं ( जो साधारणततः एक ब्यूरो या कमीशन होता है । ) वह 
अन्तरोष्ट्रीय समाज के सावजनिक हितों से सम्बन्धित मामलों की देखभाल करता है। 
साधारणतः ये संघ अन्तरोीष्ट्रीय कानफ्रेंसों अथवा सभाओं के द्वारा स्थापित किये जाते 
हैं और अन्तराष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक हितों की देखभाल करते हैं। १८७४ में 
स्थापित 'सावभोमिक-डाक-संघ' (एऐप्रांए००8७) ॥20809]) एए7०0) और १८८३ में 
स्थापित औद्योगिक-सम्पत्ति-रक्षा-संघ” ( [%० ए70०7 ॥070 ४06 970060क07 0 
[एतप&049] ॥?0700०%9 ) ऐसे संघो के अच्छे उदाहरण है। साधारणत: ये संघ 
सदस्य-राष्ट्रों के चन्दों से चलाये जाते हैं । 


वेयक्तिक संयोग 

इसके पश्चात्‌ बेयक्तिक संयोगों ( 7078008] [79078 ) और वास्तविक 
संयोगों ( १९०४) ए0790798 ) पर विचार करना है। मेरियट ने इन दोनों के बीच 
अन्तर नहीं दिखाया परन्तु ब्लंटशल्नी ऐसे लेखकों ने अन्तर दिखाने का प्रयत्न 
किया है। अत: यदि एक ही व्यक्ति दो अलग-अलग राज्यों का उत्तराधिकारी हो 
जाता है तो इन दो राज्यों के मेल को वेयक्तिक संयोग कहते हैं । केवल राजा अथवा 
सम्राट ही दोनों देशों को मिलाने का काय करता है नहीं तो दोनों राज्यों की अलग- 
अलग संस्थायें होती हैं। चाल्स पंचम ( १४२०-४६ ) जो वास्तव में स्पेन का सजा था 
मेक्जीमिलियन की मत्यु के पश्चात्‌ आस्ट्रिया का भी सम्राट हो गया था । इसी प्रकार इंग- 
लेंड और हनोवर का सन्‌ १७१४ से १८५३७ तक का संयोग केवल बैयक्तिक था क्योंकि 
इंगलैंड के हनोवरबंशीय राजे हनोवर के भी राजा होते थे। परन्तु विक्टोरिया के 
सिंहासनारूढू होते ही यह संयोग भंग हो गया क्योंकि हनोवर के उत्तराधिकार-नियम 
के अनुसार कोई स्त्री सिहःसन पर नहीं बैठ सकती थी। सब लेखकों ने ऐसे संयोग 


संयोग दो या दो से अधिक ख्तंत्र राज्यों को मिलाने का सबसे कमज़ोर साधन है तथा 
. मिश्रित राज्यों का सबसे ज्यादा कमज़ोर रूप है। 


न वास्तविक संयोग 
- इसके विरुद्ध अं संयोग में एकत्व की भावना अधिक रहती है । ब्लंटशली 
का कहना है कि इसमें केवल राजा ही एक नहीं होता है वरन्‌ सर्वोच्च सरकार भी एक होती 
है। यहाँ तक कि उसके अधिकार क्षेत्र में शासन और कानून भी रहते हैं। वाह्य मामलों 
में ये राज्य मिलकर एक ही भाँति कार्य करते हैं यद्यपि आन्तरेक् शाधत-प्रबन्त् के लिये 


का 0000 


को अपूण और अस्थायी कहा है। मेरियट ने तो यहाँ तक कह डाला है कि वैयक्तिक 


 पॉँचबॉ अध्याय... .... ६६ 
अंलग-अंज्ग कानून और संस्थायें रहती हैं। ऐसे संयोग का सबसे अच्छा उदाहरण 
आरिट्रया और हंगरी का दोहरा-एकतंत्र ( 099। )(07:970॥9 ) था। यह संयोग 
सन्‌ १८६७ में स्थापित हुआ था जो १६१६ तक रहा और १६१४-१८ के युद्ध के बाद भंग 
हो गया। नाबें और स्वीडन का भी संयोग ऐसा ही था । यह १८१४ में स्थापित हुआ था। 
इसके अनुसार स्वीडन का राजा नारे का भी राजा मान लिया गया था-लेकिन आन्तरिक 
शासन-प्रबन्ध के लिये उसकी अपनी संस्थायें थी। लेकिन यह संयोग १६०४ में भंग हो 
गया था क्योंकि नावे अपना अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहता था। द 


राज्यसंघ ओर संघराज्य 
( 007फ४४79980700४ «७7०० एए97097998%7"0॥07४ ) 
बेयक्तिक और वास्तविक संथोगों के बाद राज्यसंध आता है जिसको जमेन 

'पटाटेनबन्ड*! ( 80880०70०४७7० ) कहते हैं | ब्लंटशल्ी के शब्दों में “यह राज्यों का 
एक समूह है वास्तविक राज्य नहीं। क्योंकि इसमें कानून बवाने, उनको पालन कराने 
ओर उनको तोड़ने वालों को दंड देने वाले अंगों का अभाव रहंता है। यह स्थायी 
अन्तरोष्ट्रीय मित्रता और विधिवत्‌ निर्माखित राज्य के बीच का रूप है इसलिये अपूर्ण या 
अस्थायो है। इसके अन्तर्गत एक सीमा तक समान लोग आ सकते हैं किन्तु इसमें वास्तविक 
संयुक्त-राष्ट्र को स्थान नहीं है और सामूहिक जीवन और शक्ति का विकास बड़ी कठिनता 
से होता है| संघराज्य में जिसको जमेन ब“बन्डेस्टाट*” ( 8प070088॥986 ) कहते हैं 
एक नये राष्ट्र और एक नये राज्य की स्थापना रहती है। यह इकाइयों के समूह से 
भिन्न है। 'राष्ट्रों के मध्य में इसका एक पूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्व है; यह केवल विभिन्न 
राज्यों के बीच का संबन्ध नहीं है बवरन्‌ यह स्वयं एक राज्य है। राज्य-संघ और संध- 
राज्य में केवल्न एक समानता है। दोनों की स्थापना बिल्कुल स््रतंत्र राज्यों के सम्मिज्नन 
से होती है। परन्तु राज्यसंघ में ये राज्य व्यवहार रूप में अलग और स्वतंत्र रहते हैं 
ओर संंघराज्य में वे मिलकर एक राज्य और एक राष्ट्र का रूप धारण कर लेते हैं | अतः 
स्पष्ट है कि राज्यसंघ राज्यों का केवल एक समृह है ओर संचघराज्य एक वास्तविक 


: विभिन्न लेखकों ने इस प्रकार दिखाये हैं:-- 
( १) ल्ञीकाँक का कथन है कि “राज्यसंघ एक राज्य नहीं है। कुछ शर्तों के साथ 


छ विशेष उद्देश्यों के लिये निर्मित पूर्ण स्वतंत्र राज्यों का एक समूह हे । इनमें से प्रत्येक 
राज्य जब चाहे तब राज्यसंघ से क़ानूनन अलग हो सकता है। अतः राज्यसंघ स्थायी 


साकार ४2 तक. लव 3० पतकाममव्ममनकलःकोकामननन«५+»०मकभ»+कपआम : 4०० 


१--जर्मन भाषा में 'स्थाझ! ( 3:४०४४ ) का अ्रथ होता है राज्य | इसलिये इसके बहुबचन 
_स्टाटेन ( 5:४४८७7 ) का श्रर्थ हुआ कई राज्य | बन्ड ( 8970 ) का अर्थ है संघ | अतः स्टटेन- 
-बन्ड? का अर्थ हुआ 'राज्यसंघ' यानी राज्यों का संघ | । 

. २--अन्डेस्टांट ( छेपाव०४८४०८ ) में 'स्थाट! (5:89: ) राज्य के एकवचन के लिये 
प्रंथाग किया गया हे इसलिये इसका श्र॒र्थ राज्यों का संघ नहीं वरन्‌ संघरूपी राज्य या संघराज्य है | 


9७० शांसिनेन्यन्त्रं 


और अटूट नहीं हो सकता क्योंकि यदि ऐसा हो तो अंगीभूत राज्यों की राजसत्ता ही 
समाप्त हो जाय । संघराज्य एक पूर्ण राज्य है। इसके अधीन भाग संयोग स्थापित होने 
के पूर्व ( यद्यपि आवश्यक रूप से नहीं ) पूण स्वतंत्र राज्य रह सकते हैं परन्तु संघराज्य 
स्थापित होने के पश्चात वे स्वतन्न नहीं रह सकते । जहाँ तक अलग-अल्ञग राज्यों के 
शासनों को या केन्द्राय शासन की नोति का संबंध है ऐस। संयोग क्ानूनन अटूट दो 
जाता है* । जेसा कि बिल्सन महाशय कहते हैं संघराज्य में सम्मिलित होने वाले राज्यों 
को एक दूसरे से स्वतंत्र हाकर अन्तस्संबन्धो मामलों में काये करने के अधिकार का 
समपेण करना पड़ता है और इसके परिणाम-स्वरूप अन्तस्संबन्धी प्रश्नों के लिये एक 
राज्य में आत्मसात हो जातेहे । राज्य एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व म घुल्-मिले रहते हैँ, उनको 
अलग-अलग करने की बाहिरी सीमायें कोई नहीं होतों सब आन्वारक ही होती है ।? 

(२ ) संघराज्य में एक नया राजसत्ता का जन्म द्वोता हे परन्तु राज्यसंघ में 
ऐसा होना सम्भव नहीं क्योंकि वह स्वतंत्र राज्यों का केवल एक समूह द्वोता है। गानेर 
का कथन है कि 'जहाँ संघराज्य में एक राजसत्ता हाती है वहां राज्यसंघ में एक न होकर 


कई राजसत्तायें होती है, जितने राज्य इसमें सम्मिलित होते हैँ उतनी ही राजसत्तायें 


होती हैं। साधारणुत:ः प्रत्येक सद्स्यराज्य का एक अन्तराष्ट्रॉय व्यक्तित्व होता है, यह्द 
.. विदेशी राज्यों से सन्धि कर सकता है, यहाँ ५क कि दूसर सदस्यों सं प्रथक रह कर 
युद्ध भी कर सकता है । यदि उनमें स दो या दो से आंधक के बीच यद्ध छुड़ जाता है 
तो वह गृहयद्ध न होकर अन्तरोष्ट्रीय युद्ध होता है3 ।” यदि ऐसा युद्ध संघराज्य के 
अंगीभूत राज्यों के बीच छिंडता दे तो यह गृह-युद्ध होगा अन्तरोष्ट्राय युद्ध नहीं । 
संघराज्य के सदस्यों को राजसत्ता सीमित कर दा जाती है। लीकॉक का कहना है कि 
संघराज्य के स्थापित ढ्वाने के पग्चात्‌ सदस्य-राज्यां को सत्ता का बिल्कुल्न अन्त हो जात 
है। न यह सीमित हो जाती है ओर न बंट जाती है बरन्‌ पूंणे रूप से समाप्त हो 

3-].,०३४९००८८--४९एा७ा(५ 0 ए०॥४५०७, 9. 227: 

२--०/३]६००--४७ ३८४८०, 9. 545. द 

.. ३“ (अल्दाएपढा--?०0८९१) 3ट6७7८०९ ४0र्व 00ए76:घ7०॥६, 9- 2/4-75; 








४--सभी लेखकों का यह विचार नहीं है कि [संघराज्य में अंगीभूत राज्यों की सत्ता का _ 


पूर्ण अन्त हो जाता है । विल्सन का कहना है कि 'राजसत्ता की नई धारंणा का जन्म होता है। 
राजनीतिकशक्ति के कार्या का विभाजन हो जाता हे। कुछ विषयों के लिये संघ-सरकार को 
क़ानून बनाने का अधिकार होता हे और वे क्वानून देश के सर्वोच्च क़ानून होते हैं| दूसरे विषयों 
के संबंध में सदस्य-राज्य स्वतंत्र राज्यों की भाँति अपने अधिकारों को काम में लाते हैं| पहिली 


शक्ति पूर्ण स्वतंत्र होती हें क्योंकि यह सब के ऊपर होती हे और अपने अधिकारों को सीमा स्वयं 


निर्धारित करती है । दूसरी कक्षा की शक्तियाँ अपना पूर्ण प्रभुत्व क्रायम रखती हैं यद्यपि संकीर्ण क्षेत्र 


में | इनके अन्तगंत अधिकार अनियंत्रित होते हँशर स्वतः पूर्ण | संघ-सरकार के न ये दिये हुये 


.. देते हैँ और न यह इन्हें छीन सकती है । इनका प्रयोग इच्छानुसार किया जा सकता है। 
(दि र्ठेट, ६० ५४५ ) किन्तु यह विचार भी पूर्णतः ठीक नहीं है क्‍योंकि यह उन संघराज्यों के 
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जाती है। क्‍योंकि -राजसत्ता या तो होती है या होती ही नहीं । किन्तु नये राज्य में 
राजसत्ता केन्द्रीय सरकार के हाथ में नहीं होती किन्तु उस संगठन के हाथ में रहती है 
जिसे विधान-परिवर्तेन का अधिकार रहता है । यह राजशक्ति संघ को बिल्कुल तोड़ 


सकती है और प्रत्येक सद्र्य-राज्य को उसकी पुरानी स्वतंत्रता वापस कर सकती है। 


यह संबंध-विच्छेद कर लेने के समान नहीं है, परन्तु कानूनन संघ बिल्कुल भंग किया 
जा सकता है। दूसरी ओर राज्यसंध में प्रत्येक राज्य पूण॑ स्वतंत्र होंता है और जब 


चाहे संबंध-विच्छेद कर सकता है। 


(३) संघराज्य में एक नया सर्वप्रधान क्रानून बनता है परन्तु राज्यसंघ में प्रत्येक 
राज्य का क़ानून सर्वोच्च रहता है। विल्सन का कहना है कि संधराज्य में संघक्रानून और 


एक विशेष न्याय-विज्ञान होता हे जिनमें राष्ट्रीय सत्ता ओर संयुक्त राज्य का स्पष्टीकरण 


होता है। यह क़ानून सदस्य-राज्यों की सम्मति का परिणाम नहीं होता वरन्‌ यह समाज 
का स्पष्ट विचार होता है? । 


लीकाक के शब्दों में 'राज्यसंघ में संघात्मक क़ानून नहीं होता । राज्यक्षघ 


की केन्द्रीय शक्ति कोई ऐसा नियम बनाती है जो राज्यों के सभी नागरिकों पर ज्ञागू 


होता है । यह उन नागरिकों के लिये क्वानून का काम करता है क्योंकि राज्य उसको 
क़ानून मान लेते हें*। संघराज्य में व्यवस्थापक कानून बनाते है. परन्तु राज्यस्चघ में 


. अस्थेक राज्य के राजदूत नियम बनाते है। संघराज्य में प्रतिनिधियों का दोहरा प्रति- 
. निधित्व रहता है। सखव॑प्रथम, जनता का प्रतिनिधित्व भ्रथम व्यवस्थापिका सभा 
.. ([,0ल्‍७७7 पै००७७ ) में रहता है और दूसरे राज्यों का द्वितीय व्यवस्थापिका सभा 


( एक7०7 पछ00806 ) में । राज्य संघ में ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं रहता । उसमें प्रत्येक 


प्रतिनिधि अपने राज्य के किसी विशेष उद्देश्य के लिये आता है । 


(४) संघराज्य में एक नयी नागरिकता का जन्म होता है। इसलिये इसमें 


दोहरी नागांरकता रहती है । पहिली नागरिकता संघराज्य की ओर दूसरी प्रत्येक सद्स्य- 


राज्य को । ऐसा राज्यसंघ में नहीं होता; उसमें प्रत्येक राज्य के नागारक केवल अपने ही 
राज्य के नागरिक रहते है। इस प्रकार राज्यसंघ केबल एक राज्य समूह हं।ता है और 
इसमें कोई अन्तस्संबंधी कार्यकारिणी अथवा सबों के लिये एक हा सरकार नहीं हांती। 
संघराज्य में एक नये राज्य का जन्म्र होता है अतः इसमें सम्पूण क्षेत्र क लिय एक ही 


कार्यका।रणी या एक हा सरकार का निमोण हाता हू । इस प्रकार विभिन्न राज्यों क 
भी लोग मिल्नकर एक संगठन स्थापपत करते हूं ओर इसख एक नये राष्ट्र का जन्म होता 
लिये नहीं लागू हो सकता जहाँ अवशेष अधिकार सदस्य राज्यों के हाथों में होते हें। प्रो० स्ट्रांग 


का विचार स्वेश्रेष्न जान पड़ता है कि आन्तरिक विषयों म॑ संघराज्य को राजसत्ता विभाजित 


( देखिये 'माडन कान्स्टीव्य शन्स” पए० ७६ ) | 
१-- भ३0४--४० $६8६०, 9. 545. 


२--].०४०००८--छ ४०९०६ ्॑ एगस्‍प०, 9. 228. 





५ ०बे्‌ शंसिनन्यन्त्र 
है । इसका यह अर्थ है कि संघराज्य का अस्तित्व दो शर्तों पर क्वायम है। वे हैं एक 


राष्ट्र होने की भावना और साथ रहने की आकांक्षा यदि पूर्ण रूप से घुलमिल जाने 
की नहीं" | 


सारांश 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 
(१) संघराज्य एक नया राज्य होता है और राज्यसंघ राज्यों का केवल 
. एक गुट्ट । 
(२) संघराज्य एक नयी राजसत्ता का निर्मोण करता है ओर राज्यसंघ 
में उतनी राजसत्तायें रहती हैं जितने राज्य उसमें सम्मिलित रहते हैं। 


(३ ) संघराज्य में सद्स्य-राज्यों के क्रानून के अतिरिक्त एक संघ-क्रानून रहता 
है अथोत्‌ संघराज्य के क़ानून के दो पहलू रहते हैं परन्तु राज्यसंघ में प्रत्येक राज्य 
का अपना क्रानन होता हे। 

(४) संघराज्य दोहरी नागरिकता को जन्म देता है परन्तु राज्यसंघ में प्रत्येक 
 शज्य की अपनी अलग नागरिकता होती है। 


१--डाइसी पहला ल्ेखक हे जिसने स्पष्ट रूप से निम्नलिखित शर्तों को आवश्यक 
समझा है।--- 


.... सर्व प्रथम देशों का एक ऐसा समूह होना चाहिए जो स्थान, इतिहास, जाति इत्यादि 
की दृष्टि से एक दूसरे के इतने श्रत्यन्त निकट हों ( जैसे स्विट्ज़रलैंड के केन्टन, अमरीका के 
 उपनिवेश अथवा कनाडा के प्रान्त ) कि इनके निवासी एक ही राष्ट्रीय भावना का अन्नुभव करें | 
साधारणुतः यह देखा जाता है कि वे भूमाग जो एक संघराज्य में है एक अवस्था में कभी गहरी 
मित्रता अथवा किसी एक ही राजा के अधीन होने के कारण आपस में बंधे थे | दूसरी शर्त जो 
-संघ्राज्य स्थपित करने के लिये अत्यधिक आवश्यक है वह उन देशों के निवासियों की एक विशेष 
भावना है जो संघ स्थापित करना चाहते हैं। उनमें मेल स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए. 
बिल्कुल एक हो जाने की नहीं ।....प्रस्तावित राज्यों के लोगों में बहुत से उद्देश्यों के लिये एक 
राष्ट्र बनाने के लिये आकांक्षा होनी चाहिए परन्तु अपने राज्यों अथवा केन्टनों के व्यक्तिगत 
अस्तित्व को समर्पण करने की मावना नहीं होनी चाहिये । संघराज्य स्थापित करने 
की भावना क़रीब-क्ररीब एक से राज्यों के नागरिकों की -एक इच्छा है | इसके दो पहलू 
हैँ जो एक सीमा तक एक दूसरे के प्रतिकूल हैं । पहला पहलूँहै राष्ट्रीय एकता की इच्छा 
.. और दूसरा प्रत्येक राज्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्रायम रखने का निश्चय ।--पूर्ण अ्रध्ययन 
. के लिंये (ला ऑफ़ दि कान्स्टीव्यूशन' पृ० १३७-१ ३६ पढ़िये। 

इन्हीं क़ैदों के कारण डाइसी ने संघराज्य को 'राष्ट्रीय एकता और सत्ता तथा राज्यों के 
अधिकारों के बीच सामझ्जस्य स्थापित करने का राजनीतिक साधन कहा है | 
प्रो० स्ट्रांग कृत माँडर्न कान्स्टीव्य शन्स पृ० १६६-२०० भी देखिये। 


पाँचवाँ अध्याय... ..... १०३ 


(५) संघराज्य एक नये राष्ट्र को जन्म देता है परन्तु राज्यसंघ एक सामूहिक 
जीवन तथा सत्ता से युक्त राष्ट्र का नहीं निमोण करता । पा 

(६ ) संघराज्य में सद्स्य-राज्य सरलता से अलग नहीं हो सकते परन्तु राज्य- 
संघ में संबंध-विच्छेद में कोई रुकावट नहीं होती |... क्‍ 
क्‍ (७ ) संघराज्य में सद्स्य-राज्यों के मध्य युद्ध, गृहयुद्ध कहलाता है जेसा कि 
सन्‌ १८१२ में अमरीका के संयुक्तराज्य के उत्तरी ओर दक्षिणी राज्यों के बीच हुआ 
था, परन्तु राज्यसंघ के राज्यों के बीच का युद्ध अन्तरीष्ट्रीय युद्ध कहलाता है । 

(८) संधराज्य में वास्तविक व्यवस्थापिका सभा क़ानून बनाती है परन्तु राज्य- 


५. 


संघ के राज्यों के मार्गे 


छः 


दर्शन के लिये साधारणतः: उन राज्यों के सम्मेलन में नियम और 
उपनियम बनते हैं । अर्थात्‌ पहले में क़ानून बनाने का कार्य, व्यवस्थापकों का है ओर. 
दूसरे में सभी राज्यों के पथप्रदर्शन के लिये नियम बनाना उन राज्यों के अतिनिधि 
राजदूतों का काय है । 


राज्यसंघ और संघराज्य के पीछे शक्ति 

परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि साधारणुतः राज्यसंघ संघराज्य के 
पहिले आता है क्‍योंकि पहिला कमज़ोर अथवा ढीला सम्पर्क है। इसकी स्थापना किसी 
विशेष आवश्यकता या अवसर जैसे आत्मरक्षा की समस्या के संबंध में की जाती है | परन्तु 
जब राज्यसंघ के सदस्यों से सम्बन्ध रखने वाला प्रश्न खतम हो जाता है तो यह किसी 
समय टूट सकता है। परन्तु संघराज्य में, जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, मेल के पीछे 
कुछ स्थायी स्वार्थ होने चाहिए। ऐसा एक स्थायी राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक स्वा्थे 
एक राष्ट्रीयता की भावना को जन्म देता हे । 
राज्यसंघ के उदाहरण 

प्रत्येक काल के इतिहास से राज्यसंघ के सैकड़ों उदाहरण एकत्र किये जा सकते 
हैं । उनमें से कुछ निम्न लिखित है:-- 

(१) यूनान में बहुत से राज्यसंघ थे। उनमें से 'डेलोंस राज्य संघ ( 007- 
70007'8०५ 0० 42008 ) ओर “एचीन राज्यसंघ” ( &०७)॥४०॥ ,0980७० ) बहुत 
प्रसिद्ध थे । लेखकों ने तो यहाँ तक कह डाला है कि दूसरा राज्य संघ की अपेक्षा संघ- 
राज्य के अधिक निकट था। इसका कारण यह था कि इसकी परिषद्‌ (&880770]9 ) 
ने सम्मिलित व्यवस्थापिका का और इसके अध्यक्ष अथवा प्रधानाधिकारी 

(07४ 8९8807806 ) ने कार्यकारिणी का रूप ग्रहण कर लिया था; यहां 
तक कि एक सम्मिलित न्‍्यायाज्य की भी स्थापना हो गई थी । इसके साथ- साथ 
प्रत्येक सदस्य-राज्य का अपना अलग शासन-यंत्र था। फ्रीमेन महोदय तो इसको 
'एचीन राष्ट्र' कहते है। हु 
... (२) मध्य युग में सत्तर नगरों का पेनिश-राज्यसंघ (००४४0 (007- 
(9१67&४00) ओो( हेववोदिक राहाघ व, (0.379$8960 ॥,9820७७6) थे। “पवित्र 





१०४ शासन-यन्त्र 


रोमन साम्राज्य (70!ए 7१07797 +#7]76) भी सदस्य-राज्यों का एक ढीला राज्य- 
संघ था | सन्‌ १२६१ में स्विटज़रलेंड में भी तीन केन्टनों--यूरी (077), स्विज (807 2) 
. और युन्टरवाल्न्डन ([7767फ40०7)--ने सामूहिक रक्षा के लिये एक राज्यसंघ 
स्थापित किया था | कालान्तर में इसमें दूसरे केन्टन भी शामिल हो गये जिसके परिणम- 
स्वरूप स्विटजरलेंड एक विस्तृत राज्यसंघ हो गया 


(३ ) आधुनिक काल के राज्यसंघ का पहला नमूना हमें नोदरलेंड में मिला है । 
सन्‌ १४७० में पाँच सूबों ने स्पेन के विदेशी प्रश्ुत्व के विरुद्ध एक शाश्वत मेल” की 
स्थापना की थी । किन्तु श्रेष्ठ आधुनिक उदाहरण जम॑न राज्यसंघ ( १८१५-१८६७ ) और 
अमरीका का राज्यसंघ ( १७८१-१७८६ ) हैं। जमेन राज्यसंघ की स्थापना वाह्य और 
आन्तरिक सुरक्षा के लिये हुई थी। इसका कार्य-संचालन आरस्ट्रिया की अध्यक्षता में 
एक. “डाइट” ( 700क्‍+--सभा ) के द्वारा होता था। सदस्य-राज्य सन्धि तो कर सकते 
थे किन्तु युद्ध की घोषणा नहीं कर सकते थे। यह काय डाइट के सुपुदे था। अमरीका 
के राज्यसंघ की स्थापना भी सामूहिक आत्मरक्षा के लिये हुईं थी परन्तु अत्येक सद्स्य- 
राज्य की अपनी राजसत्ता थी ओर वह पूर्ण स्वतन्त्रथा। इन आधुनिक राज्यसंघों में 
से डच राज्यसंघ, जैसे ही स्पेन का डर दूर हो गया, टूट गया परन्तु स्विटजरलेंड, जमनी 


अमरीका के राज्यसंघ, संघराज्य हो गये। इनमें से रसिविटज़रलेंड ओर अमरीका का 


संयुक्तराज्य अब भी हैं परन्तु जमेंन संघराज्य, जो बढ़कर जमेन साम्राज्य का संघराज्य 
हो गया था और सन १६१८ तक रहा, सन्‌ १६१६ में लोकतंत्रात्मक जागरण के होते 
हुये भी नात्सीवाद के अन्दर खत्म हो गया। स्विटज्वरलंड और अमरीका के संयुक्त- 
राज्य के साथ-साथ दूसरे देशों जैसे आस्ट्रेलिया और कनाडा में भी संघराज्य की 
स्थापना हुईं। सन्‌ १६३४५ के क़ानून के अनुसार हमारा भी देश संघराज्य की ओर 
अग्रसर होगा । 


अंग्रेज़ी साम्राज्य 


इसके अतिरिक्त सन्‌ १८८० से अंग्रेजी साम्राज्य को एक 'राजकीय संघराज्य? 
- ( [77079] 9#60678४07 ) में परिवर्तित कर देने की बातचीत आरम्भ हुई थी। 
यहाँ तक कि सम्मेलनों में तथा एकान्त में इसकी योजनाएं भी बनाई गई थीं ओर उन पर 
वादविवाद भी हुआ था। परन्तु डोमीनियनों के प्रथक-पृथक राष्ट्रों में विकसित होने से तथा 
'राजकीय-सहयोग' ( 7700779] (20-09079007 ) के विचार का जन्म होने से विशेष 
कर १६१७ के बाद से संघराज्य की योजना को एक गहरा धक्का पहुँचा । इसके परिणाम 
. स्वरूप १६२६ के राजकीय सम्मेलन! ( [7706779) (207/079706 ) में इसको दफन 
. होना पड़ा । फिर भी यदि साम्राज्य को संघराज्य का रूप देने का प्रयत्न भी किया जाता तो 
. सफलता न मिलती क्योंकि साम्राज्य इतना विस्तृत है कि संघराज्य की आवश्यकताएं 
न पूरी होतीं। ये आवश्यकतायें त्रिटिश साम्राज्य में कहाँ तक पूरी होती हैं संक्षेप में 
.... युद्ाँ हम देख सकते हें क्‍ 


५ जज हल, मर कर कह. लक] 
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संघराज्य की सफलता की आवश्यकतायें 


(१) संघराज्य में सम्मिलित होते बाले क्षेत्रों में भोगोलिक सम्पर्क 
आवश्यक है। परन्तु ब्रिटिश साम्राज्य में, त्रिटिश दीप समूह, मिस्र, भारतबर्ष, कनाडा, 
आर लिया, न्यूज़ीलेंड, दक्षिणी अफ्रोका और दूसरे अधिकृत प्रदेशों को दसरे देशों और 
समुद्रों ने एक दूसरे से बहुत दूर कर रक्खा था । 

(२) संघराज्य के लिये एक ही रक्त, विश्वास, भाषा ओर संस्कृति वाली जाति 
. आवश्यक हैं। इसके स्वार्थ तथा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समुदाय भी 
एक होने चाहिए । परन्तु ब्रिटिश साम्राज्य* में इनका अभाव है। जहाँ तक रक्त, भाषा 
घर्स अथवा संस्कृति का सम्बन्ध हे डोमिनियन यूरोपीय कुल के कहे जा सकते थे ( यदि 
इंगलिश-कुल का संकीण अथ में न प्रयोग किया जाय ) परन्तु भारतवर्ष और मिश्र 

समें नहीं आ सकते थे। इसी प्रकार दूसरे पहलुओं से भी सामूहिक भावना और 
जीवन को स्थान नहीं मिल सक। क्योंकि संस्कृतियाँ, हित तथा समुदाय प्रत्येक देश में 
तथा प्रत्येक राष्ट्र में भिन्‍न-भिन्‍न थे । 


( ३ ) संघराज्य स्थापित करने वाले प्रदेशों में एऋत्व की भावना होनी चाहिये । 

साश्राज्य में इसका भी अभाव था। यहाँ तक कि ब्रिटिश डोमिनियन भी बड़े परिश्रभत 

स प्राप्त अपनी स्वतंत्रता के सामने संघराज्य में सम्मिलित होने से हिच>चाते थे | 

वास्तव में यदि कोइ भावना थो भी तो वह थी अपने विकास को राष्ट्रीय भावना 

साम्राज्य को एक करने की भावना तो थी ही नहीं | अतः भारतवर्ष ओर मिस्र को भी 
एसी कृत्रिम एकता के लिये दबाया नहीं जा सका | 


( ४ ) संघराज्य स्थापित करने के समय इसमें सम्मिलित होते बाले पक्षों ऊ 
मध्य काइ असाधारण असमानता नहीं होनो चाहिए। अथोतञ गांभूत प्ररेशों में 
एक सीमा तक समानता: होनी चाहिए। इसका भी ब्रिटिश साम्राज्य में अभाव था। 


 १--संघ में सम्मिलित होने वाले देशों में प्राकृतिक सम्पर्क अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि 
संब-शासन को सफलता की पहिली शर्ते है! (डाइसी-लॉ ऑफ़ दिकान्स्टस्य शन ) पर्तु 
आधुनिक समय में जल तथा वायु के द्वारा यातायात के साधनों की बृद्धि तथा रेडिश्रो के. 
शविष्कार से इस तक का ज्ञोर कम हो गया है | | 
क्‍ २--“साम्राज्य मे ऐसे देश सम्मिलित हैं जो भौगोलिक दृष्टि से एक नहीं हैं। इनकी 
जलवायु, भूमि, निवासी तथा धर्म भिन्न-मिन्न हैं | उन समुदायों में भी, जिन्होंने स्वराज प्राप्त 
कर लिया है, अकेले जाति और भाषा की बिना पर संयुक्त करने की शक्ति का अभाव है। 
“-एसक्रिथ । 

 --सँधराज के शासन की सफलता के लिये सम्पत्ति, जनसंख्या, ऐतिहासिक स्थान को यदि _ 

पूर्ण समानता नहीं तो निकटतम समानता अंगीभूत प्रदेशों के लिये आवश्यक ही है। कारण 
इंसका स्पष्ट है । संघराज्य के पीछे यह सिद्धान्त है कि प्रत्येक राज्य को निकटतस समान राजनीतिक 
अधिकार प्राप्त होने चाहिये जिससे वह अपनी सीमित स्वतंत्रता को कायम रख सके क्‍योंकि सँघ- 
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क्योंकि क्षेत्रक्त और जनसंख्या की दृष्टि से भारतवर्ष और मिस्र का स्थान अधिक 
ऊँचा" रहता और अंग्रेज़ी भाषा-भाषी डोमिनियनों का भी इतने छोटे ग्रेट ब्रिदेन और 
आयरलेंड की अपेक्षा अधिक जोर रहता है । 

(४ ) भागीदार राज्यों में से किसी को इतना शक्तिशाली न हीना चाहिए कि 
वह केवल अकेले ही विदेशी आक्रमणों को रोक सके ओर अपनी स्वतंत्रता कायम रख सके? | 
यद्याप ब्रिटिश साम्राज्य में न कोइ डोमीनियतव न भारतवर्ष ओर न मिस्र ही किसी शक्ति- 
शाज्षी शत्र के सामने ठहर . सकता था परन्तु पहिले कही गई आवश्यकताओं के अभाव 
से संघराज्य नहीं स्थापित हो सका । आस्ट्रेलिया के राज्यों ने इसीलिये संघराध्य स्थापित 
कया था क्रि वे प्रशान्त द्वीपसमूह में जसमनी की शक्ति के सामते नहीं ठहर सकते थे । 

(६ ) संघराज्य की स्थापना के लिये सदस्य राज्यों के निवासियों में एक उच्च- 
कोटि के राजनीतिक मस्तिष्क का होता आवश्यक है क्योंकि उन्हें अपने-अपने राज्यों 
के अन्तर्गत तथा नवनिमित राज्य ( संघराज्य ) के अन्तगत अपने अधिकारों ओर 
कतंव्यों को जानना चाहिये। ब्रिटिश साम्राज्य में इसका भी अभाव था। अंग्रेजी भाषा- 
भाषी डोमिनियनों को स्वायत्त-शासन की कुंछ शिक्षा मिली भी थी परन्तु भारतवर्ष ओर 

मिस्र को यह भी सुविधा नहीं प्राप्त थी । 
द अत: अब स्पष्ट हे कि ब्रिटिश खाम्राज्य कभी भी संघराण्य नहीं दो सकता 


था। अधिक से अधिक यह एक ही राजा के नीचे एक शिथिल राज्य संघ था | यही दशा 
अब भी है | 


राष्ट्रसंघ 
ब्रोटश साम्राज्य के पश्चात्‌ राष्ट्रसंघ ( ,038 ४० ० ४७४४०78 ) पर विचार 
कर सकते है । इसकी स्थापना सन्‌ १६-७० में हुई था ; इसके कार्य-संचालन के लिये एक 
मति ( (०४००॥। ) और एक परिषद्‌ ( &58०779 ) थी। काल्लान्तर में , लगभग 
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राज्य के समझौते के अ्रनुसार उसकी रक्षा आवश्यक है। इसीलिये अ्रमरीका के संयुक्त राज्य 
के विधानानुसार प्रत्येक राज्य को दो से अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं है। चाह कोई 
राज्य इतना घना आबाद, विस्तृत तथा घनी हो जैसे न्ययाक अवथा इतना छोग हो जैसे रोड 
द्वीप जिसमें थोड़े ही नागरिक हैं। वेज्कट (898४०८) का कथन है कि 'सेनेट में छोटे और 
बड़े राज्य का समान अधिकार कुछ दृष्टिकोणों से बुरा हे फिर भी ऐसी व्यवस्था संघ भावना के 
अनुकूल है। यदि संघराज्य का एक राज्य जनसंख्या और घन में अधिक बढ़ जाय तो संघ- 
राज्य को दो भयों का सामना करना पड़ेगा | प्रभुत्वशाली सदस्य संघराज्य की समानता के 
विरुद्ध जाने वाली शक्ति का उपयोग कर सकता है। परन्तु दूसरी ओर यदि वूसरे राज्यों को 
विधानानुसार प्रभुत्वशाली सदस्य के बराबर अधिकार या राजनीतिक शक्ति ग्राप्त हें तो वे मिल 
कर कर या दूसरे ढंगों के द्वारा शक्तिशाली राज्य के भार को अनुचित रूप से बढ़ा सकते हैं । 
'डाइसी-लॉ आफ़ दि कान्स्टीव्य शन |... 


.... £-इस दलील के लिये वरसफोल्ड | एए०75700 ) की. पुस्तक “दि इम्पायर शआ्रान दि 
. ऐनविल' देखिये | 
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संसार के ४६ राष्ट्र इसके सदस्य हो गये थे । इस प्रकार इसमें उन सभी आवश्यकताश्रों 

की कमी थी जिनका वर्णन हम ऊपर कर आये हैं। अतः यह एक राज्यसंध से अधिक 

कुछ नहीं था क्योंकि कोई भी राज्य किसी भी समय इससे सम्बन्ध-विच्छेद क 

सकता था । सन्‌ १६३० और १६३१६ के अन्दर जमनी, इटली, जापान इत्यादि बहुत से 
ज्य इससे अलग हो गये थे । 


आधुनिक प्रवृत्ति 
हमारे समय में सन्‌ १६३६-४४ के युद्ध के आरम्भ में ही जमेनी ने पश्चिम में 
डेनमार्क, नावें, हालेंड, बेल्मियम और फ्रांस को तथा दक्षिण-पर्व में पोलेंड और 
बाल्कन राज्यों को पददलित कर दिया था। इसी नाश और अधिकार-काल में जब 
फ्रांस की बारी आई तो इंगलेंड ने जन १६४० में फ्रांस और इंगलेड के संघराज्य का 
प्रस्ताव रक्‍्खा । संघराज्य के इतिहास में यह एक नयी घटना थी । क्योंकि भिन्न-भिन्न 
संस्कृति तथा परम्परा वाले राज्यों ने कभी एक संघ नहीं स्थापित क्रिया । उस समय 
से क्ेकर स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्यों के संघराज्य के लिये बहुत सी योजनाये रखी जा 
चुकी हैं। | 

इस प्रकार सबसे पहिले यूरोप में प्रादेशिक संघराज्यों के लिये सुझाव॑ पेश 
किये गये हैं जैसे 'पश्चिमीय यूरोप संघराज्य' बाल्कन-संघराज्य" इत्यादि । 
घछका एक कारण है। अब यह समझा जाने लगा है कि छोटे-छोटे राष्ट्र अकेले जीवित 
. नहीं रह सकते । उनको सदेव अपने शक्तिशाली तथा महत्वहांक्षी पड़ोसी राष्ट्री से खतरा 
रहता है | ऐसी दशा में यदि थे एक बड़े संघराज्य के सदस्य बन जाते हैँ तो उनकी 
रक्षा भो हा सकेगी और प्रतिष्ठा भी बढ़ जायगाी | प्रो० डब्लु० आर० जेनिंग्स ने अपनी 
पुस्तक (ए फ़ेडरेशन फ़ार बेस्टने यूराप! में जमेना, बेल्जियम, हालेंड, डेनमाक, नावें, 
स्वीडेन, फिनलड, आयर, भ्ेट ब्रिदेन, आइसलेड, फ्रांस, लक्ञषमबर्ग ओर स्विटज़रलेड के 

लिये एक संघराज्य की शिफ्रारिश की है । 
दूसरे, मि० आर० डब्छु० जी० मेके ने अपनी पुस्तक 'पौस एम्स एन्ड दि न्यु 
ऑडर”में एक यूरोपीय संघराज्य' की योजना छुझाई है ( यद्यपि इसमें रूस सम्मि- 
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१---जाल्टिकीय भूमध्यसागरीय ऐसे राज्यों के लिये भी संघयोजना पेश की जो 
संकती है। जून सन्‌ १६४४० को सुना गया था कि मध्य अमरीका के ग्रजातंत्र राज्यों में स दो 
है... खूब बने आबाद राज्य खाटेमाला और सालव्हेंडोर एक देश हो गये हैं । 
द ग्वाटंमाला के लाक्िसन ((.8०४०785800) का कथन था कि खादमाला और साल्लव्हडोर 
के बीच की सीमा - का अन्त हा गया हे, सेनायें वायस कर ली गई हैँ और आवागमन 
के लिये स्वीकृति की आवश्यकता नहीं हैं, एक ही भाषा, धर्म और समस्याश्रों वाल हम लोग 
एक राष्ट्र ही गये हैँ !! उसने यह भा कहा था कि दोनों अध्यक्ष. (?7०७४४८०५८७) इस्तीफ़ां दे देंगे 
क्‍ और बाद म॑ निर्वाचन द्वारा “संयुक्त मध्य अमरीकी जनतंत्र के गवर्नरों! (907७४४०7$ ०.३० 
| . #€वे३८९१ (ला) 472००8० १९७७०॥०) की नियुक्ति होगी । इस योजना का संबंध 
हांडूरास, निकारेग्वा और कोस्टा रीसा को भी अन्त में संघ में सम्मिलित कर लेने के इरादे से था | 








है 38 शासन-यन्त्र 


. लित नहीं है) यहाँ तक कि उसने अपने “यूरोप के संयुक्तराज्य' के लिये शासन 
विधान का एक मससविदा भी तैयार कर दिया है। एशिया के बारे सें उसका विचार 
है कि जब तक एशियाई राज्यों में प्रजातंत्र की स्थापना नहीं होती तब तक यूरोपीय 
राज्यों के संघराज्य का आधार एशियाई राज्यों में सरलता से नहीं प्राप्त हो सकता | 
साच सन्‌ १६७१ ई० में चचित् ने भो एक अस्पष्ट सुझाव प्रस्तुत किया था कि एक 
यूरोपीय परिषद! और एक एशियाई परिषद्‌ होनी चाहिये। दिसस्बर सन्‌ १६४४ 
में सोवियट रूस के कालिनिन महोदय ने सुरक्षा का प्रादेशिक आधार सुमकाया था। 3सने 
संसार को चार भागों में बाॉँदा था--यूरोपीय, अमरीको, एशिया-प्रशान्तीय तथा अफ्रीकी । 
किन्तु ये सुकाव मित्रता के निकट अधिक थे, इनका स्वभाव संघात्मक नहीं था । 


तीसरे, एस० जी वेल्स ऐसे लेखकों ने एक “नवीन विश्व-व्यवस्था” पर विचार 
किया है । उसने अपनी पुस्तक दि ओपिस कान्सपिरेसो? में बहुत पहिले ही अटलांटिक 
जातियों के संघराज्य की सिफारिश की थी। उसका विचार था कि इससे विश्व-शांति 
संभव हो सकेगी। उसने अपने लेख पद ए० बी० सी० आफ़ वल्डे पीस” में सुकाया 


था कि विश्व-शांति का आरम्भ कम से कम दो अंग्रेजी भाषा-भाषो देशों से किया जा 


सकता है | द . 


चौथे, एक दुसरे आधुनिक लेखक सी० के० स्ट्रीट ने अपनी पुस्तक 'यूनियन नाउ 

में बिश्व-शांति के लिये प्रजञातंत्रों राज्यो के एका सघराज्य की शिक्रारिश की है । उसी के 
शब्दों में “अब मुक्ति का मागें प्रजातंत्र राज्यों का संघराज्य है जिसमें उत्तरी अठलांटिक के 
बहुत से प्रदेश सम्मिलित होते देख पड़ते हैं। इन राष्ट्रों के इस संघात्मक जनतंत्र का 
आधार ओर उद्देश्य सबंअमभिप्रेत सिद्धान्त व्यक्ति गत स्वतंत्रता होगी ।” वह संघराज्य 
को पसन्द करता है क्योंकि महान विश्व राज्य (फ0700 8079० 509॥6) कठोर 


शासन का रूप हगा जिससे व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता असंभव हो जावगी । राष्ट्र- 


संघ" के विरुद्ध भी वह संघराज्य का पक्ष ग्रहण करता है क्योंकि :-- 


क्‍ ( १) संघराज्य में मनुष्य या व्यक्ति इकाई है परन्तु राष्ट्रसंघ में राज्य इकाई है । 
. इस प्रकार संघराज्य जनता का शासन है और राष्ट्रसंघ सरकारों का शासन है ; 

(२ ) संघराज्य जनता द्वारा परिचालित शासन है परन्तु राष्ट्रसंघ सरकारों 
द्वारा संचालित व्यवस्था है। पहिले में जनता के प्रतिनिधि क्रानून बनात है परन्तु दुसरे 
में सरकारों के द्वारा भेजे हुये व्यक्ति उत्तकी ओर से बोंलते हैं; द 


. (३ ) संघराज्य जनता के हित के लिये होता है परन्तु राष्ट्रसंध सरकारों के लिय 
हैता है । पहिले में व्यक्ति के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है परन्तु 
दूसर मे प्रत्येक राज्य के अधिकारों ओर उसकी स्वतंत्रता को रक्षा की जाती है। 





._ १“ सी० के० स्ट्रीट--'बूनियन नाउ! प० २३-२४ | ऐसे ही विचारों के लिये डब्लु० बी० 
... करी की पुस्तक दि केस फ़ार फ़ेंडरल यूनियन” प्ृू० १९७-१३० देखिये | क्‍ 


पाँचवों अध्याय १०६ 


संक्षेप में संघराज्य प्रज्ञातंत्रात्मक है क्‍योंकि इसमें जनता अपने हित के लिये 

अपने ढंग से अपना शासन करेगी परन्तु राष्ट्रतंध अभ्नजातंत्रात्मक है क्‍योंकि इसमें 
रकारें अपने हित के लिये अपने ढंग की उयबस्या करेंगी | क्‍ 

अतणव प्रजातंत्र राज्यों का संघराज्य निम्नलिखित उद्देश्यों से प्रेरित है :--- 

( १) प्रजातंत्रात्मक विश्व सें उन ज्षेत्रों में एक संयुक्त शासन की स्थापना के लिये 
जहाँ राज्यों की म्व॒तंत्रता की अपेक्षा लोगों की स्वतंत्रता अधिक सुरक्षित रहे; 

(२ ) दूसरे क्षेत्रों में राष्ट्रीय शासनों को क्रायम रखने के लिये जहाँ लोगों की 
स्वतंत्रता सुरक्षित रहे और 

(३ ) एक ऐसे केन्द्रीय विश्व-शासन के निर्माण के लिये जो आगे चल कर 
सावंभोमिक विश्व-शासन का रूप धारण कर ले । 

स्ट्रीट महोदय के अनसार इस केन्द्रीय विश्व-शासन का आरम्भ उत्तरी अटलान्टिक 
के दूस या पन्द्रह प्रजातंत्र राज्यों के संघराज्य से हो सकता है। इसमें अमरीका का संयुक्त 
राज्य, इंगलेंड, कनाडा, आस्ट्रेलिया न्यूज़ीलेंड,द्क्षिणी अफ्रीका, आयरलेंड (अब आयर) 
फ्रान्स, वेल्जियम, हालड, स्विज़रलंड, डेनमाक, नारे, स्वीडेन ओर फ़िनलेंड होंगे। 
वह इसको निम्नलिखित कारणों से पसन्द करता है।-- 

(१) भौगोलिक दृष्टि से लगभग सभी देश एक ही समुद्र पर स्थित हैं अत: इनके 
बीच यातायात सरल हे | 

(२) सांस्कृतिक दृष्टि से एकदूसरे के निकट हैं और उनके भ्रमण, अध्ययन और 
मनोरंजन के स्थान ज्ञगभग एक ही हैं । 

(३ ) आर्थिक दृष्टि से ये देश एक-दूसरे के बाज़ार है, इनके आयात और नियौत 
ने इनको एक में बाँध दिया है । 

( ४ ) राजनीतिक दृष्टि से ये सब भ्रजातंत्र राज्य हैं और मनष्य की विभिन्न 
स्वतंत्रताओं--प्रेस, सम्मिलन, भाषण, धर्म इत्यादि--के समथक हे । 


( ४ ) ऐतिहासिक दृष्टि से सो वबष से अधिक वे आपस में नहीं लड़े । इस 
_ शांतिमय सम्पर्क के कारण वे ग्रतिह्वन्द्ता, हेष और दूसरी बहुत सी बुराइयों से जिनका 
जन्मदाता युद्ध है, सुक्त रहे हें 
इन कारणों को देने के पश्चात्‌ उसने अज़ातन्त्र राज्यों के संघराज्य के पॉच 
आधार बतल्ाये हे । 
(१) संघीय नागरिकता; ( २) संघीय रक्षा-सना, ( ३) संघीय करमुक्त 
आशथिक व्यवस्था, ( ४ ) संघीय मुद्रा ओर (४ ) संघीय डाक तथा यातायात-सावन- 


के | परन्तु डब्लु० बी० करी ने इनको निम्नलिखित नौ अधारों' में विस्तृत कर 
दिया है--- द 


१, डब्लु० बी० करी+*दि केस फ़ार फ़ेडरल यूनियन, अध्याय ६ 


5. शासनं-यंन्र 


(क ) सभी देशों के बत्तेमान पर राष्ट्र-विभाग समाप्त कर दिये जाने चाहिये 
ओऔर उनका कार्य विश्व-सत्ता के हाथ में चला जाना चाहिये | 


( ख ) सभी सशश्ल सेनाओं का एकीकरण होना चाहिये ओर स्वतंत्र राष्ट्रीय- 
हथियार बन्दी का अधिकार नहीं होना चाहिये । 


बाहिये । 


( घ ) काराबार में लगा हुआ अन्तराष्ट्रीय घन तथा बाहर लगा हुआ राष्ट्रीय 
घन विश्व-सत्ता के अधिकार में आरा जाना चाहिये । 


( छः ) उपनिवेशों के लिये एक नियंत्रक बोड की स्थापना होनी चाहिये और 
फ़िलहाल उनके निब्रासियों के हितों को रृष्टि में रखते हुये उनका शासन-प्रबन्ध अन्त- 
राष्ट्रीय कमीशनों के द्वारा होना चाहिये | परन्तु इसके साथ-साथ मानव-जाति के अन्य 
समुदायों के अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिये । 


( च ) सभी प्रकार के अन्तराष्ट्रीोय यातायात के साथनों का नियंत्रण विश्व-सत्ता 
के हाथ में सॉप दिया जाना चाहिये । 


(छ ) मुद्रा-नियंत्रण अन्तरोष्ट्रीय द्वोना चाहिये । क्‍ 
(ज ) मनष्यों के एक देश से जाकर दूसरे में बसने का प्रश्व भी विश्व-संघ के 


नियंत्रण में आना चाहिये | मनुष्य देश-सीमाओं के बाहर और भीतर गेंद की भाँति 
नहीं उल्लाले जाने चाहिये । 


(मे ) अन्त में विश्व-समाज को लोकमत के विकास के साधनों को सुरक्षित 
. करना चाहिये | 


क्‍ इन आधारों पर प्रज्ञातंत्रराज्यों का संघराज्य अराजकता के बिदुद्ध विश्वशान्ति 
के लिये केबल .एक संयुक्त-शासन ही नहीं हागा वरन्‌ यह प्रत्येक ग्रजातंत्रराज्य को अपने 
आन्तरिक शासन के विकास के लिये पूर्ण अवसर देगा, चाहे ये शासन अध्यक्षात्मक या 
मंत्रि-मण्डलात्मक सरकारों से युक्त जनतंत्र अथवा एकतन्त्र हों, चाहे इनकी आर्थिक 
व्यवस्था समाजवादी हो अथवा पजीवादी। इससे यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार 
संघ-शासन ने राष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता और सत्ता का सामझ्जस्य राज्यों के अधिकारों 
की रक्षा के साथ सम्भव कर दिया है उसी प्रकार विश्व-संघ अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
विश्व-सत्ता और एकता का सामझस्य राज्यों की आधिकार-रक्षा के साथ कर सकेगा । 
संक्षेप से विश्व-संच विश्व-व्यवस्था ओर राज्यों की स्वतंत्रता के बीच सामझ्जस्य 
स्थापित करेगा। इस विचार को स्पष्ट रूप से किन्तु संक्षेपत: भि० डब्लु० बी० करी ने इस प्रकार 
रक्‍्खा है--सम्पूण प्रजातंत्रात्मक विश्व के लिये श्वंघराज्य-प्रणाली ही उपयुक्त है । मानव- 
समाज को पहिले ही इसका ज्ञान हो गया था कि स्वतंत्रता और शान्ति की स्थापना के लिये 
यही एक मारग है। सम्पूर्ण मानव से जाति संबंध रखने वाले मामलों को अपने नियंत्रण 


( ग ) राज्यों के आर्थिक संबंध पर विश्व-समाज की सत्ता का नियंत्रण होना 


दा 


पाँचबॉ-अध्याय.... १११ 


में लेने से विश्व-संघ-शासन “महान विश्व-राज्य' के समान ही लाभदायक होगा। 


स्थानीय मामलों को उनके हाथों में छोड़ कर राष्ट्रीय शासनों को क्ायम रखने से अधिक 
से अधिक स्वतंत्रता रहेगी और स्थानीय अपनापन भी क़ायम रह सकेगा । प्रत्येक व्यक्ति 
को प्रजातंत्रात्मक अधिकार देकर उसको अपने राष्ट्रोय राज्य तथा संघ-क्षेत्र का नागरिक 


, बनाने से उसमें संघराज्य के प्रति रानभक्ति का विकास होगा | ऐसा होने से एक प्रथक 


राज्य और संघ-शासन के बीच संघर्ष असम्भव हो जायगा |. 


टम्बाटन ओक्स प्रस्ताव 
परन्तु नवोन विश्व-व्यत्रस्था की इन सब तजबीजों का आधार संघात्मकता 
थी | व्यबहारि# राजनोति में ऐसा प्रतीत होता ह कि विश्व-संघ को स्थापना अब 
भी एक स्वप्न है क्योंकि संयुक्तराष्ट्रीं के अक्टूबर १६४४ वाले 'डम्बाटंन ओक्स. 
प्रस्तावों में विश्व-संघराज्य का आदश नहीं स्त्रीकार किया गया था । यह्दीं तक कि प्रादेशिक 
संघराज्यों की व्यवहारिक महत्ता की भी उपेक्षा की गई थी। इनके स्थान में प्रादेशिकं 
सुलहों* की शिक्रारिंश की गद्दे थी। उन्होंने 'घुरक्षा-परिषद्‌” की व्यवस्था करके 


गुटबन्दी को मज़बूत किया था और अन्‍न्तरोष्ट्रीय संगठन का आधार पूण्णु-स्वतंत्र राज्य 
रक्खा था । फ 


क्या अन्तरोष्ट्रीय संघराज्य सफल हो सकते हैं 
तथापि विद्बत्ता के दृष्टिकोण से जोनिंग्स, मेके और स्ट्रीट की अन्तरोष्ट्रीय संघ- 


है राज्यों की तजवीज़ों का अपना मूल्य है। हमें अब यह देखना है कि ये तजबोज़ें कहाँ तक 


सफल संघराज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं जैसा कि हम ब्रिटिश साम्राज्य 
के संबन्ध, में देख चुके हैं 


सब प्रथम, पश्चिमी यूरोप के संघराज्य अथवा सम्पूर्ण यूरोप के संघराब्य में. 
( रुस को छोड़ कर ) हमको भोगोलिक. सम्पर्क मिल्षता है। परन्तु अटलांटिक भ्रजातंत्र- 
राज्यों के सम्बन्ध में बिखरे हुये प्रदेशों का प्रश्न सामने आयेगा। क्यों अमरीका के संयुक्त 
राज्य, आरस्ट्र लिया, दक्षिणी अफ्रीका को इंगलेंड, स्केन्डेनोविया, डेनमार्क इत्यादि के 
साथ संघराज्य में सम्मिलित करना पड़ेगा। परन्तु उनके अतिपादकों का कथन है कि 


आज के संखार में ऐसा प्रश्न व्यथे है। क्योंकि प्रथ्बी, समुद्र और बायु में यातायात के 


(3.8 कक | कलिलनलननन नरक पकलननना नए “की लिन 


१--डब्लु, बी, करी-दिकेस फ़ार फ़ेडरक्त यूनियन, ४० १३३ 


२-- प्रादेशिक सुलहों' को शान्ति-यन्त्र का एक अंग मानते हुये ( डम्बाटन श्रोक्स 
प्रस्ताओं में ) मार्च सन्‌ १६४५ में अरब राज्यों--सीरिया, ईराक्न, ट्रान्सजार्डन, सौदी अरब, 
लोबानीज़ जनतंत्र राज्ज मिख्त और येमान के गु८ की सुलह हुई थी। इस सुलह का आधार 
प्रत्येक राज्य की स्वतंत्रता और राजसत्ता है। इस प्रकार प्रादेशिक गुथवन्दी के सामने प्रदेशिक 
संबराज्य की उपेक्षा की गई दे । 


का: 


११३ शासनन्यन्त्र- 


साधनों के विकास और ठेलीग्राफ तथा रेडिओ के प्रसार ने संसार को इतना छोटा कर 
दिया है कि अमरीका निवासी प्रत्यज्ञ रूप से एक ही समय अआर्ट्र लिया, दक्षिणों 
अफ्रोका अथवा स्केन्डेनेविया के निवासियों से बातचीत कर सकता है। इसका अथो 
यह है कि संसार के बिखरे हुये मनुष्य एक दूसरे के निकट है और दूरी उनकी एकता में 
रुकावट नहीं है । 


दूसरे, जहाँ तक, संघराज्य की सफलता के लिये एक ही, रक्त, विश्वास, भाषा, 
संस्कृति हित इत्यादि वाली जाति का प्रश्न है स्ट्रीट ने पहले ही बताया है कि अटलांटिक 
प्रजातंत्रराज्यों की एक ही संस्कृति है तथ। उत्तका, एक ही राजनीतिक विश्वास है और 
आर्थिक ज्षेत्र में भी वे एक दूसरे के अधीन हैं। कठिनता केबल भाषा की की है क्योंकि 
लगभग आठ या नो भाषाओं की समस्‍या सुलकानी पड़ेगी। उब्लु० बी० करी का 
कहना है कि यह कठिनता अजेय नहीं है | क्योंकि स्विटज़रलंड में सब काम तीन 
भाषाओं में होता है ओर आलोचकों ने व्यथ हो में भाषा के प्रश्न पर इतना अधिक 
जोर दिया है । परन्तु बहुतों) की राय में यह वास्तविक कठिनाई है। क्योंकि किस प्रकार 
एक बढ़ी सभा में इतनी भाषाओं का प्रयोग किया जायगा तथा किस प्रकार इतना 
भाषाओं में कार्य की लिखा-पढ़ी होगी। इस प्रकार जब तक एक भाषा न होगी 
तब तक अन्‍्तरोष्ट्रीय संघराज्यों को भाषा को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा | 
सन्‌ १६४४५ का अरब-गुट को, यदि यह एक संघराज्य का रूप धारण कर ले, भाषा की 
कोई कठिनाई नहीं होगी । 


तीखरे, अटलांटिक प्रजातंत्रराज्यों के संघराज्य में एक बड़ी अंसमानता रहेगी । 

लिधीम ० लिकष | न कर | 
क्योंकि अमरीकी संयुक्त राज्य ओर इंगलेंड का जनसंख्या, शक्ति और धन की 
दृष्टि से बोल बाला रहेगा। हाँ, पश्चिमी यूरोप के संघराज्य में ऐसी असमानता 


नहीं रहेगी । 


चौथे, जहाँ तक एकता की भावना' का सम्बन्ध है वह अटलांटिक प्रज़ातंत्र राज्यों 
ओर पश्चिमी यूराप दाना के संघराज्यों मे रहगा क्या कि सत्र की सुरक्षा संधराज्य 
के पीछे रहेगी । 


अन्त में, अटलांटिक प्रजातंत्रराज्यों के संघराज्य में अथवा पश्चिमी यूरोप के संघ 
राज्य में सम्मिलित होने वाले राज्यों का ऊंचा 'राजनीतिक मस्तिष्क! पयोप्त विकसित 
है । इसलिये जब उनमें संघराज्य स्थापित करने की दृढ़ भावना है तो वे अपने राष्ट्रीय 
स्वार्थ ओर नवनिर्मित अन्तराष्ड्रोय संघराज्य के स्वार्थ के मध्य सामझर्य भी स्थिर 
कर सकेगे | क्‍ 


असल मन यनय कटी न न कननिति लिन तिनीग नली कखलन नी लननन नानक न नमन न पललन किन ला न ताज“ अनाथ. 


१-- ओ वी० के० एनं० मेनन का (दि मेकेनिज़्म आँव मल्टीलिंगुश्रल फ़ेडरेशन? नामक 


..._ लेख दि इन्डियन जनल आफ फॉलेय्किल साइंस! ( अ्रक्‍टूबर-दिससवर ) पह्ू० शर७-श्३२ 
. में देखिये। ई> 0 कक 2०० ््ि रे 
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इस प्रकार इस व्याख्या से स्पष्ट है कि अन्तरोष्ट्रीय संघराज्यों की स्थापना में 
दो वास्तविक कठिनाइयों ' का सामना करना पड़ेगा । पहिल्ली कठिनाई होगी भाषा संबंधी 


ओर दूसरी होगी असतमानता की । यदि यह मान भी लिया जाय कि बढ़े राज्य दबाव 
नहीं डालेंगे फिर भा उनका नेतृत्व और प्रभाव अधिक रहेगा ही । 


संघात्मक शासन के आवश्यक तत्व 


राज्यसंघों का प्रकृति, उनके ऐतिहासिक विवरण, उनके संघराज्य से अन्तर तथा 
अन्तराष्ट्रीय संबराज्यों के विभिन्न घुझावों की व्याख्या के पश्चात्‌ हूम अब संघराज्य 
की व्यवस्था के आवश्यक अंगों का द्ग्दशंन करगे :-- 


सबग्रथम, एक शासन-विधान आवश्यक है जो राज्य के अधिकारों को 
स्पष्ट करे | 


दूसरे, संघीय शासन और स्थानीय शासनों के मध्य अधिकार विभाजन 
अ्रावश्यक है । 

तीसरे, एक स्वतंत्र न्यायालय होना चाहिये जो संघीय शासन और अंगीभूत 
राज्यों के बोच के कंगढ़ों का निपटारा करे। 


१--चआास्तव में प्रादेशिक राज्यसंघों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में हम कोई सिद्धान्त 
नहीं बना सकते | हम पहले की देख चुके हैं कि अरब संघराज्य में कोई ऐसी कठिनाई नहीं होगी | 
. बाल्कन संघराज्य में धामिक तथा भाषा रुम्बन्धी मद्ान कठिनाइयाँ उपस्थित होंगी । यही नहीं 
आधिक और राजनीतिक स्वार्थों में भी संघर्ष होगा | बाल्टिक संधराज्य में केवल भाषा की ही 
कठिनाई नहीं होगी वरन्‌ आर्थिक और राजनीतिक आदशों में भी असमानता रहेगी। क्‍योंकि _ 
रूस की अपनी एक अलग व्यवस्था है । यदि सारे बाल्यिक राज्य समाजवादी भी हो जाय॑ जैसा 
. कि लटेविया ओर लिथूनिया ने स्वयं १६३६-४५ के युद्ध में घोषणा की थी तिस पर भी उन्हें 
सर्वदा रूस के दबाव का डर लगा रहेगा। फिर भी पूवी य बाल्टिक समाजवादी संघराज्य की 
स्थापना सम्मव है क्‍योंकि रूसी संघराज्य में सबसे बड़ी बात यह है ( जैसा कि हम आगे चलकर 
देखेंगे ) कि सदस्य-राज्य अपनी इच्छानुसार इससे सम्बन्ध-विच्छेद कर सकता है और अलग से 
सन्धियाँ भी कर सकता है। परन्तु भूमध्यसागरीय संघराज्य में बहुत बड़ी कठिनाइयाँ उपस्थित 
होंगी क्योंकि इसमें दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के देश सम्मिलित होंगे जिनकी संस्कृति 
आर सभ्यता भिन्न हैं; और यदि इन दो सम्यताओं के दो अलग-अ्रगल भी संधराज्य स्थापित 
किये जाये तो उत्तरी श्रफ्रीका के राज्य अरब संघराज्य में सम्मिलित हो जायगे परन्तु दक्षिणी 
यूरोप के राज्यों में भाषा तथा आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थों की कठिनाइयाँ सामने आयेंगी । 
विशेष अध्ययन के लिये डा० बी० एम» शर्मा के लेख “एसेन्शल्स आऑँव एव. 
फ्रेडरेशन' को दि इन्डिवन. जन आँव पॉलिटिकल साइन्स! ( जुलाई-सितम्र श६४१ ) 

में देखिये। द द आम आम 7 आओ 

हे 


श्श्ष्ः शासनन्यन्त्र 


मेरियट के पाँच सिद्धान्त 

परन्तु मेरियट ने उपरोक्त सिद्धान्तों की संख्या बढ़ा कर पाँच कर दी है। वे 
निम्नलिखित हैं-- 

(१ ) संघीय घिधान, राजनीतिक व्यवस्था के मंत्रणात्मक और सोचे-सममे 
हये काये का परिणाम होना चाहिये। इसका अथ यह है कि इसका विक्रास अज्ञात रूप 
से नहीं हो सकता | 

( २ ) इस प्रकार इससे यह परिणाम निकला कि इस मंत्रणात्मक और सोचे 
सममे हुये काय के परिणामों की एक प्रामाणिक पत्र में लिपिबद्ध कर लेना आवश्यक 
है। “संघीय विधान पूर्ण स्वतंत्र राज्यों के मध्य संधि के समान होता है और यह स्पष्ट 
है कि संधि की शर्तें लेखबद्ध होनी चाहिये। जब तक कि ल॑घराज्य के सद्स्य स्वयं न 
चाहें यह भो उचित नहीं है कि शर्ते बदल दी जाय॑ ॥? 

(३ ) इसका अथ यह हुआ कि संघीय विधान को आवश्यक रूप से अपरिवतन- 
शोील होना चाहिये। यद्यपि भिन्न-भिन्न विधानों में अपरिवर्तनशीलता की मात्रा भिन्‍न- 
भिन्‍न हो सकतो है । ह 

(४ ) इससे यह फल्ल निकलता है कि ग्रत्येक संघोय विधान में एक ऐसी न्याया- 
 त्मक शक्ति की आवश्यकता है जिसको क़ानूनी लेखपत्र अथवा विधानकी रक्षा करने 
. तथा इसकी शर्तों की व्याख्या करने का पूर्ण अधिकार हो । 

. (५४ ) अन्त में एक ओर संघीय शासन के बिमिन्‍न अंगों--काय कारिणं 
व्यवस्थापिका तथा न्यायकारिणी के मध्य और दूसरी ओर &ंघीय शासन और अंगो 
भूत राज्यों के शासनों के मध्य एक निश्चित अधिकार-वितरण होना चाहिये । 


(१ ) शासन-विधान की सवप्रधानता 


विधान को संघराज्य की ग्रथम आवश्यकता मानने का अर्थ है कि शासन के 
विभिन्‍न अंगों के मध्य तथा संघीय शासन और अंगीमूत राज्यों अथवा प्रान्तों के मध्य 
मतभेदों या कगड़ों के संबंध में विधान अधान निशोयक समझा जाना चाहिये। इसको 
विधान की सबप्रधानता? कहते हैं। जैसा कि पहिले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि 
संघराज्य को स्थापना सम्मिलित होने वाले राज्यों के मध्य एक सममोता या संधि है 
जिसमें व अपने संघ की लेखबद्ध शर्ते अंगीभूत कर लेते हैं। अतएवं संघविधान “वास्तव 
में संबराज्य और राज्य की सत्ताओं के अधिकारों और कतेव्यां का प्रामाणिक पत्र है । 
ये अधिकार और कतंठ्य उचित अनपात में रकखे जाने चाहिये!। किसी भी सत्ता के 
कतठय अथवा आंधकार विधान में दी हुईं तालिका के बाहर नहीं जाने चाहिये। इसका 
अथ यह है कि न संधीय शासन और न राज्य-शासन ही अनियंत्रित हैं; उनकी शक्ति 


निश्चत, सीसित, और आबृत है। अतएवं विरोध की अवस्था में शासन-विधान का 
निणुय माननीय है। : द 


' १--मेरियट--दि मेकेनिजषम श्रॉव्‌ मार्डर्न सढे2, जिल्द २, ४० ४०६-४१० | 


अल 
| 
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( २ ) अधिकार-विभा ने 
दूसरे, जेसा कि अभी कहा जा चुका है विधान राज्य के विभिन्‍न अधिकारों को 
निर्धारित करता है। यह अधिकार-विभाजन? नये समझौते का आधार है और विधान 
में इसका पूणरूप से निर्देश रहता है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि संघीय 


शासन और राज्य शासनों के मध्य यह अधिकार-विभाजन अकस्मात नहीं कर दिया 


जाता । अधिकार-बविभाजन के व्यापक सिद्धान्त होंते हैं और लीकॉक' के अनसार ये 
निम्नलिखित है 

(१ ) संघराज्य का मुख्य ऐतिहासिक उद्देश्य रक्षा रहा है। अतः केन्द्रीय अथवा 
संघीय .शासन के अधिकार में स्थलसेना नौसेना तथा वायुसेना का रहना अत्यन्त 


आवश्यक है। इसका यह अथ हुआ कि विदेशी नीति भी इसके नियंत्रण में रहनी 


चाहिये क्‍योंकि यह दूसरे राज्यों के सामने एक पूर्ण राज्य की भाँति खड़ा होगा 
न कि विभक्त रूप में। इसके अतिरिक्त संघराज्य के पास राजस्व के अपने साधन होने 
चाहिये क्‍योंकि अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध और शान्ति के लिये पर्योप्त और निश्चित आय की 
आवश्यकता होती है। संक्षेप में ये तीन काय--युद्ध तथा रक्षा, विदेशी नीति का नियंत्रण 
ओर कर लगाने का अधिकार अत्यन्त आवश्यक हैं। इनके बिना संघराज्प क़ायम 
नहीं रह सकता । 

( २) इसके पश्चात्‌ बे कार्य, आते हैं जिनके लिये क़ानून तथा निरीक्षण की 


एक रूपता आबश्यक है । :वे 'मुद्रा-तियंत्रण, लेखकों और आविष्कारों की स्वाधिकार- 


रक्षा-व्यवस्था तथा ड।क प्रबन्ध हैं! ... 
(३ ) इसके पश्चात्‌ वे काय आते हैं जिनके लिये प॒णे-एकरूपता की आवश्यकता 


हि 


नहीं होती परन्तु जो 'राष्ट्रीय उन्नति? में सहायक होते हैं। वे हैं. रेल, नहर, तार का. 


नियंत्रण, बेंक-प्रणाली का नियमन तथा अयात-नियात पर -कर लगाने की एक व्यवस्था | 


क्योंकि यदि सदस्य-राज्य आयात निर्यात पर कर लगाने का अधिकार अपने हाथों में 
रक्खेंगे तो एक सुदृढ़ राष्ट्रीय जीवन के विकास में बाधा पहुँचेगी । 

( ४ ) चौथी श्रेणी में वे विषय आते हैं जिनका प्रबन्ध संघीय शासन और प्रत्येक . 
राज्य के शासन में से किसी के हाथ में, परिस्थितियों और लोकमत को दृष्टि में रखते - 
हुये सापा जा सकता है। इसकी सूची में व्याह और तलाक़ व्यवस्था, सब जनिक शिक्षा 
का नियंत्रण इत्यादि आ सकते है । 

(४ ) अन्त में, वे विषय आते हैं जो स्थानीय महत्व के कारण अंगीभुत 
राज्यों क हाथों छोड़ दिये जाते हैं। वे सावेजनिक कार्य, सावजनिक दान, शराब- 
नियंत्रण इत्यादि है। 

क्‍ अधिकार-वितवरण की तीन प्रणालियों 

संसार के वर्तमान विधानों में अधिकार-वितरण को निम्नलिखित तीन प्रणालियों 
पाई जाती हैं :-- /' 

--लीकॉक--एलिमेंट्स आँव्‌ पॉलिटिक्स, प० २३१-२३ ३ 


११६ द शासन-यन्धत्र 


सर्वे प्रथम, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख रहता है कि लिखित अधिकार केन्द्रीय 
छाथवा संघीय-शासन के हाथ में रहेंगे श्लौर शेष राज्य अथवा प्रान्तीय शासनों के । यह 
'अविशिष्ट अधिकार! ( १९७४४00८०७87ए 7?0फ़९/ ) पारिभाषिक रूप में अधिकार 
संरक्षण! ( 9०5077० 07 ?0एछ097 ) कहा जाता है। 

दूसरे, राज्य अथवा. प्रान्तीय शासनों को दिये गये अधिकारों का पूर्ण रूप से 
उल्लेख रहता है। “अधिकार-संरक्षण' संघीय शासन ऊ्े लिये स्त्रीकृत किया जाता है। 

तीसरे, संघराज्य और राज्य-शासनों के अधिकारों का अलग-अलग पूण निरूपण 
रेहता है। उन विषयों का भी उल्लेख रहता है जो एक ही समय दोनों के अधिकार 
क्षेत्र) के अन्तर्गत होते है । 


उदाहरण 


अभरीका के संयुक्त-राज्य के विधान में संघीयशार्लन के अधिकारों का स्पष्ट 
उल्जेंख है। अवशिष्ट अधिकार सद्स्यन्राज्यों के हाथों में रहते हँ। इसी प्रकार 
आस्ट्रेलिया के विधान में ३६ विषय संघीय शासन को सोंप दिये गये है इसलिये शेष _ 
विषयों पर राज्यों का एकज्षत्र नियंत्रण है । सन्‌ १६३६ वाले सोवियट विधान में भी 
संघराज्य के अधिकारों का पूर्ण विवरण दिया है। परन्तु कनाडा की दूसरी ही बात 
है | वहाँ १६ विषय निश्चित रूप से अंगीभूत प्रान्तों के हाथों में सोंग दिये गये हैं और 
यहाँ तक कि २६ विषय डोसोनियन व्यत्रस्थापिकरा को भी दे दिये गये हैं ।परन्तु वहाँ के 


१--यद्पि संघराज्य के विधानानुसार संघीय शासन और सदस्य-राज्यों के शासनों के 
मध्य अधिकारों का वितरण रहता है और प्रत्येक शासन अपने अधिकारुद््चेत्र में स्वतंत्र रहता 
_ है फिर भी संघीय शासन को अ्रंगीभूत राज्यों के कुछ मामलों में हस्तक्षेप करने तथ्य उन पर 
नियंत्रण करने के कुछ सीमित अधिकार प्राप्त रहते हैं। उदाहरण स्वरूप अमरीका के संयुक्त 
राज्य के विधानानुसार (१) संघीय शासन को यह अधिकार है कि वह देखे कि सदस्य-राज्य 
केवल प्रजातंत्रात्मक शासन स्थापित करते हैं। (२) दूसरे, किसी सदस्य-राज्य में गड़बड़ी होने की. 
सम्भावना के समय या संघीय क़ानून और न्यायालयों के निर्णयों को मनवाने के लिये 
अथवा अन्तर्राज्य-ब्यापार में बाधा पहुँचने पर विधानानुसार 'संब-कार्यकारिणी अथवा अध्यक्ष 
को हस्तक्षेप करने का अधिकार रहता है | क्‍ 

स्विटज्रलेड के विधानानुसार भी केन्टन में आन्तरिक गड़बड़ी होने पर किसी केन्टन 
के ज्यादती करने पर अथवा केन्टन के लोकतंत्र प्रणाली छोड़ने पर संघीय शासन हस्तक्षेप कर 
सकता है | 
. इसके अतिरिक्त संयुक्त अधिकारुन्षेत्र में, जिसके अन्दर आने वाले विषयों के लिये 
स्थानीय शासन तथा संघीय शासन दोनों ही क्वानूज़ बना सकते हैं, यदि संघीय शासन और स्थानीय 
शासनों के बनाये हुये कानूनों में असामझ्जस्थ होता है तो संघीय क्वानून ही माना जाता है | 
0 स्विट्ज़्रलेंड तथा १६१६ के जमनी के वीनरी विधानानुसार कुछ विषयों से संबंधित संघीय 

.._ शासन के कुछ सिद्वान्त हैं जिनका पालन स्थानीय शासनों द्वारा अवश्य होना चाहिये । 


फ२ 


विधान में यह स्पष्ट रूप से वर्शित है कि वे विषय जो प्रान्तों के लिखित अधिकारों के 
अन्तगंत नहीं आते वे निश्चित रूप से डोमीनियन व्यवस्थापिका के अधिकार-्षेत्र के 
अन्तगत होंगे । इससे स्पष्ट है कि कनाडा के विधान में अधिकारों का बितरण अधिकार- 
वितरण की दूसरी और तीसरी ग्राणलियों द्वारा हुआ हे। भारतवर्ष में विशेषकर 
सन्‌ १६३५ क़ानून के अनुसार, अधिकार-वितरण की तीसरी प्रणाली अपनायी गई 
है । सन्‌ १६१६ के क़ानून के अनुसार केन्द्रीय ओर प्रान्तीय शासनों के मध्य अधिकार- 
विभाजन का प्रयत्न किया गया था; प्रान्त-संबंधी विषय प्रान्तीय शासनों को दे दिये 
गये थे और अखिल भारदठवर्षीय विषय केन्द्रीय शासन के हाथ में दे दिये गये थे। 
परन्तु संघराज्य को प्रारम्भ करने के लिये सन्‌ १६३५ के क़ानून के अनुसार सभी भ्रान्तों 
में प्रान्तीय स्वराज स्थापित होना था इसलिये दोनों के अधिकारों का निरूपण 
आवश्यक था| इस प्रकार ४६ विषय €्पष्ट रूप से संधीयशासन के सिपुदे कर दिये गये 
थे और ४३ विषय श्रान्तों के । ३६ विषय दोनों के अधिकार-क्षेत्र में थे | क्‍ 
.. परन्तु चूंकि प्रान्तीय शासनों तथा संघीयशासन में “विशेष उत्तरदायित्व! 
गवनेरों तथा गवनेर-जनरल के हाथों में धार दिये गये हैं अतः वास्तव में “अधिकार 


संरक्षण” केन्द्रीय शासन के हाथ में हे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह ब्रिटिश... 


पार्लिमेंट के हाथ में है। सन्‌ १६३७--३६ में प्रान्तीय स्वराज के काल में कांग्रेस सरकार 
व्यवसायों या पेशों पर आय-कर लगाना चाहती थी । इसके परिणाम-स्वरूप 
सन्‌ १६६५ के भारत-क्ानून सें संशोधन करना पड़ा और यह स्पष्ट कर दिया गया 
कि प्रान्तीय शासनों को ऐसे कर लगाने का अधिकार नहीं है। 


आधनिक प्रवृत्ति 


आधुनिक काल में, यहाँ तक कि अमरीका के संयुक्त राज्य तथा आर्ट्र लिया मे 
भी, केन्द्रीय अथवा संघीय शासन की शक्ति बढ़ाने की ओर प्रवृत्ति है। .इस काय का 
सम्पादन, विशेषकर अमरीका के संयुक्त राज्य में नहिताधिकार *? के सिद्धान्त ढ़! 
होता है और न्यायालयों ने विधान की इतनी उदारता से व्याख्या की है कि इसमें ऐसे 

विषय आ गये हैं जो इसके शाब्दिक अथ में कभी सोचे भो नहीं गये । दक्षिणी अफ्रका 
के संघ' में भी केन्द्रीय शासन की शक्ति बढ़ाने की ओर प्रवृत्ति हे। इससे विधान. 
संघात्मक रहने की अपेक्षा एकात्मक हो जायेगा। लीकॉक* के अनुसार इस प्रवृत्ति के 
निम्नलिखित कारण हैं :-- 

(१) पहला कारण “संगठनात्मक' है। जब संघराज्य के सदस्यों में एक बार 
सम्पर्क स्थापित हो जाता है तो उनके विकास की एक धारा हो जाती है और वे एक 
संयुक्त संगठन में बंधते चले जाते हैं। आरम्भिक दष्यों और प्रथकल्र समाप्त हो जाते हैं 
और राष्ट्रीय जीवन के विकास के साथ-साथ एक उदार दृष्टिकोण का जन्म होता है। 


न्‍अल्कोशना संकट य॑ननननमलतीनजनललनागक-के "नकल, रे ;#कतअल>अमम्>«म धन कामाककाआकल्‍कनअनक 





_ पेटरसन---अमेरिकन गवर्नमेन्ट, ध० १७४-१४७ ओर १२४-१ २८ 
२ --लीकॉक--एलिमेंद्स आँब्‌ पॉलिट्क्सि 





सी शासल-यनत 


संघराज्य के केन्द्रीय शासन को प्रत्येक नागरिक अपना समझता है और उसके हृदय 
में केवल अपने वर्ग या समुदाय की स्वार्थ-सिद्धि की इच्छा के स्थान में उदार देश-प्रेम 
जागरित होता है । 

(२) संघीय शासन के शक्ति-संब्रधन का दूसरा कारण आधुनिक जीवन की 
भौतिक परिस्थितियों में मिज्ञता है। आजकल माल इधर से उधर ले जाने के तेज्ञ साधन 
उपलब्ध हैं; टेलीम्ाफ़ का लाभ प्राप्त हैं तथा उत्पादन और व्यापार इतने ऊँचे पैमाने पर है 
कि विधान निर्माताओं को इनका ध्यान भी न रहा होगा। इनके परिणाम-स्वरूप ने 
अर्थिक रोकें जो किसी समय थीं खतम हो गई हैं। जो जातियाँ पहले आधथिक और 
सामाजिक जीवन में पूर्णरूप से अलग-अलग थीं अब उनका पूररूप से औद्योगिक 
एकीकरण हो गया है। प्रत्येक दूसरे के हित का ध्यान रखती है और बदले में लाभ भी 
प्राप्त करती है। जहाँ उद्योग और ठपाापार एक ही अर्थिक जीवन में घुल मिल गये हैं 
बहाँ उनके नियंत्रण को प्रान्तों में अलग-अलग कर देना बिल्कुल असम्भव है। इसलिये 
यह अद्यावश्यक हो जाता है कि संघीय शासन के अधिकार इस प्रकार स्पष्ट कर दिये 
जायेँ या उनकी इस प्रकार से व्याख्या को जा सके कि सदस्य-राज्यों की सीमा को 
पारकर राष्ट्रीय रूप घारण करने वाले आथिक जीवन को अपने क्षेत्र में कर सकें । इसी 
कारण से संघीय शासन की शक्ति भ्रबिष्य में बढ़ती जा रही है। ज़बरदरती प्रवेश 
करने वात्ली ओद्योगिक सभ्यता की घाराओं के सामने शाज््यों की सीमायें व्यर्थ हो 
रही हैं । 

.._ (9३) हाक्न की प्रवृत्ति तो यह रही है कि एक अधिकार-जक्षेत्र! की योजना अपना 
ली जाय और इसको केन्द्रीय शासन के हाथ में छोड़ दिया जाय | इस आशा पर कि 
राष्ट्रीय विकास के साथ-साथ केन्द्रीय शासन का अधिकार-क्षेत्र भी बढ़ता जायेगा। ऐसी 
प्रवात्ति जमंनी के १६१६ वाले तथा आष्ट्रिया के विधानों में पाइ जाती है। इसके परिणाम- 
. स्वरूप संशोधन करने में कठिनाइयों तथा कानूनों की कड़ी व्याख्या के सामने भी केन्द्रीय 
शासन के शक्ति संबंधन के लिये मार्ग खुला है | दूसरे यह भी घारणा जोर पकड़ती जा 
रही है कि केन्द्रीय शासन आजकल के महत्वपूर्ण समस्याओं को सुल्लका सकती है इस- 
लिये राज्यों के अधिकारों का विचार ही मस्तिष्क से निकला जा रहा हे । 


ः न्‍्यायात्मक सवप्रधानता 

विधान की सर्वप्रधानता! और “अधिकार-विभाजन के अतिरिक्त जिनके 
अर्थ तथा जिनकी महत्ता को हम अभी देख चुके हैं, संघोय शासन का तीसरा आवश्यक 
अंग एक स्वतंत्र न्यायालय को स्थापना है जो संघीय शासन और अंगीभूत 
. शाज्यों के बीच के झगढ़ों का निपटारा कर सके। यह 'न्यायात्मक सर्वप्रधानता? भा 
कहलाती है क्‍योंकि यह केवल विभिन्न अधिकारों के बीच समता ही नहीं क्ायम किये 
रखती वरन्‌ वास्तव में, यह स्वयं विधान की भी रक्षा करती है ।" इस सिद्धान्त का 
सर्वप्रथम आरम्भ अमरीका के संयुक्त राज्य में हुआ था क्‍योंकि इसके शासन 





हु --संट्रांगकत माँदने कास्टीस्य शन्स, प्ृु० १०१-१०२ भी देखिये द | 


.. पाँचवाँ अध्याय .+... ११६ 
का ढाँचा सबसे पहिला आधुनिक संघ था। परन्तु फिर बहुत से संघराज्यों ने किसी न _ 
किसी हद तक इसकी नक्कल की । यहाँ तक कि एकात्मक शासनों में भी खतंत्र न्यायालय 
के सिद्धान्त की महत्ता स्वीकार कर ली गई है जिससे यह कायकारिणी अथवा उ्यथस्था- 
पिका के नियंत्रण या अधीनता में न रहे । यह केवल विधान ही को नहीं क्ायम रखता 
बरन्‌ नागरिकों को कार्यकारिणी के कठोर शासन से भो बचाता है। इस अथ में स्वतंत्र 
न्यायकारिणी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करती है । 


संघराज्य के आवश्यक तत्वों का अध्ययन कर लेने के पश्चात्‌ हम यह देख 
सकते हैं कि वे आधुनिक संघराज्यों में कहाँ तक पाये जाते हैं । 


उदाहरण ; (१) अमरीकी संयक्त राज्य 


आधुनिक काल में संघराज्य का सर्वोत्तम ओर पहिला उदाहरण अमरीकी संयुक्त- 
राज्य है। इसमें उपरोक्त सभी विशेषतायें पाई जाती है। इसमें विधान की सब्वेप्रधानता 
हैं क्योंकि यह संधि के समान है। यह संधि तेरह रतंत्र राज्यों के बीच एक नये 
ज्ये के निमोण के उद्देश्य से हुई थी। यह विधान सोच-सममझत कर निर्मित किया गया 
था और इसकी प्रकृति अपरिवरतेनशील है। इसमें एक स्वतंत्र न्यायक्रिणी के लिये. 
भी स्थान है। इस प्रकार अमरीकी संयुक्तराज्य का अधान न्यायात्रय” ( 50.'8779 
(00५7४ ) बेधानिऋ प्रमाण-पत्र का संरक्षक है और इसे इसकी शर्तों की व्याख्या करने 
का पूर्ण अधिकार है। अन्त में इस संघराज्य में केवल्न कायकारिणी, व्यवस्थापिका 
. तथा न्यायकारिणी के ही मध्य अधिकार विभाजन नहीं है वरन्‌ संघीय-शासन और 
 आन्तीय शासनों के बीच भी है । 


(२) स्विंटज़रलेंड और आस्ट्रेलिया 


अमरीकी के बाद दूसरे अच्छे उदाहरण स्विटज़रलेंड और आस्ट्रेलिया के 
संघराज्य हैं। स्विटज़रलेंड का विधान सुपष्ट रूप से कहता है कि “जहाँ तक केन्‍्टनों की 
राजसत्ता संघ-विधान से सीमित नहीं हे वहां तक बे पूर्ण स्वतंत्र हैँ। इस प्रऋआार 
वे उन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं जो संघोय-शासन को नहीं साँप दिये गये ।! 
इली भाँति आस्ट्रेलिया में संघराज्य के अंगीभूत राज्य 'रक्षित अधिकारों? का प्रयोग 
करते हैं क्योंकि विधान में संघोय-शासन के ही अधिकारों का उल्लेख है ओर शेष राज्यों 
के हाथों में छोड़ दिये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि इन संघराज्यों के अंगीभूत राज्य 
अधे-सतंत्र हैं जैसे कि हमें अमरीकी संयुक्त-राज्य में मिलते हे! परन्तु जहाँ तक 
न्यायकारिणी का सम्बन्ध है कुछ अन्तर अवश्य है। स्विटज़रलंड का प्रधान न्यायालय 
( 8007०776 (00प07+ ) विधान का सरंत्षक नहों कहा जा सकता क्योंकि वह संर्घ 
शासन के किप्तो क्रानून को इस बिना पर नाजायज़्ञ नहीं घोषित कर सकता कि वह 
विधान के विरुद्ध है। यह अधिकार केवल संघ-व्यवस्थापिका को है। हाँ आस्ट्रे लिया 
में प्रवान-न्यायालय को जिवान को व्याड्या करने का उतना ही अधिकार है जितना 
अमरीकी संयुक्त राज्य में | 


१२० शासन-यन्त्र 


( ३ ) सोवियत रूस 


समकालीन विधानों में सन्‌ १६३६ का सोवियत विधान भी संघात्मक है । 
इसको 'सोवियत समाजवादी जनतंत्र-राज्यों का संघ (7"!88 एगां07 ० 80ए0+ 
900986 8७७०प०॥०७) कहते हैं । तेरहवीं धारा में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि 
सोवियत समाजवादी जनतंत्र राज्यों का संघ एक संचराब्य है जिसके निमोण का आधार 
सोवियत समाजवादी जनतंत्र राज्यों का इच्छा-जात सम्मेलन और समानधिकार 
का सिद्धान्त है! | उपरोक्त देशों के ही समान इसमें भी संघीय शासन और राज्य शासनों 
के बीच शक्ति-विभाजन है क्‍योंकि 'अवशिष्ट अंधिक र! अंगीभूत राज्यों को श्राप्त हैं । 
चौदहवीं घारा में संघ-शासन के अधिकारों का उल्लेख है और संघराज्य में सम्मि- 
लित ह:ने वाले राज्यों के अधिकारों का वितरण देने वाली २५वीं घार। इस प्रकार है : 
संघ के जनतंत्र-राज्यों की सत्ता केबल्न 'सोवियत समाजवादी जनतंत्र-राज्यों के 
संघ के विधान की १७वीं घारा स सीमित हैं। इसके बाहर प्रत्येक संघ-जनतंत्र राज्य 
स्वतंत्रवापूबषक अपनी सत्ता का प्रयोग करता है। सोवियत समाजवादी जनतंत्र राज्यों 
का संघ जनतंत्र-राज्यों के स्वतंत्र अधिकारों की रक्षा करता है। इतना ही नहीं 
विधान को १७त्रीं घारा के अनु तार अस्येझ संघ प्रजातंत्र-राज्य को सोवियत समाजवादो 
जनतंत्र-राज्य के संघ से संबन्ध-विच्छेद कर लेने का पूण अधिकार है?। पहलो 
फ़रवरी, सन्‌ १६४७ को संघ के अंगीभूत राज्यों को अलग-अलग सुरक्षा तथा 
परराष्ट्र विभाग खोलने का अधिकार मिल्न गया था। इसलिये अब रांघ का प्रत्येक 
जनतंत्र-राज्य अपनी सेना रख सकता है ओर विदेशी राज्यों से संबंध स्थापित कर 
सकंता है । इस प्रकार सोवियत रूस संघराज्य के पघ्िद्धान्त से गिरकर केवल राज्यसंध 
के समान हो गया है । & 

( ४ ) कनाडा 

द कनाडा की दशा उपरोक्त विधानों से कुछ भिन्न है। इसका कारण यह 
है कि अवशिष्ट अधिकार अमरीकी सयथुक्त राज्य, स्विटज़ रलंड और अस्ट्र 
लिया में अंगीभूत राज्यों या कैन्टनों को दे दिय गये हैं परन्तु कनाडा में ये 
घिकार संघीयशासन के हाथ में हैं। अंभोमूत प्रादेशिक इक्राइयाँ 'प्रान्त! कह ज्ञात 
ग्रीर उनको इतनी स्वतंत्रता नहीं प्रप्त जितनी अमरीकी संयुक्त-शाज्य या आस्ट्रू 
या के राज्यों को। इसीलिये प्रों० स्ट्रांग"” ने कहा है कि कनाडा के डोमीनियन 
को केवल “सीमित संधात्मकता? प्राप्त है। प्रिवीकोंसिल की न्‍्याय-समिति ने तो 
(यहाँ तक कह डाला है कि कनाडा के डोमीनियन में असली संघात्मक लक्षण पाया ही 
नहीं जाता क्‍योंकि संघराज्य में सम्म्रित्नित होने वाले उपनिवेश अपने अपलो विधान 
तथा मयौदा को कायम नहीं रख सके ।” परन्तु यह अतिशयोक्ति है। सर जॉन बारो 


१--छवांग-मॉडन कान्स्टी व्यूशन्स, ४० ११३ 
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पाँचवाँ अध्याय. १२१ 
नट की (897 70097 80फ77705) जिनसे मेरियट* महोदय भी सहमत हैं, हृढ़ 


. धारणा हे कि प्रान्त कभी भी अपने व्यक्तिगंत अस्तित्व को नहीं खोना चाहते थे क्योंकि 


संघ-सत्ता ने प्रान्तीय शासनों का निर्माण नहीं किया वरन्‌ प्रान्तीय शासनों ने संघोय- 
श सन को जन्म देकर उसको अपनी शक्ति, सम्पत्ति और राजस्व का एक भाग सॉप दिया 
है। मेरियट महोदय का कहना है कि प्रिवीकोंसिल का निर्णय संघराज्य के दो 
रूपों के अन्तर को नहीं स्पष्ट कर सका । परन्तु यह कहा जा सकता है कि संयुक्त 
राज्य और आस्ट्रेलिया के विधान संघराज्य के पूर्णरूप को प्रकट करते हैं और कनाडा... 

। विधाम उसके अपूर्ण रूप को प्रकट करता है। क्‍ 


(५) दक्षिणी अफ्रीका का संघ 


दक्षिणी अफ्रीका के संघ में, जिसको हम पहले ही एकात्मक शासन की 
श्रेणी में रख चुके हैं, संघराज्य का लक्षण बिल्कुल नहीं पाया जाता । प्रो० कीथ का 
कहना है कि इसका विधान “असली अथ में संघात्मक नहीं हैं* | इसका कारण यह है 


. कि इसके विधान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका का क़ानून केवल 


तभी तक जारी रह सकता हे जब तक वह संघ-व्यवस्थापिका के द्वारा पास जऊ्िये कानून 
का विरोधी नहीं है। इसका अथे यह हुआ कि प्रान्तों को स्व॒राज' नहीं प्राप्त है ओर 
संघ में सम्मिलित होने वाले उपनिवेश उत्तमाशा अन्तरीप, नेटाल, ट्रान्सवाल और 


आरेन्‍्ज फ्रो-स्टेट अपने पुराने विधानों ओर अधिकारों की रक्षा नहीं कर सके | 


क्‍ संधराज्य के दो रूप 
.. उपरोक्त उदाहरणों से अब स्पष्ट हो गया कि संघराज्यों * दो रूप मित्ते हैं, 


पहला अंमरीकी रूप ओर दूसरा कनाडी रूप । 


क्‍ क्‍ अमरीकी रूप 
अमरीकी रूप से हमारा यहं तात्पय है कि संघराज्य स्थापित होने के पूर्व 


अमरीका में स्वतंत्र राज्य थे जिनका अपना-अपना शासन था ओर जिन्होंने बाद में 


आपस में सममोता करके संधराज्य को जन्म दिया। स्व्रभावतः वे अपनी स्वतंत्रता पूर्श 


रूप से नहीं खोना चाहते थे इसलिये उन्होंने कम से कम उतने हो अपने अधिकार 
: संयुक्त शासन का दिये जितने से उसका कार्य चल सकता था और भविष्य में 


संघीय शासन के नियंत्रण में रहने वाले विषयों को सीमित कर द्िया। अतएवं अधि- 
कारावरिष्ट (५०४ १४७ ० ए०छफ०78) सद्रूय-राज्यों के हाथ में रहा। इससे 
डाइसी के कथन का, ह संघ-शासन, राज्यों के अधिकारों को सुरक्षा के साथ, राष्ट्रीय 


एकता और सत्ता, का सामजझस्य स्थापित करने के लिये एक राजनीतिक खाधन है, 


, १--मेरियट--दि मेकेनिज्म आँव दि मॉडर्न स्टेट, जिल्द २ प्ृ० ४११-१२ 
१-- ऐसे ही दृष्टिकोण के लिये स्ट्रांग कृत 'माडर्न कान्स्टीव्य शन?-प्ू० ६० देखिये | 
१६ हक ह 


श्श्श शासन-यन्त्र 


अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इससे यह भी साफ़ जाहिर है कि संघीयशासन में सद्रुय- 
राज्य! पूर्ण स्वतंत्र नहीं होते वे केवल अधे-स्वतंत्र राज्य हैं। पारिभाषिक रूप से उनको 
राज्य” कहना ग़लत है । 

कनाडी रूप 


कनाडी रूप में अधिकार-विभाजन के लिये बिल्कुल दूसरी प्रणाली काम में लायी 
जाती है | कुद्ध निश्चित विषय प्रान्तों के नियंत्रण में कर दिये जाते हैं ओर फिर केन्द्रीय 
शासन इनमें हस्तक्षेप नहीं करता। परन्तु अधिकारावशिष्ट केन्द्रोय शासन के ही 
हाथ में रहता है । इससे स्पष्ट है कि कनाडा के “आन्त' एकात्मक राच्यों के प्रान्तों 
की माँ ति, अपने अस्तित्व के लिये केन्द्रीय शासन के आश्रित नहीं है; वे एक सीमा 
तक खतंत्र हैं । ५ 
ह गानर का विचार 

प्रो० गानेर ने इन दोनों रूपों के निर्माण के संबंध में बड़े सुन्दर ढंग से इस 
प्रकार कहा है 'संघराज्यों की स्थापना दो प्रकार की रीतियों से हुई है, पहिल्ली प्रचलित 
रीति है जिसके अनुसार कुछ स्वतंत्र राज्यों ने इच्छाजात सम्मेलन से उनकी स्थापना 
की है। दूसरी रीति विकेन्द्रीकरण है। इसके अनुसार एक पाज्षिक वैधानिक क्लानून के 
द्वारा एक्रात्मक राज्य के प्रान्तों को खतंत्रराज्यों का रूप दे दिया गया है ओर एकात्मक 
राज्य की सत्ता तथा उसके अधिकारों में नवनिर्मित राज्यों का भी भाग लगा दिया गया 
है। इस अवस्था में संघ-प्रणाली की स्थापना अंगीभूत सदस्यों के सम्मिलित कार्य का 
परिमाण नहीं है वरन्‌ यह एकात्मक राज्य के केन्द्रीय शासन के नेतृत्व का फल्न है जो 
संघीय शासन का रूप घारण कर लेता है। इस दूसरी रीति का उदाहरण हमको 
ब्राजील में मिलता है। सन्‌ १८८६ में ब्राजील साम्राज्य के प्रान्तों को मिला कर संघात्मक- 
जनतंत्र-राज्य की स्थापना की गई थी । इसी से मिलता-ज्जुज्ती रीति के द्वारा ब्रिटिश 
उत्तरी अमरीका के उपनिवेशीय प्रान्तों तथा आस्ट्रेलिया के उपनिवेशों को क्रमशः 
१८६७ और १६०० में संघराज्य का रूप दिया गया था। इन दोनों अवस्थाश्रों में संघ- 
राज्य का निर्मोण, पहले से वतमान स्व॒तंत्र-राज्यों को मिला कर नहीं किया गया था 
जैसा कि अमरोकी संयुक्त राज्य ओर जमनी में किया गया था वरन्‌ अवोन उपनिवेशों 
के समूह में से किया गया था 7 
क्‍ भारतवर्ष 

भारतव५ भी इस दूसरी प्रणाली के अन्तर्गत है। यहाँ भी सन्‌ १६३५ के क्रानून 
के अनुसार संघराज्य का “निमौण! इसके विभिन्न प्रान्तों को मिला कर होता है । परन्तु 
चूँकि देशो राज्य भी इस संघराज्य के अंग होंगे इसलिये इसमें अधे-स्तरतंत्र प्रादेशिक 
_ इकाइयाँ भी इसमें सम्मिलित रहेंगी। इस प्रकार यदि भारतीय संघराज्य की स्थापना 

होती है तो इसमें संघराज्य के दोनों रूपों के लक्षण मिलेंगे। कि 
१--गानर--पॉलिटिकल साइंस एन्ड गवर्नमेंट, पृू० २६१ द 
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संघराज्य के गुण 

सघात्मक शासन के इन सब महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने के पश्चात्‌, 
अन्त में हम संघात्मक ओर एकात्मक शासनों के गुण-रोष का भी अध्ययन कर 
सकते हैं ।संघ॑त्मकनशासन के निर,लिखित गुण हैंः-- द 
क्‍ सबप्रथम, इस संघ-अणाल्री के ही द्वारा छोटे-छोदे राज्य मिलकर एक बड़ा राज्य 
स्थापित करने में सफत्न हुये हैँ और यदि वे ऐसा न कर सकते तो सम्भव था कि उनमें 
से बहुतों को पड़ोसी शक्तिशाली राज्य जीत कर हड़प कर जाते या ये राज्य आपस में स्वयं 
लड़ते-कगड़ते रहते । ऊपरी तौर से यह देख पड़ता है कि इन राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता? 
एक राष्ट्रीय अस्तित्व के लिये खो दी है परन्तु वास्तव में इन्होंने अपनी स्वतंत्रता को 
जबरदस्त ओर महत्वाकांज्षी राज्यां के द्वारा कुचले जाने से “बचा' लिया है। आपस में 


संघ स्थापित करके अपनी एक दूख्रे के प्रति इषो ओर वेभनस्य को खतम कर दिया है | 


यदि बे अलग-अलग रहते ता कमज़ोर रहते; एक हो जाने से शक्तिशाली और ऐश्वर्य- 
शाल्रो हो गये हैं। उदाहरण के लिये हम अभराकी संयुक्त राज्य को ले सकते हैं । 
अमरीकी संघराज्य का प्रत्यक राज्य अत्ञग रह कर कमज़ार हो जाता और उदाहरण 
स्वरूप कनाडा का सामना न कर पाता ओर याद दूसरे राज्यों से लड़ता तो या तो हार 
ह।ता, या अधीनता स्वीकार करनी पड़ती अथवा दूसरे राज्य के द्वारा हड़प लिया जाता । 
संक्षेप में अमरोकी राष्ट्र का न कभी जन्म ही हुआ होता ओर न यह्‌ प्रतिष्ठा जो उसे 
आज़ संसार के राज्यों के मध्य प्राप्त हे नसीब होती । इससे स्पष्ट हो जाता है कि संघ- 
सिद्धान्त के उद्‌य न युद्ध का राज्य-विस्तार के साधन के रूप में खतम कर दिया है और 
राज्य को शान्ति द्वारा विस्तृत करने के लिये यह एक अत्युत्तम साधन सिद्ध हुआ है। 
इस उपाय द्वारा केवल स्थानीय स्वतंत्रता ओर श्रतिष्ठ। हो नहीं क्रायम रह सकी वरन्‌ _ 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता ओर प्रतिष्ठा की भी रक्षा हो सकी है। राजनीतिक सचन्लृंठन में संघ- 
सिद्धान्व की उपयोगिता इस! में है कि इसमें 'सममकोौते” का समावेश -है क्‍योंकि यही 
सदस्यों की समस्त शक्तियों का एकत्र करके अन्तराष्ट्रीय सुरक्षा तथा सावजनिक हितों की 


रक्षा के लिये एक नये राज्य को जन्म देता है | परन्तु इसके साथ यह अंगीभूत इकाइयों 


के व्यक्तिगत जोवन और उनकी राजनो(तिक भावनाओं का बलिदान नहीं होने देता । 
इसी कारण सन्‌ १६३६-४४ के युद्ध के आरम्भ में जब जमेनी ने एक ओर डेनमाक, 
बेल्जियम ओर हालेंड को तथा दूरी ओर बालकन प्रायद्वीय को अपने अधीन कर 
लिया था तो यह विचार उत्पन्न हुआ कि जबरदस्त तथा शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों से 
अपन को अच्छे पकार न बचा सकने वाले छोठे-छोदे रजयों के पुनरुद्धार की अपेक्षा 
धतबीन विश्व-व्यवस्था में प्रादेशिक संघराज्यों? की स्थापना दी अधिक उपयोगी होगी। 
दूसरे, आर्थिक दृष्टि स भो संघराज्य बहुत उपयोगी बिद्ध हुआ है क्योंकि १६वीं 
शताब्दी के मध्य में जब जर्मनी में अलग-अलग राज्य स्थापित थे तो उनके बीच “चुगी- 
युद्ध! (क्‍6777 ज़०73) छिंड़े रहते थे। परन्तु “आर्थिक संघ! (20॥ए०770) की 


१३४ शांसन-यन्त्र 


स्थापना ने राजनीतिक एकता के लिए भी मार्ग प्रशस्त कर दिया। प्रत्येक राज्य में चु'गी 
लगाने से केवल राष्ट्रीय एऊता ही को हानि नहीं पहुँचती वरन्‌ राष्ट्र की आर्थिक शक्ति 
को भी धक्का पहुँचता है क्योंकि राष्ट्रीय उन्नति के लिये सम्पूर्ण साधनों को एकत्र करना 
असम्भव हो जाता है। इसके अतिरिक्त राज्यों के अलग-अलग रहने से यातायात के 
साधनों में एऋरूपता नहीं आ पाती | इससे केवल व्यापार के समरूप विकास को ही 
हानि नहीं पहुँचती बरन्‌ विभिन्न प्रदेशों की एकसूत्रता भी असम्भव हो जाती है। उदा- 
हरण स्वरूप किसी देश में रेलवे बनवाने के लिये, अत्येक राज्य सें भिन्न-भिन्न नीति का 
अनुसरण करने की अपेक्षा एक सी नीति की आवश्यकता पड़ती है । जब तक आस्ट्र- 
लिया के प्रदेशों ने मिल कर वर्तमान संघराज्य का रूप नहीं घारण किया था तब तक 
वहाँ भो ऐसी ही कठिनाई का सामना करना पड़ा था। अन्त में, संघराज्य स्थापित 
करने से आर्थिक लाभ भा होता है कथोंकि यदि संघराज्य न स्थापित किया जाय तो 
प्रत्येक राज्य को अलग-अलग राजनीतिक सलाहकार ओर दूसरे अधिकारियों को 
विदेशी राजधानियों में नियुक्त करना पड़ेगा और इस ग्रकार व्यथे में उयय-भार उठाना 
पड़ेगा । परन्तु इसकी स्थापना से केवत्न एक विदशां जिभाग की आवश्यकता रहेगी और 
वह सभी राज्यों के हित के लिये काफ़ो होगा । 


ती धरे, संघीय शासन ओर राज्य-शासनों के मध्य अधिकार-विभाजन भी ल्ास- 
दायक सिद्ध हुआ है । यह राज्यों या प्रान्तों की स्वतंत्रता स्वीकार कर उनको केवल संतुष्ट 
ही नहीं रखता बरन्‌ योग्यता को प्रोत्साहित करता है । आजकल इंगलेंड में लोग अनुभव 
कर रहे हैं कि पालिमेंट के ऊपर बहुत भार है | इसोलिये यह सोचा जा रहा है कि शासना- 
घिकार वेल्स और स्काटलेंड की स्थानीय पारिमेंटों में विकेन्द्रित कर दिये जाय॑ । परन्तु 
अमरोको संयुक्त राज्य के केन्द्रीय शासन को कोई ऐसी परेशानी नहीं है क्योंकि विधान 
ढवारा उसके अधिकार नियत है । राज्य-श|सन अपने क॒तेठ्य स्वयं पालन करत हैं और 
राज्यों के निवासी अपने-अपने राज्यों के अन्तगंत सुयोग्य शासन के लिये प्रयत्नशील 
रहते है । 
. इन गुणा के अतिरिक्त, ब्राइस महोदय ने संघात्मकशासन” के पक्ष में नीचे 
लिखी हुई दलीलें पेश की हैं :-- 


( १) संघात्मकशासन में प्जातंत्र राज्यों को बिना अपने शासन, व्यवस्था- 
पका तंथ। स्थानाय देश-प्रेत् का त्थागं हुये, एक राष्ट्रीय शासन के नीचे एक राष्ट्र में 
पाराखुत हाने का अवसर मलता है । 

(९ ) संघ/त्मक शासन एक नये और विस्तृत देश डी उन्नति के लिये सर्वोत्तम 
साधन प्रस्तुत करता है | 





.._..  १-आइस--अमेरिकन कामन वेल्थ,.जिल्द १, ४० ३४०-३५३ | पूर्ण व्याख्या के लिये 
4 3६ 0०0 आओ न्याय देखिये। अं द 


पॉचवॉँ अध्याय... ... रर४ 


( ३ ) संघात्मक शासन नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा उनके अधिकारों 
को हड़प जाने बाली स्वेच्छारिणी केन्द्रीय सरकार के डद्य को रोकता है। क्‍ 

( ४ ) संघात्मक शासन लोगों को कानून तथा शासनग्रबन्ध में प्रयोग करन को 
अवसर प्रदान करता है । यह एक विस्तृत केन्द्रोय देश में सरलता से सम्मव नहीं। 

( £ ) संघात्मक शासन, यद्‌ एक ओर एक राष्ट्र को सामूहिक शक्ति को कम 
करता है तो दूसरी ओर इसके विस्तार तथा इध्षके अंगों की विभिन्नताओं से उत्पन्न 
होने वाले खतरों का भी कमः करता है। इस प्रकार विभकत राष्ट्र एक ऐसे जहाज के 
समान होता है जिसके कमरे एक दूसरे से बिल्कुल अल्ग-अगल बने हाते हेँ। याद एक - 
कमरे में नीचे छेद हो भी जाय तो केवल उसी में रक्खा हुआ माल ख़राब द्वाग। परन्तु 
दूसरे कमरे सूखे रहेंगे ओर जहाज को तेराते रहेंगे। अतः यद्‌ सामाजिक अनेक्य 
अथवा आशिक संकट के कारण संघराज्य के किसी एक राज्य में गड़बड़ी पैदा होती हें 


._ या अज्ञानपूर्ण क्रानून बनत हैं. तो यह बुराई उसक सीमान्त ही से रुक जायगी और 


_ पूरा राष्ट्र दूषित होने से बच जायगा । 


ह (६ ) संघात्मक शासन में कई स्थानीय व्यवस्थापिकायें बनती हैं; उनको काफी 
अधिकार प्राप्त रहते हैं; वे राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के शासन-काय के बोझ को बाँट ज्लेती 
 हैं। इस प्रकार शासन-प्रबन्ध आसानो से ओर जल्दा होता है ओर केन्द्रीय पारषद को 
अखिल देशोय समसस्‍यों पर समंत्रणा। करने का अवसर [मल्नता है । 


( ७ ) संघात्मक शासन में स्वराज का स्थान नियत है। इसस स्थानीय समस्याओं 
में लोगों की दिलचस्पी बढ़ती है; स्थानीय राजनीतिक जीवन का पाषण हं।ता हूँ; 
नागरिकों को अपने देनिक जीवन में कर्तेब्यों की शिक्षा मलतो हे और उनको यह उपदेश 
मिलता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक उन्नति का मूल्य तत्परता, परिश्रम 
और अपने समय का बलिदान हे । 


. (८) खंघात्मक शासन में स्वराज के कारण स्थानीय मामलों का प्रबन्ध भद्धी 
भाँति होता हैँ क्‍योंकि इसमें प्रत्येक क्षेत्र के निवासियों को स्थार्नीय प्रबन्ध # लय 
समुचित अधिकार मिलते है। इसीलिये क्लोग अब एकात्मक तथा केन्द्रीभूत राज्यों मं 
आधकारों का विकेन्द्रीकरण चाहते हैं । 


दोष 


परन्तु याद संघात्मकशासन में इतन गुण हे ता इसका यह अथ नहा ।क इसमें 
_ बुराइयाँ नहीं हूं । हम पहले देख चुक हैं कि यह केवल मेल है, इसमें एकत्ब की भावना 
नहीं हू । इसलिये यह आवश्यक हूं के ऐसी प्रणात्ञी में कुछ अन्तवर्ती कमज़ोरियों हों । 
सर्वप्रथम, यह शासन का कमज़ोर रूप कहा गया है । संघात्मक-शासन में केन्द्रीय 

ओर आन्तीय सरकारों के मध्य अधिकार-विभाजन तथा शासन के समपद॒स्थ विभागों 
. के मध्य नियंत्रण आर संतुलन स एक स्राभा दक शर्त का व्यर्थ व्यय हंता है। 
रन्तु एकात्मक शासन में एसा नहीं द्वाता क्‍्यांकि सत्ता एक खबंग्रधान शक्ति केन्द्रित 


५ शासने-यन्त्र 


रहती है। डाइसी का कथन है कि 'एकात्मक विधान की तुलना में संघात्मक विधाने 
एक कमज़ोर शासन का रूप है. ... ..बास्तविक संधात्मकशासन का आधार अधिकार- 
विभाजन है। इसका अथ है संघराज्य के एक राज्य का दूसरे के साथ सामञ्जञस्य 
स्थापित करने के लिये राजनीतिज्ञता का सतत प्रयत्नः। उसने स्पष्टता के लिये 
का उदाहरण दिया है कि 'विभिन्न-राज्यों के बीच लाभ-संतुलन क्रायम रखने 


स्विटज़रलेंड के लिये” सदेव एक श्रवृत्ति काम करती रहती है। अतिभा-सम्तन्नः के : 


सिद्धान्त का प्रयोग संघराज्य में असम्भव है क्‍योंकि बह संतुलन में विक्षेप डाल सकता 
है । अतएव प्रत्येक केन्टन का सप्नुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिये सीमाबन्धन 
आवश्यक है | 

दूसरे, उस देश में, जहाँ अंग्रेजी विचारों का प्रचार है, संघात्मकशासन की 
स्थापना का अथ होगा वेधत्व की अ्रधानता । दूसरे शब्दों में हम इसे न्यायालयों की 
प्रभुत्व शीज्ञता के सामने कुकना अथोत्‌ विधान में न्‍्यायकारिणी का प्राधान्य कह सकते 





हैं। क़ानून के प्रति श्रद्धा हमें अमरोकी संयुक्तराज्य के नागरिकों में एक बड़े रूप में * 


का. कक... सा 


मिली है। परन्तु राजनीतिक विरोध और दल-राजनो।त के बीच फ्रान्घ ऐसे देशों में यह 


सम्भव नहीं हो सकता। ओर फिर भी अत्येक संघात्मक शासन में आवश्यक रूप से 
व्यक्तियों की एक संस्था होनी चाहिये जो बता सके कि संघात्मक विधान की शत भानी 
गई हे या नहीं! । अतः यह सम्भव है कि वे के स्वार्थों के सामने न्‍्यायात्मक पतक्षपात- 
शून्यता को क्ुकना पड़े ओर क्रानून की उपेक्षा हो। इससे स्पष्ट है कि संघात्मक 
शासन सभी राष्ट्रों के लिये उपयुक्त नहीं होता है। यह क़ानून की जगह मुक्तद्मा 
बाज़ी को प्रोत्साहन दे सकता है। क्वानून के भ्रति श्रद्धा रखने वाले ज्ञोग द्वी इसे सफल 
बना सकते है । 


तीसरे, 'संघात्मकशासन में शाजभक्ति बंट जाती है। यह अवश्यम्भावी तथा 
भ्रत्यन्त विपत्तिजनक कमजोरी है क्योंकि ऐसे शासन में एक नागरिक की अपने राज्य 
के अ्रति राज-भक्ति और उसको संघराज्य के प्रति राज-भक्ति के मध्य संघष उत्पन्न हो 
सकता है। इंगलेंड, स्काटलेंड और आयरलेंड के निवासी सौनिकों के रूप में संयुक्त 
मंडे के भ्रति सदैव सच्चे रहे हैं। स्विटज़रलेंड में “स्रोन्डरबन्ड' और अमरीकरी 
संयुक्तराज्य में संबंध-विच्छेद का सम्पूर्ण इतिहास इस बात का साक्षों है कि उस 
समय उदार सैनिकों को भी कितनी भारी उत्तकन का सामना करना पड़ा था जब उनसे 
अपने देश के प्रात भक्ति और अपने केन्टन या राष्य के प्रति प्रेम में से किसी एक 
को चुनने के लिये कहा गया था!। 


...._ चाथे, संघात्मकशासन एक दोहरी शासन भ्रणाली हे इसलिये शासन के 
: प्रत्येक क्षेत्र में दोहरापन रहता है । दोहरे राज-कर्मेचारी, दोहरे शाप्तन-यंत्र 
दोहरे निरीक्षक वर्गे तथा दोहरे संगठन रहते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि 
देश को व्यर्थ में दोहरा सच उठाना पड़ता है। इसी दोहरेपन के कारण सबसे 
बढ़ी बुराई यह आ जाती है कि अभरिप्राय ओर उद्देय की एकता का अन्त हो 


फलकका,.. जाशअपकटा 


है. 


_पाँचवाँ अध्याय... द ११७ 
जाता है। परन्तु एकात्मक शासन की एक बड़ी विशेषता यही।है कि इसमें अभिप्राय _ 
ओर उहृश्य की एकता पाई जाती है। एक ही केन्द्रीय नियंत्रण और निर्देश के कारण 


एकात्मक शासन में संघात्मक शासन की अपेक्षा शासनात्मक कारय में अधिक तत्परता 
ओए शीघ्रता पाई जाती है क्‍योंकि संघात्मक शासन में दोहरा उत्त रदायित्व रहता है 


ओर बिना पूर्णरूप से परामर्श किये हुये कोई काम नहीं हो सकता। ऐसा करने में 


अधिकार-क्षेत्र में संघषं अथवा व्याख्या में मतभेद पेदा होना केवल संभव हो नहीं है 
वरन्‌ वास्तव में ये सभी संघराज्यों में पेदा होते हैं । 

पाँचवें, संघराज्य में सदेव सम्बन्ध-विच्छेदे का डर लगा रहता है परन्तु एकात्मऋ 
राज्य में कभी कोई ऐसी समस्या नहीं उत्पन्न होती। अमरीकी संयुक्तराज्य में 
सन्‌ १८१२ में उत्तरी ओर दक्षिणी राज्यों के बीच सम्बन्ध-विछेच्द का युद्ध हुआ था । 
इससे भी बुरी दशा भारतबषे में होती यदि माचे-अप्रेंल, १६४२ वाले क्रिप्स प्रस्ताव 
मान लिये जाते। इसके अनुसार भारतीय संध की किसी भी प्रादेशिक इकाई को 
संघराज्य से अलग होने का अधिकार रहता यद्यपि यह भी सुविधा कर दो गई थी 
कि कोई भी राज्य यदि चाहे तो भविष्य में भी संघ में सम्मिलित हो सके । परन्तु 
भारतीयसंघ में सम्मितल्नित होने वाली इक्काइयों को सम्बनन्ध-विच्छेद का अधिकार 
देना कोई नयी सूक नहों थी | जैसा कि पदले कहा जा चुका है सोवियत 
समाजवादो जनतंत्र-राज्यों के संघ के सन्‌ १६३६ वाले विधान की (७व्रीं धारा के 
अनु सार प्रत्येक जनतंत्र-राज्य को सम्बन्ध-विच्छेर का अधिकार प्राप्त है। 

छठवें, यह भी डर बना रहता है कि संघराज्य के कुछ राज्य मिलकर दूसरों 
को दबा न लें । यही कारण है कि भारतवष में काफ्नी लोग.एक अलग मुस्लिम संघ- 
राज्य स्थापित करने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि यह विचार किया जाता है कि यह योजना 
केवल गृह-युद्ध ही नहीं ला सकती है वरन्‌ इससे एक राज्य को दूधरे को दबाने के लिये 
मौका मिल्ञ सकता है | 

सातवें, संघात्मक शासन रूढ़िवादिता को प्रोत्साहित करता है क्‍योंकि इसका 
विधान अपरिवतनशील हं/ता है जिसका संशोधन सरलता से नहीं हो सकता | अतएव 


_ इसकी शर्तें पवित्र समझी जाने लगती हैं, उनके प्रति लोगों में एक अन्धश्रद्धा उत्पन्न 
हो जाती है । 


एकात्मक शासन के गुण 


संघात्मक शासन के गुण और दोषों" की विवेचना के पश्चात्‌ और यह अध्याय 
समाप्त करने के पहिले हम शासन के एकात्मक रूप के गुणों को अलग से देख सकते हैं 


१--इनके अतिरिक्त ब्राइस ने संघ-प्रणाली में निम्नलिखित दोष दिखाये हेंः--- 
( क ) परराष्टनीति के संचालन में कमज़ोरी | द 
( ख) आन्तरिक शासन में कमजोरी अश्रथांत्‌ अंगीभूत राज्यों तथा व्यक्तिगत 
'गरिकों के ऊपर अपूर्ण सत्ता | 


सारूपहरपामार पकने .।.. कक 


 श्श्द द  शासन-यन्त्रं 


क्योंकि आप पहिले पढ़ चुके हैं कि हाल ही में संघराज्यों की स्थापना में भी 'एका- 
व्मझता' की ओर प्रवृत्ति हो रही है। पहिले से स्थापित स'घराज्यों में से आस्ट्र लिया में 
तो एकात्मक शासन की स्थापना के लिये आन्दोलन चल ही रहा है । अमरीकी संयुक्त 
राज्य के विषय में तो एफ्० जी० गुडनाउ (7. 5७. 500476७छ ) ने तो यहाँ तक 
दावा किया है कि यदि इस समय अमरोका के ल्ोगों को संघात्मक शासन को एक 
योजना तैयार करने के लिये कहा जाय तो वे ऐसी थोजना प्रस्तुत करेंगे जो कई मानी 
में उससे भिन्न होगी जिसके नीचे आज हम रहते हैं । यह जमेनी अथवा कनाडा की 
योजना से मिल्रती-जुलती होगी; इसमें विधान के संशोधन की सरल और पयौप्त व्यवस्था 
होगी और इसके द्वारा अमरीका के संयुक्त राज्य के वर्तेमान विधान की अपेक्षा, जैसा कि 
बहुतों का विचार है, राष्ट्रीय शासन को अधिक अधिकार दिये जायंगे' | विल्ञोबी* ने 
एकात्मक शासन के निम्नलिखित गुण दिखाये हैं :-- 


(१ “एकात्मक रूप शासनात्मक संगठन की सबसे मज़बूत क्रिस्म होता है। 
वास्तव में यह बताता कठिन है कि यह शासन के किस विषय में संघात्मक ऐसे रूपों 
से श्रेष्ठ नहीं है। सबप्रथम, जब एकात्मक शासन को स्थापित करने का निश्चय कर 
लिया जाता है तो शासन-सड्भठन की समस्या एक बड़ी सीमा तक सुलमक जाती है। 
विधान-निर्मात्री-परिषद्‌ के पास केबल एक काम रह जाता है। वह है देश के 
शासन-प्रबन्ध के लिये शासन प्रणाली का रूप निश्चित करना ! इसका न देश को राज- 
_नीतिकऋ विभागों में विभक्त करने की विधि से सम्बन्ध रहता, न ऐसे विभागों के बीच 
शासन-प्रबन्ध को ठीक से चलाने के लिये शासनाधिकारों के विभाजन से । परन्तु जब 


संघात्मक शासन की स्थापना की जाती है तो विधान-निर्मात्री-परिषद्‌ को केवल दो या. 


इससे अधिक शासनों को तैयार करने की ही परेशानी नहीं उठानी पड़ती वरन्‌ उनके 
बीच सम्पूण शासनात्मक अधिकारों के विभाजन की विधि भी निश्चित करनी पड़ती 
हैं । वास्तव में यह बड़ी कठिन समस्या है। विज्ञोवी का कथन है कि अमरीकी संयुक्त 


(ग ) राज्यों के संबंध-विच्छेद श्रथवा विद्रोह द्वारा संघ के भंग होने की सम्भावना | 

(घ ) अ्ंगीमृत राज्यों में अलग-अलग दलबन्दी हो जाने से इनके समूहों में विभक्त हो 
जाने की सम्भावना । 

(3) कुछ ऐसे विषयों पर क्वानून बनाने की अ्रधिकार-शुन्यता जिनके लिये संघ भर में 
एकरूप कानून की आवश्यकता होती है । 

( च ) राज्यों के कानूनों तथा शासन प्रबन्ध में एकरूपता का अभाव | 

( छ ) कानून बनाने और शासन-प्रबन्ध की दोहरी प्रणाल्रो की जयिलता के कारण 
परेशानी, व्यय, और देरी। 

“अमेरिकन कासन वेल्थ, जिल्द १, प्रृू० ३४१ । पूर्ण जानकारी के लिये पूरा २६ वाँ 
अध्याय पढ़िये | 


है १ ““>डइब्सु ० ण्फ़््० विलोबती दि्‌ गवम्मेंट क्ाव्‌ मॉडर्न स्टेट्स 3 2० १७७४-७५ 





पाँचवाँ अध्याय... क्‍ १२६ 


राज्य में सवा शताब्दी के बाद भी दो शासनों के अधिकार-क्षेत्रों में अब भी विषम _ 
संघष होता रहता है । 


. दूसरे, संघात्मक शासन की अपेक्षा एकात्मक अधिक परिवतेनशील रहता है। 
संघात्मक शासन में केन्द्रीय शासन और अंगीमूत राज्यों के अधिकार-क्षेत्र विधान 
द्वारा बिल्कुल निश्चित कर दिये जाते हैं। इनमें परिवर्तन तभी सम्भव है जब शासन- 
विधान संशोधित कर दिया जाय। परन्तु एकात्मक विधान नयी परिस्थितियों के _ 
अनुसार सरलता से संशोधित किया ज्ञा सकता है। च कि एकात्मक शासन को पूर्ण 
अधिकार प्राप्त रहते हैं इसलिये वह किसी समय भी अपने आन्तरिक शासन की योजना 
को परिवर्तित कर सकता है ओर आवश्यकतानुसार अधिकार-विभाजन में संशोधन 
कर सकता है। चूँकि विधान की अपरिवतेनशीलता के कारण अमरीका के संयुक्त 
राज्य का शासन सदेव घादे में रहा है अतः उसको अनिवायतः “निहिताधिकार” के 
सिद्धान्त की शरण लेनी पड़ी है | इससे स्पष्ट है कि एकात्मक शासन नवीन परिस्थितियों 
के अनुसार सरलता से निभ सकता हे । 


तीसरे, व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका एकत्व है । 


शासन के सभी अधिकार एक ही शासन संगठन में केन्द्रित रहते हैं। शासन के सभी 


अंग एक ही शासन-यंत्र के भाग होते हें। इस प्रकार शासन की सम्पूर्ण शक्ति शासन- 
प्रबन्ध की प्रस्तुत समस्याओं की ओर लगायी जा सकती है। अधिकारों का संघष नहीं 
हो सकता, उत्तरदायित्व में गड़बड़ी नहीं हो सकती, अधिकार-क्षेत्र को लांघा नहीं जा 
सकता, प्रबन्ध अथवा संगठन में दोहरापन नहीं आ सकता जिससे सामझत्य न 
स्थापित किया जा सके | परन्तु संघात्मक शासन में ऑऑईभ्रप्राय, उद्देय अथवा संगठन 
की एकरूपता का अभाव रहता है। इसमें केवल अधिकार, सत्ता, स्वाथ तथा पद का - 
संघर्ष ही नहीं रहता वरन्‌ आपसी सहयोग का भी अभाव रहता है। इसका परिणाम 


होता है विज्म्ब और असुरक्षितता । 


हे 


लठवाँ अध्याय 
शासन के सभात्मक ओर अध्यक्षात्मक रूप 


कायोनुसार राज्य का विभाजन 


.. शासन के एकात्मक ओर संघात्मक रूपों का निरूपण करने के पश्चात हम 
आधुनिक शासन के सभात्मक (?87॥98॥7797॥979) और अध्यक्षात्मक (?768[- 
0०॥/78)) रूपों पर विचार कर सकते हैं। शासन के रूपों का यह विभाजन प्रादेशिक 
न्‌ होकर शासन संगठन तथा कार्यानुसार हुआ है। इसका यह अथ है क्रि प्रत्येक 
शासन का कार्य इसके भिन्न-भिन्न अंगों द्वारा अलग-अलग किया जाता है। ये अंग 
व्यवस्थे। पिका, कायकारिणी तथा न्‍्यायकारिणी के रूप में होते हैं और यही शासन 
के तोन अंग कहे जाते हैं | पहले अंग का काम क़ानून बनाता है, दूसरे का क़ानूनों को 
लागू करना है और तीसरे का काम क़ानून की व्याख्या करनी है। इस भांति इन 
तीनों अंगों के पारस्परिक सम्बन्ध के अनुसार विशेष कर व्यवस्थापिका और काय- 
कारिणी के सम्बन्धानुसार शासन का वर्गीकरण समभात्मक और अध्यक्षात्मक रूपों 

में किया गया है । 


राजनीतिक विचारधारा के इतिहास में शासन-कार्यों का बिभाजन 


याद रखना चाहिये कि शासन-कार्यों का विभाजन हमारे युग की चीज़ नहीं है। 
वास्तव में हमें यह विभाजन राजनीतिक विचार धारा के प्रारम्भ से हो मिलता है | 


यूनान 


इस भ्रकार अरस्तू , मन्त्रणात्मक अंग, प्रबन्धात्मक व्यवत्था और न्याय-विभाग 
का उल्लेख करता है। इनमें से पहला तो क्रेब्न॒ज्ञ नागरिकों की व्यवस्थापिका सभा था 
ओर दूसरे का संबंध कार्यकारणी के उन सदस्यों के साथ था जो व्यवस्थापिका सभा 
द्वारा पास किये गये क़ानूनों को लागू करते थे। न्यायविभाग पंच-न्यायालय था जो 
अपनी आत्मा और न्याय भावना के आदेशानुसार सुक़दमों का फैसला करता था और 
कानूनों की व्याख्या करता था । 


.. रोम 
शासन के कायों में ठीक इसी प्रकार का विभाजन हमें रोम में भी मिक्षता 


...  है। वहाँ सेनेट (व्यवस्थापिका सभा ), ट्रिब्यून ( न्‍्यायविभाग ) और कांसल 
कक कायकारिणी का अध्यक्ष ) अपने अपने क्ेत्र में काय सम्परादून करते थे । 





. छठवाँ अध्याय | है १३३ 
यह निश्चित रूप से सत्य अवश्य हे कि इस विभाजन के अनुसार शासन के इन 
तीनों अंगों के कार्य पूर्ण रूप से प्रथक-प्रथक नहीं कर दिये गये थे क्‍योंकि कार्यकारिणी 
विभाग के कांसल कभी कभी बिशेष कानूनों की पास करके व्यवस्थापिका सभा 
का काम करते थे। किन्तु जैसा कि पोलिवियस कहता है यह सब अकर्मात ही _ 
नहीं होता था, सारी व्यवस्था शासन के विभिन्‍न अंगों में नियन्त्रण तथा सन्तुलन? 
क्रायम रखने के सिद्धान्त पर की गई थी। इस प्रकार के संगठन से कोई भी अंग 
सम्पूर्ण राज्य-शक्ति को हर्तगत नहीं कर सकता था। अगर कांसल को सेना पर पूरा. 
अधिकार था तो सेना की रसद के लिये सेनेट की अनुमति आवश्यक होती थी। 
शासन की दूसरी शाखाओं सें भी इस प्रकार की रोक-थाम्र आवश्यक थी द 


मध्यकाल तथा आधुनिक युग का प्रारम्भ 

_ सध्यकाल में जन साधारण तथा दाशेनिक धार्मिक समस्यायों और साम्राज्य 
तथा चच के फ्गड़ों में इतना व्यस्त रहे कि उन्हें शासन-यन्त्र पर विचार करने का 
अवसर ही न मिला। इसलिये आधुनिक युग के भारम्भ में पवित्र रोमन साम्राज्य 
के अध:पतन के कारण स्पेन, फ्रान्स तथा इंगलेण्ड में स्वेच्छाचारी राजाओं का 
प्रादुभोव होना आरम्म हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक युग के 
आरम्स के साथ राज्यशक्ति का केन्द्रीकरण हुआ ओर राजाओं ने ठ्यवस्थापिका, 
काययकारिणी तथा न्यायकारिणी के सभी कार्यों को अपने हाथों में ले लिया। फऋन्तक, 
स्पेन तथा कुछ ओर देशों में उनकी स्वेच्छाचारिता सफल्नता पूवेक चल्तां रही 
(यहाँ तक कि फ्रान्स के बादशाह लुई चोद॒हवें ने तो यह कहना शुरू कर दिया कि 
में ही राज्य हूँ? )। किन्तु इंगलेण्ड की परम्परा प्रारम्भ से ही कुछ ऐसीथी कि. 
वहाँ इस प्रकार की स्वेच्छाचारिता नहीं चल्ल सकी और जनता तथा राजा में संघ 
शुरू हो गया । के हक क्‍ 
इंगलेएड--एंग्ली सेक्सन काल 

एक समय इंगलैेर्ड भी रोमन साम्राज्य का एक अंग था। किन्तु आंग्ल तथा 
सेक्सनों के आगमन से राम वालों को हटना पड़ा। रोम वालों के स्थान पर झ्य टानिक 
आक्रमणुकारियों का बोलबाला हुआ। उनका राजा वही हांता था जो युद्ध में नेतृत्व 
करता था और उसको क़बाले के 'सरदार' या वृद्धगण' चुनते थे। पूरे क़्बोद्ञे की सभा 
को जनसभा? (90!777000) कहा जाता था और ऐसी सभाओं का सभापतित्व राजा 
द्वारा किया ज्ञाता था। यह जनसभा कानून पास करती थी, युद्ध ओर शान्ति-काल की 
नोति निश्चित करती थी ओर गाबों तथा श्रान्तों के झगड़ों को तय करती थी। सन्ञाअं 
को चुनने तथा पदुच्युत करन का काम भी इसी सभा द्वारा किया जाता था। जब 
कई छाटे-छादे राज्य मिज्ञ कर एक हो गये तो सभा लोगों का एक स्थान पर एकत्र होना 
असम्भव जान पड़ा। अब केवल्ल राज्य के योग्य तथा बुद्धिमान व्यक्ति ही एकन्रित 


१३३ शासनंन्यन्त्र 


प्रसिद्ध हुईं । इस प्रकार प्रारम्भ ही से बुद्धिमान सभा? प्रतिनिधि सभा थी और इसका 
प्रमुख काय राजा का चुनाव करना था । 


नामन काल 


नामेनों की विजय के पश्चात इंगलेण्ड में सामन्तशाही (7?०८००)४४)) की 
स्थापना हुई और “महान्‌ सभा? (07600 000प॥७/)) में बी लोग जाने लगे जिनके 
पास काफ़ी जमीन होती थी । इस सभा में बैरन, अले, तथा बड़े-बड़े सरदारों के अलावा 
आचे बिशप ( बड़े पादरी ) और एबट ( मठघारी ) भी रहते थ । इस प्रकार बुद्धिमान 
सभा परिवतित होकर राज्य की महान सभा' के रूप में होगई | इसी सभा से आगे चल 
कर पालिमेन्ट, मन्त्रिमंडल और प्रिवीकोंसिल का विक्रास हुआ। चंकि इस सभा के 
सदस्यों की संख्या अधिक थी इसलिये इसकी बेठक साल में केवल तीन ही बार द्वो 
सकती थी। इस हालत में राज्य काये के लिये एक स्थायी संस्था को आवश्यकता हुई । 
राजा ने सरकारी अफ़सरों में को चुन कर काय चल्नाना आरम्भ किया | ये 
मिलकर 'स्थायी परिषद्‌ के नाम से पुकारे जाने लगे। यह परिषद्‌ शासन के सभी कार्यों 
को करती थी। सन्‌ ११०० ई० में हेनरी प्रथम ने अपनी प्रजा को कुछ स्वतन्त्रता प्रदान 
को। किन्तु राजकीय स्वेच्छाचारिता पर वास्तविक नियन्त्रण सन्‌ १२५१४ $० में लगा 
जब बेरनों तथा पाद्रियों ने मिल्लकर राजा जान को “महास्वतन्त्रता पत्र' (४७४7७ 
. 0979) स्वीकार करने के लिये विवश किया। यह अधिकार पत्र अंग्रेज़ों की स्वतन्त्रता 
तथा उनके अधिकार की नींव की पहली इंट' स्ममक्मा जाता है। पहली बार विधान के 
मुख्य नियस लिपि बद्ध किये गये ओर जनता तथा राजा के कत्तेव्य स्पष्ट रूप से प्रकट 
किये गये । इस्ीलिये मे काले कहता है कि “अग्रेज़ी राष्ट्र के इतिहास का प्रारम्भ यहीं से 
होता है !! नासेन बेरन वास्तविक अंग्रेज़ हो गये और विदेशी निरंकुश राजा जान 
इंगलणड का वेधानिक राजा हुआ । उसने न केवल “बिना अ्तिनिधित्व के कर नहीं के 
सिद्धान्त को स्वीकार किया वरन्‌ वह अपनी जनता की स्वतन्त्रता तथा पंच-निणुय के 
अधिकार को भी मानने को तैयार हुआ | 


हेनरी तृतीय तथा साहइमन दि मान्दफोट 


किन्तु हेनरी दृतीय ने फिर अधिक कर लगाना तथा उद्धत नीति का पालन करना 
आरम्भ किया। इसके परिणाम-स्वरूप जनता में असनन्‍्तोष की ज्वाला भभक उठी। 
१२६४ ३० में साइमन डि मान्टफोटे ने जो पाल्िमेन्ट बल्नाई उसमें बैरनों तथा बिशपों के 
. अतिरिक्त अत्येक प्रान्त तथा नगर से आम जनता के भी प्रतिनिधि बुलाये गये । इस 

अकार सबप्रथम राष्ट्रीय महासभा बुलाई गई । यहीं से कामन-सभा का प्रारम्भ होता है 
. और इसीलिये साइमन डि मान्टफोट को कामन-सभा का जन्मदाता कद्दते है । इसी तिथि 
. से इंगलेण्ड का आधुनिक विधान जिसमें राजा, लड़ तथा कामन ( साधारणजन ) का... 


है 
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समावेश है, शुरू होता है और इस पार्लिमेन्ट से इद्धलेण्ड के विधान ने अपने विशेष 
क्क्षणों सहित आज का रूप ग्रहण किया । 


एडवर्ड प्रथम ओर आदर्श पालिमेन्ट 

१२६४ ई० में एडबड प्रथम ने महास्तंत्रता पत्र' ( मेग्ना काटो ) को स्वीकार 
किया और कर लगाने के अधिकार तथा राजकोष को पूर्रूप से पारलिंमेन्ट के हाथों 
सॉंप दिया । सन्‌ १२६४ में उसने जो पालिमेन्ट बुलाई उसे अंग्रेज “आदश पालिमेन्ट 
के नाम से पुकारते हैं। इसमें धार्मिक लाडे जैसे बिशप और आचे बिशप, बड़े-बढ़े अले 
तथा बैरन ओर प्रत्येक प्रान्त से दो सरदार ओर प्रत्येक प्रदेश और नगर से नागरिकों 
. तथा मध्य श्रेणी के पादरियों के प्रतिनिधियों का समावेश था| इसी कारण के यह कहा 
गया है कि इंगलेंड के विधान को जो रूप प्रथम एडवर्ड ने दिया बही दो शताब्दियों 
तक बिना किसी परिवत्तेन के क्नायम रहा। इतना ही नहीं, एक आधुनिक इतिहासकार 
ने तो यहाँ तक कहा है कि “एडवर्ड प्रथम के शासन के साथ आधुनिक इंगलड का 
आरम्भ होता है--व्रह इंगलेण्ड जिसमें हम रहते है ।” राजा ने राष्ट्र को इसकी स्वीकृति 
के बग्ेर कर लगाने के अधिकार को वत्याग दिया और इसके उपरान्त अंग्रेज़ी स्वतंत्रता 
तथा अधिकार की नींच पड़ी । वह यह है कि “राजा बिना जनता को विशेषाधिकार 
दिये हुए कर नहीं लगा सकता, वह बग़्ेर शिकायतों को दूर किये हुए कर नहीं लगा 
सकता ओर एक साल से अधिक के लिए घन नहीं दिया जा सकता । 


राजकीय प्रशुत्व पर पाँच नियन्त्रणों का विकास 


एडवर्ड प्रथम के बाद एडब॒ड द्वितीय राजा हुआ किन्तु पालिमेन्ट ने उसे १३२७ 
इं० राजच्युत कर दिया और एडबड तृतीय के राजकाल में केवल दो मंत्रियों पर 
अभियोग लगाकर पाक्षिमेन्ट ने उन पर मुक़दमा ही नहीं चलाया वरन नगरों से 
आने वाले सदस्य अपनी बेठक लाड़े सभा से अलग करने लगे। इस प्रकार लाड सभा 
से भिन्न एक कामनन्सभा का जन्म हुआ। रिचाड द्वितीय के कुशासन से इंगलेण्ड से 
एक ऐसी पार्लिमेन्टीय क्रान्ति हुई जिसके फलस्वरूप लंकास्टर वंश का हेनरी चतुथ 
इंगलेंए्ड का राजा हुआ। वह पेतृक अधिकार तथा विजय के अधार पर नहीं वरन्‌ 
पालिंमेन्ट की स्वीक्त के आधार पर राजा हुआ था। इस प्रकार, जेसा कि हेलम 
महोदय का कहना है, इस समय तक राजकीय ग्रशुत्व पर पाँच सूल नियन्त्रणों की नींव 
पड़ चुकी थी । वे निम्नलिखित थे ;-- 


(१) कर--राजा पालिमेन्ट की स्वीकृति के बिना नये कर नहीं लगा सकता था । 


के (२) क्लानून पास करना--प्रत्येक नये क़ानून को पास करने के पूर्व पार्लिमेन्ट 
की स्वीकृति आवश्यक थी । 


(३) व्यक्तिगत स्वतंत्रता--कोई भी व्यक्ति क़ानून के विरुद्ध गिरफ्तार नहीं 
किया जा सकता था । 
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(४) पँचों द्वारा निशय--सार्वजनिक न्यायालय में जमे का साबित होनां 
आवश्यक था । 

(४) मन्त्रियों का उत्तरदायित्व--राजा के हुक्म की आड़ में मंत्री शरण नहीं 
ले सकते थे । द 
व्यूडर काल ओर पालिमेन्ट को भधीनता 

'गुलाबों के युद्ध” से लंकास्टर वंश का अन्त हुआ और याक वंश के एडवर्ड चतुर्थ 
ओर पंचम एक के बाद दूसरे इंगलेड के राजा हुए। किन्तु शीघ्र ही व्यू डर वंश का 


हेनरी सप्तम १४८५ ईं० में उन्हें पद्च्युत करके स्वयं राजा हुआ। ख्य डर काल निरंकुश 
शासन का समय था। इस काल में हम पार्लिमेन्ट को अधीनता की अबस्था में पाते हैं । 


लेकिन फिर रुअट-काल में जिसका पहला राजा जेम्स प्रथम हुआ राजा तथा पालिंभेन्ट ह 


का झगड़ा प्रारम्भ हुआ ओर निरन्तर चल्नता रहा । 


. सढुअट राजाओं का पालिमेन्ट से झगड़ा 


क्‍ जेम्स प्रथम के राज-काल में पालिंमेन्ट की स्वीकृति के बग्रेंट कर लगाने के अधि- 
कार पर आपत्ति की गई | इतना ही नहीं, राजा के मन्त्रियों पर अभियोग लगाने तथा 
उन्हें दुर्ड देने की प्रथा का फिर से जन्म हुआ। किन्तु राजा इन सबसे किख़ित- 
सात्र भी प्रभावित न हुआ। उसने घोषणा की कि वह सर्वेसाधारण की भलाई के लिये 

शासन कर सकता है, किन्तु उनकी राय से शासन करने को वह तैयार नहीं | जेम्प के 
पुत्र तथा उत्तराधिकारी चाह्से प्रथम ने भो अपने पिता के पद्‌-चिन्हों का अनुसरण 
. किया । उसने पालिसेन्ट की अनुमति के बिना कर लगाना तथा बिना न्यायातय भें मुक़- 
दमा चलाये ओर जुर्म साबित किये लोगों को कैद करना आरम्भ कर दिया । इसके 
परिणाम-सवरूप अधिकार-याचना ( 060007 ०0४ हि8068 ) द्वारा इन अवैधानिक 
कार्यों को बन्द करने की -साँग पेश को गई । मैकाले ने इस अधिकार-याचना को अंग्रेजों 
की स्वतंत्रता का द्वितीय महा अधिकार पतन्न कहा है। राजा जॉन के महास्वतंत्रता-पत्र के 
: पश्चात्‌ प्रजा तथा पाकिमेन्ट के अधिकारों की इसी नियम के द्वारा रक्षा हुई । चाल्स ने 
इसको मान तो अवश्य जिया किन्तु उसने शीघ्र ही इसकी घाराओं का उल्लंघन करना 
आरम्भ कर दिया और बिना पालिमेन्ट के ही शासन करना शुरू किया । राजा तथा 
पालिमेन्ट का झगड़ा.बराबर चलता रहा और इसने भयंकर रूप धारण कर लिया । 
पालिमेन्ट ने राज-मन्त्रियों पर अभियोग लगाना शुरू किया। इस पर राजा ने पार्लिंमेन्ट 
. के बहुत से सदस्यों को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया जिसके परिणाम-स्वरूप इंगलेण्ड 


.. का गृह-युद्धद आरम्भ हुआ जो १६४४ ई० से लेकर १६४६ ३० तक चलता रहा। अन्त 


. में राजा का बध हुआ ओर इंगलैरड जनतंत्र-राज्य घोषिद कर दिया गया । क्रॉमवेल 


... लाड सरंत्षक ( ,070 770060007 ) हुआ । लेकिन शासन कार्य आसानी से न चल 
.. ख्रका और १ ६६० ३० में चाल्स द्वितीय वापस- बुलाया गया और राजकीय शासन की 
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पुनः स्थापना हुईं। जैसा कि मैरियट का कहना है, इससे यह स्पष्ट हो गया'कि 
- अगर वेधानिक राजकीय शासन के लिये पालिमेन्ट आवश्यक थी तो सभात्मक 
शासन के लिये राजा भी उतना ही आवश्यक था। इसलिये १६६० ई० में राजकीय 
शासन की पुनः स्थापना के साथ सभात्मक शासन की भी पुनः स्थापना हुईं 
फिर भी, चाल्स द्वितीय के काल में मन्त्रियों पर अभियोग चलाने की प्रथा 
जारी रही। राजनीतिक दलों का भरी जन्म इसो समय हुआ। क्योंकि “प्राथियों! 
(?९०४४४०४००७7७) ने एक दल के रूप में होकर राज़ा से नई पाह्िमेन्ट बुलाने की 
माँग की किन्तु 'घृणालु” (&07॥077679) राजा के विरुद्ध कुछ भी करने के विचार 
_ को घृणा की दृष्टि से देखते थे। शीघ्र ही दलों के इन नामों ने ह्विम और टोरी का 
नाम भ्रहण किया। मन्न्रिमंडल द्वारा शासन की भी नोंब इसी काल में पड़ी क्योंकि 
'क्रेबाल' ((808)) वास्तव में प्रिवी कोंसिल में से चुने हुए कुछ मन्त्रियों की 'समिति' 
मात्र ही थी । 


गौरवपूर्ण राज्यक्रान्ति तथा पालिमेन्ट की सत्ता 

चाल्स द्वितीय की मृत्यु के पश्चात्‌ जेम्स द्वितीय राजा हुआ। इसके समय सात 
 पादरियों पर चल्नाया गया अभियोग गोरबपूण टराज्यक्रान्ति का कारण हुआ 
विज्लियम बुला कर राजा बनाया गया। बह, इंगकेश्ड का पहला बेधानिक राजा 
हुआ और उसे “अधिकार-पत्र' (8|] ०! छा2॥58) के सिद्धान्तों को मानना पड़ा । 
प्रारम्भ में तो वह अपने मसन्त्रियों को दोनों दल्लों से चुनता था किन्तु बाद में 
सन्डरल्लेणएड ने राजा को केवल हिग दल से ही मन्त्रियों को चुनने की सलाह दी 
क्योंकि यही दल पालिसेन्ट में बहुसंख्यक था। राजा ने इंसको मान लिया और 
१४५६७'३० का सन्‍्डरलेण्ड-मन्त्रिमंडल पहला मन्त्रिमंडल् था जिसमें एक ही दल के 
मन्त्री थे। इस प्रकार इससे आधुनिक मन्त्रिमंडल के विकास का एक महत्वपूर्ण 
अध्याय आरम्भ होता है। लेकिन इसमें इस समय भी दो सिद्धान्तों का अभाव था। 
यह एक राजनीतिक नेता के आधिपत्य में नहीं था और राजा अब भी सिद्धान्त 
तथा व्यवहार रूप में शासन का प्रधान था। फिर भी पार्लिमेन्ट सर्वोच्च 
व्यवस्थापिका सभा तथा राज्य की प्रधान शक्ति हो गई थी। "सैनिक विद्रोह क़ानून! 
((०४णए &00) के पास होने से सेना पर भी पारलिसेन्ट का अधिकार हों गया था। 
संक्षेपत: १७ वीं शताब्दी में पाआज्चिम्रेन्ट की शक्ति बढ़ती ही गई । ग्रृह-युद्ध में इसने एक 
राजा का बध किया, राजकीय शासन की पुनशसथापना के समय इसने राजा को बाहर 
से बुलाया ओर राज्यक्रान्ति के अबसर पर इसने एक राजा को भगा कर दूसरे को 
चुना। अंग्रेजो वेध।निक शासन के कुछ सिद्धान्तों का निश्चित रूप से प्रादुभीव हुआ | 
इनमें से वधानिक राजत्व सेना तथ। व्यय पर पार्शिम्रेन्ट का नियन्त्रण; सावेजनिक 
अपराधों के लिये मन्त्रियों को दण्ड से बचाने के लिये राजा के हुक्म की असमथ ता; 
क्‍ का दलों द्वारा शासन तथा बहुसंख्यक दल में से मन्त्रियों के चुनाव के सिद्धान्त . 
प्रमुख 
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ज्ञाज प्रथम और मन्त्रिमंदलस प्रणाली का पूर्ण रूप 


स्टुअटे काल का अन्त रानी एन की मसत्यु के साथ होता है। एन के बाद 
हनोवर वंश का जाज प्रथम इंगलेण्ड का राजा हुआ। जमन होने के कारण वह 
अंग्रेज़ी भाषा तथा अंग्रेज़ी राजनियमों से परिचित न था। अतः उसने शासन का 
भार मन्त्रियों पर ही छोड़ दिया और सन्त्रिमंडल की बैठऊ में भी भाग नहीं लेता था। 
राजा की अनपस्थिति में उसका मुख्य मन्त्री वालपोल मन्त्रिमंडल का सभापतित्व 
ग्रहण करता था। इस ग्रकार प्रधान मन्त्री का नेतृत्व) मन्त्रिमंडल-पद्धति के शासन की 
एक नई विशेषता हुईं। चुनाव की समस्या पर वालपोल की हार तथा उसके पद्त्याग ने 
यह भी स्थापित कर दिया कि कामन-सभा के विश्वास को खो चुकने के पश्चात्‌ 
मन्त्रिमंडज्ञ को इस्तीफ़ा दे रेना चाहिए। इस प्रकार वालपोल के मन्त्रित्व में सभात्मक 
शासन (या उत्तरदायों अथवा मन्त्रिमंडल्-शासन ) ने अपना आधुनिक रूप अहण 
किया | इसीलिये बालपोल को इंगलैण्ड का प्रथम प्रधान मन्त्रो कहा गया है। 

हमें महोदय अपनी पुश्तक 'गवर्न्मेंट ऑफ़ इंगलेण्ड, में वालपोल-मन्त्रिमंडल के 
महत्व के संबंध में लिखते हैं कि 'सब प्रथम वालपोल ने अपने विचार से हमारी 
राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार शासन किया। सब प्रथम वालपोल ने देश के 
कार्यों का संचालन कामभ-सभा में किया। सब प्रथम वालपोल ने उस काय संचालन 
के लिये राज्य के उन सभी कमचारियों के सहयोग की आवश्यकता पर ज्ञोर दिया जो 
पालिमेंट के सदस्य थे । वालपोल ही के काल में कामन-सभा राज्य में सवशक्तिशालिनी 
हुई ओर योग्यता, प्रभाव तथा वास्तविक शक्ति सें लाड सभा से बढ़ गई। वालपोज्न 
ने ही कामन-सभा के विश्वास को खो चुकने के पश्चात्‌ राजा का प्रेमपात्र होने के 
बावजूद भी पद त्याग करने के उदाहरण को रक्खा? | " 


. मज्जिमंडल प्रणाली या सभात्मक शासन के मुख्य लक्षण 


इस प्रकार जैसा कि ट्रेल महोदय का कहना है १८वीं शताब्दी के अन्त में 
सन्त्रिमंडल* के बारे में यह राजनीतिक धारणा हो गई थो कि मंत्रिमंडल ( केबिनेट ) 


उपकनदतरभ+ वा ७२+मक, 








१--कपया इस अध्याय के अन्त में प्रधान मन्त्री के नेत॒त्व पर दी गई टिप्पणी को देखिये । 
२--वांग्टेह यू अंग्रे ज्ञी मन्त्रिमंडल की निम्नलिखित विशेषताश्रों का उल्लेख करते हैं।--- 
( १ ) प्रधान मन्त्री का आधिपत्य | 
(२ ) सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त | 
... (३) इसकी बैठकों में की गई बातचीत को गुसत रखने की शपथ । 
.. (४ ) इसके सदस्यों का प्रधान मन्‍्त्री द्वारा पाकिमेन्ट के बहुसंख्यक दल में से चुनाव । 
(५, ) कामन-सभा और निवांचकों के प्रति इसका उत्तरदायित्व | 
(६) पालिमेन्ट को विसर्जन करने का अधिकार | 
“दि इंगलिश केबिनेट सिस्टम, पृष्ठ ३६७ । 
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. (क) व्यत्रस्थापिका सभा के ही सदस्य रह सकते हैं; (ख) उनके एक से 
_ राजनीतिक विचार होने चाहिए और उनका चुनाव कामन-सभा के बहुसंख्यक 


कक 


दल में से होना चाहिए; (ग) उन्‍हें एक ही नीति का पालन करना चाहिए 
( घ ) उनमें संयुक्त उत्तरदायित्व होना चाहिए और पार्तिमेन्ट के द्वारा अविश्वास का ._ 
प्रस्ताव पास होने पर उन्हें एक साथ पदत्याग करना चाहिए और (डः) प्रधान मन्त्री 
के नेतृत्व को मानना चाहिए। संक्षेप में ये विशेषताय एकता, समानता, उत्तरदायित्व 
तथा एक प्रधान का नेतृत्व हैं 


शक्ति-विभाजन पर बोदोँ का मत 
इंगलेण्ड में सभात्मक शासन के विकास को देख चुकने के पश्चात्‌ हम पुन 
आधुनिक युग के प्रारम्भिक काल पर ध्यान देंगे। हमने देखा था कि आधुनिक युग 
के प्रारम्भ में फ्रान्स, इड्शलेण्ड तथा स्पेन में स्वेच्छाचारी शासकों ने सारी शक्तियों 


_ का केन्द्रीकरण अपने हाथों में कर लिया था। फ्रान्स में बोंदोँ प्रथम लेखक हुआ जिसने 


उस समय के राजाओं को पहचाना ओर राजसत्ता की परिभाषा उसने *क्वानूनों से 
अनियन्त्रित प्रजा तथा नागरिकों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति” के रूप में दी थी। किन्तु 
इस दाबे के होते हुए भी उसने इस बात को स्वीकार किया कि राजा के लिये भी कुछ 


मौलिक क़ानून हैं । उसने यहाँ तक कहा कि राजा को रवय॑ न्याय नहीं करना चाहिए 
 बरन्‌ यह कारये एक स्व॒तन्त्र न्यायालय को सोंप देना चाहिए। एक साथ व्यवश्थापक 


तथा न्यायाधीश होना न्याय तथा दया के विशेषाधिकार को एक में मिला देना है, एक 


साथ क़ानून-पाज्नन तथा स्वेच्छा चारिता है । 


. *...... ॑. शक्तिके केन्द्रीकरण पर हॉब्स 
इक्लेण्ड में, जेसा कि हम देख चुके हैं व्य डर काल में हेनरी सप्तम, अष्टम और 
एलिज़बेथ के राज्यकाल में पार्लिमेन्ट अ्रधीन रही | स्टुअट काल में गृहयुद्ध के भय से 
हॉब्स ऐसे लोगों ने स्वेच्छाचारी शासन के प्रति विशेष स्वीकृति “प्रकट करना 


. आरम्भ किया । उनके बिचार से राजा की शक्ति अनियमित और अविभाज्य होनी 


चाहिए । किन्तु इस प्रकार की राजसत्ता अंग्रेज़ों की प्रकृति के विरुद्ध थी और उन्होंने 
स्वेच्छाचारी रुअटे राजाओं के शासन के प्रति असन्तोष प्रकट करना प्रारम्भ किया । 


.._ इन विचारों के संघर्ष से अन्त में १६८८ ३० की गोरवपूर्ण राज्यक्रान्ति हुईं जिसके 
. परिणाम-स्वरूप इज्जनलेंड में वेघानिक शासन की स्थापना हुई । 


इंगलैण्ड में उत्तरदायी शासन का आरम्भ. 
इस प्रकार लॉक का प्रमुख कार्य शक्ति के केन्द्रीकरण का सैद्धान्तिक समेथन 
करना न होकर देश में पाई जाने बाली वास्तविकता का विश्लेषण करना दो 
जाता है। इस समय तक- राजा को अधिकार-धोषणा (जो बाद में अधिकार-पत्र 
द २ या हे ह के बा 


...श्श्ष शासन-यन्त्र 


हुई ) में दी हुईं शर्तों को मानने पर विवश किया जा जुका था और सभी विषयों में 
पालिंमेन्ट सर्वेशक्तिशालिनी हों चुकी थी। इसके अथ हुए कि वह कायकारिणी जो 
अब तक सभी शक्तियों को केन्द्रीभूत करके हस्तगत किये थी अब अपने उच्च स्थान 
से नीचे आ चुकी थी और व्यवस्थापिकरा क्रे अधोन हो गई थो। इस प्रकार इंगलेण्ड से 

उत्तरदायी शासन का प्रारम्भ हुआ था | न्‍ 


पालिमेन्ट ओर जनता के संबंध में लॉक के विचार 
इसलिये जब लॉक को सीमित शासन का दाशनिक कहा जाता है तो इसका यह 
संकेतपू्ण अथे है कि उसने अपने समय के स्थापित वेधानिक शासनों की केवल 
व्याख्या भर की। उसके अनुसार सर्वोच्च सत्ता जनता की सम्पत्ति है। इसीलिये 
समाज या उसके ( जनता ) द्वारा बनाई गई व्यवस्थापिका सभा की शक्ति सावजनिक 
हित से श्रागे नहीं बढ़ सकती...ओऔर जिस किसी के भी हाथ में फ्लिसी राज्य की क़ानून 
बनाते तथा शासन-प्रबन्ध की सर्वोच्च शक्ति हे उसे जनता द्वारा निर्मित तथा स्वीकृत, 
स्थापित और घोषित नियमों के अनुसार शासन करना पड़ता है। शासन, अस्थायी विशेष 
कानूनों तथा ऐसे निष्पक्ष और इमानदार न्यायाधीशों के अनुसार भी नहीं कि चलाया 
जा सकता जिनका काम इन्हीं ( विशेष ) क़ानूनों के अनुसार झूगड़ों को तय करना है । 
इसके अलावा शासन को जाति की शक्ति द्वारा इन क़ानूनों को लागू करना पड़ता है और 
सम्रयानुकूल देश को बाहरी आक्रमणों से बचाना पड़ता है ओर विदेशी अन्यायों को 
दूर कराना पड़ता है ।! इस उद्धरण से शासन के क़ानून-निर्माझात्मक अधिकारों की... 
सीमा स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती है। डाइसी के शघ्दों में कहा जा सकता है कि यह 
विचार कि 'राजनीतिक सत्ता जनता की है और क्रानूनोी सत्ता पालिमेन्ट की? सब प्रथम 
. इसी वाक्य द्वारा स्वीकार किया गया है। क्रानूनी सत्ता ( एक दूसरे स्थान में लॉक इसे 
स्पष्ट कर देता है ) के निम्नलिखित सीमा-बन्धन हैं 
 १-इसको स्थापित और घोषित कानूनों द्वारा जिनका प्रभाव ग्ररीबों और 
अमीरों पर समान पड़ता हो, शासन करना चाहिए । 
२--इन क़ानूनों का उद्देश्य जनता का हित होना चाहिए । 
३--इसको ज्ञनता की अन्नुमति के बग्रेर उसकी, सम्पत्ति पर नये कर नहीं 
लगाना चाहिए । 


४--इसे क्रानून बनाने के अधिकार को किसी दूसरी संस्था को न सौंपना चाहिए 
ओर न यह सॉप ही सकती है। 

इन शर्तों' से प्रकट है कि पालिंमेन्ट के अधिकार मौलिक नहीं थे। पार्लिमेन्ट 
केवल जनता द्वारा सॉपे गये अधिकारों की अमानतदार मात्र है। अगर व्यव्रस्थ|पिका 
जनता द्वारा सींपे गये कार्यों के प्रतिकूल जाली है तो लोग इसे हटा भी सकते हैं । 





हा जनता को चिरस्थायी तथा सर्वोच्च शक्ति पर जोर देने के पश्चात्‌ लॉक शासन की 
8, रूप-रेखा का विश्लेषण करता है. इस अकार, उसके अनुसार संघीय शक्ति विदेशियों... / 


न 


- अकाक, 


छुठवाँ अध्याय ६ 


तथा बिदेशी राज्यों से सम्बन्ध रखती है; व्यवस्थापिका का काय देश के शापन के 


लिए क़ानून बनाता है और कायकारिणी का कार्य इस भाँति बनाये गये कानूनों को 
लागू करना है। लॉक कायकारिणी और न्यायकारिणी .के कार्यों में कोई अन्तर नहीं 
देखता यद्यपि उसने पूर्णुरूप से कायकारिणी को व्यवस्थापिका के अधीन कर रक्‍खा 


- है और व्यवस्थापिका के ऊपर जनता की सत्ता स्थापित कर दी है 


लॉक का विश्लेषण शक्तियों के केन्द्रीकरण को सिद्ध करना हे 


पने समय के शासनों का जो विश्लेषण लॉक ने किया उसपे स्पष्ट है कि शासन 
की विभिन्न शक्तियों को प्रथक रखना उचित नहीं। इसके प्रतिकूत वे एक दूसरे पर 
आश्रित की गई थीं- व्यवस्थापिका जनता के आश्रित थी, कायकारिणी व्यवस्थापिका के 
अधीन रह कर काय सम्पादन करती थी और न्यायकारिणी तो कायकारिणी का एक 
अंगमात्र थी। एक वाक्य में, उत्तरदायी या सभात्मक शासन की स्थापना के अथ हैं कि _ 
शासन की शक्तियों का केन्द्रीकरण हो न कि उनका विभाजन । 


क्‍ मॉन्टेस्क्यू ओर अंग्रेजों की स्वतन्त्रता 

किन्तु अगर अंग्रेज़ी शासन-विधान के व्यात्रह्मरिक रूप पर एक अंग्रेज़ का यह 
विचार था तो एक विदेशों आल्नोचक द्वारा की गई एक दूसरी तथा इसके प्रतिकूल व्याख्या... 
देख कर सभी को आश्चय होता है | यह आलेचक मॉन्टेस्क्यू है। उसते इंगलैंड में आकर . 
अंग्रेज़ी विधान का निकट से निरीक्षण किया था। उसको विश्वास हो गया था कि अंग्रेज़ी 
नागरिकों की स्वतंत्रता वहाँ के विधान के कारण है। उस विधान में उसकी शक्तिओं के 
केन्द्रीकरण के स्थान पर उनका विभाजन तथा सन्तुलनन दृष्टिगोचर हुआ। फ्रांस में 
स्वेच्छाचारी शासन ( ऐसा शासन जिसमें सभी शक्तियाँ कायकारिणी के हाथों में केन्द्री 
भूत थीं, यानी लुई चौद्हवें और लुई पन्द्रहवें का शासन ) का हास हो गया था और 


. उसने अनुत्तरदायी, अत्याचारी तथा पतित शासन का रूप ग्रहण कर लिया था। उसने 


देखा कि इंगलंड में स्वेच्छाचारी शासन के विरोध करने की केवल्न एक निश्चित प्रथा ही 
नहीं थी वरन्‌ राजनीतिक संस्थाओं का भी शासन-शक्तिआं। पर ऐसा प्रभाव पड़ता था 
कि परिणाम स्व॒तत्नता के अलावा दूसरा हो ही नहीं सकता था। इसलिये उसको विश्वास 
हो गया कि अंग्रेजों की स्वतंत्रता उनकी भावनाओं का फल न होकर अंग्रेज़ी विधान में 
राजनीतिक संस्थाओं के सन्तुल्लन का परिणाम है । राजा तथा उसके मंत्री, ला तथा 


_कामन-खआ से बनी हुई पालिमेन्ट और न्यायाधीशों को उसने इस रूप में देखा कि ये 


शक्तियों का नियन्त्रण तथा सन्तुल्लन करके एक ऐसी प्रणाली को जन्म देते है जो पूर्ण- 
रूप से दृढ़ता के साथ जनता की स्वतंत्रता की रंक्षा स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध 
कर सक |! 

मॉन्टेस्क्यू तथा शक्ति-विमाजन का सिद्धान्त क्‍ 
इसी निरीक्षण के आधार पर, ( यद्ययि यह ग़ज्षत था ; मान्देस्क्यू (१५४८) ने 


..._ शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त को स्थापेत कया । उसका-कथन है कि यददु्‌ एक >अाक्त 





१७० शासने-येन्‍्त्रे 


अथवा एक शासन-वर्ग को व्यवस्थापिका तथा कार्यकारिणी के अधिकार सॉंप दिये. 
जाते हैं तो स्वतन्त्रता असम्भव हो जाती है। डरने का कारण यह है कि एक ही 
राजा या एक ही सेतेट द्वारा कठोर क़ानून जबरदस्ती लागू करने के लिये पास किये 
जा सकते हैं। और अगर न्यायकारिणी को व्यवस्थापिका या कार्यकारिणी से पृथक 
नहीं किया जाता तो भी स्वतन्त्रता सम्भव नहीं। अगर इसको व्यवस्थापिका की 
शक्तियों में मिला दिया जाता है तो नागरिकों के जीवन और स्वतन्त्रता पर स्वेच्छाचारी 
नियन्त्रण लगने का अन्देशा रहता है क्‍योंकि इस दशा में न्यायाधीश ही व्यवस्थापक 
भी होता है। और अगर इसको कायकारिणी की शक्तियों से मिलाया जाता है तो 
न्‍्यायाधोश अत्याचारी हो जायगा । अगर एक ही व्यक्ति या एक ही वर्ग, चाहे वह 
अमीरों का हो या जनता का हो, क़ानून बनाने, उन्हें लागू करने, जनताके प्रस्ताबों में 
अमल करने तथा अपराधों के लिये दंड देने लगता है तो शासन में गड़बड़ी फेल 
जाती है," । 


शक्ति-विभाजन पर ब्लेक्स्टन के बिचार 


किन्तु अंग्रेजी विधान के वास्तविक तात्पयं को सममने में केबल मॉन्टेस्क्यू ही 
असफल नहीं रहा। प्रसिद्ध अंग्रेज़ी न्‍्यायविद्‌ ब्लेक्स्टन (3]80):30076) भी मॉन्टेस्क्यू 
: के विश्लेषण से प्रभावित हुआ। उसका भी कहना हे कि 'सभी कठोर शासनों में 
सर्वेश्रधान शक्ति यानी क्रानन बनाने तथा ल्ञागू करने का अधिकार एक ही व्यक्ति या 
कुछ व्यक्तियों की एक ही मंडली के हाथों में रहता है। जब इन दोनों शक्तियों का एक 
साथ मिला दिया जाता है तो सावजनिक स्वतन्त्रता नहीं रह सकती ।' अंग्रेजी विधान 
बह में भी उसने व्यवस्थापिका में शक्तियों को विभाजित और संतुलित पाया । इस प्रकार 
कद्दता है कि राज्य की व्यवस्थापिका में तीन शक्तियाँ हैं जो एक दूसरे से पूर्णरूप से 
खतनत्र हैं। पहली शक्ति राजा की है, दूसरी धार्मिक और लौकिक लार्डो' की जो एक 
प्रकार स जन्म, बुद्धि, सम्पत्ति, और शोय के आधार पर चुने गये कुलोन लोगों की 
एंक सभा है ओर तीसरी शक्ति कामन-सभा की है जो जनता द्वारा स्वतन्त्र रूप 
से निवोचित प्रतिनिधियों की भ्रज्ञातन्त्रात्मक सभा है। ओर ये सब मिलकर विभिन्न 
स्वार्थों की रक्षा करते हुए तथा वि।भन्न हेतुओं से प्रेरित द्वोकर इम्जलेण्ड की पाकिमेन्ट 

१ लीकॉक शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त के संबंध म॑ कद्दता है कि (राजनीति शास्त्र 
का यह एक प्रमुख सिद्धान्त था कि शासन के इन तीनों अंगों--कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका 
तथाः न्यायकारिणी क!, एक दूसरे से प्रथक रक्खा जाय । प्रत्येक विभाग को प्रथक-प्रथक 
. व्यक्तियों द्वारा चलाया जाना चाहिए ओर किसी एक विभाग का दूसरे के ऊपर कोई अधिकार 
. नहीं होना चाहिए । . यह सोचा गया था कि इस ढंग से आम जनता की स्वतंत्रता की रक्षा - 
को जा सकती है। वास्तव में जनता की स्वतन्त्रता की रत्चा करने का यही एक उपयुक्त साधन 
है। इसी को शक्ति-विभाजन का रिद्धान्त कद्ते हैं।? 


““एलिमेंट्स आँव पॉलिटिक्स, पृष्ठ १३७। 


8 नरनताओल नम गाचटचाा 


छुठेवाँ अध्याय... जज छः 


का रूप भरहण करते हैं और तीनों शासन-कार्य में हाथ बटाते हैं। इसलिये किसी भी अंग 


द्वारा कोई कठिनाई नहीं उपस्थित की जा सकती | अगर ऐसा होता भी है तो शेष दो 
शक्तियों में से एक उसे अवश्य ही समाप्त ऋर सकती है क्योंकि प्रत्येक अंग को यह 
अधिकार है कि वह किसी भो नवीनता का, जिसे वह खतरनाक या अनुचित सममभतता 


- है प्रतिरोध कर सके ।! इससे स्पष्ट प्रश्रट है कि बैल्कस्टन शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त 


से पूर्णरूप से प्रभावित था । 


अमरीका 

केवल इतना ही नहीं, मॉन्टेसक्‍्यू का प्रभाव अमरीका के लोगों पर भी पड़ा । 
अलेक्जन्डर हेमिल्टन ( &]०5७॥१०7 पछ977009 ) ने लिखा है कि 'सभी प्रकार 
का व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी तथा न्यायकारिणी शक्तियों का एकत्रीकरण--चाहे वह 
एक के हाथ में हो, चाहे कुछ के या बहुत के, चाहे बंशगत हो, चाहे स्वयं प्राप्त किया 
अथवा चुनाव टद्वारा--कठोर शासन की सही परिभाषा कहा जा सकता है |! इस शक्ति- 
विभाजन के सिद्धान्त का प्रभाव मैसाचुसेटस ऐसे छोटे-छोटे उपनिवेशों के विधानों पर 
भी पड़ा जहाँ विधान में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया था कि “इस राज्य सें ठ्यवस्थापिका 
कभी भी कार्यकारिणी अथवा नन्‍्यायकारिणी के कार्यों को नहीं करेगी और इसी तरह 


कार्यकारिणी और न्यायकारिणी भी दूसरे अंगों के अधिकारों पर हस्तक्षेप नहीं करेंगी 


जिससे मनुष्यों के शासन के स्थान पर क़ानून का शासन सम्भव हो सके ।” अमरीकी 
संयक्त राज्य के विधान में भी जब १७८७ ई० में सब उपनिवेशों ने मिज्ञकर एक नये. 
संघराज्य की स्थापना की तो इस सिद्धान्त को माना गया । 


अमरीका के विधान में शक्ति-विभाजन का सिद्धान्त 
अमरीका के विधान में राष्ट्र की कायकारिणी का प्रधान अध्यक्ष होता है । उसकी 


सहायता के लिये मन्त्रिमंडल होता है । मंत्रियों छा चुनाव तथा उनकी नियक्ति अध्यक्ष ही. 
करता है और वे अपने कार्यों के लिए अध्यक्ष के सम्मुख उत्तरदायी होते है । इंगलेंड के 


मंत्रियों की भाँति अमरीका के मंत्री व्यवस्थापिका के सामने उत्तरदायी नहीं होते। 
इसका अथे हुआ कि अमरीका में कार्य ऋरिणी को व्यवस्थपिका से पृथक रकखा गया है। 
प्रतिनिधि-स भा तंथा सेनेट को मिलाकर बनने वाली कांग्रेस अमरीका की व्यवस्थापिका 
सभा है. और उसको संयक्त राज्य के लिये क्रानून पास करने का अधिकार है । सप्तर्त राज्य 
के लिये क़ानून बनाने में यह मंत्रियों के प्रभाव सेख्वतंत्र रहती है । यहाँ इंगलेड की भाँति 
नहीं होता कि मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका सभा का नेतृत्व करे । इसके अतिरिक्त कांग्रेप्त के 
अविश्वास-अस्ताव का यहाँ के मंत्रियों के झपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ 
व्यवस्थापिका ओर कार्यकारिणी बराबर तथा एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार प्रधान 
न्यायालय? के न्यायाधीश भी अध्यक्ष अथवा व्यवस्थापिका के प्रभाव से मुक्त रहते हैं । 


सभात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूपों की परिभाषा 


इस प्रकार हम देखत हैँ कि अग्ने ज्ञ (बधान के बारे में मॉन्टेस्क्यू की अ्रमात्मक 
धारणा को लोगों ने मूखेता नद्दों समझी । वास्तव में तो क्ोगों ने इस धारणा को जनता 


शहर .. शासन-यन्त्र 


की स्व॒तन्त्रता के हित में अपनाना शुरू किया | इससे प्रजातंत्रात्मक शासन के एक नये 
रूप का जन्म हुआ ओर अमरीडी विधान इंगलेंड के विधान के प्रतिकूल इस नये रूप 
का नमूना हुआ | इंगलेंड के प्रसिद्ध न्यायत्रिद्‌ बेज्कॉट इल अन्तर के संबंध में लिखते हैं 
कि जिस प्रकार सभात्मक शासन के प्रमुख लक्षण संयोग और मिश्रण हैं उसी प्रकार 
अध्यक्षात्मक शासन का प्रमुख लक्षण व्यवस्थापिका तथा कायकारिणी की स्वतंत्रता है। 
तभी से हम अध्यक्षात्मक शासन से उस शासन को सममते हें जिसमें शासन की 
तीनों शक्तियाँ यानी व्यवस्थापिका, कायकारिणी ओर न्यायकारिणों प्रथक-प्रथक और 
स्वतंत्र तथा एक दूसरे के बराबर हं।ती हैं। इसका यह अथ कर्रापि नहीं है कि जहाँ 
. कहीं मी प्रमुख कायकर्ता अध्यक्ष होता है वहाँ अध्यत्ञात्मक शासन पाया जाता है। 
१६३६-४५ के युद्ध के पहले फ्रांस सें अध्यक्ष के होते हुए भी वहाँ के शासन का रूव 
सभात्मक था क्यों वहाँ का मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका सभा के सम्मुख उत्तरदायी था। 
इसलिये श्रध्यक्षात्मक शासन तभी सम्भव है जब शासन के तोनों अंग शक्ति-विभाजन 
के सिद्धान्त पर आधारित हों ओर अपने क्षेत्र में प्रत्येक अंग स्वतंत्र हो। सभात्मक 
शासन उसे कहते हैं. जिसमें शासन के तीनों अंग ( मुख्यकर ठ्यवस्थापिका और कार्य 
कारिणी ) एक दूसरे से प्रथक न होकर सम्बन्धित रहते है । इस प्रकार के शासन में 
साधारणतः व्यवस्थप्रिका ही सबंशक्तिशालिनी होती है और इसके अविश्वास प्रस्ताव 
से मन्त्रिमंडल को व्याग-पत्र देना पड़ता है । 


दोनों रूपों की तुलना 
अब हम॑ इन दोनों रूपों की तुल्नना निम्नलिखित ढंग से कर सकते हैं :-- 


( १ ) अध्यक्षात्मक शासन शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त पर आधारित होता है, 
सभात्मक शक्ति-संयोग पर । 


( २ ) अध्यक्षात्मक शासन में राज्य का प्रमुख व्यक्ति यानी अध्यक्ष नाम मात्र 
का अध्यक्ष नहीं होता। सभात्मक शासन में वह नाममान्र का अध्यक्ष रहता है। 
अध्यक्षात्मक्र शान में वह वास्तविक्र रूप से तथा सिद्धान्त में भी राष्ट्र का प्रमुख 
कार्यकत्तों होता है। सभात्मक शासन में सिद्धान्त रूप से राज्य का प्रमुख कायकर्त्ता 
वास्तव में उत्तरदायित्वहीन होता है । द 

(३ ) अध्यक्षञात्मक शासन में कार्यकारिणी को उ्यवस्थापिका से वेधानिऋ 
स्वतन्त्रता प्राप्त रहती है । सभात्मक शासन में तो कायकारिणी व्यवस्थापिका की एक 
समिति मात्र होती हे और इसलिये उसके अवीन रहती है। 


(४ ) अध्यक्षात्मक प्रणाल्री में कायकारिणी का कार्यकाल नियत रहता है| यह 
अपने समय के पहले नहीं हटाई जा सकती । सभात्मक प्रणाली में कार्यकारिणी ज्यों 
ही व्यवस्थापिका सभा का विश्वास खो देती हे हटाई जा सकती है | इसका यह तात्पये 
. हुआ का अध्यन्ञात्मक शासन में अविश्वास प्रस्ताव कुछ भी महत्व रूप नहीं रखता 
. किन्तु सभात्मक रूप में शासन को उत्तरदायी बनाने का यह एक साधन है । 


छठवाँ अध्याय... १४३ 


(४ ) अध्यक्ञात्मक शासन में मन्त्रियों की नियुक्ति अध्यक्ष करता है और वे 
केवल उसी के सम्मुख उत्तरदायी होते हैं, व्यवस्थापिका सभा उनका कुछ भी नहीं 
«.. बिगाड़ सकती । समात्मक प्रणाली में मन्त्री व्यवस्थापिका सभा के सम्मुख उत्तरदायी 
होते हैं। क्‍ ह क्‍ 

( ६) अध्यक्षात्मक प्रणात्षी में मन्त्री व्यवस्थापिका सभा के सदस्य नहीं रहते । 
और वे कानूनों तथा प्रस्तावों पर न तो ठय्वध्थापिका सभा के अधिवेशन में जाकर 
भाषण ही दे सकते हैं और न नग्रे प्रस्तावों को रख ही सकते हैं। किन्तु सभात्मक 
प्रणाली के शासन में मन्त्री सभी प्म्मुख प्रस्तावों तथा क़ानूनों के ज्ञिये व्यवस्थापिका के 
| डे उत्तरदायी होते हैं और वे ही उनको पास कराने के लिये सभा के सम्मुख 
रखते हें । द 


क्‍ सारांञ क्‍ 
अधिक स्पष्टता के लिये हम संक्षेप में कह सकते हैं. कि (क) जहाँ शासन की 
.. तीनों शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथों में केन्द्रित रहती हैं बहाँ निरंकुश शासन रहता है 
ओर कार्यकारिणी पूर्णरूप ले व्यवस्थापिका तथा न्‍्यायकारिणी को अपने अधिकार में 
रखती है; (ख) जहाँ व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी तथा न्‍्यायक्रारिशी एक दूसरे से प्रथक 
. तथा अपने-अपने क्षेत्र में स्व॒तन्त्र होकर कार्य सम्पादन करतो हैं वहाँ शासन का रूप 
अध्यक्षात्मक होता है और (ग) जहाँ कायकारिणी व्यवस्थापिक्रा के अधीन रहती है वहाँ 
शासन का रूप सभात्मक होता है । 


फ्रान्स में मॉन्टेस्क्यू का प्रभाव तथा वहाँ का प्रवन्धात्मक कानून _ 


. “मॉन्‍्टेस्यू के विचारों का असर केवल अमरीका पर ही नहीं पड़ा । उसने अपनी 
मातृभूमि फ्रान्स पर भी काफ़ो ग्रभाव डाला | फ्रान्स की राज्यक्रान्ति के समय १७८६ ई० 
के बनाये गये विधान ने अधिकार-घोषशा' में इस बात को स्वोकार क्रिया था कि “बह 
समाज, जहाँ शक्ति-विभाजन का सिद्धान्त नहीं माना गया है त्रिधानहीन है ।! इसीलिये 
राजा को व्यवस्थापिका द्वारा पास किये हुए क़ानूनों को थोड़े ही समय के लिये 
स्थगित करने का अधिकार दिया गया। उसको यह अधिकार नहीं प्राप्त हुआ कि वह 
उन क़ानूनों को रद कर सके। व्यवस्थापिका सभा राज़ा द्वारा भंग नहीं की जा 
सकती थी और बादशाद्व के मन्त्री इसके सदस्प नहीं हो सकते थे। न्यायाघीशों का भी 
चुनाव जनता द्वारा किया जाता था । किन्तु कुछ समय बाद फ्रान्स ने भी इंगलेण्ड में . 
प्रचलित सभात्मक प्रणाज्ञी को अपनाया लेकिन शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त का प्रभाव 
प्रबन्धात्मक क़. नूनों के रूप में बना ही रहा | राजकरमेचारी यदि गलती करते हैं तो वे 
साधारण न्यायालयों में न्याय के लिये नहीं लाये जा सकते। दनका मुकदमा विशेष 
प्रकार के प्रबन्धात्मक न्यायालयों में किया जाता धा। इस प्रकार कायकारिणी को 
न्‍्यायकारिणी से प्रथक रक्‍खा गया। लेकिन इंगलेण्ड में सरकारी कमचारियों के 
.. लिये इस प्रकार के विशेष न्याया्यों का कोई भी अ्रबन्ध नहीं है। वहाँ पर एक 


श्छ्छ क्‍ शासन-यन्त्र 


साधारण नागरिक तथा प्रधानमन्त्री या राज्य के दूसरे बड़े से बढ़े कमंचारी को एक 
ही न्‍्यायाज्ञय के सम्मुख न्याय के लिये हाज़िर होना पड़ता है। इसीलिये कहा गया है 
कि इंगलैण्ड में क़ानून का शासन है। किन्तु आधुनिक समय में जैसा कि हम इस पुस्तक 
में देखेंगे इंगलेण्ड में भी प्रबन्धात्मक कानूनों का आविभोव होना प्रारम्भ हो गया है। 
इसका प्रभाव डाइसी की व्याख्या के अनुमार देश के कानूनों के चलन पर पड़ा है । 


इंगलैणड तथा अमरीका की शासन-प्रणाली का प्रसार 


किन्तु ह कहना ग्रज्ञत न होगा कि इंगलें्ड की शासन प्रणाली यूरोप के महा 
द्वीप में ही नहीं बल्कि सात समुद्र पार अंग्रेज़ी उपनिवेशों में भी अपनायी गई । इस 
प्रकार त्रिटिश पालिसेन्ट आधुनिक व्यवस्थापिका सभाओं की जननी सममी जाने लगी । 
अध्यक्षात्मक प्रयाल्षी का अनुकरण केबल अरजेन्टाइना और ब्राज़ोल ' जैसे दक्षिणी 
अमरीका के जनतंत्र-राज्यों में हुआ | ब्राजील के विधान में तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ 
है कि मन्त्रो व्यवस्थापिका सभा के अ्रधिवेशनों में नहीं उपस्थित हो सकते और वे 
जनतन्त्र के अध्यक्ष को जो राय देते हैं उसके लिग्रे न तो वहाँ के न्यायालयों के सम्मुख 
उत्तरदायी है और न व्यवस्थापिका सभा के। वास्तव सें उनका उत्तरदायित्व अध्यक्ष 
या राष्ट्रपति के श्रति है क्‍योंकि वही उन्हें नियुक्त करता है । 


पूर्ण शक्ति-विभाजन के प्रयोग की अमरीका में असफलता 


यद्यपि अमरीका के विधान-निमौताओं ने शक्ति-विभाजन को क्रायम रखने के 
लिये काफ़ी प्रयत्त किया ओर वे सभी सम्भव उपायों को काम में लाये किन्तु शासन 
की तीनों शक्तियों को प्रथक रखने में वे असफल ही रहे । हम देखते हैं कि अमरीकी 
अध्यक्ष कांग्रेस ( व्यवस्थापिका ) को अपनी राय देता है और उसके सनन्‍्त्री कांग्रेस की 
समितियों के सम्पर्क में रहने हैं। संघीय पदों पर नियुक्ति और सन्धि-पत्रों पर 
हस्ताक्षर अध्यक्ष सेनेट से परामशे करने के बाद ही करता है। इसी प्रकार कोई भी 
: प्रस्ताव अध्यक्षहस्ताक्षर के बिना कांग्रेस के द्वारा पास किये जाने पर भी राज्य का 
क़ानून नहीं बब सकता । इसके अतिरिक्त वहाँ के राजनीतिक दलों का विकास 
बेंधानिक क्षेत्र के बाहर हुआ है और दलों ने व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी 
के बीच की खाई को खतम कर दिया है। आज अध्यक्ष सी उसी राजनीतिक दल का 
सदस्य होता है जिसका 'प्रतिनिधि सभा” में बहुमत रहता है । इससे क़ानन 
बनाने में काफ़ी सरलता आ गई है और वंधानिक अडंंगे की अब कोई सम्भावना 
नहीं रह गई है क्योंकि अध्यक्ष या कायकारिणी का प्रधान अब स्वभावत: उस 
दुल्न का नेता होता है ज्ो प्रथम घारा-सभा में बहुमत में रहता है। बेधानिक 
क्षेत्र के बाहर इन राजनीतिक दलों के बिकास पर प्रो० लास्की का कथन है 
कि कार्य-विभाजन का यह तात्पय नहीं (यद्यपि लोगों ने यही समझा है) कि 


..._ कार्यों को करने के लिये नियुक्त व्यक्ति भो अलग-अन्ग होंगे। मॉन्‍्ठेशक््यू का आन्त 


छठवाँ अध्याय. ... .:// (१४५ 


धारणा ने जिसका समथन ब्लेकस्टन में भी किया इस सिद्धान्त को प्रचलित किया कि 
.. विभिन्न शक्तियों के अंग हिसी भी भांति मिल ही नहीं सकते । किन्तु जैसा कि डुग्बी 
. महोदय ()प९्ट070) ने संकेत किया है किसी सी आज्ञा का पात्नन कराने के लिये राज्य 
की सभी शक्तियों की सहायता लेनी पड़ती है । इनको पूर्णरूप से पृथक करने के लिये 
' अमरीका में किये गये प्रयत्न ने इन शक्तियों में बधानिक क्षेत्र के बाहर सम्बन्ध 
स्थापित कर दिया है। अध्यक्ष अथवा काय कारिणी के ग्रधान द्वारा सरकारी कम चारियों 
को नियुक्त करने के अधिकार के प्रयोग ने तथा राजनीतिक दल्लों के विचित्र विक्रास ने 
काय कारिणी और व्यवस्थाविका की शक्तियों में संयोग ला दिया है? | क्‍ 


कोल का शक्ति-तमाजन के सिद्धान्त का नवीन अर्थ 


हमारे युग में शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त का जी० डी० एच० कोल ने एक नवीन 
अथ दिया है। उनके इस अथ का आधार आधुनिक राज्य तथा समाज का कायौजुसार 
संगठन है । हमारे युग में समाज का ढाँवा संघात्मक हो गया हे ओर आज का राज्य 
न केवल कुछ समूहों का एक बड़ा समूड मात्र है वरन्‌ ( जैसा कि कोल का कथन है ) 
विभिन्न समुदायों में से एक समुदाय मात्र रह गया है । इसलिये राज्य को दूसरे समुदायों 
पर कोई भी अधिकार नहीं है। उसको आध्यात्मिक, साम्प्रदायिक तथा आर्थिक 
समुदायों की भाँति एक समुदाय समझना चहिए। चूँकि कोल महोदय व्यवसाय तथा 
थोग में भी आत्मनिशंय की माँग पेश करते हैं इसलिये वे चाहते हैं कि आर्थिक 
संगठन को स्वतन्त्र कारखानों से शुरू होकर राष्ट्रीय आर्थिक संगठन के रूप में समाप्त 
होना चाहिए ओर इसकी अज्ञग व्यस्थापिका होनी चाहिए। इसी प्रक्कार राजनीतिक, 
धार्मिक और आध्यात्मिक व्यवस्थापिकायें होंगी जिनके प्रथ#-प्रथकू कत्तठ्य होंगे और 
वे अपने-अपने क्षेत्र में स्व॒तन्त्र रहेंगो । इन सभी केन्द्रीय संगठनों में सामझजस्य स्थापित 
करने के लिये सभी संगठनों के प्रतिनिधित्व के आधार पर एक प्रजातन्त्रामरक सभा 
होगी जिसमें विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि मिल्लकर रक्षा, सेना तथा न्याय के मसलों 
को तय करेंगे। इस सभा को कोल महोदय कार्याधारित संगठनों का ग्रजातन्त्रात्मक 
न्यायालय कहते हैं। इन राजनोतिर, आर्थिक, तथा बोडद्धिक कार्यों के संगठनों को 
प्रथक ओर स्वतन्त्र कर देने से एक ऐसे ग्रज्ञावन्त्र का जन्म होगा जिसमें प्रत्येक क्रिस्म 
के उद्योग तथा व्यवस्ताय का प्रतिनिधित्व रहेगा। इस प्रज्ञातन्त्र में प्रतिनिधित्व 
दिशिक न होकर कायोतुसार होगा। क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा का . 
प्रतिनिधित्व करना सम्भव नहीं है । हाँ, कायोनुसार एक बढ़ई दूसरे बढ़ई के हित को 
अवश्य प्रतिनिधि-सभा में रख सकता है। इससे प्रकट होता है कि आधुनिक प्रतिनिधि- 
शासन का उिद्धान्त ग़ज्ञत है। केवल कार्यों ओर हितों का ही प्रतिनिधित्व हो सकता 
है । इसलिये कार्यों और वयवसायों पर आवारित प्रजातन्त्र हमारे जीवन के अधिक 
निकट होगा। 


१--लास्की--ए ग्रेमर ऑफ़ पॉलिटिक्स, पृष्ठ २६८-६दे | 
९६ 


१४६ शासन-यन्त्रे 


समालोचना 


किन्तु यह सिद्धान्त भी प्रयोग में नहीं ज्ञाया जा सकता। च कि स्थानीय समुदायों 
से लेकर राष्ट्रीय समुदायों तक सभी का संगठन करना तथा उनका प्रतनिधित्व करना 
असम्भव है इसलिये यह तय करना भी कठिन होगा कि किस समुदाय का प्रतिनिधित्व / 
किया जाय ओर किलका नहीं । 


इसके अलावा विषयों को पूण॒रूप से प्रथक्र करना भी आसान नहीं है। उदाहरण 
के लिये बेकारी को आथिक तथा राजनीतिक दोनों संगठनों में रख सकते हैं और 
विवाह के विषय को राजनीतिक तथा घामिक दोनों संगठनों में शामिल किया जा 
सकता है। 

इसलिये कोल महोदय की योजना व्यावद्यारिक न होकर अधिक काल्पनिक है 
फिर भी आधुनिक आथिक तथा व्यवसायिक्र आवश्यकताओं को पूरो करने के लिये 
प्रथम यूरोपय युद्ध ( १६१४-१८ ) के पश्चात्‌ वें हुए बिधानों ने आधुनिक वैधानिक 
व्यवस्था के क्षेत्र में ही आधिक सभाओं का भी स्थान दिया था। १६१६ इ० के जम नी 
के विधान में तथा १६२२ ३० के स्वतन्त्र आयरलंड के राज्य के विधान में ऐसा ही 
किया गया था । 


_ बेब-दम्पति की शक्ति-विभाजन की नई यो चना 


कोल महोदय के अतिरिक्त वेव-दम्पत्ति* ने भी शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त को 
व्यवहार में लाने की एक दूसरी योजना तैयार की है । उन्होंने व्यवस्थापिका समा को 
राजनीतिक तथा सामाजिक सभाओं में विभाजित किया सी प्रकार काय्कारिणो 
को भी उन्होंने राजनीतिक विभाग और सामाजिक विभाग में बांदा है। अपने दृष्टिकोण 
को स्पष्ट करते हुये वे कहते है कि यह आवश्यक प्रतीत होता है कि राजनीतिक शासन 
को सामाजिक तथा व्यवसायिक शासन-प्रबन्ध के भतित्रन्धों से अलग रक्‍्खा जाय । 
इसलिये भावी सहकारी-प्रजावन्त्र में केवल एक दी राष्ट्रीय सभा नहीं होनी चाहिए किन्तु 
दू। होनी चाहिये जो आपस में एक दूसरे पर आश्रित न होकर स्वतन्त्र तथा समान हों? । 


इस विभाजन में राह्टनीतिक सभा के कायक्षेत्र में राष्ट्र की रक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्‍यायें तथा न्याय रहेगा ओर सामाजिक व्यवस्थापिका जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा, 
कर तथा अन्य आवक समस्यायों की जिम्मेदार होगी। राजनीतक व्यवस्थापिका की 
कायकारिणी या मन्त्रिमण्डल केवल उसी के प्रति उत्तरदायी होगा और सामाजिक 
_ व्यवस्थापका की कायक्रारिणो में अत्नव स स्थायी सनवितियाँ रहेंगी। दोनों के क्तेंग्य 
तथा सदस्य प्रथक-प्रथक होंगे। इन लेखऊों का कहना है कि 'हम इन दोनों राष्ट्रीय 

१ सिडनी आर बेडिस वेब--ए कान्स्टीस्य शन ऑफ़ दि सोशलिस्ट कामनवेल्थ श्रॉफ़ 


ग्रे: जिन ३ ११५०-१३१। इस योजना की समाज्ञावना के लिये कृपया - लास्की कृत “ए ग्रैसर - 
आफ पॉलिय्क्स! पूछ ३३९६-४० देखिये। कक ये 27 द 
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सभाओं को प्रंथक करना मौलिक रूप से आवश्यक सममते हैं। इन दोनों का 
कार्य जनता की इच्छाओं को प्रकट करना तथा जनमत का निर्माण करना है। लेकिन 
इनके क्षेत्र अलग-अलग होंगे जो महत्वानुसार घटते-बढ़ते रहेंगे। राष्ट्रीय समस्यायों के 
रूप जिनके आधार पर इन सभाओं का नित्रौचत होगा प्रारम्भ से ही प्रथक होंगे 
ओर वे स्वभावतः कभी एक हो भी नहीं सकते । यद्यपि, द!नों सभाओं के सदस्यों को _ 
अपना पूरा समय देना पड़ेगा”""““फिर भी निववन में खड़े होने वाज्ञे उम्मीदवार 
तथा वे व्यक्ति जिनका निब्रोचन ऐसे कार्यों के लिये आवश्यक है, भिन्न-भिन्न योग्यता 
तथा बिचार के होंगे | इनकी कार्यक्रारिणों का भो संगठन दो प्रकार से होगा और 
शासन के दूसरे अंगों से इनका सम्बन्ध भी एक सा न रहेगा । इन सभाओं का देनिक 
काय भी अलग-अलग रहेगा और उचित काय सम्पादन के लिये आवश्यक होगा कि 
ये अपने कत्तव्यों का ही पालन करें |! 
किन्तु, यद्यपि इन दोनों सभाओं के काय प्रथक-प्रथ कु रहेंगे और ये अपने-अपने 
क्षंत्र में स्वतन्त्र तथा प्रधान रहेंगी फिए भी ऐसे विषयों के लिये जो स्वभावतः दोनों 
सभाओं के कार्यक्षेत्र में आ सकते है कोई व्यवस्था अवश्य होनों चाहिए। इस प्रकार 
अधिकारों की व्याख्या से सम्बन्ध रखने वाले मामलों का फ्रेंसला साधारण न्यायालय 
ही करेंगे | इस कार्य के लिये विशेष प्रबन्धात्मक न्‍्यायात्यों की कोई आवश्यकता नहीं 
होगो | फिर भी, ज्यादातर मामलों में स्व॒तन्त्र रहते हुए भो ये सभायें संयुक्त समितियों या 
सभाओं द्वारा एक दूसरे से सत्ाद लेतो रहेंगो । इत्त भांति आर्थिक विषय में राजनीतिक 
व्यवस्थापिका अपने अनुमानित व्यय को सामाजिक व्ययस्थापिका के सामने पेश करेगी 
क्योंकि राष्ट्रीय कर के लिये सामाजिक व्यवस्थापिका हा ज़िम्मे हर होगी। अगर दोनों 
सभाओं में मतभेद होता है तो मामले को दानों सभाओं को संयुक्त बैठक में बहुमत 
द्वारा तय/ किया जायगा। विधान में संशाघत लाने के लिये मो इसा अकार को संयुक्त 
सभा आवश्यक द्वोगी | गतिराघ के अवसर पर जनता द्वारा निणंय ज्यादा डाचत होगा । 
.. व्यक्तिगत खतंत्रता के हित में यह आवश्यक होगा कि किली भी सभा को विशेष 
कानूनों के बनाने तथा नये अपराधों को लगाने का अधिकार न प्राप्त हो । इस प्रकार 
सामाजिक व्यवस्थापिका को यह अधिकार तो रहेगा. कि वह सावेजनिक सेवा-विभाग 
का जिस ढंग से चाहे संगठन करे किन्तु राजनीतिक व्यवस्थापिका के मतेक्य तथा 
न्याय-मन्त्री के राय के बिना सामाजिक व्यवस्थापिका न तो किसो सावजनिक सेवा को 
कानूनों के अनुसार अनिवाये हो कर सकता है ओर न किसी दूसरे ढग का सेवा को 
ग़ेर कानूनी ही क्ररार दे सकती है। 
... अन्त में, सन्‍्भव हो सकता है कि राजनीतिक व्यवस्थापिका जाति की इच्छा के 
. विरुद्ध सेना ओर विदेशी नीति पर अधिक घन व्यय करने लगे। किन्तु चंकि कर लगाने 
का अधिकार सामाजिक व्यवस्था'पक्रा हो को रहेगा इसलिये राजनातिक$ व्यवस्थापिका 
के लिये यह आवश्यक होगा कि वह अयने अमान किये हुए व्यय को सामाजिक 
व्यवस्थापिका के सम्मुख स्वीकृति के लिये रक्खे। द 


(४८ शासल-यन्त्र 


इस प्रकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की ये सभायें ऐसे अवसर को नहीं 
उपस्थित होने देंगी जब कि इनमें से कोई एक अपने ज्षेत्र के बाहर जाकर राज्य के साधनों 
पर आधिपत्य जमाने का प्रयत्न करे | ल्किनस विदेशी आक्रमण के अवसर पर राजनीतिक 
ठ्यवस्थापिका की कार्यकारिणी को विशेष अधिकार देने पड़ेंगे। और शान्ति के 
अवसर पर सामाजिक व्यवस्थापिका के वाइविवांद लोगों के दिमागों पर काफ़ो 
प्रभाव डालेंगे | 
संक्षेप में, हम कद सकते हैं कि व्यवस्थापिका तथा कार्यकारिणी में शक्तियों 
का यह विभाजन आजकल की व्यस्त व्यवस्थापिक्रा सभाओं के कामों को ही कम 
नहीं करेगा वरन्‌ नागरिकों की स्व॒तन्त्रता को भा रक्षा करेगा । क्‍ 


शक्ति-विभाजन के दोष 


शक्ति-विभाजन के विभिन्‍न रूपों पर विचार कर चुकने के पश्चात्‌ अब हम 
उन कारणों पर ध्यान देंगे जिनका वजह से इसका व्यवहार में लान। असम्भव सालूम 
पड़ता हैं। अमरीका के विधान के व्यवहारिक रूप के अनुभव ने हमें बता दिया है 
कि शासन के अंगो का पूर्ण बभाजन [सद्धन्त-रूप से ही सम्भव है, व्यवहार में ता यह 
नहीं चल सकता । इसलिये इस सिद्धान्त के कुछ दाष हैं जिनके कारण इसे व्यवहार में 
नहीं लाया जा सकता । ये दोष निम्नाल्लाखत हूं :-- क्‍ 
सब प्रथम, सभी राज्य वास्तव में आंगऊ होते हैं और उनके भिन्न-भिन्न अंग 
: पूण स्वतन्त्र न द्वोकर एक दूसरे को सहायता से काम करते है। इन अंगों का पूर्ण 
विभाजन असम्भव है और अगर किया भा जाता हू ता परिणाम गतिराघ द्वोगा आर 
पूरा शासन-यन्त्र काम करने के अयाग्य हो जायगा। मनुष्य का स्वभाव ही आंगिक 
हू, उसक अत्यक काय अलग-अलग न हराकर एक दूसरे पर नमर रहते हैं। इस दशा 
मे उसके कार्यों को प्रथक-प्रृथक वर्मा में बॉटना आर एक को दूसरें से अलग रखना 
सम्भव नहों हो सकता। इससे प्रकट है के नानव-शासन में शाक्तयों का पूछ रूप से 
विश्नाजन कांठन ह। नहों वरनू असम्भव ओर अप्राकृतक है। डाक्टर ऋ%ाइनर ने इस 
ष्टिकाणु का इतनी अच्छी तरह स रकक्‍खा हे कि उसका उद्धरण करना अनिवाय सा 
हा जाता है। उनका कथन है कि “अगर हम आधुनक शापन के व्यावह्यारक रूपों का 
नराक्षण करे तो हम दखते हू कि शाखन क पूछ कार्य के छये दा चीज़ें जरूरी हैँ; |नश्चय 
करना और उसका कार्य रूप सम पाराणुत करना याना पहल यह तय करना कि अ्रग्मुक 
बात हदागा और फिर लागोां सउन बातों का कराना। अगर हम इसी विभाजन को 
 राजनातिक कायों पर लागू करें तो हम दूखत हूं [के निश्चय करन का काये नवाचक 
मंडल, राजनातिक दल, व्यवस्थाअपका, मान्त्रमंडल तथा राज्य के प्रधान का हो जाता है _ 
आर तय कय गय क्रानूना का लागू करन छा काम कार्यकारियों, ७रकारो केसे चारया 
तथा न्यायालया, के (जम्म आता हू । कहन का तात्पर्य यह हुआ क राजनीतिक कार्यों 
क्‌ सात अमुख केन्द्र है जनका सहयाग स्रकल्न तथा पूर्ण शासन के लिये आवश्यक द्वोवा 
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है। ये सात केन्द्र एक दूसरे को सहायता देते हैं, उचित रास्ता दिखाते हैं तथा अवसर 
पड़ने पर नियंत्रण भी करते हैं | इस त*ह राजनीतिक दलों के बिना निर्ाचक दल पुरुषों 
तथा खिथों का एक असंख्य जनसमूह मात्र होगा जा प्राकृतिक अवस्था से किसी माना 
में भी अच्छा न रहेगा,......व्यवस्थारिका और निबीवकछों का सम्बन्ध निर्वाचन-न्षेत्रों 
उपनिर्वाचनों, दशक-कक्षों तथा शिष्ट-मंडलों द्वारा क्रायम रक्‍्खा जाता है। आज़ की 
व्यवस्थापिका केवल राजनीतिक दलों का विशेष अधिवेशन मात्र है जिसका संगठन 
दुल-सभाओं और दल्ल-नेताओं द्वारा किया जाता है। निर्णय तथा संकल्प करने के कार्य 
में मन्त्रि-मंडल का निर्वाचक्रों से सम्बन्ध व्यवस्थापिका तथा राजनीतिक दलों द्वारा 
स्थापित किया जाता है। वादविवाद तथा प्रस्तावों पर बहस करने की सामग्रों राजकर्म- 
चारियों द्वारा इकट्ठा की जाती है। पास किये हुये कानूनों को अमल में लाने के काम में. 
मन्त्रि-मण्डल राज्य के प्रधान के सम्पके सें रहता है और देनिऋ कार्यों में स्थायी शासकों 
की मदद लेती हे । क्रानूनी विषयों पर राय देने के जिये अलग से न्यायाघोशों तथा 
वकीलों में से कुछ लोग रहते हैं और इन्हीं की मदद से मन्त्रिमए्डल नये न्यायाघीशों 
को नियुक्त करता है ।. ............राज्य का प्रधान ( इंगलेंड के अत्ावा ) निर्बाचकों 
के सम्पक में रहता है क्‍योंकि उसका निवाचन यातो प्रद्यज्ञ रूप से जनता द्वारा किया 
जाता है या व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा। सरकारी कमस्ंचारी भो जनता से अलग 
नहीं रहते। जनता शिष्ट-मंडज्ञों तथा मन्त्रशात्मक-समितियों द्वारा इनको प्रभावित 
करती है । न्यायालय भी सभ्यता के विकास की आवश्यकताओं के प्रभाव से दूर नहीं 


रह सकते। अपने समय का ज्यादा हिस्पा वे उपरोक्त साधनों द्वारा बनाये हुये 


कानूनों को ल्लागू करने में अवश्य व्यतीत करते-करते हैं किन्तु उनकी व्याख्या करने 
में वे उन पर अपने विचारों का प्रभाव अवश्य डालते हैं । व्यावहारिक रूप में तो शासन 

न अंगों में और भी निकट सम्बन्ध है किन्तु शासन के कार्यों में सहायता देने वाले 
प्रमुख साधन यही हैं ।?* 


दूसरे, मॉन्देक्‍्यू इसलिये शक्ति-विभाजन के पक्ष में था क्रि यह खतंत्रता प्राप्त 
करने का साधन है | परन्तु यह्‌ विचार ठीक नहीं है। जास्तविक स्वतंत्रता का आधार 


 जन-शक्ति है,-वैधानिक-यन्त्र के अन्तर्गत 'बन्धन' ओर 'संतुलन? नहीं । रूसो का कथन 


था कि प्रत्येक शासन में पतन की ग्रवृत्ति रहतो हैं और यदि जवता इसके प्रति सतकी 
नहीं रहती तो यह नागरिकों की स्वतंत्रता में बाधक बन सकता. है क्‍योंकि आखिरकार 
शासन तो मनुष्य ही करते हैं ओर मनुष्यों को अपने ऐश्वय और शक्ति से प्रभावव 
होना स्वाभाविक है। वाशिंगटन के कथनानुसार निरंतर सजग रहने से ही खतंत्रता 


 क्वायम रह सकती है । 


तीसरे, शक्ति-विभाजन से विभागों में संकोणंता भा जाती है। जे० एस० मित्र 
ने इस बात को समझा था। उसका कहना था कि विभागों के प्रूथकतल्व के कारण उनके 





_ १--फ्राइनर--दि थियरी एल्ड प्रैक्टिस ऑफ़ मॉर्डन गवर्न्मेद्स, जिल्द १, पृष्ठ १७१-१७२ |. 


१४० शासंने-यन्श्र 


मध्य केवल ईष्ष्या और संबंध-शून्यता का ही जन्म नहीं होता वरन्‌ मंगड़ा भी सभवे 
है | इसके परिणाम स्वरूप शासन सुचारु रूप से नहीं चल सकता क्योंकि बिना सहयोग 
के शासन के अंग काम नहीं कर सकते | शासन के सभी अंग ए+ दूसरे के आश्रित हैं 
ओर उनके काय-क्षेत्रों को पूर्ण रू से अलग-अलग करना असम्भव है। कायकारिणी 
किसी क्रानून को कैसे लागू कर सकती है जब तक कि वह भो उसी भावना से प्रेरित 
न हो जिससे प्रेरित होकर व्यवस्थापिका ने उसे बनाया था। इसी प्रकार व्यवस्थापिका 
कैसे एक क़ानून बना सकती है जब तक कि वह उस क़ानून की आवश्यकता जानने के 
लिये कार्यकारिणी छा सहयोग न प्राप्त कर ले। संच्षेत में प्रत्येक विभाग को प्रथक रखने 
के अमात्मक सिद्धान्त का परिणाम होंगा शासन को हितकर बनाने के सहयोगात्मक 
प्रयत्न में हास । द 

बौधे, न्यायकारिणी में न्यायाधीशों का निवाचन जनता के द्वारा होने के कारण, 
यह विभाग अयोग्यता तथा पक्षपात ऐसे दोषों से युक्त रहता है क्‍योंकि न्यायाधीशों के 
निवाचन का आधार दल-सिद्धान्त रहता है योग्यता नहीं। ऐसी व्यवस्था का यह कारण 
है कि यदि इनकी नियुक्त कायकारिणी अथवा व्यवस्थापिकरा करे तो ये इनके अधीन रहेंगे 
अत: शक्तिविभाजन के सिद्धान्तानुसार इन विभागों से इनकी अलग रखना आवश्यक 
हो जाता है। परन्तु वास्तव में इस- व्यवस्था से सुशासन को हानि पहुँवी है क्‍योंकि 
बहुत अवसरों पर समानता, तक और विवेक के सिद्ध न्त पर न्याय नहीं हुआ । 

पाँचवें, शासन के अत्येक अंग कायकारिणी, व्यवस्थापिका ओर न्यायकारिणो 
को तीनों कार्य करंने पड़ते हैं। कार्यकारिणी के प्रधान की हैसियत से अध्यक्ष को 
व्यवस्थ!पिका द्वारा बनाये गये क़ानूनों को केवल लागू ही नहीं करना पड़ेता वरन्‌ वह 
उपनियम तथा विभागों के व्यवस्थार्थ नियम भी बनाता है । उसे अपने अधोन कमे वारियों 
के कार्यों का निरीक्षण करना तथा उन १र२ अपना निणंय भी देना पड़ता है । वह अपराध 
भी क्षमा करता है। इसी प्रकार दूधरे अंग कार्य क्रारिणी का भी कार्य करते हैं। इससे 
स्पष्ट है कि प्रत्येक विभाग में अधिकारों का सम्मिश्रए है विभाजन नहीं ।* 

अन्त में, शक्ति-विभाजन का पघिद्धान्त अधिकार-प्ताम्य के अमात्मक विचार पर 
आधारित है । शासन के तीनों अंग पूर्ररूप से कभी सम्र-कक्ष नहीं हो सकते । लोग 
उसी अंग को महत्वपूर्ण और प्रधान सममते हैं जो राष्ट्र के राजस्व पर नियंत्रण 
रखता है और वह अंग साधारणत: ड्यवस्थापिका होती है। क़ानूत बनाने का अधिकार 
भी इसी के हाथ में रहता है। इससे यह अ्रकट होता है कि कार्यकारिणी ओर न्याय- 
कारिणी के गौण कार्य क्रमशः क्रानून को लागू करना तथाउनकी ब्य/रूया करना है 
क्योंकि व्यवस्थापिका पहले द्वी क्रानून बनाने का काय कर चुकती है ।९ 


_इहरलतलं»म8ननमकनकन किन 8०५० आकलन भरंस+३५३९७/३०७३/५५७५३३७५४०:३/#८+ पाक भ४ज+ नमन रह ३४३#४७७७/४५५७५५॥६३;++०+ कम ५आकम 





पैक्टिस ऑफ माडन गवन्मेंट्स' जि० १, ४० १७०-१७१ अवश्य पढ़िये । 
. २--इस मत की पुष्टि के लिये लास्की कृत 'ए ग्रेमर ऑफ़ पॉलिटिक्स?, पृ०:६७-६८ पढ़िये। 


छुठवाँ अध्याय... हु . १४१ 


सभात्मक-शासन के विकास, अध्यज्ञात्मक शासन के अन्वेषण ओर उसकी 
स्थापना तथा शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त के दोषों का अनुशीलन करने के पश्चात्‌ अब _ 
हम श सन की इन आधुनिक प्रणालियों के गुणों और द्षों का तुलनात्मक अध्ययन 
कर सकते हैं। हम शासन के सभात्मक रूप के गुणों से आरम्भ करेंगे। 


सभात्मक रूप के गुण 


सर्व प्रथम, सभात्मक रूप" में बहुमत की इच्छाओं का पालन तत्परता तथा 
शीघ्रता से होता है क्योंकि मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका ही की एक समिति होता है और 
घारणुत: इसमें बहुसंख्यक दल के श्रमुख व्यक्ति रहते हैं। इसलिये यदि इसकी नीति 
और काय पूव-निधोरित सिद्ध,न्तों को नहीं त्यागते तो इनको सभी विरोधों के खिलाफ़ 
पूर्ण समथन प्राप्त होता है । इसका अथ यह हुआ कि समात्मक-अ्रणाली में व्यवस्थापिका 

ओर कायकारिणी के मध्य सामंजस्य रहता है और दोनों के बीच संघर्ष की बहुत क 
_ सम्भावना रहती है । प्रो० विल्लोबी* का भो यद्दी दृष्टिकोण है। वे कहते हैं कि सत्ताओं के 
मेल की प्रणाल्ली ( इंगलंड की प्रणाली के समान ) “5त्तरदायित्व, निर्देश और प्रभुत्व के 
एकत्व” की समथक है क्योंकि इसमें वास्तविक उत्त रदायी एक ही अंग रहता है और 
इसीलिये शाप की विभिन्न शाखाओं के मध्य संघर्ष असम्मव है। अमरीका में “यह 
भाग्य ही को बात होती है. यदि कार्यकारिणी और व्यवस्थापिक्रा दोनों के राजनीतिक 
 इृष्टिकोण एक से होते हैं। और ऐसेब*उदाहरण सदैव मिलते रहते हैं जहाँ अध्यक्ष अथवा 


5... गवनंर, क्रमशः कांग्रेस अथवा राज्य-व्यवस्थापिका में अपने ही राजनीतिक दल के सद्ष्यों 
:. से नहीं सहमत रहते। इसके परिणाम-स्वरूप न तो कायकारिणी और न व्यवस्थापिका 





अपनी नीति का अनुसरण कर पाती जब तक कि व्यवस्था पिकरा इतनी संगठित नहीं हो 
जाती कि वह कायकारिशी के “न' को दूर करने के लिये आवश्यक दा तिहाई मत अपनी 
ओर कर ले? । परन्तु अंग्रेज़ी अ्रणाली में सत्ता और अधिकार-क्षेत्र के संघर्ष की बहुत _ 
कम संम्भावना रहती है और यदि मतभेद उत्पन्न भी हो जाता है तो सरलता से दूर 
.... किया जा सकता है। सत्ता के इस अकार केन्द्रीमूत होने के कारण किसी भी महान 
.. आतत्ति-काल में शासन की पूर्ण शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। 

... दूसरे, ब्राइस का दावा हैं कि व्यवम्थापिका में मंत्रियों को उपस्थित से दो ओर 
क्यम हे; विरोधी दल के सदस्यों के सम्पक में सदेव रहने तथा अपने दल के 
सदस्यों फे और अधिक सम्पर्क में रहने से उनको परिषद्‌ के बिचारों ओर इनके द्वारा 
लोकमत के जानने का अवसर मिलता है ओर एकान्त में मित्रता के रूप में दो हुई उसके 


.. - कार्यों को उपयोगी आलोचना प्राप्त द्ोतो है। इसऊफे साथ-साथ मंत्रियों से प्रश्न पूछने के 
. अधिकार की बिना पर सदस्य अपने निर्वांचकों की माँगों की ओर उनका ध्यान ले जाते 





| हे ३५ शी हट ५ 
हैं और सामयिक सार्वजनिक समस्‍या के संबंध में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं । 
१--ऐसे ही मत के लिये ब्राइस कृत “मॉडन डेमोक्रे मीज़', जिलर २, ए० ४१० और 
डाइसी कृत “लॉ आफ दि कान्ध्टीदयुशन!, ४० ४८४ पढ़िये। 
२-त्रिलोबी «_गवन्मेंद्स ऑफ़ मॉड्न स्टेट्स, पृ० रण८ 


१५२ ... शासन-यन्त्र 


इन प्रश्नों से मंत्रियों को अपने ग़ल्ञत वक्तव्यों को ठीक करने या प्रतिवाद करने 
बदन|मी को खण्डन करने ओर बिना समाचारपत्रों की सहायता लिये हुये अपने शासन- 
कार्यों के कारणों को समम्ाने का सुन्दर अवसर मिलता है। परन्तु इसका अथो निरंतर 
शासन-करार्यों का नियंत्रण भी है। इस प्रणाली में 'निरुय में शीघ्रता और काये में 
तेज़ी” आती है । मंत्रिमंडल ऐसे क्'नून पास करवाता है जिन्हें आवश्यक समकता है और 
इस विश्वास पर कि विरोधी दल के हमलों के खिलाफ़ बहुमत का समथ न प्राप्त होगा 
मंत्रिमंडल ग्हनीति और परराष्ट्रनीति का अनुसरण सरलता से कर सकता है?' | 

तीसरे, उस शासन-प्रणाल्ली से, जिसमें अधिझार और उत्तरदायित्व विभिन्न अंगों 
में बठे रहते हैं, सभात्मक प्रणाली कहीं अधिक श्रेष्ठ होती है. क्‍योंकि इसमें उत्तरदायित्व 
केन्द्रित रहता है। इस प्रकार क़ानून तथा शासन-प्रबन्ध, परराष्ट्र नीति तथा ग्ृहनीति में 
आने वाली सभी बुराइयों के लिये मंत्रिमंडव उत्तरदायी होगा और सभी खराबियों का 
दोष उसी के सर पर मद्ा जायेगा। इसको न पार्सिमेंट के अन्तगंत और न बाहर ही 
शान्ति मि्ञ सकती है। पालज्िमेंट में इसकी नीति तथा इसके काय के विरुद्ध लगाये गये 
अभियोगों का जवाब इसको देना पड़ेगा और बाहर जनता का विश्वास प्राप्त करना 
होगा । इसका अथे यह हुआ कि सन्त्रिमण्डल यह सममता हैं कि उसे अपने कार्यों की 
इमानदारी सिद्ध करनी पड़ेगी इसलिये कार्य बड़ो सावधानी और सोच सममत कर 
किये जाये । 

चौथे, इस प्रणाली से एक बड़ा लाभ यह होता है कि ऐसे योग्य और कर्मठ 
व्यक्ति सामने आते हैं जिनके प्रति सम्भान और विश्वास उत्पन्न होते हैं क्‍योंकि उनमें 
वक्तत्व-शक्ति, विवेक, कमंठता और न्यायग्रियता ऐसे गुण होते हैं । प्रो० ल्ञास्की का भो 
_ यहां दृष्टिकोण है। वे कहते हैं कि 'कामन-सभा में चाहे जो कमियां रही हों परन्तु जिस 
उत्तमता से उसने अपना '“चुनिन्दा काय! सम्पादित क्रिया है वह आश्चय में डाल देती 
है | इसने इमानदारों और बुद्धिप्तत्ता का परिचय दिया है । इसने बड़ी चतुरता के साथ 
वक्तत्व शक्ति और शासन-पढ्ुता से काम्र लिया है। मुझे इसके समान श्रच्छी कोई 
दूसरी प्रणाली ज्ञात नहीं हे । एक मध्यम कोटि का अनराको अध्यक्ष अधिक से अधिक 
एक अज्ञात प्रयाग है और उसको मध्यम कोटि की मन्त्रि-परिषद्‌ ता बिल्कुल शुन्य है। 
परन्तु अंग्रेज़ी मन्त्रिमणडल का एक मध्यम कोटि का सदस्य जनता की दृष्टि से एक लम्बे 
समय तक जाँचा और परखा हुआ होता हैं वह अपने इस पद पर आने के पहिले अपने 

तंव्य को समर लेता है। वह उन कार्यों के सम्पक में अपना प्रारम्भिक जीवन बिता 

_ चुकता है जिनका निर्देश अब उसे करना है! ।* 


....  पाँचवें, यह सच है कि सभात्मक प्रणालो में एक विरोधी दल्न होता है परन्तु 
. एक तरह से यह लाभदायक है | अल्यसंख्य 5 दुज्ञ जा विरोधी दल का स्थान लेवा है 





१--बआाइस --मार्डन डेमोक्रे सीज़, जि० २, पृू० ५६१०-११ 
२--ल्षास्को--ए ग्रेमर आँफ़ पॉलिटिक्स प्रृु० ३०० 
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बहुसंख्यक दल से बनी हुई सरकार के कार्यों की अलोचना करता है और इस प्रकार 
शासन की बुराइयाँ, भूलें और ग़लतियाँ दिखा कर सदस्यों का समथन प्राप्त करने का 
प्रयत्न करता है। इसका यह अथ हुआ कि विरोधी दल सदेव एक दूसरी प्रस्तुत सरकार 
के रूप में रहता है ओर मन्त्रिमण्डज्न की हार हो जाने पर इसके अनुभवी ओर दक्ष व्यक्ति 
उसका स्थान ग्रहण करते हैं। इंगलेंड के विरोधी दल के महत्व पर जेनिंग्स इस प्रकार 
ज़ोर देता है: सावजनीन चुनाव एक सरकार ही को जन्म्र नहीं देता बरन्‌ बह विरोधी 
दल का भी जन्मदाता है। सामान्य अवसर में प्रधान मन्त्री के समक्ष विरोधी दल्ल का 
नेता होता है, सरकार-दल के सामने विरोधी दल्ल बैठता है| विरोधी दल्ञ का नेता प्रधान 
 मन्त्री का स्थान के सकता है क्योंकि लोकमत में थोड़ा सा भी परिवतन होने से विरोधी 
दुल को पालिमेंट में बहुमत श्राप्त हो सकता हे ओर वह सरकार का स्थान ले सकता है। 
इसका परिणाम यह होता है कि सरकार और पार्लिमेंट लोकमत का सदैव ख्याल 
रखते हैं? ।१ 
छठवें, सभात्मक प्रणाली निर्वांचन-क्षेत्र को माँगों से संबंध क्रायम रखती दे 

क्योंकि व्यवस्थापिका में इसमें सदस्यगण राष्ट्र की प्रवृत्तियों और मतों को सामने रखते 
हैं। इसलिये उनकी राय और आल्ोचनायें उपेक्षित नहीं होतीं। डाइसी का कथन है 
कि “समभात्मक मन्त्रिमएडल को, आवश्यक रूप में, सभा के विचारों को गम्भीरता- 
पूर्वक समझना चाहिये ओर उसके मत के परिवतेन के साथ उसको भी चलना चाहिये | 
केवल इतन। ही नहीं शासन-प्रबंध ओर क्रानून पास करने के संबंध में उसको इच्छायें 
ही नहीं वरन्‌ सनके भी पूरी करनो चाहिये क्योंकि मन्त्रिमएडल का अस्नित्व उसी 
पर क्रायम है! ।* 
... सातवें, इस प्रणाली में समय और परिस्थिति के अनुसार काम करने में बड़ी 

सरलता होती है3 क्योंकि कार्यकारिणी अपने दृष्टिकोण को पूर्णरूप से व्यवस्थापिका 
को संमका सकती है। अस्थायी रूप से बह स्थापित परिपाटी को भी तोड़ सकती है 
जैसे १६३१-३२ में सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रथा के विरुद्ध अंग्रेज्ञी मन्त्रियों ने व्यक्ति 
गत सत-सेद्‌-ग्रकाशन के अधिकार पर समझौता किया था। इससे स्पष्ट हे कि असाधा- 
. रण परिस्थितियों में सभात्मक प्रणाली राष्ट्र के सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन के संकट 

को टालने के लिये कम से कप्त परिवर्तन करके काम निकाज्न सकती है । 
... आठवें, इस प्रणाली की विशेषता है कि इसके द्वारा कायकारिणी का अधिष्ठाता 
. किसी विशेष दल का पक्ष ग्रहण करना बन्द कर देता है। इंगलेंड में जेसा कि आप 
. पहिले देख चुके हैं जाज प्रथम ने अपने जमन होने के कारण मंत्रिमंडल में आना बन्द 
.. करना आरम्भ कर दिया था और बालपोल ने बहुसंख्यक दुल का नेता होनेके कारण 





१०«*डब्लु० अ्राई० जेनिंग्स--<दि ब्रिटिश कान्स्टीव्यू शन,३० ११ 
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१५७ शासन-यन्शत्र 


इंगलेंड के प्रथम प्रधान-मंत्री के रूप में शासन-काय संभाला था। तब से सभात्मक शासन 
की यह आवश्यक शत हो गई है कि कायकारिशी के अधिष्ठाटा को दलबन्दी से दूर रहना 
चाहिये। ब्राइस ने कायकारिणी के इस नाममातन्र के अधिष्ठाता के महत्व के विषय में 
कहा है कि चूंकि असली कायकारिशी में अनिवाय रूप से दल्बन्दी की छाप रहती है 
इसलिये इस प्रणाली का यह गुण है कि कायकारिणी का नामघारी अ्रधिष्ठाता चाहे 
बह राजा हो चाहे अध्यक्ष, दलबन्दी से अलग रहता है, वह शासन का बह स्थायी 
अंग है जो दलों के आने-जाने से अप्रभावित रहता है। एक निर्वाचित अध्यक्ष 
बंशागत राजा के समान नहीं हो सकता यद्यपि फ्रांस में कुछ अध्यक्ष काफ़ी सफल रहे 
हैं। जब एंक मंत्रिमंडल की हार हो जातो है तो सत्ता बड़ी सरलता से हस्तान्तरित 
हो जाती है ?* कायकारिणी का अधिष्ठाता जैसे कि इंगलेंड में, अथवा गंवनर- 
जनरल जैत कि त्रिटिश डःमीनियन में 'विरोधी-दुल के नेता को नया मंत्रिमडल बनाने 
की आज्ञा देता है; मुख्य पदाधिकारी तुरन्त बदल दिये जाते हें और जलयान एक नये 
कप्तान के नियंत्रण में नये मार्ग में अम्नसर होता है। यह सब बिना किसी परेशानी 
ओर निवाचन के हो जाता है!। 
न्त में, सभात्मक प्रणात्षी अत्यन्त शिक्षात्मक होती है | गिल्क्राइस्ट का कथन 
है कि दुलबन्दी जो इसका आवार है, एक विशद्‌ संगठन चाहती है, ओर दल-संगठनों 
का कतेव्य निरवाचनों में जीतना है। निर्बाचनों में जीवने का अथ है जनता के मत 
प्त करना और चूँकि प्रत्येक दुज्ञ जीतने के लिये प्रयत्न करता द्दे इसलिये जनता के _ 
सामने देश की विभिन्न समस्याओं के विभिन्न पहलू सदैव रहते हैं। अमरीका में भी 
दुलबन्दो पाई जाती है परन्तु इंगलेंड की मंत्रि-मंडलात्मक अणाल्ी में, मंत्रि-मंडल का 
कामन-सभा के प्रति उत्तरदायित्व अथवा कामन-सभा में बहुमत प्राप्त करने की 
इसकी योग्यता के कारण, दुल-राजनीति को और प्रोत्साहन मिलता है। अमरीका में 
यदि कार्यकारिणी ने एक बार पद अहण कर लिया तो कॉय-काल के समाप्त होने के 
 पहिले कोई दल्ल इसे नहीं निकाल सकता परन्तु इंगलेंड में मंत्रि-मंडल को बहुमत के 
द्वारा कभी निकाला जा सकता है।* पार्लिमेंट के बाद-विवाद भी दलों के तक होते हैं 
जिनसे प्रश्व के सभो पहलू स्पष्ट हो जाते हैं। चूँकि ये सब समाचार-पत्नों में प्रकाशित 
होते हैं इसलिये कम से कम शिक्षित लोग राजनीतिक समस्याओं से परिचित रहते 
हैं। इस प्रकार मतदाता और साधारण जनता दोनों राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं 
ओर इससे वे इतनी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं कि जब कामन-सभा भंग हो जाती है 
ओर जनता के अन्तिम निणुय की ग्राथना की जाती है, वे अपना फ्रेंसला दे सकते हैं । 
... इस प्रकार हमने देखा कि शासन का सभात्मक रूप उसके अध्याक्षात्मक रूप से 
बहुत अर्थों में श्रेष्ठ है । लास्‍्को महोदय ने संक्षेप में इस अकार कहा हैः “इसकी स्थापना 
का सर्वोत्तम मार्ग काययकारिणी को व्यवस्थायिका कों एक समिति बना देना है जैसा 


१--आाइस--मॉडन डेप्रोक्रे सीज़, जिल्द २,प० ४५११-१२ 
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कि इंगलेंड में है। इससे विभिन्‍न ए्देश्य सिद्ध हो जाते हैं। कायकारिणी अपने पद पर 
तभी तक रह सकती है जब तक उसे व्यवस्थापिका वा विश्वास प्राप्त रहता है। इस प्रकार 
इसकी नीति परिरव तनशील रहती है और शासन-वाय में गतिरोध नहीं उत्पन्न होता 
जैसा कि अमरीडा में होता है जब अध्यक्ष ओर कांग्रेस ( व्यवस्थापिका ) एकमत नहीं 
होते अ थवा जब अध्यक्ष के दल के ही हाथ में सत्ता रहती है। व्यवस्थापिका में उपस्थित 
रहने के का रण कार्यकारिणी को अपनी नीति को सममाने का अवसर मिलता है और साथ- 
साथ नीति पर विशेष दिलचरपी ली जाती है और उसकी समुचित आलोचना भी हो जाती 
_ है। यह दिलचस्पी ओर आलोचना शुन्य में नहीं होती। यह उन लोगों की दिलचरपी 
ओर आलोचना होती है जो कायकारिणी के विश्वास खोने पर उसका स्थान लेने के 
लिये सदैव तेयार रहते हैं। इस अ्कार इसमें उत्तरदायित्व का स्थान है। यह ऐसी 
ठयवस्थापिका को बिना सममे-बूके क्वानून पास करने से रोकता है जिसको शासन- 
प्रबन्ध से प्रत्यक्ष दिल्नचस्री नहीं हे । यह कार्यकारिणी के उस पतन को रोकता है जो 
मन्त्रिमण्डल की अपनी नीति न होने पर आरम्भ होता है। यह शासन के उन विभिन्न 
अंगों के सहयोग का मार्ग प्रशस्त करता है जो एक अच्छे शासन के लिये अद्यन्त 
आवश्यक है| 
संक्षेप में हम शासन के समभात्मक रूप अथवा मन्त्रिमण्डज्ञ-प्रणाज्ञी* की उपयो 
गिता को संक्षेप में इस प्रकार दिखा सकते हैं | 





१--लास्की--ए ग्रेमर ऑफ़ पॉलिटिक्स, ए० २६६। विद्यार्थी को ३४६-४७ पृष्ठ भी 
अवश्य पढ़ना चाहिये क्‍योंकि इनमें भी उसने अंग्रेज्ञी प्रणाली के विशेष गुणों का संक्षेप में वर्णन 
बड़े सुन्दर ढंग से किया है । 

वाँग्टेह यू महोदय अपनी पुस्तक “दि इंग्लिश कैबिनेट सिस्टम! में कहते हैं कि इसके 
विशेष गुण ये हैं: यह परिवर्तनशील है, परिस्थिति के अनुसार चल सकती है, आकार छोटा 
होने के कारण नियंत्रित रह सकती है, सरलता से और शीघ्रता से कार्य-संचालन कर 

सकती है |! प्ृ० ४०३ द 
| २--सिडनी लो ने अपनी पुस्तक गवर्नेंस ऑफ़ इंगलेंड” 
महत्ता इस प्रकार प्रदर्शित की है :-- 

(क) यह अन्तिम नि्णंय को जनता को विचारा्थ सॉपने के प्रजातंत्रात्मक सिद्धान्त को 
क़ायम रखता है ओर उसको अपने शासकों श्रोर व्यवस्थापकों के चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। 

(ख) यह व्यक्तियों के उस संगठन को शासन-कार्य चलाने का अवसर देता है जिनके 
विचार लोकसभा कें बहुमत से मिलते हैं । 

(गं) यह एक मज़बूत शासन प्रव्॒न्ध के लिये कायकारिणी क्रो एक बड़ी मात्रा में शक्ति 
और स्वतंत्र अधिकार प्रदान करता है। परन्तु इसके साथ साथ सदैव के लिये इसको वृहद पंच- 
समुदाय ( लोकसभा ) के प्रति उत्तरदायी बनाता है जिसके सदस्य स्वयं राष्ट्र के प्रति उत्तर- 
दायी होते हैं । ५जड 

(घ) शासन-कार्य की प्रत्येक अवस्था में साव॑जनिक वाद-विवाद को स्थान देता है | 


बिक] 


अंग्रेज्ञी मंत्रि-मंडलं की 


४३ क्‍ शॉसन-यैन्त 


(९) बेब्फॉट के अनुसार यह संयोजक चिन्ह और बक्सुंझा के संमान है जो 
कायकरिणी और व्यवस्थापिका को क्रमश: जोड़ते ओर कसते हैं? और इस प्रकार सरकार 
और पालिमेंट के बहुसख्यंक दल के बीच सामंजस्य स्थापित करती है । द 
(२) यह अन्तिम निणुथ जनता को विचाराथ सॉपने के प्रजातंत्रात्मक सिद्धान्त 
को क़ायम रखती है । 
क्‍ (३) यह कायकारिणी को स्थायित्व प्रदान करती है क्योंकि यह लोकसभा के 
प्रति उत्तरदायो रहती है ओर लोकसभा राष्ट्र के प्रति । 

(७) इसमें अपने उत्तरदायित्व को महसूस करने का अवसर मिलता है क्योंकि 
मंत्रियों को पालिमेंट के सामने अपनी नीति को न्याय संगत सिद्ध करना पड़ता है परन्तु 
यदि पाझिमेंट उत्तर से संतुष्ट न हुईं तो उनको अपना स्थान दूसरों के लिये खाली करना 
पड़ता है । 


(४) इसमें क्रानून पास करने या सुधार करने की रीति बड़ी सरल और प्रत्यक्ष 
होती है क्‍योंकि इसमें पेचीदगी नहीं है जिससे व्यर्थ में देरी लगे । 


(६) इसमें राष्ट्रीय नीति के स्वरूप-निणय करने में बड़ी सरलता होती है क्योंकि 

व्यवस्थापिका मंत्रिमंडल के साथ रहती है। द 
(७) चू कि मंत्री विभिन्न विभागों के प्रधान होते हैं और व्यवस्थापिका के 

_ बंहुसंस्यक दल के नेताओं में से होते हैं. इसलिये बे बहुत सोचे-सममे हुए तथा संगत 


क़ानून पास करवाते हैं। इस प्रकार सरकार स्वयं सभी महत्वपूर्ण क्लानून पास करने के 
. लिये निर्देश करती है। 


समात्मक प्रणाली के दोष 


सभाध्मक श्रणाली के गुणों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ हम इसके दोषों को भी 
देख सकते हैं । 
सब प्रथम शासन का यह रूप दूलबन्दी पर आधारित है और इस दलबन्दी के 
. लिये देश में आपस में मतभेद पैदा किये जाते हैं। इस प्रकार सारे देश में राजनीतिक 
गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है । ब्राइस का कथन है कि “यह प्रणाली दुलबन्दी को प्रोत्साहित 
करती है जो सदैव क्रायम रहती है। यदि नीति संबंधी कोई ग्रश्न राष्ट्र के सामने न भी 
हुआ तो भी पद प्राप्त करने के लिये आपस में कलह होती है। एक दूल पद पर आसीन 


(ड) यह उच्च पदाधिकारियों को न्यायालय के सामने अपने कार्यों की सच्चाई सिद्ध करने 
के लिये वाध्य करता है। यह न्यायालय उनको दंडरूप में निकाल सकता है यदि इसको उनसे 
. सन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं मिलता | ह 

(च) यह एक वास्तविक सत्ता को जन्म देता है जो राज्य के प्रत्येक विभाग तथा क्वानून . 
ओर शासन-प्रबन्ध के प्रत्येक क्षेत्र में सर्वशक्तिशालिनी होती है। 


द (छ) यदि निर्वाचकों का बहुमत चाहता है तो यह साधारण वैधानिक ढंग से बड़े-बड़े 
. सुधार और संशोधन करने का अवसर देत्ता है । 


छुठवाँ अध्याय ह १४७ 


रहता है और दूसरा उसे प्राप्त करना चाहता है। यह मंगड़ा स्थायी रूप से रहता है 
क्योंकि पराजय के बाद तुरन्त ही हारा हुआ दल विजेता दल को हटाने की तैयारी करने 
लगता है। यह उस लगातार होने वाले युद्ध के समान दै जो रक्त का शिराओं में लाल 
कीटाणुओं और आक्रमणकारी रोगजनक कीटाणुओं के मध्य होता रहता है? [' 

दूसरे, यह कलह ओर विरोध केबल देश तक ही नहीं सीमित है, वरन्‌ 
व्यवस्थापिका में भी केवल विरोध के लिये ही विरोध उत्पन्न होता है। इस प्रकार समय ओर 
शक्ति की ही बरबादी नहीं होती वरन्‌ आपस में एक ऋगड़ा खड़ा. हो जाता है और एक 
दल, दूसरे के विरुद्ध कड़े शब्दों का प्रयोग करता है। फ्रान्स में तो ( १६३६-४५ के युद्ध 
के पहिले ) सदस्यों के पर अंडे और जूते तक फेंक दिये जाते थे | इंगलेंड में कभी-कभी 


बिरोधी दल वाद-विवाद को बढ़ा उस कार्य के होने में बाधा उपस्थित कर देता है जिसको 


: ”. बह नहीं पसन्द करता । व्यर्थ का विरोध आपस में शत्रुता ओर एक दूसरे के प्रति उपेक्वा 


को जन्म देता है। इसका परिणाम यही द्वोता है कि अच्छा क्रानून नहीं बन पाता 
क्‍योंकि व्यवस्थापिका सभा दलों का युद्धक्षेत्र बन जाता है और द्वितकर वाद-विवाद 
तथा सार्वजनिक भलाई के लिये पक्षपात रहित क्रानून पास करने का अवसर ही 
नहीं मिलता" । द 

तीसरे, यह सच है कि काथकारिणी का व्यस्थापिका के साथ सहयोग इस 


वश 


प्रणाली का सबसे बड़ा गुण है । परन्तु यह भी सच है कि काय कारिणी व्यवस्थापिका के 
अधीन होने से इसका दास अथवा आंश्रत हा जायगी। या याद व्यवस्थापका को दबाय 
'रद्देगी तो व्यवस्थापिका श्रभावशुस्य हो जायेगी और आलोचना भी न कर श्षकेगी | डाइसी 
का कथन है (कि सभात्मक कायकारिणी को अपनी रचना के कारण पालिमेंट (व्यवस्था- 
'पिका ) के नेठुत्व को मानना ही पड़ता दे । इसलये मंत्रिमण्डल-प्रणाली में शासन-प्रबन्ध 
में सभा के बहुमत के स्थायी विचारों ही की छाप नहीं रहती वरन्‌ ज्णस्थायी जोश, 
सनक तथा आकांज्ञाओं की भी रहती है। या उन निवोचकों की इच्छाओं का प्रभाव 
रहता दे जिनके बल पर बहुमत सत्ता को आदेश दृता है। संक्षेप में, सभात्मक काय- 
कारिणी पालिमेंट के हाथ का खिल्लोंना बन जाता है जा स्वयं कार्यकारिणी को बनाती है 
ओर एक सीमा तक इसमें बड़ी कम्ज़ोरयोँ आ जाता हैँ. जा निर्वाचित सभा के शासन 
में पाई जाती है! ।* इधर डाइसी कार्यकारिणी को व्यवस्थांपका के अधीन दिखाता है 
उधर लास्‍्की का कथन है कि अंग्रेज़ी अणाला मं शक्तशाला कार्यकारिणी के कठार 
शासन की सम्भावना हैं। उसका कथन हैँ कि वास्तव मे यह कायेकारंणा का कठोर 
शासन का अवसर दुती है । यांद यह चाह वा छाट-मोदे प्रश्न का भा सहत्वपूण बना 
सकती है और इससे केबल दा ह्वी मागे सामन आत हू । पांहल या ता समरथेन मिलना 

चाहिये जो पूरा मिज्षता नहीं ओर दूसरा यह। कि पाल्िमंट भंग कर दां जाय जो 
१-बआइस-मॉडरन डेमोक्रे सीज्ञ जि० २, ४० ५१२ 


२--अधिक विवरण के लिये ब्राइस-मॉडन डमोक् सीज़ प्रृू० ५१२ पढ़िये | 
३--डाइसी-लॉ ऑफ़ दि कान्स्टीव्यू शन, ४० ४८३१ 


१४  शीसर्न-्यन्त्रे 


असविधाजनक होगा । इस प्रकार यह वादविवाद को महत्वशून्य बना देती है वर्योकि 
पदासीन दल के अनुशासन को क्रायम रखने के लिये सदस्य आलोचना नहीं करते 
और इस कारण कि दल में बैमनस्थ न उत्पन्न हो जाय, समथ्थेन करते हैं। दूसरे एक 
अकेला सदस्य शक्तिशाली कायकारिणी के सामने कोई क़ानून का शस्ताव नहीं रख 
सकता, वह बिल्कुल शून्य रहता है। हाँ वह विरोध करके कुछ महत्व प्राप्त कर सकता . 
है। उसके विरोध से |वरोधी दल अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है और इस भ्रकार 
व्यवस्थापिऋा की बही दशा होगी जो मि० लायड जाज के समय थी अथात्‌ वह निणयों 
को लेख बद्ध कर लेने वाला शासन का एक अंग होगी और आलोचना अथवा संशोधन 
करने में असमथ रहेगी! ।* 

चौथे, मन्द्रिमएडल इस डर से कि कहीं वह पदच्युत न कर दिया जाय या 
उसका प्रभुत्व न चला जाय लोकसभा को खुश करने का अ्रयत्न करता है । इस डर के 
कारण वह राष्ट्र की आवश्यकताओं की अपेक्षा सदस्यों की सनकों का ध्यान रखता है । 
अतः अधिकतर योजनायें इसलिये तैयार की जाती हैँ कि शासन-कार्य चलता जाय 
न कि देश की समस्‍यायें सुल्लक जाये ।* क्‍ 

पाँचवें, सिगविक ( 808ए70 ) ने संकेत किया है कि इस प्रणाली में मन्त्री 
त्ोंग कुछ क़ानून पास कराने के लिये बचन-बद्ध रहते हैं | इसलिये उन्हें अपने कार्यों की 
उपेक्षा करनी पड़ती है और पालिमेंट सामयिक शासन-प्रबन्ध में दिल्लचस्पी लेने के 
कारण क़ानून बनाने के कतंव्य को भूल जाती है। इस प्रकार यह परराष्ट्र नीति में भी 
हस्तक्षेप कर सकती है जिसकी जानकारी इसे बिल्कुल नहीं रहती । 





१-- लास्क्री--ए ग्रेमर ऑफ़ पॉलिटिकस, प० २४७ । इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी 
अथवा व्यवस्थापिका के प्रभुत्व के लिये ब्राइस कृत “मॉडन डेमोक्रे सीज्', जि० २ पु० 
४१२-१३ भी पढ़िये। विशेजकर इस वाक्य पर ध्यान दीजिये; “एक आश्रित मंत्रिमएडल 
राष्ट्र के सम्मान को खो देता है क्योंकि शक्तिशाली व्यवस्थापिका की महृत्तः कम कर देता है । 
बव्यवस्थापिका की महत्ता की यह कमी विशेषतः अंग्रेज़ी कामनसभा में देखा गई है। गार्नर 
का कथन है कि यह इतनी बड़ी सभा है कि संभाली नहीं जा सकती और एक बड़े 
पैमाने पर कोई महत्वपूर्ण वादविवाद नहीं हो सकता । व्यवस्थापिका के स्थान पर मन्त्रिमए्डल 
की शक्ति बढ़ी है। इसीलिये कहा गया है कि मन्त्रिमएडल प्रणाली में “एक व्यक्ति और 
कुछ व्यक्तियों के समुदाय की तानाशाही, उस सीमा तक है जिस सीमा तक पार्लिम्ेन्ट ने उन 
व्यक्तियों के समुदाय को अपना नेतृत्व दे दिया है जिन पर वह विश्वास करती है।? परन्तु . 
लोवेल ने इस आलोचना को ठीक नहों माना । उसका कहना है कि यदि “समभात्मक प्रणाली ने 
. भन्त्रिमण्डल को स्वेच्छाचारी बना दिया है तो यह स्वेच्छाचारिता सब के जानते हुये और 
आलोचित होते हुये क्रायम है ।' रा क्‍ 
._ २--देखिये डाइसी कृत 'लॉँ ऑक्र दि कान्स्टी व्यू शन,! पृ० ४८४ और आइस कृत 
मॉडन डेमोक्रेसीज़', जि० २, पृ० प१३। क्‍ द 














छुठवाँ अध्याय १३६ 
छुठवे, यह सममा गया है कि शासन का सभात्मक रूप चकि एक समिति द्वारा 
परिचालित शासन है इसलिये यह कमज़ोर होता है; मत-निणुय देर में होता है और 
युद्ध के समय तो शासन की नीति अनिश्चित-प्ती रहती है। यह राष्ट्र के संकट-काल 
का सामना सरलता तथा होशियारी से नहीं कर सकता। गिल्क्राइस्ट का भी कहना 
है कि भमंत्रिमंडल में वाद-विवाद के कारण व्यथ में बहुत सा समय बरबाद हो जाता 
है। युद्ध के समय में ( १६१४-१८) युद्ध के संचालकों को बहुत समय और शक्ति 
व्यवस्थापिकरा के सदस्यों की शंकाओं को दूर करने में ख़चें करना पड़ा था। शान्ति 
काल में बादतिवाद तो अवश्य हितकर है परन्तु युद्ध काल में अत्यन्त अहितकर है। 
अमरीका के संयुक्त राज्य में जो अध्यक्ञात्मक शासन-प्रणालो है वह युद्ध-काल में 
चाहे जितनी लाभदायक हो परन्तु शान्ति काल में अधिक हितकर नहीं है। संक्षेप 
में, शान्ति काल में इंगलेंड की मंत्रिमंडल प्रणालों का अध्यक्षात्मक प्रणाली से मुक्ताबिला 
किया जा सकता हे परन्तु युद्ध-कान्न में नहीं??। गिलक्राइस्ट की यह तुलना चाहे 
१६१४-९८ के युद्ध के संबंध में ठोक निकली हो परन्तु १६३६-४४ के युद्ध में जब 
जापान, इंगलंड ओर . अमरीका दोनों पर सुदूर पूव में आक्रमण करके जमनी और 
इटली से सन्‌ १६४१ में मित्न गया था तब बिल्कुल इसके विरुद्ध अनुभव प्राप्त हुआ था 
जब कि प्रधानमंत्री च्चिल ने तुरन्त युद्ध की घोषणा कर दी थी अमरीका के अध्यक्ष को 
घोषणा करने में छः दिन लगे थे क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था जिसमें बह 
निणंय कर सकती प्रो० विलोबी का भी ऐसा ही विचार मालूम पड़ता है| उनका कथन 
है कि “अध्यक्षात्मक शासन संकट-काल को टालने में अपनी सम्पूर्ण शक्ति का एक ही 
समय प्रयोग करने में असमथ रहता है। यदि काय-नीति में एकरूपता आती भी है तो द 
बड़ी कठिनाई और देरी के बाद । अमरीकी संयुक्त राज्य में अध्यक्ष को युद्धाधिकार 
देने से ही एक महान युद्ध में एक सीमा तक ही सफल रूप से काय चल सका है | 
संक्षेप में वह शासन जिसमें विधानानुसार सभी अधिकार एक ही शक्ति के हाथ में रहते 
हैं, बिना किसी रुकावट के किसी भी खतरे का सामना स्वतंत्रता के साथ कर सकता है, 
परन्तु जिसमें विधान के अनुसार अधिकार-विभाजन है उसमें क़रीब-क़रीब हाथ ब॑ 
रदते हैं* । 
सातवें, मन्त्रिमण्डल द्वारा संचात्षित शासन पक्षपाती कहा गया है क्योंकि इसका 
आधार एक दल है । और उसो दल के ग्रभुत्व को क्ायम रखने के लिये तथा उसी की _ 
सफलता वथा नाम के लिये यह सतत प्रयत्नशील रद्दता हे। इस प्रकार दल्ल के हित के 
सामने राष्ट्र के हित की उपेक्षा कर दी जातो है ओर अच्छे अथवा बुरे सभी उपायों 
से ऐसे शासन की रक्षा की जाती है | 
आठव, आलोचकों का कथन है कि मन्त्रिमण्डल्न-प्रणाली तभी सफल्न हो सकती 
है जब देश में केवल दो राजनीतिक दल हों । क्यों कि कई दल हो जाने से व्यवस्थापिका में 


१-जगिलक्राइस्ट --प्रिन्सिपलस आ्रॉफ़ पॉलिटिकल साइंस, प० २४४५-४६ । 
२-विलोबी-*ि गवन्मेंट ऑफ़ माडरन स्टेद्स, ४० २६० 
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. कई सपुदाय बन जाते हैं। और वे केवल अस्थायी उद्देश्यों के लिये मिलते हैं और फिर 
अलग हो जाते हैं। इससे मन्त्रिमण्डल शक्तिशाली और चिरस्थयों नहीं हो सकता ओर 
शासम-नीति में समरझूपता और योग्यता का अभाव रहता है। ब्राइस का कथन है कि 
'इंगलैंड में मन्त्रिमण्ड ल-अणालो का जन्म उस्त समय हुआ था जब वह्दों केवल दो दल 


भे। परन्तु जब सन्‌ १८७६ और १६०६ के बीच तीसरे ओर कुछ दिनों बाद चोथे का 


का जन्म हुआ तो तब यह प्रणाज्ञी कम सफल हुई। यही बात सन्‌ १६०० के बाद आर्ट « 
लिया में हुई; वत्पश्चात्‌ दक्षिणी अफ्रीका में हुई और अब कनाडा में हो रद्दी है। फ्रांस 
में तो कुछ समय पहले बिना कुछ दलों को सम्मिलित किये हुये कोई मन्त्रिमण्डल काम 
नहीं कर पाता था। कई दलों के सम्मिलित होने से धारासभा में बहुमत प्राप्त हो जाता 
था। दलों के मेल रासायनिक-कथित अस्थिर मिश्रण के समान हैं, क्योंकि जब वे 
अलग हो जाते है तो मंत्रिमंडल्न समाप्त हो जाता है* ।.. डे 8 द 

अन्त में, इस प्रणालों में कायकारिणी और व्यवस्थापिका में सामंजस्य दोने के 
कारण शासनन-काय में जो शीघ्रता होती है वह संकट-काल में सब से बड़ा दोष हो सकती 
है। क्योंकि मंत्रिमंडल के लिये ऐसे अवसर में जोश में आकर बिना पूरी तौर सोचे 
निणय कर लेना संभव है। और ऐसी दशा में यदि एक बार निर्णय हों गया तो फिर 
पीछे जञाना असम्भत्र हो जाता है। इस प्रकार बिना परिणाम को सोचे हुये, बिना किसी 
तक या दूर दृष्टि के अविवेको मनुष्यों की भाँति काम होगा* ॥? 


अध्यक्षात्मक प्रणाली के गुण 


सभात्मक प्रणाली के गुण-दोष का अध्ययन करने के पश्चात्‌ अब' अध्यक्षात्मक 
प्रणाक्षी का गुण-दोष निरूपण करेंगे । इस संबंध में डाइसी का कथन है कि 
“असभात्मक कार्यकारिणी के गुण-दोष सभात्मक कायकारिणी के गुण-दोण के बिल्कुत् 
. डल्दे हैं। शासन का एक रूप जहाँ मज़बूत है वहाँ दूसरा कमजोर हैड 7. 
....._ सब प्रथम शासन का अध्यज्ञांत्मक रूप ( जिसके अन्तर्गत असभात्मक है ) काफ़ी 
स्वतंत्र होता है। अंग्रेजी अथ में अमरीका का अध्यक्ष कांग्रेस के अधीन नहीं है। वह 
किसी भी प्रश्न के संबंध में अपनी एक खतंत्र नीति अखितियार कर सकता है, यहाँ तक 
कि यह कांग्रेस की नीति के विरुद्ध भी हो सकती हे। इसका अर्थ यह हुआ कि 
अध्यक्ष अपनी नीति पर दृढ़ रह सकता है चाहे कुछ समय के लिये केवल्न व्यवस्थापिका 
ही नहीं बरन्‌ निवाौचक भी नाराज़ हो जाये । डाइसी का कथन है कि प्रशा के राजा तथा 
-बिस्माक ही ने जमेनी में ऐसा करके राष्ट्र को लाभ नहीं पहुँचाया वरन्‌ अध्यक्ष लिंकन 
ने भी समय को प्रवृत्ति की परवाह न करके अपनो नीति का अनुसरण करके देश को 
असंख्य लाभ पहुँचायें । कक द 


१-..आइस--मॉडर्न॑ डेमोंक्रे सीज़, जि० २, 8० है. ९ ३े- ९्‌ है. | 
२--वही, प० ४१४ समानमत ओर अध्याय के लिये।... 
३--डाइसी--जां श्रॉफ़ दि कान्‍्ट्टीस्य शान, ए० ४प४ जूक | 
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छुठबों अध्याय... श्दश् 

.. दूसरे, यद्यपि शासन के अध्यक्ञात्मक रूप में सी दलंबन्दी पेदा हो खकती है 
जैसा कि अमरीकी संयुक्त राज्य में हुआ है ओर इसमें निवोचनों के समय देश में 
. हलचल भी हो सकती है परन्तु इसमें ऐसे विरोधी दल का अभाव रहता है जो केत्रल 
विरोधार्थ विरोध करता है। व्यवस्थापिका अपने बहुतम से मंत्रियों को जब चाहे नहीं 
निकाल सकती । इसलिये अमरीकी प्रणाली में काफ़ी स्थिरता ओर नीति में अविच्छिन्नता 

रहती है। मंत्री उ्यवस्थापिका की इच्छा पर नहीं जीते । 
तोसरे, अध्यक्षात्मक प्रणाली में अध्यक्ष राष्ट्रपति समम्ला जाता है, केवल दत्त का 
नेता ही नहीं । इससे उसकी प्रतिष्ठा, बेभब तथा गौरव बढ़ जाता है ओर सभा उसके 
निणेय और मार्ग-प्रद्शन की ओर ताकते हैं । समात्मक प्रणाली में अ्धान मंत्री बहुसंख्यक 
दल्न का केवल नेता होता है और उसका उत्थान-पतन उसके दल्ल के उत्थान-पतन के . 
साथ हांता है। परन्तु अध्यक्ष, चाहे दल का नेता हा क्‍यों न हो, इल अक्वार नहां निकला जा 
सकता । इसीलिये वह शक्ति शालो, स्वतंत्र ओर अपनी नीति में दृढ़ रहता है । आधुनिक 
. काल में विल्सन और रूज़वेल्ट उसी प्रकार महान अध्यक्ष सिद्ध हुये हैं जिस प्रकार 
लायड जाज आर चचिल महान प्रधान मंत्री सिद्ध हुये हें। परन्तु जहाँ ल्ायड जाओे और 
चंचल को मन्रिमंडल्ञ का राय के अनुसार चलना पड़ा है वहाँ विल्सन ओर रूजवेल्ट ने 
स्वतंत्रतापृवक अपनो नीति निधारित की थी और मंत्री उनके नोकरों के समान थे । इससे 
स्पष्ट है कि अंसमात्मक कार्यकारिणों का सभापति एक शक्तिशाली नाति का अनुसरण 
.. कर सकता है जबकि प्रधान मंत्री को केवल मंत्रिमंडल का ही ध्यान नहीं रखना पड़ता 
* बरन्‌ व्यवस्थापिका को भी खाथ लेकर चलना पड़ता है । 


हे अध्यत्ास्मक अणालो के दोष ह 
इन गुणों के साथ-साथ अध्यक्षात्मक अ्रणाली में दोष भी हैं जो समात्मक प्रणाली 


गुण दिखाने से स्पष्ट हो सकते हैं। 
सर्वप्रथम, विलोबी का कथन है कि इसमें उत्तरदायित्व और खत्ता कई अंगों में 
विभक्त रहते हैं। इन अंगों में एक दूसरे के प्रति इष्यो बनी रहती है ओर आपस में दृदु 
.. सहयोग उत्पन्न होना बहुत कठिन रहता है। परिवतनशील होने के बजाय यह प्रणाली 
.. अपरिवतनशीत्र होती है | शक्तिविभाजन में कोई परिवर्तेन नहीं किय। जा सकता जब 
. तक कि विधान-निभ्भान्री सत्ता को फिर न सूचित किया जाय जिसने पहिले शक्ति-विभाजन 
किया था । व्यवहार में विभिन्न शाखन-अंगों के अधिकारों के मब्य झगड़े अवश्यम्भावी ' 
. हैं और ये ऋगड़े कोई क्रानून पाप करके नहीं दूर किये जा सकते | उनको केवल न्‍्याय(ल्य 
ही तय करते हैं आर इनको विधान की शर्तों के अनुसार निर्णय देना पड़ता है। इसका 
फल्न यह होता है कि निर्णय शासन की केवल ऐसी ही शाखा नहीं करतो है जिसका कि 
नीति और आवश्यकता से कुछ संबंध नहीं रहता है वरन्‌ निणय ऐसा भी होता है जो 
आवश्यकताओं को नहीं पूरा करता ओर शासन तथा जनता की इच्छा के विरुद्ध पड़ता ._ 
है। ऐसी दशा में केवल यद्दी एक उपाय रहता है कि जटिल अणाली द्वारा विधान को 
संशोधित किया जाये१ | ह 
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२१ 


१६२ क्‍ शासनन्यन्त्र 


.. दूसरे, एसमीन महोदय का दावा है कि ऐसी शासन-प्रणाली में स्वेच्छाचरिता, क्‍ 
अनुत्तरदायित्त और खतरा की आशंका है। स्वेच्छाचरिता इसलिये कि अध्यक्ष 
अपनी इच्छानुसार बिना अपने मंत्रियों से सलाह लिये शासन-काय जैसे चाहे चला 
सकता है; अनुत्तरदायित्व इसलिये कि व्यव॒स्थापिका उसको नहीं निकाल सकती और 
खतरा इसलिये कि उसकों मनमानी करने से रोकने के लिये उससे जवाबतलब करने के 
समुचित साधन नहीं हैं । रे 

तीसरे, चूकि अध्यक्ञात्मक प्रणाली में मंत्री व्यवस्थापिका में -नहीं बेठ सकते 
इसलिये क़ानून बनाने के काये तथा शासन-कार्य में कोई गहरा संबंध नहीं रहता। 
इसमें व्यवस्थापिका शासन की आवश्यकताओं को नहीं समझ सकती। यहाँ तक कि 
उनकी उपेक्षा भी कर सकती है । परन्तु सभात्मक प्रणाली में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि 
इसमें कानून मंत्रियों के ही नेतृत्व में बनते है । इस प्रक्नार अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यों 
और अधिकारों के अल्ग-अल्लग होने से व्यथ में झगड़े खड़े होते हैं* । 

चौथे, चू कि अध्यक्षात्मक-प्रणाली में अध्यक्ष अपने काय-क्षेत्र में सर्वंसवो होता 
है अत+ शासन की सफलता अथवा असफलता उसकी योग्यता और अयोग्यता पर 
. निभर है । यदि वह अपने चरित्र-बल और उच्च आदर्शों से राष्ट्र को ऊँचे उठा सकता 
है तो वह नौकरियाँ देकरर द्वारा तथा अपने पुनिवाचन के लिये कुनीति का अनुसरण 
करके डसको नीचे भी गिरा सकता है | अमरीकी संयुक्त राज्य में रूजवेल्ट के तृतीय बार 

अध्यक्ष चुने जाने से एक महत्वाकांत्ती ठ्यक्ति को चार अवधियों तक अपना प्रभुत्व 

क्रायम रखते के लिये अपनी नीति को मोड़ने का अवघर मिल्न सकता है । 

पाँचवें, सभात्मक प्रणाली में, अध्यक्षात्मक की अपेक्षा जनता के प्रति उत्तरदायित्व 
अधिक रहता है क्योंकि सभमात्मक अणाली में मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका पर दोषारोपण 
नहीं कर सकता । यदि इसको व्यवस्थापिका का समथन न प्राप्त हुआ तो या इसको 
भंग होना पड़ता है या इस्तीफ़ा देवा पड़ता है और विरोधी दल उसका स्थान अहण कर 
.._ शासन-अबन्ध का उत्तरदायित्व लेता है। परन्तु अध्यन्ञात्मक प्रणालों में जब व्यवस्थापिका 

. (कांग्रंस ) अध्यक्ष की इच्छानुसार क्रानुन बनाने में असमर्थ रहती है अथवा उसके 

विभागों की आर्थिक मांगों को ठुकरा देती है तभो इसका उत्तरदायित्व व्यवस्थापिका पर 
छोड़ा जा सकता है । परन्तु यदि कार्यकारिणी और व्यवस्थापिका एकमत नहीं हैं और 
अध्यक्ष 'प्रतिनिधि-सभा? में से नहीं हे तो गतिरोध को दूर करने का कोई सरल उपाय 
. नहीं है ओर पूरे शासन-प्रवन्ध को गहरा धक्का लगता है ।.. 


ह कक १--ऐगी ही दलील के लिये ब्राइस कृत भमॉडर्न डेमोक्रेसी जा, जि० २, पृ० प१७ 
पं . २--इस वेधानिक अवस्था के विशेष विवरण के लिये लास्की कृत 'ए ग्रैमर ऑफ 
.. पॉलिटिक्स! प० ३००-४५ अवश्य पढ़ना चाहिये। द हद 
.. ऐ--ओआइस-मइने डेमोक सीज़, जि० २, ४० इ२१। 


छुठवां अध्याय... हि शहर 


अन्त में, त्राइस का केथन हैं कि ओसत विस्तार वाले देशों को सभात्मक प्रणाली 
से बहुत लाभ हैं। और अध्यक्षात्मक प्रणाली जिप्का उद्देश्य शासन-मबन्ध में शीघ्रता लाने 
की अपेक्षा अमंत्रणात्मक निणंय को रोकना है, विस्तृत क्षेत्र तथा अधिक जनसंख्या वाले 
देश जैसे अमरीकी संयुक्त राज्य तथा जमेतों के लिये अधिक उपयोगी हैं। अत 
अध्यक्वात्मक प्रणाली का यह दोष है कि साधारण अवस्थाओं में यह अनुपयक्त है । 


सभात्मक ओर अध्यज्षात्मक शासन-प्रणाल्ियों के अनुशीज्न के पश्चात्‌ हमें 
अभी स्विटज़्रलंड और सोवियट रूस की शासन-प्रणालियों का अध्ययन करना है। 
क्योंकि ये बिल्कुल अलग हैं और उपरोक्त वर्गीकरण के अन्तगंत नहीं आ सकतीं । 


-स्विउजरलड का प्जातंत्र 
हम स्विटज़रलेंड की शासन-अणाली से आरम्भ करेंगे। उपयुक्त नाम के अभाव 
के कारण मेरियट ने इसको 'सूचक प्रजातंत्र! (६०/97/9709]) कहना ठीक समझा है | 
उसके इस नाम से पुकारने का थह कारण है दि स्व्िटज़ रलेंड में अब भी अलक्त प्रजातंत्र 
है और "नेतृत्व', सूचना! और “वापसी के तीन साधन उसमें सफलतापूर्वक कार्ये 
सम्पादन कर रहे हैं। परन्तु इसका अथ यह नहीं कि इस देश में प्रतिनिधि-प्रणाल्ी नहीं 
: है। मेरियट' का फिर कहना है कि “यद्यपि स्विट्जरलैंड के प्रजातंत्र में कुछ अंश में 
प्रतिनधि-अणाली हे तथापि यह न सभात्मक है न अध्यक्षात्मका | गानेर* के शब्दों में 
इसमें दोनों को कुछ विशेषतायं साथ-साथ मिलती हे! । स्ट्रांग) का कहना है कि 
इसमें 'सभात्मक ओर अखसभात्मक प्रणाल्रियों के गुण तो हें परन्तु इनके दोष नहीं हैं ।' 
. इसलिये यद्द ठीक ही कहा गया है कि स्विटज़्रलेंड की शासन-प्रणात्रो स्वय॑ एक वर्ग 
.. है। यह बेजोड़ है और आधुनिक काल में सभी आवेश्यक यंत्रों से सुसज्जित राजनीतिक _ 
 प्रयोगशात्रा है।... हु 
... खिठज़रलंड को शासन-अणगाली की असभात्मकता 
यह सभात्मक नहीं है क्योंकि. द 
(१) व्यवस्थापिका (संव-सभा--३०१०७०४७) &७४०१॥०)०)9) कार्यकारिणी € संघ- 
समिति-760678) (20770 ) को भंग नहीं कर सकतो चाहे इसने उसके प्रस्तावित 
'क्रानन भी न पास किये हों | 
(२) मंत्री लोग केवल इस बिना पर, कि उनके श्रस्ताव व्यवस्थापिका ने नहीं 
माने, इस्तीफा नहीं देते । 
...._ (३) इस बिना पर, कि जनता ने उसकी योजनओं को नहीं स्वीकार किया, व्यव- 
स्थापिका विसर्जित नहीं होती। 
(४) यह भी आवश्यक नहीं है कि मंत्रिगण बहुसंख्यक दल का प्रतिनिधित्व कर । 
फिर भी (क) 'संघ-समिति! का निबौचन व्यवस्थापिका साधारणतः अपने 


 $वचचस्छांग-मॉडन कान्स्टीदयुशन्स, जि० १, ६० १०१। 


. एल्वानर-पॉलिटिकल साइंस एन्ड गवन्मेंट, पु० ३४ ४ । 
३-चल्मेरियट-दि मेझेनिज्म श्रॉफ दि मॉडन स्टेट, पु० २४४ | 


$ १४ ... शाखनन्यन्त्र 


सदस्यों में से ही करती है । इस प्रकार वह इसकी समिति के समान होतीं है, (ख) इन 
सदस्यों में से प्रत्येक राब्य के एक अथवा एक से अधिक विभागों का प्रधान होता है 
(ग) और बे व्यवस्थापिका में बैठ सकते हैं, प्रस्ताव रख सकते हैं, भाषण दे सकते हैं 
आर यहाँ तक कि प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते हैं ( मत नहीं दे सकते )। 


स्विटज़रलेंड की श्ासन-प्रणाली की अनध्यक्षास्मकता 
यह अध्यज्षञात्मक भी नहीं है क्योंकि 


हक (१) स्विठज़रलेंड के संघराज्य का अध्यक्ष अमरीको अथे में मुख्य कार्य-कतों 

. के रूप में या राष्ट्र के प्रधान के रूप में नहीं होता । वह “संघ-समिति' में अपने किस्ली 
भी सहकारी से बढ़ा नहीं द्वोता | वह जनता द्वारा निवोचित भी नहीं होता । वह समिति 

में सभापति के रूप में काय करने के लिये 'संघ-सभा? द्वारा केवन्न एक वैे के लिये 
चुना जाता है । 


(२) सभात्मक शासन के मंत्रिमंडल की भाँति यद्यपि 'संघ-समिति' निवाचित 
होती है परन्तु यह अध्यक्षात्मक शासन के मन्त्रिमण्डल के अधिक निकट है क्योंकि 
इसको 'संघ-सभा' नहीं निकाल सकती । 


२--सोवियंत शासन अणाली 


स्विटज़रलेंड की शासन-्प्रणाली की भाँति आधुनिक सोवियत रूस की शासन- 
. भ्रणा्ली भी बेजोड़ तथा स्वयं एक वर्ग है। रूस के खन्‌ १६१८ वाले शासन-बिधान के 


, स्थान में सन्‌ १६१६ वाले शासन-विधान की स्थापना की गई थी। इसकी अपनी अलग 


विशेषतायें हैं । े 
देश की खबश्रधान व्यवस्थापिका सता प्रधान सभा? (857970776 0077० ]) 


.._है। इसके दो अंग “संघ-सभा? (00एा०ं) ० एमां०म ) और 'राष्ट्र-सभा! 
(0००००) ० '४४४००७)४४०४) हैं। दोनों के क्रानून-निमोणात्मक अधिकार एक 


क्‍ से हैं और दोनों का निवोचन चार साल के लिये होता हे । इनके अधिवेशन कराने 
का अधिकार “सभापतिन्समिति' ([?7७४70707४7) को है | इसमें सभापति को लेकर ३७ 


| _ खदस्य होते हैं। यद्यपि 'सभापति-समितिः अपने सब कार्यों के लिये अधान सभा! के 


सामने उत्तरदायी है तथापि यह प्रचलित क्वानूनों की व्याख्या करती है, सुलह-कमीशन 
के निर्णय पर भी प्रधान सभा! के दोनों अंगों के एकमत न होने पर उसको भंग करती 
है, सूचना का काय सम्पादित- करती है, “जन-प्रतिनिधि-परिषद्‌! ( (30प070|] 0 


._ 96०००१४ 00777988878 ) के निणेयों और आदेशों को रद करता है, अपराधियों 


. को क्षमा करती हे, सशब्त्र सेना के सेनापति की नियुक्ति करती तथा उसको बदलती भी 
है, युद्ध की घोषणा करतो है, श्रन्तरीष्ट्रीय 





..._ आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी के क्ररीब-करीव सभी अधिकार शआप्त हैं और वास्तव 


ट्रीय सन्धियों की स्वीकृति देती है और राजदूतों की 
नियुक्ति करती तथा उनको वापस करती हे। इस प्रकार 'सभापतिन्समिति! को 
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द छठवाँ अध्याय... १६४ 
में जब 'प्रधान सभा' का अधिवेशन-काल नहीं रहता तब देश की यद्वी अंधान सत्ता 
रहती है। 
क्‍ इंतना होते हुये भी यह देश की मुख्य कायकारिणी नहीं है। संघ की प्रधान 

कार्यकारिणी और ग्रबन्धकारिणी 'जन-प्रतिनिधि-परिषद' है जो “प्रधान सभा के प्रति 
. डउत्त रदायी होती है। परन्तु व्यवद्दार में यह “सभापति-समिति? से नियंत्रित रहती है । 
इस प्रकार 'सभापति-समिति? देश की वास्तविक सत्ता है। 

सोवियत रूस के क़ानून-निर्माणात्मक और प्रबन्धात्मक अधिकारों के इस विश्लेषण 

से स्पष्ट हे कि सोवियत शासन-प्रणाली न सभात्मक है और न अध्याक्षात्मक | परन्तु 
चेंकि जहाँ तक “जन-प्रतिनिधि-परिषद्‌”, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है वहाँ तक 
व्यवस्थापिका की अधानता क्रायम है। इसलिये इस शासन प्रणाली का क्रुकाव निश्चित 
. रूप से सभात्मक प्रणाली की ओर है । इसको “सभापति-समिति! का स्थान आधुनिक 

शासन-विधानों में बेजोड़ है । 


प्रधान मंत्री के नेतृत्व पर एक टिप्पणी 


प्रधान मंत्री के नेतृत्व का यद्द अथे लगाया गया है कि प्रधान मंत्री समकत्तियों- 
में केवल सब श्रथम है । . 


रामज़े म्योर का विचार 
रामज्ञे भ्योर को राय है कि यह “वाक्यांश निरथ्थक है जबकि इसका प्रयोग ऐसे 
शक्तिशाली व्याक्ति के लिये किया जाता है जा अपने सहकारियों को नियुक्त करता है 
और उनको अलग भी कर सकता है” और जो बंहुमत द्वारा ऐसे कार्य कर सकता द्द 
जिन्हें अमरीकी संयुक्त राज्य का अध्यक्ष भी नहीं कर सकता। ( पूर्ण अध्ययन के 
लिये 'द्वाउ ब्रिटेन इज्ध गवन्डे! ? प्रू० ५३ देखिये ) 


जेनिंग्स का विचार रा 
इसी प्रकार ड।० जेनिग्स अपनी पुस्तक “ब्रिटिश कान्स्टीख्य शन के पृष्ठ १४८ में 
कहते हैं कि 'साधारणतः लोग उसको मंत्रिमंडल में समकत्तियों में प्रथम सममते 
है परन्तु यह बात सत्य से बहुत दूर है? । वह मंत्रियों को चुनता है और उनमें से किसी 
. को इस्तीफा देने पर वाध्य कर सकता है। जैसा चाहे बैसा वह मंत्रियों में देरन्फेर कर 


... सकता है। केवल वद्दों निश्चित करता है कि पालिमेंट कब विसर्जित होगी । 


क्‍ लास्की का विचार हि 
लास्की मद्दोदय भी अपनी पुस्तक “दि पार्लिमेंटरी गवन्मेंट इन इंगहैंडः के पृष्ठ 
२९६ में ऐसे द्वी जारदार शब्दों में लिखते हैं कि 'अंग्रेज्जी प्रधान मंत्री समकत्तियों में 
प्रथम द्वोने के अतिरिक्त और कुछ अधिक है परन्तु स्वेच्छाचारी नहीं है। क्योंकि 
उस्रकी सत्ता का आधार ज़बरदस्तो नहीं वरन विश्वास द्दे। े द 


क्‍ क्‍ - बेढ का विचार क्‍ 

.._ परन्तु वेड ने डाइसी की पुस्तक “लॉ आफ़ दि कान्स्टीव्य शान! (१६३६ संस्करण) 

_ की भूमिका में अधान मंत्री के स्थान को स्पष्ट कर दिया है। उसका कथन है “कि अब 
प्रधान मंत्री का स्थान खमकज्षियों में प्रथम नहीं रहा । ह्वाल ही में उसमें परिवतेन हुआ 
है। मंत्रि-का्यात्रय की स्थापना से पह्विल्ते की अपेक्षा इस समय प्रधान मनन्‍्त्री अधिक उच्च 
स्थान अददण किये हुये हें। क्योंकि बह ऐसे मण्डल का सभापति है जिसके निर्णय 
मन्त्रियों के ह्वारा कार्येरूप में परिणित किये जाते हैं। और ये स्त्री शासन-विभागों के 
प्रधान होते हैं जिनको नर्णयों के तामील कराने का अधिकार दिया जाता. है। इसके 


|... पह्ििले मनन्‍त्री लोग अपनी-अपनो इच्छानचुसार मत्रिमण्डल के निर्णयों की व्याख्या करके 


... अपने विभागों में इनको कार्यान्बित करते थे। अब मन्त्रि-ार्यात्रय में प्रधान-मन्त्रो के - 
.. शस की जाने बाह्ली नियुक्तियों को संख्या बढ़ गई दै। इसलिये इससे उसको राजनैतिक. 


छठवाँ अध्याय १६७ 


महत्ता और बढ़ गई है। मन्त्रिकायोलय के छोटे पदों में श्रधान मन्त्री ही नियुक्तियाँ 
करता है विभाग का अध्यक्ष-मन्त्री नहीं। इधर के सभी श्रधान मन्त्री 'कोष का प्रथम 
डे? ( प्प|36 ,070 07 ६96 पए+७४४प7ए ) के पद पर आसीन रहे हैं जिससे 
स्वभावतः उनको इस विभाग का प्रबन्ध करने का अधिकार रहा है। वह “नागरिक सेवा 
.( सिविल सर्विस ) का बिना ताज का प्रधान है और वह, "कोष के स्थायी सचिव, से 
. परामशें करके “प्रथम लाडे! की हेसियत से विभागों के उच्च पदों की नियुक्तियों की 
स्वीकृति सन १६२० से देता रहा है । परन्तु प्रधान मन्त्री के प्रभुत्व का विशेष कारण 
यह है कि मताधिकार के विस्तार से वह क़रीब-क़रोीब पूणरूप से जनता का स्वीकार _ 
किया हुआ नेता हो गया है। सन्‌ १६२३ में जाज पंचम ने ला करन के स्थान पर 
वाल्डबिन को चुना था। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि प्रधान मन्त्री को कामन-सभा का 
दस्य होना चाहिये। इस ग्रकार व्यवहार में वह लोक-सभा का नेता होता है । यद्यपि 
बह दैनिक कारयये के लिए अपने अधिकार किसी सहकारी को सोंप सकता है। चकि 
कामन-सभा का बहुमत उस्त अकेल्ते राजनीतिज्ञ की नीति का समथन करता है इसलिये 
राजा, सहकारियों तथा अपने समथकों से उसके सम्बन्ध १८त्रीं और १६वीँ शताब्दी 
के मुख्य मन्त्री के सम्बन्धों से विल्कुल भिन्न हैं । 


समकत्तियों में प्रथम का केवल एक उदाहरण 


मेरा विचार है कि आधुनिक शासनों के प्रधानों में केवल स्विटज़रलेंड का 
अध्यक्ष! समकत्तियों में श्रथम कहा जा सकता हे। आर० सी० त्रक्स अपनी पुस्तक 
. _- गवन्मेंट एन्ड पॉलिटिक्स ऑऋ स्विटज़रलेंड' में कदते हैं कि प्रत्येक वर्ष 'संघ-सभा 
.. “संघ-समिति! के. एक सदस्य को इसीके सभापति का स्थान भ्रहण करने के लिये 
चुनती है।, इस विना पर वद्द संघीय-अध्यक्ष” कहा जाता है। 'संघ-समिति” के 
सभापतित्व के अतिरिक्त उत्तके हाथ में कोई महत्वपूण अधिकार नहीं हैं। जो हैं भी 

. वे सहकारियों के भी द्वाथों में हैं । ( पूर्ण टीका के लिये पू० १०७-११० देखिये )। 


सातवाँ अध्याय 
व्यवस्थापिका 


कानून-निमांत्री संस्थायें 


भने पिछले अध्याय में संकेत किया था कि कार्यानुसार राज्य के तीन विभाग 
कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका तथा न्यायकारिणी होते हैं । इनमें से पहले का कार्य क़ानून 
बनाना, दूसरे का उसे लागू करना और तीसरे का उसकी व्याख्या करना है | परन्तु हम _ 
यह जानते हैं कि आधुनिक राज्य नगर-राज्य की भाँति इतना छोटा नहीं होता जिसमें 
लोग स्वय॑ एक शुद्ध प्रजातंत्र की भाँति उपस्थित होकर क़ानून बनाने का काये करें। 
हम लोग बिस्तृत-देशीय राच्यों में रहते हैं । इसलिये सभी नागरिकों को एक स्थान में 
स्वयं उपस्थित होना असम्भव है। इसलिये 'प्रतिनिधि ग्रज्ञातन्त्र” का नि्मोण किया 
गया है । इसका यह अथ हुआ कि क़ानून बनाने वाली हमारी संस्थाये' सम्पू्ण नागरिकों 


. की सभाये' नहीं रहीं; उनमें जनता के ऊँवल सुयोग्य प्रतिनिधि रहते हैं । भिस्न-भिन्‍न 


देशों में इनके भिन्न-भिन्न नाम हैं। इंगलेंड में 'पालिमेंट', फ्रान्स में नेशनल एसेम्बली' 
अमरीका में कांग्रेस! और जापान में “इम्पीरियल डाइट” कहते हैं । 


इंगलेंड का राजा ओर पालिमेंट 
आरम्भ में सभी देशों में राजा लोग क़ानून बनाते थे और उनके कर्मचारी उनको 


 ज्ञागू करते तथा उनकी व्याख्या करते थे । परन्तु इंगलेड में जैसा कि हम पहले देख चुके 
हैं राजा ने 'जनन्सभा? ( प'0!7-70005 ) बुद्धिमान-सभा' (फ़ा॥९०७७2४४ 7700७) 


अथवा “महासभा? (07.०8४ (00प70०!)) के परामशं और उनको स्वीकृति के बिता 
क्रोई काम नहीं किया | इसका यह अथोे है कि इंगलेंड में क्रानून बनाने का काय सदेव 
बड़े-बुढ़े, बुद्धिमान अथवा अल, बैरन तथा सरदारों की प्रतिनिधि सभा ( पालिंमेंट ) द्वारा 


किया जाता था| कालान्तर में पालिसेंट ने अपना नवीन रूप ग्रहण किया ओर इसका 


अधिवेशन द्‌। प्रथक सभाओं में होने लगा । वे थीं लाडं-लभा और कामन-सभा | वैसे 
तो अंग्रेज़ी राजाओं ने कई बार स्वेच्छानुसार शासन करने का प्रयत्न किया था परन्तु 


. पालिमेंट ने उनको अपने परामश ओर अपनी स्वोकृति के अनसार चलने पर बाध्य 
. किया। सन्‌ १६८८ में “गोरवपूर्ण राब्य-क्रान्ति? ने 'सत्ताः की समस्या को पालिमेंट के 
. पक्ष में इल कर दिया और तब से पालिमेंट की सत्ता प्रधान रही है । 





परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि इंगलेंड में जब पार्लिमेंट क्रानून बनाती है उस 


| . समय राजा को उससे अलग नहीं सममा जाता । जब पार्लिमेन्ट की दोनों सभाये' क्रानून 
. पास कर देवी हैं तब वह राजा के पास उसकी स्वीकृति अथवा उसके हस्ताक्षर के लिये 


क्‍ स्रातवाँ अध्याय... १६६ 
भेजा जाता है। डाइसी के शब्दों में इन तीनों संस्थाओं को एक साथ 'राज़ा युक्त 


पालिमेंट! ( [778-7-7297877076 ) कहा जा सकता है और इन्हीं से मिल कर 
 पाक्निम्रेंट बनती है ।१ क्‍ 


पालिमेंट की सचा को विशेषता 


अंग्रेज़ी पालिमेंट पूर्ण स्वतंत्र व्यवस्थापिका है| डाइसी का कथन है कि 'ारलिमेंट 
सचा के,खिद्धान्त का यह अथ है कि इस प्रकार की पार्तिमेंट अंग्रेज़ी शासन-विधान के 
अनुसार कोई भी क्रानून बना सकती है और किसी भी कानून को रद कर सकती है; इसके 
अतिरिक्त इंगढंड के क्रानून के अनसार किसी भी व्यक्ति को पार्तिमेंट के क्रानून को रह 
करने का अधिकार नहीं है ।!* इस प्रकार इस सिद्धान्त में तीन वस्तुयें सम्मिलित हैं 


(१) ऐसा कोई क़ानून नहीं दे जिसे पालिमेंट न बना सकती हो; 
(२) राज्यान्तगंत ऐसा कोई क़ानून नहीं है जिसे पालिमेंट रद अथवा संरोधित न 
कर सकती हो और 


(३) उसके लिये अंग्रेज्ञो-शासन विधान के अ्रन्तगंत मौलिक अथवा बेधानिक तथा 
अवेधानिक क़ानूनों के बीच कोई स्पष्ट अथवा निश्चित सीमा नहीं है। 


(१) पालिमेंट सभी क्रानून बना सकती है । 


इसका यह अथ दे कि पालिमेंट के क्रानून बनाने का अधिकार असीमित है। सर 
एडबड कोक ( 87 ॥70ज़७70 (00:6७ ) के अनसार 'पार्लिमेंट की शक्ति और उसका 
 अधिकार-क्षेत्र दोनों इतने विस्तृत और अनियंत्रित हैं कि ये किसी भी तरह सीमित नहीं 
किये जा सकेते |“+*”“इसको हर तरह के कानूनों को बनाने, अनमोद्न करने, विस्तृत करने 
सीमित-करने, रद करने और फिर से लागू करने का पूर्ण अधिकार है । इन क्रानूनों में 
धार्मिक, साधारण, नागारिक, सेनिक, सामुद्रिक, अपराधात्मक इत्यादि आ सकते हैं ।४- 
सभी अपराध, सुधार तथा माँगें जो साधारण क़ानून से परे हैं इस अद्भुत न्यायालय की पहुँच 
के भीतर हैं। यह राज्य के उत्तराधिकार को निश्चित कर रकठी है जैसा कि इसने हेनरी 
. सप्तम और विलियम तृतीय के राज्य काल में किया था । यह देश के स्थापित-घ्म को 
बदल सकती है जैसा कि हेनरी अष्टम और उसकी तीन सनन्‍्तानों के राज्य-काल में किया _ 
था । यह राज्य के;विधान तथा अपने विधान को बदल खकती है या नया बना सकती है 
जैसा कि इसने 'संयोग-क्रानून! (07707 3०0॥) तथा त्ेबार्षिक और सप्तवार्षिक निर्वाचन 
के कानूनों द्वारा किया था । रूत्षेप में यह सभी संघव काय कर सकती है ओर इस्ीलिये 
बहुतों ने इसकी शक्ति को 'पालिमेंट की स्वशक्तिमता” कहा है। यद्द सच है कि जो 


.. २“-डाइसी-लाॉँ आ्आँफ़ दि कान्स्ट्रीटुयूशन (१६२०), ४० ३७ 
२“-*वही-प० ३७- ३८८ | । 
... इस शअ्रध्याय में उल्लिखित डाइसी के विचारों के लिये प० १८-३७ और प्रथम तथा _ 
द्वितीय अध्याय देखिये | रा द 
सर 
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कुछ पार्लिमेंट करती है उसको पृथ्वी पर की कोई शक्ति नहीं रद कर सकती ।”" इसी 
विचार को डो ज्लोम महोदय ( /)6 ,0!90 ) ने भी कद्दावत के रूप में श्रकट किया 
है कि “अंग्रेज़ी वकीलों का सिद्धन्त है कि पार्लिमेंट सब कुछ कर सकती है केवल स्त्री को 
पुरुष और पुरुष को रुत्री नहीं बना सकती ।” इस प्रकार यह स्पष्ट है कि न्यायात्नयों को 
पार्लिमेंट के बनाये हुए कानूनों को लागू करना आवश्यक है ओर वे पालिमेंट के बनाये 
हुए किसी क़ानून को रह नहीं कर सकते | पारलिमेंट यदि चाहे तो राजा को हटा सकती 
है और इंगलेंड को जनतंत्रात्मक राज्य घोषित कर सकती है | यह ऐसा भी क़ानून बना 
सकती है जिसके द्वारा अपने को स्थायी घोषित कर दे । इस्तीलिये योग्य आलोचकों ने 
कह! है कि इंगलेंड में पालिमेंट की स्वेशक्तिमत्ता का यह अथ दे कि देश पालिमेंट की 
योग्यता के साथ जीवित रहेगा नहीं तो मृत्यु को प्राप्त होगा । यदि यह अ्रष्ट होगी तो 
अंग्रेज़ी स्वतंत्रता का नाश होगा। अतः इंगलेंड का पतन इसकी ,पालिमेंट के हारा सरलता 
से हो सकता है। 


(२) पालिमेंट सभी क्रानूत रद कर सकती है । 
इसका अर्थ यह है कि इंगलेंड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो पार्लिमेंट की शक्ति के 


साथ प्रतियोगिता कर सके । पालिमेंट क्रानूत बनाने की उपसत्ता आान्तीय सभा? (00प0749 . 


(2077०) को सांप सकती है ओर यदि चाहती है तो न्यायाधीशों के द्वारा बनाये हुये 
कानूनों में भी हस्तक्षेप नहीं करती | परन्तु इसका तात्पय यह नहीं है कि यह इनको 
संशोधित या रह नहीं कर सकती। न राजा, न पाशिमेंट की कोई सभा अपने प्रस्ताव 


द्वारा और न कोई न्यायालय अपने निणय द्वारा ऐसे क्रानून बता सकता है जो पार्लिमेंटीय 


क़ानून को रह कर सके। इस प्रकार क़ानून रह करने की सर्वोच्च सत्ता केवल एर्तिमेंट 





... १--जेनिंग्स महोदय अपनी पुस्तक “पालिमेंट” के प्रथम पृष्ठ में लिखते हैं कि “सभी व्यक्ति, 
सभी स्थान ओर सभी घग्नायें पालिमेंट की क्वानून बनाने की शक्ति की पहुँच के भीतर हैं।? 


वि] 


परन्तु सन्‌ १६३१ में वेस्टमिनिस्टर-विधान! की चोथी धारा में इसने घोषित किया था 


कि पार्लिमेंट का कोई भी क्वानून “न डोमीनियन में लागू होगा और न डोमीनियन का सममता 


जायगा जब तक कि स्वयं डोमीनियन के क़ानून द्वारा इसके लिये प्रार्थना न की गई हो अथवा 
स्वीकृति न दी गई हो! | इस प्रकार सभी स्थान पालिमेंट की सत्ता के अ्रन्तगंत नहीं आते | परन्तु 
कोक का कहना है कि यदि एक पालिमेंट कोई ऐसा क्लानूज़ पास करती है. तो उसके बाद आने 
वाली पाल्िमेंट को उसको मानने या न मानने का अधिकार है, अर्थात्‌ पालिमेंट की सत्ता को 
 इसीके क़ानून नहीं सीमित कर सकते । परन्तु यह कथन वास्तविकता से दूर है। यह केवल 
.. सैद्वान्तिक है क्योंकि जेनिंस ने दूसरे पृष्ठ में स्पष्ट कर दिया हे कि स्वतंत्र आयरलेंड ओर दक्षिणी 


« अफ्रीका के न्यायाधीरा चोथी धारा की व्याख्या इस प्रकार करेगे कि यह पालिमेंट की सत्ता को 


. सीमित करती है। इसके अतिरिक्त उसका केथेन है कि “न्याय समिति! ([0तट४ (०ए्रष्णा८०९) क्‍ 


का निर्ण॑य मी इसके प्रतिकूल न दोगा । 


हु 
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दी है। राज्य के अन्तंगत कोई अन्य संस्था क़ानून बनाने की इस शक्तिमत्ता को नहीं 
प्राप्त कर सकती । 


पालिमेंटीय सवशक्तिमचा पर नियंत्रण 


यद्यपि हम पालिमेंट की स्वेशक्तिमत्ता का उल्लेख करते हैँ परन्तु व्यावहारिक 
जीवन में इसका यह अथ नहीं है कि यह असंगत काय भी कर सकती है या करेगी 
यह कभी नेतिकता, कभी सामाजिक परिस्थितियों और बहुधा विद्रोह के भय से 
नियंत्रित रहती है। परन्तु ये सब वास्तविक नियंत्रण हैं। ये क्रानूनी नियंत्रण नहीं हैं । 
पातिमेंट की सेद्धान्तिक स्वंशक्तिमत्ता के विषय में लीसले स्टीफन (,68]76 
8$9०707) का कथन है कि जहाँ तक क़ानून का अथ व्यवस्थापिका द्वारा बनाये हुये 
किसो नियम से है, यह जो क्रानून चाहे बना सकती है। परन्तु वेज्ञानिक दृष्टिकोण से 
यवस्थापिका की शक्ति वास्तव में अत्यन्त सीमित है । यह भीतर और बाहर दोनों ओर 
स्रे सीमित है। भीतर से इसलिये कि क़ानून विशेष स्रामाजिक परिस्थिति छे प्रभाव का 
परिणाम द्ोवा हे; समाज के दृष्टिकोण का पारणाम होता है। बाहर से इसलिये कि 
क़ानून को लागू करने की शक्ति पाक्नन करन की अबूत्ति के अधीन हे और यह प्रवृत्ति 
स्वयं सीमित है । यदि कोई व्यवस्थापिका यह निश्चत करती हैं कि नोकछी आँखों वाले 
सभी बच्चे क़त्ल कर दिये जायें ता नोली आँखां वाले बच्चों को रखना गैरकानूनी होगा; 
परन्तु ऐसा क्रानून बनाने के पहिले व्यवस्थापकों का पागल होना पड़ेगा और ऐसे कानूनों 
को पालन करने के पहले जनता को मूर्ख द्दोना पड़ेगा।'* 


जज राम्ज स्थोर को आलोचना 


आधुनिक काल में राम्जे म्योर* ऐसे लेखक पालिमेंट की सवशक्तिमत्ता को नहीं 
स्वीकार करते । उसका विचार है कि यह कहना मूखता हे कि पार्लिमेंट मंत्रिमण्डल को 
अपने अधिकार में रखती है | वास्तविकता ता यह है मंत्रिमंडल पुणुं रूप से पालिमेंट को 
अपने अधिकार में रखता हू केवल उस समय को छाडू कर जब इसे स्पष्ट बहुमत नहीं 
प्राप्त रहता । इसका अथ यह हैं कि पालिमेंट की स्वेशक्तमता का स्थान मंत्रिमंडल को 
स्वेशक्तिमत्ता अथवा तानाशाही ने ले लिया है ओर अब पालिमेंट मंत्रिमंडत्ञ के इशारे 
पर नाचती हे । सर्वप्रथम, मंत्रिमंडल ने राजा के सभी विशेषाधिकारों को हस्तगत कर लिया 
हे क्योंकि यद्यपि सिद्धान्त में राजा सभी नियुक्तिया करता है; सभा क्रानून बनाता और 
सभी कर लगाता हे; वह न्याय का उद्गम स्थान समझा जाता हे परन्तु वास्तव में थे सब 
काय उसके मंत्रियों की राय से होते हैँ। दूसरे, कामन-सभा में बहुमत का समथेन प्राप्त 
होने से पालिमेंट की सम्पूण शॉक्ति मंत्रमंडल क हाथ में रहती है। क्‍योंकि यह) उसके रंग 


१--लीसत्ते स्टीफ्रेन--साइंस ऑफ़ एथिक्स; प० १४२३ 
२-राज़्ञे म्योर--द्वाउ ब्रिठेन इज गवन्ड | ( भूमिका और अथम तथा द्वितीय अ्रव्याय ) 
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करने की राय देता है और अपने दल्ल द्वारा इसको अपने अधिकार में रखता है | अतः 
पार्लिमेंट या तो एक 'निवाचन-यंत्र' रह गई हे जिसके द्वारा निवाचऊ बहुसंख्यक दल को 
अधिकार सोंप देते हैं या परामश दात्री सभा रह गई है जो देश के दृष्टिकोण को सममने 
में बहुसंख्यक दल को सहायता देती है । तीसरे, मंत्रिमंडल न्यायाधीशों पर भी निय॑त्रण 
. रखता है क्‍योंकि यदि इनके निर्णय इसकी पसन्द के ख़िलाफ़ हुये तो उनको पार्लिमेंट के 
क़ानून द्वारा उलट देता है। क्‍ द 

..राज्ज़े म्योर के अनुसार मंत्रिमंडल चार कारये करता है :--. 

(१) नियुक्ति-अधिकार के अनुसार राज्य के उच्च अधिकारियों को नियुक्त करता 
है. जैसे चच के डीन, न्यायाधीश, अपील-लाडें, भारत का वबायसराय, भूमि, जल 
तथा बायु-सेना के प्रधान सेनापति, राजदूत इत्यादि । यदि विरोधी-दल किसी विशेष 
ग़लती की ओर ध्यान नहीं दिलाता तो इनमें पारलिंमेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकती | 

(२) शासन-प्बन्ध में अर्थात्‌ शिक्षा, पुल्ीस, स्वास्थ्य, सफाई इत्यादि के मामले 
में भी पालिमेंद की राय मंत्रिमंडल नहीं लेता । सिद्धान्त में यह प्रश्न कर सकती है और 
किसी भी मंत्री को निकाल सकती है परन्तु व्यवहार रूप में यह मंत्रिमंडल के कार्य को 
बहुत कम जानती है। कम के क्‍ 

. (३) क़ानून-निमोण के समय भी पार्लिमेंट मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित बिल्लों पर 


विचार करती है ओर मंत्रिमंडल प्रयत्न करता है कि बे क़ानून बन जायें। केवल इतना... 


. ही नहीं, मंत्रियों ने प्रतिनिधि की हेसियत से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त कर लिया. 
...._ है और वे अपने नियम ओर पद्धतियों से पालिमेंट को नहीं सूचित करते । 

“क (४) राजस्व के मामले में भी सन्त्रिमएडल अनुमानित बजट तैयार करता है 
और कर लगाने के प्रस्ताव पेश करता है। पालिमेंट न श्रस्ताव रख सकती है और न 
वृद्धि कर सकती है । यद्यपि वह कमी कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है। 
परन्तु फिर भी मंत्रिमंडल उन्को सफल बनाता है । ि 


.._ इस प्रकार स्पष्ट है कि 'मंत्रिमंडल ने कामन-सभा के बहुमत द्वारा राजकीय 
_ विशेषाधिकारों को ही हस्तगत नहीं कर लिया १रन्‌ व्यवहार रूप में पाक्िमेंट की पूरी 
शक्ति इसी के हाथ में दे ।' अत: राम्ज़े म्योर के अनुसार पालिमेंट की. सर्वेशक्तिमत्ता 


नहीं रही केवल सन्त्रिमण्डल्ञ या सरकार की तानाशाही है। 
हे हल ... जिनिग्स का उक्त... 
परत जेनिंग्स' दे अन्य लेखक जो पार्तिमेंट की शक्ति को पूणी रूप से सम 
. यह मनाने से इन्कार करते हैं कि पालिमेंट इस सीमा तक आश्रित हो गई है। वे स्वीकार 
करते हैं कि सरकार अर्थात्‌ मंत्रिमडल का निर्णय प्रथम और अन्तिम होता है; पार्लिमेंट 


.. का बनाया हुआ क़ानून सरकार ही का क़ानून होता है तथा राज्य की गृह तथा बाह्य नीति 








सरकार द्वी की होती हैँ । परन्तु सरकार द अकेली ही नहीं होती । यह पार्लिमेंट के अन्तर्गत 





एाजैनिंग्स--दि बिटिश कान्स्टीदूयूशन, ० ३. 
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है और इसकी शक्ति लोकमत है जिसका प्रकटीकरण कामन-सभा में बहुमत के द्वारा 
होता है | यह तानाशाही नहीं है जब कि हम जानते हैं कि थोड़े-थोड़े समय बाद ताना- 
.._ शाहों को जनता से मत माँगना पड़ता है। इस दृष्टिकोण से सन्त्रिमण्डशल जनता का 
सेवक है उसका रवामी नहीं 


दूसरे, राम्जे म्योर विरोधी-दल् की शक्ति के महत्व की उपेक्षा करता है।. 
पोलिंमेंट का मुख्य काये आलोचना करना है ओर विरोधी दल में ऐसे आलोचक रहते 
हैँ जिनका काय आलोचना ही रहता है। विरोधी दत् 'सरकार के उन कार्योंकी, 
जिनझो वह करती है और जिनको वह नहीं करती, आलज्लोचना करता है ।”” यह दूसरी 
पूव-प्रस्तुत सरकार है। मंत्रियों को एक-एक करके सभी ग्श्नों का उत्तर देना पड़ता है। 
वे डरते रहते हैं कि कहीं बहुमत उनके विरुद्ध न हो जाय और उन्हें पदत्याग करना पढ़े । 
इस प्रकार जब दोनों सभाओं में सरकार को बहुमत का समर्थन भ्राप्त रहता है. तब 
पालिमेंट की स्वतंत्र सत्ता सरकार की द्वी होती हे | परन्तु वास्तव में यह स्वतंत्र नहीं 
होती। सरकार और पाललिंमेंट के पीछे लोक-मत रहता है। “यद्यपि यह कहना कठिन 
. है कि इसका क्या स्वरूप होता है परन्तु रहता यह अवश्य है। यह बात, कि किसी 
: सरकार को नीली आँखों वाले बच्चों को मारने का अधिकार नहीं होता, कोई क़ानूती 
धन नहीं है परन्तु सरकार और कामन-सभा को सत्ता जनता ही से मिलती है| इस 
. लिये यह कहना अधिक ठीक होगा कि सम्भावना और लोकमत के अन्तर्गत पार्लिमेंट . 
... कुछ भी कर सकती है!।* 


(३) वैधानिक और साधारण क्रानुनों में कोई अन्तर नहीं हे । 


| इसका कारण यह है कि पालिमेंट अपने साधारण अधिवेशनों में केवल साधारण 
कानूनों को ही पास नहीं कर सकती वरन्‌ वेधानिक क़ानून भी बना सकती है। 
 अथोत यह क़ांनून-निर्मात्री तथा विधान-निर्मात्री शक्ति है। डाइसी इस बात को 
स्पष्ट करते हुये कहता है कि सब प्रथम, इसके मानो, कि ऐसा कोई क़ानून 
नहीं है जिसे पालिमेंट नहीं परिवर्तित कर सकती, यह है कि बुनियादी अथवा _ 
वैधानिक क़ानून विधानानुसार अन्य क़ानूनों की भांति एक ही संस्था तथा एक 
ही प्रणाली के द्वारा परिवर्तित किये जाते हैं। अथात्‌ पालिमेंट साधारण कानूनों को . 
पास करने की विधि के अनुखार यह काय भी करती है । अत: यदि एक ओर 
. पालिमेंट राजा तथा लाड-सभा को समाप्त करने के लिये अथवा कामन-सभा में सुधार 
करने के लिये एक ही अधिवेशन में क़ानून बना सकती है तो दूसरी ओर डउस्ची अधि- 
वेशन में मैनचेस्टर की नगर-सभा, किसी व्यापारिक कम्पनी के संगठन अथवा 
किसी विशेष चच की स्थापना या उस्रकी समाप्ति के लिये भी कानून पास कर 
सकती हे | इसका तात्पय. यह है कि इंगलेड में वेधानिक क्रानूनों की महत्ता नहीं 
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स्वीकार की गई और इसीलिये वेधानिक समस्‍्यायों पर. विचार करने के लिये कोई 
अलग संस्था स्थापित नहीं की गई। 

दूसरे, 'विधानानुसार बुनियादी या बेधानिक तथा ग्रेर बुनियादी या अवधानिक 
कानूनों के मध्य कोई स्पष्ट अथवा निश्चित अन्तर नहों है। सावारण क़ानून बनाने 
वाली व्यवस्थापिका सभा तथा साधारण और बुनियादी अथवा बेधानिक कानूनों में 
परिवतेन लाने वाली विधान निमोन्री परिषद के मध्य अन्तर दिखाने के लिये विदेशी 
राजनीति-शब्दावली से शब्द लिये गये हैं!” डाइसी के इस कथन का यह्द अथ है कि 
अंग्रेज़्ी शासन विधान अलिखित है और यह कभी किसी एक ही प्रामाणिक पत्र में लिपि 
वद्ध नहीं किया गया । परन्तु अमरीका और फ्रान्स में लिखित विधान तैयार किये गये 
थे । इसीलिये दि ताकविले महोदय (7)6 ॥'"000४ ०४१]|७) ने कहा था कि “इंगलेंड में 
शासन-विधान ऐसी कोई वस्तु नहीं है।” इसके अतिरिक्त इन विधानों को तेयार 
करने के समय अलग से विधान निमात्री परिषदें बुलाई गई थीं ओर उन्होंने इसकी 
भी व्यवस्था कर दी थी कि लिखित विधातनों में किसी भो दशा में भी साधारण क़ानून 
बनान वाली व्यवस्थापिकायं परिवर्तन न कर सके और केवल विशेष ग्रणाल्ी से 
बुलाई गई सभा छह्वी यह काय कर सके। इस प्रकार फ्रांस में ( अमरीका में भी ) 
राज्य के साधारण प्रबन्ध के लिये कानून पास करने वाली सभा तथा केवल वेधानिक 
संशोधन के लिये बुलाई जाने वाली विधान-निमोत्री-परषद्‌ के बीच अन्तर स्थापित 
. हो गया है। ऐसी व्यवस्था का यह उद्देश्य था कि विधान देश का बुनियादी क़ानून 

. हैँ इसलिये एक अथ में यह महत्वपूर्ण है । अतः साधारण प्रणाल्नी द्वारा इसमें हस्तक्षेप 
न हाना चाहिये। 

.. तीसरे, “ब्रिटिश खाम्राज्य के किसी भी भाग में कायकारिणी, व्यवस्थापिका 
अथवा न्यायकारिणी के रूप में काइ ऐसा व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का मंडल नहीं है जो 
पॉलिमेंट के बनाये हुये क्रानून को, इस बिना पर कि वह विधान, के विरुद्ध है अथवा 
अन्य दूसरे कारण से, नाजायज़ञ घोषित कर दे जब तक कि स्वय' पालमेंट ही 
उसका रद न कर दे ।!” परन्तु अमरीका में ऐसी ही बात है। अमरीकी कांग्रेस के 
द्वारा पास किये हुये कानून को वहाँ का “प्रधान न्यायालय? नाजायज्ञ क़रार दे सकता 

है अथवा अवेधानिक घाषत कर रूकता है। शक्ति-विभाजन के सिद्धान्तानुलक्षार वहां 
यह सममा जाता है कि शासन के तीनों अंग समकक्ष है ओर सत्ता किसी एक के हाथ 
में नहीं हे। अतः वास्तविक सत्त। वह्टों विधान ही में निहित है। डब्लु० बी० मुनरो 
अवेधानिक' का अर्थ जेसा कि इन दुंशों में समझा जाता है स्पष्ट करते हुये कहत हैं 
कि “जब हस यह कहते है कि अमरीका में कांअस के द्वारा बनाया हुआ कोई क़ानून 
 अवेधानिक' है तो इसका अथ यह होता द्वे कि वह राष्ट्रीय विधान की व्यवस्था 
के विरुद्ध हें । इसलिये न्यायात्यय उसको नाजायज़ क़रार देगे।इस अथे में पालिमेंट 
का कोई भी कानून अवेधानक नहीं हे । जब कोइ अंग्रेज पालिमेट के किसी क़ानून को' 
. अवेधानिक' कद्ठता द्व तो यह उसको व्यक्तिगत राय द्वाती दे कि यह अंग्रेजी परिपाटी 
के विरुद्ध अथोत्‌ अनुचित, अंग्रेज़ी अतिष्ठा के विरुद्ध अथवा आपत्तिजनक परिवतेंन 


सातवबों अध्याय द हक, 


है| यदि मान लिया जाय कि पालिमेंट ऐसा क़ानून बनाती है जिसके द्वारा असेनिकों का 
मुक़द्मा सेनिक-न्यायाल्यों में हो तो पूरा इंगलेंड इसका विरोध करेगा कि यह काय 
अवेधानिक है । परन्तु कोई अंग्रेज ऐसे क्वानुन को नाजायज़ञ सिद्ध करवाने के लिये किसी 
न्यायालय की सहायता के बारे में नहीं सोच सक्रता और न वह यही स्रोच सकता कि 
पालिमेंट को छोड़ कर कोई न्यायालय इसे रह कर सकता हैे। अंग्रेज़ यही माँग पेश 
करंगे कि यह अनुचित क़ानून रह कर दिया जाय या इस पर असफल होने पर नयी 
पालिमेंट को चुनने की माँग पेश करेंगे । 


सारांश 
स्वयं डाइसी के शब्दों में इंगलेंड में पार्लिमेंटीय सत्ता की तीन विशेषतायें हैँ:-- 
(१) व्यवस्थापिका को साधारण क्कानूत पास करने की रीति के अनुसार बुनियादी 
अथवा गैरबुनियादी सभी प्रकार के क़ानून बनाने का पूण अधिकार है ; 
(२) वैधानिक तथा दूशरे क़ानूनों के बीच कोई क़ानूनी अन्तर नहीं है ओर 
(३) पालिमेंट के क्रानन को रह करने अथवा नाजायज़ या अवेधानिक क्वरार 
देने वाली शक्ति नहीं है । क्‍ 


प्रतिनिधि, वैधानिक तथा समात्मक झासन का अग्रदूत इंगलेंड 

इंगलेड में राजा, पाल्िमेंट तथा पालिमेंटीय सत्ता के अध्ययन के पश्चात्‌ हमें 
ज्ञात हो गया कि इंगलंड पहला देश हे जहाँ प्रतिनिधि-संस्थाओं का विकास हुआ, जहाँ 
राजा लोग वेधानिक राजा हुये। अतः यहाँ का शासन सर्वप्रथम सभात्मक हुआ 
इस प्रकार जहाँ कहीं भी वेघानिक शासनों की स्थापना हुई चाहे वह यूरोप रहा 
हो चाहे और कोई दूसरी जगह, वहाँ अंग्रेज़ी पार्लिमेंट ( दोनों घारा-सभाओं से युक्त ).. 
ने आदरश का काम दिया | इसीलिये हम अंग्रेज़ी पालिमेंट को पालिमेंटों की जननी कहते. 
हैं| यह सच है कि अ्रमरीक्ा की कांग्रेस अथवा फ्रांत की नेशनल असेम्बली ( १६३६ 
के पहिले ) क्वानूनन्‌ इतनी शक्तिशाली नहीं हें जितनी अंग्रेज़ी पालिमेंट ओर यहाँ 
तक कि रचना और संगठन में अन्तर भी है, परन्तु वास्तविकता यह है कि दोनों 
वैधानिक और प्रंतिनिधित्व-युक्त हें चाहे सभात्मक न हों जैसा कि अमरीकी संयुक्त- 
राध्य में है । 

व्यवस्थापिकाशों के काय 


यह स्पष्ट करने के पश्चात्‌ कि अधिकतर आधुनिक शासन. प्रतिनिधित्व-युक्त, 
वेघानिक, यहाँ तक कि सभात्मक भी हैं हम को ज्ञात हो गया कि क्वानून बनाने का 
काय सब जगह व्यवस्थापिकाये' करती हैं | प्रो० विज्ञोबी ने कहा है कि अमरीकी 
कांग्रेस सात प्रकार के काय * करती है। यहद्द (१) विधान-निमोत्री परिषद्‌ का काय 
करती है; (२) मत-प्रेरक-बोड (0०४४४७४४ ए९ 00970) तथा निया चक-मं डल के रूप 
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में कार्या करती है; (३) लोकमत के एक अँग का काय करती है; (७) अनुसंधान के 
अंग का कार्या करती है; (५) कार्यकारिणी का काय करती है; (६) शासन-संगठन 
के निर्देशक-मंडल के रूप में कार्या करती है और (७) क़ानून बनाने का काय 
करती है। हे 

परन्तु दूसरी व्यवस्थापिकाये' भी क्रीब-क्वरीब यही काय करती हैं। यद्यपि यह 
आवश्यक नहीं हे कि वे सब यही काय करें। हम क़ानून बनाने के काय से आरम्भ 
करेंगे क्योंकि व्यवस्थापिकाओं का सबसे पद्दला काय यही है। 


क्‍ १--कानून-निर्माण क्‍ 
८. थ हल बे है | रे त्त ५५ 
सब अथम, जेसा कि पहले कहा जा चुका है उ्यवस्थापिकाओं का पहला काय 
कानून बनाना है। पिछले ज़माने में राजा की इच्छा ही क्रानून हुआ करती थी अथवा 
लोग स्वयं ही क्रानून बनाने के लिये किसी एक जगह एकत्र होते थे। परन्तु आजकल 
की व्यवस्थापिकाओं में इस काय के लिये जनता के प्रतिनिधि रहते हैं । क़ानून बनाने 
की इन तीनों प्रणाल्रियों में पहली सबसे बुरी समझी जाती है क्‍योंकि लीकॉक का 
कथन है कि व्यवस्थापिका सभा सवश्रेष्ठ हे क्‍योंकि यह मंत्रणात्मक है ओर मंत्रणा के 
लिये एक से दो व्यक्ति तथा दो से दो सौ व्यक्ति अधिक उत्तम हैं। क्वानून बनाने वाली 
संस्था में बहुत से व्यक्ति होने चाहिये जो विभिन्‍न हितों, विभिन्‍न दृष्टिक्रोणों तथा राष्ट्र 
के विभिन्‍न अंगों का प्रतिनिधित्व करते हों। परन्तु कालौयल ने प्रजातंत्रात्मक शासन 
के विरुद्ध या अंग्रेज्ी कामन-समा के विषय में अपना यह विचार प्रकट क्रिया था कि 
'&: सो बातूनी गधों को क्रानून बनाते हुये तथा एक मह्दान साम्राज्य का शासन करते 
: हुये विश्व ने कभी नहीं देखा” । परन्तु इस कथन का लाभ इतना ही है कि व्यवस्थापकों 
की संख्या बड़ी नहीं होनी चाहिये। ज्ञीकॉक का भी कहना है कि सन १७८६ की 
फ्रांस की विधान-निमात्री-परिषद, जिसमें बारह सो सद्स्य थे, वास्तव में कुछ भी नहीं 
कर सकी और इसका बहुत सा समय लल्॒कारने ओर चिल्ल्ाने में बीता था। इसका 
यह भी अथ है कि व्यवस्थापिका क्रेवल एक सार्वजनिक सम्मेज्ञन नहीं होनी चाहिये 
इसकी अपनी योजना, काय प्रणाली तथा नियम होने चाहिये। इंगलेंड में ये 
. स्थायी आदेश कहे जाते हैं और ऐसे नियम संखार की सभी व्यवस्थापिकाओं से 
बनाये हैं, जिससे वे अपना कार्य नियमानुसार, उत्तमता तथा सावधानी से कर सके 
और व्यथे में देरी तथा गड़बड़ी नहो ।..... सडक की 


... सभापति न 


..... अंग्रेज़ी कामन-सभा की श्रथा को साँति व्यवस्थापिका सभा में एक पदाधिकारी 
..._ शान्ति क्रायम रखता है उसको सभाष॑ कद्दते हैं। कॉनराड गिल (007784 03]) 
का कथन है कि “सभापति को ;पर्योप्त अधिकार प्राप्त रहते हें। डउदाहरण-स्वरूप वह 


निरिचत करता है कि किस सीमा तक किसों बिल पर व(-जिवाद्‌ हो सकत! है, सदस्यों 






डे 


सातवाँ अध्याय क्‍ १७७ 
के कौन से प्रश्न नियमानुसार हैं, भाषण तत्कालीन समस्या से संबंध रखता है या नहीं 
ओर कोई सदस्य सभा के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है? । इस प्रकार 
सभापति का यह कतेव्य हैं. कि वह देखे कि सभा का समय व्यथ में नष्ट तो नहीं हो 
रहा है और कोई सदस्य, जो किसी विशेष क़ानून को नहीं बनना देना चाहता है, व्यथे 
में लम्बे-लस्बे भाषणों तथा निरथेक प्रस्तावों से काम में बाधा तो नहीं डाल रहा है । 


बिल 


क़ानून बनाने का काय किसी विशेष प्रस्ताव पर मत प्रकाशन करने तथा उस पर 
भाषण देने से ही नहीं समाप्त हो जाता। सबसे पहला आवश्यक काय विधिवत बिल 
या मसविदा तैयार करना है। यद्यत्ि देखने में यह काय अत्यन्त सरत्न जान पड़ता है. 
परन्तु वास्तव में, विशेषकर राज्य की नीति में महत्वपू्ं महान परिव्तेन लाने वाले 
बिलों के संबंध में, यह काय अत्यन्त कठिन होता है. क्‍यों कि इसकी भाषा स्पष्ट होनी 


चाहिये, इसके अथे तथा उद्देश्य निश्चित होने चाहिये और जहाँ तक सम्भव हो इसमें 


अथे-विपयय, अशुद्धि और दुरूदता नहीं होनी चाहिये।..... 


बिल की अवस्थायें._ क्‍ हि 

किसी बिल को क़ानून बनने ,के पहले निम्नल्वेंखित अवस्थाओं से गुञ्धरना 

पड़ता है :-- थे द हा 
.._ (१) बिल तैयार करने के बाद मंत्री अथवा कोई अन्य सदस्य ( यदि बिल ग्रेर- 
सरकारी है ) इसको उपस्थित करने के लिये कामन-सभा से प्राथेना करता है। यदि 
आज्ञा मिल गई तो सभापति उसको अपना बिल उपस्थित करने का आदेश देता हे ओर 
क्लक सक्ना के सामने उसका शीर्षक पढ़ता है। यह बिल का “प्रथम वाचन? कहलाता है। 
(२) इसके पश्चात्‌ बिल मुद्रित होता है और इसके "द्वितीय वाचन' के लिये 

दिन नियुक्त किया जाता है। इस अवस्था में कामन-सभा में इसके केबल विशेष लक्षणों 
(छोटी-छोटी बातों पर नहीं) पर बाद-विवाद होता है । सद्श्य तबदीजियों के लिये तज़- 
वीज़ें भी पेश कर सकते हैं। यदि सभा उन सिद्धान्तों को स्वीकार कर लेती है जिन पर 
बिल आधारित रहता है तो सममका जाता है कि इसका “द्वितीय वाचन समाप्त हो गया।- 
(३) द्वितीय वाचन के बाद यदि सभा स्वय' बिल को किसी विशेष समिति को 
विचाराथे नहीं सॉंपती ( यह बहुत कम होता है ) तो यह किसी एक स्थायी समिति को 
सौंप दिया जाता है। यदि बिल अथ-बिल (कर लगाने अथवा विभिन्‍न विभागों को 
ठयय के लिये धन को स्वीकृति देने के लिये ), कोई महत्वपूर्ण बिल अथवा कोई विवाद 
ग्रस्त बिल होता है. तो यह “सम्पूर्ण सभा की समिति? को सोंपा जाता है। यह समिति 
स्वय' पूरी सभा होती है। सभापति की कुर्सी खाली रहती है। इस प्रह्नर की समिति 
नवनिवाधचित सभापति की अध्यक्षता में काय करती है। यह सभापति व्यवस्थापिका 
सभा के सभापति के क्कके की कुर्सी पर बैठता है। यह व्यवस्था इसलिये को जाती, है 
कि महत्वपूर्ण बिल पर प्रत्येक सदस्य को बाद-विवाद में भाग लेने का अवसर मिल : 


. सके। इस प्रकार इस “सम्रिति-अवस्था! में, चाहे स्थायी समिति के सामने हो चाहे 


२३३ द 


है ९ ०] अलवर! 


सम्पर्ण व्यवस्थापिका सभा की समिति के सामने, बिल की प्रत्येक घारा की कड़ों 
और गहरी आलोचना होती है और संशोधनों पर पूर्ण रूप से वाद-विवाद होता है । 
तब कहीं जाकर निर्णय दिया जाता है। जब यह सब काय समाप्त हो जाता है तो 
समिति का सभापति व्यवस्थापिका सभा के सभापति को एक छोटी सी रिपोट देता 
है कि बिल में संशोधन हुआ है कि नहीं । 

(४) समिति की अवस्था के बाद रिपोर्ट की अवस्था आती है। समिति संशोधित 
अथवा परिवर्तित बिल को वापिस करके सभा के पास रिपोर्ट भेजती है और सभा के 
सभापति की अध्यक्षता में दूसरे संशोधनों की दृष्टि से बाद विवाद होता हे । 

......_ (४) जब यह वाद-विवाद समाप्त हो जाता है तब्र बिल अन्तिम अवस्था में प्रवेश 
करता है| यह बल का तृतीय वाचन' कहलाता है। इस अवस्था में मौखिक अथवा छोटे- 
मोटे ही परिवर्तन हो सकते हैं। सभा में अब इसके पूर्ण रूप पर (अंग-प्रत्यंग पर नहीं ) 
वाद-विवाद होता हे और निमश्चित किया जाता है कि यह बिल क़ानून बनना चाहिये या 
नहीं । यदि इस बिल का तृतीय वाचन हो गया तो यह लाड-सभा में भेजा जाता है। 
वहाँ भी क़रीब-क़रीब ऐसी ही अबस्थाओं से गुज़रना पड़ता है। वहाँ से पास होने के 
बाद यह राजा के पाप स्वीकृति के लिये भेजा जाता है। जब राज़ा इसमें हस्ताक्षर कर 
देता है तो यह क़ानून बन जाता है । इसका यह तात्पये हुआ कि पालिमेंट का क़ानून, 





_ क्ोनून तभी ही सकता है जब दोनों सभायें इसको पास कर देती हैं और राजा हस्ताक्षर 


कर देता है । 


सावज़निक ओर निजी बिल 


द उपरोक्त प्रणाली सावजनिक बिल में लागू होती है। निज्ी बिल्ों में कुछ भिन्न 


अणाली का अज्ुसरण किया जाता है। सावजनिक और निज्नी बिल में यह अन्तर है कि. 
सावजनिक बिल का संबंध अखिल राज्य से रहता है परन्तु निजी का संबंध केवल 


| हक आवश्यकताओं अथवा किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के उपाधि-वितरण से 
रहता है। हमने ऊपर यह नहीं बताया कि कामन-सभा के द्वारा पाप्त किये हुये बिल को 
. यदि ला सभा अस्वीकार कर दे तो क्या होंगा | इसका कारण यह है कि हमारा उद्देश्य 


. यहाँ,केवल इतना है कि यह बता दिया जाय कि आधुनिक व्यवस्थापिकाओं में कानून कैसे . 


बनते हैं, विभिन्न देशों की प्रणालियों की पत्येक बात को बताना नहीं है। क़ानून. बनाने 
की अंग्रेज़ी श्रणाली क़रीब-क़रीब सबेब्यापी है और आधुनिक राज्यों में इसो का 
अनुसरण दोता हे । इस अणात्ी में क़ानून बनानें को ये अवस्थायें* हूँ : (१) प्रथम वाचन, 
(३) द्वितीय वाचन, (३) समिति अवस्था, (४) रिपोर्ट अवस्था और (५) तृतीय वाचन । 
जा हा १--बेन्थम महोदय ने इन अ्रवस्थाओ्रों पर होने वाले वाद-विवाद के निम्नलिखित लाभ 


..._ (१) विषय की विवेचना पूर्ण रूप से हो जाती है क्‍योंकि काफ्की लोग कई दिनों तक 


भाषण देते हैं और वे स्वयं वाद-विवाद से लाभ उठाते हैं क्योंकि इससे हर बुण विषय स्पष्ट . 


होता रहता है। 


१० 


सेतबाँ अध्याय हक. 
कार्य-स्थगन, भ्रधिवेक्षन-स्थगन ओर विसजन 


इसी क्रम में हम कुछ ऐसे पारिभाषिऋ शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर सऊते दें जिनका 
प्रयोग व्यवस्थापिकाओं से संबंधित है। पालिमेंट के साल भर के काय को अधिवबेश न- 
कार्या कहते हैं। परन्तु प्रत्येक दिन के सम्मेलन को बेठक कहते हैं । दिन भर के काय के 
बाद पार्लिमेंट स्थगित कर दी जाती है । इस श्रकार काय-स्थयन (.8.0]007777677) 
का अथे हुआ बैठक समाप्त करके कुछ समय के लिये काय रोक देना । यह्‌ समय एक 
दिन; दो दिन अथवा एक छाटा-सा छुट्टो हो सकता हे । अतः काय -स्थगन के अनुसार 
अगामी बैठक तक काय राक दिया जाता है ओर जब पालिमेंट फिए बुलाई जाती दे तो 
यह वहीं से काय आरम्भ करती है जहाँ से इसने छोड़ा था | परन्तु अधिवेशन-स्थगन 
(770708909.07) इससे भिन्न है। काय-स्थगन तो एक निश्चित समय के लिये 
हाता है परन्तु अधिवेशन-स्थगन अनिश्चित समय के लिये हाता हे । अधिवेशन के 
अन्त में पालिमेंट को स्थगित करके पिछले वष का काय छोड़ दिया जाता दे ओर नये 
सिरे से काय आरम्भ किया जाता हे। इस प्रकार अधिवेशन-स्थगन का व्यवद्यरिक 
अथ है एक अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन तक का अन्तर । परन्तु विसजन (7)938« 
80]7707) इन दोनों से बिल्कुल भिन्न है। मान लीजिये कि पालिमट अथवा कामन- 
सभा की अवधि पांच साल है जेप्ता के इंगलेंड में हे तो इस काल के अन्त में वह साधा- 
रणतः पुनिवोचन के लिये बिसजित कर दी जायगी । यर्याप अंग्रज्ी कामन-सभा इस 
काल के समाप्त होने के पहिले भी विसर्जित की जा सकती है यदि तत्कालीन सरकार 
अपने कार्यों के संबंध में जनता का नियय जानना आवश्यक सममतती हूँ | क्‍ 
इस प्रकार 'काय -स्थगन' और 'अधिवेशन-स्थगन आधुनिक व्यवस्थापिका के 
कमश: काय को रोकने ओर उसको नये सिरे से आरम्भ करने को अणाली को कहते हे 
और विसर्जन पुनर्निवोचन अथवा जनता को समथेन श्राप्त करने के लये पालिमंट को 
 अबृधि के अन्त में था इससे पहिले भंग करने को कहते है । द 


क्‍ समिति-्रणाली | 
अन्त में, क्रानून बनाने की विधि को समाप्त करने के पहिले हम स्थायी समितियों 


(२) जनता को अपना दृष्टिकोण रखने का अवसर मिलता हे ( प्रमाणों द्वारा ) और 
सदस्यों को भी बाहिरी योग्य व्यक्तियों से परामर्श करने का सोक्का मिलता है । 

..._ (३) जोशीली वक्त ता तथा माषण के प्रभाव को रोका जाता है। श्रर्थात्‌ अन्तिम मत 
बिना सोचे-विचारे नहीं दिया जाता । इन अवस्थाओं में काफ्ली समय लगता हे ओर बहुत दिनों 
तंक विश्लेषण, अलोचना और गहरी छान-बीन होती रहती है । 

(४) सभा के अल्पसंख्यक दल को भी अपना मत प्रकठ करने के लिये समय निर्धारित 
कर दिया जाता हईं। इस प्रकार उसको उपेक्षा नहीं होती | 
क्‍ (४) अन्त में प्रथम वाद-विवाद में अनुपस्थित रहने वाले सदस्थों को भी, जत्र वे देखते 
हैं कि उनकी उपस्थिति जिल को प्रभावित कर सकती है, उपस्थित होने का मोक्ता मिलता है । 


१६० ह शासन यंन्ज्े 


की आवश्यकता पर प्रकाश डाल सकते हैं।" केबल इंगहेड ही में रसद-समिति ५ 
(8799ए (0077770566) साधन-समिति (007776066 ० ए७ए8 ध7त 
१(०४७॥8) ऐसी समितियाँ नहीं पाई जाती और न केवल अमरीका ही में अथ -समिति 
रेलबे समिति, परराष्ट्र समति ऐसी समितियाँ पाई जातीं हैं बरन्‌ प्रत्येक आधुनिक _ 
प्रजातंत्र- राज्य में ऐसी समितियाँ पाई जाती हैं। 
ब्राइस* समिति-प्रणाली के लञाभों को स्पष्ट करते हुये कहते हैं कि सब प्रथम 
इससे व्यवस्थापि का को बहुत-सी समस्याओं को सुलमकाने का अवसर मिल जाता है 
क्योंकि एक बहुत बड़ी मन्त्रणात्मक सभा में यह असम्भव है । 
दूसरे, इस प्रणाल्ञी से व्यवस्थापिका के प्रत्येक बिल की पूरी छान-बीन हो जाती । 
है । इस प्रकार व्यवस्थापिका का समय बच जाता है और बेकार के बिल समिति की 
रिपोर्ट के अनसार छोड़ दिये जाते हैं । 


“अन्त में, समिति सें बिल के लिये उसके विशेषज्ञ ही नियुक्त किये जाते हैं। इस 
प्रकार जो क्रानन बनता है वह प्रत्येक दृष्टिकोण से उत्तम होता है | 
परन्तु इन गुणों के साथ-साथ इस प्रणाली में कुछ दोष भी हैं3 | सर्वे प्रथम, यह 
व्यवस्थापिका सभा की एकता को नष्ट कर देती है क्योंकि सदस्य व्यवस्थापिका के बज्ञाय 
समिति में अधिक ध्यान देने लगते हैं। प्रत्येक सदस्य अपने ही बिल पर विचार करता... 
है। इसीलिये इसको “अल्प व्यवस्थापिका' कहा गया है । 
दूसरे इसके कारण व्यवस्थापिका सभा में उत्तम बाद-विवाद में बाधा पड़ती है 
जिससे योग्यता का उपयोग नहीं हो पाता । क्योंकि बाद-विवाद ही में तो सदस्य अपनी 
योग्यता तथा वक्तता-शक्ति का परिचय दे सकते हैं। इसके साथ-साथ राष्ट्र की रुचि भी 
क़ानून बनाने के काय में कम द्वो जाती है क्योकि समितियों की कायवाही का विवरण 
नहीं छपता । इस प्रकार जनता अन्धकार में रह जाती है । 
तीसरे, इस अणाली से क्रानून पास होने के समय गुप्त चालें चज्ञने का मौक़ा 
मिलता है। मनचाहे क़ानून बनवाने के लिये सदस्यों को उपहार द्वारा खरीदा? जा 
सकता है। 
चौथे, यह उत्तरदायित्वद्दीनता लाती हे। इंगलेंड में यदि बिल अस्वीकृत हो 
जाता है तो दोष मंत्रमंडल ओर उसके दल के सर पर सढ़ा जाता है और समिति साफ़ 
बच जाती है । अमरीका में कायकारिणी और व्यवस्थापिका के अलग-अलग होने के _ 
कारण उत्तरदायित्व न सरकार ही के ऊपर रहता है. ओर न व्यवस्थापिका के। यहाँ 


१--श्षमितियों को 'तोरणाघार' कहा गया हे। यहाँ तक कि ये व्यवस्थापिका सभा के 
आँख, कान, द्ाथ ओर मस्तिष्क भी कह्दी गई हैं। फ़ाइनर--दि थियर एन्‍्ड प्रेक्टिस आफ़ दि 
. मॉडर्न गवनंमेन्द्स, जि० १, ४० ८०४ और ८२७ | इनके गुण और दोषों के लिये प्रृ० ८०६ 
और ८१० देखिये। . 
२०-ब्राइस--अमरीकन कॉमन वेल्थ, जि० १, १० १६१-६४ 
. “वही, १० १६४ 
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छत 


तक कि समिति के ऊपर भी नहीं रहता क्‍योंकि यह तो केवल व्यवस्थापिका द्वारा पुनः 
विचार करने के लिये सिफारिश करती है और यदि यह बिल को बेकार सममतती है तो 
सरलता से अस्वीकृत कर सकती है। क्‍ क्‍ 
: पाँचवें, समितियाँ सारे अधिकार अपने समापतियों के हाथों में सॉप देती हैं 

ओर व्यवहार रूप में वे दूसरे मंत्रिमंडल हो जाती हैं । | ॥ के 
यद्यपि इस प्रणाली में ये काफ़ी बड़ी बुराइयाँ हैं फिर भी आधुनिक व्यवस्था- 
पिकाओं में समितिओं का स्थान सुरक्षित है। इसका कारण यह है कि अभी तक इससे 
अच्छी कोई दूसरी प्रणाली नहीं निकली । क्‍ 


२--विधान-निर्मात्री-परिषदों के रूप में क्‍ 

उयवस्थापिकाओं के प्रथम उद्देश्य क्वानून-निमौण का वर्णन करने के पश्चात्‌ हम 
उन पर विधान निर्मान्री परिषदों के रूप में विचार कर सकते हैं।' हम पहले द्वी कह 
चुके हैं कि इंगलेंड में तो पालिमेंट साधारण क्लानून भी बनाती है ओर विधान-निम्ात्री 
परिषद का भी काम करती है क्योंकि यह अपनी साधारण बैठकों में शासन-विधान में 
कुछ भी परिवर्तेन कर सकती है या इसको बिलकुल बदल सकती है । अमरीका में कांग्रेस 
अपनी दोनों सभाओं के दो तिद्दाई मतों से विधान में किसी विशेष संशोधन के लिये 
प्रस्ताव रख सकती है और यह विधान के साधारण संशोधन के लिये एक महासभा 
(0७77०४४०॥) को भी बुला सकती है। इसी प्रकार सन्‌ १६३६ के पहिले फ्रांस 
में नेंशनल एसेम्बली अपनी दोनों सभाओं प्रतिनिधि-भवन और सेनेट के संयुक्त 


. अधिवेशन में विधान में परिवर्तन कर सकतो थो। इसी अकार सभी व्यवस्थापिकाओं 
. की विधान-निमात्री-परिषदात्मक प्रकृति के बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं | 


हु . ३--मत-प्ररक-बोर्डो के रूप में 

तीसरे व्यवस्थापिकायें मत-प्रेरक बोडों ओर निबोचक-मंडलों का भी काम देती 
हैं। अमरीका में कांग्रेस, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचक-मंडल् में पड़े हुए मतों की 
प्रामाणिकता निश्।वित करने में मत-प्रेरक बोड के रूप में काय करती है। फ्रांस ,में सन्‌ 
१६३६ के पहजे अध्यक्ष को नेशनल एसेम्बलो चुननी थी। इस भ्रकार “यह कार्यकारिणी 
के प्रधान के निर्वाचन के लिये निवोचक-मंडल का काम देती थी। स्विटज़रलेंड में 
राष्ट्रीय्सभा और राज्य-सभा संयुक्त रूप स केवल संघ-सभमिति ही को ,नहीं चुनतीं 


. बरन्‌ संघीय न्यायाधीशों, चांतलर और संघाय सेना के सेनापतियों को भी चुनता है । 


इसी प्रकार और उदाहरण भी दिये जा सकते है । 


| (विद्यार्थियों को (दि इश्डियन जर्नल आक़ पॉलिटिकल साइन्स! के “अग्रैल-जुन 
(१६४०) के अक्ठ में प्रो० श्रीतिवासन का लेख “दि वित्रों ऑक दि कांटिटिस्य,बें ट एसेम्बली, 
आर जनवरी-मार्च (१६४१) के श्रक्क में सरदार गुब्धुल् निदालतिह का तेख “दि आइडिया 
ऑफ़ एन इग्डियन कास्यिय्व येंट एसेस्ली! पढ़ना चाहिये । ५ 


/ + अच्चाक 


शैद१ क्‍ .. शासन येब्तरे 


क्‍ ४-लोकमत के अंगों के रूप में 

चौथे, आधुनिक व्यवस्थापिकायें ल्लोक-मत के अंगों का भी काम देती ।हैं । यह 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि व्यवस्थापिकाओं के सदस्य निर्वाचित होते हैं और उनका 
निर्वाचन संगठित लोकमत के द्वारा होता है जिसको हम राजनैतिक दल कहते यु । 
इसलिये सरकार की वह नीति, जिसका अनुसरण उव्यवस्थापिकाओं में सफलतापूवक 
होता है, यदि सम्पूर्ण सदस्यों द्वारा नहीं तो कम से कम बहुमत ढवारा तो अनुमोदित 
रहती ही है। इसके अतिरिक्त व्यवस्थापिकायें विशेष कर निम्न सभायें निवोचन की 
 अबधि समाप्त हो जाने पर भक्क कर दी जाती है । इसका कारण यह है कि चार या पाँच 
साल के बाद सद्स्य लोकमत के दृष्टिकोण से अपरिचित हो जाते हैं। इसलिये समय- 
समय पर निर्वाचन होने से व्यवस्थापिकाओं में वास्तविक लोकमत का प्रतिनिधित्व 
होता रहता है। इसीलिये इनको लोकमत के अन्ज कहते है । 


 ५--अलुसंधान के अंगों के रूप में क्‍ 

... पाँचवें, आधुनिक समय में व्यवस्थापिकायें जाँच अथवा अनुसंधान का भी काम 
करती हैं। वे प्रायः जाँच-कमीशन नियुक्त करती हैं जैसे कृषि और उद्योग सम्बन्धी, 
अथवा सामाजिक अशांति, क्रान्ति या दल्कों के कारणों का पता लगाने वाले कमीशन। 
इन कार्यों के लिये जो सदस्य नियुक्त किये जाते हैं. वे हर तरह के बयान और प्रमाण _ 
इकट्ठा करते हैं। इसके पश्चात्‌ उनका निरीक्षण करते हैं और अपनी राय स्थिर करते हैं । 
यह सब करने के बाद अपनी शिफ्रारिश सहित रिपोर्ट उपस्थित करते हैं। इंगलेंड में तो 
. शाही कमीशनों ने विशेषकर जटिल समाजिक और आधिक समस्याओं के सम्बन्ध में 
 ज्ञोकमत को प्रकट करने में बड़ा काम किया है जिससे।शासन की नोति का निर्धारण 
बड़ी बुद्धिमानी से हुआ है। उद्दहरण खरूप एक शाही कमीशन जिसका नाम प्ताइमन- 
कमीशन था भारतेय-समस्या पर अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किया गया था। 
. इसने भारतीय समस्या के प्रत्येक पहलू की जाँच की थी और पालिमेंट के सामने अपनो 
रिपोर्ट उपस्थित की थी । यह सच दे कि भारतीय इस कमीशन से बहुत ही असन्तुष्ट थे 
क्‍योंकि इसमें सभी अंग्रेज़ थे और दूसरे इसकी रिपोर्ट भी पतिक्रियावादी थी। 
परन्तु बात तो यह है जिनके लाभ के लिये बनाई गयी थी उनका लाभ तो हुआ ही 


ओर उन्दोंने इसके अनुसार काय भी किया । 


ह ६--कायकारिणी के रूप में. क्‍ 

छठबे, व्यवस्थापिकायें कायकारिणी का भी कार्य करती हैं। इसका अभिप्राय 
यह दे कि कभी-कभी इसका सम्बन्ध राज्य के 'प्रधात' अथवा “अध्यक्ष के कार्यकारिणी 
की देसियत से किये हुये कार्यों से रहता है। इस प्रकार अमरीका में अध्यक्ष के द्वारा. 
. की हुई संघीय नियुरक्तियों तथा संधियों में सेनेट को स्वीकृति तथा उसका परामशें 
आवश्यक दै। इससे यह स्पष्ट हे कि अध्यक्ष के साथ-साथ सेनेट को भा नियक्तियाँ 


करने तथा अन्य राज्यों से संधि करने का अधिकार है । 


. स्रातवाँ अध्याय क्‍ ... शैदई 


७--निर्देशक-मेंडल के रूप में 

सातवें, व्यवस्थापिकाये' शासन-संगठन के लिये निर्देशक मंडलों के रूप में काम 

करती हैं । क्‍योंकि वे निश्चित करती हैं कि शासन प्रबन्ध किस प्रकार होगा, कार्ये» 

प्रणाली क्‍या होगी, कितना कार्य होगा, किस कार्य के लिये कितना धन लगाना पड़ेगा 
ओर किस प्रकार यह धन इकट्ठा किया जायगा तथा व्यय किया जायेगा । 


८<-न्यायकारिणी के रूप में 


अन्त में श्रो० गानेर' का मत ठीक ही है जब वे कहते हें कि व्यवस्थापिकायें 

अ्रधान-न्यायालयों? का कार्य करती हैं | इंगलेंड में लाडें-सभा एक प्रसिद्ध न्याय-समिदि 

है। सन्‌ १६३६ के पदिले फ्रांस में यह स्पष्ट था कवि राजद्रोहद के अपराध में अध्यक्ष के 

विरुद्ध प्रतिनिधि-भवन मुक़दमा चलायेगा और सेनेट फ़ेसला करेगी। इसी प्रकार 
ओर भी उदाहरण दिये जा सकते हैं 

. संक्षेप में हम कह स ते हैं कि यद्यपि व्यवस्थापिका का प्रथम काय क़ानून बनाना 

है परन्तु राजनीतिक जीवन में बहुत से कार्य कर सकती है। और वास्तव में करती भी है । 


व्यवस्थापिका का गठन 


.. व्यवस्थाषिका के कार्यों के वर्णन के पश्चात्‌ अब हम उसके गठन का अर्ययन 
कर सकते हैं । हम पहले ही कह चुके हैं कि अंग्रेज़ी पार्लिमेंट पार्लिमेंटों की जन्मदात्री 
कही गई है। इसलिये गठन के मामले में भी अधिकांश प्रजातंत्र-राज्यों को व्यवस्थापिका: 
सभाओं का निर्माण अंग्रेज़ी व्यवस्थापिका सभा ही के आधार पर हुआ है। इससे 
हमारा यह तात्पये है कि जिस भ्रकार अंग्रेज़ी पार्लिमेंट में दो सभाये हैं. उसी प्रकार 
दूसरी ब्यवस्थापिकाओं में भी द्विसभात्मक सिद्धान्त का पालन किया गया है | 


इंगलद की दिसमात्मक पालिमेंट ऐतिहासिक घटना है । 


.. परन्तु यह स्मरण रहे कि अंग्रेज़ी पालिमेंट की दो सभाये' एक ही समय पर 
ओर एक ही बार नहीं बनायी गईं । हम पिछले अध्याय में पहले द्दी देख चुके हैं कि 
किस प्रकार पालिमेंट का विकास नामेन काल की “महासभा? से हुआ है | उस सभा में 
राजा बड़े-बड़े अलों, बैरनों, आचंविशपों, विशपों, एबटों और नाइटों को बुलाता था। 
सन्‌ १२२४ में इस का नाम “आदश पारलिंमेंट' हो गया क्‍योंकि इसमें धार्मिक लाडें, 
लौकिक लाड, प्रत्येक शायर के दो नाइट, प्रत्येक नगर के दो नागरिक और निम्नश्र णीं 
के पादरियों के प्रतिनिधि सम्मिलित होने लगे | कालान्तर में लाडों की बेठक अलग 
एक ल्ञा्ं-सभा* में ओर नागरिकों तथा निम्नश्रेणी के पादरियों की बेठक अलग . 
एक क्रामन सभा में होने लगी । इनमें से पहली का नाम उच्च या द्वितोय सभा और 


१--गानेर--पॉलिटिकल सांइस एन्‍्ड गवर्नमेंट, प० ४६६४-६५ 


.. . २--लाईं समा के विकास की विभिन्न अवस्थाश्रों के लिये मेरियट को पुस्तक “इंगजिश 
.. पॉलिटिकल इन्स्टीद्यूशन्स? पढ़िये । या हा 


ये शासन यन्त्र 


दूसरी का नाम निम्न या प्रथम सभा हो गया। इस प्रकार अंग्रेज़ी पालिमेंट की दोनों 

सभायें विकासात्मक अधिक हैं, निर्माणात्मक कम | यह सब ऐतिहासिक परिस्थितियों 

का परिणाम है | द 
अन्य देशों में द्विसमात्मक प्रणाली निर्माणात्मक है। 

इसलिये दूसरे देशों में जहाँ प्रतिनिधि-संस्थाओं को अपनाया गया हक 

त्मक-प्रणाली अपनाई गयो। विशेषकर ऐसा अमरीका में हुआ जहाँ अंग्रेज़ी उप- 

निवेशियों ने अपनी मातभूमि का अनुकरण किया। कालान्तर में द्विसभात्मक 


प्रणाली करीब-करीब सावेभौमिक हो गई। इसका कारण केवल इंगलेंड की नक़ल ही 


नहीं था वल्कि एकसभात्मक ग्रणाली की अपेज्ञा द्विसभात्मका प्रणाली सें अधिक लाभ 
देखे गये थे। द 
एकसभात्मक प्रणाली के लिये प्रयत्न 
.... परन्तु इसका अथ यह नहीं है कि एक-सभात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना के 
लिये कभी प्रयत्न ही नहीं किया गया अथवा कभी इसकी स्थापना हुई ही नहीं । वास्तव 
में स्रय॑ इंगलेंड में लाडे-सभा का अन्त करने की कोशिश की गई थी (अब भी की 
जाती है )। यूरोप में आस, बलगेरिया, फ़िनलेंड, इस्टोनिया और यूगोस्लाबिया में एक- 
समात्मक व्यवस्थापिकाओं की स्थापना की गई थी । टर्की में तो अब भी ठयवस्थापिका 
में केवल एक ही सभा" है। भारतवर्ष में भी काफ्नी समय तक केवल एकसभात्मक 
व्यवस्थापिका थी और बहुत से प्रान्तों में अब भी एकसभात्मक व्यवस्थापिकाये' हैं। अतः 
अब हम एकसभात्मक और ह्विसभात्मक प्रणालियों के गुणों ओर दोषों का तुलनात्मक 
अध्ययन करेंगे। .- द ' । 
एकसभात्मक व्यवस्थापिका के विरुद्ध आपत्तियाँ . 
एकसभात्मक व्यवस्थापिका के विरुद्ध सबसे पहले लिखने वाला प्रसिद्ध लेखक 
जे० एस० मिल्न था। उसने लिखा है कि एक अकेली सभा में जब बहुमत एक स्थायी रूप 
धारण कर चुकता हे--जब उसमें सदेव एक साथ करने वाले व्यक्ति रहते हैं और 
व्यवस्थापिका में उनको अपनी विजय की पूर्ण आशा रहती है--तो वह सरलता से 


स्वच्छाचारी और उद्धत हो जाता है। क्योंकि उसे अब यह डर नहीं रह जाता कि उसके 


कार्यों को कोई दूरी शक्ति न मानेगी । जिस कारंण से रोमवालों ने दो कॉन्सल रक्‍्खे 
थे उसी कारण से दो सभाये' आवश्यक हैं जिससे उनमें से कोई भी एक व्षे के 
लिये भी अपनी स्वतंत्र सत्ता के कारण अष्ट न हो जाये। इसी प्रकार अन्य लेखकों ने 
भी एकसभात्मक व्यवस्थापिका के विरुद्ध लिखा है । लेकी ने कहा है कि 'मानव-समाज 
में सरकार के जितने भी संभव रूप हैं उनमें से मुके ऐसा कोई नहीं मालूम जो एक 
सबल प्रजातंत्रात्मक सभा वाली सरकार से बुरा हो । कम से कम जिस प्रकार निय॑त्रित 
सत्ता वाला स्वेच्छुचारी शासक मदान्ध हो सकता है उसी प्रकार ऐसी सरकार में भी 


.... १--एक समावाले अन्य देशों को जानने के लिये इस अध्याय के अन्त में टिप्पणी १ 


- कककुलता सता 7: 


->-अ१: ४ एएएी 


श्पर 
बुराइयाँ आ सकती हैं और इसके उत्तरदायित्व के साथ तथा सोच-समझ कर काय 
करने की सम्भावना नहीं रह जातो है। आधुनिक काल में सभी कठोर-तंत्रों 

बहुसंख्यकों का कठोर-तंत्र अधिक डर की वस्तु है । अतः बुद्धिमान राजनोतिज्ञ का 
यह कतंव्य है कि उससे रक्षा का उपाय करे! । सर हेनरी मेन ने कहा है कि 'एक 
सुसंगठित द्वितीय सभा से जो आशा की जाती है वह यह नहीं है कि वह कोई गलती 
नहीं कर सकती बल्कि उससे एक अतिरिक्त सुरक्षितता की आशा को जाती है। यह 
कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि कोई भी द्वितीय सभा बिल्कुल न होने से अच्छी है? 


खातवाँ अध्याय 





संक्षेप में निम्नलिखित कारणों से एकसभात्मक व्यवस्थापिकाओं का विरोध किया 


गया है द 
(१) यह कहा जाता है कि एकसभात्मक व्यवस्थापिका उत्तरदायित्व का ध्यान 


. नहीं रखती ओर लोकमत के आवश से अधिक प्रभावित हो जाती है। लीकॉक के शब्दों 


में 'एक अकेली क्रानून बनाने वाली सभा यदि संशोधन करने वाली दूसरी सभा से 
नियन्त्रित नहीं की जाती तो यह उत्तरदायित्व-रहित और जल्दबाज़ हो जाती है; 
किसी विशेष परिष्थांत के प्रभाव में आ सकती है; भावना, जोश- तथा बत्तता के 
चक्कर में आ सकती है और आवश्यकता से अधिक भी काय कर सकती है अथवा 
उससे कम भी ।" 

(२) जल्दबाजी और उत्तरदायित्व-हीनता के अतिरिक्त अकेज्ञी एक सभावाली 
व्यवस्थापिका में बहुमत की स्वेच्छाचारिता का बोलबाला रहता है और यह अपने को 
गलती करनेवाली सममता ही नहीं 

(३) इससे क्रानून के सोच-समझ कर बनाये जाने की सम्भावना जाती रहती-है । 
क्योंकि एक अकेली सभा पर नियंत्रण रखने तथा उसके काय को संशोधित करनेवाली 
दूसरी शक्ति नहीं रहती । | 

...._ (४) किसी विशेष अवसर पर किन्हीं विशेष प्रश्नों को लेकर होनेवाला सभा का 


. निवाचन सभा की अवधि समाप्त होने $ पहिले ही अव्यवहायं हो सकता है। क्‍योंकि 


इस प्रतिपत्न परिवर्तित होनेवाले संसार में नइ-नई समस्‍यायें उपस्थित होती रहती हैं । 
इसलिये एक संशोधन करनेवाली अथवा नियंत्रण रखनेवाली संस्था को आवश्यकता है 
जिससे निवाचित सभाये' उस लोकमत के विरुद्ध न जा सकें जिसका-वे प्रतिनिधित्व 
नहीं करतीं अथवा जिसके दृष्टिकोण से अपरिचित तथा असहमत हैं । क्‍ 

(४) यह धारणा ग़लत है और अनुभव के भी विरुद्ध है कि जनसत्ता का अस्तित्व 
केवल एक हीं निवोचित सभा में रह सकता है। अंग्रेज़ी-लाडें सभा को देख कर गजा- 
तन्त्रवादियों ने प्रायः यह सोचा है कि दूसरो सभा का संबंध अनिवाय रूप से वर्ग या 
विशेषाधिक्रार से है। सन्‌ १७६१ में फ्रांसोलो विधान-निर्माताओं ने भो इसी गः 


धारणा के कारण दूखरी सभा को व्यवध्थापिका में स्थान नहीं दिया था। वे सममते थे 


“-लीकॉक-एलिमेन्टसू श्रॉव पॉलिटिक्स, ४० १५३ ॥। इस जल्दबाज़ी के लिये लास्की 


क्‍ कृत ४ए ग्रेमर आऑँव पॉलिटिक्स” प्रृु० २३ पढ़िये। 


बह 


१८६ रा  शारून-यन्त्र 


कि दूसरी सभा सा्वजनिक न रह सकेगी और ' एक खान्दानी संस्था हो जायगी । परन्तु 
लीकॉक के कथन में सत्यता है जब वह कहता है कि 'दोनों सभाये' जनता से शक्ति 
प्रहण कर सकती हैं और उनका निर्वाचन भिन्न-भिन्न अवधि के लिये ओर भिन्न-मिन्न 
क्षेत्रों से हो सकता है। उनके बीच भेद दिखाने के लिये जाति य! सामाजिक दीवार 
नहीं होनी चाहिये। अमरीका के संयुक्त राज्य और फ्रांस की सेनेट इसके स्पष्ट 
उदाहरण हैं। * 


एकसभात्मक प्रणाली के गुण 
परन्तु यदि एकसमात्मक प्रणाली के विरुद्ध ये आपत्तियाँ हैँ तो उसमें कुछ गुण 


भी पाये गये हैं । स्व प्रथम, यह समझा गया है कि यदि व्यवस्थापिका में दो सभाये 


होती हैं तो उनके मध्य प्रतिद्वन्द्रिता, इंष्या तथा कलह रहती है। क्‍योंकि एक दूसरे से 
आगे रहने का प्रयत्न करती है ओर इसका उत्तम प्रमाण हमें लाडं-सभा के इतिहास में 
मिज्ञता है। इसका परिणाम यह होगा कि व्यथ ही में शासन-काय में देरी होगी और 
समय-समय पर गतिरोध उत्पन्न होंगे। जिसका फल यह होगा कि केवल काय हो में 
विलम्ब नहीं होगा वरन क़ानन की निर्दोषता पर भी प्रभाव पड़ेगा। सभाओं की इस 
प्रतिहवन्द्रिता को अमरीका के बेझ्लमिन फ्रेकलिन महोदय ने पूर्ण स्पष्ट कर दिया था। 
गानेर* के शब्दों में उसने कहा था कि 'द्विसभात्मक व्यवस्थापिका एक ऐसी गाड़ी के समान 
है जिसके दोनों सिरों पर घोड़े जुते हुये है और वे दोनों विरुद्ध दिशाओं की ओर खींच 


. रहे हैं ।! इसी को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि दोनों सभाओं के बीच की प्रति- 


इन्द्विता व्यवस्थापिका के दो अंगों के मध्य रस्साकशी के समान है जिसका परिणाम यह 


होगा कि राष्य का क्नानन-निमोणक यन्त्र सदेव गतिदह्दीन रहेगा। 


दूसरे, यदि यह भी मान लिया जाय कि दोनों सभाओं के बीच में रोज़ तो 
विषमता उत्पन्न न होगी, फिर भी यह धारणा कि वे दो हैं एक नहीं, व्यवस्थापिका के 
एकत्व को नप्ट कर देगी और उसमें हेत उत्पन्न कर देगी। व्यवहाररूप में इसका अर्थ 
हुआ कि एक क्रानन-नि्मोणक सत्ता दो संगठनों के मध्य विभाजित हो जाती है। 
या थोड़े में कह सकते हैं कि यह स्वय' अपने ही में विभक्त रहती है। 

तीसरे दो सभाओं के अस्तित्व का अथ केवल क़ानून-नि्मोणक सत्ता का विभाजन 
ही नहीं होता वरन्‌ उत्तरदायित्व का भी विभाजन होता है। और जहाँ उत्तरदायित्व- 
हीनता आई वहाँ अ्रसावधानी और अयोग्यता को स्थान मिला । 

चोथे, एबे सीज़ ( ७700० 80968 ) का कथन है कि एक निवाचित क्रानन- 
निर्माणक- सभा एक” ही हो सकती है क्योंकि जनता एक है और उसका विचार एक दे । 
एक ही उद्दश्य के लिये वे दूसरी सभा -कैसे निवाचित कर खकते हैं जब तक कि उनका 


विचार दूसरा न हो गया हो । इसी।लये उसने दूसरी सभा को रखना मूखता माना था । 


आओ 
ध ;. 


२-- फ्रांग्सीसी सेनेट से यहाँ १६३६--४५ के युद्ध के पहिले की सेनेट समझना चाहिये | 
२«्गार्नर-पॉलिटिकल साइंस एन्ड गवन्मंठ, प० ६०१ 





स्ॉत॑वाँ अध्याय... श्घ७ 


डसीके शब्दों को ब्राइस ने इस प्रकार लिखा है कि “द्वितीय सभा से कया लाभ होगा ९ 
क्योंकि यदि यह प्रतिनाध-सभा स एकमत है तो यह व्यर्थ है और यदि असहमत है 
तो हानिकर है? ।” दूसरे लखक ने इस तक को इस्र प्रकार और आगे बढ़ाया हैः 
“यदि दोनों सभाओं का संगठन एक हा खा है ता उनसें से एक बेकार हो जाती है। 
_ यदि संगठन एक सा नहीं हे ओर एक सेनेट का विचार मस्तिष्क में रक्खा जाता है तो 
एक ख़ान्दानी वर्ग की सत्ता की स्थापना हो जायगो और जिसका परिणाम जनता 
की अधीनता होगी? । 


द्वितीय सभा के गुण 


द्विसभात्मक प्रणाली के दोषों और एक सभात्मक के लाभों के द्वोते हुये भी 
लगभग प्रत्येक आधुनिक काल्नीन राज्य में दो सभाये' हैं । और इस प्रकार द्विसनात्मक 
सरकार क्राब-क़्राब सावभोमिक हा गई हूं । तब ह्विताय सभा से कया लाभ हैं ९९ 
सर्वेप्रथम, हम पढ़ले हा देख चुक है. कि भिज्ञ ने किस प्रकार जोर दिया था 

कि यदि शक्ति एक अकेला सभा के हाथ में रहेगी ता वह स्वेच्छ।चारिणी हो जायेगी । 

इसलिये यद शक्तिनवभाजन दोनों श्भाआ का अखं।मत सत्ता के दुष्रेयोग से बचा 


५०१०“गनिर और मेरियट इसको इस प्रकार लिखते हैं ; “यदि द्वितीय सभा पहली से असहमत 
है तो यह द्वनिकर है ओर यदि सहमत हे तो व्य्थ है । 

फ़ाइनर ने लिखा है ; “यदि दानों सभाये' सहमत हैं तो दूसरी सभा अनावश्यक है और 
यदि असहमत हैँ तो यह आपत्तिजनक हे ।' क्‍ 

स्ट्रांग ने इस प्रकार सिखा है ; यदि द्वितीय सभा प्रथम सभा से सहमत रहती है तो यह 
व्यर्थ है और यदि ऐसे नहों होता ता विनाशक है ।! 

२--सन्‌ १६१७ और “१८ में 'ब्राइस सम्मेलन! (37909 (007/76700) में द्वितीय 
सभा के निम्नलिखित लाभ, कार्य अथवा उद्देश्य एकमत से निश्चित किये गये थे ;-« 

(१) कामन-सभा से पास हुए बिल की जाँच और संशोधन । 

क्‍ (२) ऐसे बिलों को उपस्थित करना जिनके विषय में कोई मतभेद न उत्न्न दो सके | 
क्यों कि - यदि कासन-सभा के पास भेजने के पहिल्ले खूब अध्ययन करके उनकी रूप-रेखा 
तैयार कर ली जाय तो कामन सभा सरलता से पास करती है । क्‍ 

(३) बिल को क्राबूज़ बनने के पहिले इतनी देर तक रोके रखना ( अ्रधिक नहीं ) कि इस 
बिल की बाबत लोकमत मालूम हो जाय । इसकी उस वक्त और आवश्यकता होगी जब जिलों 
का सम्बन्ध विधान को बुनियाद, था क्रानून के नये सिद्धान्तों से होगा अथवा जब ऐसे प्रश्न 
उपस्थित होंगे जब कि देश दो मतों में विभक्त दिखाई देगा । 

(४) महत्वपूर्ण प्रश्नों पर स्वतंत्र ओर पूर्ण वादजिवाद | उदाहरण स्वरूप कामन-सभा को 
समय न मिलने पर विदेशी नीति पर बहस | यह बहस ओर भी उपयोगी होगी यदि ऐसी सभा 
में हो जिसके वाद-विवाद ओर निणंव कार्यक्रारिणो के भाग्य पर प्रभाव न डाल सके। 
लीज्ञ स्मिथ -«सेकेड चेम्बर इन थियरी ऐंड प्रैक्टिस', ४० ३२-३३ | 


श्द्वद॑ ह शासन यनत्रे 


: लेगा | कहने का अभिप्राय यह है कि सम्पूर्ण शक्ति एक के हाथ में आने से उसका | 
पतन आवश्यक है। और यदि ऐसी ही एक दूसरी समा का नियन्त्रण न हुआ तो यह 
अपनी सीमा को पार कर जायेगी । इसीलिये ल्ाड एक्टन (,070 &0॥07) ने 
द्वितीय सभा को स्व॒तन्त्रता का आवश्यक संरक्षक कहा था। ब्राइस के शब्दों में दो 
सभाओं की आवश्यकता का आधार यह विश्वास है कि "एक सभा की घुणापू्, हज 
कठोर और अष्टप्राय अन्तवर्ती प्रवृत्ति को रोकने के लिये इतनी ही शक्तिशाली दूसरी 
सहवत्ती सभा की आवश्यकता होती है।” लोक-सभा की उत्तेजना का सबसे अच्छा रा 


. डदाहरण हमें इंगलेंड के कामन-सभा में मिलता है जिसने खन्‌ १६५६ में अपने प्रस्ताव से रा 
लञाडे-सभा को ख़तम कर दिया था | परन्तु क्रॉमवेल के समय में फिर से उसकी स्थापना . 
की गई थी। उसने कहा था कि 'मेरा कथन है कि जब तक आपके पास “संतुलन! कै 

. ऐसी वस्तु नहीं है हम सुरक्षित नहीं रह सकते ।!“” “इस पार्लिमेंट की कारयवाहियों हे 

पर ध्यान देने से आपको पता चल्लेगा कि उस्तके लिये एक नियन्त्रक शक्ति की रे 


आवश्यकता है / नियन्त्रण की इस आवश्यकता को बेज्काट ने भल्ती प्रकार स्पष्ट कर हे 
दिया है । उसका कथन है कि यदि एक ऐसी आदशे कामन-सभा होती जो 'सम्पूर्ण..... 
राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती, सदेव संयत रहती और जो न कमी उद्देग में आऋर कार्य ह 
करती और न शांत और दृढ़ काय -प्रणाली को छोड़ती तो निश्चय ही हमको उच्च सभा... 
की आवश्यकता न पड़ती | काय इतनी अच्छी तरह होता कि हमको निरीक्षण अथबा...| 
संशोधन के लिये किसी दूसरी शक्ति की आवश्यकता ही न होतीः। परन्तु सभा ऐसी थी 
कि उसके लिये संशोधक अथवा ।नयंत्रक शक्ति अनिबाय थी। 

.. दूसरे, द्विसभात्मक श्रणाली में अपने आप ही सभी बिलों के पूर्ण विवेचन का 
अवसर प्राप्त होता है । यह एकसभात्मक प्रणाल्ली में असम्मव है। अतः क़ानून पास 
करने में एक सभा जो जल्दबाजी दिखाती उसकी सम्भावना दूसरी सभा का प्रभाव कम 
कर देता है। ओर यह सभा इस प्रकार उचित क्वानून तथा शासन का आधार बनती है। 





नकल “ऋ - इक इक | हि बल 


कि 
कि 


आधुनिक क़ानून-निर्माणक सभाये' तरह-तरह के कामों के बोक से दबी रहती हैं इसलिये 
वे क्रानून बनाने में अपना पूरा ध्यान नहीं दे सकतीं। अतः जो बिल निम्त सभा पास 
कर देती है. उस पर उच्च सभा फिर ग्रौर करती है और उसको ज्ञांचती है । इसका यह 
अथे दे कि दूसरी सभा का काय 'विल्मम्ब करना! और सखंशोघर्न करंना है। और इस 
_विलम्ब से यह लाभ हाता हे कि अत्येक बिल पर खूब ग्रौर किया जाता है, गम्भीर 
. बाद-विवाद होता है और उसके प्रत्येक अंग का विश्लेषण तंथा निरीक्षण होता है। 

.. तीसरे, यदि सिद्धान्तालुसार श्रजातंत्रात्मक राज्यों में बहुमत का शासन आवश्यक 
है तो अल्पमतों की रक्षा भी आवश्यक है। ओर-इस रक्षा की उत्तम गारंटी शक्तिशाली 
द्वितीय खभा है। मे।डसन ( ](80807.) का कंथन है कि 'स्वार्थियों के गुट के 
/ खतरे से अल्पमत को कैसे बचाया जा सकता है ? अन्य उपायों में से एक यह है कि 

शासन के रे अन्दूर एक एसी संस्था की स्थापना की जाय जो अपनी न्याय-प्रियता और 
अपन विधेक के लिये प्रसिद्ध दो और जो अव«र पड़ने पर अपनी पूरी शक्तिके साथ रत 
. स्याय का पडूल्ा पकड़े ।! इसी प्रकार राज्य के विभिन्‍न द्वितों और बर्गों को भी...  « 


भक 


सातेवाँ अध्याय क्‍ १८६ 


प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। इस भ्रकार पजीपतियों ओर मजदूरों के प्रतिनिधि 
कृषि और उद्योग के प्रतिनिधि, जमींदारों और मिल-मालिकों के प्रतिनिधि द्वितीय सभा 
में स्थान पा सकते हैं। इसक्रे अतिरिक्त इसमें योग्य और विद्वान व्यक्तियों को भी स्थान 
दिया जा सकता है। यह ठीक ही कहा गया है कि उच्च सभा में क़ानूनों के मामले में 
केवल दोहरे और प्रौद़ वाद॒विवाद का ही लाभ नहीं मिलता वरन्‌ इसमें हमें उन प्रसिद्ध 
व्यक्तियों की योग्यता से लाभ उठाने का अवसर मिलता है. जो किन्हीं कारणों से निम्न 
सभा में नहीं बेठते जिससे उनकी सेवाओं से जनता वंचित रह जाती । 5 
- चौथे, यदि व्यवस्थापिका में केवल एक ही सभा रहती है तो इसमें बाहिरी प्रभाव 
. पड़ सकता है और यह अपने उत्त रदायित्व को भूल सकती है। परन्तु जब दो सभाये 
रहती है तो दूसरी सभा अनुचित और बुरे क्वानूनों को पास होन से रोकती है । 

पाँचवे, यह कहा गया है कि अनुभवा व्यक्तियों की द्वितीय सभा निणुयों में 
विवेक का पुट देती है ओर जब दो सभायें एकमत हो जाती हैं तो क्रानून में ज़ोर और 
शक्ति आ जाती हे। यद्यपि एबे सीज़ महोदय ने कहा है कि यदि द्विताय सभा प्रथम 
से सहमत हो जाती है तो कोई अथ नहीं निकलता और यदि असहमत होती है तो यह 
काय शरारत से पूर्ण द्ोता है। परन्तु इसका मुद्दतोड़ जवाब यह है “याद दोनों 
सभाये' एकमत हो जाती है तब तो क्रानून के ओचित्य और उसकी नन्‍्याय-पूणता के 
. प्रमाण के लिये और अच्छा हे और यांद उनमें मतभेद उत्पन्न दाता है तो लोगों को 
अपने दृष्टिकोणों पर फिर विचार करने का अवसर मिलता हे । दूसरे स्पष्ट है कि अन्त 
में उनका मतभेद भी हितकर है क्यों यह ल्वोगों मे उत्तरदायित्व जागयारत करता 
है जिससे वे दोष को ढढ़ते है । 

छुठवें, द्वितीय सभाओं का समर्थन इस कारण से भी किया गया दे कि वे 
 संघराज्यों में 'राज्य-सिद्धान्त' के लिये उपयागी सिद्ध हुई है। संघराज्यों में यदि निम्त- 
सभा जनगणना के अनुसार सर्वेसाधारण का प्रतिनधित्व करती हूं तो उच्च-सभा अंगोॉमूत 
. राज्यों का अतिनिधित्व करती है ओर साधारणतः शत्यक राज्य चाद्दे वह छोटा हो चाहे 
बड़ा, जैसा कि अमरीका में है, द्वितोय सभा में समान संख्या में प्रतिनिधि भेजता है । 
. अतः संघराज्यों में राज्य-सिद्धान्त दो उद्देश्यों के लिये उपयागी सिद्ध हुआ है। 
प्रथम तो यह राज्य के व्याक्तत्व ओर राष्ट्रीयता में सामंजस्य स्थापित करता है, और 
दूसरे यह छोटे राज्यों को बड़े राज्यों क प्रतिनिधियों की बड़ी संख्या के दबाव से . 
. बचाता है । 

संक्षेप में, द्वितीय सभा" को इसलिये समथ न प्राप्त हे कि यह स्वेच्छाचारिता 
जल्दबाजी तथा उत्तरदायित्वशुन्यता को रोकती हे; विज्षम्बात्मक तथा वाद्विवादात्मक 
है; राष्ट्र के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करती है ओर संघराज्य में समान रूप से 
. छोटे-बढ़े राज्यों के प्रतिनिधियों को स्थान देती है । 


क्‍ १-्ञथिक अध्ययन के लिये डा० बेणीप्रसाद कृत दि “डेमोक्रे टिक प्रोसेस, पृ० २४५३-४४ 
ओर स्ट्रांग कृत 'मॉडन कान्सटीथ्य शन्स!, प्रृष्ठ १८८८६ देखिये । 


औक । ््््ि शांसेन यैन्त्र 


द्विसभात्मक प्रणाली के पक्ष में डा० फाइनर के विचार 


डा० फ्राइनर* ने हिंसभात्मक व्यवध्थापिकाओं का अस्तित्व बनाये रखने के 
दो कारण बताये हैं। पहला है संघ प्रणाली और दूसरा है विधान में जन-सिद्धान्त पर 


नियंत्रण रखने की इच्छा। उनका कहना है कि चाहे संघ सिद्धान्त की बिना पर ., 


द्वितीय सभा की आवश्यकता न भी पड़ती परन्तु किसी न किसी प्रकार की ट्वितोय सभा 
रहती अवश्य। और अमरीकी सेनेट के पीछे भी नियंत्रण की व्यवस्था करने को 
इच्छा.का अभाव नहीं था । द द 


इस प्रकार उसका दावा है कि द्वितीय सभा के स्थापित करने का सब प्रथम 
बुनियादी उद्देश्य परामशंदाताओं की एक बड़ी संख्या को एकत्र करने की इच्छा हे 
जो वादबिवाद, आलोचना तथा दलील द्वारा चिन्तन ही को प्रोत्साहित न करे वरन्‌ 
गुत्थियों को भी सुलमा दे । जितनी ही अधिक गम्भीर समस्या होती है उतनी ही अधिक 


परामश की आवश्यकता होती है। यह भोषण रोग में देखा जा सकता है जिसमें 


रोगी के केवल उपलब्ध साधनों के ही अनुसार उसके परामशेंदाताओं की संख्या 
सीमित रहती है ।! इस प्रकार मनुष्य 'आत्म-रक्षा' के लिये ही परामश लेते है और वे 
ऐसी संस्थाओं को जैन्म देते हैँ जो अपने निणुयों में मं८णात्मक होती हैं। ये काय- 


स्थगन, भस्ताओं की सूचनाओं और परामशुदाताओं को एक बड़ो भारी संख्या की . 


उपयोग में लाते हैं.। परन्तु राज्य के मामलों में प्रत्येक प्रस्ताव का परिणाम अखोमित 
. रहता। अतः शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिये ओर अधिक सावधानी की 
आवश्यकता पड़ती है । इसके अतिरिक्त जब राज्य-कार्ये में विचारों का काफ्की आदान- 
- प्रदान रहता है तो क्रानून-पात्नन को प्रोत्साहन मिलता है और राज-भक्ति दृढ़ होती हे। 
ऐसा अ्रतीत होने लगता है कि अब गलती करने की कोई गुंजायश न रह गंई होगी, 
कोई मनमानी कार्यो न हुआ द्वोगा । निरणेय इश्वरीय आज्ञा का भाँति जान पड़ते है और 
यह विचार उठता दै कि ईश्वर के बिरुद्ध विद्रोह करना व्यथ है और उसका मान लेने 
ही में भ्ता है। पश्रोढ़ वादविवाद अथवा द्वितीय सभा के पक्ष की दलीलों के ये स्थायी 


ओर आवश्यक उद्देश्य हैँं।९ 


प्रौढ़ वादृविवाद के अतिरिक्त दूसरा उद्देश्य 'स्वत्वों की रक्षा! है । द्वितीय किला द 
की स्थापना इसलिये हुई दे कि 'वे लोग, जिनके हाथों में अधिकार ओर स्वत्व है, उनकी 


रक्षा के लिये मोचोबन्दी कर सकें । केवल क्रान्ति ही मो चोबन्दो नहीं करती, अनुदारतावाद 
. अथवा परिवर्तेन-विरोधवाद उससे भी अधिक करता हे । वास्तव में, सभी द्वितीय सभाये' 
स्वार्थेरद्दित भाव से प्रौद़ वादविवाद के लिये नहीं स्थापित की गई हैं, उनके नि्मोणक्रों 
ने कुछ स्वार्थों को शेष जाति से बचाने के लिये इस्र श्रणाज्ञी की स्थापना की हे! । 
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. १--फ्ाइनर 'दि थियरी एन्ड प्रैक्टिस ऑक मॉडर्न गवन्मेंट! जि० १, ४० ६७६ 
 र--वही, एइ० ६७६-७७ ्््ि भा 


सात वाँ अध्याय १६२ 


दम 


डा० फ़ाइनर के इस मत की पुष्टि विलोबी महोदय ने की है । इन्होंने प्रधान न्‍्य याधीश - 


_ छ्लेन्सर के विचार को उद्धृत किया है। उन्होंने सन्‌ १८२१ में यह दलील पेश की थी 


कि अमरीकी सेनेट केवल अतिनिधि-सभा पर नियंत्रण रखने. के लिये ही नहीं बनायी _ 


गई थी वरन्‌ 'इस उद्देश्य से स्थापित को गई थी कि यह आमतौर से हमारी सम्पत्ति की 
ओर विशेष रूप से राज्य के बड़े-बड़े ज़मींदारों के स्थार्थों की रक्षा करे! ।* 


१--लाड-सभा 

एकसभात्मक और छिंसभात्मक व्यवस्थापिकाओं के गुण-दोष और दूसरी के सब 

ज्ञगह अपनाये जाने के उद्दश्यों का अनुशीलन करने के पश्चात्‌ अब हम वतंमान द्वितीय 
सभाओं का उनकी उपयोगिता की दृष्टि से अध्ययन करंगे। द ७ 
(१) सब से पहले हम लाड-सभा से आरम्भ करंगे क्‍योंकि यह श्रंसार की सबसे 

पुरानी द्वितीय सभा है। हम पहले ही देख चुके हैं # यह सभा किन्हीं विशेष फ्रायदों 
के लिये पहिले से सोच-सममक कर नहीं बनायी गई थी वरन्‌ यह ऐतिहासिक क्रम का 
परिणाम है। नामन-काल से अंग्रेजी समाज ज़मीदार-वर्ग और जनसाधारण में विभक्त 
रहा है और जब घार्मिक तथा लौकिक लाडे और नागरिक तथा बुरोनिवासी अलग- 
.. अलत्रग सभाओं में बैठने लगे तो यह समाज का केवल आथिक अथवा वर्गीय विभाजन 
. था। जैसा फ्राइनर महोदय का कहना है कि “जब धन्ती, विजयी तथा अभिजात बर्ग ने 
शासन-शक्ति हस्तगत कर ली और उनको अशांति तथा विद्रोह के डर के कारण 
शेष लोगों के प्रतिनिधियों से परासशे करना आवश्यक हो गया तब दो सभाओं 


- का जन्म हुआ | यह विभाजन स्वार्थों का विभाजन! था, प्रौद़ मंत्रणा ओर स्वेच्छाचारी 


तथा असंयत प्रजातंत्रात्मक सभा पर नियंत्रण रखने की इच्छा का परिणाम नहीं! ।*९ 


इससे स्पष्ट है कि लार्ड-सभा की स्थापना के पीछे कोई योजना अथवा दाशेनिक सिद्धान्त _ 


नहीं था। इसको सामाजिक परिस्थितियों ने जन्म दिया ओर यदि इसमें कोई सिद्धान्त 
निहित था तो वह था 'पैतृक कुलीनता' का सिद्धान्त ॥ इसका अथे यह है कि यह सभा 
स्वभावतः अनुदार थी क्‍योंकि यह सदैव सम्पत्ति रक्षा का प्रयत्न करती थी। इसने हमेशा 
स्थायित्व और सुरक्षा का समर्थन किया और सुधार तथा ग्रगति का विरोध किया। 
आरम्भ से ही इसने राजा का समर्थन किया | इसीलिये सन्‌ १६४६ में कामन-सभा ने 
इसको इंगढौंड की जनता के लिये खतरनाक ओर बेकार समझ कर ख़तम कर दिया था 
यद्यपि फिर शक्ति-संतुलन के लिये इसकी पुनस्थोपना कर दी गई थी। शुरू से ही इसने 
अपने लिये निम्न-सभा के बराबर क़ानून बनाने के अधिकारों के लिये दावा किया था। 
परन्तु सन्‌ १६१४ में लाडे-लभा को कामन-सभा के अथे- बिल को पेश करने के अधिकार 
को स्वीकार करना पड़ा था। सन्‌ १६७१ में फिर कामन-सभा ने यह निश्चित किया था 


कि कामन-सभा के द्वारा राजा को दी गयी आर्थिक सहायता के संबन्ध में लाड-सभा को 





१--- पूरी दलील के लिये बिलोबी कृत “दि गबन्मेंट श्रॉफ मॉडनन स्टेट्स”, छ० रे३े८ देखिये । 
२--फ्राइनर--दि थियरी एल्‍्ड प्रेक्टिस ऑफ मॉडनन गवन्मेंद्स, जि० १, ४० ६७६ 


कक, 


््ज्क 





श्ध्शे - शासन यन्त्र 


कर-परिवर्तेत का कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रस्ताव की पुष्टि विस्तार पूवंक सन्‌ १६७८ 


ओऔर फिर सन्‌ १८६० में हुई थी। जब लाड-सभा ने सन्‌ १६०६ में शिक्षा-बित्ष में और 


. सन १६०६ में अथ-बिल में संशोधन का प्रस्ताव रक्‍खा तो ऐसे संकट को टठालमने के 
लिये पार्लिमेंट ने सन्‌ १६११ में एक क़ानून पास किया जिसके अनुसार अथ-बिल्ों के 
सम्बन्ध में लाड-सभा के अधिकारों में कमी कर दी गई ओर दूसरे बिलों में भी कामन- 
सभा की सत्ता स्वीकार की गई। इसका पता घन्‌ १६११ के क़ानून की निम्नलिखित 
धाराओं से लगती है 

(१) यदि एक महीने तक लाड-सभा अथ-बिल को स्वीकार नहीं करती तो यह 


राज़ा की स्वीकृति के लिये भेज दिया जायगा और बिना लाडं-सभा की स्वीकृति के ही 


यह क़ानून बन जायगा ॥ 

(२) यदि अथ-बिल के अतिरिक्त कोई अन्य बिल लगातार तीन अधिवेशनों तक 
कामन-समभा से पास हो जाता है तो ल्ञाड-सभा के तीसरी बार अस्वीकार करने पर राजा 
की स्वीकृति के लिये पेश किया जा सकता है और वह क़ानून बन जायेगा। परन्तु शर्ते 
यह है कि द्वितीय वाचन और कामन-सभा के तीसरे बार पास करने के बीच दो सात 
बीत जाये । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विधान में लाड-खभा का स्थान गौण कर दिया गया 
है और यह निम्न सभा के बराबर अधिकारों के लिये दावा नहीं कर सकती | यह अब 
संशोधक और जनाबेग की नियन्त्रक नहीं रही । मेरियट के शब्दों में द्वितीय सभा की 
क्ानून-निमौ णक शक्ति समाप्त कर दी गई है और नाम को नहीं वरन्‌ वास्तव में अंग्रेजी 

_ व्यवस्थापिका एकसमात्मक हो गई है।* 


दितोय सभा के आवश्यक गुणों पर सेरियंट के विचार 


मेरियट ने यह भी बतलाया है कि द्वितीय सभा के तीन आवश्यक गुणः होते. 


: हैँ। सर्वप्रथम, इसका आधार बोघ-गम्य होना चाहिये। दूसरे, जिस सिद्धान्त पर यह 
आधारित हो उसे स्पष्ट और प्रकट होना चाहिये। तीसरे, उत्तरदायित्व-शून्य न होते 
हुये भी इसे स्वतन्त्र होना चाहिये । 


इन पिद्धान्तों का ला्ड-समा पर प्रयोग ः 

जब हम इन सिद्धान्तों को लाड-सभा में ढू ढ़ते है तो केवल एक पैतृक सिद्धान्त 
आधार रूप में मिलता है जो मताधिकार के प्रजातन्त्रात्मक विस्तार श्रौर जन-सत्ता के 
दिनों में पूर्ण रूप से महत्वर हित है। इस प्रकार पहले से ही इसे समथन नहीं प्राप्त है । 


१--मेरिय८-- (दि मेकैनिज़्म आँव दि माँडने स्टेद्स! जि० १, प० ४०४ और ४२८ 
विलोब्री--दि गवन्मेंट आँव मॉँडन स्टेट्स! पु० ३३६ 

... स्ट्रांग--मॉडन कान्स्टीव्य शन्स! पृ० १६४ ( विस्तृत आलोचना के लिये.) 

.# - -२-मेरियठ--(दि मेकैनिज़्म आँव दि मॉडन स्टेट्स! जि० १, पृ० ४२०-२६- . 
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इसके निमोण का कोई स्पष्ट सिद्धान्त नहीं है जेसा कि संघराज्य में राज्याधार पाया 
जाता है। यह स्वतंत्रता, शक्ति और प्रभाव के न होते हुये भी उत्तरदायित्व शून्य है । 
संक्षेप में कह सकते है कि इसके पास अपने भावी अस्तित्व के लिये कोई दलील नहीं है । 
इंगलेंड का 'मज़दूर-दुल” इसमें कुछ सुधार नहीं चाहता, वह इसका खात्मा चाहता है । 
ह इस प्रकार हम देखते हैं कि लार्ड-सभा केवल ट्वितीय सभा के रूप में अनावश्यक 
और व्यथ ही नहीं है वरन्‌ स्वयं सिद्धान्त ही, जिस पर यह आधारित है, दूषित और 
अवांहनीय है। अतः पेतक सिद्धान्त* द्वितीय-सभा के संगठन का सिद्धान्त न सममता 
जाना चाहिये | टॉमस पेन (7707798 7?9॥70) ने बिल्कुल ठीक कहा था कि पैतक 
व्यवस्थापकों का विचार उसी प्रकार असंगत है जिस प्रकार पेतक न्यायाधीश अथवा 
पैतक पंचों का; उसी प्रकार बेतुका है जिस प्रकार पेतक गण्तिज्ञ अथवा पेतक बुद्धिमान 
का और उसी ग्रकार हास्यजनक है जैसे पेत क राष्ट्र कवि का 


.... लाड-सभा पूर्णतः अनुपयोगी नहीं हे 
क्‍ परन्तु यह सोचना ग़लत है कि लाडे-सभा बिल्कुल व्यथ है। यह अब भी 
: महत्वपूर्ण काये करती है। और फ़ाइनर, ल्ञासकी ओर जेनिग्स ऐसे लेखकों ने, इसकी 
कमज़ोरी, अनुदारता और इसके प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण की अलोचना करने के बाद 
भी इसकी उपयोगिता पर अपने विचार प्रकट किये हैं । 


डा० फ़ाइनर का विचार 


डा० फ़ाइनर ने, यह स्वीकार करते हुये भी कि सन्‌ १६११ के क़ानून ने लाड 
सभा के महत्व को बहुत कमज़ोर कर दिया है ओर इसका अस्तित्व केवल मोन अनुमति 
पर क्रायम् है, इसके अस्तिव के पक्ष में निम्नलिखित कुछ दलीलें दी है 

(क) जब किसी जटिल क़ानून को पास करने की समस्या आती है तो द्वितीय 
सभा से कुछ न कुछ लाभ अवश्य होता है क्‍योंकि समय ओर बहुत से मस्तिष्क मित्र 
कर ही उसका उचित मसबविदा तैयार कर सकते हैं ओर उसमें अथ का अनर्थ' नहीं 
होने देते । 

(ख्) सरकार के शाखन-कार्य पर वाइ-विवाद के लिये यह अब भी सावजनिक 
संस्था का काम देती है। क्योंकि कामन-सभा के पास समय का अभाव होने के कारण 
द्वितीय सभा को जन-सेवा का अवसर मिल जाता है । 

(ग) इसमें काफ़ी संख्या में योग्य व्यवस्थापक ओर शासन-कुशल्ञ व्यक्ति रहते हैं 
ओर इसी बिना पर लाडे-सभा को खतम करने की दत्लील कमज़ोर पड़ जाती है। 

(घ) निजी बिलों को पास करने में इससे सहायता श्राप्त होती है । 

(छः) कोई भी ऐसा राजनीतिक दल, जो उदार रहा है, अपने एक बड़े शक्तिशाज्षी 


१--लास्की-ए ग्रैमर आँव पॉलिटिक्स, ४० ३२६ को पैतक सिद्धान्त के विरोध के 
लिये अवश्य पढ़िये । द 
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श्ध्छ शासन-यन्त्र 


बहुमत के साथ अब तक अपनी सरकार नहीं बना सका जो इसको खतम कर देता। 
दूसरे इसमें सुधार करने में असंख्य कठिनाइयां 


जैनिग्स का विचार 


जेनिंग्स महोदय" का भी दावा है कि लाडे सभा कुछ ऐसे काय करती है जो 
साधारणत: हितीय सभा को नहीं सोंपे जाते । ये काये निम्नलिखित हैं-- 


(क) यह ॒इंगलेड में होने वाले बहुत से मुक़दमों की अपील का अन्तिम 
न्यायात्षय है । 


(ख) यह देश की नाति के व्यापक प्रश्नों पर बाद-विवाद करती है। यह काय 
अत्यन्त लाभप्रद है क्‍योंकि उसमें ऐसे व्यक्ति भाग लेते हैं जो शासन-प्रबन्ध का अनुभव 
रखते हैं या जो भारतवष इत्यादि देशों के गवर्नर जनरल रह चुकते हैं अथवा जो राजदूत 
का कार्य किये रहते हैं | अतः इसका अन्त करने से कुछ हानि अवश्य होगी। 


( ग) यह क्वानून-निर्मोणक सभा का काम देती है क्योंकि कामन-सभा की भाँति 
इसमें भी बिल पेश किये जा सकते हैं। कानूनी ज्ञाडे कभी-कभी कानूनों में सुधार 
करने के लिये बड़े अच्छे सुम्मावपेश करते हैं 


(घ ) यह सभा कामन-सभा से आये हुए बिलों पर बाद-विवाद करती है। 
परन्तु सन्‌ १६११ सें इसके अधिकार कम कर दिये गये थे। फिर भी यह सरलता से 
दो वर्ष का विज्षम्ब ज्ञा सकती है | जब बिल्ल कामन-सभा से पास हो ज्ञाता है वो यह्द 


शोंधक का काये करती है। यदि यह सभा छठा दी जाय तो यह कार्य करने के लिये. 


किसी दूसरी समिति की आवश्यकता पड़ेगी क्‍योंकि विलों में सुधार होना आवश्यक है । 
(€ ) अन्त सें लाडंसभा विशेषज्ञ का काम करती है। क़रीब आधे बिल्ष पहले 
ल्ञाडं-सभा की समितियों द्वारा जाँचे जाते हैं। ल्ञा्ड सभा क्रामन-सभा के कठिन परिश्रम 
का एक तिहाई बचा लेतो है। क्‍योंकि यदि ज्ञाडं सभा न होती तो कामन-सभा ही को 
सब काम करना पड़ता । 
उपरोक्त बातों से पता चल्नता है कि ला सभा को क्‍यों नहीं खतम किया 
जाता है । यद्यपि यह ठीक है कि ये काय लाभदायक हैं परन्तु अत्यन्त आवश्यक नहीं | 


लास्कोी का विचार 


लास्की ने लाड-सभा के पेठुक सिद्धान्त की कहु आलोचना करने के बावजूद भी 
इसके गुणों का विस्तार पूवेक वर्णन किया है । 
( के ) इसके बाद-बिवादों में अन भवी और योग्य राजनीतिज्ञ भाग लेते हैं। 


. (ख ) यह बड़े इत्मीनान से धीरे धीरे कामन-सभा से भेजे हुये बिलों का 
निरीक्षण करती है। 


. १०- जेनिंग्स--तटिश कान्स्टीद्यूशन, पृ० ६५-१०१ 
२--लास्की--दि पालिमेटरी गवन्मंट इन इंगलेन्ड, प्रृ० ११३-१ ३८ 


गा ज के महप डेदो>पट5 रा, 
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(ग , यह कुछ ऐसी सावजनिक समस्यायों की ओर ध्यान दिलाती है जिनको 
तत्कालीन सरकार क़ानून के विषय के लिये अप्रोढ़ु समझती है । इस प्रकार यह ज्ोकमत 
को जानने के लिये ज्ञाभदायक साधन है | 

(घ ) बिलों की जाँच करने में प्रशंसनीय कार्य ऋरती है 


लाइ-सभा का अन्त न किये जाने के कारण 


तु लास्की की दृष्टि से ये बास्तिबक कारण नहों हैं जो इसका अन्त करने 

अथवा इसमें सुधार करने सें बाघा पहुँचाते हैं। चकि लाडे-सभा “बन का दुर्ग! है 
इसलिये यह अनुदार सरकार के लिये तो बहुत उपयोगी है परन्तु यह समाजवादी 
ऐसे अग्रगामी दलों के कानून निर्माण के काय में अवश्य विज्वम्व डालेगी और बाघ! 
पहुँचायेगी । इस्रीलिये निम्नलिखित कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं 

(१) याद इसको इसी अवस्था में रहने दिया जाता है तब तो समाजवादी सरकार 
से संघ अवश्य होगा; 

(२) यदि अनुदार दत्ञ इसमें सुधार करता है तो समाजवादियों को यह मान्य 
नहीं होगा; 

(३) और यदि इसमें समाजवादी छुधार करते हैं तो यह अनदार दूल्ल को मान्य 
नहीं होगा । 

... इससे स्पष्ट हो जाता है कि इतने वर्षों के बाद ओर सुधार को पुकार होने पर 
भी न इसमें कुछ सुधार किये जा सके और न इसको बिल्कुल ख़तम ही करने की कोई 
कारव।ई ही की गई । यदि इनमें से कोई भी काय किया जायेगा ठो राजनीतिक क्षेत्र में 
संघष अनिवाय हो जायेगा । अतः ल्ारकी की राय में इसका एकदम अन्त कर देने को 

अधिक सु जाइश है, इसके धं।रे धीरे कमज़ोर होने की कम । 

.... इन दलीलों के अतिरिक्त, इसे खतम कर देने के पक्ष में एक ओर दल्लील यह हे 
कि सन्‌ १६११ के कानून के बाद कामल-सखभा की तुलना में यह बहुत कमजोर हो गई 
है । इसलिये यह कोई शरारत नहीं कर सकती। दूसरी ओर इसको अपने में अत्यन्त 
अनभवो व्यक्तियों को रखने का ल्ञाभ भाप्त हे ओर कामत-सभा के कार्य-भार को भी 
हल्का करती है। यदि इसका भी निवोचन आरम्भ कर दिया जाय तो यह्‌ निम्न समा 
के समान अधिकारों को माँग पेश करेगी। अथोत्‌ यदि यह आज किस्री का प्रतिनिधित्व 
नहीं केरती है और कामन-सभा सभी का प्रतिनिधित्व करती है तो निवाचन के आधार 
पर यह भी कुछ का तो प्रतिनिधित्व करेगी ही | इसका यह अथ हुआ कि इसकी वतसान 
निबेल् अवस्था हितकर है और इसी में इसको शक्ति निहित है । क्योंकि यदि यह शक्ति 
. शालिनी द्वोती तो इसका अन्त अवश्य कर दिया जांत।। परन्तु ज्ञास्क्ों को इस कथन पर 
आपत्ति है। | वह कहता है कि यदि संकट काल में यह समाजवादों क़ानून के पाश् होने 
में दो साल की देरी डाल सकती है. (अनुदार दल के कानून में ऐसा नहीं करेगी) तब तो 
यह और अधिक शरारत कर सकती है। अतः समाजवादो सरकार के क़ानून पास होंने 

में यदि इसने बाधा उपस्थित की तो इसका खात्मा अवश्यम्भावी है।._ 








८. ६ | शासनंन्यन्त्र 
२--कनांडी सेनेट 


लाड-सभा के बाद जो पेतूक सिद्धान्त" पर पश्रकेल्ली द्वितीय सभा है, हम कनाडी 
सेनेट परे विचार कर सकते है जो नामज़दगी के सिद्धान्त पर आधारित है | इसमें ६६ 


सदस्य होते हैं जिनको गवर्नेर जनरल जीवन भर के लिये नामज़द कर देता है | बस्तुत: : 


उनकी निर्याक्त डोमीनियन मंत्रियों द्वारा होती है। परन्तु यह ध्यान देने योग्य बात है 
कि इसमें प्रान्तों का प्रतिनिधित्व बराबर नहीं है। क्योंकि कुछ तो ऐसे प्रान्त हैं जो २४ 
सदस्य भेजते हैं और कुछ ऐसे हैं जो केवल चार ही भेजते हैं । इससे स्पष्ट है कि सेनेट की 
'रचना में संघ-सिद्धान्त की अवददेल्लना की गई है ओर प्रतिनिधित्व में असमानता रकखी 
गई है| इस योजना का सार यह है कि सेनेट के आधार का न कोई विशेष सिद्धान्त हे 
ओर न इसको स्वतंत्रता ही प्राप्त है जो ह्वितीय सभा के लिये वांछनीय है। इसी कारण 
यह संसार की सभी ट्वितीय सभाओं से कमज़ोर* साबित हुई है । 


नामज़द्गी का यही सिद्धान्त इटली की सेनेट में भी (१६३६-४४ के युद्ध के 


पहिल्ले) मित्ञता था। इसमें केवल राजकुमारों की द्वी नियुक्ति नहीं होती थी वरन्‌ कुछ 
निश्चित वर्ग जैसे राष्ट्रसेवी, उच्च राब्याधिकारी, वेज्ञानिक तथा विद्वान नामजद किये 


जाते थे। नियुक्तियाँ राजा करता था जो वस्तुतः मंत्रिमंडल द्वारा होतो थीं। सिद्धान्त में 


सेनेट ओर प्रतिनिधि-भवन को बराबर अधिकार प्राप्त थे | परन्तु वास्तव में प्रतिनिधि- 
भवन ने इसको असर रक्‍्खा था यद्यपि बिना इसकी स्वोकृति के कोई बिल क़ानून नहीं 
बन सकता था । 


थे 


१--सन्‌ १६१७-१८ के आइस सम्मेलन में जब लाड्ड-सभा के पैतक सिद्धान्त में सुधार 
करने के प्रश्न पर विचार हो रहा था तो सुधार-योजना निम्नलिखित चार सिद्धान्तों पर 
आधारित थी :«- 
द ( के ) आस्ट्रेलियन सेनेट की माँति बड़े-बड़े निवाचन क्षेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव । 
( ख ) दलबन्दी से अलग रहने वाले कुछ ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की नामज़दगी जो 
निष्पक्ष माव से सांवंजनिक समस्यायों पर विचार कर सके | 
.. (ग) फ्रान्सीसी सेनेट द्वारा पेश की हुई योजनानुसार स्थानीय अधिकारियों द्वारा 
निर्वाचन । 
( घ्‌ ) कार्मन-सभा द्वारा निर्वाचन | 


द “ली स्मिथ कृत सेकेन्ड चेम्बर इन थियरी एल्‍्ड प्रेक्टिस 
द २--बआाइस का कथन है कि “इनमें से ( द्वितीय सभाश्रों ) फ्रान्सीसी सेनेट रब से अधिक 
_ शक्तिशाली हे ओर कनार्डी सब्र से कमज़ोर! । उसका फिर कहना है कि “कार्यकारिणी के द्वारा 
नामज़दगी की योजना अधिक प्रशंसनीय नहीं है क्योंकि साधारणत: सदस्य दल-बन्दी की प्रिना पर 
जुने जाते हैं। कमी-कभी, जैसा कि कनाडा में होता है, द्वितीय सभा में बहुमत स्थापित करके 
द मंत्रिमंडल को सुरक्षित करने के लिये ह्वी नहीं वरन्‌ ऐसे वृद्ध समर्थकों को पुरस्कृत करने के लिये 
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इने छदाहरणों से यह स्पष्ट है कि नामज़दगी के पिद्धान्त से भी शक्तिशाली 
द्वितीय सभायें नहीं बनतीं । कायकारिणी के समज्ञ अपना अधिकार नहीं जता खकतों 
क्योंकि उनको स्वतंत्रता नहीं रहतो | इखका कारण केवल नामजदगी ही नहीं वरन्‌ इनको 
सरकार के दृढ़ समरथंकों ” के रूप में नाम्ज़द करना भी है। इस्र तरह हम नामजद 
 ट्वितीय सभाओं? में कोई उपयोगिता नहीं पाते क्‍योंकि वे कायकारिणी की नीति 


ओर उसके शासनप्रबन्ध की वास्ताविक आलोचना नहीं कर पातीं | 


३--अभरीकी सेनेट 


इन पेतृूक ओर नामज़द हिितीय सभाओं के पश्चात्‌ अब हम अमरीका 
ओर आरस्ट्रज्िया की सेनेंटों का अध्ययन करेंगें जो निवोचन के सिद्धान्व पर 
आधारित हैं । क्‍ द कक 

सेनेट संखार की सभी द्वितीय सभाओं में शक्तिशाल्निनीः सममी गई है। इसका 
कारण यह है कि निवोचन का सिद्धान्त केवल बोधगस्य ही नहीं है, महत्वपूर्ण 
भी है | क्योंकि इसमें संघ-सिद्धान्त के अनुसार संधराज्य के सभी राज्यों को समान 
प्रतिनिधित्व श्राप्त है। आरम्भ में अंगीभूत राज्यों की व्यवस्थापिकायें सेनेट का निवौचन 
करती थीं, अथोत्‌ इसकी रचना का आधार अप्रत्यक्ष निवोचन था । परन्तु सन्‌ १६१३ में 
विधान में संशोधन किया गया था और तब से भ्रतद्यक्ञ निवोचन प्रयोग में लाया जाता 


जो निर्वाचन-क्षेत्र में अपना प्रचार नहीं कर सकते ओर आराम का जीवन व्यतीत करने लग 
जाते हैं, नामज़दगी होती हे | कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ गुतत रीति से राजनीतिक सहायता देने 
अथवा दल के लिये खूब धन देने से ऐसे लोगों के लिये द्वितीय सभा के दरवाज़े खुल जाते हैं 
जिनकी योग्यता के ज्ञान से जनता वंचित रहती हे ।--माडरन डेमोक्रे रीज़ जि० २, ० ४४२ 
ऐसा ही ली स्मिथ का भी विचार है । उसका कहना है कि व्यवहार रूप में “कनाडा में 
क़रीब-क्रीब पूरे पिछले पचास वर्षों तक एक ही सभा की सरकार रहो है? । सेनेट महत्वपूर्ण 
_बिलों को न पेश ही कर सकती है ओर न उन पर नियंत्रण ही रख सकती है। यह किसी तरह 
से जीवित है । इसका सिद्धान्त तथा उद्देश्य ग़लत रहता है ! कनाडा के अनुभव से यद्द सीख 
मिलती है कि दूसरे देशों को इसकी नक्कल नहीं करनी चाहिये | 
सेकेन्ड चेम्बर इन थियरी एन्‍्ड प्रेक्टिस, ए० ७६-८१ 
१--यह इ्ली में भी हुआ है। सन्‌ १८६० में सेनेट में ७३५ सदस्य केबल उसके मत 
को बदलने के लिये नामज्ञद किये गये थे। और कुछ द्वी समय पहिले मुसोलिनी ने भी फ़ासिस्तों 
को उसमें घुसेड़ कर ऐसा ही किया था 


२-कनाड। सेनेट पर लास्की की राय और आलोचना के लिये उसकी पुस्तक 
ए, ग्रेमर आँव पॉलिटिक्स” प्ृ० ३२६ देखिये | 

३--फ्रा इनर का कहना है कि यदि 'सेनेट को उसके कार्या सहित कांग्रेस में से हृठा 
तो आप प्रतिनिधि-सभा को क़ानून पास करने का मनसाना श्राधिकार ही नहीं दे देंगे वरन 





श्ध्द द शासनं-यन्त्र 


है। इसका तात्पय यह दे कि सेनेट जनता का इतना ही प्रतिनिधित्व करंती है जितना 
कि प्रतिनिधि-सभा | इस प्रकार यह केवल्न शक्तिशाली द्वितीय सभा ही नहीं हो गई है 

वरन्‌ यह स्वतंत्रता ओर साहस के साथ कार्य भी कर सकतो है। परन्तु इसके प्रत्यक्ष 
निवांचन का परिणाम यह हुआ है कि यह निम्नत्षभा की प्रतिह्नन्द्दी हो गई है ओर दोनों 
. अध्यक्षता और शासन के आवश्यक अंगों को बर्बाद कर देंगे। एक ऐसी खाई बन जायगी 
कि उसके आस पास की ज्ञर्मीन बगैर अन्दर गिरे नहीं रह सकती | यदि फ्रान्सीसी विधान में से 
फ्रान्सीसी सेनेट को निकाल लें तो पूर्व-स्थापित संतुलन में केवल कुछ ही गड़बड़ी होगी; यदि 
ग्रग्रेज़ी लाड-सभा को हय लें तो विधान श्रोर अधिक समतल भूमि पर आ जायेगा | इन सभाश्रों 
को हञने का मतलब होगा एक हाथ या एक पैर अलग कर देना इससे अधिक कुछ ह्वानि नहीं 
होगी । परन्तु अमरीकी सेनेट को अलग कर देने का मतलब है संघ-शासन की अंतड़ियाँ पूर्ण 


एन्ड प्रेक्टिस आफ मॉडन गवन्संटस जि० १, ४० ७१३ 


पेटरसन ने अपनी पुस्तक “अमेरिकन गवन्मेंट” के पृू० ३७७ में सेनेट की शक्ति बढ़ाने 
के कारणों को दिखालाया है :--- द क्‍ 


(१) शासन कार्यों में अधिक विस्तार | 


(२) कार्यकारिणी के कार्यों में श्रत्यधिक वृद्धि और इनको करने में सेनेट का भी हाथ | 
क़ानून बनाने तथा नियुक्ति और संधि करने में सेनेट काफ़ो महत्वपूर्ण है; यह अध्यक्ष के 
द्वारा की हुई नियुक्तियों तथा अर्थ-त्रिल्ों पर नियंत्रण रखती है जिनको विधानुसार निम्न सभा 
ही पेश कर सकती है; वक़्फ़-संबंधी विज्ञों में मी इसको काफ़ी अ्रधिकार प्राप्त हैं। 


. (३) सेनेट के सदस्यों का जनता-द्वारा निर्वाचन । _ 


...._ (४) सेनेट के सदस्यों का समाज के बड़े बड़े आर्थिक हितों से संबंध, क्‍योंकि बहुधा वे 
स्वयं वकील अ्रथवा बड़े बड़े व्यापारी होते हैं । 


(५) निम्न-सभा के सदस्यों की अ्रपेज्ञा सेनेट के सदस्यों में अधिक योग्यता । 
(६) दीघ अवधि और जन-सेवा का दीध तर अवसर | 


(७) सेनेट की कार्यवाह्दी के नियम, जिन्होंने इसको राष्ट्र का सावंजनिक न्यायालय 
बना दिया है | 


(८) सेनेट के विस्तार के कारण सदस्यों का एक अपना व्यक्तित्व रहता है जिससे उनका 
प्रभाव बढ़ता है | 


(६) मंत्रि-मंडल प्रणली का अभाव, जिससे सेनेट को सरकार बनाने ओर जिगाड़ने क| मौका _ 
मिल गया है क्योंकि निम्न-सभा को यह अधिकार नहीं है। शायद वही एक गूढु विधय है जिसके 
लिये विधान उत्तरदायी है | हा द 
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सभाओं के निर्वाचन की एक ही प्रणाली" होंने से लाभ की कोई सम्भावना नहीं है। इससे 
व्यथ का दुहरा काम ही नहीं हो जाता है वरन यह संघ-सिद्धान्त को भी निरथक कर देता 
है। इसके अतिरिक्त विलोबी* के अनुसार यह घनिकों का अड रही है। अतः इनके अपने 
स्वार्थ रहे हैं। इसी कारण जनता के द्वारा चाहे जाने वाले सुधारों में ये स्वार्थ बाधा रूप में 
सामने आते रहे हैं। इत परिवतेनों से यह स्पष्ट है कि ह्विसभात्मक प्रणात्नी के पक्त में रकखी | 
जाने वाली दल्लीलों का जोर यदि विज्षकुल् ख़तम नहीं होता तो कम अवश्य पढ़ जाता है।! क्‍ 


४--आस्ट्र लियन सेनेट | 

आस्ट्रेलिया में भी संघ-सिद्धान्त के अनुसार सेनेट का निबोचन होता है। इसके 
सदस्यों को प्रत्येक राज्य के लोग स्वयं चुनते हैं। अथ-बिल्लों को छोड़ कर अन्य सभी 
बिल्ों के संबंध में सेनेट और प्रतिनिधिसभा को क्लानून बनाने के समान आधिकार 
प्राप्त हैं। परन्तु जिस प्रकार अमरीकी घं॑युक्त-राज्य की सेनेट अविच्छिन्न रहती है और 
जिसके एक तिहाई सदस्य हर दो साल के बाद अलग हो जाते हैं उसी प्रकार आएष्ट्रे लियन 
सेनेट भी क़रीब-क़रीब३ अविच्छिन्न रहती है क्‍योंकि इसके आधे सदस्य हर तीसरे 
स्राल अलग होते हैं। इस्लल्िये यदि ल्लास्कों की दृष्टि में अमरीकी संयुक्त-राज्य की सेनेट 
पूर्ण रूप से शक्तिशाली है तो प्रो० स्ट्रांग के शब्दों में आस्ट्रलियन सेनेट अंग्रेज़ी 
डोमीनियनों में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सभा है | 


५--फ्रान्सी सी सेनेट 


इस प्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धान्त के साथ-साथ हम फ्रान्सीसी सेनेट पर भी 
विचार कर सकते है क्‍योंकि इसका आधार अप्रत्यक्ष-निवोचन रहा है। चकि फ्रांस 


.... >-आइस का कथन है कि 'सर्वव्यापक मताधिकार के अनुसार निर्वाचन से द्वितीय 
सभा को निस्सन्देह यह लाभ हुआ है कि यह प्रथम सभा की भाँति प्रतिनिधित्व के गुण से युक्त 
गई है। परन्तु ऐसा होने से यह अनिवायंतः बराबर शक्ति और अधिकारों का दावा करती 
रहती है। चूंकि स्वयं जनता इसको जन्म देती है ओर इसके सदस्य बड़े-बड़े निर्वाचन-द्षेत्रों से 
चुने जाने के कारण लोक मत के एक बड़े अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिये प्रथम सभा का. 
। प्रतिदन्दी हो जाना इसके लिये स्वाभाविक है । इस योजना में एक दूसरा दोष है। यदि द्वितीय 
सभा का चुनाव प्रथम सभा के निर्वाचन के समय ही होता है तो दोनों एक ही राजनेतिक दल 
से प्रभावित होंगी । ऐसी दशा में इसके संयत करने वाले गुण का श्रभाव हो जाता है। दूसरी 
ओर यदि दोनों में से कोई एक पहिले या बाद में निर्वाचित हुईं तो जिस सभा का निर्वाचन 
बाद में होगा वह जनता के यथार्थ दृष्टि कोण का प्रतिनिधित्व करने का दावा करेगी । इसके 
अतिरिक्त वे लोग जो इन दो सभाओं के सदस्य बनते हँ--आयु की बिना पर कोई अन्तर नहीं 
होता--एक ही वर्ग से आयेंगे अतः राष्ट्रसेवा के लिये अधिक ज्ञान या विवेक नहीं प्राप्त होता |? 
ज्“माडने डेमोक्रेसीज़, जि० २, ए० ४४२ | ५ 5 
२--विलोबी--दि गवन्मेंट आँव माडने स्टेट्स! प्ृ० ३४० 
३--आएस्ट्रे लियन सेनेट पूर्ण रूप से अविच्छिन्न नहीं रहती है क्‍योंकि प्रतिनिधि सभा से 
मतभेद के समय यह उसके साथ भंग की जा सकती है | 











१०० . द शासन-यन्त्र 


एकात्मक राज्य रहा है अतः वहाँ सेनेट का निवोचन संघीय अथवा राज्य-सिद्धान्त पर 
नहीं हो सका | इसके सदस्य सदैव निवाचक-मंडलों के द्वारा निर्वाचित किये गये हैं जो 
विशेष कर इसी काय के लिये बनाये जाते थे। यह अविच्छिन्न भी रहती थी क्योंकि इसके 
एक तिहाई सदस्य हर तीसरे साल अलग होते थे। खब्‌ १६३६-४५ के युद्ध में फ्रान्स के 
पवन से पहिले यह क्राफ़ी प्रभावशालिनी थी और केवल अमरीकी संयुक्तराज्य की सेनेट . 
ही से कम थी । परन्तु जेसा कि विल्लन* ले कहा है बह उस समय भी प्रतिनिधि-भवन के 
_ दबाव में रहती थी। परन्तु मेरियट* इस विचार से असहमत है। उसका कहना है कि 
ऋन्‍्खीसी द्वितीय सभा अलग्त संवोषज्ननक और योग्य है । इसके निम्नलिखित कारण है 

(१) यह प्रतिनिवि-सवन के साथ मिज्ञकर अध्यक्ष को चुनती है ओर निम्न- 
सभा के सामने उसपर मुक़दमा चला सकती है। 

(२ ) इसको पअतिनिधि-भवन के साथ संधि कायोन्वित करने का अधिकार ओर 
अध्यक्ष के साथ निम्त-सभा को भंग करने का अधिकार है। दूखरे अधिकार का यह 
तात्पय है कि एक तरह से कायकारिणी का अस्तित्व सेनेट की दया पर निभेर है। 

(१ ) इसका अस्तित्व अविच्छिन्न हे । 

रन्तु ल्ास्की अग्रद्मत्न निर्वाचन के सिद्धान्त के प्ण रूप से विरुद्ध है। 

सब प्रथम उसका कहना है कि यदि इस्र प्रकार की सभा निवोचन के समय 
तत्काल्लीन खरकार का विरोध करती है तो काय की उत्तमता सें बाधा पहुँचतो है ओर 
यदि उसका समर्थन करती है तो यह निरथक सिद्ध होती हे । 


१--विल्सन--दि स्टेट, पृ० १४७ | 
. २>“-मेरियट--दि भेकैनिज़्म ऑव दि मॉडन स्टेट, जि० १, पु० ४१६-२०। इसके 
ग्रतिरिक्त बार्थलेमी के मत के लिये जे० बी० मॉरिस द्वारा अनूदित उसकी पुस्तक, दि गवन्मेंट 
आँव फ्रांस, ६० ६१०६२ श्र ७२-७६ पढ़िये। 


.. ३-ब्राइस ने भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धान्त पर, फ्रान्सीसी और अमरीकी सेनेटों की 
आलोचना करते हुये कद्दा है कि 'सीमित मताधिकार पर आधारित निर्वाचन से सभा पर वर्ग- 
संस्था होने का दोष लगता है जो कि सदेव साव॑जनिक दृश्कोण का विरोध करती है। स्थानीय 
: अधिकारियों से निर्मित निर्वाचक-मंडल के द्वारा निर्वाचन होने से ऋन्‍्स को एक शक्तिशाली सेनेट 
मिली है परन्तु इसने उन अधिकारियों के साव॑जनिक-निर्वाचन में दल-राजनीति को डाल 
दिया है| डिपाटमेंटीय समिति में जाने वाले उम्मीदवार अपने को दल-उम्मीदवार घोषित करते 
हैं और दल उनके लिये कोशिश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक स्थानीय संश्था उन राष्ट्रीय 
समस्याओं के आधार पर दलों में विभक्त हो जाती है जिनका संबंध वास्तविक कार्य से बिल्कुल 
नहीं होता। जिस प्रकार संयुक्त-राज्य में राज्य-व्यवस्थापिकाओं द्वारा संघीव सेनेट के सदस्यों 
के निर्वाचन में, इस संस्थाओं में दलबन्दी की छाप लग गई है उसी प्रकार फ्रांस में डिपा०मेंगीय 
समितियाँ भी दलबन्दी से काफ़ी प्रभावित हैं। और शायद इतनी प्रभावित न होतीं यदि उनको 
सेनेट को चुनने में माग न दिया जाता |- मॉडन डेमोकर सीज्ञ, जिलद २, प० ४४३। 
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दूसरे, भ्रष्टाचार को अत्यधिक बढ़ाने वाली वस्तुओं में अग्रय्यक्त-निवाचन सब 


से गया गुज़रा हे। क्‍योंकि एक साधारण सदस्य किसी भी ,बड़े व्यापारिक स्वा्थ 


का सनोमीत व्यक्ति हो सकता है। इसी कारण से संयक्त-राज्य ने सेनेट के चुनने की 
प्रणाली प्रत्यक्ष-निवाचन कर दी है । 
तीसरे, यदि अप्रत्यक्ष निवोचन का आधार व्यापार और पेशा को होना है, जेसा कि. 


आहमवाल्षाज़ ने द्वितीय सभा के संगठन की तज़बीज़ पेश की थी, तो “हमको एक असाध्य 
. समस्या का सामना करना पड़ेगा कि किस प्रकार अत्येक व्यापार और पेशा का आपस में 
. संतुलन किया जाय कि सभा में इनका पूर्णुझूप से समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो ।* 


मिश्रित रूप 
अभी तक हमने पेतुक, नामज़दगी, प्रत्यज्ञ और अप्रत्यक्ष निर्बाचन के सिद्धांतों 


पर आधारित द्वितीय सभाओं पर विचार किया है। परन्तु कुछ ऐसी भी द्वितीय सभायें 


हैं जिनमें कोई न कोई दो सिद्धान्त एक साथ मिलते हैं 


स्विटजरलंड 
स्विटज़्रलेंड में राज्यसभा बाहर से संघीय सिद्धान्त पर आधारित मालूम पड़ती 
है क्योंकि सभी कैन्टन बराबर संख्या में प्रतिनिधि भेजते हैं । परन्तु उसके पश्वात समानता 


समाप्त दो जाती है। कुछ कैन्टन एक ही वर्ष के लिये सदस्य भेजते हैं, कुछ ऐसे हैं 
. जो दो, तीन, अथवा चार बे के लिये भेजते हैं। यदि कुछ में सदस्यों का निवोचन 
सार्वजनिक होता है तो कुछ में कैन्टन की व्यवस्थापिकायें चुनती हैं। इससे स्पष्ट है कि 
. राज्य सभा की अपनी कोई अवधि नहीं है। बिलसन का कहना है कि इसको संधीय 


सभा कठिनता से कहा जा सकता है; यह ट्वितोय सभा ही है। इसका अस्तित्व 


. अनियमित तथा अस्थायी है ।! 
१०-लास्की--ए प्रेमर श्रॉव पॉलिटिक्स, ० ३३० 


२--अंग्रेज्ी लाड-सभा में सुधार करने के लिये गत शताब्दी के अन्तिम चरण से तमाम 


_तज़बीज़ें पेश की जा रही हैं। सन्‌ १६१८ में ब्रोइस-समिति ने द्वितीय सभा की पूरी समस्या का. 


अध्ययन किया था । परन्तु इसकी रिपोर्ट को भी समर्थन न प्राप्त हुआ ओर वह ताक़ के हवाले 
की गई | जैसा कि मैरियट का कहना है इसकी शिफ़ारिशों में 'फ्रान्सीसी सेनेट की सादगी ओर 
समानुपात दोनों की कमी थी ।? इसकी सिफ़ारिश थी कि लाड-सभा में (१) लगभग २७३ के 
कामन-सभा के सदस्य-मंडलों द्वारा निर्वाचित सदस्य हों। इसके लिये कामन-संभा का विभाजन 


. १४ या १५ भौगोलिक समूहों में हो, ओर (२) दोनों सभाओ्रों की संयुक्त-समिति के द्वारा चुने 
हुये कुछ सदस्य हों जो ६१ से ज़्यादा न हों | समिति का चुनाव पैतुक श्रथवा धार्मिक विश्नरों में 


से हो। मतभेद एक निश्चित ढंग से स्वतंत्र सम्मेलन बुलाकर दूर किये जायें |--दि मेकैनिजम 
आँव माडन स्टेट्स, जि० १, ४० ४२६ | क्‍ 

ब्राइस सम्मेलन के पूर्ण विवरण के लिये प्रत्येक विद्यार्थी को ली स्मिथ की पुस्तक 
सेकेंड चैम्बर्स इन थियरी एल्‍्ड प्रेक्टिस” के ११वें अध्याय आइस कान्फ्रेंस! को पढ़ना चाहिये । 
लार्ड-सभा में सुधार करने की दूसरी योजनाओं के लिये इस अध्याय के अन्त में टिप्पणी 


... २ को देखिये | 


९६ 





श्०्र... .... शासन यन्त्र 


२--दलिणी-अफ्रीका 
दक्तिणी अफ्रीका में प्रत्येक श्रान्त बराबर संख्या में सेनेट-सदस्य चुनता है। परन्तु 
गर्वनर-अनरल भी एक निश्चित संख्या नामज़द करता है। इस प्रकार इसमें निवोचन 
झौर नामजदगी के दोनों सिद्धान्तों का सम्पिलन हे 


क्‍ द ३--आय रलेड द 
... आयरलेंड में सन्‌ १६३७ के विधान के अनुसार सेनेट में निवोचित और 
_नामज़द किये हुये दोनों प्रकार के सदस्य होने लगे हैं। .. 


क्‍ ४--सोवियत रूस 
. सोवियत रूस की राष्ट्र-सभा में प्रधान-संघ-सभा, स्वराज प्राप्त प्रजातंत्र-राज्य तथा _ 
स्व॒राज्-प्राप्त ग्रान्तों की श्रमज्ीवी-प्रतिनिधि-पंचायतों के द्वारा नियुक्त किये हुये प्रतिनिधि 
रहते हैं। प्रत्येक राज्य से दस और प्रत्येक प्रान्त से पाँच प्रतिनिधि आते हैं। इससे 
स्पष्ट है कि यहाँ संघ-सिद्धान्त का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया है। इसके अति- 
रिक्त राष्ट्रसभा को संघ-सभा के समान ही अधिकार श्राप्त हैं। यदि इन दोनों के मध्य 
मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो समान प्रतिनिधित्व के आधार पर सुल्लह-कमीशन नियुक्त 
किया जाता है। यदि इसे दोनों सभाओं को सन्तुष्ट करने में सफलता नहीं मित्रती तो... 
: सभापति-समिति दोनों को भंग कर देती है। इस प्रकार देखते हैं कि सोवियत-संघ में 
. भी द्वितीय सभा के आधार का कोई सिद्धान्त नहीं हैं । हा 


"--जापान ह 
.. जापान में पिश्मर-सभा में पैठक, नामज़द और ति्बाचित सदस्य रहते हैं। राज... 
कुमार, काउन्ट, बैरन अपने ही वर्गों से निवाधित होते हैं। इसके पश्चात्‌ वे लोग आते 
हैं जो भूमि, व्यापार और उद्योग पर सबसे अधिक कर देने वालों में से चुने “जाते हैं । 
अन्त में वे आते हैं जिनको सम्राट उनकी विद्वता अथवा अन्य महान सेवाओं के 
. डउपलक्ष में मनोनीत करता है। ऐसे संगठन का परिणाम यह हुआ है कि सभा हमेशा 
प्रतिक्रियावादी रही हैँ और सदैव प्रगतिशील कानूनों के पास होने में रोड्ा अटकाती 
रही है कक 
(६--भारतव्ष ० 
अन्त में हम भारतवर्ष के संबंध में भी कुछ कह सकते हैं। यहाँ राब्य-परिषद्‌ 
((०प7७] 64 808॥०) में निवोचित तथा नामजद दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं 
और यह सब विदित है कि क्सि प्रकार नामज़द सदस्य सदेब प्रतिक्रियाबादी तथा 
 अनुदार रहे हैं । हि पु 


5 .. सारांश ्ह 
. संसार की द्वितीय सभाओं के संगठनात्मक सिद्धान्तों का अनुशीलन करने के. 


पश्चात्‌ हम इस परिणाम पर पहुँचते हें कि कोई भी द्वितीय सभा सिद्धान्तों की दृष्टि 
ः से अथवा उपयोगिता की दृष्टि से अपने को निर्दोष नहीं प्रमाणित कर सकती। पैठक 
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सिद्धान्त अनथकर है क्‍योंकि यह पूर्ण प्रतिक्रियावाद और अलुदारता का समथक है; 
नामज़दगी का सिद्धान्त इसलिये बुरा है कि नामज़द किये हुए सदस्यों की स्वतंत्रता 
चली जाती है और प्राय: वे प्रगत्यावरेधक प्रमाणित होते हैं; प्रत्यक्ष निर्वाचन के 
सिद्धान्त में व्यर्थ ही उसी श्रणाली को फिर से दुहराना पड़ता है जिसका प्रयोग प्रथम 


: सभा में पहले हो चुका होता है और इस प्रकार एक प्रतिहन्द्दी उत्पन्न हो जाता है जो 
अपने प्रभुत्व के लिये लड़ता है; अप्रत्यक्ष-निवोीचन का सिद्धान्त इसलिये अवांछनीय 
है कि स्वयं व्यवस्थापिकाओं में अ्रष्टाचार फैज्ञता है और इन. सभी प्रणालियों का 


मिश्रित रूप उनके ल्ञाभों के स्थाद में उनके सारे दोषों को जन्म देता है। ऐवी अवस्था में 
आधुनिक लेखऋ-गण ट्विंतीय-सभा की उपयोगिता के संबंध में अपनी राय घोषित 
करने में एक मत नहीं है।* कुछ तो इसमें सुधार करने के पश्चात्‌ इसके सम्रथक 
हैं और कुछ इसको बिल्कुल अनावश्यक सममते हैं। मेरियट इस्तको अ्रत्येक् सम्य 
देश की प्रथम आवश्यकता” सममते हुये कहता है कि एक उच्च-सभा की योजना तैयार 
कर उसकी रचना करना; नियंत्रण का अधिकार दिये बिना इसको संशोश्षन करने का 
अधिकार देने के लिये एक बोध-गभ्य और स्पष्ठ आधार को ढूढ़ निकालना; लोकऋमत 
के क्षणरथायी आबेगों के प्रभाव से स्वतंत्र करते हुये इसे जनता के स्थायो-दृष्टिकोणों 
के प्रति उत्तरदायी बनाना; घुधार मार्ग में बिना बाधा उपस्थित किये क्रान्ति-विरुद्ध रक्षा 

भित्ति खड़ा करना; ऐसे काय हैं कि चतुर और अनुभवी राजनीतिक मद्दारथियों की भी 
निवुणता की परीक्षा हो जायेगी, उनका घेय हवा हो जायेगा? ।* फिर सी ऐसे भी व्यक्ति 
हैं जिन्होंने दूसरे सुकाव पेश करने की कोशिश की है । 


“द्वितीय समा के लिये ब्राइस के सुकाव 
_ आ्राइस महोदय 3 प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने द्वितोग सभा का समथन हो नहीं किया 


. बरन्‌ उन्होंने इसके निबाचन की अणालियों की रूपरेखा भी तैयार की है। इस सभा 


के समथंत्र का कारण आधुनिक व्यवस्थापिकाओं का पतन है। दो प्रकार से आधुनिक 
कानून-निर्मात्री सभाओं में दोष पाये गये हैँ । सर्व प्रथम, यह कहा गया है कि “उनमें 
देश के ज्ञान, विवेक और अनुभव को बहुत कम स्थान पिल्ना है । दूसरे, उनके किसी 
एक राजनीतिक दल के प्रभाव में आ जाने की पूछ सम्भावना रहती है; वह दल 


. जल्दबाजी में अथवा निरंकुशता के साथ ऐसे क़ानून पास करवाता है जो कंबल उद्ची के 


१०-बआाइस का कथन है कि “उत्तम से उत्तम प्रणाली में भी दोष प्राप्त हुये हैं और कहीं 
भी सनन्‍्तोषजनक परिणाम नहीं मिला । परन्तु इससे द्विसभात्मक प्रणाली को सिद्धान्त की बिना 
पर बुरा नहीं कहा जा सकता | क्योंकि यदि किसी प्रकार की भी द्वितीय सभा पूर्ण नहीं है तो प्रथम 
सभा भी पूर्ण नहीं है । प्रत्येक देश में यह समस्या नहीं है कि इसमें इष्ठ पूर्णता नहीं है परन्तु यह 


. है कि यदि द्वितीय सभा के रूप में प्रथम श्र्थात्‌ लोक-सभा पर नियंत्रण न रखने से शासन में 


कहीं ओर बुराई तो न आ जायेगी |-- मॉडन डेमोक़ सीज़”, जि० २, पृ० ४४३-४४ 
२--मेरियट--दि मेकेनिजुम श्रॉव दि मांडन स्टेट्स, जि० १, पं ०४३० 
३०>आइस-«-माडन॑ डेमोक्र सीज़, जि०. २, प० ४३४०-५७ 








२०४ शासन यन्त्र 


हित के लिये होते हैं अंथवां किंघ्ती विशेष बग्गे के हित के लिये। सांघारणतः बह पूर्ण 
बादू-विबाद को अबकाश नहीं देता और कभी कभी तो उस दल की सहायता से क़ानून 
पाक्ष करा लेता हैं जिसके हाथ में सत्ता रहती है क्‍योंकि बह अपने पूरे सदस्यों सहित 
उसके बहुमत द्वारा प्रस्तावित क़ानून का समथन करता है। इसके अतिरिक्त शासन 


कार्यों की संख्या इतनी बढ़ती जाती दे और वे इतने जटिल होते हैं. कि उनको पूरा करने - 


के लिये विशेषज्ञता की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु यह विशेषज्ञता एक साधारण 


ठ्यवस्थापक में नहीं पाई जाती। इसका परिणाव यह हुआ है कि क़ानूनों ओर 


शासन-प्रबन्ध की उत्तमता में हास हो रहा है और ये स्थायी अधिकारियों अथवा 
नौकरशाही के हाथों में जा रहे हैं। अतः यह देखा जाता' है कि बतेमान व्यवस्थापक- 
. यन्त्र आधुनिक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिये अवसर देने में 


असफल रहा है । इसलिये जब ऐसी समस्‍यायें हैँ वो द्वितीय सभा की आवश्यकता को. 


. इन्कार नहीं किया जा सकता । 

.... (१) इसमें योग्यता, अनुभव और सेवाओं के अनुसार प्रसिद्ध व्यक्तियों को रखना 
हिये। ऐसे व्यक्ति होने चाहिये जो सावज्ञनिक कार्यों जेसे, स्थानीय शासन तथा 

स्थायी सरकारी ऊँची नौकरियों के द्वारा देश अथवा विदेश में अनुभव प्राप्त कर चुके हों 

जिन्हें ऋषि, व्यापार, उद्योग, राजस्व, शिक्षा का ज्ञान हो तथा जिन्होंने अपनी विस्तृत 

यात्रा तथा विदेशों में अध्ययन के द्वारा विदेशी समस्याओं को पूरी तरह समक लिया हो। 

इस प्रकार, इस सभा को “विशेषज्ञता ओर प्रोढ़ विवेक का आगार, बनाना चाहिये । 


(२) इसमें ऊँचे पेशों के व्यक्ति भी होने चाहिये, जैसे वैज्ञानिक, डाक्टर, 
वकील, इंजीनियर इत्यादि । द 


(३ ) ऐसी संस्था को प्रथम सभा के बराबर अधिकारों का दावा नहीं करना 


चाहिये; इसको विवेक से काम लेना चाहिये। इसको प्रथम सभा का तभी विशेष करना 
चाहिये जब यह देखे कि कोई कानून जरूदबाज़ी में पास किया जा रह है। इसके 


वाद-विवाद प्रकाशित होने चाहिये। जिससे जनता भी उनसे परिचित हो जाय | इसको 


विदेशी-नीति के संबंध में सावजनिक न्यायालय का काम देना चाहिये क्‍योंकि लोक-समभा 
में विदेशी नीति पर शायद ही ग्रोर से विचार होता हैं। इसकी समितियों को ऐसे प्रश्नों 
का अध्ययन करना चाहिये और उन पर अपनो रिपोर्ट देनी चाहिये जिनका संबंध किसी 
दल से न हो। इस प्रकार वे कार्यकारिणों को सहायता दे सकेगी और काय-भार भी 
हलका कर सकेंगी। इसका, काय-काज़ दीधघ रकखा जा सकता है, जैसे ६ वर्ष से लेकर 
. ६ बष तक | इसका फल यह होगा कि खद्स्यों को काफ्री अनुभव प्राप्त हो जायेगा 


(४ ) तब प्रश्न यह है द्वितीय सभा का संगठन कैप्ते होना चाहिये ? निम्नलिखित - 


: अ्रणालियों में से किप्ती एक को काम में लाया जा सकता है; -- 


(क ) या तो इसका निवोचन प्रथम सभा करे, जिसके लिये यह सभा स्थानीय 


समूहों में बॉटी जा सकती है। ये समूद्द के सदस्यों की एक निश्चित संख्या को एक वर्ष 
के लिये चुनें | इससे दोनों सभाओं के बीच मैत्रीभाव रहेगा और च॑कि द्वितीय सभा की 
अवधि लम्बी रहेगी अतः बह प्रथम सभा का प्रतिबिम्ब सात्र न रहेगी। 


लता अकतलनमन मा 


सातवाँ अ्रध्याय॑ क्‍ द २०४ 


( ख ) या व्यवस्थापिका के द्वारा नियुक्त किया हुआ कम्मोशन इसका चुनाव करे । 

यह योग्यता, अनुभव तथा ज्ञान की बिना पर सदस्य चुने, तथा अवकाश-प्राप्त उच्च 
अधिकारियों को भी द्वितीय सभा में स्थान दे | इस सभा की अवधि ६ अथवा & वष से 
क्रम न रहे | कमीशन में सदस्यों के! संख्या कम रहे और इप्का किसी दल से संबंध न 
रहे। कोई दल् इसको अपने दबाव सें न रखे और कमीशन क सदस्यों के चुनाव म्रें प्रत्येक 
दक्ष का उसकी शक्ति के अनुसार उचित अनुपात द्वो । इस प्रकार स्वतंत्र और अनुभवी 
व्यक्ति दलों से संबंधित कमीशन, सद्स्यों ( जिनका चुनाव भी योग्यता के अनुसार हो ) 
के मध्य संतुलन क्रायम रखखेंगे। ऐसी संस्था को जनता का सम्मभान और विश्वास 
अवश्य प्राप्त होगा । 


२-- ली स्मिथ का सुझाव 

दूसरा सुझाव ली स्मिथ महोदय का है। उनका कहना है कि आधुनिक राज्य में 
नारे की द्वितीय सभा की भाँति द्वितीय सभा का निमोण होना चाहिये । सन्‌ १६३६-१४४ 
के युद्ध के पहिले नाबें में सब से पहिले वहाँ की व्यवस्थापिका (स्टोरथिंग) का निवाचन 
होता था । इसके बाद यह अपने एक चोथाई सदस्यों को निबोचित करती थो जिनस 
द्वितीय सभा (लेगधिग) बनती थी और शेष तीन चौथ।ई सदस्यों (ओडेल्सरथिंग, से 
प्रथम सभा बनती थी। द्वितीय सभा साधारण बिल्लों पर ( आधथिक अथवा वेधानिक 
बिलों पर नहीं ) विचार कर सकती थी । यह कोई बिल नहीं पेश कर सकती थी । इसका 
संशोधनाधिकार भी सीमित था | यदि यह एक बार प्रथम सभा के द्वारा रद्द किये हुये 
बिल को संशोधित करके वापिस करती थी तो सम्पूर्ण व्यवस्थापिका की बैठक बुलाई 
जाती थी और दो तिदट्दाइ बहुमत से नियंय किया जाता था। ली स्मिथ महोदय का 
विश्वास है कि इस प्रणाली? से जल्दबाजी में पास किये जानेवाले बिल्ञ में केवल संशोधन 
ही न हो सकेगा वरन्‌ यह प्रतिहन्दी, पेठतुक अथवा! नामज़द सभा से संबंधित खभी 
दोषों से भी मुक्त रहेगी । 


१--ली स्मिथ के सुकाओं की श्रालोचना के लिये लास्की की पुस्तक 'ए भ्रेमर आॉँव 
पॉलिटिक्स! पृ० ३१३२-३३ देखिये । 

वह द्वितीय सभा को यद्यपि प्रथम सभा की “छाया” समझता है परन्तु फिर भी इसको 
“अत्यन्त सन्‍्तोष जनक” मानता है। वेब दम्पति अपनी पुस्तक ९ए कान्सटीस्य शन फ़्रार दि 
सोशलिस्ट कामनवेल्थ श्रॉँव ग्रेट ब्रिटेन, में कहते हैं कि “यहाँ पर द्वितीय सभा की रुथापना के लिये 
उचित वातावरण है “ द्वितीय सभा की स्थापना के लिये सबसे उत्तम प्रणाली नावे-प्रणाली है' 
स्वयं नावें निवासी अपनी व्यवस्थापिका को एक सभात्मक प्रणाली का परिवर्तित रूप कहते हैं | 
इसीलिये जैसा कि ली स्मिथ महोदय कहते हैं, वे सभा के लिये 'भाग” (5००६४००) का प्रयोग करते 
हैं। प्रो० मोरगेन्सटीनं (2704, )/0०7४०८०४प०८०८) का कहना है कि वह दिसभात्मक प्रणाली 
का परिवर्तित रूप नहीं वरन एक समभात्मक प्रणाली का है|” इस प्रकार इसमें द्विसभात्मक 
.. प्रणाली का भी कुछ आभास है | स्टोरथिंग एक सभा के रूप में बुलाई जाती है और उसी रूप में 

. भंग भी की जाती है | “«“ेकेन्ड चेम्बर्स इन थियरी एन्‍्ड प्रेक्टिस? प्रृू० २०१ 


२०६. द शासन यन्त्र 


३--राम्जे म्योर का सुझाव 

एक सुमाव राम्जे म्योर' का है जो.ली स्मिथ से बिचार के प्रभावित प्रतीत होता 

है । उसका विचार है कि द्वितीय सभा के काफ़ी! सदस्य 'समातुपातिक प्रतिनिधित्व 
के आधार पर प्रथम समा के द्वारा निर्वाचित होने चाहिये, परन्तु उनका निवोचन प्रथम 
सभा के सदस्यों में से नहीं होना चाहिये वरन्‌ सम्प॒र्ण राष्ट्र में से होता चाहिये। ये उस ' 
समय तक पदस्थ रहेंगे जब तक प्रथनत सभा भंग नहीं कर दी जायेगी। इसके पश्चात्‌ 

_ कुछ थोड़े से व्यक्ति द्वितीय सभा के लिये. प्रधानमंत्री के द्वारा नामज़द किये ज्ञायेंगे। 

.. नामज़दगी का आधार सामाजिक ओऔर राजनितिक जीवन की ख्याति होगी। उदाहरण 
स्वरूप ऐसे व्यक्ति नामज़द किये जायेंगे जो मंत्री, सिद्ध न्यायाधीश, सहकारों 
संस्थाओं के सभापति, विश्वविद्यालयों के उप-प्रधान ( बाइस चांसलर ) इत्यादि रद्द चुके 
होगे | उसका विश्वास है छवि इस रीति से यह संस्था मंत्रणा तथा संशोधन काये के 
लिये विशेष रूप से उपयुक्त होगी । यही एक सच्चो द्वितीय सभा के कार्य हैं। परन्तु यह 
ध्यान देने योग्य बात है कि रामग्जे म्योर का यह सुझाव विशेष कर इंगल्लनंड के लिये है 
: ओर उसके लिये (१ ) स्वयं कामन-सभा का चुनाव 'समानुपातिक प्रतिनिधित्व” के 
आधार पर होना चाहिये जिससे देश के प्रत्येक महात्वपृण दृष्टिकोण का उचित 
प्रतिनिधित्व हो सके और (३२ )हट्वितीय सभा का स्थान इसके नीचे होना चाहिये | 


(यह सुझाव संघराज्यों के लिये नहीं है. क्‍योंकि वहाँ द्वितीय सभा के निर्माण का आधार... 
राज्य-सिद्धान्त है ) । 


४--४॥।० फाहनर का सुराव 

द्वितीय सभा को बनाये रखने के लिये एक अन्य सुझाव डा० फ्राइनर ने दिया है। 
. परन्तु उन्होंने इसको स्थानीय वातावरण और परिस्थितियों? के आश्रित रक्खा है । 
: उन्होंने दृढ़तापूबंक कहा है कि जहाँ कहीं भी दा सभायें होंगो वहाँ शक्ति के लिये 
: अतिदृन्द्रिता अवश्य होगी । इस्तीलिये यदि 'निम्द सभा में बुद्धि पूर्ण प्रतिनिधित्व, गम्भीर 
ओर विवेकपूर्ण मंत्रणा तथा कायवाहद्दी ओर प्रोढ़ तक को स्थान मिज्न सकता है तो द्वितीय 
सभा के किये इतनी परेशानो धठाने की क्या आवश्य#ता है ? सभी राजनीतिक सिद्धान्तों 
में यह सिद्धान्त सबसे उत्तम है कि ऐसी रूस्था को जन्म मत दो जिसकी आवश्यकता 

नहीं है । यदि दूसरी संस्थाओं से सुशासन सम्भव है तो द्वितीय सभा अनावश्यक है । 
. किसी देश में ऐसी संस्था को स्थापित करना या न स्थापित करना इन प्रश्नों के उत्तर पर 
निर्भर करता है; क्या प्रतिनिधि बिवेकी हैं; क्‍या दल अपने कार्यक्रम पर पूर्ण रूपसे 
.._ विचार करते हैं और क्या वे अपने विचारों के प्रति सच्चे हैं; क्या दायित्वपूण न्याय और 

सहिष्णुता की भावना है जिससे अलाचार रुक सके; कहाँ तक निम्न सभा को व्यावसायिक, _ 
.. दत्त उच्च राष्याधिकारियों की अविषेक पूर्ण दयालुता से बचाया जाता है और सद्दायवा दी 
. ज्ञाती है; कहाँ तक निम्न सभा को देशी और विदेशी मामलों का ज्ञान है और कहाँ तक 


हे १--राम्ज़े म्योर-ह्वाउ ब्रिटेन इज गवर्ड १ विद्याथी को स्वयं २६६-२७८ पृष्ठ. 
. पढ़ने चाहिये । की कप कक 8 





के 
"बी कत्ल +>>-+-+०५०-०....- 


मनिनइकाककन पतन नननीषनन न कब्ज“ तन दे दिया ध टटज पता चकी- 


.. जो इस तालिका के लिये क़ानून द्वारा निश्चित कर लिये जाय | 


. स्ातवाँ अध्याय... द .. ए०७ 


वह उस प्रणाली से परिचित है जिससे क्रानून, बिना किसी आन्तरिक्त विरोध और 
ग़ल्ती के पूर्ण बाद-विवाद के बाद बनता है ? ये ऐसे प्रश्न हैं. जिनका- उत्तर प्रत्येक 
देश में सिल्ञ सकता है “हमको यह मान लेना चाहिये कि जहाँ कहीं भी ऐसे हित हैं . 
जो बहुमत से अपनी रक्षा करना चाहते हैं. वहाँ द्विसमात्मक प्रणाज्ञी की माँध होगी। 


.क्योंकि अवांह्नीय नीति में विज्षम्ब डालने से भी कुछ राहत मिलती ही है ।!* 


५--ढ।० वेणी प्रसाद का सुझाव 
द्वितीय सभा को एक महत्वपूर्ण रूप में बनाये रखने ( उन्नत रूप ) का पाँचवाँ 


सुझाव हमारे देश ही का है। स्वर्गीय डा० वेणी पसाद ने वर्तमान द्वितीय खभाओं 


की आल्लोचना करते हुये उनके दोषों को दिखाया है ओर यह तज़बीज़ पेश की है कि : 


. उनकी रचना क्रियात्मक ओर निर्माणत्मक लाभ के लिये की जानी चाहिये। उनका 
कथन है कि योग्यता के सिद्धान्त ओर अजातंत्रात्मक सरकार के मसन्‍्तठ्य को, विशेष कर 


जन-निवोचित निम्न सभा की क्रानून निर्माणक तथा आर्थिक संता को स्वीकार कर लेने 


के पश्चात्‌, द्वितीय सभा से उपयोगी काम लिये जा सकते हैं। इसमें विज्ञान, विशेषज्ञता 


ओर स्थानीयत्व के सिद्धान्तों का उपयोग किया ज्ञा सकता है। संधात्मक राज्यों में सीर्टे 
अंगीभूत राज्यों में विभक्त की जा सकती हैं. और एकात्मक राज्यों में स्थानीय प्रतिनिधियों . 
के बीच में, जेसा कि फ्रांछ में होता है जहाँ सख्रीठे औद्योगिक संस्थाओं ओर प्रसिद्ध 


. सभ्ाज शास्तनरियों, अथ-शास्तरियों तथा राजनीतिक वेज्ञानिकों में विभक्त की जाती हैं।* 


पहिलो दो श्रेशियों के सदस्य सदेव निवोचित होने चाहिये और अन्तिम श्रेणियों के 


_ अन्द्र सदस्य उपयुक्त विद्या केन्द्रों दरा निर्वाचित दोने चाहिये अथवा सरकार द्वारा 
.. नामज़द होने चाहिये। ऐसी सभा के ये कार्य होने चाहिये सुकाव देना, जाँच करना 
. तथा संशोधन करना; राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में विशेष रूप से सहायता देना; संक्षेप 


में विचार-खंगठन (४४0प8॥6 0789722007) तथा ए% विस्तृत परामशे के लिये. 


१ फ्राइन२--दि थियरी एन्ड प्रेक्टिस व साडन गवरन्सेठ, पु० ७३६--४० 

१--सन्‌ १६३७ के विधानानुसार आयरलैंड में निम्नलिखित तालिका-प्रणाली है ;-« 
.. ' सेनेठ के ६० सदस्यों में से ग्यारह को प्रधान मंत्री नामज़द करता है, छः को विश्व- 
विद्यालय चुनते हैं. ओर शेष ४३ व्यवसाय के आधार पर निर्मित पाँच तालिकाश्रों में से चुने 


जाते हैं जो निम्नलिखित सार्वजनिक कार्यों और हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं । 


( १ ) राष्ट्रीय भाषा और संस्कृति, साहित्य, कला, शिक्षा तथा ऐसे व्यवसाय-हित 


(२ ) कृषि तथा तत्संबंधी हित ओर मछली-ब्यवसाय | मा 
( ३ ) श्रमजीवी-समाज--संगठित श्रथवा असंगठित |... _- 
४ ) उद्योग और व्यापार जिनमें बेंकिंग,- वित्त-साधन (797००), एकाउन्दटेंसी 


... इल्जलीनियरिंग तथा भवन-निर्माण (७7०77८९८८००७) सम्मिलित हर 


(५) सार्वजनिक शासन प्रबन्ध तथा सामाजिक सेवायें, जिनमें इच्छाजात भलाई के 


. कार्य सम्मिलित हैं| 


गा अल 


२०८ ः शासन यन्त्र 


सावजनिक स्थान का काम देना। पिछले पन्द्रह वर्षों के अन्दर बहुत से देशों ने आ्थिक- 
परामश-दात्री समितियों की स्थापना कर ली हैं। इनको शासन के ढाँचे के अन्दर और 
अधिक संगठित करने और पूर्णाक्न बनाने की आवश्यकता है| द्वितीय सभा, जिसमें 
ये सव समितियाँ समा सकतो हैं, क्वानून-निर्भात्री सभा का कार्य गौण रूप से कर 


सकेगी। इसको बिल्ल प्रस्तुत करने, सभी बिल्लों पर विचार करने, राष्ट्रीय हिंत की . 
योजनायें तैयार करने तथा सावेजञनिक्त समस्यात्रों पर वाद-बिवाइ करने का 


अधिकार होगा। परन्तु शर्त यह होगी क्रि निम्न सभा का नि्ंय अन्तिम होगां। 
इस प्रकार की उच्च सभा सभी स्थानीय और व्यावसायिक द्वितों को संगठित-विचार- 
प्रकाशन और परामशें का स्थायी अवसर देगी और शासन की एकता और योग्यता को 
क्षति पहुँचाये बिना सावजनिक समस्यओं में वेज्ञानिक विचार धारा को स्थान देगी । 
उचित परिवतेन के साथ ऐसी द्विंतंय सभाओं का संपर्क प्रान्तीय, प्रादेशिक, जिला तथा 
स्थुनिस्पल्ल सरकारों से स्थापित करना वांछनीय है जिससे शास्रन-प्रबन्ध के सम्पूर्ण यंत्र 


को जानकारी प्राप्त होती रहे? ।१ 
क्‍ ६--वबेब-दम्पति का सुकाव 


.. छठवाँ सुममाव वेब-दम्पति का है जो स्वथा नवीन है। उनका कहना है कि 
. वर्तमान व्यवस्थापिका कार्य-भार से दबी हुई है। जैश्वा कि पि 5ले अध्याय में बताया गया 


है इसको दो भागों में विभक्त करने से इस भार से छुटकारा मिल सकता है। एक भाग 


होगा राजनीतिक व्यवस्थापिका और दूसरा सामाजिक व्यवस्थापिका। उनका स्वय॑ का 
. विचार है कि “जहाँ तक राष्ट्रीय सभा अथवा व्यवस्थापिका का संबंध है किसी पूर्ण 

प्रजातंत्रात्मक समाज के पुननंसंगठन में पूणरूपेश राजनीतिक कह्टे जाने वाले शासन को 
साभाजिक तथा औद्योगिक शास्रन के नियंत्रण से पूरी तोर से अलग करना अत्यावश्यक 
है। समाजवादियों के पुराने संकेत-बाक्य की भाँति मनुष्यों का शाघन वस्तुओं के शासन 


से अलग रहना आवश्यक है। राज्य की हमारी घारणा को, जिसका संबंध क़रीब-क़रीब 


अप्रतिकाय रूप से थत्न-सलना ओर जल्न-सेना, क्रानून और दंड, यहाँ तर कि राजकीय 
स्वेच्छाचारिता से हो गया है, ऐसे दो भागों में बाँटना आवश्यक हो गया है जिनमें से 
. एक को हम राजनीतिक-प्रजातंत्र कहेंगे ओर जो राष्ट्रीय रक्षा, अन्तरोष्ट्रीय संबंध ओर 

न्याय का प्रबन्ध करेगा ओर दूसरे को हम सामाजिक प्रजातंत्र कहेंगे और जो राष्ट्र का 
ओद्योगिक प्रबन्ध तथा समाज को जीवित रखने वाले कार्यों की देख-भाल करेगा। यह 
पहले से अल्लग रहदेगा। एक का कार्ये-क्षेत्र'*'पुल्नीख-:शक्ति और दूसरे का'*'आन्तरिक 
प्रबन्ध होगा । इसर प्रकार 'भावी सहकारी संयुक्त परिवार! (7769 00-09078४४ए७ 
_ 0०एप्ा०0्प एृ०७॥॥ ० 70790770 ए) के लिये केबल एकं ही राष्ट्रीय सभा की 





१--वेणी प्रसाद-- दि डेमोक्रे टिक प्रोसेस, प० २५४-२५५ | वर्तमान द्वितीय सभाओं के 
संबंध में लेखक की आलोचनाशों को विद्यार्थियों को स्वयं पढ़ना 3चित है | 


२--सिडनी एन्ड बेट्रिस वेब--ए कान्सटी स्य शन फार दि सोशलिस्ट कामनवेल्थ श्रॉव 
ग्रेट ब्रिटेन, द्वितीय भांग, अ्रध्याय १--दि नेशनल गव्मेंट | 





सातवाँ अध्याय द २०६ 


आवश्यकता नहीं है वरन्‌ दो की है जिनके काय-नक्षेत्र अपने-अपने होंगे। .परन्तु इनके द 


बीच सम्पक रहेगा; वे समपदस्थ ओर स्वतंत्र रहेगी, कोई प्रथम या द्वितीय नहीं रहेगी। 


कामन सभा के इस प्रकार के शक्तयात्मक और अधिकारात्मक विधाजन को, जिसमें दो 
राष्ट्रीय सभायें होंगी तथा जिनमें ए5 का संबंध फ़ोजदारी क्रानूनओर राजनीतिक-न्षेत्र से 
हेगा ओर दूसरी का आर्थिक और सामाजिक शासन से रहेगा, हम केवल पालिमेंट वे 
काय-भार को इल्का करने का वास्तविक साधन ही नहीं समझते बरनव व्यक्तित पज्ीप 
के स्थान में सथाज के प्रगतिशील प्रतिनिधित्व को स्थान देने की आवश्यक शत, यद्यपि 
पूर्णता का दावा नहीं किया जा सकता, सममते हैं ।!* 
इन दो व्यवस्थापिकाओं के मध्य मतभेद* के समय एक सम्मेज्ञन होगा ओर 


१-- सिडनी एड बेट्रिस वेब--ए कान्स्टीव्यूशन फ़ॉर दि सोशलिस्ट कॉमनवेल्थ आ्राँव ग्रेट 
ब्रिटेन, पृष्ठ ११०-१११ । राजनीतिक व्यवस्थपिका तथा इसकी कार्यकारिणी (क) वेदेशिक नीति 
(ख) शान्ति तथा (ग) न्याय का प्रबन्ध करेंगी | (४० १११-११७) 

सामाजिक व्यवस्थापिका तथा इसकी कार्यकारिणी का नियंत्रण (क) सम्पत्ति, भूमि, 
खनिज पदार्थ, जल-मार्ग तथा कर, अर्थात्‌ आथिक साधनों पर, जिसमें मुद्र। तथ। मूल्प मो रहेंगे, 
रहेगा; अर्थ-विभाग इसका मुख्य अंग रहेगा | यह (ख) स्वास्थ तथा शिक्षा, याताबात, वेश्ञानिक 
अनुसंधान, कला, साहित्य, संगीत, नाटक, तथा धर्म के प्रोत्ताइन जैसी सार्वजनिक सेवाओं की भी 
व्यवस्था करेगी | (० ११७-६१२१) 

रन्तु वेब-दम्पति एक सभात्मक सरकार के विरुद्ध हं। जब वे उस सत्ता पर ब्रिचार 


करते हैं जा आवंश्यकतावश उस सभा के हाथ में चली जातो है जिसके हाथ में राजस्व रहता 


है (द्विसमात्मक प्रणाली में ) तो वे कद्दते हैं कि 'इस कठिनाई से पूर्ण रूप से बचने के लिये 
केवल एक ही रास्ता है। वह यह कि सम्पूर्ण सत्ता एक ऐसी अकेली राष्ट्रीय सभा को सौंप दी 
जाये जिसके अधिकार में एक अकेली कार्यकारिण। हो | ऐसे मार्ग का हस समर्थव केवल इसलिये 


ही नहों, करते कि इसको स्वतंत्रता के लिये ख़तरा है अथवा सदस्यों तथा मंत्रियों के ऊपर 
अत्यधिक कार्य-भार रहेगा वरन्‌ इसलिये कि....,...कोई भो निर्वाचित सभा किसी भी विषय पर 


जनता के सामूहिक विचार को नहीं प्रकट कर सकती | ४० १२६ 

२--एक ओर यह कहा जा सकता है कि दो राष्ट्रीय सभाश्रों के कारण . सदेव गतिरोब 
उत्पन्न होंगे; शोर दूसरी ओर प्रधान-सत्ता अनिवार्य रूप से राजत्व पर अधिकार रखने वाली शक्ति 
की सहगामिनी रहेगी। परन्तु द्विसभात्मक व्यवध्थापिका के प्रत्येक रूप में यह कठिनाई ध्वाभाविक 
है। अतः किसी भी रूप की द्वितीय सभा के समर्थक इमारी तजवीज्ञों के संबंध में आपत्ति करने 


के लिये कोई उपयुक्त कारण नहों दे सकते!--वेत्र-दम्पति, प्‌ृ० १२६ 


ु 


लेखक राजनीतिक व्यवस्थापिका तथाल सामाजिक व्यवस्थाविका के भीतर द्वितीय 
सभाओं का समर्थन नहीं करते | देखिये ० १२७-१२८ | क्‍ 

प्रष्ठ १३८ की टिपपणी में उनका कहना हे कि “प्रत्येक व्यवस्थापिका के पास, ग़ज्ञती 
और जल्दबाज़ी से बचने के लिये, एक अपना आन्तारिक संगठन होना चाहिये। यह कार्य 
द्वितीय समा नहीं कर सकती। हमारे मत में सर्वोत्तम उदाइरण नावें में मिलता है। प्रत्येक 


२७ 
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यदि यह असफल रहा तो दोनों व्यवस्थापिकाओं का संयुक्त अधिवेशन होगा। यदि 
इसमे भो कोई ज्ञाभ न निकला तो पूरे प्रश्न का निणुंय जनता के मत द्वारा होगा । 

. यह योजना को शल्ष-पू्ण तथा दिलचस्प अबश्य है परन्तु इसमें शक्ति-विभाजन 
के सभी दोष आ जायेंगे। क्‍योंकि सामाजिक ओर राजतीतिक क्षेत्र कैसे एक दूसरे से 
बिल्कुल अलग किये जा सकते है ! उनके मध्य इेष्यो और संकोणता का जन्म अवश्य- 


स्थावी हैं अथवा इन दो संस्थाओं के बीच की खाई को दूर करने के लिये विधानातिरेक _ 
साधन का जन्म होगा।१ 


एकसमात्मक सरकार के पक्त में लास्कों की दलोले 
परन्तु ज्ञास्की* और विकोबी तो निश्वित रूप से एक्सभात्मक सरकार के पक्ष 
में हैं। द्विउ्रभाव्मक प्रणाज्ञों के विरुद्ध विशेषकर लास्‍की को निम्नश्षिखित आपत्तियाँ है 
(१) जहाँ कहीं भी व्यवस्थापिज्ञ में दो खभायें होंगी एक सभा सदेव आगे - 
देगी और राजनीति-विशेषज्ञों का कुकाब उसी की ओर रहेगा। दूसरी सभा या तो 
निष्क्रिय रहेगी या विरोध करके गतिरोध उत्पन्न करेगी । 
(२) यह व्यर्थ के वाद-विवाद में समय नष्ट करेगी । इस प्रकार कायकारिणी को 
दूसरे अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में ध्यान लगाने से रोकेगी । 
(३) वह द्वितीय सभा, जो प्रथन्ष सभा से सहमत रहती है निश्चय रूप से 
व्यर्थ है। और यदि असहमत रहती है तो अहितकर है। 
... (४) यह कहना कि द्वितीय समा क़ानून पाश्त करने में विलम्ब डातती है 
आधुनिक परिस्थितियों की अवहेलना करता है। काई भी क़ानून यक्चायकु नहीं पास हो 
जाता, खदव एक लम्बे वाद-विवाद और विश्लेषण को बाद पास होता है । 


राष्ट्रीय समा अपनी प्रथम बैठक में एक संशोधक-समिति चुन सकती है जिसमें कानून, 
शासन इत्यादि के प्रसिदर् विशेषज्ञ रहें ओर जिसका सभा के परे अधिवेशन में बैठने 
का क़ानूती अधिकार रहे तथा जिसको व्यवस्थापिका का प्रत्येक क़ानून संशोधन के लिये 
सोपा जाय। सभा के निणुयों को कार्यन्वित करने के लिये जिन संशोधनों को. यह 
आवश्यक समक्केगी पेश करेगी (इसमें भूल सुधार ओर वर्तमान कानूनों का असंगति- 
. निवारण भी रहेगा )। थह विवरणु-पत्र प्रकाशित होगा जिसमें संशाधनों के कारण दिये रहेंगे । 
सभा इसके प्रस्तावों पर विचार करेगी और प्रत्येक संशोधन पर मत लिया जायेंगा | यदि इस 
बिना पर, कि प्रस्तावित बिल में जल्दबाज़ी की गयी है अथवा जनता ने इसको स्वीकार नहीं 
किया, इसको स्थगित करने की आवश्यकता समझी जाय ( चाहे एक ही अधिवेशन के लिये 
अथवा दूसरे सम्मेलन तक के लिये ) तो स्थमित करने का अधिकार उसी संशोधक समिति 
को दिया जा सकता है | 

१--द्वितीव सभा की आलोचना के दृष्टिकोण से पुनः लास्की की पुस्तक ए. ग्रेमर 
पॉलिटिक्स! (धघु० ३१३४-४०) अध्ययन कीजिये जिसमें वह वेब-दम्पति की योजना को गंभीर 
तथा श्राकर्षक कहता है फिर भी उसको आलोचना करता हे | 


२-लास्क--९ अमर आव पॉलिटिक्स, ३० ३३०-१३४ 4 कृपयां सभी दलीलें स्वय॑ पढ़िये 
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क्‍ (४) द्वितीय सभा की क़रीब-क़रीब पूरी आलोचना में प्रथम सभा की ही दलीलें 
रहती हैं| योग्य मंत्रणा तो परामशेदात्री समितियों से ही मित्नती है । 


(६) आवश्यक विल्म्ब और संशोधन तो सरकार केद्वारा पहिले से ही हो 


जाता है क्‍योंकि उन हितों की राय ली जाती है जिनको कोई विशेष क्रानून प्रभावित 
करने जा रहा है। 

(७) संघात्मक शासत्ों में (क) शक्ति विभाजन ओर (ख) न्यायालयों के द्वारा 
शासत-कार्य में बिषमता नहीं उत्पन्न होने पाती । 

एकसभास्मक सरकार के पक्ष में विज्ञोबी की दलीकें 

इसी प्रकार विज्ञोबी ने, विशेषकर अमरीका और इंगलेंड की आधुनिक परि- 
स्थितियों का अध्ययन करके, यह फन्न निकाला है कि द्वित॒भात्मक प्रणालो केबल दाषपूण 
ही नहीं है बरच्‌ यह उस उद्ृश्य की भी पूर्ति नहीं करती जिसके लिये इसकी स्थापना 
की गई थी। ऐसो परिस्थिति में सच बात दो यह है कि इसकी स्थापता वहीं होनी 
चाहिये जहाँ की परिस्थितियों में यह ज्ञाभदायक सिद्ध हो। परन्तु आधुनिक राज्यों में 
कोई ऐसी अबस्था नहीं हे | लेखक की राय में इस प्रणात्ञी की खतम कर देने ओर इसमे 
शान में अल्पतम सदस्यों की एक अकेली सभा की स्थापता कर देने से राज्य-शासन- 
_ प्रणात्वी में जितनी अधिक उन्नति हो सकती है उतनी अन्य खाघन से नहीं। ऐसा करने 
से सरकार का संगठन काफ़ी सरल हो जायेगा; उत्तरदायित्व का स्थान निश्चित 
हो ज्ञायेगा; व्यवस्थापिका और कायकारिशी में एक दृढ़ सहयोग सम्भव हो जायेगा; 
क़ानून बनाने की प्रणाली में सरलता आ जायेगी और क़ानून लोकभत के अधिक अनुकूल 
होगा । इसके साथ-साथ सरकार का व्यय भी कम हो जायेगा ओर सुयोग्य व्यवस्थापक 
सुलभ हो जायेंगे? |! 

परर*तु बह अमरीका की राष्ट्रीय सरकार के लिये संघात्मक प्रणाली की बिना पर 
द्वितीय सभा को आवश्यक मानता है क्‍योंकि यह राजनीतिक कछ़ुत्र में समपद्स्थ राज्यों 
के संघसिद्धान्त के अनुसार है? | इस प्रकार एक्ात्मक शासन की राष्ट्रीय सरकार के 
लिये वह एकसभात्मक प्रणाज्ञी का समरथन करता है। - 


द्वितीय समाओं के विरुद्ध अतिक्रिया 
केवल सैद्धान्तिक दृष्टि से ही ह्विसभात्मक प्रणाल्ली के विरुद्ध श्रतिक्रिया नहीं हुई । 


गानर* ने इधर गत वर्षों में इस प्रणाली के विदद्ध होने वाले आन्दोलन के निम्नलिखित 


कुछ उदाहरण एकत्र किये थे :-- 
सब प्रथम, दक्षिणी अफ्रीका में प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं की उच्च सभाय खत 
कर दी गई थीं।. 
दुसरे, सन्‌ १६११ में इंगलेंड में लाड़ सभा के अधिकार कम कर दिये गये थे । 
१--विलोबी--दि गवर्मेंट ऑब मॉडन स्टेट्स, ए० रे४२ 
२--गार्नर - पॉलिटिकल साइंस एन्ड गवन्मेंट, धृ० ३०८--६९४६ 
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तीसरे, सन्‌ १६१३ और १६१६ के बीच बहुत से अमरीकी राष्यों जैसे केलीफोर्निया, 
र्गोन और नेबरेस्का में द्विसभमात्मक व्यवस्थापिका के विरुद्ध आन्दोलन हुये थे । 
चौथे, सन्‌ १६१४-१८ के महायुद्ध के पश्चात्‌ यूगोस्लाविया, फिनलेड, लेठेबिया 


गर इस्थोनिया में एकसभात्मक व्यस्थापिकायें अपनाई गई थी।टकी में भी ऐसा ही 
हुआ था 


पाँच, आस्ट्र लिया में कोन्तल्ड ने सन १६६२ में अपनी उच्च-सभा का अन्त कर 
दिया था । 


निम्न और उच्च सभाओं का अन्दर 
वस्थापिकाओं में एक अथवा दो सभाओं की आवश्यकता का अनुशीलन करने 
करते के पश्चात्‌ हम अब दोनों सभाओं की रचना ओर उनके अधिकारों में ज्ञो अन्तर 


लि 


है, उसको देख सकते है । 
सब प्रथम, यह एक सावभौमिक तथा निश्चित सी बात है कि निम्न सभा का 


नित्रोबन जनता के द्वारा प्रयज्ञ छूप ते होता है और पैतृक नियुक्ति तथा नामज़दगी के 
न्त केवल द्वितीय समाओं में पाये जाते हैं 


दूसरे, यदि द्वितीय सभा का निर्वाचन भी होता है तो निम्न सभा और उच्च सभा 
के तिबो बन क़ोत्रों के विस्तार में अन्तर रहता है| उच्च सभा के निवाचन क्षेत्रों की अपेक्षा 


लिम्त सभा के निरवाचन-्षेत्र छोटे होते हैँ। इसका यह अथे हुआ कि प्रथम सभा के. 


प्रतिनिधियों की संख्या अनिवाय रूप से द्वितीय सभा के प्रतिनिधियों की संख्या से 


अधिक होती है। (ल्ञाड सभा नियप्नातिरेक है क्योंकि इसकी रचना में पैतूक 
सिद्धान्त है । 


तीसरे, यदि हम दोनों सभाओं की अवधि को देखें तो द्वितीय सभाओं की अबधि 


प्रथम सभाओं से लम्बी पायेंगे। इस प्रकार अपरीक़ा के संयुक्तराब्य और आस्ट्रेलिया 


में छलेठ का निर्वाचन छः: वर्ष के लिये होता है; फ्रान्स में ( सन्‌ १६३६ के पहले ) नौ 

५१ के लिये होता था, आयरिश ख्वतंत्र-राज्य में | सन्‌ १६३७ के पहले ) बारह वर्ष के 
लिये होता था और ब्राइस-समिति ने भी बारह ब्ष के लिये सिफ़ारिश की थी। इनके 
विरुद्ध, अतिनिधि-सभा का निवोचन अमरीका के संयुक्त राध्य में दो वर्ष के लिये 
आस्ट्रेलिया में तीन बष के लिये होता है। फ्रान्स में ( सन्‌ १६३६ के पहिले ) प्रतिनिधि- 
भवन का निदोचन चार वष के लिये होता था; आयरिश स्व॒तंत्न-राब्य में ( सन्‌ १६४३७ 
के पहले ) कामनसभा का चुनाव चार साल के लिये होता था और इंगरलनेंड में, ब्राइस 
के अनुसार भी, कामन-समा की अवधि पाँच वर्ष की थी | परन्तु यह याद रहे ह्लि निम्त 
सभाओं की सर्वोत्तम अबधि ( क्योंकि वे साधारणतः भंग की जा सकती हैं ) चार या 
पाँच वर्ष ज्ञान पड़ती है । यदि निम्न सभा का निर्वाचन दो या तीन बे के लिये होता है 


१--मारतवर्ष में भी सन्‌ १६३७ के क़ानून के अनुसार प्रान्तीय द्वितीय सभायें नौ वर्ष 


के लिये निवाचित होती हैं। अ्र्ज॑न्यइना में सेनेट का निर्वाचन नौ वर्ष के लिये तथा चिली 
ओर क्यूबा में आठ वर्ष के लिये होता है । 


निकल की 


सातवां अध्याय... . २११५३ 


तो देश के राजनीतिक जीवन की गति में असमय व्याधात उपस्थित होगा और यदि 
सात बष के लिये होता हैं तो प्रतिनिधि जनता के परिवर्तित दृष्टिकोण से अनभिज्ञ हो 
जायँगे ओर सभा प्रतिनिधित्व खो बेठेगी) । अत: अत्युत्तम अवधि चार-पाँच वर्ष की 
जान पड़ती है । 

चौथे, प्राय: सभी व्यवस्थापिकाओं में सदस्य और मतदाताओं के लिये योग्यता 
नियत रहती है | निम्न-सभा के लिये तो यह सा्बेभौमिक नियम खा हा गया है कि जो 
खी-पुरुष इस्कीस वर्ष के हो जायेँ बे मत दे सकते हैं और जो पद्चीस वर्ष के हो जाये वे 
सदस्यता के लिये खड़े हो सकते हैं। परन्तु उच्च-सभा के लिये बड़ो आयु उदाहरण स्वरूप 
२४ वर्ष की आयु मतदाता के लिये आवश्यक होती हे ओर इखसे भी अधिक अथौत्‌ 
तीस या पेंतीस ब्षे की आयु सदस्यता के लिये आवश्यक होती है। छुछ शिक्षा तथा सपत्ति 
सम्बन्धी योग्यतायें भो उच्च-सभा की सदस्यता के लिये होती हैं। इस प्रकार उच्च 
सभाओं में साधारणतः समाज के अनुदार और उच्चवर्गों के दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व 
रहता है इसलिये निम्न-सभा में इसका गहरा प्रभाव रहता है। परन्तु राब्यधिकारी 
अपराधी और पागल साधारणुत: सभी व्यवस्थापिकाओं में मताधिकार तथा सदस्यता 
से वंचित रहते है । 

अन्त सें, जहाँ तक क़ानून बनाने तथा राजस्त्र पर नियंत्रण रखने के अधिकारों 
का प्रश्न है साधारणत: क्रानून बनाने में निम्न-सभा को उच्च-खसा से अधिक अधिकार 
प्राप्त रहते हैं । परन्तु राजस्व पर तो निम्न-सभा का ही पूर्ण नियंत्रण रहता है । उच्च-स भा की 
अधिक से अधिक निम्न-सभा के द्व।रा पास किये हुये अथ-बिल के लिये संशोधन पेश 
करने के सीमित अधिकार रहते हैं | इसके अतिरिक्त शासन की सभात्मक प्रणाल्री में 
वाध्तविक कायकारिणी अथवा मंत्रिमंडल केबल निम्न-सभा दी के प्रति उत्तरदायी 
रहता है.। इस अकार उच्च-सभा का स्थान गौण रहता है चाहे विधान के द्वारा दोनों 
सभाओं को बराबर ह्वी अधिकार क्यों न दे दिये जायें जेसा कि सन्‌ १६३६-४५ के 
युद्ध के पहिले फ्रान्लीसी सेनेट को प्राप्त थे । 


निम्न-सभा के कार्य 
दोनों सभाओं के इस अन्तर के पश्चात्‌ अब हम निम्न-सभा के कार्यों के संबंध 
में कुछ कह सकते हैं। क्योंकि हम्त पहल्ले ही उच्च- सभा के क़ानून में संशोधन करने तथा 
उसमें विल्षम्ब डालने के कार्यों को अध्ययन कर चुके हैं। हमें यह फिर स्मरण रखना 





१--इस सम्भावना के विरुद्ध अरजेन्टाइना ने अपनी निम्न सभा प्रतिनिधि-भवन के लिए, 
जिसका निर्वाचन चार वर्ष के लिए होता है, प्रायः द्वितीय सभाओं में पाई जाने वाली प्रणाली 
का अ्रचुसरण किया है जिसके अनुसार इसके आधे सदस्य दर दो वर्ष के बाद अलग हो जाते हैं। 
इसी प्रकार की व्यवस्था कोस्टा रीका के प्रजातंत्र-राज्य में है। इसमें भी एक सभा है जिसको 
“वैधानिक कांग्रेस! कहते हैं। इसके सदस्य चार साल के लिये निर्वाचित होते हैं और आधे 


सदस्य हर दूसरे साल अलग हो जाते हैं। ( दूसरे उदाहरणों के लिये टिप्पणी १ इस अध्याय के 
अन्त में देखिये). 


श्श्णः शासन-यन्त्र 


होगा कि अंग्रज़ी कामन सभा 5 तिनिधित्वात्मक तथा उत्तरदायी संस्थाओं के इतिहास में 
प्रथम निम्न-सभा है। अतः इसके कार्य बिना आपत्ति के वही माने जा सकते हैँ जो 
सभी अथम सभाओं 2222 कार्य साथरिशत: होते हैं स्योंकि वे खब इसी के नक्नलें है । 


अंग्र जी कामन-सभा के कार्य क्‍ 

डा० फ़ाइनर के अनुसार निम्न-सभाश्ों के मुख्य तीन कार्य होते है: कानून 
निर्माण, कार्यकारिएँ। पर नियंत्रण ओर तत्संबंधी अनुसंघान।" परन्तु इलबढठे* ने 
प्रेज़ी कामन-खमाड के कार्यों का तीन शीर्षक्ों के अन्दर अनुशीलन करत हुये उन्हें 
और स्पष्ट कर दिया है। वे हैं क्वानूत निर्माणास्मक, आर्थिक तथा आल्नोचनात्मक | बह 


लाड-सभा और राजा की राय का ख्याज्न करके क़ानून बनाती है; सावेजनिक काय के _ 


कजनजि डा 


१>फ़ाइनर--दि थियरी एन्ड प्रेक्टिस आँव मॉडने गवन्मंट्स, जि० २, ० ७४३ 

२--इलबृ>--पपालिमेन्ट, पृ० द८ 

३-«लास्की ने कामन-सभा के कार्यों की निम्नलिखित आलोचनात्मक व्याख्या दी है।-- 

(क ) सरकार की स्थापना करना तथा क्काबून् बनाने में नेतृत्व प्रहण करना | 
( शक्ति विभाजन के कारण अ्रमरीकी प्रतिनिषि-सभा में यह सम्भव नहीं ) | 


(ख ) मंत्रियों से प्रश्न पूछ कर, विरोधी-इल द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव रख कर 


माँगों को सामने रखना । 
(ग) मंत्रियों तथा उनके विभागों द्वारा जानकारी प्राप्त करना | इनका कतंव्य समस्या 


.. की वास्तविकता से परिचित कराना है । कमी-कर्भी वास्तविकता का पता लगाने तथा 


उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिये इसको शाही कमीशन अथवा जाँच-समितियाँ नियुक्त करने 
पर वाध्य होना पढ़ता है । द 


( थ ) वाद-विंवादात्मक परिषद्‌ के रूप में काय करना जिससे शासन मंत्रणा पर चले | 


यदि कार्लाश्ल ने इसको “गयखाना' कह कर इसकी हसी उड़ाई थी तो इसका वेकल्पिक नाम 


सामूहिक कैदखाना भी हो सकता है। उपस्थित समस्वा के पक्ष तथा विपक्ष में कहे जाने वाले 
भाषण प्रकाशित होते हैं श्रोर इस प्रकार निर्वाचक-ण जानकारी प्राप्त करते हैं । 

.. ( छ ) इसको चुनाव काय करना पड़ता है। इसका श्रर्थ यह है कि क्रिस प्रकार सभा 
सरकार तथा विरोधी-दल के लिये नेता तैयार करें। इसके बिना अच्छा शासन असम्भत है | 
इसी काय के कारण बुद्धिमान व्यक्तियों को सामने आने का अवसर मिलता है | द 

( च) ग़ैर-सरकारी सदस्य को भी लाभदायक बनाना | वह सौंपे हुए ब्रिल की जाँच में 
भाग ले सकता है अथवा आलोचना तथा विभाग-संबंधी काय में सुधार करने में सहायक 
हो सकता है |--दि पालिमेन्टरी गवर्नमेन्ट इन इंज्नलैंड, ० १३६--१७० । विद्यार्थियों को स्वयं 
पढ़ना चाहिये । द 


.. इसी प्रकार राम्ज़े म्योर ने कामन-सभा के कार्यों का चार शीर्षकों में अध्ययन किया है। 


(१) प्रश्न (२) कानून-निर्माण (३) राजस्व (४) तत्कालिक नीति पर आम बहस | देखिये -- 
हाउ ब्रिटेन इज़ गवन्ड १, अध्याय ६, पृ० २०४ 


मंत्री हू हैं।- 





सातेबा अध्याय... .. "६० 


लिये धन की स्वीकृति देती है और उन कार्यो को भी निश्चित कर देती हे जिनमें बह 
घन-व्यय किया जाता है; वह कर लगाती है और ऋण लेते का अविकार देती है; 
प्रश्नों तथा बाद-विवाद के द्वारा यह राज्ञ-मंत्रियों की आल्लोचना करती है और उन पर 
नियंत्रण रखती है । इसक्रेअतिरिक्त यह उन विभागों का काय देखती हैं जिनके अध्यक्ष 


५ 


इस प्रकार निम्न सभाओं के काय क्रानून-निर्मासात्मक, आर्थिक तथा आल्ोच« 


नात्मक कहे जा सकते हैं. जहा तक क़ानून बनाने के काय का संबंध है इत अध्याय 
के आरम्भ में काफ़ी कह चुके है क्योंकि क़ानून बनने की सभो अवस्थाओं को काफा 


स्पष्ट कर दिया गया है। जहाँ तक आशिक अधिकारों का प्रश्न है हम केत्रत्ञ इतता कह 


सकते हैं कि सभी अर्थ-बिज्ञ निम्न-सभाओं के द्वारा पेश किये ज्ञाने चाहिये क्‍योंकि दही 


राज्य की शक्ति डी कुझ्ी हैं क्‍योंकि बिना धन के कैसे शासन चल सकता है। इसका यह 
अथ हुआ कि, व्यवहार में, क्रानून निर्माण क सभातओं की सर्वोच्चता, सवप्रधानता अथवा 
प्राथमिकता वास्तव में निम्न समा की सर्वोच्चता, स्वप्रघानता अथवा प्राधमिक्ता है। 
जहाँ तक आलोचतात्मक अधिकारों का संबंध है हम यह कह सकते हैं कि यह काये 
इंगलेड में विरोबी-दत् के द्वारा सर्वोत्तम ढंग से होता है। निम्न सभा का बहुसंख्यक 


.. दल सरकार बनाता है अतः अल्पसंख्यक दत्त को विरोधी-दुलल का स्थान लेना पढ़ता 


है। विरोधी-दुल के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं ओर इस अकार वाद-विवाद आरम्प् 
किये जाते हैं। यहाँ तक कि सरकार के बिरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव रकखे जाते हैं। 


इन्हीं सब साथनों के द्वारा सरकार को स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण रक्खा जाता है 


और उच्तको सभा की कठ्ठआज्षोचना तथा अप्रसन्नता से अपनी रक्षा करना पड़तों है। 


सन्‌ १६३६-४५ के युद्ध के पहिल्ल फ्रान्प्ोस्ती ज्ञोग 'जवाबतल्लबी) ([7097799)|9070॥) 
को अपने विधान का सार सममते थे ओर इसको मंत्रियों को दायित्वपूर्ण बनाने 


लिये अनिवाय मानते थे। इसक्रा त्रयोग मंत्रिमंडल कं! नोति के विरोध में हंता था। 
इसके साथ-साथ एक दीघे वादु-बवबाद का आरम्भ हो ज्ञाता था क्‍योंकि यह खरकार 
के विदद्ध अविश्वास अथवा उसके शभ्रति विश्वात्त का प्रश्व रहता था। परन्तु शक्ति- 


विभाजन के सिद्धान्त के कारण अम्ररीका की प्रतिनिधि-खभा का संबंध राज्य के 


मंत्रिमंडल से नहीं रहता ओर सभा के उसके अति विश्वास अथवा उसके विरुद्ध अबि- 


£--जवाबतलबी साधारण प्रश्न से मिन्न होती हैं क्‍यों कि (१) यह लिखित हृं।ती है; 


. (२) यह जिस मंत्री के पास यह भेजी जाती है उसे इसका उत्तर अवश्य देना पड़ता हें; वह 


इसकी अवदहेलना नहीं कर सकता जबतक कि इसका संबंध विदेशी नीति के किसी महत्वपूरां 
पहलू अथवा राज्य के किसी दूसरे रहस्य से न हो | इसका उपयोग वाषिक आय-व्यय के अनुमान 
पर नहों हों सकता; (३) इसमें वाद-विवाद होता हे क्‍यों कि यह एक अ्रविश्वास के प्रस्ताव 
की भाँति है; (४) यह क्रिय। सभा में मत लेने के परचात्‌ समाप्त होती हे | यदि निरंय प्रतिकूल 
हुआ तो परिणाम मंत्रि मंडल का पतन होता है।. 

विवरण के लिये मुनरो कृत गवन्मंठ आ# यूरोप, ६० ४८३-४८५ देखिये | 
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श्वास का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता | उसका उदय अथवा पतन सभा पर नहीं निभर 
करता । अतः निम्त सभा सें सरकार की नीति की आलोचना उत्तरदायित्व नहीं लाती | 
इसलिये कार्यकारिणी और व्यवस्थापिका के मध्य गतिरोध उत्पन्न होने को सम्भावना 
बनी रहती है ओर यह पेदा भी होता है। परन्तु इसका छुरा प्रभाव व्यवस्थापिका ओ 
कार्य-कारिशी के केवल काय के सुचारु रूप से चलने में पड़ता हे। इसी दुद्शा के 
कारण कि प्रतिनिधि सभा अपने आल्लोचनात्मक अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती 
प्रो० लासकी की इसे 'एक महान राष्ट्र के अनुपयुक्त सभा? कहना पड़ा है? ।* 

परन्तु केवल इसी कारण से उसे ऐसी बात नहीं कहनी पड़ी । उसकी राय में 
यह ऐसी ग़लतियाँ करती दे जिसके विरुद्ध राजनीति शाद्र के सिद्धान्त सतके रहने की 
चेतावनी देते है। उसकी दूसरी आप्रत्तियाँ निम्नलिखित है :-- 

. (क) लोक-सभा के वाद-विवाद में श्रेष्ठ सिद्धान्तों को प्रकाश में आना चाहिये। 
परन्तु प्रतिनिधि-समभा बहस के एक विशाल सावेजनिक स्थान के रूप में खत्म हो चुडी है । 
अतः इसकी . कार्यवाहियों के अकाशन का प्रश्त हो नहीं उठत। जिसके लिये चिवोचक 
अत्यन्त उत्सुक रहते हैं जैसा किअंग्रेजी कामन-छ भा की कायवाहियों के संबंव में होता है । 

..._ (खत) सावेजनिक सभा की सभी कारयेबाहियाँ खल्ले तौर पर होनी चाहिये जेसा 
कि अंग्रेजी कामन समा में होता है। अमरीका के संयुक्त राज्य में अधिकतर काये 
समितियों के द्वारा होता हे । अतः प्रत्येक कायवाही अन्यकार में रहती है । 

(ग) सभा का संगठन ऐसा होना चाहिये कि सरकारी विल्लों का भिरोध 
करने वाले सद॒त्य अपना मतप्रकाश स्वतंत्रता से कर सकें। अंग्रेजी कामन-ख॒मरा में यह 
कार्य सुचाद रूप से होता है ओर सरकार भी अपनी नीति के विरुद्ध लगाये गये 
अभियोग का प्रतिबाद करती है| परन्तु प्रतिनिधि सभा मैं न सरकारी खद्स्य द्ोते हैं 
जो अपनी नीति के पक्ष में कहें ओर तन विरोधी-दत्न द्वी होता है जा अनुपयुक्त बिल्ों 
के कारण सरकार का बदुनाप करके दू्वरो सरकार बनाये । 

(व) अंग्रज़जी कामन सभा की पांच स्राज्ञ की अवधि के मुकाबिले में अतिनिधि 
सभा का दा साल को अवाध बहुत ही कम है। जिस सम्रय सदस्य अनुभव श्राप्त करना 
आरम0्म करते हैं उसी समय उन्हें दूसरे निबोचन के लिये तैयार होना पड़ता है जिसमें 

कोई आवश्यक नहीं कि वे किर चुन [जये जायें । 

(७) एक तो प्रतिनिधि सभा साधारणतः सदस्य को बाद-विवाद में अपनी योग्यता 
प्रकाश में ल्ञाने तथा जोरदार भाषण देने का अवसर हो कप देती है जिससे वह औरों 
को अपने ज्ञान ओर चरित्र से प्रभावित कर सक, दूसरे यह राष्ट्रीय राजनाति में भाग 
लेने वाले मामूली आदमियों के लिये शरण देने का भी काये करतों है। दूसरा ओर 

अंग्रेज़ी कामन सभा ने धुयोग्व और खब्वरिच्र व्यक्तियों को पेदा किया हैं जिनका स्वागत 
महान नेताओं ओर महान राजनीतिज्लों के रूप में हुआ है । 


सक्कव्यबद हमलरलराकय नककाकजदा गरखावाफ्याल 





१. लास्को--डेन्जस आ्रव ओजीडियेन्स एन्ड अरदर एसेज़' में क। लेख (दि अ्रमेरिकन 
पोलिव्किल्न सिस्टम! तथा पेटरसन--अमेरिकन गवर्न्‍्मेंट, ० ३४६-३६० 
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सातबा अन्याय 
उपसंहार 


हे तालिका के शअ्रध्ययन के पश्चात्‌ हमें निम्नलिखित विशेष बातें ज्ञात 
.. होती हैं ;+- ह 


. (३) निम्न अथवा अ्रथम सभा और उच्च अथवा हितीय सभा का सर्वेमान्य 
क्रम दालेंड और स्वेडन में उलट दिया गया द्वै। वहाँ उच्च अथवा द्वितीय सभा, प्रथम 
 स्रभा कहलाती है और निम्न अथवा प्रथम सभा, द्वितीय सभा कहलाती हे । 


(२) चूँकि अमरीका के संयुक्त-रा्य में प्रथम सभा का निर्वाचन २ वे के लिये 
होता है इसलिये हमें कहना पड़ता है कि यह बहुत ही छोटी अवधि है ओर जिस समय 
सदस्य अपने काय का अनुभव श्राप्त करते हैं उनको अवकाश ग्रहण करने के लिये 
बाध्य होना पड़ता है। इस प्रकार छोटी-छोटी अबधियों से देश को फिर-फिर व्यापक 
निवाचन के चक्कर में पड़ना पड़ता है। कोलम्बिया भी अपनी प्रतिनिधि-सभा को दो 
बे के लिये निर्वाचित करता है। परन्तु विचित्रता यह है कि मध्य अमरीका का साल्बेडार 
का प्रजञातंत्र-राज्य ( जिसने जून सन्‌ १६४४ ० में ग्वाठेमाला के साथ मिलकर संघ- 
राज्य स्थापित किया है ) अपनी एकसमात्मक राष्ट्रीय सभा को केवज्ञ एक ही वर्ष के लिये 
निवाचित करता है। प्रथम सभाओं की तीन साज्न की अवधि दमारे देश, भारद्ू लिया, 
न्यूज़ीलेंड और मेस्करिको तथा फ़िनलेंड ( एकसभात्मक व्यवस्थापिका ) में; चार साल 
की अवधि अर्जेन्टाइना, बोलीबिया, चित्ली, कोस्टारीका, डेनमाक डोमीनिकन रिपब्लिक, 
ग्वाटेमाला, दैदी, जापान, लाइबेरिया, पनामा, यूरुग्वे, वेनेज़ुयेला, यूगोस्लाबिया, हालेंड 
( सन्‌ १६३६-४४ के पहले ) और स्वेडन में ( परन्तु अन्तिम दोनों देशों में द्वितीय सभा को 
प्रथम सभा कहते हैं ); पाँच साल की अवधि कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका और इंगलेंड में; 
छः साल की अवधि हान्ड्ूरास, लक्ज़ेमवर्ग, निकारेग्वा और पीरू में पाई जाती है। 
इससे प्रकट है कि कोई भी निम्न सभा छु: वर्ष से अधिक समय के लिये नहीं गिवोचित 
होती क्योंकि परिवत्तनर्श.ल् लोकमत से सम्प्क टूट जाने का भय रहता है। 


(३) द्वितीय सभाओं का निवाचन कोलम्बिया, ग्वाठेमाला और यूरुग्वे में चार 
वर्ष के लिये; दक्षिणी अफ्रीका, डोमीनिकन रिपब्लिक और हमारे देश में पाँच बे के 
लिये; आस्ट्रेलिया, बोलीविया, हैटी, लाइबेरिया, मेस्किको निकारेग्वा, पीरू और 
हाल्नेंड में ( १६३६-४५ के पहले, परन्तु यहाँ द्वितीय सभा प्रथम सभा कहलाती थी ) 
छः बे के लिये; न्यूजीलेंड और जापान में ( केवल निर्वाचित सदस्य ) सात वर्ष के 
लिये; चिंली, डेनमार्क, इराक़ / इस अवधि के लिये मनोनीत ) और स्वेडन ( यहां 
: द्वितीय सभा प्रथम सभा कहलाती है ) में आठ वर्ष के लिये; अर्जेन्टाइना में नो वर्ष के 
लिये और मिस्र में ( सदयों का ड भाग ) दस वर्ष के लिये होता हे । 


इस प्रकार कोई भी ट्वितीय सभा एक, दो अथवा तीन बे के लिये नहीं निर्वाचित 
द्वोती क्योंकि यद्द बहुत ह्वी छोटी अवधि दै।.. द 





(४) अध्यक्षों का निर्वाचन बेनेजुयेला में तीन वर्ष के लिये; बोलीबिया, कोल- 

स्वया, डोमीनिकन रिपब्ज्ञिक, हान्डूशास और यूरुग्वे में चार बष के लिये; हैटी में 

च् साल के लिये; अजेन्टाइना, चिल्ी ग्वाठेमाला मेक्सिको निकारेग्वा, पीरू ओर 
साल्बेडोर में छः वर्ष के लिये; आयरलेंड में सात वष के लिये ( फ्रन्स में भी १६३६-२४ 
के युद्ध के पूष और जमनी में १६ ६ के वीमर-विधान के अनुसार ) और लाइबेरिय। 
में आठ वर्ष के लिये होता है । 
... इस प्रकार कहीं भी अध्यक्षों का निवोाचन एक या दो वर्ष के लिये नहीं होता 
ओर न आठ वर्ष से अधिक समय के लिये ही । 
...._ (४) (क) अमरीक्षा के संयुक्त राज्य में सेनेट का नित्री बन छ: बे के लिए होता है 
परन्तु इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते 

आस्ट्रे लिया में सेनेट का निवोचन छुः वर्ष करे लिये होता परन्तु इसके आधे 
सदस्य हर तीसरे बर्ष अवकाश प्रहण करते 

अर्जेन्टाइना में सेनेट का निवाचन नौ वर्ष के लिये होता है परन्तु इसके एक 
तिहाई सद॒स्य हर तीसरे बर्ष अवकाश ग्रहण करते द 

बोलीबिया में सेनेट का निर्वाचद छु वर्ष के लिए होता है परन्तु इसके एके 
तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष अबकाश ग्रहण करते 

चिली में सेनेट का चुनाव आठ वे के लिये होता है परन्तु इसके आधे सदस्य 
.. हर चौथे बष अवकाश ग्रहण करते हैं। 

क्‍ कोस्टारीका में सेनेट का चुनाव चार वे के लिये होता है परन्तु इलके आधे 
सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। रु 
द इराक़ में बीस सदस्य आठ बष के लिये मनोमीत होते हैँ परन्तु आधे प्रदस्य हर 
चौथे बषे अवकाश ग्रहण करते हैं । 
हेटी में सारे इक्कीख सदस्यों में से ग्य/रह प्रतिनिवि-भवन द्वारा निर्वाचित होते 
. हैं और शेष दस अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते हैँ परन्तु एक तिहाई हर दूसरे वर्ष 
अवकाश ग्रहण करते हैं 
पीरू में सेनेट का निवोचन छ: वर्ष के लिये होता है परन्तु इसके एक तिद्दाई 
. सदस्य हर दूसरे वर्ष ग्रवकाश अहण करते हैं । 

(खत) यूरुग्ंे में सेनेट का निबोचन चार ब्ष के लिये होता है। मेक्सिक्रो में सेनेंट 
का छः वष के लिये होता है । ग्वादेभाला में सेनेट का निवौत्नन वार वर्ष $ लिये होता है । 
डोमीनिकन रिपब्लिक में सेनेट का निवौचन चार वर्ष के लिये होता है। डेनमार्क में 
१११६-४४ के पहिले सेनेट का निवाचन आठ ब्षे के लिये होता था। 


. इस प्रकार (क) बग में सेनेट अविच्छन्न संस्थायें हैं और उनकी जो भी अवधि 


... हो, उनके या तो आधे द्दस्प या एक तिहाई सदस्य अवकाश प्रदण करते हैं। 


. आरदू लिया सें सेनेट भी भंग को जा सकती है अतः इसकी अविच्छिन्नता नष्ट हो 
सकती है । बगे (ख) में सेनेट अविच्छिन्न संस्थायें नहीं हैं 


*.. लिये होता है। 


सातवाँ अध्याय... द २२४ 


(६) परन्तु द्वितीय सभाओं की इस तुलना से हमें कोई विशेष बात नहीं 
ज्ञात होती | विशेषता तो प्रथम सभाओं में अवकाश अहण करने की व्यवस्था में है। 
ऐसे उदाहरण निम्नलिखित है 

(क) अर्जेन्टाइना और बोलीविया में केबल सेनेट ही के सदस्य अवकाश नहीं 
प्रहण करते बरन्‌ दोनों देशों में प्रतनिधि-भवन भी चार वर्ष के लिये निवाचित होते हैं 

र उनके आधे सद॒श्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। कदाचित्‌ यही दो 
' उदाहरण हैं जिनमें दोनों सभाश्रों के सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं द 
(ख) कोस्टारीका में केवल एक ही सभा है जिखका निवोचन चार वर्ष के लिये 
होता है| परन्तु इसके आधे सदस्य हर दूसरे वषे अवकाश ग्रहण करते हें 
लक्ष्ज़म्बगं में ( संन!६३६-४४ के पहले) केवल एक हो सभा थी जिसका 
. निर्वाचन छः व के लिये होता था परन्तु इखके आधे सदस्य हर तीसरे वर्ष अवकाश 
. ग्रहण करते थे । 

टर्की, ग्वाठेमाला, हान्ड्ररास, पनामा, साल्वेडोर ( जून, १६०४५ से पहले ), 

बेनेजयेला तथा फिनलेंड में यद्यपि एक ही एक सभा है परन्तु सदस्य अवकाश नहीं 
ग्रहण करते। 
क्‍ (७) नार्बें का नमूना, जिंसमें सर्वेश्रथम सम्पूर्ो स्टौरथिंग का निर्वाचन होता है 
फिर ओ ट्वितीय सभा या अंश को निर्वाचित करती है जिसमें उसके एक चोथाई सदस्य 
रहते हैं ओर शेष तीन चौथाई प्रथम सभा बनाते हैं, आइसलेंड में भी पाया जाता हे । 
इसकी आलथिग दो सभाओं में विभक्त रहती है :-- 

(क) द्वितीय सभा में एक तिहाई सदस्य रहते हैं। उनका निर्वाचन पूरी आलर्थिग 
. करती 
(ख्र) शेष तीन चौथाई खदरय मिलकर प्रथम सभा बनाते हैं । 

(८) (क) अध्यक्षों का निवोचन प्रद्यज्ष सावजनिक मत द्वारा आयर, बोलीविया 
. (अपनी अवधि के पश्चत्‌ चार वर्ष तक अनिवोच्य), चिली (पुनः निर्वाचन के 
अयोग्य), कोलम्बिया (अवधि समाप्त होने के पश्चातू चार वर्ष तक अनिवोच्य), ग्वाठेमाला 
(अवधि समाप्त होने के पश्चात्‌ दो वर्ष तक अनिवाच्य), मेक्लिको, पनामा, साल्वेडोर 
(जून १६४५ के पहले), और पीरू में (अपना ह्वी उत्तराधिकारी नहीं हो सकता) हं।ता दे । 

.. (ख) अध्यक्षों का निवोचन व्यवस्थापिकाओं के द्वारा डेटी, युरुगे और 
बेनेज़येला में अध्यक्ष अपना उत्तराधिकारी नहीं हों सकता ) होता है | 

(ग) अशथ्यक्षों का निवाचन निवोचक-मंडल के द्वारा फ्रिनल्लेंड में ओर अर्जेन्टाइना 

में ३७६ निबाचकों के द्वारा होता है । ह 

(६) डोमीनिकन रिपब्छिक में प्रथम सभा, सेनेट और अध्यक्ष का निबाचन 

पाँच-पाँच बर्ष के लिये होता है । 

निकारेग्वा में प्रथम सभा, सेनेट और अध्यक्ष का निवोचन छः-छः वर्ष बे 
पीरू में प्रथम सभा, सेनेट और अध्यक्ष का निर्वाचन छ:-छ वर्ष के लिये होता हे । 

.» है, 








श्श्दृ ' शासन-्यन्त्र 


_यूरुवे में प्रथम सभा, सेनेट और अध्यक्ष का चुनाव पाँथ-पाँच वर्ष के 
लिये होता है । मा क्‍ 
द ( प्रथम सभा, द्वितीय सभा और अध्यक्ष की एक ही अवधि के समर्थन और 
उसके विरोध की दलीलों पर विद्यार्थी स्वयं विचार कर सकते हैं ) द 


... टिप्पणी २ 
क्‍ ५ /लाई सभा के सुधार की योजनायें 
लाडे सभा में इस समय लगभग ७४० लाडे हैं। पहले धार्मिक लाडे हैं। इनमें 
केन्टरबरी तथा यॉक के आर्चविशप और चर्च के चौबीस बड़े बिशप हैं। दूसरे लोकिक 
लाडें हैं। इनमें पेढक पिआर जैसे राजवंश के राजकुमार, ड्यूक, मारक्किघ्त, अलें, 
वाइकाउन्ट, बैरन, स्काटलेंड के पिअर, आयरलैंड के अट्टाइस प्रतिनिधि-पिअर और 
साधारण लाड हैं । हक 


क्‍ याजनायें क्‍ 

१--सन्‌ १८६६ और १८८६ के बीच में लाडे सभा की रचना तथा उसके अधि- 

. कारों में सुधार करने के बहुत से प्रय्न किये गये थे। धार्मिक लाडों को अलग करने की 
 तजबीजें रक्‍्खी गइ परन्तु परिणाम कुछ न निकला | सन्‌ १८८४ में लाडे रोज़बरी ने 
सुधार-योजना पर विचार करने के लिये एक समिति के निर्मोण के लिये प्रस्ताव रकखा 
परन्तु वह गिर गया। ऐसा द्वी श्रस्ताव सच (८८८ में भी अस्बीकृत कर दिया गया था। 
सन्‌ १८८८-८६ में लाड़ सेलिसबरी ने दो बिल रखे । पहला आजीवन पिअर बनाने 
. के लिये और दूसरा ब्लेक शिप बिल” उन लोगों के अधिकार-पत्र छीनने के लिये जो 
. खाधारणत: बैठकों में नहीं सम्मिलित द्वोते थे ओर अलुपरस्थित रहते थे । परन्तु यह भी 
बापस ले लिया गया था । क्‍ हे 
२-.सन्‌ १६०६ में शिक्षा-बिल् के प्रश्न पर दोनों सभाओं के मध्य विरोध उत्पन्न 

हुआ । परिणाम स्वरूप सन्‌ १६०७ में मंत्रिमंडल ने यह निर्णय किया कि लाडे सभा के 
अधिकारों को निश्चित किये बिना इसको रचना पर विचार करना खतरनाक है। कामन 
सभा ने यह्द प्रस्ताव पास किया कि कामन सभा झारा स्वीकृत बिलों पर संशोधन करने 
अथवा उनको अस्बीकृत करने का अधिकार पार्लिमेंट के अंतंगत इतना सीमित कर दिया 
जाये कि कामन सभा द्वी का निर्णय अन्तिम समझा जाय । उस्रो वर्ष लाड न्यूटन ने लाडें 
सभा में सुधार करने के लिये एक बिल रक्खा। उस्रका उद्देश्य लार्डों की संख्या में कमी 


कक 


करना तथा अल्पसंख्यकों के समुचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना था। उसके निम्न- 
लिखित विचार थे+--- के कक ०: 
. (क) योग्य पैठक पिश्रों में मंत्री, भूतपूर्व वायसराय, भूतपूर्व राजदूत तथा 
न्यायाधीश, आयरिश पियर इत्यादि हों । द 
..._ (ख) अयोग्य पिअर समानुपातिक निर्वाचन के अनुसार अपनो संख्या के एक 
चौथाई सदस्य प्रत्येक पालिमेंट के लिये निवोचित करे । द 


(ग) धामिक ल्ार्डों की ऋंख्या कम कर दी जाये । 





२२६ शासने-यन्त्र 


(घ) सरकार आजीवन पिअर बनाये | 

परन्तु यह्द प्रस्ताव भी वापस ले लिया गया था । द 

३--सन्‌ १६०८ में स्वयं लाड सभा ने छुधार-योजन! के लिये 'रोज़बरी-समिति 
की नियुक्ति की । इसने निवोचन-सिद्धान्त की सिफ्रारिश की क्‍योंकि सभा असंयत और 
प्रतिनिधित्व-शुन्य ही गई थी । द 

४--सन्‌ १६०६ में ल्ञाडन्सभा ने १६०६ के बजट को अस्वीकृत कर दिया । इस 
पर कामन-सभा ने यह प्रस्ताव पास किया कि यह विधान के विरुद्ध है और कामन सभा 
के अधिकार का अपहरण है! परिणाम-स्वरूप पार्मिसेंट भंग कर दो गई ओर सन्‌ . 
१६१० में एक वेघानिक सम्मेलन हुआ । इससे भी कुछ फल न निक्नक्ञा। कामन-सभा ने... 
निम्नलिखित प्रस्ताव पास किये 

(क) एक शक्तिशाल्नी द्वितीय सभा अंग्रेज़ी विधान का अनिवाये अंग है ओर 
राज्य की भत्नाई तथा पाल्तिमेंट में समता रखने के लिये श्रावश्यक हें । 

(ख) इस उद्देश्य की पूर्ति ल्ञाड सभा में सुधार करने से ही हो सकती है । 

(ग) पिञअर की उपाधि प्राप्त होने से ही ज्ञाड-खभा में बेठने ओर मत देने का 
अधिकार नहीं होना चाहिये। 

. (घ) भविष्य में लञाड सभा सें निम्नलिखित पिअर होने चाहिये :-- कम 
(१) सम्पूण पेढ़क पिशअरों द्वारा चुने हुये तथा राजा के द्वारा नामजद 
.. किये हुये ल्ाडे। क्‍ 
(२) अपने पद ओर योग्यता के आधार पर लाड सभा में बेठने वाले । 
(३) बाहर से चुने हुये।.... 

"५--सन्‌ १६११ में ल्ञाडं-सभा के अधिकारों को सीमित करने के लिये' पालिमेंट- 
क़ानून पास हुआ परन्तु उसकी यह भूमिका थी : “यद्यपि बतमान लाडे सभा के स्थान 
पर पेतृक अधिकार के बजाय सखावजनिक आधार पर एक द्वितोय सभा की स्थापना 
का बिचार है, परन्तु ऐसा परिवतेन तुरन्त नहीं काय्योन्वित किया ज्ञा सकता । 

६--इस भूमिका के अनुसार सन्‌ १६१७ में ब्राइस-समिति को सरकार की ओर 
से नियुक्त किया गया। सम्मेलन से कोई स्वेाश्रम्भत परिणाम नहीं निकला। परन्तु 
ब्राइख न इसकी कार्यवाहियों को संक्षेप में इस निम्त अ्रकार लिखा था :-- ह 

इस पर खब एकसमत थे कक पेतूक पिअर द्वितीय सभा में अल्प संख्या में रहें 
ओर खम्पत्ति की योग्यता न रह | परन्तु अधिकांश सदस्यों को लेने के चार सुकाव थे ३००» 

.. (क) बड़े-बड़े निवोचन-्षेत्रों द्वारा श्रद्यश् निर्वाचन |... . 
.._(ख) दृल्न-राजनाति से असंबद्ध अ्रतिष्ठित व्याक्तियों की नाभज्दगी। 
._३ग) भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा निर्वाचन | 
. (घ) कामन-सभा द्वारा निर्वाचन । न 
5 रु त्राइख-समिति द्वितोय सभा के लिये अधिक से अधिक ३२७ सदस्यों के पक्ष 
में थी।. । 
४--आइस-सपम्मित की अख लता पर सन्‌ १६२२ में सरकार की ओर स्रे अस्ताव 


सातवां अध्याय... .. र२६ 


रखा गया था कि लाडे सभा में (१) राजवंशीय पिश्ररों, धार्मिक और क्राननी लाडोँ के 
अतिरिक्त (२) बाहर से निवाचित सदस्य, (३) अपने ही वर्ग से निब्रोचित पेठू # पिअर 
ओर (४) राजा द्वारा नामज़द किये हुये खदस्य रहें। पहले को छोड़ कर शेष सभो की. 
: खद्स्‍्यता की अवधि नो वर्ष हो और पुन्निबोचन तथा नामज़दगो के लिये योग्य सममे 
 ज्ञायें । सदस्यों की कुल संख्या ३४० रहे | परन्तु इस्र प्रस्ताव को समर्थन वहीं प्राप्त 
. हुआ अतः यह गिर गया | 
... ८-सन्‌ १६४४ में संत्रिमंडल-समिति इस प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त 
की गई ओर १६२७ सें निम्नलिखित “केव-योजना? रकखी गई 

(क) अर्थे-बित्ञ का प्रश्न संयुक्त स्थायी-समिति, जिसमें दोनों सभाओं का समान 
प्रतिनिधित्व हो, तय करे । 

(ख) सन्‌ १६११ के पार्लिमेंट-क्रानन के अनुसार कोई भी बिल लाडे-सभां के 
अधिकार और उसकी रचना में परिवतंन लाने के लिये न पास किया ज्ञाये |. 

(ग) राजा लाडों की एक सीमित संख्या नामज़द करे। ये लाड बारह वष तक 
सभा के सदस्य रह ओर एक तिहाई हर चांथं बष अवकाश प्रहण कर | 

(घ) पेतृूक पिअर भी अपने में से कुछ प्रतिनिधि चुनें जो बारह वर्ष तक सद्स्य 
रहें ओर एक तिद्दाइ हर चोथे वर्ष अवकाश ग्रहण कर। 
(छः) राजबंशीय ओर अपोज्ष-लार्डों के अतिरिक्त सभा के खदस्यों की संख्या 

२४० से अधिक न दो । क्‍ 

क्‍ ६--सन्‌ १६२८ में लाड क्त्ेरेन्डन ने निम्नलिखित प्रस्ताव रक्खा ३० 

(क) लाडे खा अपने सदस्यों की संख्या सीमित करने, निवोचित विश्वरों की 
व्यवस्था करने तथा एक उचित खंख्या नामज़द करने के लिये शीघ्र कारबाई करे । १४० 
खद॒स्‍्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुखार निर्वाचित हों और १४० 
राजा के द्वारा पाल्िमेंट को अवधि तक के लिये नामज़द किये जायें। 

(ख) रांजा आजीवन पिअरों की एक सीमित संख्या नाभज़द करे। 

.. इस प्रस्ताव को भी खमथंन नहीं आप्त हुआ, फल्नतः त्याग दिया गया 

... १०-सब्‌ १६३३ में मारक्विस सेलिसवरी ले लाड-सभा में सुधार करने ऋ 
लिये निम्नलिखित बिल रक्‍खा ४ 

(क) अर्थ-बित्ञों पर विचार सभापति को संरक्षता 
. द्वारा हो । 

(ख) पिअर अपने में से १५० सदस्य चुने । द 

(ग) १५० खद्रय बाहर से ऐसी विधि स लिये जायें जेस्री पार्लिमेंट निश्चित करे 

(ध) इस खभा में ३२० सदस्य द्ों। 

यह बिल्ल दुबारा पढ़ा गया परन्तु अन्त में यह त्याग दिया गया। 

११--सन्‌ १६३४ में मजदूर दल ने खले रूप में ल्ाडें-सभा का अन्त करने की. 
नीति का अनुसरण किया द 

क्लीनेस मद्दोद्य का यह मत था; “हमारी राय में लाडे-सभा ऐसी संस्था दै 


से 


संयुक्त स्थायी-समिति 


शरण... क्‍ शासन-यन 


जिसमें सुचारु रूप से सुधार नहीं हो सकता; इसमें संशोधन असम्मव है, इसकी समाप्ति 
आवश्यक है?। इससे स्पष्ट है कि यदि मजदूर दक्न की सरकार बनी श्रौर लाड-खभा ने 
उसके आवश्यक बिलों के विरुद्ध अड़चनें उपस्थित की तो वह इसे समाप्त करने में 
हिचकिचायेगी नहीं । 

. १२--इन सुमाओं के अतिरिक्त लेखकों ने अपने-अपने विचारानुकूल द्वितीय . 
सभांओों के लिये सुझाव रक्खे हैं। स्वर्गीय प्रो० आहमवालाज़ ऐसो द्वितीय सभा चाहते 
थे जिसमें विभिन्न स्थार्थों का प्रतिनिधित्व हो। हेडलम ओर डफ़ कूपर ने सन्‌ १६३२ 
में अपनी पुस्तक “हाउस आफ़ लाडस ऑर सेनेट” में निवोचित सेनेट के लिये 
राय दी थी । 

क्‍ --विशद्‌ अध्ययन के लिये जेनिंग्स की पुस्तक 'पालिमेंट” का दूसरा अध्याय 

पढ़िये । 


 आउठवों अध्याय 
निवाचिका 
पिछले अध्याय में हमने बताया था कि आज संधार की लगभग सभी व्यवस्थापि- _ 
काशों की निम्न या प्रथम सभा निवाचित सदस्यों की होती है | किन्तु हमने इश् बात पर 
ध्यान नहीं दिया थाक्ति निबाचन की व्यवस्था किस प्रकार होती है ओर प्रतिनिधियों 
को भेजने की कौन कोन सखी श्रणलियाँ हैं। इसलिये हम इस अध्याय में “निवोचिका' 
(7॥]00007806) के अ्रथ तथा इसके स्वभाव ओर प्रतिनिधित्व के भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों 
. का अनुशीलन करेंगे। 
क्‍ मतदाता तथा निवांचिका 
निस्सन्देह हमारा विश्वास जनता की सत्ता में है। किन्तु इसका यह अथ कदापि 
नहीं कि सभी लोग शासन के दहेश्यों को सममने तथा प्राप्त करने योग्य हैं । प्रतिनिधि- 
: संस्थाओं में प्रारम्भ से ही प्रतिनिधियों को निबाचित करने का अधिकार अनिवाय रूप से... 
केवल उन्हीं लोगों को दिया गया था जो इसके योग्य सममे गये थे । अथोत्‌ जो मस्तिष्क 
ओर शरीर दोनों से स्वस्थ होते थे | बच्चे तथा पागल इस अधिकार से हमेशा वदख््षित 
रहे हैं | जिन्हें प्रतिनिधियों के निवाचन में मत देने का अधिकार मिलता है उन्हें मतदाता 
कहते हैं ओर मतदाताओं की सम्पूर्ण संख्या को हम “निर्वाचिका? कहते हैं । इसके स्पष्ट 
है कि राज्य के सभी नागरिक निर्वाचिका में नहीं आते । इसमें कुछ चुने हुए लोग होते 
हैं जो अपने शासकों को निवाचित करते हैं । 


क्‍ सम्पि तथा शिक्षा की योग्यता का 
किन्तु इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि केवल शरीर या मस्तिष्क के 
दोष ही से लोग मताधिकार से वशच््चित नहीं किये जाते हैं। प्राचीन काल से ही हस 
देखते आ रहे हैं कि नागरिकता का अधिकार कुछ और विशेषताञों पर निभर रहा है | 
युनान में केवल वही लोग शाखन अबन्ध में भाग ले सकते थे जो वास्तविक रूप में नागरिक 
होते थे। भथात्‌ वे लोग जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त था और जो व्यवस्थापिकाओं 
के बादा-विवाद में भाग लेते थे या न्यायाधीश का काय करते थे। कृषि तथा दूखरे 
उद्योग-धंधों में लगे हुए लोग वास्तबिक रूप से नागरिक नहीं सममे जाते थे । मध्यकाल 
में सामन्तशाही का बोल बाला रहा और सारे समाज के संगठन का आधार भूमि का 
अधिकार था | इस प्रकार यूरोप भर में समाज तीन वर्गा * में विभाजित दो गया 
था। ये अपने पद के अनुसार व्यवस्थापिकाओं में एकत्र होते थे । इस प्रकार अतिनिधित्व 
का आधार मध्य युग में भू-सम्पत्ति थी। कालान्तर में प्रजातन्त्रात्मक विचारों के साथ 
.. दूखरी योग्यतायें मानी जाने लगीं। लोगों ने अब मानव-व्यक्तित्त का आदर करना _ 
प्रारम्भ किया और प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यों पर ज्ञोर दिया जाने लगा | इस प्रकार 


१ ये तीनों वर्ग “एस्टेट! (88८४५८०) कदे जाते थे । 


श्र शासन-यन्त्र 


शिक्षा भी एक योग्यता मानी जाने लगी। मतदाताओं के लिये आवश्यक समम्का गया 
कि वे लिखना और पढ़ना जानें। इसी तरद् केवल कुछ व्यक्तियों का विशेषाधिकार 
न द्वोकर, सत देने का अधिकार काफ़ी लोगों को प्राप्त हुआ । 
..बालिग मताधिकार द 

..... अन्त में, न केवल कृषक तथा व्यापारीवर्ग को मताधिकार मिला वरन्‌ हमारे समय में ' 
तो स्त्रियों को भी मत देने का अधिकार मिल गया है। आज दम्त केवल्ल समी वयरक पुरुषों 
को ही मताधिकार देने के पत्ष में नहीं है, हमारा विश्वास है कि अत्येक बालिग़ ख्री तथा. 
पुरुष को मताधिकार मिल्नना चाहिए । लेकिन मत देने का यद् अधिकार केवल उन्हीं बालिग् 
लोगों (जिनकी आयु २१ वर्ष से अधिक हो) को आप्त हे जो स्वस्थ मस्तिष्क ओर स्वस्थ शरीर 
हैं। पागलों, अपराधियों तथा सिड्ियों को अब भी मताधिकार से बम्ित रक्खा जाता है । 


इंगलेड में मताधिकार का विस्तार 
त्ोगों को मताधिकार आसानी से तथा थोड़े समय में नहीं मिला दे । प्रतिनिधि 
संस्थाओं के जन्म-स्थान इंगलंड में बालिग़ मताधिकार के इतिहाश्न में इंगलेएड का पूरा 
इतिहास आ जाता है । प्रारम्भ में प्रतिनिधित्व स्थानीय होता था और सबसे सुयोग्य लोग 
हो गाँवों या नगरों का प्रतिनिधित्व करते थे। कुछ समय बाद खरदार ज़िलों का 
प्रतिनिधित्व करने लगे और बरो-निवासी नगरों का। खाथ ही साथ बेसन, 'विशप! 
तथा “अबट? भी भू-पति होने के जाते पारलिंमेन्ट में आते थे। इस प्रकार प्रतिनिधित्व का 


.. आधार प्रदेश तथा वर्ग दोनों होने लगा । जाज तृतीय के शासन छात में 'विल्क्स-विवाद? 


...._ इस सुधार के अलुसार नगरों में जो दस पौंड वार्षिक किराये के घर में रहते थे ओर 


के साथ पालिमेन्ट के सुधार के लिये भी आन्दोल्नन चल्ना । पिठ ने तो यहां तक कहा कि _ 
'कामतन सभा राष्ट्र का प्रतिनिधित्व न कर के उज्ाड़ नगरों, कुक्ञीन परिवारों, धनवान 
व्यक्तियों तथा विदेशी शक्तियों? का प्रतिनिधित्व करती है। मताधिकार के प्रचलित 
सिद्धान्त से लोगों का असन्तोष बढ़ता ही गया क्योंकि “उजाड़ नगर? भी एक से सात एक 
अतिनिधि भेज सकते थे । सारन का नगर तो ऐसा था कि न वहों कोई रहने वाला था 
और न कोई निवाचक और इसका प्रतिनिधि जो पार्लिमेन्ट में बैठता था केवल अपना ही 
प्रतिनिधित्व करता था । इस्ीलिये जनता की जो आवाज़ सुधार के लिये उठो वह सम्पूर्ण _ 
_बिल्ल को पास कराना चाहती थी। उसका कथन था: “बिल पूरा बिल ओर बिल के 
. अतिरिक्त कुछ नहीं ।? 8 मम 
पक .... पालिमेन्ट के सुधार कानून... 
इसीलिये सन्‌ १८३२ के सुधार कानून द्वारा जिन स्थानों को जनसंख्या २००० से 
.. कम थी उनका कामन सभा के लिये प्रतिनिधि भेजने का अधिकार छीन लिया गया। 
. जिन स्थानों की जनसंख्या २००० और ४००० के बीच में थी उनको एक और जिनकी 
. जनसंख्या ४००० से अधिक थी उनको दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। . 





....गावों में जो पचास्र॒पौंड वार्षिक क्गान देते थे, मत देने का अधिकार दे दिया गया | 


इस प्रकार जेसा कि एक आधुनिक इतिहासकार का कथन है 'ज्गभग १४५० बर्ष के 
विलम्ब के पश्चात्‌ अंग्रेज़ी क्रान्ति का ट्वितीय कार्य पूरा हुआ! | प्रथम कार्य शयू ० जेम्स द्वितीय 





आठवा अध्याय 


का देश-त्याग था जिसके फलस्वरूप शासन की वास्तविक शक्ति पार्लिमेन्ट के हाथों 
गई ओर द्वितीय कार्य से राजनीतिक शक्ति मध्यम वर्ग के हाथों आगई। निर्वाचन 
प्रणाली में दूसरा सुधार १८६६७ के सुधार-क़ानून से हुआ | इसके अनुसार नगरों 
. उन सभी लोगों को मताधिकार प्राप्त हुआ जो या तो सकान मालिक होते थे या पाँच 
. पॉड सालाना किराया देते थे। गाँवों में १५ पॉड सालाना क्गान देने बाले भी मतदाता 
बना दिये गये । इसका. यह परिणाम हुआ कि नारों में श्रवजीवों बर्गें को भो मताधिकार 
प्राप्त हुआ। तृतीय सुधार क़ानून ने, जो १८८५४ ई० में पाप हुआ, देहात के श्रमिक 
वर्गों को भी मताधिकार दे दिय्य। इस प्रकार प्रथम सुधार-क्ानून ने घनिकों तथा 
नगर-सप्रितियों के ह्वाथ से प्रतिनिधि भेजने का अधिझार ले लिया, दूखरे ने 
उच्च सध्यम वर्ग के हाथ से लेकर इस अधिकार को मध्यम तथा निम्त मध्यम ब्गे के 
लोगों को दिया ओर तृतीय सुधार-क्रानून से प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार समस्त 
राष्ट्र को मिल गया। किन्तु निर्वाचन पद्धति में सुधार यहीं नहीं समाप्त हुआ | १६१८ 
इ० में एक चोथा सुधार-क्रानून पास हुआ जिसके परिणाम स्वरूप खल्ियों को भी 
मताधिकार दिया गया। पाँचवें सुधार-क्वानून से जो १६२८ ई० में पास हुआ, केवल 
बालिर मताधिकार ही नहीं प्रचलित किया गया बरन्‌ सम्पत्ति की योग्यता को भी 
हटा दिया गया। इस प्रकार इंगलेण्ड सें मताधिकार का क्षेत्र, धीरे-घोरे विस्तृत होता 
गया और प्रचलित कथन 'छिद्धान्तरूप से इंगलेण्ड में राजकीय शासन है, देखने 
में नियन्त्रित वेधानिक शासन है ओर वास्तव में पूर्ण प्रजातन्त्र है! की खच्चाई स्थापित 
हो गई । 
मत--अधिकार और कत्तंव्य के रूप में 
सिद्धान्त में तो सदेव से लोगों का कहना रहा हे कि प्रत्येक व्यक्ति को एक१ 
मत देने की अधिकार मित्नना चाहिए । क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का यह अक्षतिक अधिकार 
है कि वह शासन-कार्य में भाग ले। इसका अथ हुआ कि सताधिहझार एक प्राकृतिक 
अधिकार है जो सभी लोगों को मिल्नना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान अवश्य 
रहे कि मताधिकार का प्रयोग अनुचित ढंग से न किया जाये । बिना सोचे-सममे अपना 
संत किसी भी उम्मीदवार को न देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो स्ावम्ननिक 
शासन निरथेक ही नहीं वरन्‌ हानिकारक भी हो जाता है। इसलिये मताधिकार के 
प्रयोग में प्रत्येक व्यक्ति के, समाज के प्रति, कत्तव्य का भो समावेश रहता है । यह 
एक नैतिक दायित्व है जिसको सभी मतदाताओं को निभाना चाहिए। अगर एक अर्थ 


१--कमी-कभी एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक मत देने का अधिकार मिल जाता 
है। अगर किसी व्यक्ति की सम्पत्ति दो मिन्न-मिन्न ज्षेत्रों में है ओर वह दोनों जगहों पर सम्पत्ति की 
योग्यता को परा करता है' तो उसे दोनों जगहों पर मत देने का अधिकार प्राप्त होगा | इस प्रकार 
वह दो मत देगा। विश्वविद्यालय का स्नातक एक मत साधारण निर्वाचन क्षेत्र में नागरिक 
होने के नाते दे सकता है और दूसरा अपनी योग्यता के कारण | कहों कहीं पर मतादिकार 
. अनिवाय होटा है श्रर्थात्‌ जो लोग मत देने नहीं जाते उन्हें दंड दिया जाता है 


३० 


श्श्छ शासन यन्त्र 


में मत लोगों का विशेष अधिकार है तो दूसरे अथ में यह उनका कत्तेव्य भी है कि वे 
. इसका उचित प्रयोग करें। इस्ीलिये प्रतिनिधि संस्थाओं के आदि काल से हद्वी मताधिकार 
उन्हीं लोगों को दिया जाता था जो इसके योग्य सममे जाते थे अथात्‌ जिनका, समाज में 
कुछ हित रहता था और जो अपने कत्तेव्यों को भल्नी-भाँति समझते थे। इसीलिये 
जनसाधारण की एक बड़ी संख्या और ख्तरियों को मताधिकार से बश्ित रक्खा गया था। - 


... मेरी बोट्स्टन क्रोफ़्ट ओर मिल क्‍ 
प्रथम लेखक जिसले स्त्रियों के केवल मताधिकार ही की माँग नहीं उपस्थित की थी 
वरन्‌ उसकी स्वतन्त्रता की थी आवाज़ उठाई थी वह मेरी बोल्स्टन क्राफ़्ट थी। उसने 
. सन्‌ १७६२ ई० में “स्त्रियों के अधिकारों की पेरवी! (बिब्डिईशन' आब दि राइटस आधव्‌ 
वीमेन) नामक पुस्तक की रचना दी जिसमें उसने स्लियों के अधिकारों को लोगों के सामने 
रक्‍खा | किन्तु अभी तक कोई ठिकाने का आन्दोलन नहीं चल्न सका था । मिल ने ब्ियों के 
पक्ष का समर्थन किया और उसने 'स्लियों की पराधीनता' (सबजेक्शन आद बीमेत) नामक 
प्रसिद्ध लेख द्वी नहीं लिखा वरन्‌ कामन सभा में भी उनके अधिकारों का समंथन किया । _ 


क्‍ स्त्रियों के सांथ अन्याय पर मिल का विचार 
मिल का पूर्ण विश्वास था कि ख्त्रियाँ सदेव से ही सामाजिक तथा क़ाननी 
_ श्रयोग्यताओं का शिकार रही हैं। पुरुष उनको अपनी दासी सममवा आया है। शिशु 
 पाज्नन तथा ग्रह-प्रबन्ध ही उनके काय रहे हैं। इसीलिये उनडझे लिये अधिक काल तक 
. अविवाहित रहना सम्भव नहीं था ओर पुरुषों की भांति वे उच्च शिक्षा सी नहीं प्राप्त 
कर सकती थीं। न तो वे सावजनिक कार्यों में हाथ बटा सकती थीं ओर न किसी सर- 
कारी पद पर द्वी नियुक्त की जा सकती थीं।.... 


स्त्रियों की स्वतन्त्रता के पक्त में मिल की दह्लील 
. मित्न को यह अन्याय असह्य मालूम पढ़ा । उसने स्तियों के पक्ष को लिया आ 

उनके अधिकारों के लिये एक संगठित आन्दोलन को जन्प्त दिया। उसने 'ख्रो-मताधिकार 
संस्था की लन्द्न-समिति के साथ कन्धा सिल्लाया। ख्ियों के अधिकारों के पक्ष में मित्र 
. की दत्तील" मानव प्रकृति के दो सिद्धान्तों प्रर आधारित थी । पहला था मानव स्वभाव को 
.. असीम परिवत्तनशीज्तका और दूसरा वाह्य परिस्थितियों की मनुष्यों में अन्तर लाने 
को शक्ति | 

इस प्रकार उसकी पद्चली दल्लील यह थी कि मानव स्वभाव, चाहे पुरुष का हो या 
ज्जी का, अन्म से कभी नहीं तय होजाता। बचपन से युवा अवस्था तक उसको हज़ारों 
प्रकार से बदला जा सकता है। इसीलिये जन्म से ख्री होत के कारण ख्लियों की उपेक्षा 
. करना उनके प्रति सबसे बड़ा अन्याय है। अगर पुरुष का स्रभाव बदला और सुधारा जा. 


.. सकता है तो स्तियों का क्‍यों नहीं? केवल स्लरी होने के नाते उनकी अवद्देलना करना 


. स्त्री-वगे पर सबसे बड़ा श्रद्याचार है| 





. १«“>डेविडसन-दि युटिलिटेरियन्स फ्राम बेन्थम हु मिल, पृ« २०८ | 


झाठवाँ अध्याय ... बृश्आ 


दूसरे, वाह्म परिस्थितियाँ पुंरुष के स्वभाव को जितना प्रभावित करती हैं उतना 
ही बे स्त्रियों के स्वभांव को भी करेंगी । अगर कुछ मनुष्यों को स्वतन्त्र न रखंकर 
बन्धन में रक्खा जाय तो उनकी मौल्िकता तथा नेतृत्व करने की योग्यता समाप्त हो 
जायगी | इसी तरह गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण श्षियों भी दूसरे कार्यों में 
- अपनी बुद्धि तथा योग्यता नहीं ज्ञगा सकतीं। अगर जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्हें कार्य _ 
. करने का अवसर दिया जाय तो वे पुरुषों ही के समान अपनी योग्यता सिद्ध करेंगी। 
. इसलिये यह. कहना कि ख्त्रियाँ स्वभाव ही से राजनीति में भाग लेने के योग्य नहीं हैं 
ग़लत ही नहीं वरन्‌ असल भी होगा। वास्तविकता तो यह है कि हम लोग केवल 
सोचते आये हैं कि राजनीति में हिस्सा बटाना ब्लियों के लिये अध्लाभाविक है। इसलिये 
डनको बन्धन में रखना तथा उनके कायक्षेत्र को सीमित रखना केवल अन्याय ही न 
होकर तक-शून्य पाशबिक अत्याचार है।... 
तीसरे, यदि पुरुष अच्छा शासन चाहते हैं तो झ्लवियाँ भी चाहती हैं। अगर यह 
मान लिया गया है कि प्रतिनिधित्व से अच्छा शान होता है तो ब्लियों को प्रतिनिधि _ 
मेजने का अधिकार क्‍यों नहीं मिलना चाहिए ९ 
चौथे, यदि पुरुषों के सांथ स्त्रियों को सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त है और वे 
कर देती हैं तो उचित यही है कि उन्हें स्री पुरुषों के साथ-साथ प्रतिनिधित्व का 
अधिकार मिले । हा 
.. पाँचवे, कई देशों में स्लियाँ सिंहानारूढ हुई हैं और उन्होंने अच्छी तरह शासन 
किया है। फिर वे किस बिना पर राजनीतिक अधिकार से वसद्ित की जादी हैं। यह 


: . सचमुच आश्वयजनक है। 


मिल हारा स्त्री-मताधिकार-आन्दोलन का प्रासम्म है 


मिल ने स्लियों के अधिकारों के आन्दोलन को प्रारम्भ करके लोगों का ध्यान इस 
ओर आकर्षित किया था। उसके बाद स्लियों ने रवयं अपने अधिकारों तथा खत्यों के लिये 
राजनीतिक तथा सामाजिक संघों का सद्भठन करना प्रारम्भ कर दिया। इसके परिणाम- 
स्वरूप २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ख्री-मताधिकार-आन्दोलन ने शक्तिशाली रूप ग्रहण 
कर लिया था। सन १६१४-१८ के महायुद्ध के पश्चात्‌ स्त्रियों क्रे अधिकार भी सभी 
युद्धोत्तर विधानों में पुरुषों के समान माने गये और उन्होंने लगभग जीवन के सभी ज्षेत्रों 
में हाथ बंटाना आरम्भ किया। द 


अन्य लेखकों हारा स्री-मताधिकार का समथन 


... मिलन की दलीलों के अतिरिक्त दूसरे लेखकों ने भी स्त्रियों के पक्ष में अपने-अपने 

: विचारों को रक्‍्खा है। उन्हें संक्षेप में लिम्तलिखित ढंग से रख सकते हैं 

क्‍ (१) यह स्पष्ट है कि बहुत सी स्लियाँ ऐसी है जो शासन-कार्य की बोग्यता में 

. हज़ारों मनुष्यों पे श्रेष्ठ हैं। उन्हें मताधिकार न देकर समाज्ञ उनकी सेवा से अपने को 

खित रखता है | उदाहरण के किये भारत में श्रीमती सरोजिनी नायडू ही की लीजिये । 
क्‍या बे अपनी योग्यता और चरित्र से किसी भी व्यवस्थापिका को घुशोभित नहीं करेंगी ! 


श्प्द क्‍ - शाखन यन्त्र 


या जैसा कि डाइसी का कथन है क्या फ््लोरेन्स नाइटिंगेल इस योग्य नहीं थीं कि वे 
निर्वाचन में किसी पालिमेन्ट के सदस्य के पक्ष में अपना मत देतीं जब कि उस्री समय 
उनका कोचवान या चपरालो, यदि वह दस पौंड के मझान में रहता होता तो मत दे 
सकता था । फ़्ल रेन्स नाइटिंगेल जैसा कि उनकी आत्मकथा से प्रकट होता है राजनी तिश्नों 
के कई गुणों से सम्पन्न थीं। वे अपने मताधिकार का भ्रयोग देश के हित ही के लिये : 
करतीं। इसके अतिरिक्त लोकमत पर भी उनका ग्रभाव पार्लिमेन्ट के बहुत से सदस्थों की 
अपेक्षा अधिक ही पढ़ा था । द द हर 

(२) यदि मताधिकार मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है तो इसे स्त्रियों को क्यों 
> नहीं मिक्तषना चाहिए ! क्या ख्री मनष्य नहीं हे ! क्‍या सामूहिक. विचार केवल्ष पुरुषों 
के ही विचार से बनता है ? यदि सामूहिक विचार के अन्तर्गत स्त्रियों का विचार नहीं 
आता तो इसे सामूहिक क्‍यों कहा जाय ९ क्‍यों न इसे पुरुषमात्र का विचार कहा जाय ? 
इसलिये आधे राष्ट्र को मताधिकार से वद्ित रखना, फ्रेबल ख्री होने के नाते, सबसे 
बड़ा अन्याय होगा | । द 

(३, आज के औद्योगिक युग में कितनी ही स्त्रियाँ कल्न-कारखानों में काम कर 
रही हैं। इस दशा में यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि अपने स्वत्वों तथा अधिकारों 
की रक्षा करने के लिये उन्हें अपने पेरों पर खड़े होने का अवसर दिया जाय | स्वभाववः 
वे स्ली-पम्बन्धी कानूनों में पुरुषों की अपेज्ञा ज्यादा दिलचस्पी लेंगी । 


(४) अन्त में, ज्ञोगों का यह भी कहना कि स्त्रियों के आगमन से राजनीति घुधघर 
ज्ञायगी । स्वभाव ही से स््रियाँ युद्ध तथा हिंसा का विरोध करेंगी ओर शिक्षा तथा जनसेवा 
सम्बन्धी कार्यो' का समर्थन करेंगी। इससे राजनोति में संयम तथा उत्तरदायित्व की 
वृद्धि होगी और क्रोध तथा उतावलापन दूर हो जायगा | . 


... स्त्री-मताधिकार का विरोध शनि 
उपरोक्त दलीलों के उत्तर में उन क्षोगों ने, जो ख्रियों के सावंजनिक समस्यायों में 

भाग लेने के विरुद्ध थे, निम्नलिखित दल्ीलें पेश की है :--रः का, 
(१) राजनीतिक मामलों में ख्ियों का सहयोग घरों की शान्ति तथा छुख में बाधा 
पहुँचावेगा । स्त्रियों का कार्य बच्चों का पालन तथा पोषण करना है। वे घर की रानी 
होती हैं और बाहर के कार्य पुरुषों के ज़िम्मे रहने चाहिए। अगर ख्तरियाँ राजनीति में भाग 
लेने लगेंगी तो बच्चों की ओर से उनका ध्यान हुट जायेगा। इसका परिणाम राष्ट्र के 
हित में अच्छा न होगा। इसके अतिरिक्त अगर पति तथा पत्नी में राजनीतिक मतभेद्‌ 
हुआ है तो परिवार में अस्नन्तोष तथा कल्नह पैदा ही जायेगा और सारा पारिवारिक 
जीवन सुख तथा शान्ति से बव्ग्चिव रहेगा।..रररः़ 8 2 म 

(२) ख्रियों का राजनीति के विवाद में पड़ना तथा निबोचन में भाग ल्लेना उनको 

. भ्रक्ृति के प्रतिकून्न है । इससे उनका ख्लीव्य समाप्त हो जायेगा और खियों के प्रति श्रद्धा 
की भाव॑ना भी जाती रहेगी। फल्न यह दोगा कि स्त्रियाँ मी राजनीतिक तथा निबोचन 
सम्बन्धी अचार की शिकार होंगी | इससे सामाजिक जीवन का स्तर नीचा द्वो जायगा। 


न 


आठवों अध्याय... २३७ 


(३) कुछ लोगों का यद्द भी कहना है कि स्त्रियाँ अपने मताधिकार का प्रयोग 
स्व॒तन्त्र रूप से नहीं कर सकतीं | उनके पति तथा दूसरे सम्बन्धी उन पर दबांज डालेंगे 
ओर इस प्रकार दो मत अपने हाथ में रक्खेंगे । किन्तु मिल महोदय इससे कोई हानि 

नहीं देखते | उनका कहना है कि यदि ख््रियाँ स्व॒तन्त्र होकर मताधिकार को प्रयोग में 
 ल्ञासकें तो बहुत ही अच्छा है परन्तु यदि उनके पति तथा दूसरे सम्बन्धी वादविवाद छावारा 

उन्हें प्रभावित करके अपने अनुकूल मत दिलवाते हें तो भी कोई हानि नहीं । कम से कम 
वे स्त्रियों के अस्तित्व को मानते तो हैं । 
द (४) यह कहना कि मताधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है ओर स्वियों तथा 
पुरुषों को बराबर मिलना चाहिए ठीक नहीं होगा । हमें य|द रखना चहिए हि प्रत्येक 
अधिकार के साथ कत्तव्य भी हैं। क्‍या ख्लरियाँ सभी सामाजिऋ कत्तेव्यों का पात्नन कर 
सकेगी ? अगर वे ऐसा करती हैं तो केवल उनकी शरीरिक क्षति ही घहों होगी परन 
सारा सामाजिक तथा पारिवारिक जीवन ही नष्ट हो जायेगा । प्रकृति ने उन्हें दूसरे 
कार्यों के लिये ही बनाया है और वे परम्परा से उसे करती आई हैं। इन कार्यों से 
अलग करके उन्हें राजनीति में लाना उचित न होगा | 

(५) यह भी कहा गया है कि प्रकृति ने मानव समाज को दो वर्गों में विभाजित 
किया है,--एक वर्गों पुरुषों का हैं ओर दूसरा स्त्रियों का | प्रकृति तथा स्रभाव के अनुसार 
दोनों के कार्य-क्षेत्र भिन्न हैं। पुरुषों के लिये परिश्रम तथा संघर्षपय जीवन है और 
स्त्रियों के लिये शान्त और अल्पश्रम वाला | दोनों एक दूसरे के जीवन को पूण बनाते हैं । 
इसलिये दोनों के कार्यों में विभाजन नहीं है, सहयोग है। वे अपने स्वभावानुकूल कार्यों 
को बाँट कर एक दूसरे की सद्दायता करते हैं। इसलिये पुरुषों द्वारा स्त्रियों के कार्यक्षेत्र में 
हस्तक्षेप करना उतनां ही बुरा होगा जितना स्त्रियों द्वारा पुरुषों के कायक्षेत्र में । इसका 
यह तात्पयु हि हुआ कि पुरुषों के लिये घर में रहना उतना ही अनुचित होगा जितना 
कि स्त्रियों का सामाजिक उथक्त-पुथत्ञ में हाथ बटाना | इन्हीं आधारों पर कहा जाता है कि 
ख्रयों का राजनीति में भाग लेना अनुचित ही नहीं वरन्‌ अस्वाभाबिक भी है। 


(६) ब्ञन्टशली कहता हे कि यह कहना कि यदि पुरुष अच्छे शासन के अन्द्र 
रहना चाहते हैं तो स्लियाँ भी चाहती हैं, कोई दलील नहीं है। क्‍या बच्चों का भी यहद्‌ 
प्राकृतिक अधिकार नहीं है कि वे भी अच्छा शासन चाहें ? अगर ऐसा है तो बच्चों 
को भी प्रतिनिधित्व का अधिकार क्‍यों नहीं दिया जाता ? इससे स्पष्ट है कि सुशासन 
का अधिकार ओर प्रतिनिधित्व तथा शासन में भाग लेने के अधिकार अलग-अलग हैं। 

(७) अन्त में, कहा जाता है कि मानव इतिहास में स्लियों को राजनीति से अगज्न 
रखना ही यह सिद्ध कर देता है कि उन्हें मताधिकार से वस्धित रक्‍खा जाय । आरम्भ 
से ही लोगों ने खोचा होगा कि सुख, शान्ति तथा सद्भावना के द्वित में ल्लियों को 
राजनीतिक अधिकारों से अल्नग रखना ही ठीक होगा । 

किन्तु संक्षेप में हम कह सद्ते हूँ कि स्त्रियों के राजनीति में भाग लेने के विरुद्ध अनेकों 
दल्लीलों के बावजूद भी प्रजातन्त्र की बढ़ती हुई कहर के सामने हमें रित्रियों के अधिकार 
को मानवा दी पड़ा हे। धीरे-घोरे संखार भर में स्त्रियों के अधिकार के आन्दोलन 


१३८ क्‍ शासन यन्त्र 


मे विजय प्राप्त की और सन्‌ १६१४-१८ के महायुद्ध के बाद ने केबल यूरोप ओर अमरीक। 
में ही वरन्‌ ८र्की, भारतवर्ष और चीन में भी स्त्रियों को राजनीति में पुरुषों के समान 


भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है । 
निर्वाचन -्षेत्र 


: मताधिकार पर विचार करने के पश्चात्‌ अब हम निर्बाचन-प्रणाल्ञी पर भी ध्यान 
दे सकते हैं| प्रारम्भ में ही हमें याद रखना चाद्विए कि जिर्वाचन के लिये देश को भिन्न- 
पिन्न निर्वाचन प्रान्तों में बाँठ दिया जाता है। यह आवश्यक नहीं है क्लि निवोचन 
प्रान्त और राजनीतिक प्रान्त एक ही हों । निर्वाचन के लिये बाँठे गये इन श्रान्तों को 
हम निर्वाचन-क्षेत्र कहते हैं 
निवाचन की दो प्रणालियाँ 
निर्वायन-क्षेत्रों के संगठन करने की दो प्रशाल्ियाँ हैं। एक की तो एकप्रतिनिधि _ 
प्रणाली (8802]0-/०7009097 ()॥0080%7970ए) ऋहते हैं। इस प्रणाली में सम्पूर्ण 
देश को छोठे-छोटठे क्षेत्रों में विभाजित कर देते हैं और प्रत्येक क्षेत्र को एक प्रतिनिधि 
भेजने का अधिकार होता है । इस प्रणाल्ली में प्रत्येक क्षेत्र के मतदाता केवल अपने हो 
प्रतिनिधि के निर्बाचन में भाग लेते हैं। दूसरी बहुप्रतिनिधि' प्रशाज्ञी (४०7०7७] 
गुप००६ 8ए8000 07 श(प)।७०]७-77077097 (000807॥00709) कहद्दत्ञाती है। 
“इसमें सारे देश को थोड़े से ही क्षेत्रों में बॉँटा जाता है और एक ्षेत्र से कई प्रतिनिधि _ 
. जज ज्ञाते हैं। प्रत्येक मतदाता उतने मतों का प्रयोग करता है जितनी संख्या उस क्षेत्र के 
प्रतिनिधियों की होती है।* | - 


निर्वाचनाधिकार एक अमानत हे 


हम देख चुके हैं कि आज २१ वर्ष से अधिक आयु वाले सभी स्त्री-पुरुष मत ह 
. देने के अधिकारी होते हें। तो क्या इसका यह अथे हुआ क्रि प्रत्येक मतदाता राष्ट्र 
. का प्रतिनिधि भी हो सकता है ? दूसरे शब्दों में, क्या प्रत्येक व्यक्ति का यह भी अधिकार 


... है कि बह निर्वाचित भी हो सके ९? इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि तथाकथित 


. निवाचन का अधिकार, कत्तव्य भी है केवल अधिकार ही नहीं। यह समाज की अमानत 
है और अगर यह किसी को निर्वाचित करतो है तो इसका अथे हुआ कि उस व्यक्ति में. 
. समाज का विश्वास है। इसलिये सभी ऐरे-गरे इस कत्तेब्य का पालन नहीं कर सकते।.. 

इस काय को केवल वही लोग अलीमांति कर सकते हैं जो अपने:अनुभव, बुद्धि और 
... सामाजिक दर्जे से राष्ट्र की सेवा करने के योग्य हैं । अतः निबाचन में केबल उन्हीं 
.. व्यक्तियों को खड़ा होना चाहिए जिनमें सेवा तथा त्याग की भावना और योग्यता हो; 

.. जिन्होंने सामाजिक जीवन में बुद्धि, अनुभव तथा निणेय द्वारा ख्याति प्राप्त की हो और 
. साधारण कोगों से ऊँचे हों। जी 





१ फ्रान्स में पहली को प्रणाली, ६८ए८ा। 4! 88780988०7०0६. और दूसरी को 
3०प८ु१५३६७ कहते हैं । | ह 2 


ग्राठवाँ अध्योर्य.... १३६ 


प्रतिनिधि तथा डेलीगेट 


किन्तु जनता का प्रतिनिधि ( 0७ 078390/907ए8 ) होने का यह अथ नहीं कि 


बह उनके हाथ में कठपुतल्ी की वरह हो ओर अपने निर्वाचकों के इशारे के बिना कुछ भी 
न कर सके | वास्तव में प्रतिनिधि होने के लिये आवश्यक है कि प्रतिनिधियों को अपनो 


बुद्धि तथा निणुय-शक्ति को अपने निबोचकों के हिताथ अयोग करने का अखबर मिलते । 
निर्वाचक्ों के द्वारा अतिदिन का नियन्त्रण कद्ापि आवश्यक नहीं। प्रतिनिधियों को 
अपना स्व॒तन्त्र वित्ञार तथा व्यक्तित्व रखना चाहिए नहीं तो बे केवल डेल्लोगेट ( ॥06- 


. 02906 ) सात्र रद जायेंगे जिनका काम केवल चुनने वालों की इच्छाओं तथा आदेशों 
को पालन करना ही होता है। प्रतिनिधि तथा डेल्ीगेट के भेद को स्पष्ट करने के लिये. 


हम बके महोदय के कथन दा उल्लेख करेंगे। १७७४ ई० में बके भी त्रिष्ठक्ष की एक 

द का उम्मीदवार था। उसका प्रतिहन्द्ी, जो कि निबोचन में हार गया, इस बात पर 
तैयार था कि बह अपने निवाचकों के आदेशों का पालन करेगा। निशत्रोचन के पश्चात 
बके ने अपने निबीचन-क्षेत्र में एक भाषण दिया। गंजते हुए शब्दों में उसने मिवोवकों - 


को चेताबनी दी और उनके तथा अपने सम्बन्ध पर प्रकाश डाला । उसने कहा, 'महा- 
शयगण | निस्खरेह एक प्रतिनिधि को इस बात पर गौरव तथा प्रश्नन्तता होनी चाहिए कि 


वह अपने निर्वा बकों के सम्पक में रहता, उनसे पत्र-व्यब॒हार तथा घनिष्ट सम्बन्ध रखता 
है । उनकी इच्छायें इसके लिये बहुत मूल्य रखतो हैं ओर उनके मत का वह आदर करता. 
है। यह उसका कत्तेव्य है कि उनझे लिये व६ अपने सुख, शान्ति तथा सनन्‍्तोष को बल्ि- 
दान करे और उनके हित के सामने अपने हितों की चिन्ता न करे। किन्तु इसके साथ-साथ 
अपने निष्पक्ष विचार, निशंय तथा अपनी आत्मा को आप या किश्ली ओर के लिये नहीं 
त्थाग सकता । इनको न तो वह आपसे प्राप्त करता है और न' किसी क़ानून तथा विधान 
से । ये इश्वर प्रदत्त बहतुयें हैं ओर इनके दुरुपयाग के लिये बद्द उसी के सामने उत्तरदायों . 
होता है। आप के प्रतिनिधि का कत्तेठ्य है कि वह अपने परिश्रम ही से नहीं वरन्‌ - 
निणय-शक्ति से भी आपकी सेवा करे। किन्तु यदि वह अपने निशेय का आपको 
इच्छाओं के सम्मुख बलिदान कर देता है तो वह आपकी सेवा न करके आपको 


'घोखा देता है? 


मेरे योग्य प्रतिहवन्द्दी का कहना है कि अतिनिधि को आपकी इच्छाओं के अधोन 
होना चाहिए। यदि इतना ही है तो इसमें कोई हानि नहीं । परन्त यदि शासन इच्चछा 
की ही वस्तु होती तो आपकी इच्छा निःसन्देह श्रेष्ठ है । किन्तु शाश्नन तथा क़ानून बुद्धि 
तथा विचवे 5 की बस्तुये हैं इच्छा की नहीं। वह केखा विवेक है जिसमें निर्णँय वादा- 
विवाद से पहले ही हो जाता है; जिसमें कुछ व्यांक्त वाद-विवाद करते हैं ओर दूश्वरे 
निर्णय देते हैं और जिसमें निणेय देने वाले लोग शायद दल्लालां का सुनन॑ वालों से 
तीन सौ मील दूर रहते हैं? 


“विचार प्रकट करना सभो मनुष्यों का आधार है परन्तु लिवोचकों का विचार 


. अधिक मूल्यवान और आदरणीय हं।ता हे। इस अत्यक अ्रतिंतधि का अश्नन्नतापूेक धुनन[ 


र४० शासने-यन्त्र 


चाहिए और इस पर ध्यानपूवेक सोचना चाहिए । किन्तु निवोचकों की आज्ञो मानना; 
उनके आदेशों को पालन करके इनके पक्ष में बहस करना और मत देना, ययपि ज्ञो 
उसकी आत्मा तथा धारणा के विपरीत है, देश के क्वानून तथा निय्रम के प्रतिकूल 
यह भावना विधान को भत्नी भांति न सममने के कारण ही पैड होती है' 

. पपालमिन्ट विभिम्न प्रतिहवन्द! हितों की रक्षा करने वाल्ले गुमाश्तों की सभा नहीं है . 
जिसमें प्रत्येक शुमाश्ते को पहले से ही यह तय कर लेना पड़ता है कि बह दूसरों के. 
विरुद्ध किस हित की रक्षा करेगा। पार्िमेन्ट राष्ट्र की एक मन्त्रणात्मक सभा है जिसके 
.. सामने सम्पर्णु राष्ट्र का हित रंदता है और जहाँ लोगों को स्थानीय हितों तथा देष्यो 
से ऊपर उठ कर समस्त राष्ट्र के हित का ध्यान रखना पढ़ता है। आपके निबोचन कर 
 चुकने के पश्चात आपका प्रतिनिध ब्रिस्टल का सदस्य नहां रहता किन्तु वह पालिम्रेल्ट 
कद सदस्य होता है ।॥ 

डेलीगेट-सिद्धान्त पर अन्य आपत्तियाँ 

यह तो प्रतिनिधियों की स्वतन्त्रता की सीमित करने के विरुद्ध एक साधारण सी 
आपत्ति हुई। डेलीगेट-सिद्धान्व अथवा प्रतिनिधियों को आदेश देना हम दूसरे आधारों 
पर भी ठीक नहीं सममते । का कर 

पहले तो यह ग़ल्नत घारणा है कि चू'कि प्रतिनिधि का निर्वाचन एक निर्बोचन- 
क्षेत्र से हुआ है इसलिये वह उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसे केवल्ल स्थानोय 
. प्रतिनिधि नहीं बनाया गया है कि वह वहाँ के ज्ञोगों से आदेश तथा आज्ञा ले। वास्तव 
में वह राष्ट्रीय प्रतिनिधि है और राष्ट्र के द्वित के लिये उसको निवोचित किया 
गया है । 
..... दूसरे, समय-समय पर निर्वाचन होते रहने से अयोग्य प्रतिनिधि को दूसरे 
. निवाचन में अत्ञग किया जा सकता है। इसलिये लगातार आदेश देकर प्रतिनिधियों 
को नियन्त्रण में रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती | 

तीसरे, प्रतिनिधियों पर नियन्त्रण रख कर तथा उनके स्व॒तन्त्र बिचार तथा निर्णय 
को स्थान न देकर हम व्यवस्थापिकाओं ही को बेकार कर देते हैं। ऐसी व्यवस्थापि छाओं 
में जाने के लिये केबल अयोग्य लोग ही तैयार होंगे जो निर्बाचओं द्वारा लगाये 
गये श्रतिबन्धों को मसानेंगे। योग्य तथा शक्तिशाज्ञी व्यक्ति इन आदेशों को मानना अपने 
आत्म-सम्पान के विरुद्ध समरेंगे और केवल 'मात्नषिक को आवाज़” होना कभी भी नहीं 
पसन्द करेगे | द 

.. चौथे, चकि साधारणत: मतदाता क्रानून-निमौण के कार्य को भत्नी भाँति नहीं 

 सममते इसलिये जो आदेश वे देंगे वे दल्नों के आदेश होंगे। इसके परिणामस्वरूप 
. केबल वह्दी क्रानून पास होंगे जो एक ही दत् के लिये हितकर होंगे। कक ा 


एकप्रतिनिधि-निवाचन-प्रणाल्ी के दोष 


प्रतिनिधि तथा डेल्लीगेट के अन्तर के स्पष्टीकरण के पश्चात्‌ अब हम फिर एक- 
प्रतिनिधि-निवोचन-परणाली पर ध्यान देंगे। प्रतिनिधि शासन के पीछे यह भावना 


.. आठवाँ अध्याय _ श्ष्टश 
है कि हमारी व्यवस्थापिकायें पूर्ण रूप से जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करें। किन्सु 


.._ इस प्रणाली के व्यावद्दारिक रूप में अमरीका तथा इंगलण्ड में बहुत से दोष आ गये हैं।* 


इंगलेण्ड के बारे में ऐस्किथ महोदय ने एक बार कहा था कि 'इस सरल और सीधी 
प्रणाली का, जो अब तक काम में लाई जाती रही है ओर जिसे प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त _ 
. का डचित तथा सन्तोषजनक रूप माना गया था, अब समर्थन करना सम्भव नहीं | 

इससे केवल इतना ही नहीं होता कि उस दल के, जो देश में अल्प संख्या में है, पार्लिमेन्ट 
. में बहुस॑ख्या में पहुँचने का अन्देशा रहता है वरन जो प्रायः होता रहता है ओर काक्ी 

अहितकर है वह यह है कि कामन-सभा तथा निवाचन-्ेत्रों में अल्पसंख्यक और बहु- 

 संख्यक दलों की संख्या समानुपातिक नहीं रहती । 


पहला दोष 
क्‍ इस तरह एक निवोचन-क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि भेजने वाली प्रणाज्ञी का पहला 
बड़ा दोष यह है कि सारे निर्वाचकों की अल्पसंख्या का प्रतिनिधि व्यवस्थापिका 
में बहुसंख्या के सिद्धान्त पर पहुँचता है। इसे हम एक उदाहरण से अधिक सरलता से 
समझ सकते हैं । मान लीजिये एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या १०० है 
ओर तीन उम्मीदवार 'क” 'ख' और “ग! निर्वाचित होने के लिये खड़े हैं। निर्वाचन में 
.. क! को ४४ मत मिलते हैं, 'ख” को ३० और “ग! को २४। बहुसंख्या के सिद्धान्त के 
अनुसार “'क! निवाचित हो जाता है क्‍योंकि तीनों उम्मीदवारों में से सबसे अधिक मत 


.  १--राम्ज़े म्योर ने अपनी 'हाउ इंगलेंड इज़ गवन्ड !! नामक पुस्तक के पाँचवे अध्याय 


३ - में केवल प्रतिनिधि संस्था के सिद्धान्तों पर ही नहीं विचार किया है वरन्‌ उसने इन्हीं सिद्धान्तों 
के आधार पर इंगलेंड की प्रचलित निर्वाचन प्रणाली ( जिसमें एक क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि 


. पालिमेन्ट में भेजा जाता है ) के दोषों का भी निरीक्षण किया है। उसके अनुसार वास्तविक 
प्रतिनिधि मेजने को प्रणाली में निम्नलिखित विशेषतायें होनी चाहिये;--- 

(१) राष्ट्र के प्रतिनिधियों में सभी प्रकार के राजनीतिक विचार बाते लोगों का उनकी 
. संख्या के अनुसार समावेश होना चाहिए | 

(२) इन प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते समय मतदाताओं को अपने विचार तथा 
विश्वास के अनुसार मत देना चाहिये | यदि वे केवल उन लोगों को मत देते हैं जिनके प्रतिद्वन्द्दी 
को वे नहीं पसन्द करते या उससे डरते हैं, तो प्रतिनिधित्व वास्तविक नहीं हो सकेगा। 

(३) निर्वाचकों को ऐसा अवसर मिलना चाहिए कि वे चरित्रवान तथा योग्य पुरुषों में 


से चुनाव कर सकें। उन्हें ऐसे भ्रम में नहीं पड़ने देना चाहिये , जैसा कि प्राय; होता है, जिसमें... 


“उन्हें या तो अ्योग्य मूर्ख को अथवा स्वार्थी अवसरवादी व्यक्ति को ही मत देना पड़े । 
(४) निर्वाचकों के किसी एक विशेष दल का अपनी संख्या के अनुपात से अधिक 
' प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए।.... 
किन्तु इंगलैण्ड की निर्वाचन प्रणाली में ये बातें नहीं पाई जातीं; सब का तो कहना दी 
जया, “इन में से एक भी नहीं पाई जाती और इसीलिये यह प्रणाली “श्रत्यन्त अनुचित, असन्तोष- 
 ज़नक और खतरनाक है | ( विवरण के लिये प्रत्येक विद्यार्थी को उपरोक्त पुस्तक पढ़ना चाहिए।) 
ड्ः क्‍ 


२४२ ह शासन यन्त्र 


'कः ही को मिलते हैं। परन्तु अखलियत बिल्कुल दूसरी ही है। १०० मतदाताओं 
की संख्या में से 'क' को केबत्न ४४५ मत मिले हैं ओर शेष ५४५ मत 'ख” ओर “ग को 
मिलते हैं । इस प्रकार १०० मतों के योग में से आधे से अधिक मत द्वारे हुए उस्मीद- 
वारों को मिले हैं। इसलिये 'क” केवल नाममात्र के लिये बहुसंख्यक दल का प्रतिनिधि 
है। वास्तव में वह अल्पसंख्यकों का ही प्रतिनिधि हुआ और बहुसंख्यकों के तो . 
प्रतिनिधित्व ही न मिला | 


दूसरा दोष 

व्यावहारिक रूप में इस प्रणाली का दूसरा बढ़ा दोष यह है कि बहुसंख्यक दत्त 
को अत्याधिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। इसका यह अथ हुआ कि निवाचन के 
फलस्वरूप इस दल को जितने स्थान श्राप्त होते हैं बे उसकी संख्या के अनुपात से अधिक 
होते हैं। और दूसरे अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व या तो अपनी संख्या के अलनुपात्त में 
कम होता है या कभी-कभी बिल्कुज्ञ होता ही नहीं । इस दोष को भी इम उदाहरण की 
सहायता से समझाने का प्रयत्न करेंगे | 
.... मान लीजिये कि मतदाताओं की कुल संख्या ४०० है. जिसमें ३०० हिन्दू हें और 
१०० मुस्तिम। निवोाचन के लिये सारे मतदाताओं को चार निवोचन क्षेत्र--उत्तर, 
दक्षिण, पूव ओर पश्चिम, में बाँट दिया गया हे। इन चारों क्षेत्रों में से चार सदस्यों 


को निबाचित करना है। इन चारों क्षेत्रों में हिन्दू ओर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 
इसका भ्रकार है 


उत्तर... दक्षिण पूर्व पश्चिम 
. हिन्दू १०० के | प्र ९७ -२३०० 
मुस्लिम ४० 


३ १० ++ १०० 

.... अब यदि एक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि भेजने को प्रणाली से निवोचन होगा तो 
प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दू उम्मीदवार ही सफल होगा ओर चारों ज्षेत्रों में से एक भी मुस्लिम 
नहीं चुना जायगा । इससे यह ज्ञात हुआ कि जिस दल की ओर मतदाताओं की संख्या 
के तीन भाग हैं, सारे मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है और एक तिहाई अल्प- 
संख्यक बिना प्रतिनिधित्व के ही रह जाते हैं । ही 


तीसरा दोष 


इसी प्रणाली का तीसरा दोष यह है कि अल्पसंख्यक दत्त अपनी संख्या के अनुपात 

से भी अधिक व्यवस्थापिका में स्थान पा सकता है और बहुसंख्यक दल का प्रतिनिधित्व 

जो कर नह के अनुखार नहीं हो पाता | इसे भी उदाहरण ही की सहायता से समझ 

सर 

.._ मान लीजिये कि मतदाताओं की संख्या ४०० है जिसमें ३०० हिन्दू हैं और १०० 

.. मुस्लिस। निवोचन में चार प्रतिनिधियों को भेजना है; निवाचन क्षेत्र उत्तर, दक्षिण, 

पूर्व और पशिचम हैं और मत्येक क्षेत्र को एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। हिन्दू 
... ओर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भिन्न भिन्न क्षेत्रों सें इस प्रकार दे; ; 


. अठाबाँ अध्याये श्ध््श 


उत्तर दक्षिण. पूबे.... पश्चिम 
हिन्दू. शश्झे.... रू ३० २०. >३०० 
मुस्लिस छू | ३० छंद... २४५. ८१०० 


हिन्दू और मुसल्तिम सदस्यों के निवाचन में इन क्षेत्रों में से केवल एक हिन्दू चुना 
. जा सकता है और मुसलमानों के तीन सदस्य चुने जायँगे। इस प्रकार बहुसंख्यक हिन्दुओं 
का प्रतिनिधित्व उनकी संख्या के अनपात से बहुत कम हुआ और अल्पसंख्यक मुस्लिमों 
का अधिक । 
निर्वाचन क्षेत्रों को संगठन-पद्धति का महत्व 

इन उदाहरणों से स्पष्ट प्रकट है कि ये दोष) निवोचन क्षेत्रों के संगठन करने के 
ढंग तथा पद्धति से ही पेदा होते हैं । इसीलिये प्रतिनिधि-शासन को सफल बनाने के लिये 
आवश्यक है कि निवाचन त्षेत्रों की सीमा का निधोरण तथा उत्तका संगठन ठिकाने से 
किया जाय । इनको ऐसे आधार पर बॉटना चाहिए की सभो प्रकार के विचारों तथा 
हितों का प्रतिनिधित्व भत्नी भाँति हो सके । निवरोचन ज्षेत्रों की सीमा में साधारण सा 
अन्तर कर देने से केवल कुछ मतों ही का भेद नहीं पड़ सकता वरन्‌ अल्पसंख्यक 
बिल्कुल ही समाप्त भी हो खकते हें और प्रतिनिधित्व का पूरा चित्र हो बदल सकता 
है ।* निवोचन क्षेत्रों का सीमान्तरीकरण केवल कल्पना मात्र ही नहीं है ऐसा अमरीका 
में दो चुका है । मैसाचुसेट्स में ( गरवेनर गेरी के खम्य में ) १८७१ द० में निबाचन ज्षेत्रों 
की सीमाओं में थोड़ा सा अन्तर करने से दक्ष-बहुमत के सन्‍्तुज्ञन में परिवर्तत आ गया 
था | इस विधि से तत्कालिक खरकार क्षेत्रों को सीमायें इस तरह बदल खकतो हैँ कि 
उसका दल अधिक से अधिक क्षेत्रों में थोड़ो-बहुत संख्या में प्रतिद्वन्दी दुल से बहुमत 
में रहे और केवल थोड़े से ही क्षेत्रों में प्रतिहन्द्दी दल अत्यधिक बहुमत में रह सके ।* 


चौथा दोष 


क्‍ क्षेत्रों की संगठन की प्रणात्री के इन दोषों के साथ-खाथ कामन्ख मदहोदय ने एक 
चोथे भी दोष को इस्र प्रकार रक्खा हैः “आज जब कि राजनीतिक दलों का. संगठन 


१--निर्वाचन में उपस्थित वास्तविक दोषों के लिये ए० बी० कीथ कृत “दि ब्रिटिश 
केबिनेट सिस्टम? प्रृष्ठ ३३२-३३४ देखिये । 
दे २--कृपया जे० एच० हस्फ्रीज़ कृत प्रोपोर्शनल रप्रेज्ेन्डेशन! प्रष्ठ २७-२२ और ३८-४० 
। 
३--यह सीमान्तरीकरण गवर्नर गेरी के कार्य-काल में किया था अतः तभी से पश्चिमी देशों 


में कप क्षेत्रों की सीमाओं को बदलने के कार्य को “गेरीमान्डरिंग! (907एएरथा्वथ्यंपह) 
कहने ल 

४--फ्राइनर महोदय का कहना है कि सीमान्तरीकरण ( गेरीमान्डरिंग ) से अपने 
निर्वाचन क्षेत्रों को इस तरह बनाया जाता है कि अपना दल अधिक से अधिक ज्षेत्रों में 
_ बहुसंख्या में रहे, चाहें यह बहुसंख्या दूसरे दल के मुक्काबले में थोड़े ही मतों से दे ओर दूसरे 
दल के भतदाताओ्रों को कुछ थोड़े द्वी क्षेत्रों में इकट्ठा कर दिया जाय जहाँ वे अधिक संख्या में 
हों। इससे प्रतिद्वन्द्दी दल अधिक मतदाताओं के होते हुए भी केवल कुछ ही क्षेत्रों में जीत 
सकेंगे | ««दि थियरी एज्ड दि प्रेक्टिस आव मॉडनन गवन्मेंद्स, जि० १, ४० ६१० । 


. «रद 





भासनन्यन्त्र 


सामाजिक समस्यायों के आधार पर होता है; इन्हीं के अनसार लोकमत विभाजित रहता 
- है तथा प्रत्येक दल अपने-अपने दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व चाहता है तो ऐसी दशा में हम 


. निर्वाचन की एक ऐसी प्रणाली का प्रयोग करते हैं जिल्लमें प्रतिनिधित्व का आधार प्रादेशिक 


होता है | राजनीतिक दल्ल इसी आधार-यन्त्र को हस्तगत करने का प्रयत्न करते हैं और 


.. अपने दल के द्वित में इसका प्रयोग करते हैं। परिणाम यह होता है कि प्रत्येक क्षेत्र दो, 


दलों में विभाजित हो जाता है । स्व॒तन्त्र व्यक्तियों के लिये कोई स्थान नहीं रह जाता । या तो 
उन्हें किसी एक दत्न से अपने को सम्बन्धित करना पड़ता है क्‍योंकि यदि ऐसा नहीं करते 
टतो उन्हें राजनीति में भाग लेने से ब॑ंचित होना पड़ेगा । इसका व्यावद्दारिक परिणाम यह 
होता हे कि योग्य नागरिक शासन » कार्यों में हाथ ही नहीं बटा पाते।? जैसा कि कामन्स 
महोदय ने फिरकहा है, 'सीमान्तरीकरण तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व की असमा 


नता स्वयं बुरी है किन्तु इस प्रणाज्ञी का और भी बुरा ग्र भाव यह है कि योग्य तथा. 


सार्वजनिक भावनाओं से युक्त व्यक्तियों को राजनीति से निकलना पड़ता है और निजी 
संगठनों. तथा धनिकों की तानाशाही स्थापित हो जाती है । 


एकप्रतिनिधि-म्रणाली के गुण 


किन्तु यदि निम्नलिखित एक ्षेत्र से एक प्रतिनिधि भेजने की प्रणाली में इतने 


दोष हैं. तो इसमें कुछ गुण भी हैं । बे निम्नलिखित हैं :-- 
(१) चूंकि प्रत्येक सदस्य किसी न किप्ली क्षेत्र ही से निवोचित होकर आता है 


इसलिये वह अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा खामियों से भज्नी भाँति परिचित रहता... 


है और उन्हें पूरी करने के लिये व्यवस्थापिका में सुधारों की माँग करता है। यह कहा 


गया है कि सदस्यों की यह स्थानीय दि्लिचस्पी राष्ट्रीय हित के मागं में बाधक होती है 
किन्तु यह दृष्टिकोण ग्रल्ञत है क्योंकि व्यवश्थापिका में सदस्यों को स्थानीय समस्याओं 


का सामना बहुत कम करना पड़ता है, साधारणत: उन्हें व्यापक राष्ट्रीय समश्ष्यायों को 
ही सुलकाना रहता है । इससे रपष्ट है कि सदृश्यगण स्थानीय हितों की रक्षा करते हुए 
राष्ट्रीय हित को भी सुरक्षित रखते हैं । 

.. (२) सदस्यों का निवोचन स्थानीय आधार पर होने के कारण उन्हें अपने ज्षेत्र 
के निवासियों के सम्पक में रहना पड़ता है। इससे निवाचकों तथा उनके प्रतिनिधियों 


में निरन्तर सम्बन्ध बना रहता है और प्रतिनिधि अपने निबाचकों की विचारधारा 
. से परिचित रहते हैं। इसके फल स्वरूप वे मनमानी नहीं कर पाते और ज्ञोकमत का 


दबाव सदेव उनके ऊपर रहता है । 
... (३) निवाचकों के सम्प्रुख उत्तरदायी रइने का विचार प्रतिनिधियों को सक्रिय 
रखता है क्योंकि उन्हें अपने मतदाताओं के. सामने अपने कार्यों को रखना पड़ता है और 


खिखाना पड़ता है कि उनके तथा देश के लिये उन्होंने क्या किया | यह भी कद्दा गया है... 

..._ कि सदस्यों द्वारा पुनः निवोचित होने की इच्छा कहीं उन्हें मतदाताओं के हाथ में कठ- . 

.. पुलती न बना दे। परन्तु यह केवल कमज़ोर सदस्यों के ही साथ सम्भव हो सकता है, 
. सभी सदस्यों से यह आशा रखना ठोक नहीं । वास्तव में प्रतिनिधियों की सेवा उनके 


कार्यों से ऑकी जाती है बातों से नहीं 


आठवाँ अध्याय के ... श्४ 


हे (४ ) इस प्रकार की निचोचन प्रणाली में चंकि मिवोचन एक छोटे दायरे में ही 
होता है इसलिये निर्वाचऋ उम्मीदवारों को भ्रत्नी भांति जानते हैं। अतः मतदाताओं 
. को लम्बी-लम्बी बातों के धोखे में नहीं डाला जा सकता । वे उसी व्यक्ति को चुनेंगे जो. 
सब उस्मोदवारों में से अधिक योग्य द्वोगा । यह कहा गया है कि छोटे निर्वाचन क्षेन्न 
से मतदाताओं को सही चुनाव करने का मोक्ना नहीं मिल्नता क्‍योंकि उन्हें एक सीमित 
दायरे में से चुनाव करना पड़ता हैं, अगर वे किसी भी उम्प्रीदवार को नहीं पसन्द करते 
तो भी उन्हें किसी न किसी को तो चुनना ही पड़ेगा । लेकिन इसके उत्तर में यह कहा 
जा सकता है कि इस अनुपयुक्त अबसर का भी उचित श्रयोग क्रिया जा सकता है और 
एक अनजाने व्यक्ति को चुनने से तो यह अच्छा ही है कि आप किसी जाने हुए व्यक्ति 
की निवोचनम करें। 
द (४ ) यह सत्य है कि इस भ्रणाल्री में अल्प-संख्यकों का श्रतिनिधित्व नहीं हो 
पाता किन्तु उन क्षेत्रों से जहाँ पर वे बहुसंख्या में हूँ उत्का निबाचन होगा ही। लेकिन 
. बहुप्रतिनिधि ग्रणाज्ञी ( ॥80 59807) में तो उनका अ्रतिनिधित्व किसी भी दशा में 
नहीं हो पांता । क्‍ 
(६) यह सच दे कि इस प्रणाली से देश के सभी हितों का श्रतिनिधित्व नहीं हो 
पाता किन्तु फिर भी सभी भौगोलिक अदेशों का अतिनिधित्व तो होता ही है। इस 
प्रकार इस प्रणाली से देश के कोने कोने का प्रतिनिधित्व होता है । 
क्‍ (७) अन्त में इस प्रणाली से निबोचन बड़ी सरलता से किया जा सकता है और 
 निर्वोचन-फल को घोषित करने के लिये मत भी खरलता से गिने ज्ञा सकते हैं। 
इस प्रणाली के दोषों में यह भी बताया गया है कि निर्वाचन-क्षेत्र प्रायः बिना किसी 
»कार की खमानता के बनाये जाते हैं। किन्तु इस दोष को संम्रय-समय पर ज्षेत्रों की 
सीमाओं ,.को बदल कर दूर किया जा सकता है। इस प्रकार अगर किसी क्षेत्र से 
जनसंख्या दूसरे क्षेत्र भ॑ चला जातो दे तो यह आवश्यक हो जाता है कि पहले क्षेत्र में 
.. कुछ स्थान कम हों ओर दूसरे में अधिक । ऐसा करने पर निबोचन उचित हा सकेगा। 
: संक्षेप में हम कद सकते हैं कि अगर निवोचन-नज्षेत्रों को ठिकाने से बनाया जाय तो 
ऐश्वी श्रणाली निवाचन का खब से उपयुक्त तथा श्वरत्न मागे है । 


फ्रान्स की निवांचन-प्रणालियाँ 


एकप्रतिनिधि-प्रणाज्ञी के गुणों तथा दोषों पर विचार करने के पश्चात्‌ हम 
निर्वाचन की दूसरी प्रणाली पर ध्यान दंगे। इस प्रणाली सें एक ही क्षेत्र से कई प्रतिनिधि 
भेजे जा सकते हैं ; इसे बहुप्रतिनिधि-प्रयात्ञी" (69708) ॥70०८०४६ 5ए780609) 
कहते हैं। फ्रान्स में तृतीय जनराब्य के स्थापित होने के बाद से एकग्रतिनिधि 


१--बहुप्रतिनिधि प्रणाली को 'साम्रुदायिक मत प्रणाली' ('800: ५०६८० 598८८००”) भी 
कहते हैं। कृपया दैलेट कृत 'प्रोपोशनल रेप्रेज़ेन्टेशन' पृष्ट २७ देखिये । इसी पुस्तक के ५६वें 
पृष्ठ पर वह एकप्रतिनिधि प्रणाली को वार्ड-योजना (५४४४४ ?]87) भी कहता है | 


- चअ| ठच्चु . शासनन्यन्त्र 


: प्रणात्री (80"7४7० 0'877०70]8807670) चज्ञी आ रही थी । परन्तु १८८४५ में 
बहुप्रतिनिधि अणाली (80/%४688 6? 78४८) का राष्ट्रीय निवाचन में प्रयोग हुआ । 


लेकिन १८८६ में यह छोड़ दी गई और फिर एकप्रतिनिधि अणाली अपनायी गई जो 


१६१६ तक चलती रही । १६१६ से बहुंप्रतिनिधि प्रणाल्री फिर से काम में लाई जाने लगी । 
१६२७ तक फिर यह चलती रदह्दी। किन्तु लोगों के आन्दोलन के फत्न स्वरूप यह फिर 
छोड़ दी गई। तत्पश्चातू १६२७ से १६३६ तक फ्रान्स में एकप्रतिनिधि प्रणाली ही क 
. आधार पर निवबाचन होते रहे । 


बहुप्रतिनिधि-प्रणाली का पहला प्रयोग 


कामन्स महोदय का कहना है कि बहुप्रतिनिधि-प्रणाज्ञी के दो प्रयोग हुये हें. 
पहला प्रयोग अमरीकी संयुक्त राज्य के शिक्षान्बोर्डों में हुआ जद्डाँ पर सारी सभा का 
निर्वाचन एक ही टिकट पर हो जाता है। इसीलिये विज्ञोबी महोदय ने इसकी परिभाषा 


देते हुए कहा है कि यह वह प्रणाली है जिसमें सभी मतदाता सभी प्रतिनिधियों को निर्वाचित 


_ करते हैं। इस प्रणाली का व्यावद्दारिक परिणाम यह होता है कि प्रत्येक स्थान पर 
बहुसंख्यकों का जोर रहता है और अल्य-संख्यकों का प्रतिनिधित्व ही नहीं हो पाता । 
इसका एक गुण यही हे कि विस्तृत निबोचन क्षेत्र होने की वजह से श्रत्येक दल को 
योग्य पुरुषों की सेवायें मित्र जाती हैं क्‍योंकि किसी विशेष स्थान ही से उन्हें 
_ उम्प्तीदवारों को नहीं चुनना रहता। 


दूसरा प्रयोग 


इस प्रणाली का दूसरा प्रयोग कामन्स महोदय ही के अनुसार एकप्रतिनिधि- 
प्रणाली तथा बहुप्रतिनिधि-प्रणाल्ली के बीच का मागें है। इसमें निवोचन ज्षेत्र क्रायम 
रक्‍्खे जाते हैं किन्तु उनकी स्ीमायें ओर बढ़ा दी जाती हैं और उनको संख्या कम कर दी 
जाती है। इस अकार प्रत्येक क्षेत्रसे बहुमत के आधार पर & से लेकर २० प्रतिनिधि तक 
चुने जाते हैँं। इसप्रणाली में अल्पसंख्यकों का भी प्रतिनिधित्व एक स्रीमा तक हो जाता 
है और वे पू्णरूप से अलग नहीं कर दिये जाते । 


इस प्रशाली के दोष 


किन्तु यह अ्रणाज्ञी भी पहली प्रणाली हो को भाँति दोषपूर्ण है। इसमें भी निवाचक 
_ दो भागों में विभाजित हो जाते हैं ओर चुनाव में राजनीतिक दलों का ही बोल बाला 
रहता है । क्‍ 


. अश्यसंख्यकों के अतिनिधित्व को रीवियाँ 


निबोचन की ऊपर लिखी दोनों प्रणालियों से अल्पसंख्यकों का उचित प्रतिनिधित्व 


. न दो खकने के कारण उनको श्रतिनिधित्व देने के लिये समय-समय पर अन्य रातियथां 
_ काममें लाई गई है।... 





करपननमातननन पुणनयता८्य- तप तप कयकवानाशधररलअप: १अए+_ावाअाललाां काका दत्ता पथ एक्स नव लशत< तन जलती 


े आठवों शाबयाय ह डा द .. शपर७ 


- सीमित-मत-प्रणालरी 

. पहली रीति सीमित-मंत ( ]॥777060 ए०१७ ) की है। इसमें ऐसे तिवोचन 
क्षेत्र बनाये जाते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र से कई सदस्य भेजे जा सकें । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के 
लिये आवश्यक होता है कि वहाँ से कम से कम तीन सदस्य चुने जायं। इस रीति के 
पीछे यह बिचार है कि मतदाताओं को उन सभी सदस्यों के पक्ष में मत नहीं देना होता 
जो निर्वाचन के लिये खड़े होते हैं । उन्हें केवल कुछ ही सदस्यों के पक्ष में मत देना रहता 
हे ओर एक सदस्य के पक्ष में प्रत्येक मतदाता एक ही मत दे सकता है। इस्र प्रकार अगर _ 
किसी निबोचन क्षेत्र से तीन सदस्यों को चुनना है तो प्रत्येक मतदाता केवल दो खद्स्यों।के 
पक्ष में अपना मत देगा । इसी तरह अगर ७ अथवा १२ सदस्यों को चुनना है तो प्रत्येक 
मतदाता को क्रमशः £ और ६ सदस्यों के पक्ष में ही मत देने का अधिकार रहेगा सभी 
के पक्ष में नहीं। इस प्रकार के निर्वाचन का व्यावहारिक परिणाम यह होता है कि ऊपर 
लिखे उदाहरणों में बहुसंख्यक दल को क्रमशः २, ५ और ६ स्थान मिलेंगे और अ्रल्पश्चंस्यक 
दुल् को १, २ और ३ स्थान मिलेंगे । इससे स्पष्ट है कि मतदाताओं पर जितना ही प्रतिबन्ध 
लगाया जायगा अल्पसंख्यकों का उतना ही प्रतिनिधित्व हो सकेगा । लेकिन इतना याद 
रहना चाहिए कि थोड़े अल्पसंख्यकों का इस प्रणाली में कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो 
सकता। केबल महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक ही प्रतिनिधित्व भ्राप्त- कर सकते हैं। हम्फ़जी 
मद्दोद्य का कहना है कि अगर किसी क्षेत्र से ३ सद॒स्यों का निर्वाचन होना है तो 


प्रतिनिवत्ति प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि अल्पसंख्यकों की संख्या कम से कम. 


सतदाताओं का # भाग हो । अगर ४ सद्स्यो को भेजना है ओर प्रत्येक मतदाता को 
३ मंत भ्राप्त हें तो अल्पसंख्यकों की संख्या सारे निर्बाचकों का हैँ होना चाहिए । 
सीमित-सत-प्रणाली के दोष 
इस भअणाली सें भी निम्नलिखित कुश्च दोष है. :-- 
(१) जैसा कि कामन्स महोदय का 

अस्वाभाविक प्रतिनिधित्व हो जाता है। क्‍ 

(२) यह दो से अधिक दलों के अस्तित्व की सम्भावना को समाप्त कर देता है। 
. अगर किस्री क्षेत्र में दो से अधिक दल रहते हैं तो शेष दलों का अ्तिनिधित्व नहीं हो 
पाता । इसका यह तात्पय हुआ कि इससे केवल एक ही अल्पसंख्यक दल को प्रतिनिधित्व 
प्राप्त हो सकता है| समानुपातिक प्रतिनिधित्व इस प्रणाली से नहीं प्राप्त हो सकता।.... 

(३) इससे स्वतन्त्रता भी सीमित रहती है क्‍योंकि दलों का संगठन कड़ा रहता है 
ओर दल के नेताओं का श्रभुत्व अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार दल्लों द्वारा नाम-प्रस्ताव्‌ 
. निबाचन ही के समान हो जाता है और मतदाताओं को चुनने का अबखर ही नहीं 
मिलता । इसीलिये कामन्‍्स को कहना पड़ा है कि “बहुप्रतिनिधि-प्रणाल्ी क्ररता तथा _ 
बबरता से अल्पसंख्यकों को नष्ट कर देती है। सीमित-मत की प्रणाल्ी इससे कम चबेर 


नम 


विचार है इससे दो प्रभावशाली दल्लों का 


तो अवश्य है किन्तु इसमें अधिक स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त हो सकती! ।* 
९--कामन्स--ओपोशंनल रेग्रेजेन्टेशन, ए४ ६२ 


. कैसा फच के आह आग 


सामूहिक-मतअणाली क्‍ 
अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व आप्त करने का एक दूसरा भी ढंग है। इसे सामूहिक- 
भत-अणात्री (_प्रगप]७४०७ ए०६७ 3980077) कहते है | इस प्रणाली में मतदाताओं 
की स्वतन्त्रता असीमित रहती है । वह उतने मतों का प्रयोग ऋर सकता है जितनी संख्या 
उम्मीदवारों की रहती है। मतों को वह जिस ग्रकार चाहे इस्तेमाल कर सकता है। 
इसका यह अथ हुआ कि अगर वह चाहता है तो अपने सभी मतों को एक ही उम्मीदवार 
के पक्त में दे सकता है या कुछ उम्मीदवारों में अपनी इच्छा के अनुसार बाँट सकता है। 

इस अणाली का व्यावहारिक परिणाम यह होता है कि थोड़े अल्पसंख्यक भी अपने मतों 
को सामूहिक रूप पर इस्तेमाल करके प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकते हैं । लेकिन इसके लिये 
आवश्यक है तिर्वाचन-क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत हो और निर्वाचन के लिये तीन से अधिक 
सदस्य हों | अगर निर्वाचन क्षेत्र छोटे हैं और तीन ही सदस्यों को भेजना है तो सीमित 

.... भत अणाली का ही परिणाम दुहराया जाया | रा 


ध क्‍ सामूहिक-मत-पणाली के गुण द 
__ किन्तु इस प्रणाली में केबल मतदाताओं को स्वतन्त्रता ही नहीं प्राप्त होती और 
अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व ही नहीं मिल्षता परन्‌ यह भी निश्चित रहता है कि प्रत्येक 
दल का सारे देश से प्रतिनिधित्व हो सकेगा केवल कुछ ही क्षेत्रों से ( जहाँ पर बे बहु- 
संख्या में हैं ) नहीं। इससे प्रत्येक नागरिक का व्यवस्थापिका में कोई न कोई अपना 
_ सदस्य रहता है जो उसकी माँगों को व्यवस्थापिका के सम्मुख रखता है। व्यवस्थापिका 
में संत प्रकट करते समय सभी सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों के हित को ध्यान में रखते हैं।१ 
् सामूहिक-मत-प्रणाली के दोष हे 
इस भ्रणाल्री में कुछ दोष भी पाये जाते हैं। सर्वे प्रथम, इस प्रणात्री से भी . 
अल्पसंख्यकों ओर बहुस॑ख्यकों का समानपातिक प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता | 
दूसरे, सासहिक रूप से मत देने अर्थात्‌ सभी मतों को एक ही उम्मीदवार के पक्त . 
में डालने से बहुत से मत बेकार जाते हैं. जो उसी दल के दूसरे सदस्य के पक्त में डाले 
जासकते हैं।..... पा आय तय हि 
.... तीसरे, मतों को बेकार होने से बचाने के लिये दलबन्दी तथा दत्लसंगठन निवोचन 
:.. के लिये अनिवार्य हो जाता है। जैसा कि कामन्स ने कहा है “सामूहिक मत अणाल्ी चाहे. 
. बड़े क्षेत्रों के लिये हो चाहे छोटे, या तो इसमें मत बेकार जाते हैं या दलों की तानाशाही 
. बढ़ जाती है! ९ ५ महक के जे 
हि क्‍ . एकमत-अणाली हि पर 
. अल्पसंख्यकों का अ्तिनिधित्व प्राप्त करने की एक तीसरी प्रणाली 'एकम्तः 


.._ (80860 ए०69) की है । इसका प्रयोग सबब अ्रथम जापान में हुआ था । जब वहाँ एक- 
......._ १--कामन्स--परोपो्शन रेगेज़ेन्देशन पृष्ठ ६७... जज 


२--बह्ढी, पृष्ठ ६८ 
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आठवाँ अध्याय शछ६ 


प्रतिनिधि अणाली सही रूप से न चल सकी तो वहाँ के लोग इस प्रणाली को काम में 
लाये । उन्होंने निवोचन क्षत्रों को फिर से नहीं बनाया। शासन प्रबन्ध के लिये बनाये 
गये जिलों से ही उन्होंने निवाचन क्षेत्रों का काम लिया । जनसंख्या के अनुसार प्रत्येक 
ज़िले को एक से लेकर बारह सदस्यों को चुनने का अधिकार दिया गया लेकिन अत्येक 
मतदाता केवल्ल एक हो मत का प्रयोग कर खकता था। इसका परिणाम यह हुआ कि 


प्रत्येक ज़िले में जहाँ दो या इससे श्रधिक सदस्य चुने जाते थे अल्पश्चंड्यकों को प्रति- 
निधित्व मिल् जाता था। इससे भिन्न-भिन्न दलों का समानुपातिक प्रतिनिधित्व भी हो 


जाता था। यहाँ तक कि स्व॒तन्त्र विचार के लोगों को भी अवसर मिलता था कि बे 
निर्वाचन के लिये खड़े हो सकें। और वे निवांचित भी कर लिये जाते थे । किन्तु जैता 
कि हम्फ्रीज़ का कथन है इस ढंग से भी वास्तविक समानपातिक प्रतिनिधित्व नहीं हो 
पाता है। क्‍योंकि इसमें समयानकूल परिवत्तन सम्भव नहीं। सीमित ओर सामूहिक 
सत-प्रण लियों के समान जापानियों की एकमत-प्रणाज्ञी भी दलों'के संगठन पर ज्यादा 


ज़ोर देती है ओर अगर दत्न सही अनमान नहीं लगा पाते तो उनका अधिक से अधिक 
प्रतिनिधित्व होना असम्भव हो जाता है। 


अन्य दो प्रणालियों 
एकप्रतिनिधि-प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिये दो दूसरी पद्धतियाँ भी 


काम में लाई गई हैं। बे हैं द्वितीय गुप्तमत-प्रणाली (3880070 88]॥00 898%000) 


तथा हस्तान्तरणीय-मत-प्रणाज्ञी (7878£07.80)69 ए०५७ 58ए780977) | इन पद्धतियों 


... के उपयोग के लिये यह आवश्यक नहीं है कि एक निवाचन क्षेत्र से कई सदस्यों को 


चुना जाय । फ्राइनर के शब्दों में इनका आधार यह है कि पालिमेन्ट में निवाचित होने 
के लिये प्रत्येक उम्मीदवार को आवश्यक हो कि उसे ४०: मत मिल्लें | इन दोनों पद्धतियों 


. से निर्वाचित सदस्यों के लिये स्पष्ट बहुसंख्या में मत मिलना अनिवार्य हो जाता है किन्तु . 


व्यवस्थाय दोनों की भिन्न हें । 


द्वितीय-गुप्तमत-प्रणालो द 
हम देख चुके हैं कि अगर किसी क्षत्र से दो ही दलों के उम्मीदवार चुनाव में खड़े 


हैं तो इनमें से एक कुछ ही अधिक मत पा जाने से निवाचन में सफल दो जाता है। 


अगर तीन दलों का मुक़ाबिला है तो वह उम्मोदवार सफल्ञ होता है जिसे शेष दोनों से 


अधिक मत मिल जाते हैं । इस प्रकार अगर किसी क्षत्र में १०० मतदाता हैं और “का 


को ४४, 'ख' को ३०, तथा 'ग! को २४ मत मिलते हैं तो 'क' निबाौचन में सफल माना 
जायगा । वास्तव में हम देखते हैं कि 'क' को केवज्ञ ४५ मत मिले हैं और उसके विदद्ध 
५४ मत हैं। इस प्रकार १०० मत में से केवल ४५ पाने वाला व्यक्ति निवोचन के फल 
स्वरूप पालिंमेन्ट का सदस्य निर्वाचित हो जाता है। इसी दोष को दूर करने के लिये 


द्वितीय-गुप्तमत-अणाली का अयोग किया ज्ञाता है। इसमें प्रथम गुप्तमत निबोचन के 


बाद केवल 'क! और “ख! निवाचन-क्षेत्र में रह जाते हैं। तीसरा उम्मीदवार सर जिसे 
केवल २४ मत प्रिले हैं अलग कर दिया जाता है। लेकिन उसके सतदाताओं को यह 
2९ 














२४० शासन-यन्त्र 


अधिकार दिया जाता है कि वे जिसके पक्ष में चाहें फिर से अपना मत दँ। अगर इस 
द्वितीय गुप्तमत निर्वाचन में भी “क' को अधिक मत मिलते हैं, तो बह निवाचित घोषित 
किया जायगा | अगर 'ख'! को अधिक सत मिलते हैं तो 'ख' सफलज्न सदस्य होगा यद्यपि 
पहले निर्वाचन में बह हार गया था | 

इस अशाल्री के इस रूप का प्रथम प्रयोग जमेनी में हुआ था। इसके दूसरे रूपों 
का प्रयोग फ़ान्स यथा बेल्जियस में हुआ | लेकिन इस प्रणालो के सभी रूपों का एक ही 
उदृश्य रहा है। वह उद्देश्य यह है कि सभी सिवीचित सदस्यों को अपने क्षेत्रों में जहाँ 
से उनका चुनाव हुआ है आधे से अधिक मत प्राप्त हुए हों । 


द्वितोय-गुप्रमत-प्रणाली के गुण 

फाइनर ने इस प्रणाली के निम्नलिखित गुण बताये हैं :-- 

(१) इससे सभी मतदाताओं को अपने भतों के बारे में दुबारा सोचने का अवसर 
मिल जाता है। जब वे जान जाते हैं कि एक सदस्य निर्वाचित नहीं हो सझता तो वे 
_ शेष उस्मीदवारों में से जिसे वे अच्छा सममते हैं उसको अपना मत दे सकते हैं।.... 

(२) निबाचित सदस्य क़ानून का निर्मोण करते हैं और शासन-प्रबन्ध पर 
नियन्त्रण रखते हैं | यह आवश्यक रहता है कि नागरिकों की एक बढ़ी संख्या शासन-प्रबंध 
से उन्तुष्ट रहे। यह तभी हो सकता है जब उन्हें ज्ञात हो कि शासन लोकप्रिय सदस्यों 
के मतों पर ह्वी आधारित है। दुबारा विनौचन हो जाने से व्यवस्थापिका में वही लोग 
जा सकते हैं जो अगर पूर्ण॑रूप से नहीं, तो ज्ञितना सम्भव हो सकता है अवश्य दी 
लोकश्रिय होते हैं । 


द्वितीय-गुप्तमत-प्रणाली के दोष 
किन्तु डा० फ्राइनर तथा हम्फ्रोज़ दोनों ने इस ग्रणाल्ली के व्यावहारिक रूप में 
छ निम्नलिखित गम्भीर दोष पाये हैं है 
..._ (९) ह्वितीय निवोचन के परिणाम से हम दलों की वास्तविक स्थिति का पता 
.. नहीं चल्ला सकते क्‍योंकि इस निवोचन की विजय सिद्धान्तों तथा कार्यक्रम की न 
होकर सममोते का परिणाम होती है । 
... (१) प्रायः इन सममोतों का राजनोतिक समस्यायों से कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं रहता। 
(३) द्वितीय निवाचन पहले निवाचन के परिणाम को प्रायः उत्तट ही देता है। 
वास्तव में मतदाताओं की एक बड़ी संख्या पहले निवाचन में सहानुभूति-प्रद्शन के लिये 
एक पक्ष को मत दे देती है और अपना वास्तविक राजनीतिक विचार दुसरे निवाचन 


में प्रकट करती हे। कुछ लोग तो यह तय करके किस्रों सदस्य को मत देते हैं कि 
दूसरा निवोचन अवश्य हो द 


(४) इस अरण्णाली से दिंसात्मक कार्यों का अन्देशा बढ़ जाता है। क्‍योंकि इससे 


निबोचन सही ढंग से नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के निर्बाचन में व्यय 
भी काफ्री होता है जिसके भय से निर्धन व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र से बाहर ही रह जाते हैं। 


सं इाआन जा लकका9++>>अ>»- ०“ 


-घूखखोरी बढ़ जाती है। हारे हुए उम्मीदवार दूसरे निवोचन 
 उम्मीदवारीं की सहायता करते हैं। वास्तव में कुछ उम्मीदवार तो केवल इसी आशा 


(&]४७779/ए७ प०४०) का आविष्क्वार किया गया है। इसमें एक द्वी <बॉवन द्वोता 
है लिन प्रत्येक मतदाता विभिन्न उम्मीदवारों को १, २, ३ करके अपनी पसन्द के श्रज्ु- 


आठवा अध्याय॑ ..... रशदे१ | 


(५) इस प्रणाल्वी का सब से गंम्भीर दोष यह है कि अगर एक दल् एक ज्ञेत्र में 
असफल रहता है तो दूसरे क्षेत्रों में भी इसके उम्प्रीदवारों को कम मत मिलते हैं।...._ 
(६) जो दज्न पहले निवाचन में कम मत पाते हैं वे. दूसरे निर्वाचन में 


निर्णायक शक्ति बनः जाते हें। इस प्रकार वे मिजञकर पहले निर्बा बन के परिणाम को 


उत्नट सकते हैं जिससे निवाचन के फत्न-स्वरूप राष्ट्र के राजनीतिक विचार का सही 


. प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता । 


(७) इस प्रकार के मेल अथवा सम्रमोते प्रतिनिधि-शासन को ही बदनांस 
कर देते हैं क्योंकि इन सममौतों से मतदाताओं की राजनीतिक भावना समाप्त ही हो 
जाती है। इसीलिये एम० पोइमऊयर ((, 0077709/"6) ने इसे द्वितीय गुप्तमत की 
बेइमानी? कहा है। जमन इसे दलों का 'पशु-विक्रय! ((प॥॥७7०8७)) कहते हैं 

(८) इस प्रकार से निर्वाचित सदस्य “अल्यसंख्यकों के बन्दी? कहे गये हैं 
क्योंकि उनका दूखरा निवोचन अह्पसंख्यकों पर ही निर्भर करता है। इसलिये 


थे लगातार उन्हीं के दबाव में रहते हैं और न तो वे अपन ही खाथ न्याय कर सकते 


ओर न व्यवस्थापिका ही के साथ | 
(६, राम्ज्रेम्योर का तो यह भी कद्दना है कि यह भी निश्चय नहीं रहता कि 
मतदाता दुबारा मत देने का कष्ट उठायेंगे । 
(१०) उनका तो यह भी कहता है कि इस प्रणाली से षणयन्त्र, बेइसानी तथा 
में रुपया लेकर शेष 


से पहले निवाचन में खड़े हो जाते हैं । 


(११) अन्त में राम्ज़े म्योर ही का कथन है कि इस प्रणात्षी से प्रजातन्त्र अधिक 
व्ययपूरण द्वो जाता है क्योंकि दूसरे निवोचन का खर्च अधिक तथा बेकार ही होता है। 


क्‍ इसके अतिरिक्त नैत्यिक कार्य में भो वाघा पड़तो हे । 


..... वकल्पिक या सापेक्ष मत-प्रणाली 
द्वितीय गुप्तमत प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिये वेकक्पिक-मत-प्रणाज्ञी 


सार मत देवा है। जिस उम्मीदवार को वह सबसे ज्यादा पसन्द करता है उसके नाम के 
सामने १, इसके बाद २ ओर इसी तरह तीखरी पसन्द के अनुसार ३ का चिन्ह बनाता 
है। मतों की संख्या-गणना हो जाने के पश्चात्‌ जिछ उम्पतीदवार के नाम के सामने 
बहुसंख्या में सतदाताओं ने पहली पसन्द के चिन्ह रूगाये हैं बह निवोचित घोषित 
किया जाता है। परन्तु यदि बहुसंख्या में किसी को मत नहीं मिक्षते तो जिस उम्मीदवार 
को पहली पसन्द के सबसे कम मत मिले हैं बह अलग कर दिया जाता है और इसछफो 
मिल्ने हुये मत, मतदाताओं की दूसरी पसन्द के अनुसार अन्य उम्मीदवारों में शॉट दिये 
जाते हैं । इस पर जिस उम्मीदवार को अधिक सत मिलते हैं वहीं निर्वोचित सममा 





ब्ह्ब्‌ क्‍ शासलन्यन्त्र 


 ज्ञाता है। अगर इस पर भी किसी उम्मीदवार को बहुसंख्या में मत॑ नहीं मिलते तो शेष॑ 
उम्मीदवारों में से जिसको पहली पसन्द सबसे कम दी गई है निवौचन में असफल 
सममा जाता है और उसके प्राप्त-मत मतदाताओं की दूसरी पसन्द के अनुसार बॉट 
दिये जाते हैं। इस प्रकार जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा पूर्ण रूप से बहुसंख्या में 
मत मिल्तते हैं वही निर्वाचित घोषित किया जाता हे । 


इस प्रणाली के गुण तथा दोष 
इस प्रकार वेकल्पिक-सत-प्रणाल्ली में यह प्रयत्त किया जाता हे कि बहुसंख्यकों 
की इच्छाओं को माना जाय और जिस प्रकार एकग्रतिनिधि-प्रणाली में होता है 
कि तीन उम्मीदवारों के झगड़े में एक अल्पसंर्क दल का उम्मीदवार सफल्न हो जाता 
है बसा न होने पाये । यद्यपि इससे दलों के अनचित सममौते नहीं खमाप्त हो सकते 
किन्तु दुबारा निवोचन का व्यथ अवश्य ही कम हो जायगा। द्वितीय गुप्तमत तथा 


वेकल्पक मत प्रणालियाँ एक अथ में एकप्रतिनिधि-प्रणाली से अच्छी है । किन्तु इन 


दोनों में दो गंभीर दोष पाये जाते हैँ । पहला यह कि व्यवस्थापिका में अल्पसंख्यकों तथा 
बहुसंस्यकों का समानुपातिक श्रतिनिधित्व नहीं हं। पाता और दूसरा यह कि कुछ 
अल्पसंख्यकों को बिल्कुल प्रतिनिधित्व ही नहीं मिज्न पाता । 

. राम्ज़े स्थोर* ने इस प्रणाली में निम्नलिखित दोष बताये हैं :-- 
.._(क) प्रत्येक सदस्य मतदाताओं की दूसरी पसन्द वाले मत को आप्त करने का 
प्रयत्न करेगा । 

(ख) आपसी सममोते ढारा दो दल मिल कर तीसरे दज्ञ का अस्तित्व मिटा 
सकते हैं । अगर इतना नहीं भी हुआ तो उसके समानुपातिक प्रतिनिधित्व को तो अवश्य 
ही कम कर सकते हैं 

(ग) मतदाताओं के विचांरों का वाघ्तविक ग्रकटीकरण तो उनके पहले मत से 
होता है । दूसरी पसन्द के मत को तो वे बेमन देते हें । इसलिये जो स्रदस्य दूसरी पसन्द 
के आधार पर निबाचित द्वोत हूँ मतदाताओं के विचारों का बास्तविक पतिनिधित्व नहीं 
कर खकते | 

(ब) एकप्रतिनिधि-अणाल्ी का दोष, जिसमें मतदाताओं की पसन्द सीमित रहती 


है, इस प्रणाली मे भी रह जाता हे। यहां भी मतदाताओं को दो तीन उस्सीदवारां 


में स ही चुनना पढ़ता है । 
. ७) इसमे दलं। का वास्तविक अ्रतिनिधित्व हो ही नहीं पाता, इसमें निबाचन 
सम्बन्धी जुए की भी सम्भावना बढ़ जाती हूं । 


सारांध 


निर्वाचन अ्रणाली की विभिन्न श्रणालियों पर बिचार करने के पश्चात्‌ हस निम्न- 


लिखित परिमाण पर पहुँचत है :-- 





१--क्ाइनर--दि थियरी एणड प्रेक्टिस आव मान, गवन्मेंट्स, जिलद २, एृ४ ६१४। 


२--राम्ड्े म्योर--हाऊ ब्रिटेन इज्ज गव॑न्ढ १, पृष्ठ श्छ८छ। 








आठंवों अध्याय १४३ 

( १ ) एकप्रतिनिधि-प्रणाज्ञी से जनता के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं पहुँच पाते | 

(२) द्वितीय-गुप्तमत तथा बे कल्पिकमत प्रणालियों से भी बहुसंख्यकों और 
अल्पसंख्यकों का वास्तविक समानपातिऊ ग्रतिनिधित्व नहीं हो पाता । 

(३) सीमितमत, सामूहिकमत ओर एकमत प्रणालियों से अल्पसंख्यकों का 
,्रतिनिधित्व तो अवश्य हो ज्ञाता है किन्तु समाठुपातिक ग्तिनिधित्व इन प्रणात्रियों से 
भी नहीं हो पाता । इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व 

प्त करने के ढंग हैं समानुपतिक प्रतिनिधित्व के नहीं । 


हस्फ्रीज़ के अनुसार उचित निर्वाचन प्रणाली की विशेषतायें 
.... हम प्रश्न कर सकते हैं कि व्यवस्थापिकाओं में सभी हितों तथा दलों ८ 
प्रतिनिधित्व की क्या आवश्यकता है ९ इसका उत्तर यह हैँ कि आधुनिक ग्रज[तन्त्र तब 
तक प्रतिनिधि-शासन नहीं कहा जा सकता जब तक इसमें जनता के सभी अंशों का 
प्रतिनिधित्व नहीं होता । 


... इसलिए यह एक मौलिक श्रज्ञातन्त्रात्मक सिद्धान्त है कि शासन में जनता के सभी 
अंशों का समानपातिक प्रतिनिधित्व हो । इसका तात्पय यह है कि प्रत्येक निर्वाचन प्रणाली 
का पहला नियम यह होना चाहिए कि व्यवस्थापिह्ा में जहां तक सम्भव हो लोगों का 
प्रतिनिधित्व पूण रूप से हो। क्यों केवज्ञ बहुसंख्यकों का शासन उतना द्वी बुरा है 
जितना कि अल्पसंख्यकों का। 

उचित निर्वाचन प्रणाली का दूसरा मौलिक सिद्धान्त यह द्वोना चाहिए कि 
_निवाचन क्षेत्र पर्याप्त बड़े हों ओर उसमें से कई प्रतिनिधि भेजे जायें। एकप्रतिनिधि- 
प्रणाली की तरह यह नहद्वीं होना चाहिये कि एक क्षंत्र से एक द्वी संदस्य लोगों के 
विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करे । द 
... तीसरा सिद्धान्त इन क्षंत्रों की सीमाओं को निर्णय करने के रुम्बन्ध में है। 
निवोचन क्षंत्रों को सीमायें स्वेच्छाधारिता से नहीं निश्चित की जानी चाहिए । उनका 
निर्णय करते समय यह आवश्यक है कि आकृतिक स्रीभाओं तथा दूखरी समावताओं को 
ध्यान से रकक्‍्खा जाय | 


उचित निवाचन प्रणाली पर ल्ञास्की के विचार 


हम्फ्रीज़ द्वारा निधोरित इन सिद्धान्तों का वही लेखक समर्थन करते हैं जो समान 
पातिक भ्रार्वानिधित्व के पक्ष में हँ । किन्तु वे लेखक जो इसके विरोधी हैं इन सिद्धान्तों को 
उचि6 नद्दीं समझते । लास्की का कहना द्दे कि उचित निर्वाचन अ्रणाल्वी में निम्नल्नखित 
चार साधारण विशेषतायें रहनी चाहि 
स्व प्रथम इसमें यह सम्भव दोना चाहिए कि व्यवस्थापिका सार्वजनिक छ्वित की 
भद्दत्वपूर्ण समस्याओं पर बहुमत तथा अल्पमत को अंगीभूत कर सके । यह आवश्यक 
नहीं कि सभी अकार के मतों को व्यवस्थापिका अपने सें अंगीभुद करे ।न तो यह 


१०-ल्वास्कौ--ए अमर आँव्‌ पॉलिटिक्स, ४० ११४ 





| ४७ इक | हू है रह च हु पहुच ०] 


सम्भव ही है और न आवश्यक ही । किन्तु आवश्यक यह है कि प्रत्येक दल के लोगों 
की सुनवाई हो सके । किन्तु व्यवस्थापिका को विवश होकर शक्तिशाल्ञी दलों के प्रभाव 
में रहना पड़ता है जिससे कि शासन कार्य सुचारु रूप से तथा निरन्तर चलता रहे । 

दूसरे, जिन ज्षेत्रों से सदस्यों का निबोचन दोना है उन्हें इतना छोटा होना चाहिए 
कि प्रत्येक सदस्य अपने-अपने निबाचकों के विचारों को जान सके और निब्रोचन हो 
जाने के बाद उनसे अपना सम्पक स्थापित रख सके ।. 

तीसरे, निवाचन हो जाने के बाद भी कोई ऐसा साधन होना चाहिए, जिससे 
निवाचकों के विचारों में अगर कोई परिवत्तंन हो तो उसका पता चलन सके। इंगलेण्ड 
तथा अमरीका में उप-निबाचन द्वारा इसका पता लगाया जाता है । द 

चोथे, इस प्रणाली का संगठन इस प्रकार होना चाहिए कि मतदाताओं का सम्बन्ध 
शासन से प्रत्यक्ष रूप में रहे ! उन्हें इस योग्य होना चाहिए कि वे अनुभव कर कि शासकों 
को उन्हीं ने चुना हे ओर व्यवस्थापिका का कार्य-काल समाप्त होने के पश्चात्‌ उन्हें अवसर 
मिल्नेगा कि वे उनके कार्यों का निरीक्षण कर सकें? 

ल्ञास्‍्की द्वारा प्रतिपादित इन सिद्धान्तों का दूसरे आधुनिक लेखक भी समथन करते 
६ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व की समालोचना में यह स्पष्ट हो जायगा। अब हम 
समानुपातिक प्रतिनिधित्व ( 07009070079) 0०0००7०७867(90707 ) पर विचार कर 

सकते हैं । 


समानपातिक प्रतिनिधित्व 

प्रो० स्ट्रांग कद्दते हैं कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व के अर्थ का कुछ भी महत्व 
नहीं है क्योंकि इसके बहुत से भेद हैं। वास्तव में प्रत्येक देश में जहाँ पर इसको 
अपनाया गया है इसका एक पृथक रूप पाया जाता $। सिद्धान्त में तो भेद और भी 
अधिक हो जाते हैं । किन्तु इन सभी भेदों में एक विशेषता है जो मत देने 'फे ढंग में 
अनिवाय रूप से पाई जाती है । वह विशेषता यह है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व 
के किसी भी रूप में निवाचन का आधार एकप्रतिनिधि-अणाली नहीं हो सकती" । 
इस प्रकार समानुपातिक प्रतिनिधित्व में सब से पहले बहुप्रतिनिधि-प्रणाली आवश्यक 
है। इसके बाद इस प्रकार के अतिनिधित्व में कोइ उम्मीदवार अपने प्रतिह्नन्द्दी की अपेक्षा 
केवल कुछ ही अधिक मत प्राप्त करने से ही नहीं निवोचित समझा जाता है। निवाचित 
होने के लिये आवश्यक है कि उम्मीदवार को एक निश्चित संख्या में मत प्राप्त हों। यह 
संख्या मतदाताओं की संख्या और स्रोटों की संख्या के गुणनफल के बराबर द्वोतो है। 
ऐसा इसलिये किया जाता है कि व्यवस्थापिका में निबोचकों का बिल्कुल ठीक प्रति- 
निधित्व हो सके! | डाइसी ने इस बात की व्याख्या निम्नल्ञिखित ढंग से की है* ;-- 


(१) कोई भी व्यव्थापिका जिश्का निर्वाचन एक्प्रतिनिधि-प्रणाली के 


..._ आधार पर हुआ है मतदाताओं के मत का सह्दी जतिनिधित्व नहीं कर सकती। इस 


१--सट्रांग--माडन कान्स्टीस्य शन्स, पृष्ठ १७४ 
२--डाइसी--लॉ श्रॉव्‌ दि कास्टीव्यू शन, ४० ॥.5पएत 


। 


आहठवाँ अध्याय क्‍ श्र 


प्रकार की सभा राष्ट्रीय विचार धारा का दपण नहीं हो सकती; निवाचकों की इच्छा को 
प्रतिविम्बित नहीं कर सकती | द 
(२) समानुपातिक ग्रतिनिधित्व की किसी भी प्रणाली से यह सम्भव हो लकता 
हैँ कि ऐसी व्यवस्थापिका बने जो आज की अपेक्षा अधिक स्पष्ट रूप से राष्ट्र के विचार या 
दूसरे शब्दों में निर्वाचकों की इच्छा को प्रतिविम्बित कर सके | 
(३) यह अत्यन्त आवश्यक है कि निवा चक्ोों के प्रत्येक सच्चे मत का व्यवस्थापिका 


. में समानुपातिक ग्रनिनिधित्व हो 


समानपातिक प्रतिनिधित्व के दो भेद 
स० प्र० ( जो समानुपातिक श्रतिनिधित्व का संक्षेप रूप है.) के विभिन्न भेदों 


.. को साधारणत: दो शीर्षकों में रकखा जाता है। पहला विभिन्न बहुप्रतिनिधि-प्रणाल्रियों 


का है और दूसरा हस्तान्तरणीय-एकऋमत-प्रणाली का पहले भेद के बारे सें हम फ्रान्स 
में प्राप्त बहुप्रतिनिधि-प्रणाली के सम्बन्ध में कह चुके हें। बहुअतिनिधि-प्रणाज्ञी जमनी, 
बेलजियम, स्वेडन तथा फिनलेंण्ड में भो प्रचलित है। फ्रन्स में प्रचलित बहुप्रतिनिधि _ 
प्रणाली यद्यपि सबसे सरत्न है किन्तु यह सबसे बुरी है। क्‍योंकि इस प्रणाली में 
अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बिल्कुज्ञ ही नहीं हो पाता । इसमें वह दल जिसे 
बहुसंख्यकों का धमंथन प्राप्त होता है दूसरों को अलग करके अपनी तात्तिका वाले 
उम्मीदवारों को ही निवोचित करा ज्ेता है। इसलिये समानुपातिक प्रतिनिधित्व को 


तीनों विशेषतायें जिस पर हम ऊपर विचार कर चुके हैं हस्तान्तरणीय-एकमत-प्रणाल्ी 


(878]6 7'7७78607'80]6 ०४०७ 5750977) या द्वेर प्रणातज्ञी" (स्978 598- 
$070) में ही वास्तविक रूप से पाई जा सकती हैं। समानपातिक प्रतिनिधित्व के इसी 
रूप को आजं सभी आधुनिक राष्ट्रों में अपनाया जा रहा है। अमरीकी संयुक्त राज्य 
ओर इंगलेरंड को छोड़ कर क्षमभग सभो आधुनिक व्यवस्थापिकारयें इखी अणाली पर 
आधारित हैँ। आयरलेण्ड तथा जापान ने तो इसे प्रहण ही कर लिया है। आर्ट्रियां, 
पोलरणड, लिथूनिया तथा यूनान भी १६३४-४४ के युद्ध के पूचं किसी न किस्री रूप में 
इसका अनसरण करना प्रारम्भ कर दिया था । 


हस्तान्तरणीय-एकमत-पणालो क्‍ 
जैसा कि हमने अमो-अभी कहा हे, स० प्र० प्रणाज्ञों में आवश्यक होता है कि 


. निवाचन क्षेत्र पयोप्त बड़े हों ओर एक क्षेत्र खे कई सदस्पों का निवोचन हो | इसमें प्रत्येक 
मतदाता को केवल एक मत देने का अधिकार होगा। लेकिन उसे यह आदेश दे दिया 


१->संमानुपातिक प्रतिनिधित्व की लगभग सभी योजनाये टामस हेर की योजना के विभिन्न 
रूप माने जाते हैं। टामस हेर (एक अंगरेज़) ने सर्व प्रथम इस प्रणाली का समर्थन १८५१ ई० 
में अपनी पुस्तक इलेक्शन आँव रेप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ ( प्रतिनिधियों का निर्वाचन ) में किया था। 
जे० एस० मिल ने हेर की योजना का दृढ़ समर्थन अ्रल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिये किया 
था। (कृपया देखिये, मिल कृत ेप्रेज़ेन्टेटिब्‌ गध॑न्मेन्ट”, इस पुस्तक में आप को मिल की 
दलील मिलेंगी ) आप 8 जे ... 





थ्ष्द्‌ शासनन्यन्त्र 


जायगा कि गुप्रमत-पत्र पर वह अपनी पहली, दूसरी ओर तीखरी पसन्द के चिन्ह लगा 
दे। यह इसलिये किया जाता दे कि मतदाताओं की पसन्द के अनुसार उनका मत 
परिस्थिति* के अनसार एक उम्मीदवार से दूसरे को हस्तान्तरित किया जा सके। 
इसीलिये इसको हस्तान्तरणीय-एकसत-प्रणाली कहा जाता हे | 


निवांचित होने के लिये आवश्यक मत-संरूपा 


इस प्रणाली को व्यवहार में लाने के लिये पहला आवश्यक काये मतों की उस्र 
संख्या को निश्चत करना है जिसके मिलने से एक उम्मीदवार निवोचन में सफल . 
. सममा जा सके । देर ओर आन्ड्रें महोदयों के अनुसार निबोचन क्षेत्र में पड़ने वाले सारे 
मतों को निर्बाचत होने वाले सदस्यों की खंख्या से भाग देकर इस्रको निश्चित किया जा 
सकता है। इस प्रकार अगर किस्री निवाचन क्षेन्न में ६००० मत पढ़ते हैं और उस 
जषेत्र से ६ सदस्यों को चुनना है तो प्रत्येक उम्मीदवार को निवाचित होने के लिये 
६९०० अर्थात्‌ १००० मत" आवश्यक द्वोंगे। किन्तु १८८६ ३० में ड्र प महोदय ने यह 
पता लगाया था कि उन ज्ृत्रों में जहाँ ३ लेकर ८ सदस्यों को चुनना रहता है इस प्रणात्री 
से व्यावहारिक रूप में त्रुटिपुण फल्ष प्राप्त होता है । इसलिए उन्होंने इन त्रुटियों को दूर 
के करने के लिये एक नई तरकीब निकाली। उनके अनुसार निबोचित होने के लिये 
आवश्यक मतों की संख्या इस प्रकार निकाली जा सकती दै--निवो चन क्षेत्र में पड़ने 
वाले सारे मतों को निवोचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या में एक और जोड़ 
कर भाग दीजिये और भजनफल में एक ओर जोड़ दीजिये। इस्र प्रकार अगर किसी 
निवोचन क्षेत्र में १०० मत पड़ते हें और केवल एक ही सदरय को निवोचित करना है 
तो उसे निवाचन में सफल होने के लिये 3१६ + १८४१ मत मित्नना आवश्यक होगा। 
इसी प्रकार अगर दो सदस्यों को निवाचित करना हे तो प्रद्यके सदस्य को सफूल द्वोने के 
लिये ३६-१८ ३४ मत मिलना चाहिए । अगर किसी|निवोचन क्षेत्र में ?०० मत पड़ने 
हैं और तीन खद॒स्यों की जगदें खाली हें तो ग्रत्यके उम्मीदवार को सफल्नता प्राप्त करने 


१--परिस्थिति के यहाँ दो ही अथ हो सकते हैं :--- 

| (क) किसी उम्मीदवार को निवांचित होने के लिये आवश्यक मतों से अधिक 
मत प्राप्त हों। 

(ख) यथा किसी उम्मीदवार को इतने कम मत मिले हों कि उसके निर्वाचित होने की कोई 

_ सम्भावन ही न हो । 

..... अगर पहली बात है तो आवश्यकता से अधिक प्राप्त मत दूसरे उम्मीदकर को हस्तान्तरित 

कर दिये जायगे। इससे मत व्यर्थ नहीं जाते। अगर दूसरी परिस्थिति है तो सभी मत 

मतदाताओं की पसन्द के अनुसार हस्तान्तरित कर दिये जायँंगे। इससे बेकार जाने वाले मतों 

- का भी उपयोग हो सकता है। 


...; २--हम्फीज--प्रोपशनल रेप्रेज़ेन्टेशन, पृष्ठ १३८ । हेर तथा आन्डे की योजना की 
व्यावद्ारिंक कठिनाइश्रों के बारे में इस पुस्तक की पाद-टिम्पणी देखिये | हे 
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के लिये ३:६--९५०२६ मत मिलने चाहिए ।. अगर चार सदस्यों को चुनना है तो सफलता 
के लिये आवश्यक मतों को संख्यार:३-+१ ८४१ और अगर पाँच सदस्यों को चुनना हे 
तो २९१३-१८ १७ होगी । इसी ग्रकार यदि मिबाचन ज्ञत्र में पड़ने वाले सारे मतों को 
संख्या ६००० है ओर ६ खद्स्यों को चुबना है तो इसा उरप्नहरण के अनुसार सफज्नता 
 ग्राप्त करने के लिये आवश्यक मतों की संख्या ६९६? -- १८८६४७--१ अथोत्‌ ८५८ होगी । 

हस्तान्तरणीय-एकमत-अणाली के व्यावहारिक रूप में आज ड्रप महोदय के 
ढंग को ही अच्छा माना जाता है और इसको कास में लाया जा रहा है क्योंकि इससे 
अधिक सही फल्न प्राप्त होता है | 

मतों को इस्तान्तरित करने के ढंग द 

क्‍ निवोचन में सफल होने के लिये आवश्यक मर्तों की संख्या को निश्चित कर 
लेने के पश्चात्‌ यह जानना आवश्यक हो जाता है कि मत ऊ्िल्त प्रशार हस्तान्तरित 
किये जा खकते हैं। इसे भी हम उदाहरण हो की सहायता से भल्नी-भाँति समझ 
सकते हैं। ऊपर दिये हुए उदाइरण में हमने देखा है कवि आन्ड्र और हेर के अनुसार 
प्रत्यके सदस्य को निवोचित होने के लिये १००० मत पिल्षने चाहिए । अगर “क? को 
उसका लोकप्रियता के कारण २००० मत मिल जाते हैं त! शेष १००० मत व्यथे दी चल्ले 
जायँगे । इसलिये इन श्रतों को व्यथ जाने स बचाने के लिये मतदाताओं की दूलरी पसन्द 
(आवश्यकता पड़ने पर तीखी: के अनुसार दूसरे सदस्य को हृस्तान्तरित कर दिया 
जाता है। इस प्रकार नियोयक (छिछपराणांगड़ ०ी००)) | के पक्ष में पड़े हुए 
सभी २००० मतों को छाँठ कर मालूम करता है कि १६०० मतदाताओं मे अपनी 


दूसरी पसन्द्‌ के अनुखार 'ख! को चुना है ओर ४०० ने गा! को। चूंकि को को मिले... 


हुए मतों में केबल १००० मतों को ही हसुतान्वरित करना है इसलिये 'ख' और 'ग 
की १६००,ओर ४०० को आधे मत हस्तान्तरित किये जायेंगे । इस अकार 'खः को ८६०० 
मत मिलेंगे ओर 'ग! को २०० । 


सारा 
संक्त प में हम हस्तान्तरणीय-ए८मसत-प्रणाली की निम्नलिखित विशेषतायें कह सकते हैं।- 
. (१) बिस्तुत निवोचन क्षेत्रों से कई सद्रुयो के भेजने की व्यवस्था रहतो है । 

(२) प्रत्येक मतदाता को केवल एक द्वी मत प्राप्त रहता है। किन्तु भत देते समय 
वह अपनी पहली, दूसरी, ओर तीखरी पलन्द उम्प्तीदवारों के नाम के खाभने ९,२, ओर 
३ का चिन्ह बनाकर स्पष्ट करता है । 

(३) निबाचित ह।ने के लिये प्रत्येक उम्भीदवार को कुछ निश्चित मत प्राप्त 
करना पड़ता है । द 

(४) अगर किली उम्पोदवार को आवश्यक सतों से अधिक मत मिक्ष जाते हैं 
वो मतदाताओं। की पसन्द के अनुसार शेष मत दूसरे सद्स्य का हस्तान्तरित कर दिये 
जाते हैं। अगर किसी उम्मीदवार को बहुत कम मत मिलते हैं और उसके निबाचित 
होने की काई सम्भावना नहीं रहती तो उसके पक्ष में पढ़े हुए मतों को भी मतदाताओं 
की दूसरी पसन्द के अनुसार दूलरे उम्भीदवारों को हस्तान्तरित कर दिया जाता है । 

३३ 





हि ॥ ० । . ऋण आअब्य 


इस भ्रकार केवल वही उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किये जाते हैं जिन्हें इस 
हस्तान्तरण के पश्चात्‌ सफल होने के लिये निश्चित आवश्यक मत प्राप्त हो जाते हैं । 
समानुपातिक प्रतिनिधित्व का एक नमूना 
,...... इसअणाल्ी के व्यावहारिक रूप को दस निवाचन के निम्नलिखित नमूने की सहायता 
से अधिक आसानी से समझ सकते हैं | मान लीजिये कि एक निवोचन क्षेत्र से ४ सदस्यों 
को भेजना है जिसके लिये ८ उम्मीदवार निर्वाचन में खड़े हैं, और मत देने वालों की संख्या 
१०० है। इस भरकार प्रत्येक उम्मीवार को सफल होने के लिये ३१३--१-२१ मतों का 
मिलना आवश्यक होगा। निबाचन-फल्न को इस प्रकार तक्षिका में रक्खा जा सकता है +--- 
मतों की संख्या ८१००, रिक्त स्थानों की संख्या --४, सफलता की संख्या -- २१ 
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... पहली गणना--मत क्‍ कर िल शदआ से 
/. . *.... पर (१) का चिन्ह लगा रहता है इकट्ठा करता है।. इस प्रकार प्रत्येक 
.. उम्मीदवार को पहली पसन्द में जितने सत मिल्ले रहते हैं गिन लिये जाते 


अरलनधाय- पक परम लररवासकयफतवकरत पं +न उप न++3 सर ान कप कलकत्ता 


आंठवों अध्याय... द ्श्६ 


हैं। इस पहली गणना के फल्ल को तालिका में पहली गणना के नीचे लिखा 
गया है। चंकि केवल 'छ? ही को मतंदाताओं को पहली पसन्द के इतने 
मत मिले हैं कि वह निवोचित हो सकता है इसलिये उसे सफल घोषित 
कर दिया गया है । 

दूसरी गणना--चंकि 'छ! को ७ मत आवश्यकता से अधिक प्राप्त हुए हैं इसलिये उसके 
मतदाताओं की दूसरी पसन्द के अनसार इन मतों को हस्तान्तरित होना 
चाहिए। गुप्तमत पन्नों को देखने के बाद निशोयक को पता चल्ञता है कि 

पत्रों में दूसरी पसन्द “कः को १६ में 'खं को और ४ में “गा को दी गई 

है। किन्तु चंकि केवल २-३ (एक चोथाई) मतों को ही हस्तान्तरित 
करना है इसलिये 'क!” को ६-२, ख! को -#-8, ओर “गा को ई- १ 
मत मिलते हैं। इस कारये को हम तालिका में दूसरी गणना में देख 
सकते हैं 

तीसरी गशना--“छः” द्वारा प्राप्त किये हुये अधिक मतों को हस्तान्तरित करने के पश्चात्‌ 
हमें पता चल्लता हे कि शेष सदस्यों में से किसी को भी सफलता प्राप्त 


करने के लिये आवश्यक अर्थात्‌ २१ मत नहीं ग्राप्त होते हैं । इसलिये इस... 


गणना के परिणाम स्वरूप कोई भी उम्मीदवार निवाचित नहीं घोषित 
किया जायगा। इसक्िये अब निणोयक्र अक्रतर सभी उस्मीदवारों को 
मिल्ने हुए मतों को देखता हैं. ओर पाता है कि “को ही को सब से कम 
मत मिले हें। “ऋ के मासले को कमज़ोर पाकर वह उसे असफल्न 
घांषित कर देता है । चंकि “ऋ को मिलते हुए मतों को नष्ट नहीं होने देना 
है इसलिये मतदाताओं की दूसरी पसन्द के अनुसार उनको भी 
हस्तान्तरित कर दिया जाता है। मतपत्रों के निरीक्षण के पश्चात्‌ पता 
चलता है कि “का को मत देने वाले & मत दाताओं ने अपनी दूखरी 
पसन्द से “बच! को चुना है और एक मसत-पत्र में दूसरीपसश्नन्द कां कोई 
चिन्ह नहीं है। इसलिये चार मत तो “च! को दे दिये जाते हैं और 
चकि पाँचवें मत-पतन्र में दूसरी पसन्द नहीं प्रकट की गईं है इसलिये यह 
मत अलग कर दिया जायगा ओर अहस्तान्तरणीय मत के खाने में लिख 
दिया जायगा । तीसरी गणना के पश्चात्‌ भी हम देखते हैं कि किसी 
ओर सदस्य को २१ से अधिक मत नहीं प्राप्त होते हैं। इसलिये 
इस गणना के परिणाम स्वरूप भो कोई सदस्य निवोचित नहीं घाषित 
किया जा सकता | 

चौथी गणना--इसके पश्चात्‌ फिर निर्शायकु अफसर शेष उस्मीदवारों को भिले हुए 
मतों का निरीक्षण करता है ओर इसको देखता है कि अब बचे हुए 
उम्मीदवारों में से सबसे कम मत “'घ! को भिल्ले हैं। इसलिये बह “घः 
को भी असफल घोषित कर देता है ओर उसको मिल्ते हुए मतों को 
हस्तान्तरित करने का अब्न्ध करता है। मंठ-पतन्नों को देख के बाद 


पता चलता है कि उसके चार मतदाताओं ने अपनी दूसरी पसन्द का 


मत “'क' को दिया है, एक ने “च!? को दिया है और एक ने “ज' को। 
इंसलिये क्रमानुसार ये मत “'कः, “चाॉ ओर “ज” के मतों में जोड़ दिये 


जाते हैं। चोथी गणना के परिणास स्वरूप 'क' और “च” को निर्वाचित 


होने के लिये आवश्यक २११ मत भिल्ष जाते हैं। इसलिये “का और “च? 
निर्वाचित घोषित कर दिये जाते हैं। इन दोनों सदस्यों में से निवाचन 
में श्रेष्ठ / च!ः समका जायगा। क्योंदि तीसरी गणना के पश्चात्‌ उसी 
के मत अधिक हैं | उसे २० मत मिले हैं और 'क' को केवल १७। 
पाँचवीं गणना--चौथी गणना के पश्चात्‌ केवल एक ही सदस्य का निर्वाचन होना शेष 
रह जाता है क्‍योंकि तीन का तो पहला ही हो गया है। मत-पत्रों को 
देखने के पश्चात्‌ निर्शोयक्ष अफश्वर को पता चलता है कि अब “ग? के 
ही मत सबसे कम हैं ओर इसलिये वह उसे असफल घोषित कर देता 
है। उसको मिले हुए मतों के पत्रों के निरीक्षण के पश्चात्‌ निशशोयक 
अफ़सर को मालूम होता है कि सात पत्रों में उसके मतदाताओं ने 


. अपनी दूसरी पसन्द 'जः को दी है, दो में 'ख' को दी है और एक में. 


दूसरी पसन्द किसी उम्प्रदीवार को नहीं दी गई है । इसलिये गः को 
मिल्ते हुए मतों में से सात को तो “ज? को प्राप्त मतों में जोड़ दिया 
जाता है, दो को 'खः के मतों में रूप जोड़ दिया जाता है और एक मत 


अहस्तान्तरणीय मत के खाने में ज्ञिख दिया जाता है। अब पाँचत्रीं गणना 


के फत्तस्वरूप जा को सफलता ग्राप्त करने के जिये आवश्यक २१ मत 
मिल जाते हैं। इसलिये वह निबौचत घोषित कर दिया जाता है । 
इस प्रकार इस प्रणाली से चारों सदस्य निर्वाचित हो जाते हें । 
इस. प्रणाली फे व्यावहारिक रूप के निरूपण के पश्चात्‌ हम समानुपातिक 
प्रतिनिधित्व के गुणों तथा दोषों को भी देख खकते हें 


.... इसी प्रणाली के गुणों * में हम कद सकते हैं कि सब प्रथम इससे सभी राजनीतिक 
विचारधाराओं का न्यायपूण प्रतिनिधित्व हो जाता है क्योंकि इस प्रणाली में निव्रोचन 
का आधार अधिक और कम के झिद्धान्त पर न द्दोकर समानपात के सिद्धान्त पर 
रहता है। जेसा कि मिल ने कहा है “इससे राष्ट्र के सभी अंगों का समानुपातिक 
प्रतिनिधिष्व होगा असमानुपातिक नहीं। बहुसंख्यक मतदाताओं के अतिनिधि सदैव 


बहुसंख्या में रहेंगे ओर अल्पसंख्यकों के अल्पसंख्या में | अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व 
... १--लंदन की ्रोपोशनल रेग्रेज्ञेन्टेशन सोसाइटी! ने अपनी ८७वीं पुस्तिका में .. 


(जून १६४२) समानुपातिक प्रतिनिधित्व के निम्नलिखित उद्देश्य ओर ध्येय बताये हैं । 


(क) पालि मेन्ट तथा दूसरी साव जनिक रुस्थाओं में मतदाताशओ्रों के मतों का वास्तविक 


समानुपातिक प्रतिनिधित्व करना । 








ख्राठवां अध्याय २६१ 


उसी पूणता के साथ होगा जिस तरह बहुसंख्यकों का? ।१ इस भाँति न्याय तथा समानता 
वास्तविक बस्तुएँ हों जाती हैं) और आज की व्यवस्थापिकाओं के स्थान पर जो केवल 
नाम के लिये प्रतिनिधि सभायें हैं ज्ञोगों के विचारों का सच्चा प्रतिनिधित्व करने वाली _ 
सभाय होंगी | 

दूसरे, इसकों जनता की राजनीतिक शिक्षा हो जाती है। मतों को हस्तान्तरित 
करने की प्रणाली में आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक मतदाता अपनी पसन्द श्रकट 
करने लिये डम्मीदबारों की योग्यता पर विचार करे | इस कार्य के लिये राजनीतिक 
शिक्षा आवश्यक है । 

तीसरे, लञाड एक्टन के शब्दों में, 'यह पूर्ण रूप से प्रजातन्त्रात्मक है क्‍योंकि 
इससे उन हज़ारों व्यक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है जिनका दूसरी अणाज्ञी से निर्वाचन 
होने पर शासन में कोई द्वाथ न हो पाता | इसके अतिरिक्त यह व्यक्तियों को समानता 
के समीप ले आता है क्‍योंकि इस अ्रणाली में इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि कोई 
भी मत बेकार न जाये ओर प्रत्येक मतदाता का कोई न कोई सदस्य पालिमेन्ट के लिये 
अवश्य ही निर्वाचित हो जाये | 


चौथे, इस श्रणात्री में एकप्रतिनिधि-प्रणालीः की सभी बुराइयों से छुटकारा प्राप्त 
हो जाता हैं। अगर यह बहुसंख्यकों के कठोर शासन का विरोध करती हैं तो अल्प- 
खसंख्यकों को सरक्षित भो रखती है । द 

इन गुणों के अलावा कामन्स महोदय* ने निम्नलिखित ओर गुण बताये हैं :-- 

इस प्रधार समानपातिक प्रतिनिधित्व का पाँचवाँ गुण इस बात सें है कि यह आज 
के राजनीतिक दलों का आधार विभिन्न. हितों को न मान कर राष्ट्रीय, खामाजिक तथा 
आथिक समस्याओं को मानता है । इस श्रणात्ञी के स्पष्ट रूप से मान लिया जाता है 
. कि स्वतन्त्र शासन में राजनीतिक दुलबन्दी अनिवाय है। 

छठवें, इस अणाली में छोटी गुटबन्दी दो बड़े दलों के बीच राज्य-शक्ति को 
इधर से उधर नहीं कर खकती । इसलिये यहां घूसक्षोरी नहीं चल्नतो और निवोचन में 
अधिक व्यय भी नहीं करना पड़ता द 


. (ख) इसका आश्वासन प्राप्त कर लेना कि शासन बहुसंख्यक मतदाताओं द्वारा इोगा । 
किन्तु अल्प संख्यकों की बातों का भी ध्यान रक्खा जायगा | क्‍ द 

(ग) प्रतिनिधियों के निर्वाचनमें मतदाताओं को अधिक स्वतन्त्रता देना। 

(घ) विभिन्न हितों के दबाव से मुक्त करके निर्वाचकों को अधिक स्वतन्त्रता देना । 

(च) विभिन्न दलों को आ्राश्वाचन देना कि सर्वश्रेष्ठ तथा योग्य सदस्य ही उनका 
प्रतिनिधित्व करेंगे । द ः 

अगर ये समानुपातिक प्रतितिनिधित्व के उद्देश्य हैं तो ये इस प्रणाली के लाभ भी 
हो सकते हैं । 

१--मिल--रित्रेज़े न्टेटिव्‌ गवन्मेंट, अध्याय ७ 

२--कामन्स प्रोपोश॑नल रेप्रे ज़ेन्टेशन--प्र्ठ १ ३२-१४ ३ 


0७9! ३३ २५३ है 2070 0: 


स्रातवें चंकि समानपाति% प्रतिनिधित्व का आधार प्रदेश न होकर राजनीतिक 
मत रहता है इसलिये इस प्रणाली में 'सीमान्तरीकरण! को भी खम्सावना नहीं 
रह जाती | 


अन्त में, समानपातिक अतिनिधित्व से मतदाताओं को दलों के अनशासतर से 
स्वतन्त्रता मित्र जाती है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि इस प्रणाज्ञी में राजनीतिक 
दल्ल रहूँगे ही नहीं । इसके विपरीत यह राजतोीतिक दलों को प्रजातन्त्रात्मक शासन का 
. एक आवश्यक अंग मानती है। किन्तु व्यक्तियों को यह स्वतन्त्रता रहती है कि वे दलों 
के अन्दर था बाहर अपनी इच्छानसार सामयिक्र समस्याओं पर अपने की संगठित 
कर सकें।१ 
 समानुपातिक अतिनिधित्व के दोष 
किन्तु इन गुणों के साथ-साथ इस प्रणाली में कुछ बहुत गग्मीर दोष भी हैं । 
इसीलिये बहुत से आधुनिक लेखकों से इस्न ग्रणाल्ली दा विरोध किया है । 
यह स्वीकार करते हुए भी कि इंगलेंण्ड को कामन-सभा राष्ट्रीय विचार या. 
निवाचकों के बिवार का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती और समानुपतिक प्रतिनिधित्व 


को अपना लेने से कुछ सीमा तक यह दोष हटाया जा सकता है, डाइप्रो* समानपातिक 
प्रतिनिधित्व को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। उसका तो यहाँ तक कहना है कि 


..निवाचकों के सभी विचारों का प्रतिनिधित्व होना अनावश्य5 ही नहीं वरन हानिप्रद 





. ओ है! सम्भव हो सकता है कि कुछ विचार मूखंतापू्ण, बुरे तथा शआनिष्टकारी हों। 
उनका अतिनिधित्व कदापि आवश्यक नहीं हो सकता | उद्ाहरणा्थ वह कहता है 
कि कया उन जोगों का अतिनिधित्व ऋरता उचित होगा जो केवल यहूदियों के प्रतिं 


१--इंगलैण्ड के शासन में समानुपातिक प्रतिनिधित्व के गुणों के लिये कृपया राम्ज्े- 
न्योर-कृत 'हाउ इंगलैण्ड इज़ गर्वन्ड! १ इष्ठ १८४-१८६ देखिये। ग्रो० कीथ ने भी इंगलैण्ड के. 

शासन में इस प्रणाली को स्वीकार करने के लिये निम्नलिखित दलीलें पेश की हैं :--- द 
(१) निर्वाचकों का, इस भांति प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि कामन सभा में विभिन्न 

दलों की समानुपातिक शक्ति हो सके । हा 

(२) बहुत से मतदाता केवल इसलिये मत नहीं देते क्योंकि वे किसी भी सदस्य की 

नीति से सहमत नहीं होते । किन्तु एकप्रतिनिधि-प्रणाली में अपने मत को उपयोग में लाने के 

लिये निर्वाचकों को इन्हों सदस्यों में से किसी न किसी को चुनना ही पड़ता है। 

ः (३) समानुपातिक प्रतिनिधित्व में मतदाताओं को अवसर मिलता है कि वे चरिज्रवान 

तथा निर्ण॑य-स्वतन्त्र व्यक्तियों को मत दे सके। उन्हें।किसी विशेष राजनोतिक दल की नीति 

को स्वीकार करने के लिये विवश नहीं द्दोना, पड़ता । पक 

... (४) ख्तंत्र मतदाताओं के मतों का प्रभाव, जो प्रायः निर्वाचन के भाग्य का निणव 

करता है, कम हो जाता है |--दि ब्रियिश कैबिनेट सिस्टम, प्रष्ठ ३ १५-३३६ 


२--डाइसो--लॉ अआव्‌ दि कान्स्टीट्यूशन प्ृ8, ४७-४८ 





आठवाँ अध्याय ४. २६३ 


अपनी घृणा का अतिनिधित्व करामे के लिये प्रतिनिधि भेजना चाहते हैं। इससे 
स्पष्ट हो ज्ञाता है कि यह कदापि आवश्यक नहीं कि सभी विचारों का प्रतिनिधित्व हो । 

दूसरे, उसी का कहना है कि जितना ही निर्वाचन प्रणाली को जटिल बनाया 
जायेगा उतना ही मततदात! दल्तों दे में पड़ेंगे । 


तीसरे, वह कदता है कि कामन सभा ऐसी संस्था केवल बाद विवाद ही के लिये नहीं 
है। यह ऐसी संत्या है जिसे अप्रद्यत्ञ रूप से कायकारिणी की भी पर्याप्त शक्ति स्ॉपी 
गई है। इसका काम सन्त्रिमंडल को नियुझ करता तथा उसकी समालोचना करना 
भी है। इसके लिये कार्य की सकता वियार-विभिन्नता से कहीं अधिक आवश्यक है। 
ऐसा मन्त्रिमंडल्न जो सभी प्रकार के विचारों का प्रतिनिधित्व दरता है कछोई भी कारये 
नहीं कर सकता । 


चौथे च कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व का मुख्य उद्देश्य विचारों का प्रतिनिधित्व 


. करना होता है व्यक्तियाँ का नहीं इसलिये कामन सभा सें अनेकों दत्लबन्दियों के हो 


जाने की सम्भावना रहती है | 


हॉ० फ्राइनर की समालोचना 


डॉ० फ़ाइनर ने भी खमानुपातिक प्रतिनिधित्व की विस्तारपुबंक समाल्षोचना 
की है। उन्होंने अपनी आपत्तियों को निम्नन्षिखित ढंग के रक्खा है। ३--- 


(१) छोटे-छोठे निवाचन क्षेत्रों का मनोवे ज्ञानिक लाभ समाप्त हो जाथगा | सदस्यों 
को अपने ज्षेत्र के प्रति कोई ख्यात्न न रह जायगा | 


(२) इस प्रणाल्ी से प्रत्म क बड़े दल के कुछ थोड़े स्रे व्यक्ति, जो दुज्ञ को नीति 
से असहमत होंगे, अपना निजी दल क्रायम कर सकते हैँ । इससे राजनीतिक दुल बहुत 
बढ़ जायँगे ओर राजनीतिक जीवन दूभर हो जायगा। 


(३) इससे दलों के नेताओं क्री शक्ति ओर भो बढ़ ज्ञायगों ओर थे शाबारण 
सदस्यों के ऊपर अनुशासन तथा नियन्त्रण रखने का प्रयत्न करेंगे। यह इसलिये संभव 
है क्‍योंकि निवोचन क्षेत्र आज से चार या पाँच गुने बढ़े होंगे और उस्प्तीदृव।रों को किसी 
एक दल विशेष की ओर से एक द्वोकर खड़े होने में अधिक सुविधा होगी । क्जोंकि एक 


_ स्वतन्त्र सदस्य अपने दल के दूसरे सदस्यों की शक्ति को क्षीण कर देगा। धीरे-धीरे 


एक निवाचन क्षत्र के सदस्यों में संयुक्त उत्तरदायित्व की ग्रथा का विकास्त हो खकता 
है। इस दशा में वही सदस्य सब से अच्छा माना जायगा जो अपने दल का नोति 


को हमेशा से मानता चल्ना आया है। 


१>फ़ाइनर--दिं थियरी ऐश प्रेक्टिस ऑवू माँडर्न गवन्मेंट, बिल्द २, 


४४ ६२१९-६४ 


२६५) द शीसन-यन्त्र 


(४) छोटी-छोटी - गुटबन्दियों को प्रोत्साहन देने से कार्यकारिणी की स्थिरता 
जाती रहेगी । द 

(४) सम्ानुपातिक प्रतिनिधित्व के समर्थक देश की प्रथाओं तथा राजनोतिक 
प्रणाली को भूल जाते हैं। इंगलैण्ड में शासन के कार्यों पर विरोधी दल रोक! का 
कार्य करता है। इसकी उपस्थिति में शासक दल को व्यवस्थापिका सभा के विचारों 
को ध्यान में रखना पड़ता है और इस्ते जवता को भावनाओं का पता क्गाने पर 
बाध्य होना पड़ता है। खसमानुपातिक प्रतिनिधित्व को अगना लेने पर यह विशेषता 
जाती रहेगी । द 

(६) इसके अतिरिक्त नीतियों का निर्णय केबल सावेज्ननिक निब्रोचन से ही 
नहीं हो जञाता। इन नीतियों पर असंख्य गतिशीज्ञ तथा अखांप्तारिक शक्तियां का 
प्रभाव पड़ता रहता है जो अच्छे प्रतिनिधि और उत्तरदायी शाखन के लिये उतना हो 
: ल्ञाभप्रद होती हैं ज्ञितना कि सार्वजनिक निवाचन। इस प्रकार कितने हो क़ानून 
ऐसे बनते हैं जो सभी दल्लों द्वारा स्त्रीकार किये जाते हैं। इन बातों से उतना ही 
वास्तविक प्रतिनिधित्व हो खकता है जिवना सह! समानुपात से । 

... (७) यद्यपि एक एक्रतिनिधि-प्रणाली में अनेकों त्रटियां है किन्तु इ पसे शासन 
में उत्तरद।यित्व प्राप्त करने में पर्याप्त सहायता मिल्ञवी है। इस श्रणाज्ञी के अन्तर्गत 
निवोचक और पािसेन्ट तथा शासन में एक निहुट तथा आवश्यक सम्बन्ध स्थापित 
रहता है । अगर पालिसेन्ट हरा केबल वाद-विवाद ओर सत-विभाजन होता है तो सन््रि- 
मंडल सोचता है, प्रस्ताव रखता है ओर काय करता है। इसलिये जनता के स्राथ . 
. अन्त्रिमंडज्ञ का सम्पके उतना ही आवश्यक है जितना ठ्यवस्थापिक्ा सभा से । इससे 
प्रतीत होता है कि मन्त्रिमंडज्ञ को केवल एक दत्न के संगठन पर आधारित होना नितानन्‍्त 
आवश्यक हैं। यह दल ऐसा होना चाहिए जिसका निवोचन ज्षत्रों से स्पष्ट सम्पर्क 
हो। इल दशा में निबौचक शासन कार्यों की समालोचना या प्रशंसा कर सकेंगे । 
क्योंकि व्यापक-निवोचन तो सूचना? की भाँति है जिसमें दल्लां के संबंध में 
उनके कार्यो' तथा नीति ही के आधार पर राय क्लायम की जातो है। निर्वाचन श्र॒णाली 
. ऐसी होनी चाहिए जिसमें निवाचक स्पष्ट रूप के निश्चय कर से कि “आने वाला 
शास्क-दुल कोन होगा? । समानुपातिक प्रतिनिधित्व में बैंकल्पिक सरकार निश्वित 
नहीं हो सकती । क्‍ द क्‍ जा 

(६) कोई भी निवाचन-प्रणाल्षी जो मुख्य राजनीतिक अ्रवृत्तियों की शक्ति का 
एक स्थूल् रूप में सांख्यिक प्रकाशन कर देती है, पर्याप्त हे। शत्येक छोठे दुल का 
प्रतिनिधित्व व्यथ है। व्यवस्थापिकश्नों को तो राज्य की समस्याओं के संबंध में केवल 
तीन बड़े दल्नों द्वारा उपस्थित किये गये दृष्टिकोणों पर ही पूणरूप से विवाद करने 
. का पयोप्त समय नहीं मिलता। वह निर्वाचन प्रणाली, जिसका आधार पूर्ण रूप 
जे प्रत्येक छोटे दल को श्रतिनिधित्व देना है, राजनेतिक निरथकता होगी क्‍य।कि बड़े 
. भाग्य ही से प्रतिनिधि को बोलने का अवसर मिल्षेगा। यदि किद्धो व्ययस्थापिका में 


[७ जय हु आयु जच्यू ह ज्च 





हर छोठे-बड़े दल का प्रतिनिधित्व रहेगा तो कुछ काम द्वी न होगा । इंखलिये ठयबस्था- 
पिका का कार्य-काज् (और बातों के अतिरिक्त) सावजनिक कारयक्रम को आगे बढ़ाने 
के लिये लोगों को अपनी छोटी-छोटी गुहाओं को छोड़ने और बड़े दलों में सम्मिलित 
होने पर वाध्य करता है। और जब बे ऐसा करते हैंतो प्रतिनिधित्व की पूरणता 
राजनीतिक महत्व की न तो विशेष और न अंत्तिम ही बस्तु जान पड़ती है? । 

(६) व्यवस्थापिका के कार्य-काल में कुछ ऐसे प्रश्न उपस्थित ह्वोते हें जो निवोचन 
के समय में सोचे भां नहीं जा सकते । ऐसे अवसर पर सदस्य का अपने निवोंचन- 
क्षेत्र से व्यक्तितत सम्पक सहायक होता है। इसके अतिरिक्त उप-निवाचन भो हवा 
का रुख बता देता है। परन्तु उप-निवाचनों का समानुपातिक प्रतिनिधित्व में 
अभाव रहेगा । 

५ रन्तु जहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध ये आपतियाँ उपस्थित की गई हैं 
बहाँ इसका यह अथ नहीं है कि इसके समथ क्र इनको तक द्वारा-कांट नहों सकते । उन्होंने 
समानपातिक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध प्रत्येक तक को अलग-अलग करके उत्तर दिया है। . 
हम्फ्रीज़ महोदय ने लगभग सभी तकोँ को काट कर समानपातिक प्रतिनिधित्व का हृढ 
समथन किया हे* | उन्होंने एक-एक करके प्रत्येक आपत्ति का उत्तर दिया है :-- 

(१) इस तक के विरुद्ध, कि निवोचक अपना कतेठ्य कठिनता से निभा सकेगा, 
वे समानपातिक प्रतिनिधित्व का व्यावहरिक अनुभव रखने वालों के प्रमाण के आधार 
पर कहते हैं कि इस संबंध में कोई भी व्यावहारिक कठिनाई नहीं उपस्थित होगी क्योंकि 
दलों और प्रेस की सहायता मिलती रहेगी | 


(२) उनका स्पष्ट कहना है कि सापेक्षिक बहुमत प्रणाली में अवशेष मत व्यर्थ 
जाते हें जब कि समानुपातिऋ भ्रतिनिधित्व-प्रणाली में एक भी मत व्यर्थ नहीं जाता। 
इस प्रकार*इस प्रणाज्ञी से मत का मूल्य बढ़ जाता है। 
| (३) यहद्द कहना, कि निर्णायक का दाम कठिन द्वो जायेगा, केबल सैद्धान्तिक पक्ष 
। पर ज़ोर देना है। आज भी विशेषज्ञ कमेचारी-मंडल निवाचनों को व्यवध्था करने और 

मत-गणना में खद्दायता करता है। हस्तान्वरणीय-एकमत-प्रणाल्ी में उपस्थित होने 
वाले इन अधिकारियों के काय भेट जिठेन में सामूहिक मत-प्रणाज्ञी-जनित काय थे या 
होते हैं, इससे अधिक नहीं है (स्काटिश स्कूल-बोर्डो में) 
द (४) इस तक के संबंध में, कि निवाचन-प्तमाप्ति ओर फल्न-घोषणा के बीच अधिक 
समय व्यय होगा, (साधारणतः एक दिन लगता है), हम्फ्राज्ञ महोदय का कहना है कि 
१--लास्की के समानुपातिक प्रतिनिधित्व के विरर तकों और इसके समर्थन में 
कह्दी गई बातों के खंडन के लिये उसकी पुस्तक “ए ग्रेंमर व्‌ पॉलिटिकस, पृ० ३६४-१८ पढ़िये । 
स्ट्रांग के तकों के लिये उसकी पुस्तक “मॉडन कान्स्टीट्यशन्स!, प्ृ० १८०-८१ देखिये 
२--विस्तत विवरण के लिये विद्याथियों को हम्फ्रोज्ञ कृत प्रोपोशनल रेप्रेड्लेन्टेशन ? 
अध्याय ११, ४० २३४-२४६ पढ़ना चाहिये | 
3. 

















७८ .. शासचनन्यन्ज 


.._ “उस निरवाचन प्रणाज्ञी का अनुगमन करने की अपेक्षा जिसमें वास्तविक फल्न का पता 


न चले और सरकार पाँच वर्ष के लिये पदस्थ हो जाये ( जैशा कि इंगलेंड में ) वास्तविक 
परिणाम प्राप्त करते के लिये एक दिन को प्रतीक्षा कर लेना ऊहीं अधिक अच्छा है? 

(४) इस आपत्ति के विरुद्ध, कि सम्तानपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाल्षी बहम और 
समुदाय गत हितों को अनावश्यक प्रतिनिधित्व विश्तृन देगी जेसा कि जेंक्स महोदय का 
कथन है कि यदि मैनचेस्टर अथवा लिवरपुल ऐसे निवाचन-क्ष त्र सक्षानपातिक प्रतिनिधित्व 
के अन्दर होते तो अपेयी, शाकाहारियों तथा इसी प्रकार के अन्य हितों के लिये एक एक 

प्रतिनिधि अवश्य रखना पड़ता और सम्भवत: प्रत्येक को निबाचकों के आदश के 
विरुद्ध होने वाले कार्य का हृढ़ता से विरोध करने का आदेश भी रहता?, हम्फ्रोज्ष का 
कथन है कि महत्व-रह्तित जन-समुदाय को समानपरातिक अ्रतिनिधित्व अत्यधिक 
शक्ति नहीं देता वरन एक-प्रतिनिधि प्रणाज्ञी ही ऐसा करती द्वे। सदस्यों को अपने 
. विचारों के भी विदद्ध केबल इसलिये कुछ वबहमों का समर्थन करने पर वाध्य होना 
पड़ता क्‍योंकि बिना ऐसी स्वीक्ांत के कुछ नि्वाचक पक्ष में नहीं किये जा सकते। इस 


प्रकार अब तक एक महत्व-शुन्य अल्पसत ने प्रतिज्ञायें करवाई हेँ किसी बड़ी नीति के 
सबंध में नहीं वरन्‌ अपने किसी छोटे-मोठे विशेष हित के लिये । 


(६) इस आपत्ति के विषय में, हि पातिमेंट में समानपातिक प्रतिनिधित्व 


निवोचन-ल्ञ न और प्रतिनिधि के मध्य कत्तेमान गहरे संबंध को नष्ट कर देगा, उनका 
उत्तर है कि यह पूरा तक आत्म घातक हैँ :-- 


स्व प्रथम, जेसा कि बंक का कहना है अतिनधि ब्रिस्टक्ष क्षेत्र से तो आता 


है परन्तु वह राष्ट्र के लिये होता है। इसका अथे यह हुआ कि वह अपने निर्वाचन... 


 ज्षत्र को भी अपनी दृष्टि में रख सकता है परन्तु उश्चके विचार में प्रथम स्थान साव- 
जनिक द्वित को मित्नना चाहिये । 


दूसर, एकग्रतिनिधि-प्रणाली नगर का विभाजन मनमानी कर देती है और प्रत्येक 


सदस्य का इंसक एक ही भाग का अतिनिधित्व करना पड़ता है। परन्तु समानुपातिक 
अतिनिधित्व के अनुसार नगर से आने वाले सभी सदस्य, उनके स्वार्थ चाहे जो भी हों 


. मित्षकर नगर का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस्रीलिये सार्वजनिक हित के संबंध में उनके 


विचार उदार होंगे । 


१०-सन्‌ १६१८ में सभापति सम्मेलन” (9768/८७7४ (0४6:००८९८) की शिफ़ारिश 


ओर लाडं-सभा के ज़ोर के बावजूद कामन सभा ने निम्नलिखित तीन कारणों से समानुपातिक 
प्रतिनिधित्व को अ्रस्वीकृत कर दिया था ; 


की शिथिलता | द 
(२) उम्मीदवारों के ऊपर सम्भावी व्यय का भार। 
..._ (३) उप-निर्वाचनों की व्यवस्था करने की कठिनाई । ता 
..  -मेरियट कृत 'मेकेनिज़्म श्रॉव मॉडन स्टेट, जि० १, ६० ४०१-४०२ 


(१) विस्तत निर्वाचन-त्तेत्रों के निर्माण में सदस्यों और निर्वाचकों के मध्य सम्पर्क जे 


_. 2... -र-तपपदभमसकतरधाारेकसपजसन५काथवसवललपललासला पार्क वहर ०२०५०» पा 77 








आठवा अध्याय... न ... बद६७छ 


तीसरे, चहुधा एकप्रतिनिधि-प्रणाज्, में खद॒स्यां ओर उन ज्षेत्रों के मध्य, जिनके 
प्रतिनिधि होने का वे दावा करते हैं, कोई संबंध ही नहीं रहता । इंसके पक्त में हम्फ्रीज 
सहोदय का ऋथन है कि चर्चित्ञ एक बार मैनचेस्टर के एक क्ेत्र में हारने के पश्चात्‌ 
: स्ताटल्ेंड के डण्डो निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित हो गये थे। कौन सा संबंधविशेष, योग्यता, 
स्थानीय ज्ञान अथवा घनिष्ठता उनको इस निरवाचन क्षेत्र से थी ! द 

चौथे, यह कहा जाता है कि एक छोटे निवाचन-क्षेत्र में सदरय ठयक्तिगत सम्पक 
रख सकता है। परन्तु आजकल एक साधारण सदस्य (इंगलेंड में) ११,००० मतों का. 
प्रतिनिधित्व करता है, इस संख्या से कैसे व्यक्तिगत संबंध रक्‍्खा जा सकता है ? ओर उन 
मतदाताओं से व्यक्तिगत सम्पक का क्या अथ होगा जिन्होंने उम्भीदवार को हराने का प्रयत्न 
किया था ! अधि # से अधिक इसका अथ अपने समथकों के साथ धनिष्ठता होगी। परन्तु 
समालुपातिक अतिनिधित्व में किसी एक ऋषत्र के विभिन्न श्रतिनिधि, यद्यपि भिन्न-भिन्न 
हितों का श्रतिनिधित्व करेंगे, उस क्षेत्र के हितों के संबंध में जब अवसर आयेगा तो 
एक स्वर से बोलेंगे। उनका बिचार है कि समानपातिक प्रतिनिधित्व-अणाली के 

अनुसार ज्षत्रों का प्रतिनिधित्व वतंमान प्रणाज्ञी की श्रपेष्ञा अधिक बास्ततिक होगा। 

(७) इस दोषारोपण के विरुद्ध, कि बड़े निवाचन-क्ष त्र रखने से असुविधा और 
व्यय बढ़ जायगा," ये दोरा ओर प्रचार के पुराने और नवोन शीघरगामी आवागमन 
के साधनों की पारस्परिक तुल्लना करते हुये कहते हैं कि सम्पूर्ण डर निराधार है क्योंकि 
पहले की अपेक्षा आज उम्मीदवार को निवाचक्ोों से अपने को परिचित कराने की कहीं 
अधिक सुविधा है। इसके अतिरिक्त (एक प्रतिनिधि, निवोचन-क्ष त्र में प्रचार करने की 
प्रथा--क््योंकि कोई दूसरों श्रणाज्ञी घनी उम्मीदवार को इतनों सुविधा नहीं देती--ही कम 
नहीं हो जायेगी वरन्‌ निवोचन का व्यय भो बहुत कम हो जायेगा। 'वतंसान समय में 
सात सदस्य भेजने वाले नगर को खात उम्पोइ॒बारां और उनमें से प्रत्येक के लिये प्थक- 
पृथक संगठन और व्यय का प्रबन्ध करना आंनवाय हे परन्तु समानपातिक अतिनिषित्व 
प्रणात्वी में एक दत्ञ के खभो उम्प्तादवारों के लिये केवज्ञ एक संगठन द्वोगा । 

.. १--लार्ड एवस्लों का कथन है कि इन्तान्तरणीय-एकमत-प्रणाली की योजना सन्‌ श्यद४ड 
म॑ निम्नलिखित कारणों से अस्वीकृत कर दी गईं थी द है 
...._ (१) कोई भी शासन 'स्थस्थ और इृढ़” नहों हो सकता यदि प्रदत्त मतयोग में दो भ्रुख्य 
दल्लों के प्रतिनिधित्व का आधार गणितानुपात है! समानुआतिक प्रतिनिधित्व से कामन सभा 
में छोटे-छोटे दल स्थापित हो जायेंगे जिससे निर्वल कार्यकारिणी बनेगी जो न आन्तरिक और 
न वाह्य मामलों में ही किसी दृहनीति को जन्म दे सकेगी । द 

(२) विश्तत निर्वाचन क्षेत्रों के कारण उम्मीदवारों को अत्यधिक व्यव और अ्रमभार 
उठाना पड़ेगा | 
(३) एक सदस्थ वाले क्षेत्र, विशेषकर लंदन में, विभिन्न प्रकार के सदस्य भेजेंगे, जिससे 
पस्ंंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व मिलन जायेगा | 
मेरियट कृत दि मेकरेनिज़्म ऑव मॉडन स्टेट', जि० € प० ४६४-४६५ देखिये | 





. शहद... | शासन यन्त्र 





(८) अन्त में इस दक्ञील के विरुद्ध, कि समानुवातिक प्रतिनिधित्व अणाली भी 
देश के सभी निर्वाचकों को पूर्ण प्रतिनिधित्व देने में असफल हो सकती है, वे फ्रिनलेड 
ओर तस्मानिया का उदाहरण' देते हैं जहाँ इस प्रणाली द्वारा गणितानसार बिल्कुल ठीक 
ठीक परिणाम प्राप्त हुये हैं 

राम्ज़ म्योर का खंडन 

हम्फ्रीज़ के अतिरिक्त राम्ज़े म्योर" ने भी सारे दोषारोपणों का निम्नलिखित 
उत्तर दिया है 

/) यह डर, कि मतदाता इस प्रणाली को समझ न सकेंगे और उनको समर्थन 
का क्रम प्रकट करने में कठिनाई होगी, निराघार है। क्योंकि इन देशों के अनभव 
नें, जहाँ यह प्रणाली प्रयोग में लाई गई है, बताया है कि यह डर अ्रम्ात्मक है। 

(२) यदि बहुत से ऐसे मतदाता हुं जो ग्रस्तुत प्रश्नों के आधार पर मत देने 
की बिलकुल चिन्ता ही नहीं करते ओर विभिन्न उम्मीदवारों के नाम नहीं याद रख 
सकते तो यह हितकर ही होगा कि ये मूर्खे मताधिकार से अपने को वंचित 
_रक्‍खें, क्‍योंकि इसके एकप्रतिनिधि-प्रणाल्षी का सब से बड़ा दोष (अज्ञानियों और 
उदासीनों के हाथ में शक्ति-समपंण) दूर हो जायेगा । 

(३) यह आपत्ति, कि विस्तुत निवोचन-क्षंत्र काय को अखम्भव कर देंगे 
विकीणों ज्षत्रों के संबंध में लागू हो सकती है । ऐसी दशा में एकग्रतिनिधि-प्रणाली 


क्ायम रक्खी जा सकती है। बड़े निवोचन-क्ष त्रों में तो विभिन्न उम्मीदवार अपने दल 


के लिये टीम की भाँति काम करेंगे। 
(४) यह कह्दा गया है कि सदस्य और उसके निवाचन-क्ष त्र के मध्य व्यक्तिगत 
सम्पक नहीं रह जायेगा। परन्तु राम्ज़े म्योर का कहना हे कि ऐसा सम्पक तो चालीस- 
पचास हजार मतदाता वाले निबोचन ज्षृत्रों में पहले ही से समाप्त हो चुका है। सदस्य 
कम से कम अपने स्थानीय क्षंत्र के सम्पक में तो रहेंगे ही । 
(४) यह डर भी, कि 'शोकिया' उम्प्तीदवारों को प्रीत्साहन मिलेगा और बर्गे- 
गत हित स्रामने रक्खे जायेंगे, निमज्ञ है क्योंकि (किसी विषय के धर्मोन्‍्ध” भी किश्ली 
न किसी दुल से संबंध स्थापित करने सें बाध्य होंगे । दुल्ल भी कट्टर नहीं रहेंगे क्‍योंकि 
उनको उम्सीदवारों की सवश्रेष्ठ टीम तेयार करनी पड़ेगी । इसलिये प्रगतिशील बिचार 
वाले व्यक्ति द्वी उम्मीदवार चुने जायेंगे किसी दल के अयोग्य व्यक्ति नहों। इस 
प्रकार दल्लों के मध्य कठुता कम हो जायेगी ओर वे सहिष्णु और उदार हो जायेंगे । 
...._ (६) यह कहा जाता है कि यदि बहुत से दल आ जायेंगे तो स्पष्ट बहुमत की. 
. सम्भावना जाती रहेगी अतः व्यवस्थापिका का विखजेंन और देश के प्रति अपीज्ञ 
लुप्त दो जायेगे । परन्तु म्योर का दावा है कि बहुत सी दशाओं में कोई न कोई दल 
.. अवश्य अगञअगामी होगा यद्यपि यकायक पक्ष-परिवतंन को रोकना पड़ेगा ओर दलों में 
.. ₹-राम्ज़ेम्योर-.हाउ ब्रिटेन इज़ गर्वन्ड १ प६ृ० १८६-१६० । विद्यार्थी को तकों' को 
_ विस्तत रूप से स्वयं पढ़ना चाहिये । 











. श्राठवां अध्याय का क्‍ ... छह 


संतुलन स्थापित रखना आवश्यक होगा। इससे एक संयुक्त -मंत्रि-मंडल को 
सम्भावना रहेगा । 


कीथ का खंडन 


प्रो० कीथ" ने भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध उपस्थित किये गये तककों 
का उत्तर निम्नलिखित ढंग से दिया है :-- 


(१) इस कठिनाई का, कि मतदाताओं, को इतने अधिक उम्प्रीदवारों को मत 
देने में कठितना होगी, कुछ अथ नहीं है। क्योंकि जद्दाँ कहीं भी यह प्रणात्री प्रयोग . 
में लाई गई है वहाँ नष्ट मतों की संख्या नगण्य रही है। 


(२) इस आपत्ति का भो, कि सदस्य का सम्पर्क उसके निबोचन-्षेत्र से छूट 
जायेगा, कोई व्यावहारिक मूल्य नहीं है। क्योंकि विस्तृत मताधिकार इसको पहले ही 
. अवास्ताविक बना चुका है। “व्यवहार में एक ही राजनीतिक दल के सद॒स्य बहुसद॒स्य- 
निवाचन-केत्र के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में बाँट कर एक दूसरे की सहायता करेंगे 
जैसा कि एडिनबरा ऐसे पाँच सदस्य वाले नगर-द्तेत्र में विभिज्ञ निवाचन-क्षत्रों के 
उम्मीदवार करते हैं? द 


(३) यह तक भी, कि इस श्रणाली से दल्ल की कट्टरता बढ़ जायेगी, काल्पनिक 
के इसमें स्वतंत्र विचार वाले व्यक्तियों के निवोचित होने की अधिक सम्भावना 
रहेगी । 

द (४) इसी अकार यह तक भी, कि यह बहुत से दलों को जन्म देगी, अवास्तविक 
ओर काल्पनिक दे क्योंकि प्रत्येक क्ष त्र में किखघ्ली एक विषय पर उस्मोदवार को खड़ा . 
करने के लिये एक दृढ़ मत-संगठन रहद्दता है । 

(४) यह कहा गया है कि इस प्रणाली से सरकारें कभज़ोर द्वांगी क्‍योंकि वे 
कभी भी अप्रत्याशित मत से उल्नटी जा सकतो हैं। परन्तु यह भा काल्पनिक डर है 
क्योंकि व्यावद्दारिक रूप में बहुमत के अत्याचार से छुटकारा रहेगा । 

(६) यह आपत्ति, कि उप-निवोचन लुप्त द्वो जायेंगे और लोकमत के रख का. 
पता नहीं चलेगा, बहुत साधारण खत्री बात हैं। इसको अनावश्यक महत्व नहीं देना 
चाहिये जब कि हसारी व्यवस्थापिकाओं में एकश्रतिनिधि-प्रणाल्ों को अपेक्षा कहों-कह्दीं 
: अधिक प्रतिनिधित्व रहेगा । 


(७) यह दोषारोपण भी, कि शाखन की नोति पर जनता का नियंत्रण कम 
हो जायेगा, किसी महत्व का नहीं हे क्‍योंकि समानुपातिक अ्रतिनिधित्व श्रणाल्ी में 
नीति सें यकायक परिवतन नहों हुआ करेंगे ओर एक सथध्य मारे अहण किया जायगा। 
आजकल निवाोचकों का एक अल्पमत एक ऐशी सरकार की पदस्थ कर खकता है जा 
निवाचकों के बहुमत के विरुद्ध जायेगी । 


अन-+ नशिनननिभियन-भिननिनिनन 3 ऑननिन न किन लिन न. अीजअभजनजल>न>मन->«+न्‍न्‍७ «9, 


 १--कीथ--दि ब्रिटिश केबिनेट सिस्टम, प्र० ३३७-३४०, 





के को न केवल 
... रेप्ज्ेन्टेशन! में इसके ऊपर किये गये दोषारोपणों के खंडन के लिये भी पढ़िये । 


२७० .... शासन-यन्त्र 


उपसहशार 


इस भ्रकार हम्फ्रोज़, राम्जे म्योर ओर कीथ ने खमालुपतिक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध 
लगाये गये दोषारोपणों १ का उत्तर देने का प्रयत्न किया है। अतः हम कह खकते. हैं कि 


आधुनिक लेखकों को आलोचना के अनुखार न तो यह बिल्कुल दोषपूरों है और न 


इसके समथकों के अनसार यह निर्दोष ही सिद्ध हुआ है । जब हम देखते है कि धीरे 
धीरे सभी आधुनिक शाखन-विधानों में इसको स्थान भित्नता गया है तो हम बिना यह 
कद्दे नहीं रह सकते कि यह हमारे आधुनिक राजनेतिक जीवन की बुराइयों को दूर 


करने का प्रयत्न करता है। यदि इंगेलंड ओर अमरीका ने इसका अभी नहों स्वोकार 
किया है तो इसका कारण इनकी दो दल-प्रणाल्ी की प्राचोन परम्परा है। परन्तु जहाँ 


यह परम्परा नहीं पाई जाती ओर भ्रवृत्ति बहुदल प्रणाली की ओर हे वहाँ समानपातिक 
प्रतिनिधित्व की पूणं सम्मभावता हैे। सभात्मक शासन का भविष्य, आधुनिक प्रवृत्ति 
समूह-प्रणाली की ओर होने के कारण, समानपातिऋ प्रतिनिधित्व ही जान पड़ता है । 
इंगलैंड में (पदि अमंरीको संयुक्त राज्य में नहों) तो पहले ही से दूखरे *सभापति सम्मेत्न! 
(8968)7078' (207/07.8708) को निवाचन-सुधार के संबंध में बुज्ञाने का आयोजन 


हो रहा हे। और सरकार पार्लिमेंट को पहले हो कह चुका है ( अक्टूबर, १६४० फिर 


अक्टूबर १६४१ में ) कि जब व्यापक निवोचन सम्भव होगा तो राजकोय सरकार की. 


_ इच्छा नयी तालिका (॥0०28067) बनाने के लिये पयाप्त अवधि देने की है ओर . 
यदि पाक्िमेंट चाहेगी तो यह समय उस्रके निवोचन-प्रणाल्री में संशोधन करने का भी... 


अवसर देगा । इसके अतिरिक्त अंग्रेजी सरकार से क्रिप्सशप्रस्ताव के संबंध में साच सन्‌ 
१६४२ में कहा था कि भारतवणें में विधान निमोत्री-परिषद्‌ का निवोचन प्रान्तीय 


 व्यवस्थापिकाओं के द्वारा लमानपातिक प्रतिनिधित्व प्रशाली के अनसार होगा | इसका 


यह अथे हुआ कि इंगलेंड में 'समानपातिझ प्रतिनिधित्व समाज! के प्रचार ले समानु- 
पातिक अतिनिधित्व को एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त के रूप में स्वीकार करा लिया है 
ओर यह कोई आश्चयं की बात न होगी यदि यह निक्रट भ्रविष्य में स्वयं इंगलड में 
स्वीकार कर लिया जाये । 


... साम्प्रदायिक ग्रतिनिधित्व 
अल्पमतों के भ्रतिनिधित्व-संबंधी इन प्रणालियां के अतिरिक्त जो इंगलड, 


अमरीका, जापान तथा संसार के और दूसरे देशों में प्रयोग सें लाई गई हैं, हभारे 


देश में एक ओर श्रणात्री है जो “श्वाम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणात्ञीी (00परधाप्रा७)] 
007770867097 07, कहलाती है। इसका कारण यह है कि हमारे देश में दलों 
के आधार खाधारणत: साम्राजिक और आर्थिक नहीं हैं । दुज्न अंशत: घमम पर 


.... आधारित हैं क्‍योंकि हमारे देश में धार्मिक अल्पमत हैं ओर इनमें सबसे बड़ा मुस्लिम 


-१--इस अध्याय के अन्त दी हुई 'समानुग़तिक प्रतिनिवित्व पर एक टिप्पणी 
केवल इससे प्राप्त होने वाले लाभों के ज्ञिये वरन्‌ हैलट के द्वारा अपनी- पुस्तक, प्रोपो्शनल- 











आठवाँ अध्याय... क्‍ २७१ 


अल्पमत है। सन्‌ १६०६ में मॉलें-मिन्टो सुधार के अनुसार मुसलमानों कों धार्मिक 
प्रतिनिधित्व दिया गया थां। सन्‌ १६१६ में लखनऊ वाले कार्भेस-ल्ोग सममीते में 
भी इसे स्वीकार किया गया था। इसके पश्च।त्‌ सन्‌ १६१६ के क़ानून ने इसको स्वीकार 
किया था। सन्‌ १६३४ के क़ानून के अनुसार यह अब भी मुस्लिम-प्रतिनिधित्व का 
आधार है। इस प्रकार साम्प्रदायि% प्रतिनिधित्व का अथ यह है कि मुस्लिम सदस्यों का 
.._निर्वोचन सभी मतदाता--हिन्दू और मुस्लिम मिलकर --साथारण नित्रौचन-त्षेत्र में 
नहीं कर सकते। उनका निर्वाचन केवल मुस्लिम सदस्यों के द्वारा प्रथकू निर्भित 
निर्वाचन-क्षत्रों में हो सकता है। प्रत्येक प्रान्त के मुस्लिम छदस्थों की खंड्या था तो 
जन-संख्या के अनुपात के अनुसार या जहाँ बहुत ही कम संख्या में हैं वहाँ कुछ 
अधिक स्थान देकर निश्चित कर दी गई है। केन्द्रीय व्यवस्थापिका में अन-संख्या के 
अनुपात के अनुसार कुल्न सदस्यों के एक तिहाई मुस्लिम सदस्य आते हैं। 
साम्प्रदायिक मतिनिधित्व की आलोचना... 

इस प्रणाज्ञी के विरुद्ध यह कहा गया है कि निर्वाचकों को घर्म के आधार पर 
विभक्त करने से हिन्दू और मुसलमानों में मतभेद बढ़ गया है जो भारतोय राष्ट्रीयता के 
लिये घातक सिद्ध हुआ है । निप्नन्देह संयुक्त-निवाचन को स्थानों के संरक्षण सह्दित 
स्थापित करने का प्रयत्न किया जा चुका है ( नेहरू-रिपोर्ट ने भी इसकी शिफ्रारिश की 


थी ) परन्तु परिणाम कुछ नहीं निकला । इसलिये इस समय प्रूथक निवोचकों के... 
आधार पर साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व केवल प्रचल्नित ही नहीं है वरन्‌ मुस्लिम अल्पमत" 


भारतवर्ष में इसे पसन्द करता है; इसके पक्ष में है और इसी पर दृढ़ माँ है । 


. व्यावसायिक प्रतिनिधित्व 
अब एक ओर प्रतिनिधित्व-प्रणाल्वी पर विचांर करना रह जाता है। परन्तु इसका 
संबंध न तो स्थान से है और न राय से । इसका आधार व्यवसाय है। इसीलिये 
.. इसका नाम व्यवसायिक प्रतिनिधित्व ( ऑप्राणां०घ७! छे0976807/&४07 ) है। 
हम पहले ही शक्ति-विभाजन के संबंध में देख चुके हैं कि किस प्रकार कोल महोदय के 
अनुसार एक व्यक्ति दूसरे के विचार का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, वह उसके 
_ ज्यवसाय ही का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसलिये प्रतिनिधि-शासत का सम्पूर्ण 
आधार, जिसमें खदरय अपने निबोचकों के विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं, शंकारपद है। 
. कोल महोदय का यह कथन है कि 'सर्वेशक्तिमान अतिनिधित्वपूरण संगठन कद्दी जाने. 
१--इधर कुछ समय से मुसलमानों का कहना है कि वे भारतवर्ष में अल्प-मत नहीं हैं, 
वे एक राष्ट्र हैं और भारतवर्ष में दो राष्ट्र--हिन्दू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र हैं । इस विवाद का 
व्यावहारिक परिणाम यह हुआ है कि संयुक्त ब्यवस्थापिका सभा में मुसलमान अब सव्ण हिन्दुओं .. 
के बराबर स्थानों की मांग करते हैं श्रथांत्‌ दो राष्ट्रा का बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिये | यंहद 
मांग जुन सन्‌ १६४५ की वेवल योजना में मान ली गई थी। इसके अनुसार सवर्ण हिन्दुओं और 
मुसलमानों दानों में से प्रत्येक को वायसराय की कार्यकारिणी समिति में ४०% प्रतिनिधित्व मिलता 
ओर २०% दूसरे अल्ममतों को।........्रः क्‍ 


२७२ क्‍ ..... शासन-यन्त्र 


वाली . पालिमेंट में कुप्रतिनिधित्व आज्ञ सब से बुरे रूप में दिखाई देता है”“'*'पार्लिमेंट 
सभी नागरिकों का सभी मामलों में प्रतिनिधित्व रखने का दावा करतो है और इसलिये 
एक प्रकार से किसी का किसी भी मामले में प्रतिनिधित्व नहीं करती । यह आ उपस्थित 
होने वाले प्रत्येक मामले को सुल्षमाने के लिये चुनी जाती है बिना इसका विचार किये 
कि आ उपस्थित होने मामलों को सुलमाने के लिये विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की 
आवश्यकता पढ़ती है"““अपनी वर्तमान सभात्मेक शासन-प्रणाली से बचने का केवल 
एक उपाय है। वह है प्रत्येक व्यवसाय के लिये एक संघ ओर एक ग्रतिनिधित्व-प्रणात्नी 
ओर ग्रत्येक संध और प्रतिनिधि-संस्था के लिये एक प्रूथक कार्य-योग की व्यवस्था 
कर देना । दूसरे शब्दों में वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना केबल एक सब योग्य प्रतिनिधि 
सभा से नहीं ही सक्ृती वरन्‌ व्यावसायिक प्रतिनिधि-संस्थाओं में परस्पर सॉमजश्य 
स्थापित करने से हो सकती है |" 


इसी तके को वे अपनी पुस्तक “गिल्ड सोशलिज्म रिइस्टेटेड”* में दुहराते हैं कि 
'प्रज्ञातंत्रात्मक प्रतिनिधित्व के वास्तविक मूलतत्व ये हैं : स्वश्रथम निवोचक को अपने 
. प्रतिनिधि के अविच्छिन्न सम्पर्क में रहते, और उस पर पर्याप्त नियंत्रण रखने की पूर्ण 
स्वतंत्रता रहनी चाहिये । दूसरे उसको किसी मनुष्य को, नागरिकता के सभी क्षेत्रों में . 
व्यक्ति अथवा नागरिक की हैसियत से, अपना प्रतिनिधि नहीं चुनना चाहिये वरन्‌ किसी 


विशेष उद्देश्य या उद्देश्यों के आधार पर चुनना चाहिये, दूसरे शब्दों में किसी विशेष 


व्यवसाय के लिये । अतः वास्तविक ओर प्रज्ञातंत्रात्मक प्रतिनिधित्व व्यावसायिक 
प्रतिनिधित्व ही है ।“““““इससे यह खिद्धान्त निकज्ञा कि समाज में उतनी पृथक 
निवाचित प्रतिनिधि-संस्थायं होनी चाहिये जितने कि स्पष्ट आवश्यक व्यावसायिक 


समुदाय हों । स्मिथ मनुष्य-रूप में ब्राउनं, जोन्स और राबिन्सन का मनुष्य होने के नाते... 
अतिनिधित्व नहीं कर सकता। क्योंकि मनुष्य एक व्यक्ति के रूप में प्रतिनिधित्व करने 
में मूलतः असमथ होता है । वह केवल ब्राउन, जोन्स ओर राबिन्ख्न के उस संयुक्त 


विचार का प्रतिनिधित्व कर सकता है जिसे वे किसी निश्चित सामाजिक उद्देश्य अथवा 
'डब्देयों के प्रति रखते हैं । अतः ब्राउन, जोन्स, राविन्सन में से प्रत्येक का एक एकमत 
नहीं होगा बरन्‌ इतने व्यावसायिक मत दोंगे जितनी सामूहिक प्रयत्न को अपेक्षा रखने 
वाली उनसे संबंधित विभिन्न समस्याएं होंगी। इस प्रकार अपनो सवशक्तिसान पालिमेंट 
युक्त सबशक्तिमान यज्य किसी भी प्रज्ञातन्त्रात्मक जाति के लिये स्वेथा अनुपयुक्त है । 
इसे नष्ट कर देना चाहिये अथवा निदेयता से समाप्त कर देना चाहिये ।? 


«५ शैल महोदय के इन कथनों से यह स्पष्ट द्वो गया कि संपूर्ण समाज का. 
पुनसंगठन व्यवसाय के आधार पर करना होगा और इसलिये वर्तमान राजनैतिक 
संगठन के अंगों को पूर्ण रूप से अलग अलग करना पड़ेगा । द 


फ् 





. १--जी० डी० एच० कोल--सोशल थियरी, ध० २०७ 
_ २--जी» ड़ी० एच० कोल--गिल्ड़ सोशलिजम रिइस्टेटेड, ४० ३२-३३ 








आठवों अध्याय. _र७३ 
व्यवसायात्मक सिद्धान्त पर अन्य लेखकों के विचार 


इसी प्रकार, जैसा क्लि हम पिछले प्रष्ठों में पहले ही देख चुके हैं, वेब-दम्पति ने 
“ब्रिटेन का समाजवादी संयुक्त परिबार' (800०॑क780 00क्ाए्र0रज्न 8800 ०0 
87७77 ) के लिये एक नये विधान को शिक्रारिश की है। यदि कोल महोदय 
ओद्योगिक व्यवस्थापिका, धार्मिक व्यवस्थापिका, राजनेतिक ठयवस्थापिका इत्यादि का 
समर्थन करते हैं तो वेब-दम्पति भी एक सामाजिक और एक राजनैतिक व्यवस्थापिका 


. की स्थापना चाहते हैं। इन विचारों से प्रभावित होकर दूसरे लेखक भो आशथिक तथा 


अन्य व्यावसायिक संंघों का महत्त्व स्वीकार करने में बाध्य हुये हैं | वे भी यह अनमव 
करते हैं कि किसी न किस्ती प्रकार के व्यावसायिक भ्रतिनिधित्व के लिये कुछ किया 
जाना चाहिये। इस प्रकार ग्राहमवालाज़ महोदय का विचार है कि “जहाँ प्रथम सभा का 
निवोचन प्रादेशिक क्षेत्रों के आधार पर वांछनोय है वहाँ द्वितीय सभा में विभिन्न द्वितों 
ओर व्यावसायिक समुदायों का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है? ।* 


अलोचना 
परन्तु व्यावसायिक पुन्ख गठन अथवा प्रतिनिधित्व सरल कार्य नहीं है । 


बहुत से व्यावह्दारिक दोष आ जायेंगे । 


सव प्रथम, जैसा डा० फ़ाइनर ने कहा हें*, यह राष्ट्र के एकत्व से नहीं आरम्भ 
होता, वरन्‌ मतभेदों को प्रतिनिधित्व देकर उसकी एकता स्रमाप्त करता है । यह राष्ट्र को 


... ऐसे बहुत से समुदायों में विकीण करने के सिद्धान्त को स्वीकार करके आगे बढ़ता दे 
... जिनके एकत्व की स्थापना इसके पश्चात की जाती दे! इस प्रकार यद्द राष्ट्र की एकता 
. अंग कर देगा। 


दूसरे, मानव समस्‍यायें पूर्ण रूप से प्रथक-प्थक नहीं की जा सकतीं। किस्र प्रकार 
सामाजिक, आध्िक, राजनेतिक व्यवस्थापिकायें अपनो-अपन। सीमाझों के भीतर रहेंगी 
क्या अनावश्यक विवादों का जन्म्र सदेव नहीं द्ोता रहेगा ? मेरियट महोदय का भी यही 
तात्पय है जब वे कहते हैं कि “यह अद्यधिक वांछुनीय है कि ये वर्गगत व्यवस्थापिकायें 
अपने-अपने ढंग से अपनेनअपने क्षेत्रों में विकस्तित होती रहें। गड़बड़ी तभी उत्पन्न 
होती दे जब एक क्षेत्र का संगठन दूसरे के क्षेत्र में हाथ फैलाता है ।?२ द 





१--भा रतवर्ष में व्यवस्थापिकाओं के संगठन के व्यावसायिक श्राधार के लिये प्रो० डी० 
एन० बनर्जी का 'शड॒ अवर लेजिस्लेचर्स बि कॉन्स्टीटयटेड श्रॉन्‌ फंक्शनल बेसिस १? नामक 
लेख (दि इन्डियन जनंल आऑवू पॉलिटिकल साइंस? (€ अप्रेल जून, १६४३ ) में पढ़िये । 

२--फ्राइनर--दि थियरी एन्ड प्रैक्टिस ग्रॉव्‌ मॉडर्न गवरन्भदस, जिल्द २, ० ६०७, 

३--मे रियट-- दि मेकेनिजु्म श्रॉव मॉडन स्टेट, जिल्‍द १, ४० ४०४ 

३४ क्‍ ् 


२७४ शासन-यन्त्र 


तीसरे, मेरियट महोदय पूछते हैं कि क्‍या दो आर्थिक हितों के मध्य की. 
सीमायें निश्चित करना वांडनीय होगा जब कि ये स्पष्ट रूप से निधोरित ही नहीं की 
जा सकतीं ? 
चौथे, यह निश्चित करना नितान्‍त कठिन होगा कि क्लिन द्वितों को प्रतिनिधित्व 
दिया जाये और किनको नहीं । विभिन्न व्यावस्ताथिक संघों के महत्व की माप 
कैसे होगी ! 
.. पाँचवें, विभिन्न व्यावसायिक संधों के स्वशासन का अथ उनका राज्य से 
संबंध-विच्छेद नहीं है: उसकी प्राप्ति जिकेन्द्रीकरण से हो खकती है । शक्ति के 
विक्ेन्द्रीकरण से एकरूपता ओर अनावश्यक केन्द्रीकरण के विरुद्ध वे सभी लाभ शभाप्र 
होंगे जो बहुरूपता में निहित रहते हूँ | परन्तु राज्य को विच्छिन्न करना द्वानिकर होगा। 
इससे केवल अन्‍्तरोष्ट्रीय संबंधों में ही निबज्नता नहीं आ जायेगी वरन्‌ राज्य के 
आन्तरिक जीवन में भी अस्तव्यस्तता आ जायेगी। मेरियट राब्य के एकत् पर 
बहुत ज़ोर देते हैं। उनका कथन है कि यदि अरश्तू का यह विचार, कि राज्य का 
स्थान व्यक्ति से पहले है, ठोक था दो यह स्पष्ट है कि एक नागरिक चिकित्सक अथवा 
बकील, पंसारी अथवा लोहार से अधिक महत्वपूर्ण हैं । जुलाद्दा, खान-मद्जदूर, 
नानबाई, अध्यापक में से प्रत्येछ का संयुक्त परिवार ( राज्य ) के श्रति एक कतव्य होता. 
है ओर प्रत्येक को राष्ट्र के हित के लिये अपना योग देना पड़ता है। परन्तु सर्वोपरि 
. उचित तो यह होगा कि ये विभिन्न आर्थिक हित अपने वर्गगत हितों पर ज़ोर देने 
ओर. अपने आर्थिक विरोधों को बढ़ाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को ब्यावसायिक 
आधार पर भेजने की अपेक्षा अपने संयुक्त क्षेत्र से खब मिल्लकर पार्लिमेंट (व्यवस्थापिंका) 
में प्रतिनिधि भेजें ।* 


अन्त में, ल्ास्की महोदय 3 स्वयं व्यवसायात्मक सिद्धान्त की खतद्यता पर आपत्ति 
. करते हैं। उनका कथन है “कि केवत्त व्यवर्साय ही, उदाहरण स्वरूप चिकित्सा-व्यवसाय, 
.. क्यों व्यवस्थापिका सभा के लिये अधिक उपयुक्त है ? परराष्ट्र-लीति, खानों के राष्ट्रीय- 
करण अथवा स्वंतत्र व्यापार का कोई चिकित्सा-शास््नोय दृष्टिकोण नहीं होता है । यदि 
_ चिकित्सक किसी उस्मीदवार के पक्त में उसके इन विषयों पर विचार देखकर मत देते 
हैं तो बस्तुतः वे चिकित्सक के रूप में मत नहीं देते | परन्तु यदि वे अपने कुछ सदस्यों 
को केबल व्यावसायिक हित के आधार पर मत देते हैं तो ये सदस्य उनकी ओर से केवल 
चिकित्सा-व्यवसाय से संबंधित प्रश्नों को छोड़ कर और विषयों पर बोलने के अधिकारी . 
.. न होंगे। वस्तुतः व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत और खबयोग्य व्यवस्थापिका 
.... सभा के मध्य कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है ।! केवल इतना ही नहीं । वे दूसरे स्थान 


१--मेरियट--दि मेकेनिज्म आऑँव दि मॉडर्न स्टेट, जिल्द १, ० ४०७ 
२-वही, पृ० १०७... द 
 ३७०-लास्की--दि पाल्षिमेंटरी गवन्मंट इन इंगलेड, ० १२२०-१२ हे 
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आठवों अध्याय + 5 


पर कहते हैं। कि अंग्रेज कामत-सभा ( प्रत्येह सावेज़तिक निर्वाचित प्रथम सभा ), 


यद्यपि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है परन्तु वास्तव में यह व्यावसायिर घभा 
है। निस्सन्देह सदस्य डीवनपोट ओर डोवर, लन्दन ओर मेनिग्ट्री के लिये नित्रीचित 
होते हैं। परन्तु इससे यह सत्य नहीं छिप सकता कि वे बश्ोल, ठब्ापारी, अवकाश प्राप्त 
सेनिक तथा नाविक, बं%र, रेलवे डायरेक्टर, व्यापार-संघ के कायकर्ता तथा इसी प्रकार 


के और लोग होते हैं: उनमें से कोई भी क्ानून-निमोण को अपने व्यवधाय के दृष्टि- 
कोण से देखे बिना शानन्‍्त नहीं रह सकता | इस प्रकार ज्ञासकी महोदय व्यावसायिक 
.. ग्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को न केवल अनावश्यक ओर असंगत समर कर वरन्‌ दोष 


पर्ण और बेकार मानकर भी अस्वीकृत करते हैं। इस मौलिक आपत्ति के अतिरिक्त 


_ल्ञास्की महोदय का यह भी कथन है कि इसमें केवज्ञ पूजी और श्रम के प्रतिनिधित्व के 


खमानुपात की ही अखाध्य कठिनाई नहीं उपस्थित होगो वरव्‌ स्त्रियों के संबंध में भी 
कठिनाई उठानी पड़ेगी । इस संबंध में वे तोइण शब्दों में कहते हैं : यदि उन्तको उनकी _ 
संख्या के अनुपातानुसार प्रतिनिधित्व दिया जायेगा तब तो ग्रूह-नारियों के व्यवसाय 
के बहुत से रूप हैं. जब कि देश में ऐसा व्यत्र॒ताय जिल्कुज्ञ उत्तरदायित्व शून्य है। जब 
तक फि उनको उनकी संख्या के अनुपातानुसार अ्तिनिधित्व नहीं मिल्ञता तब तक ता 
कोई ऐसा सिद्धान्त नहीं दिखाई पड़ता जिसके आधार पर उनका प्रतिनिधित्व निश्चित 
किया ज्ञा सके? | द द 8४ 


संघकृतराज्य को अनुशासनात्मक व्याववायिकात्म कृता 

अन्त में हम यह भी कह सकते हैं कि यदि इटली के 'संघकृतराज्यः ((00790- 
7७४ए७ 50806, यह लुप्त हो चुका है ) को समाज के व्यायसायिक पुनर्निमाण का 
उदाहरण मान लिया जाये तो उद्योग-क्षेत्र में स्व॒राखन के स्त्रय॑ समथेक अमर पड़ में पड़ 
जायेंगे। *इंटली बाइंल उद्योग-संघों में संगठित किया गया था। प्रत्येक को एक अपनो 
'शासन-सप्रिति' थी। ऐसों शाघन-समितियाँ अधान संघ-समितिः में अपने प्रतिनिधि 
भेज्ञतों थीं। परन्तु सभो संघ राज्य के आधिपत्य में थे। यह आत्मनिणेय के सिद्धान्त 
वाला श्रोद्योगिक भ्रजातंत्र नहीं था। यह फ्राव्िस्तवाइ था, जिसका अथे था “ऊपर से 


ेु 


अनुशासन नोचे से अआज्ञापाज्नन!। यह व्यावधायिक्र अतुशासखरनात्मकता थी क्योंकि 


स्वामियों और श्रप्तिड्नों के अन्नग-अल्ञग संगठन नहीं बन सकते थे। 


25858 
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 शमानुपातिक प्रतिनिधित्व पर टिप्पणी 
स॒० प्र० की विशेषताओं पर सीबरी के विचार 


सेमुअल सीबरी ने अपनी देलेट कृत 'प्रोपाशनल रेप्रेज्ेन्देशन--दि की डु डेमोक्र सी? 
की भूमिका में स० श्र० के निम्नलिखित गुण बतलाये हैं 


“स० प्र० निवाचन-क्षेत्रों में दलों का प्रभुत्व स्थापित होने की सम्भावना समाप्त कर 
देता है। मतदाताओं की संख्या के अनपात के आधार घर उनके राजने तिक अधिकारों 
को स्वीकार करके दृल्न के एकाधिकार को भंग कर देता हे। यह प्रत्येक मतदाता को 
निवोचन-स्वतंत्रता प्रदान करता है; उसको दलों में से किसी एक को मत देने की 
परवशता से मुक्त करता हे ओर इस प्रकार दो बुशाइयों में से चुनने की आवश्यकता 
से छुटकारा दिलाता है। यह अल्पमत-समुदायों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है परन्तु 
बहुमत-समुदायों को और अधिक प्रतिनिधित्व देत। है। यह राजनैतिक दल्नों को 
जीवित रहने का पूर्ण अवसर देता है । परन्तु यह बहुसंख्यक दुल्न को दूसरे समुदायों 


के, उनकी संख्या के अनपातनुसार, प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में बाधा नहीं डालने देता। 


यह राजनंतिक शक्ति के निकटतम समविभाजन को निश्चित करता है? 


स॒० श्र० के लाभों पर हेलेट के विचार 


स्वयं हेलेट महोदय ने चौथे अध्याय में निम्नलिखित शी्षकों में स० प्र० के क्‍ 


लाभ दिखलाये हैं :-- 


(२) मत श॒क्ति--इसमें लगभग प्रत्येक मत की गणना होती है परव्तु बहुत्व 
निवोचनों (?७7७॥४7 ॥0]000078) में साधारणत: आधे या इससे भी अधिक 
मत व्यथ जाते हैं 


(२) एकमंत निवोचन ज्षेत्र-एकप्रतिनिधि-प्रणाली में 'एक सदस्य के निर्वाचकों 


नंगर के एक द्वी भाग में सोने के अतिरिक्त कोइ वस्तु स्वंगत नहीं द्ोती? । एक ही 
सदस्य उस क्षेत्र में सभी हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता | स्र० प्र० में मतदाता 
नीति के संबंध में एकमत होते है और प्रत्येक सदस्य एकमत होने वाले मतदाताओं के 
: एक अंश का प्रतिनिधित्व करता है । 


(३) अल्पमत ग्रतिनिषित----स० प्र० अल्पसंख्यकों अथवा विभिन्न प्रकार के 


अल्पमतों को प्रतिनिधित्व प्रदाव करता है क्‍योंकि मतदाता अपने हितों के आधार पर 
अपने-अपने समुदाय बना लेते हैं।... 


(४) बहुमत शासन--स० 4० से तो वास्तविक बहुमत-शासन अवश्यम्भावी रहता 


है परन्तु एक अतिनिधि श्रणाली में यह आवश्यक नहीं है कि मतदाताओं का बहुमत 


... सदस्यों के बहुसत को निबाचित कर सके । यदि बहुमत में मतभेद भी हो जाये तो स० 
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आठवाँ अध्याय. ा श्ण्छ 


थ्र० में बहुमत के ही भाग अपने-अपने प्रतिनिधि अलग अज्ञग निर्वो वित कर स॒ ऋते हैं 
परन्तु ऐसा मतभेद एकप्रतिनिधि प्रणाली में घातक होगा। द 

(५) मत देने में नवीन स्वतंत्रता--स० प्र० व्यक्ति को एक नयी स्वतंत्रता देता 
है। वह जिन उम्मीदवारों को चाहे प्रस्तावित कर उनको मत दे सकता है । 
...._ ६) दल-शासन पर नियंत्रणु-स० प्र० में दलल-शासन के दबाव से बचने का 
एक मार्ग बना रहता है। इसमें कोई राजनेतिक दल तब तक शांसन नहीं कर सकता 
जब तक वह अपने उस्प्रीदवारों के लिये सहमत बहुमत का समर्थन न प्राप्त कर ले 


....._ क्योंकि प्रत्येक मतदाता इसके विरुद्ध मत देने में स्वतंत्र रहता है । 


| (७) दलों का स्वप्ररिवतेन--सछ० पश्र० में एक राजनेतिक दल जनता की इच्छा 
के अनुकूत्त अपनी नीति में परिवर्तेव ज्ञा सकता है। इस प्रकार वह ल्लोकप्रिय और 
विश्वासनीय उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित करता है। 

(८) दल-संगठन पर अनुशासन--स० श्र० में मतदाता अपने दल को अपने 
अधीन रखते हैं उसके अधीन स्वयं नहीं रहते । क्‍ 
(६) ज्षत्रिक ग्रमुत्त का अन्त-छ० प्र०. समय-समय पर निर्वाचन क्षेत्र की 


.. सीमओं को निश्चित करते रहने की आवश्यकता का अन्त कर देता है। इस प्रकार 


..्ञैत्रिक अमज्रुत्व स्थापित करने की सम्मावना कम हो जाती है। 
(१०) पुनर्विभाजन का हल--सत० प्र० में निवोचन-क्षेत्रों की सीमाओं के समय- 


:_- समय पर पुनः निर्धारण का बहुत ही सरल और ठीक हल प्राप्त हो जाता है क्योंकि 


वर्तमान स्थानीय प्रदेश स्थायी रूप से अपने सदस्यों की नियत संख्या निवाबित 
कर सकते हैं 

(११) अविब्छिन्रता--स० ग्र० में सदस्यों की अविच्छिन्नता बनी रहती है। 
वे साधारणत: पुनर्निवाचित हो जाते हैं। स० प्र० से राजनेतिक विजय को महत्व 
नहीं मित्ञ पाता क्योंकि कम क्ोकग्रिय खदस्य ही आते-जाते हें; दोंनो पक्ष के नेता तो 
साधारणतः पद्ध्य द्वी बने रहते हैं क्‍ 

(१२) नेतृत्व का विकास--खस्र० प्र० में योग्य सदस्यों की इस अविच्छिन्नता से 
भविष्य के नेताओं को अ्रसिद्धि प्राप्त करने का अवसर मिल्ञता रहता है। क्‍ 
.... (१३) उत्साह का विकास--स० प्र० में मतदाता मत देने के लिये उत्साहित होते 

हैं क्‍योंकि वे जिस व्यक्ति को चाहते हैं उसे मत दे सकते हैं। एकप्रतिनिधि प्रणाली में 

. में बेया तो मत देने के लिये उपस्थित ही नहीं होते क्‍योंकि उनकी पसन्द के 
उम्मीदवार नहीं रहते या यदि मत भी देते हैं. तो उन्हें कम बुराई वाले को निर्वाचित 
करना पढ़ता है । 

(१४) घोखेबाज़ी का अभाव--खल० प्र० में मत्तों को नियंत्रित केन्द्रीय गणना 
आर पुनरावलोकन के कारण अल्पमान्र भी घोखेबाद्ी नहीं हो सकती | 

(१४) ग्रवेशिकाओं का लोप--स० अ० में प्रवेशिकाओं (?07778768) (निवाचन 
के लिये खड़े किये जाने के पू+७ किसी दल के उम्मीदवारों को .चुने जाने का कार्ये 


- रशुद |. शासन-यन्त्र 


..._ की आवश्यकता नहीं रह जाती । यह एक महान राजनेतिक लाभ है। प्रवेशिक्राओं 
की परेशानियों और व्यय से छुटकारा रहता है । 

(४) सहयोग और सद्भावना-स० प्र० से निवोचन में और उसके पश्चात्‌ 
शिष्टता और खद॒भावना को भोत्साइन मिलता रहता है। व्यथ में प्रतिद्वंद्वियों पर 
आक्रमण नहीं होते क्योंकि सदस्यों को केवल अपने ही लिये समर्थक हूंढ़ना 
पड़ता है । धो ; 

हेलेद द।रा स० श्र० के विरुद्ध आपत्तियों का खंडन 
... हम्फ्रीज़ महोदय छी भाँति हेलेट महाशय भी पाँचव्वें अध्याय में स० श्र० के 
विरुद्ध उपस्थित की गई आपत्तियों का उत्तर निम्न प्रकार देते हैंः-- क्‍ 

(१) क्या स० ग्र० जातीय और धार्मिक समुदायों को प्रोत्साहन देता है? यह 
कहा गया है कि राष्ट्रीय, जातीय ओर धार्मिक अल्पमतों को प्रतिनिधित्व देने से अत्नग 
अलग समूह बन जायेंगे, वे अपने स्वार्थ का ध्यान रक्खेंगे और सावेजनिक हितों की 
चिन्ता नहीं करेंगे। यह सम्भव है कि मतदाता इस प्रकार अपने को संगठित कर लें 
परन्तु यह मान लेना कि वे सदेव अदूरदर्शिता से शाम लेंगे ग्रल्त है । 


(२) क्या स० ग्र० ज्ञेत्रों को ग्रतिनिषित्व से वंचित कर देता है ? यह कहा गया है 
कि सत० प्र० में अतिनिधित्व क्षेत्रों के आधार पर नहीं होता वरन्‌ यदि किसी क्षेत्र के 
मतदाताओं के समुदाय किसी विशेष सद्स्थ को चाहते हैं तो वह निवाचित हो जाता 
है। स० पश्र० उसी प्रकार भूगोल पर व्यथ जोर नहीं देता जिस प्रकार यह जाति था 
.. घर पर नहीं देता । 


(२ ) क्या स० ग्र० चरमपंथियों और शौकोनों को ग्रोत्साहित करता है ? यह कहा ५० 


गया है कि शौक्काक्रान्त दल श्रतिनिधित्व प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। परन्तु यदि मत- 
.. दाताओं की एक पयाप्त संख्या किसे विशेष उददं श्य का समथन ऋरतो है त उसे प्रति- 
_निधित्व क्‍यों न दिया जाये ! 


(४ ) क्या स० अर० अल्पमतों को मोल-तोल करने की प्रेरणा देतो है ? कभी 
कभी अल्पमत संतुलन क्रायम करता हैं आर अपनी .माँगों का पूरा करवाने के 
लिये मोल-तोल करता है। परन्तु यह तो कभी-कभों होने वाज्ञी घटना पर स्थायी दोष 
मढ़ना है । 

(६ ) क्या स० अ० क़ानून-निर्माण के काये में बाधा पहुँचाता है ? यह भय प्रकट 
किया जाता दे कि असवर्ण इकाइयों में मतभेद हो रहेगा मेज्ञ भावना नहीं जिसके 
परिणाम-स्वरूप वे अधिक कुछ न कर पायेगे। परन्तु अनभव इस कथन को अखसत्य 
सिद्ध करता दे । क्‍ ट 

.. ($ ) क्या स० अ० एक दल॑-सरकार को विच्छित्र कर देता है ? यह कहद्दा जाता है . 
कि सर० श्र० में बहुत से दल्लों का संयोग रहता है | परन्तु वास्तव में यूरोप की बहुदल 
.. प्रणाज्ञी समानुपतिक प्रतिनिधित्व का परिशाम नहीं थो, रत्रयं ख० प्र० बहुदुल प्रणाली 
.. का परिणाम था। श्रायरलेंड में स० प्र० में एक-दुल-प्रणाली बहुत सफल्न रही है।. 
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आठवा अध्याय २७६, 


(७) क्‍या स० १० बोधगम्य नहीं है ? गणना कठिन हो सकती है परन्तु वह 


. तो मतदाता का कारय नहीं है। स० प्र० में मतदाता एक, दो, तीन फो चिन्हों के रूप 
में अपनी पसन्द प्रकट करने के लिए समझ ही सकता है 


(८) क्या स० ग्र० में मत-गणुना में अधिक समय लगता है ? अनमव के आधार 


पर यह ग्रक्षत है | 


६) क्या स० अ्र० में चालबाज़ी होती है ? अनुभव बतलाता है कि सत्य इसके 


. बिलकुल विपरीत है । 


(१०) क्या स॒० ग्र० में अधिक व्यय करना पडता है ? यह भी ग्रज्ञत है। क्‍योंकि 


यह अवेशिकाओं? को लुप्तकरके व्यय को कम कर देता हैँ । 


(११ ५ क्या स० ग्र० गुप्तनिवोचन को दीघेकाय बना देता है? इसका भी कोई 
प्रमाण नहीं है 
( १२ ) क्या स० ग्र० ग्रचार-कार्य कठिन कर देता है | यह भी कथन सत्य नहीं हे 


क्योंकि प्रमुख व्यक्ति बिना प्रवार के निवाचित हो सकते हैं । 


( १३ ) क्‍या स० ग्र० निवोचन के ग्रति उत्साह कम कर देता है ! यद्द भी प्रमाण के 
विरुद्ध है क्योंकि ज्षेत्र-7णाल्री में मतदाता नहों उपस्थित होते परन्तु स० ग्र० में वे _ 


मत देते हैं क्यों कि वे अपनी रुचि का व्यक्ति निर्वाचित कर सकते हैं । 


(१४ ) क्‍या स० अ० का अथे अल्पमत का शासन है ! वास्तव में स्र० प्र० का 


 उद्श्य वास्तविक बहुमत शासन स्थापित करना है। क्षेत्रयोजना तो बेतुके बहुमत के 
शासन को जन्म देता है। 


(९५ ) क्‍या स० अ० मतदाताओं के अधिकारों पर हस्तक्षेप करता है? यह भी 


 ग़्ञत है क्योंकि प्रत्येक मतदाता का एक मत होता है और उसको अपनी पसन्द प्रकट 
.. करने का अधिकार रहता है। यह आवश्यक नहीं है कि जितने उम्मीदवार हों उतने 


मत प्रत्येक मतदाता को दिये जाये | 
(१६ ) क्या स० ग्र० निवाचन को भाग्य पर छोड देता है ? इस कथन में भी सत्य 
नहीं है क्‍योंकि भाग्य का तत्व तो एक एकप्रतिनिधिअणाल्ी ही में अधिकतर पाया 


जाता है | 


( विस्तृत अध्ययन के लिये विद्यार्थी को ल्लेब्क की पुस्तक को स्वयं अवश्य पढ़ना 


चाहिये । पूरे ज्ञान तभी शआराप्त होगा जब लेखक के दिये हुये दृष्टान्तों को पढ़ा जायेगा ) 


नवाँ अध्याय 


प्रत्यक्ष क्रानून-निमाण 
व्यवस्थापिकाओं का पतन 


हम पहले ही विचार कर चुके हैं कि आधुनिक राज्य एक विशाल प्रादेशिक राब्य 

होता है जिसमें जनता भ्रत्यक्ष रूप मे शरीरत: भाग लेने में अस्ूमथ है। यही कारण है 
कि आधुनिक प्रज्ञातंत्र प्रतिनिधि-प्रजातन्त्र है। क्रानून-निर्माण के उद्देश्य से जनता अपने 
प्रतिनिधि पारकिंमेंट, कांग्रेत अथवा नेशनल श्रस्ेम्बन्नी इत्यादि में भेजती है और इन 
संस्थाओं के सदस्य सम्पूर्ण देश को प्रादेशिक निवाचन-क्षेत्रों में विभक्त करके निवाचित 
किये जाते हैं और साधारणतः इनमें एक व्यक्ति को एक ही मत देने के अधिकार के 
सिद्धान्त का अनुसरण किया जाता है। परन्तु बत मान समय में हम इन क्रानून-निर्माणक 
संस्थाओं के केवल्न पतन" और इनके विरुद्ध बढ़ते हुये असन्तोष को द्वी नहीं पाते हैं 
बरन्‌ स्वयं निवोचन-प्रणाली के पुननिमोण की मांग रखने वाले आन्दोलनों को भी 


देखते हैं ।* विभिन्न प्रकार के उपाय निर्वोचन-प्रणाली में सुधार करने के लिये सुमाये 


क्री 


१-- विशेष विवरण के लिये कृपया ब्राइस कृत “मॉडन डेमोक्रेसीज़्, जिल्द २, अध्याय 


[.५।॥| पढ़िये ; 

लोवेल कृत “पब्लिक श्रोपीनियन एन्ड पापुलर गवन्मेंट! अध्याय १०, ०“ १३०-१३८ 
भी देखिये जहाँ वे इस विश्वास के खोने के निम्नलिखित कारण बतलाते हैं 

..._(क) सम्पूर्ण राष्ट्र की भलाई के प्रतिकूल दल्ल-राजनीति की श्रोर प्रवृत्ति | 

(ख) सम्पूर्ण राष्ट्र के सावंजनिक ह्वित के स्थान पर स्थानीय और व्यक्तिगत द्वितों का 
दबाव | प्रतिनिधि एक स्थान का प्रतिनिधि समझा जाता है जो वह वास्तव में नहीं होता | इसी 
भाति व्यक्तिगत संघ इत्यादि सदस्यों पर अपना प्रभाव रखते हैं जो अपने मतों का “व्यापार” 
करते हैं।... 
(ग) मत प्राप्त करने के लिये व्यवस्थापिका के सदस्यों को अपने पक्ष में करने का हर 
टतरह से प्रयत्न करना | यह अत्यन्त नीच कार्य समझा जाता है। 

(घ) व्यक्तिगत हितों का दबाव :निर्वाचन के समय केवल सदस्यों पर ही नहीं वरन्‌ 
मतदाताओं पर भी पड़ता है | 


इस पतन के प्रतिकूल प्रतिनिधिशासन की सफलता के लिये आवश्यक परिस्थितियों । 


के लिये कृपया इस शअ्ध्याय के अन्त में 'प्रतिनिधि-शासन की सफलता के लिये आवंश्यक 
परिस्थितियों पर एक ट्प्पिणी' देखयि।.... 


२- निर्वाचन प्रणाली निग्नलि|डित कारणों से भ्रसन्तोषजनक सिद्ध हुई है... 


पल पक, 











लबों अध्याय 5 .._ र८१ 
गये हैं जेसा कि हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार और 


क्यों बहुत से प्रजातन्त्रात्मक राज्यों में जनता द्वारा प्रत्यक्ष क्रानून-निमौण के सिद्धान्त 
को भी समथन प्राप्त हो रह! है । 


आधनिक व्यवस्थापिकाओं पर ग्रतिबन्ध 


... आधुनिक राज्यों में पाँच प्रकार के प्रतिबन्धों ओर सन्तुल्॒नों' की व्यवस्था 
जल्दी में तथा बिना सममे-बूके क्रानून बचाने से रोकने के लिये की गई है । 

सब प्रथम, क्रानून बनाने में पुनर्निरीज्षण तथा काक्की समय देने की व्यवस्था 
करने के लिये द्वितीय सभाये बनाई गई है | द ता 


दूसरे, क्रानन-निर्माण के काय को नियमित करने के लिये स्वयं व्यवंस्थापिकाओं 
द्वारा नियम बनाये गये हैं, जिससे प्रत्येक अवस्था में बिल का आलोचनात्मक अनुशीलन 


हो जाता है | 


तीसरे, कुछ विषय ( अधिकतर बेघानिक खंशोधन-घंबंधी) व्यवस्थापिका के 

अधिकार-्षेत्र से अलग कर लिये गये हैं और वे जनता की प्द्यक्ष कायवाही के लिये 

सुरक्षित कर दिये गये हैं । द को 
चौथे, कायकारिणी के अधानों को ( साधारणत: जो जनता द्वारा प्रथ्ष रूप से 


निर्वाचित होते हैं ) व्यवस्थापिकाओं के द्वारा पास छिये गये बिल्लों को अस्वीकृत करने 


का आंधिकार दे दिया गया है । 
अन्त में, चूँकि व्यवस्थापिका द्वारा पास किये गये बिलों के ल्षिये जनता की 


- अनमति आवश्यक है इसलिये वे सावेजनिक मत लेने के लिये रक्खे जाते हैं । 


इस अध्याय में अधिकांश रूप में हमारा संबंध अन्तिम नियंत्रण से है। 


... (क) निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व या तो नासमझी के कारण 
या बेईमानी के कारण ठीक नहीं करते | द 
क्‍ (ख) प्रतिनिधियों का निर्वाचन मतदाताश्रों के राष्ट्रीय-नीति-संबंधी-विचारों को पूर्ण रूप. 
से नहीं प्रकट कर पाता क्योंकि इसका आधार अधिकतर उम्मीदवारों की व्यक्तिगत विशेषता हो 
जाती हैं मतदाताओं के सिद्धान्त नहीं | 

(ग) यह सम्भव है कि मतदाताओं की अपनी कोई राय न हो ओर वे दूसरों के प्रभाव में 
आकर मत दें। इसके लिये उनको धमकाया जा सकता है या रिश्वत दी जा सकती हे | 
(घ) चकि प्रत्येक मत का एक ही मूल्य होता है इसलिये बुद्धिमान और मूख्खों में कोई श्रन्तर 
नहीं रह जाता | मतों की गणना होती है संतुल्नन नहीं | ब्राइस--सॉडर्न डेमोक्रे सौज्ञ, जिलद १, 
पृष्ठ ३२७०-१७ १ | 
१--आइस--माड ने डेमोक्रे खीज़, जिल्द २, अध्याय ६३ 
रद 


श्८र .... शासन-यन्त्र 


सावजनिक कानून-निरमाण के दो कारण 


प्रारम्भ सें ही यह याद रखना चाहिये कि क्रेवल्ल व्यवस्थापिकाओं पर से विश्वास 


उठ जाने के कारण ही जनता क़ानून-निमोण के काय में भाग नहीं लेने लगी है। यह 
नकारात्मक कारण है । प्रदज्ष सावजनिक क़ानून-निभौण का वास्तविक कारण 
'जाबेजनिक सत्ता? के सिद्धात्त में भी निहित है । इस सत्ता का उपयोग यूनान में स्वतंत्र 


नागरिकों की सभा इक्लेशिया (॥00689) करती थी; शोम में इसका उपयोग इसकी 


'कॉमिटिया ट्विबूदा (00फगंम8 '४0प/७) द्वारा होता था; मध्य काल में तय टन 


लोग इसका प्रयोग अपनी जन-सआशों (7'०॥270008) छारा करते थे और स्विटज़र- 
लेंड में 'लेंडः सजेमीड” ([,87088०77०70) ने ल्ोक-सभा दे रूप में पुरातन काल से . 


क़ानून निर्माण का कार्य किया है। 
आधनिक काल में रूसो का प्रभाव 


आधुनिक काल में इस ऐतिहासिक क्रम के कारण लोगों का ध्यान प्रत्यक्ष क्रानव 


निर्माण की ओर नहीं गया ! इसका प्रचार रूघो ने किया था| उसने जेनेवा के नागरिक 
की हेसियत से सलगर-राज्य को आदश माना था। उसके अनुसार केवल नागरिकों फो 


सभा ही में वास्तविक सामूहिक विचार! (09769) फ्ा]]) स्थान पा सकता है क्योंकि 


- प्रत्येक नागरिक के अधिकार में सत्ता का एक अंश” रहता है। उसका कथन है कि 


.._ प्राचीन प्रजातन्त्रात्मक राब्यों में यहाँ तक कि एकतंत्रात्मक राज्यों में भी जनता के कोई..| 
... प्रतिनिधि नहीं होते थे, यह शब्द ही अज्ञाव था। इसलिए सत्ता न केवल इस्तान्वरिंत 


. नहीं की जा सझती, वरन्‌ इसका प्रतिनिधित्व भी नहीं किया जा खकता, यह बस्तुत 


सामूहिक विचार! में निहित रहती है इसमें प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त नहों लागू ही... 
सकता' *“** अतः जनता के प्रतिनिधि इसके प्रतिनिधि नहीं कहे जा सकते | बे केवक्च.... 


उसके प्रबन्धकतों होते हैं और वे कोई स्वतंत्र काये नहीं कर सकते। प्रत्येक क्रानून, जिस 


की स्वीकृति जनता रवय॑ नहीं देती, बेकार है। वास्तव में वह क़ानून ही नहीं है | इंगलेड 
की जनता अपने को स्वतंत्र समझती है परन्तु यह उसकी भारी भूल है। वह तो केवल 


पा्लिमेंट के सदस्यों के निवोचन के समय सवतंत्र रद्दती है? | 
क्‍ यातायात के साधनों का परिशाम 


रूसो का छोदे-छोठे नगर-राज्यों का यह आदशे, जहाँ जनता प्रत्यक्ष, रूप.से 


शासन में भाग लेती हे; आजकल में स्विट्ज़रतेंड में पाया जाता है । परन्तु 
जैसा कि लीकॉक. का कथन है आजकालं में डाक और तार द्वारा शीघ्र 


.. सन्देह-बाहन के विकास के कारण नागरिकों का सम्पूर्ण समुदाय से सम्पर्क रखना... 
.. सम्भव हो गया है । यह ठीक है कि एक विस्तत राज्य के लोग मंत्रणात्मक कार्य के लिये 
... किसी एक स्थान पर नहीं एकत्रित हो सकते, परन्तु उन सब के लिये एक ही बार 





.. १» रूसो--सोशल कॉन्दट्रेक्ट, प्र० ८३ ( एड्द्रीमैन्स लाइबेरी ) 











 नवाँ अध्याय . शेर 
ओर एक ही समय में ऊिसी प्रस्तावित बिज्ञ पर मत देना सम्भव है"। इसका यह अथ 
हुआ कि प्रतिनिधि-प्रज्ञातंत्रों में भी, यदि लोग प्रत्यक्ष रूप से क्रानन-निमाण के काय में 


व्यवस्थापिका में भाग नहीं ले सकते, तो कम से कम इस कार्य पर अपनी इच्छासुखार 
. निर्यत्रण रख ही सकते है । 


प्रत्यक्ष पजातंत्र के साथन 


इस काय के लिये प्रयोग में लाये जानेवाले साधनों को साधारशतः अलक्ष प्रजातंत्र 
के उपकरण! (]0867प97$8 ०7 [)790॥ )987000675809ए) कहते हे वे नेतृत्व 
(॥709076) सूचना? (08068787 0७४७१, ) ओर आपसी! (१३७०७)।, हैं | इनका 
वास्तविक निवास-स्थान तो स्विटजरलेंड* है जहाँ पतल्ज्ष प्रजातंत्र ओर प्रतिनिधि-शासन 
अब भी वर्तमान हैं और जिसे आघुतिक संसार में सम्पूर्ण सामग्रो यक्त राजनीतिक प्रयोग- 
. शात्रा कहा गया है3 | परन्तु अमरीका के विभिन्न राब्यों जैसे आधनिरं राज्यों में 
.. इनका उपयोग जितना व्यवस्थापिकाओं पर नियंत्रण रखने के लिये किया ज्ञाता है 
तत्ना प्रयक्ष क्रानन-निममोण के लिये नहीं । इश्लीक्षिये प्री० स्ट्रांग ने उनको प्रयक्ष 
तंत्रात्मक नियंत्रण” ([)7806 [90670078070 (00890०८3) कहना अधिक अच्छा 

समझा है। कामन्स भदहोदय इसको विरोषता को अल्यज्ष क्रानूब-निधोणः जन-रोकः 
(70)780 ॥,०248]9007 $+ ४७ 7?609)08 ५७४०) शीर्षक द्वारा स्पष्ट करते हें 


त्रखसे इन अनज्ञातंत्रात्मक पाधनों का दोहरा रूप सम्नक में आा आता है। यह और अधिक. 


आन भरमब मी आओ 


१--लीकॉक-एजिमेएट्स आफ पॉलिक्स, प्ृ० १६७ 


२--बत्र कस ने इन उपायों से जनता द्वारा क़राबुन-निर्माण में भाग लेने के लिये निम्न- 
लिखित शद्ठरों मैं ज्ञीर दिया है :-- 


“स्विट्ज़्रलेंड के लोग नेतत्वः और सूचना” के द्वारा भी माग लेते हैं। उन्होंने इसके 
लिये श्रक्सर मोकों पर इतने ओर प्रमावात्मक ढंग से प्रवत्न किया है कि वे लोग कभी-कभी 
“ततीय सभा? के नाम से पुकारे गये हैं ।? 


. “गवन्मेंट एन्ड पॉलियिक्स ऑफ स्विट्ज़्रलेंड, प० १३४ | 


* दे खिये ब्रक्‍्स कृत धगवन्मेंट एन्‍्ड पॉलिटिक्स आफ स्ट्ज्ञिसलेंड' | सम्पादक की 
_ भूमिका के पृष्ठ ४(४-४॥३॥वा मे लिखा हे कि स्विअज़्रलेंड शासन-विषयबक साइसिक प्रयोग की - 
प्रयोगशाला हे । 


४०्ञ कस अपनी पुध्तक 'गवन्मठ एन्‍न्ड पॉक्तिटिक्स ऑफ स्विठ्ज़रलेंडः के ३४वें पृष् 
मे कहते हैं कि अमरीका में इनके उपयोग का आधार स्त्रित उदाहरण है ओर प्रो० रापर्ड तो 
इसको 'प्रजातंत्रात्मक छूत' कहते हैं | 


रा 


ब्राइस के कथनानुकार अमरोका में प्रत्यक्ष क्रानून-निर्माण के कारण खंत्षेप में 
निम्नलिखित ह :७-- ह 


 गामी ईं परन्तु उनको एक में मिला देना आवश् 


-- श८४ । 6 शासन-यन्त्र 


स्पष्ट हो जाता है जब वे कहते हैं कि अत्यक्ष क्रानुन-निमोण केवल क्रानत बनाने का . 


साथन नहीं है, वह क्रानन-निर्माण के काय पर नियंत्रण है; यह एक रोक है” । 


(क) राज्य-व्यवस्थापिकाओं के ऊपर महान अविश्वास, कि वे यथार्थ में न सार्वजनिक 


'विचार-घारा का प्रतिनिधित्व करती हैं ओर न उसके अनुसार काय करती हैं क्योंकि वे उन 


ब्रिल्ञों को नहीं पास करतीं जिन्हें लोग चाइतें हैं और उन बिलों को पास करती हैं जिन्हें लोग 
नहीं चाहदे 

(ख) घन की शक्ति के प्रति क्रोच और आशंका, विशेषकर उन बड़ी-बड़ी संगठित 
कम्पनियों के प्रति जो, व्यवस्थापकों, अधिकारियों और दल॑-संगठनों पर अपना प्रमाव डालने 
के कारण लोगों को पीड़ित करने वाली और उनके बल पर अपने को घनवान बनाने वाली समझी 
जाती हैं । 

(ग) शराब-विरोधी ऐसे कुछ बिल्लों को कार्यान्वित करने को इच्छा जिनको जनता व्यव- 
स्थापकों की अ्रपेज्ञा सफलता से पास कर सकती है | 

(ध) जनता के विवेक और न्याय-प्रियता पर विश्वास जिसके कारण उसके प्रत्यक्ष कार्य 


के द्वारा उसके प्रतिनिधियों की अपेक्षा राष्ट्र के अधिक हवित होने की सम्भावना रहती है। 


१०-कामन्स--प्रोपो्श नल रेप्रे ज्ेटेशन, ० २६१ और ३०८ 

लोवेल भी अपनी पुस्तक “पब्चिक ओपीनियन एन्ड पापुलर गबन्मेंट” में खूचना' को 
परिणाम में नकारात्मक और 'नेत॒त्व” को निर्माणात्मक मानते हैं। वे प्रथम को 'जन-रोक? का . 
एक उपकरण कहते हैं ( १० १६२ ) | इसी भाँति डाइसी इसको जन-रोक सानते हुये कहते हैं 
कि नाम अच्छा हे; इससे प्रकट होता है कि सूचना” का मुख्य कार्य किसी भी महत्वपूर्ण क्राबूत् 
को पास होने से रोकना है जिसके पीछे निर्वाचकों की स्वोकंति नहीं हैं। अधिक अध्ययन के 


लिये 'ला ऑफर दि कान्स्टी व्यू शन, ४० झा देखिये। 


मुनरों ने भी उनकी निर्माणात्मक ओर नकारात्मक अर्थ में व्याख्या की है। उछका कथन 
है कि 'नेतत्व एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अनुसार सतदाताओं की एक नियत संख्या किसी 
क्रानून का मसविदा तैयार कर सकती है आर यह माँग रख सकती ढे कि या तो व्यवस्था- 
पिका में उसे स्वीकार कर लिया जाये या व्यापक या विशेष निर्वाचन द्वारा जनता की 
स्वीकृति के लिये सौंप दिया जाये। वदि उसे आवश्यक बहुमत स्वीकार कर लेता है तो यह 
क़ानूज़ बन जाता है | सूचना एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अनुसार व्यवस्थापिका के द्वारा पास 


किये हुए किसी भी क्वानूत़् को लागू होने से रोका जा सकता है जब तक कि इसको जनता को 


सॉँप कर निर्वाचन-प्रणाली के आधार पर उसका मत नहीं ले लिया जाता। इस प्रकार वे. 
दोनों साक्षन एक दूसरे के पूरक हैं; पहले का उद्देश्य निर्माणात्मक है, अर्थात्‌ उस बिल को पास 


. कराना है जिसको व्यवस्थापिका ने उपेक्षा कर दी है या जिसको पास करने से इन्कार कर दिया 


है । दूसरे का उद्देश्य नकारात्मक है. अर्थात्‌ उस बिल्ल के लिये जन-राक अस्तुत करना है जिसको... 
व्यवस्थाधधका तो चाहती है परन्तु जनता नहीं चाहती | वेसे तो नेतृत्व और यूजना दोनों सह- 





के नहीं है क्‍यींकि प्रत्येक प्रथक रूप से उपयोग 


में आ सकता हे--गवन्मेंट्स ऑफ़ यूरोप, (० ४६-४० 








नवाँ अध्याय... ःऋ २८४ 
. जनादेश क्‍ 
इन साधनों के अतिरिक्त एक ओर साधन है जिसको जनादेश' (7]80978608)". 

कहते हैं। इसका उपयोग सन्‌ (६१४-१८ के विश्वयुद्ध के बाद से खूब हुआ दे । 
जनादेश शब्द में जन का अथे है जनता और आदेश का अर्थ है निर्णय | इस प्रकार 
इसका तात्पयें हुआ जनता का निर्णय अर्थात्‌ सम्पूर्ण जनता या राष्ट्र का मत। यह 
आदेश साधारणव: सार्वजनिक बालिय मताधिकार के आधार पर प्राप्त किया जाता 
है। लीकॉक के शब्दों में 'जनादेश' शब्द्‌ का प्रयोग किसी प्रश्न पर किसी. भी अकार के 
सावजनिक मत के लिये किया जाता है । परन्तु यह सुविधावनक होगा कि इसका 
प्रयोग राय प्रकट करने वाले मतों के लिये, जिनमें कोई कानूनी अड़चनें त पड़ें 
सीमित कर दिया जाये ।९ इस्र सीमित प्रयोग का उपयोग प्रो सट्रांग ने किया दे | उत्तका 
कथन है कि जनादेश एक साधन है जिसके द्वारा राजनीतिक महत्व वाली समस्या 
पर, विशेषकर क़रीब-कुरीब स्थायी राजनीतिक अवस्था त्ाने के. लिये, प्रत्यक्ष 
सावजनिक मत प्राप्त किया जाता है |! इस प्रकार जनादेश, जैसा कि इसके व्यावहारिक 
प्रयोग से अकट होता है, कानून निर्माण-प्रणाली से संबंधित नहीं है | इसका संबंध कब॒ल 
राजनीतिक महत्व की समस्या से है ।३ संक्षेप में यह राज्य के कानूनी यंत्र का आग नढीं 


2, इ ७७ 


हैं; इसका संबंध नीति से है केबल नीति से । 








ब्र कस भी अपनी पुस्तक “गवर्मेट एन्‍्ड पॉलिटिक्स ऑफ़ स्विट्ज्ञरलैंड, के १३१ वें पृष्ठ 
में कइते हैं कि 'सूचना एक ऐशवा उपाय है जसके अनुसार ब्यवस्थापिका द्वारा पास किये. 
क़ानून पर निवांचक समुदाय रोक लगा सकता है | नंतृत्व वास्तव मे एक ऐशवा उपाय है जिसके 
अनुसार निवांचक-सम्ुदाय व्यवस्थापिका को इच्छा के विरुद्ध क्रानून पास कर सकता है। 
सूचना को तुलना एक ढाल से की गई है जिसके द्वारा जनता अवांछुनोय कानून को पास होने 
स रोकती है; नतृत्व एक तलवार के समान है जिसके द्वारा वह अपने विचारों को क्वानूज में 
परिणित करने के लिये रास्ता बनाती है । पहले का परिणाम मुँह म॑ं एक टुकड़े के समान और 
दूसरे का व्यवस्थापका रूपी घोड़े का बग़लों में एड़ के समान हैः द 

१--९:४४०४८८० शब्द को उत्त्ति फ्रान्सीस। हैं । यह लैटिन भाषा के शब्द ?]०७48- 
लंध्प०--९।४०४ जनता और $०:ए० आदेश--से निकला है | 

२->लीकॉक--एलिमेंट्स ऑफ़ पॉलिटिक्स, पृ० १६८ _ 

३--मई सन्‌ १६४४ में मित्र राष्ट्री के सम्पुख जर्मनी के आत्मतमपंण के पह वात्‌ इंगलेंड 
में यह आवश्यक समस्त गया कि दस वर्ष पुरानों पालिमेंट को भंग करके नया निवोचन हो और 
देश में तथाकथित संयुक्त अथवा राष्ट्राय सरकार के स्थान में फिर से दा दलों वाली सरकार 
की स्थापना की जाये। इस पर चांचल ने मज़दूर और उदार दलों के समाने यह प्रस्ताव रक्‍्खा 
कि राष्ट्रीय सरकार को जापान का पराजय तक कायम रक्‍्ख। जाये ओर इस संबंध में जनता की 
'्यूचना (९७६९८:९०००7०) ले लो जाये। परन्तु मज़दूर दल ने उत्तर दिया कि सूचना? विदेशी 


।.. साधन है इसका 'हिंब्लर के नाम से अपवित्र संबंध! है। यहां 'सूचना' का प्रयोग जनता की 





श्षध्‌ शासन-यन्त्र 


आधुनिक काल में इसका सर्वश्रथम उपयोग नेपोलियन प्रथम ओर नेपोलियन 
तृतीय में किया और इससे वे क्रमश॥ श्य०७४७ ई० ओर १८४५१ ई० में अपने को 
त्यज्ञ साबजनिक मत" द्वारा फ्रान्स के सम्राढ चुनवाने में सफल्न हुये थे । सन्‌ १६९४- 
१८ के युद्ध के पश्चात्‌ इसका उपयोग अधिकतर यूरोप के पुत्र्निमाण के संबंध में 
किया गया था | 
इस प्रकार सर्वश्रथम, इसका अयोग यूपेन मालमेडी (॥प0०४ श७]7609) 
प्रदेश में किया गया था परन्तु हेम्पडन जैक्सन (नि&॥7709007 उ90:809) के अनुसार 
यह “जनादेश' * ख़िद्ध हुआ क्योंकि गुप्त वधा खतंत्र मत के स्थान में निवासियों पर 
हर प्रकार का दबाव डाल्ना गया था। इसके पश्चात्‌ विवादात्मक प्रदेश बेह्ज्रियम को 
दे दिया गया था । 
ति संबंधी राय प्रह्म करने के लिये 'जनादेश” के अर्थ में किया गया था, वेधानिक शासन -यंत्र 
के अंग के रूप में नहीं जैसा कि अगले पृष्ठों में पार्येंगे | 


३ मई, सन्‌ १६४४ के डॉन? समाचारपत्र ले इस्ध प्रध्ताव की आलोचना की थी कि. 
सूचना किसी प्रश्न पर जनता के विचारों के जानने की उदासीन विधि है। मतदाता के उत्तर 


के लिये एक प्रश्न रखा जाता है जिसके लिये 'हाँ! या 'नहीं! लिखना पड़ता है। यह कार्य... 
जनता के सामने रकखे हुये प्रश्न के संबंध में जल्दबाज़ भिर्वाचन के समान हैं; यदि उत्तर विरुद्ध... 


होता है तो भी पालिभंठ के सदस्यों का परिवतेन नहीं होता | परन्तु व्यापक निर्वाचन बेकार 
सदस्यों को निकाल फँकता है ओर राजनीतिक क्षेत्र में नये रक्त को प्रवेश करता है |? 


इसी प्रकार २६ मई, सन्‌ १६४५ के “लीडर” समाचारपत्र ने लिखा था कि सूचना का... 


उपयोग कुछ वेधानिक रांब्यों थ॑ कुछ विशेष कानूनों और साधारण नीति के बारे में निर्वाचक 

की राय जानने के लिये क्रियां गया है। परन्तु अंग्रेज़ी विधान में इसका कुछ उल्लेख नहीं है | 
प्राचीन वीमर विधान? (फएा६४09४४ (755€00छ७८०05) के अनुसार निर्वाचक को अपना समथंन 
किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में नहीं वरन्‌ एक सम्पूर्ण ज़िला-तालिका या टिकिट के पक्ष में 
प्रकठ करना पड़ता था। मत देने की इसी प्रणाली द्वारा आरम्भ में हिव्लर को जर्मनी में प्रभुत्व 
स्थापित करने में सफलता मिली थी । 


१--वर्तमान काल में भी फ्रान्स के चतुथ प्रजातंत्र राज्य के नये विधान की स्थापना के 


संबंध में सूचना? का उपयोग करने का प्रयस्न किया गया था | जनरल डि गॉल (9७&08४४) 08 


(59०॥७) के वेधानिक झुंधार के प्रध्तावों का आधार यही साधन था। परच्तु जूलाई सन्‌ १६४५४ 
में परामशात्मक सभा कमीशन) ((१0४85७६६७078 258७७ 0ए (70थशाएाइ७09) ने सूचना- 
. योजना” को अस्वीकृृत कर दिया था, केव्रल तत्संत्रो 


वित तत्कालिक अवेब[निक सरकार के विधान 
के डर से ही नहीं वरन्‌ इस कारण से भी कि यदि सूचना” का समर्थन किया जायेगा तो व्यक्तिगत- 





प्रभुत्व स्थापित करने के लिये मार्ग खुल जाने का खतरा रदइंगा । 


_२--हैम्पडन जैक्सन--दि पोस्ट बार वल्ड, १६१८-३४, ४० स्‍्पू 








पा 





नवों अथ्याय ' ... _ श८७ 


दूसरे, माच सन्‌ १६२१ में उत्तरी साइलेशिया के संबंध में जनादेश प्राप्त किया गया 
था। फलानुसार ४० प्रतिशत मतदाता पोलेंड में और ६० प्रतिशत ज्ञमत्ी में सम्मिलित 
रहना चाहते थे। परन्तु विभाजन ऐसा किया गया कि एक तिट्टाई पोलेंड को प्रित्रा 
ओर इस प्रकार अनादेश के सिद्धान्तों के विरुद्ध काय किया गया। परन्तु दूसरे. 
स्थानों में इसका ध्यान रक्खा गया । इस प्रकार सार 7्रदेश, जो राष्ट्र-संघ के अधिकार 
में था, सन्‌ १६३४ में जमली को दे दिया गया था। क्योंकि जनादेश जमनी के पक्त 
में था । इसी भाँति अल्लेनटीन (3 ]]०7०80०77) और सेल्सबरिंग (80068छ78) इटादि 
के संबंध में जनादेश के निर्णय का पालन इमानदारी से किया गया था | 
रन्‍तु अभी कुड ही वर्ष पहले नेपोलियव-ढंग से फिर जनादेश का 
उपयोग किया गया था अथोत्‌ उस निणुय के लिये नाममात्र छी जनता की सम्मति प्राप्त 
गई थी जो पहले ही कायोन्वित किया जा चुका था। इस ढंग से हिठल्षर ने शष्ट्रीय 
जनादेश द्वारा जर्मनी पर अपना अश्जुत्व स्थापित किया था। इसी प्रकार कमाज्न अतातु्क 
ने राजनीतिक उद्देश्यों के लिये राष्ट्रीय जनादेश का उपयोग किया था। आरतबषे में 
भी अब जनादेश के प्रयोग की चयो होने लगी है। पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम 
लीग की कार्यकारिशी समिति ने ६० अगस्त, सन्‌ १६४२ में बन्बई में अपना प्रस्ताव 
पास करके अंग्रेज़ी सरकार से प्राथना की थी कि वह शीघ्र ही मुखलमानों के पूर्ण 
आत्म-निणंय के अधिकार की स्वीकृति की घोषणा कर दे ओर मुश्लल्लमातों के जनादेश 


के निर्णय के अनुसार कार्य करने के लिये निश्चय करके अखिल भारतवर्षीय 


मुस्लिम लीग के माचे सन्‌ १६४० में पास किये गये लाहोर-प्रस्ताव के मूल सिद्धान्तों 
के अनसार पाकिस्तान-योजना को कार्यान्षित करे | 

इस प्रकार संक्षेप में 'जनादेश” किसी राजनीतिक महत्व के प्रश्व पर जनता . 
के विचारों को जञावने का भ्रज्ञार्तत्रात्मक साधन है । यदि इसका उपयोग अमपनज्ञातंत्रात्मक 
ढंग से या न्याय विरुद्ध किया जाता है जेसा कि नेपोलियन ले तथा “महान राष्ट्रों! 
(७7886 70७0०78) ने भ्ाइलेशिया के संबंध में किया था तो इसमें स्वयं साधन का 
कोई दोष नहीं । किसी भी साधन का दुरुपयोग स्वार्थी व्यक्ति कर सकते हैं । इसलिये 


_ जनता के विचारों को प्रकट करने बाले उपकरण के रूप में इसका मूल्य कम नहीं आँका 


जा सकता | यह निश्चय रूप थे आधुनिक विशाल प्रादेशिक राज्यों में प्रयक्ष प्रज्ञातंत्र 


का स्थान लिये हुये है। 


इस प्रकार जनादेश के अथ ओर श्रकृति का अन्न शीलन करने के पश्चात्‌ अब 


सूचना, नेतृत्व और वापल्ती पर विचार कर सकते हैं । 


सूचना (]0०/०7/870 प्र)" शब्द सूचित करते से बना है। इस भाँति यह 


एक प्रणाल्री है जिसके अनसार <यवस्थापिकाओं द्वारा पाक्त किये गये बिल्लों से 


१--अंग्रेज़ी शब्द ह०६०४००प७० ( सूचना ) ५९४८० (सूचित करना ) शब्द से 


. बना है। 


श्ष्८ कक शासन यन्त्र 


जनता को सूचित कर दिया जाता है" । इसके रो रूप: हैं: पहला वैकल्पिक ओर 
दूसरा अनिबाय । 
बेकल्पिक सूचना का अथ है कि यदि मतदाताओं 
पर जनता के बिचार-प्रकाशन की प्रा्थना करती है वो 
लिये जनता के सामने अवश्य रक्खे जामे चाहिये 
अनिवाय सूचना से तात्ययं है कि सभी क़ानत हों साधारण चाहे वेधानिक 
प्रत्येक दशा में जनता के अन्तिम निशुय के लिये उसके सामने रक्खे जाने चाहिये । 


सूचना का निवासस्थान 
सूचना का वास्तविक निवास्‍्तस्थान स्विटजरलेंड ही है। विल्सन३ महोदय का 
कहना है कि इसका उपयोग (१६वीं शताब्दी में आरम्भ हो गया था जब हि आराबन्डन 
(५780०प्7067) और वेल्लेस (४७७8) केन्दनों के कम्यूनों को अपने, प्रतिनिधि 
फकैन्टन-सभा? ((/970॥078) ै388०770]9) में भेजना पड़ता था और ब्रतिनिधियों को 
सभी महत्वपू् प्रश्नों पर अपले-अपने क्षेत्रों का परामशं लेना पड़ता था। यह प्रारम्भिक 


&१९ 


| एक संख्या कुछ छानूनों 


र्क 
वे क़ानून अन्तिम निणुय के 


. सूचना थी जिसकेअनसार प्रतिनिधि बिना अपने निवोचकों के आदेश के कैन्टन-समाओं 


में कुछ नहीं कर सकते थे। परन्तु इस सम्रय इसके अकृति में परिवर्तन हो गया है 
ओर अब यह जनता द्वारा अत्यक्ष क्रानून-निमौण का साधन है । 


२--लोवेल महोदय “सूचना” के प्रयोग के के कारण बतलाते हैं :-- 


(क) व्यवस्थापिकाओं के ऊपर अविश्वास | क्योंकि प्रतिनिधि राष्ट्र के द्वित के कार्य ईमान- 
: दारी से करने में असफल रहते हैं। उन्होने या तो स्थानीय हितों की चिन्ता की है या अपने 
मतों का व्यापार किया है | 

(ख) प्रश्नों को प्थक करने की इच्छा | इसका तात्परय थद्द है कि सूचना” कुछ विशेष 
प्रश्नों पर सार्वजनिक राय प्रकठ करने का साधन हैं क्योंकि वे व्यापक निर्वाचन में अरस्पष्ट हो 
जाते हैं। निर्वाचन का तो यह अर्थ है कि मतदाता एक उम्मीदवार या दल का समर्थन दूसरे 
उम्मीदवार या दल के विरुद्ध करते हैं परन्तु उनके लिये यह आवश्यक नहीं कि वे कार्य-क्रम को 


पूरी योजना से सहमत हों । परन्तु सूचना प्रश्नों को दथक करके उनको गल्वेक के संबंध में स्पष्ट. 


. निणुय देने का अवसर देता है । , डे 
 +लोवेल कृत पब्लिक श्रोपीनियन एन्ड पापुलर गवन्मेंट! पृ० १४५४-१४८ 
३-- कॉमन्स ने अपनी पुस्तक प्रोपोशनल रेप्रेज़ेन्टेशन! एपेन्डिक्स ३, प० २६६१ में इनक 
निम्नलिखित परिभाषा दी है रा 


(क) वैकल्पिक सूचना--मतदाताश्रों के एक अंश, मान लो ५४ प्रतिशत, का यह अधिकारी _ 


कि उसके प्रार्थना करने पर व्यवस्थापिका, कांग्रेस अथवा म्युनिष्तिपल सभा द्वारा पास किये गये 


... क्ाबून् या आडिनेंस को सार्वजनिक मत के लिये रक्खा जायेगा। 
(ख) अनिवार्य सूचना--यह वैधानिक व्यवस्था कि सभी क्ानूत्त और आडिनेंस ( संकट- 


कालीन बिलों और तत्कालीन बजट को छोड़कर ) साव॑जनिक मत के लिये रक्खे जायेंगे। 
४--विल्सन--दि स्टेट, ४० ३६६ 








नवाँ अध्याय... क्‍ २८६ 
क्‍ क्‍ 
स्विठज़ रलेंड के कम्यून 
यह याद रखना चाहिये कि प्रत्यक्ष-ञातंत्र की सभी प्राचीन सस्थायें अब भी 
स्विट्जरलैंड में कायम हैं। > खला को आरम्भिक कड़ी कम्यूत है और इसने सदेव 
जनता को अपने स्थानीय मामलों में दिलचस्पी लेने ओर उनका अ्बन्ध करने में अभ्यर्त 
किया है। यह अब भी राष्ट्र की राजनीतिक इकाई ओर स्थानीय राजनीतिक जीवन 
को प्रकाश में लाने का साधन है। यह अपने स्वतंत्र नागरिकों (779०7797 ) की 
आरम्मिक सभा द्वारा शिक्षा, पुलीस, द्रिद्र-रक्षा, सड़कों, सफ़ाई ओर जल्न का प्वन्ध 
करती है | इस प्रकार यह केवल स्थानीय स्वायत्त शासन का ही अंग नहीं है वरन्‌ क्वेन्टल- 
शासन का अंग, निर्वाचन-क्षेत्र और सूचना? संबंधी मतदाता-चेत्र भी है । इस्ीलिये यह 
स्विस शासन-संगठन का प्राण और मभ्रजातंत्रात्मक संस्थाओं के सफलतापूर्वक चत्नाने का 
 शिक्षण-क्षेत्र कह गया है । 


स्विटज़रलेंढ के कैन्दन 


द महत्व के अनुसार कम्यून के पश्चात्‌ कैन्टन आता है छः कैन्दनों का शासन 
प्रबन्ध अब भी जन-समभा प्रणाज्ञी (90!ट27700॥ 07 ॥,87688977670 887809॥7) 
के द्वारा होता है और शेष उन्नीस कैन्दनों ने अपनी सभाओं का निवोचन कर लिया 

है| जन-सभा प्रणात्ी के पीछे यह सिद्धान्त है कि वास्तविक राज-सत्ता जनता के हाथ में 
. है और वही सभी क्रानूनों का उद्गम और निरमोणक है। जन-सभा सभी क्ानूनों को 
पास करती है, सभी प्रकार के कर त्गाती है, सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को 
निवाचित करती है और विधान-संशोधन भी करती है। “'प्रतिनिधि-सभ!यें! (ये उन्नीस 
कैन्टनों में जहाँ ये निर्वाचित होती हैं 'बड़ी सभायें-/- (37990 (00007०8०-या 
'कैन्टन-खभायं--(2987600779)  ()0प070]5--कही जाती हें | क्रानून-निमोण का कार्य 


.. करती हैं और कैन्दन-कार्यकारिणी के कार्यों पर नयंत्रण रखती है। . « 


2 केन्टनों में बचना' 

परन्तु इसका अथ यह नहीं है कि ये अतिनिधि खभायें कैन्टनों में खर्वे-स्वा हें । 

. वास्तव में प्रत्येक कैन्दन में (फ्रीवर्गं--#।'०ं 0पा8--को छोड़कर) अन्तिम निणुय के 
लिये प्रत्येक महत्वपूर्ण कानून से सूचित होने का स्पष्ट क्लानूनो अधिकार जनता को है। 

'जन-सभा! वाले केन्टनों में जनता को सूचित करने का काय तो सखद्‌व से होता चल्ना जा रहा 

है। दूसरों में जहाँ प्रतिनिधि-सभायें हैं 'सूचना! के दूं। रूप* जिनका हल्लेख पहले हो 

. चुका है, वकल्पिक और अनिबाय हें। वेधानिक संशोधन या परिवतेन के भश्न पर 
(विधान के आंशिक या पूर्ण परिवतंन में) सभी कन्‍्टन में 'सुचना! आंनवाय है परन्तु 





. १--मेरियट मदह्दोद्थ. का कहना है कि कैन्टनों में 'खूचना” का तीसरा रूप भी है। यह 
अधिक यूचना? (सग7०० २ि०5:०४०१०७) कहलाता है | परन्तु यह तीसरा रूप रुंघ में नहीं 
. अद्दण किया गया है--दि मेकेनिज्म श्रॉफ़ दि माडन॑ स्टेट! जिल्‍द १, ४० ६७-६८ 


२६० शासनं-्यन्त्र 


ग्यारह कैन्टनों ने तो साधारण क्वानून के संबंध में भी अनिवार्य सूचना! को लागू 
कर दिया है । 


संघ में पचना' 


कैन्टनों के अतिरिक्त जनता राष्ट्रीय अथोत्‌ खंधोय प्रश्नों पर भी 'सूचना' का 
प्रयोग करती है । यहाँ भी इसका उपयाग साधारण क़ानून और वेधानिक परिवतन दोनों 
के संबंध में किया जाता है। पहली अवस्था में संघ-क्रानून जनता की स्वीकृति या. 
अस्वीकृति के लिये रक्खे जाते हैं यदि ३०,००० मतदाता या आठ कैन्टन सूचना की मांग 
करते हैं | .दूसरी अवस्था अर्थात्‌ वैधानि# परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित विधियों 
का अनुसरण किया जाता है 

(क) यदि दोनों सभायें विधान-परिवतेन्र के लिये सहमत हो जाती हैं तो साध।रण 
विधि से काय खम्पादित किया जाता है। परन्तु 'अनिवाय सूचना' के लिये इसको रक्खा 
जाना आवश्यक है । 

. (ख) यदि एक सभा परिवतन चाहती है ओर दूखरी नहीं सहमत होती, या 
४०,००० सतदाता विधान-परिवरतंन की माँग रखते हें तो परिवत्तेन का प्रश्न जनता के 
मत के लिये रक्‍खा जाता है, यदि उसका बहुमत परिवतन के पन्ष में होता है तो 
व्यवस्थापिका की नहे सभाये निर्वाचित होंगी और वे परिवर्तेन का कार्य करेंगी । 


अमरीका क्‍ 

रन्तु स्विटजरलेंड ही एक ऐसा देश नहीं है जहाँ 'सूचना' का उपयोग होता 
है। अमरीका के बहुत से राज्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है परन्तु संघीय प्रश्नों 
पर इसका प्रयोग नहों होता है । विल्खन महोदय का दावा है कि वेधानिक परिवतंन 
के संबंध में इसका श्रयोग स्विटज़रलेड की अपेक्षा अमरीका सें पुराना है । परन्तु-साधारण 
क्रानून-निर्माण में इसका भ्योग दोनों देशों में नया हे* । अमरीका में अनिवारय सूचना? 
. का प्रयोग वेघानिक परिवतनों, ऋण लेने ओर विद्यत्‌-इत्पादन-केन्द्र तथा जज्ञागार इत्यादि 
: ऐसे सार्वेजनिक उपयोगिता के निर्मोणु-कार्य में किया गया है ओर वेऋल्पिक रूप का 
प्रयोग अधिकतर नेबरास्का (१००7७४।२७) ओरेगॉन (076४०7०), मिस्रौरी 
()(880077), दक्षिणी डकोटा (3070 ॥09/7079), केलिफ्रोनिया (08/#07779), 
कांलो रेडो (00)07900) इत्यादि ऐसे कुज्ञ १ पश्चिमी राज्यों ने किया है | 


नेतृत्व का अथ 


सुचना? के पश्चात्‌ हम “नेतृत्व” ([707507०6) पर विचार करेंगे। साधारणवः 
नेतृत्व का अथ यह है कि जनता को क्रानून-नि्मोण का नेतृत्व लेने का अधिकार है। 
स्विटज़रलेड में मागरिकों की एक निश्चित संख्या एक प्रार्थना-पत्र द्वारा किछी क्रानून 


.. पर, जिसको वे पास करवाना चाहते हें, विचार करने तथा उसको पासत्र करने के ल्निये 
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व्यवस्थापिका को वाब्य कर झकते हैं। परन्तु यह क्रेवल्न प्रार्थना ही नहीं है कि 
व्यवस्थापिका इसे चाहे माने या न माने | व्यवस्थापक शक्ति को यह कार्य अवश्य 
करता पड़ेगा | इसलिये नेतृत्व' प्राथना? से कई भकार से भिन्न है :-- 

(क) यह अनिवाय है अतः इसको अस्वीकृत नहीं किया जा सकता 

(ख) यह सर्वशक्तिमान जनता से उसके प्रतिनिधियों में आता है अर्थात्‌ उच्च 
कोटि से निम्नकोटि में, निम्नकोंदि से उच्चकोरटि में नहीं 

(ग) इसका संबंध किली न किसी बिल से रहता है परन्तु प्राथता-पत्र क्रिसी 
विषय पर हो सकता हे । 

(घ। व्यवस्थापिका नेतृत्व” पर मनमानी विचार नहीं कर सकतो हे। इसको 
विहित प्रणाज्ञी का अनुसरण करना पड़ता है । परन्तु श्राथना-पत्र पर तो किसी तरह भा 
विचार कर सकती है । 


स्विटज़ रलेंड में नेतृत्व 
स्विटज़रलेंड में इसका प्रयोग कैन्टनों और संघ-शासन दोनों में होवा है और 
इसका उपयोग केवल्ल वेवानिक सुधारों या संशोधनों तह हो खोमित नहीं है वरन्‌ 
साधारण क्रानून के परिवतंतव ओर संशाघत्र में भी होता है। केबन्न फ्रंबग ही में 
त्ेतृत्वँ का उपयोग साथारण क्ानूयों के पंबंध में नहीं किया ज्ञा सकता । संघ शासन 
में ४०,००० मतदाताओं को केवल वेधानिक संशोधन के लिये प्राथता-पत्र पर दस्ताक्षर 
करना पड़ता है परन्तु कैन्टनों में संख्या भिन्न-भिन्न है । 


वेधानिक संशोधन 


इन बेधानिक संशोधनों के निम्नलिखित दो रूप हो सरते है :-- 

(१) जब ये व्यवस्थापिका के सामने साधारण रूप में उपस्थित किये जाते हैं 
अर यदि ये उसके सिद्धान्तानुसतार होते हैं तो यह उनके मसवबिदे तैयार करके बिलों का 
रूप देती है ओर जनता के मत के लिये पेश करती है। परन्तु यदि यह उनसे 
असहमत होती है तो यह उन्हें बिल का रूप नहीं देती । परन्तु यदि उन्हें स्वीकार कर 
लिया जाता है तो खाधारण-प्रस्तावों को एक निश्चित रूप देना और जनता के सामने 
अन्तिम निणुय के लिये उपस्थित करना आवश्यक हो जाता दे । साधारण रूप में प्रस्ताव 
की यह उपस्थिति 'साधारण नेतृत्व' (9०7078! 477679/76) कहलाता हे । 

(२) परन्तु यदि प्रस्ताव एक निश्चित और मस्तविदा-रूप में रक्खे जाते हैं तो 
व्यवस्थापिका द्वारा उनसें बिना कोई परिवतेन किये जनता के अन्तिम निणुय के लिये 
उपस्थित करना पड़ता है। यदि पास द्वो जाते हैं तो देश के बुनियादी क्लानून के अंग 
हो जाते हें। परन्तु यदि व्यवस्थापिका इन जिलों के सिद्धान्तों से अखहमत होती है तो 
इसके सामने केवल एक ह्वी मार्ग रह जाता है। वह मतदाताओं के बिल्लों के साथन्लाथ 
अपने बिल भी जनता के मत के लिये उपस्थित कर सकतो है, वह जिसे चाहे स्वोकार 
करे और जिसे चाहे अरुवीकार करे | इन वैधानिक भ्रस्तावों के इस रूप का 'निवोरिव 
नेठृत्व' (7077708099) [776090४ ०) कहते हैँ । 


श्ध्र शासन-यन्त्र 
साधाश्ण क्रानन-निर्मा ण 


साधारण क़ानून पास करने में कैन्टनों में जिस प्रशाली का अनुसरण किया 
जाता है बह बहुत सादी है । मतदाताओं की एक नियत संख्या प्राथेना-पत्र द्वारा निश्चित 
व नूनों का अ्स्ताव रखती है ओर व्यवस्थापिका जनता के सामने उसका मत जानने के. 
लिये उपस्थित करती है। यदि जनता स्तव्रीकार कर छेती है तो वे देश के क़ानून 
बन जाते है । 


इस प्रकार रिवटज़रलड में जनता क़ानून-निर्माण में व्यवस्थापिका के काय को 
पूण करती है और जो कार्य उसके प्रतिनिधि करने में असफल रहते हैं उसे करती 
है। इसीलिये कहा गया है कि "नेतृत्व प्रणाज्ञी! प्रतिनिधियों की भूल्लों के लिये उत्तम 
ओपषध है और 'सूचना” उनको अधिक आगे जाने से रोकती 


अमरीका 


स्विट्जरलैंड के अतिरिक्त अमरीका के बहुत से राज्यों में भी साधारण और 
वेधानिक दोनों कानूनों के संबंध में 'नेतृत्व' का प्रयोग होता है परन्तु वहाँ दल्ल-राजनीति 
के कारण बहुत बार इस प्रणाली का दुरुपयोग हुआ 


दापसी 


सूचना” ओर नेतृत्व” के अथ ओर विशेषता को समम लेने के पश्चात्‌ वापसी! 
(१००७))) के अथ पर, जनता के सत को प्रकट करने वाले साधन के रूप में, विचार 
करना शेष रह जाता है। वापसी! का यह अर्थ है कि सर्व्रधान शक्ति के रूप में 
जनता अपना कतंठय न पालन करने वाले अथवा अपने अधिकारों का दुरुपधोग करने 
. बाले किस्री भी राज्याधिकारी३ को निकाल सकती है । लीकॉक के शब्दों में 'इस प्रणाली 


.. का यंह्द अथ है कि बे व्र्याक्त, जो राजपदों में नियुक्त हैं, तभी तक अपने पदों पर काम 
. कर खकते हैं जब तक जनता की स्वीकृति उन्हें मिली रहती है; पर जिसी समय मत- 


_ दाताओं को बहुमत चाहता है पदाधिकारों अपने पद से अलग कर दिया जाता है ।ड 


१--अआइस--मॉडर्न डेमोक्रे सीज़, जिल्द १, पृ० ४४६ द 
२--विशेष विवरण के लिये लोवेल कृत पब्लिक श्रोपीनियन एन्ड पापुलर गवस्‍्मेंट” 


.. अध्याय १७) देखिये । 


३--लोवेल का कथन है कि राज्याधिकारियों और न्यायाधीशों की वापसी के 


... अतिरक्त दाल ही में इसके द्वारा प्रतिनिधि पर भी उसके क्षेत्र द्वारा नियंत्रण रखने का प्रस्ताव... 


... रखा गया है। परन्तु इससे यह स्पष्ट होता है कि वह सारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता... 


... केवल निवांचन-क्षेत्र ही का करता है । इसका यह भी अर्थ होता है कि वह केवल डेलीगेट 


... है प्रतिनिधि नहीं । लोवेल--पब्लिक ओपीनियन एज्ड पाषुलर गवर्मनट, प्रृ० १४६-१४८ 
४ढूणलीकॉक--एलिमेंट्स आफ पॉलिटिक्स, प्रू० १७३ द 


का 
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क्‍ नवा अध्याय... २६३ 
पदाधिकारियों को वापस करने की प्रणाली का उपयोग अमरीका! के पश्चिमी राज्यों जैसे 
ओरेगॉन (07०20०7), अरीज़ोना (&772079), मोस्ठेना (०076979), ओल्केहोमा 
((0!789)॥077%:, लुइसीनिया (,0परांहं 809), कनन्‍्सास (६97898), वबाशिगटन 
(फ़ 98972॥07), केलिफ़ोनिया (09707) अकोन्सास (7297383), कोलो- 
रेडो ((१0]07800), डउ उरी डह्ोटठा (0७४0 ॥09/7009) ओर लनिबाहा (००७०७) 
में विशेष रूप से होता है। ओरेगॉन के विधानानुसार पत्येक साव जञ्निक राब्याधिकारी 


.. राज्य के अथवा अपने निवोचन-क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा वापस बुज्लाया जा सकता 


है | परन्तु जब तक बीस प्रतिशत मतदाता माँग नहीं रखते तब तक वापसी” के लिये 
सावजनिक मत नहीं लिया जाता | इस प्रकार ओरेगॉन में न्यायाधीश सी वापस बुल्ाये 
जा सकते हैं। परन्तु वाशिंगटन में न्‍्याण्वधीश नहीं वापस बुल्ाये जा सखकते। कोलोरेडो 


में तो न्यायाधीशों का निणय भी सावजनिक मत द्वारा रद किया जा सकता है।* 


स्तरिटज़रलेड में उचना' ओर नेत्र त्व' का व्यावहारिक श्रयोंग क्‍ 

साथ जनिक विचार-प्रकाशन के साधनों के रूप में सुचना, नेतृत्व और वापसी . 
को समझ लेने के पश्चात्‌ अब हम उनका व्यावहारिक अथोग देख सकते हैं।४ 
स्विटज़रलंड के कैन्टनों में, 'सूचना” के श्रयोग के खंबंध में मेरियट महोदय का ऋंहना 
है कि सन्‌ १६०६ और (१६१६ के बीच में जितने सी कानून अनिवाय सूचता! के 


अनुसार उपस्थित किये गये थे उनमें छूगभग २४ प्रतिशत अस्वीकृत कर दिये गये थे। 


इसी काल में जो वैकल्पिक सूचना?” के अन्ुखार उपस्थित किये गये थे उनमें २२६ 


क्‍ ._ स्वीकृत हुये थे और ७३ अस्वीकृंव । एम० बोंजर (0. 8077007) महोदय का कथन 


है कि क़ानून, जिन्हें जनता सरलता से नहीं स्वीकार करतो, सजिस्ट्रेट, पदाधिकारी तथा 


_ राजकम चारियों के बेतन तथा नये पद का स्थापना सबंध और बयक्तिक स्वतंत्रता पर 


१४-कुछ राज्यों और बहुत से नगरों में 'वापसी! नामक राजनीतिक साधन के द्वारा 


अपने निर्वाचित राज्याधिकारियों पर जनता पूर्ण नियंत्रण रखती है। जहाँ “'बापसी' लागू है... 


वहाँ नागरिकों की एक नित संख्या के शिकायत करने पर सब मतदाता इस प्रश्न पर संत 


देते हैं कि अवधि समास होने के पहिले पदाधिकारी अपने पद से अलग कर दिया (वापस 


बुलाया ) जाय कि नहीं | यदि मत पदाधिकारी की अ्रलइृदगी के पक्ष में रहता हैं तो उसको 
अवधि समाप्त होने से पहले ही पद-त्याग करना पड़ता है । जब “वापसी” द्वारा पदाधिकारी 
अलग कर दिया जाता दे तो उसके स्थान को भरने के लिये एक निर्वाचन होता है जिसमें 
यदि चाहे तो निकाला हुआ अधिकारी भी उम्मीदवार हो सकता हे | 
“एूस० ई० फ़ोरमेन कृत 'एडवांस्ड सिविक्स? प्ू७ २३ 
२--लीकॉक--एलिंमेंटस श्रॉफ़ पॉलिटक्स, प्ृ० १७२ | 
३--अराइस -मॉडने डेसोक्र सीज्ञ, जिल्द २, 0० १६४ (पाइटिप्पणी) | बराइस का यह 
भी कथन है कि न्यायाधीशों समेत राज्याधिकारियों की वापसी का सिद्धान्त छु राज्यों में 


और न्यायाधीशों के अ्रतिरिक्त दस राज्यों म॑ प्रचलित है। 


४--अधिक अध्ययन के लिये लोवेल कृत पब्लिक ओपीनियन एनन्‍्ड पापुलर गवसन्सेंट! 


.. अध्याय १२ ओर १३ देखिये | 


श्ध्छ शासल-यंत्र 


निय॑त्रण रखने वाले या विशेष,घिकारों छो क्रायम रखने बाले होते हैं !* संध में 
इसके प्रयोग के विषय में भी इसी लेखक का ऋहना है कि सन्‌ १८४८ और १६२४ के 
बीच संघ-सभा द्वारा प्रश्तावित ४४ बेघ/निफ संशोधनों में से २४ रवोक्ृत किये गये थे 
ओर ९६ अस्वीकृत किये गये थे,...... सन्‌ १८४७४ और १६२७ फे बीच ३६ प्रश्नों पर 
(बैड्ाल्पिक) सूचना की माँग साधारण बिलों के संबंध में रक्खी गई थो । इनमें से २३ 
प्रश्नों पर विरोध को सफ्द्वता आप्र हुई था * 

इसी प्रकार नेतृत्व के उपयोग के बारे में उनका कथन है झि 'ैन्टनों में नेतृत्व 
के परिमाण आशा से काफ़ी कम क्रान्तिकार। हैं। सच १६०४ और १६१६ के बीच 
उपस्थित किये गये 5६ भश्रस्ताबों में से केबल १० स्वकृत हुये थे ।* संघ में भो सन्‌ १६२४ 
तक के समय में २० बार जनता के विशिन्न अंशों ले विधान में आंशिक परिवरततेन क 
लिये प्रयत्न किया था परन्तु & बार हो उन्हं सफल्लता मित्नी थी? | इससे यह प्रकट होता 
है कि क़ानून-निर्माण में जनता क्रान्तिकारा नहीं खिद्ध हुईं। वास्तव में वह रूढ़िवादी 
ही प्रतीत हुई है : 


स्विस राजनोतिक लेखकों के ख़वना विषयक प्रश्पर विरोधी विचार 


परन्तु फिर भी स्विटज़र लेंड में इनक्की उपयोगिता के विषय में बिचारों को एकता 
नहीं मिलती है । सचना के बारे में राजनीतिक दाशेतिक और क्रानून-विदों के त्ियार 
उत्साहवधक नहीं है । नेजित्न (]४००7)]०) इसका इसजिये विरोध करते हैँ कि जठिल 
कानूनों के लिये उत्तम संस्कृति अपेक्षित हे और एक साधारण थागरिक में इसका 
अभाव हे। डिप्ल्बाइजी ((900]086) हा विद्यार है कि सूचना एक स्पष्ट आदेश 
देने में असफल रहती है क्‍योंकि तथाकथित सार्वेजानक निशव सहसत्नों अधावों का 
परिणास हैं, विचारपूर्णूं विरबंचदा का नहीं।* यहां तक कि सरकार के खबद्सय भी 
इसके विरुद्ध ३ कक्‍्यांकि इससे काफ़ों मानना में उनके कार्य सापमित हो जाते हैं 





_ १-मेरियट--दिं मेकेनिज्ष्म शॉफ़ दि मॉडन स्टेट, जिलद १, प्र० ६७ 
 २--वह्ढी, एृ० ध्कहह..... द 
३--चही, ए० €ृ८ 
४--ज्ोवेल अपनी पुस्तक पब्लिक ओपीनियन एन्ड प।पुलर गवन्मेंट, पृ० १५४-१५७ 
में कहते हें कि साव॑जनिक निर्वाचन की भाँति सार्वजनिक निर्णय भी बुरे प्रभावों के शिकार 
हो सकते हैं ओर “सूचना” के विरोधी पूछते हैं कि 'क्या वह जाति जो बुद्धिमान, साहसी और 
न्याय-प्रिय प्रतिनिधियों को चुनने में श्रसमर्थ है, बिलों के संबंध में विवेक पूर्ण निर्णय दे सकती 
. है; क्या लोकमत उन्हीं प्रणालियों से दूषित नहीं हो सकता जिनसे व्यवस्थापिका दूषित हो 
जाती है; क्या मतदाता प्रतिनिधि के गुप्त निर्वाचन के समय के दबाव की भाँति दल या नायक का. 
दबाव क़ानून के संबंध में अपना मत प्रकट करने के समय नहीं अनुभव करते! | विरोधियों 
का यह भी कहना है कि इससे प्रतिनिधि.संस्थाओं की उत्तमता कम हो जाने की आशंका 
गी. क्‍योंकि उनमें उत्तरदायित्व की भावना की कमी हो जायेगी | 
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आठवों अध्याय - ... १६४ 

परन्तु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसको लोकमत को मालूम करने का एक बड़ा साधन 
सममते हैं। प्रो० वारिन (?707, ४एघ०४४१४०) चाहते हैं कि इसका उपयोग बजढ तथा 
कर के मामले में तो हो ही, साम्प्रदायिक- प्रश्वों पर भी हो | डूब्स (2५908) महोदय, जो 
किसी समय इसके विरोधी थे, लिखते हैं कि अनिवार्य सचना ही ए७ ऐसी प्रणालो है 
जो इस बार की द्योतक है कि जनता को प्रत्यक्ष रूप से क़ानून-निर्मोण में भाग लेना 


चाहिये ! हिंदी (ल8059) महाशय इस प्रणाज्ञी को श्रतिनिधि-प्रणाज्ञ। को अपेक्षा उत्तम 
. समभते है क्योंकि प्रथम तो, क्रानून-निर्माण से जनता का दोहरा सम्पर्क हो जाता है, 


जनता को शिक्षा मिज्षती है विशेषकर जब के बिलों के साथ व्याख्या भी दी रहती हं; 
इसके अतिरिक्त बितल्न अत्यन्त स्पष्ट रूप भे रक्खे जाते हैं; दूसरे, यद देश-ग्रेम को 
प्रोत्लाहित तथा दृढ़ करती हैं; ऐोलरे, इससे बहुमत का दृष्टिकोण मालूम हो जाता है 
ओर चौथे, यह शासक वर्ग को लाघारण नागरिक के सम्पक में रहने तथा राजनीतिक 
शिक्षा में काफी दिल्लवस्पी लिये बाध्य करती है । 


ब्राइस* महोद्य का भी कहना है कि एक स्विस मित्र का, जिनको महान योग्यता 
और अनुभव के कारण उनकी राय सम्प्राननीय है, विचार है कि सूचना सम्पूर्ण 
नागरिकों को राज्य के व्यावहारिक प्रश्नों में व्यस्त रहने तथा उन पर अपना निणुय देने 
के लिये बाध्य ढछरती है। ओर इस प्रकार राज्य को जनता के खहारे करके यह व्यक्ति को 
प्रत्यक्ष रूप से राज्य के द्वित में लगाती है। इससे प्रत्येक नागरिक के व्यक्तित्व की 
उन्नति होती है। इसके बदले में राब्य जनता के आदेश को सबग्रथम स्थान देने के लिये 
बाध्य होता है। सचता स्विटजरसेंड में समो बर्गों और ज़िल्लों का राज्य के कार्यो और 
कत्तेव्यों में साकमीदार बनाती है ओर इस प्रकार ए% जाति की सदस्यता को हृढ भावना 
का निमोण करती है। प्रत्येक स्विस जनता के नि्णेय का पालन करता है 


_स्वितर राजनीतिक लेखकों के नेतत्व विषयक परस्पर विरोधी विचार 


इसी भाँति 'नेतृत्व'ः की उपयोगिता के संबंध में स्विटजरलेंड में एकमत नहीं 
है। कुछ का विचार है कि यह अराजकता फेलाने वाली और-क्रानन-निर्माण में 
अभिश्चयता और गड़बड़ी की जन्‍म देने वाली प्रणात्न। है! । ड्रोज़् (/0702) महाशय का 
कहना है कि नेतृत्व ने देश को एक बढ़े खतरे सें डाल दिया है, नेद्वागिरी आरस्म 
हो गयी दे ।! उनके विचार से यह प्रणाली (वच्छिन्नात्मक एवं नाशात्मक है ।! स्टूसी 
(80प88) महाशय इसको दो प्रकार से दोषपूण समझते हूँ ? प्रथम तो इसके कारण 
दोषपू्ं ओर विवेक-शून्य क्वानन बने है क्‍योंकि एक व्यक्ति जो नेतृत्व का उपयोग 
करना चाहतः है, हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए दबाव ओर ज़ोर डालंता हैँ जिसल लोगों 
को माँग का विषय जाने हुये बिना हस्ताक्षर कर हेना पड़ता हैं । इस अरकार इल प्रणाली 
ने एक प्रकार की रिश्वत को श्रोत्साहित छिया है जिसका परिणाव हुआ है. दायित्वशुन्य 


क़ानून | दूसरे, च कि जिन बिलों को ग्रार्थी अपने हर्ताक्षरों सहित उपस्थित ऋरते हैं 





 ६०-आइस--मॉडर्न डेमोक्रे सीज़, जिल्द १, ४४८ (पादटिप्पणी) 


१६६ क्‍ शासन-य॑त्र 


.. उनमें प्रतिनिधि-सभा परित्रतन नहीं कर सकती इसलिये उनके दोष बेसे ही बने रहते 
इसका परिणाम यद्द हुआ है कि सावजनिक क़ानन-निर्माण को प्रोत्घाहन भिल्ना है । 
परन्तु छुछ ऐसे भी हैं जो इसकी प्रशंसा करते हैं कि यह अजातंत्र की 
आधुनिकतम विजय है। वे इसको “साबजनिक सत्ता का सफल द्योतक मानते हैं। 
उनका विश्वास है कि इसने प्रजातंत्र को एक नई अवस्था में पहुँचा दिया है। यदि 
सूचना? पार्लिमेंट और निवोचक समुदाय के मध्य साम्य स्थापित करने में सफल हुई है 
तो नेतृत्व” ने 'शाकषेण केन्द्र! को स्थानान्तरित किया है । व्यवस्थापिका क्ानुन-निभोणक 
यंत्र का अनिवाय अंग नहीं रह गई है | बोर्जोड महाशय (307'8०000)का कहना है कि 


बिल में के नेतृत्व ने, ( साधारण परस्ताव के नेदृत्व में नहीं ) सावजनिक जीवन के दो _ 


अंगों की शक्ति बहुत बढ़ा दी है | पहले में राजनीतिक क्लब आते हैं दूसरे में प्रेस | बेने 
(80779) सहोदय का विचार है कि यह बहुत महत्वपूर्ण खोज है| इसके द्वारा स्विस 
लोग प्रत्येक क्षेत्र में व्य॑ शासन कर सकते हैं। वे क्रानून बना सकते हैं; दंड-प्रणाल्री 


निश्चित कर सकते हैं, विदेशियों को नागरिक बना सकते हैं; व्यापक क्षमा प्रदान कर 


सकते हैं; ऋण ले सकते हैं; राष्ट्रीय ऋण अदा कर सकते हैं, घन की सहायता दे सकते हैं 
. संधि कर या तोड़ सकते हैं और युद्ध की घोषणा कर सकते हैं ।! 
स्विस राजनीतिक लेखकों के इन परस्पर विरोधो विचारों के होते हये भी यह 


.. विश्वासनीय है कि आरम्म में इससे खतरे की सम्भावना थी परन्तु सब १६०० के पश्चात्‌ . 
से इसकी उपयोगिता खिद्ध होने कगी थो। जैसा कि ब्रक्स का कहना है “बाद में उपस्थित 
किये गये बिल्ल संयत और प्रगल्यात्मक थे। जो असफल रहे उन्होंने सुधार विषयक 


. शिक्षा की नींब डाली और इन सुधारों का निकट अविष्य में कार्योन्वित किया जाना .. 


सम्भव है | इनके अतिरिक्त दो सफल संशोधन दृढ़ उन्नति के पतोक हैं । 


विदेशों लेखकों के परस्पर बिरोधी विचार - 


परन्तु जहां प्रत्यक्ष प्रज्ञातंत्र में इन प्रणालियों को उपयागिता के सबंध में स्विस 


. राजनीतिक लेखक एकमत नहीं हे वहाँ विदेशी आलोचक भी अपनो स्वीकृति या अस्त्रोकृति 


में एक मत नहीं हैं । 
क्‍ १-कामन्स का विचार 


साधारणतः यह स्वीकार किया जाता है कि अ्रत्यक्ष-क्रानन-निमौण स्विटज़रलेंड 


में सफल रहा है परन्तु अमरीका ओर इंगलेंड में यह सफलता नहीं प्राप्त कर सकता क्योंकि 


प्रथम तो स्विस लोगों के निश्चित तथा दृढ़ राजनीतिक दल नहीं हैं, दूसरे, वे एक दूसरे 


के दृष्टिकोण का बहुत ध्यान रखते हैं; तीसरे उनमें घत की खाइयाँ बहुत गहरी नहां हैं; 


चौथे वे पुनिवाचन के लिये व्यवस्थापकों के विरुद्ध मत नहीं देते यद्यपि वे 'सूचना' के 
अवसर पर उन्हीं व्यवस्थापकों के द्वारा पास किये गये कानूनों पर रोक लगा देवे हें 
आर पाँचवें, वे शान्त और स्वदेश में ही रहने वाले ज्लोग है! । 


परन्तु कामन्छ* मदहाशय इस दृष्टिकोण का खंडन करते हैँ। उन्तका विचार है... 


१ कामन्स--प्रोपोशनल्ञ रेशे ज्ेन्टेशन, पृ० २६२--३०२ (पूर्ण अध्ययन के लि ये) 











.... किसी दल के व्यक्तिगत सदस्यों को सावजनिक जीवन २ 





नवाँ अध्याय जे. .. २६७ 
कि इन तकोँ में 'कारण और परिणाम का विपययास है । उनके इस कथन का यह अर्थ 
है कि इन कारणों ने अत्यक्ष क्रानून-निर्माण को सफल नहीं बनाया है; इसके प्रतिकूत्ञ प्रत्यक्ष 
क्रानून-निर्माण के कारण ही ये सब अच्छाइयाँ स्विटजरलेंड में आ गये हैं--ये इसके 
. काय हैं कारण नहीं । ये सूचना के परिणाम हैं इसके जन्मदाता नहीं ।” उनऊा दावा दे कि 

. स्विस लोग अपने व्यवस्थापकों को पुनः निर्वाचित करते हैं किसी “बेहूदा प्रवृत्ति' के कारण 
नहीं, परन्तु इसलिये कि वे जानते हैं कि व्यवस्थापक अन्तिम निणोयक नहीं हैं इसी लिये 
वे उनकी सुयोग्य राय के लिये तैयार रहते हैं यद्यपि बे उसे स्वी ऋार नहीं करते । उन्होंने 
राजनीतिक दलों का विक्वास नहीं किया है क्योंकि उनको प्रत्यक्ष क्रानन-निर्माण- 
प्रणाली के सामने वे अनावश्यक और फ्रालतू हो जाते हैं! ।१ एक स्थायी दल्ल जो 
सदेव व्यस्त रहता है, शक्ति का अपव्यय है। क्‍योंकि लोग प्रत्यक्ष मत द्वारा अभीष्ट 
_क्रानून पास करवा सकते हैं! वे एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हे ओर दूखरे 

के मत पर दबाब डालना निकृष्ट समभते हैं क्‍योंकि वे जानते हैं ह्लि प्रत्येक व्यक्ति के 

विचारों का महत्व है ओर व्यवस्थापक उनकी अवद्देलना नहीं कर सकते । विचारों को 

तभी सम्मान प्राप्त होता है जब वे शक्ति से अन्ुुभाशित रहते हैं | इसके अतिरिक्त स्विश्ल 
लोगों में आर्थिक असमानता अधिक नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष क्रानून-निर्माण कार्य ने 

.. राजनीतिक डदृश्य के लिये.रिश्वत देने वा्लों और एकाधिकारियों के हस्तक्षेप का अन्त 
कर दिया है। सूचना से पू सन्‌ १६३० और १८६० के बीच हर प्रकार की रिश्वत 

. स्विटजरलेंड में पायी जाती थी। खूचना का उपयोग राजनीति से रिश्वत के धन को 

निकालने के लिये किया गया था। ज्षोगों का (विक्रय! बन्द हो गया है क्‍योंकि लोग ही 
डस विक्रय का अनुमोदन करने वाले थे | सूचना जन-रोक! थी | 

कामन्स महाशय यह कहते हुये दुख प्रकट करते हैं कि अमरीका में आरम्भ से. 

ही जन-रोक का डउपयांग नहीं किया गया नहीं तो ज्ञोगों का कारपोरेशनों के हाथ विक्रय, 


१ स्विय्ज्ञरलैंड में दलों की अनुपस्थिति के अन्य कारण निम्नलिखित हैं; -- 
( के ) आधी शताब्दी तक वहाँ राष्ट्र के सामने कोई विशेष महत्वपूर्ण समस्यायें नहीं 
. आई जैसे कि फ्रांस में एकतंत्र तथा प्रजातंत्र और अमरीकी संयुक्त राज्य में दासता का प्रश्न 
उपस्थित हुआ था । द 

(ख) वहाँ तत्कालिक आश्िक परिस्थितियों के विरुद्ध श्रसन्‍्तोष का प्रदर्शन नहीं हुआ 

(ग) प्राचीन धार्मिक वैमनस्थों का ज्ञोर . नहीं है। 

(ध) वर्गगत ईष्यां-बुशा का अभाव रहा है| क्‍ 

(ड)) और देशों की शअ्रपेद्दा वहाँ सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत महत्वाकांज्षा श्रोर 
ब्यक्तिगत नेत॒त्व का ज़ोर नहीं रहा। राजनीति एक गम्भीर विषय समम्की गई है खेल नहीं । 
में जो पारितोषिक प्राप्त होते हैं उनकी 
. आशा वहाँ बहुत कम है: और वे इस योग्य भी नहीं हैं कि उनके लिये प्रयत्न किया जाय । 

(व) स्वदेश प्रेम, जो राष्ट्र के हितों को आन्तरिक्त स्वार्थां के ऊपर रखता है, स्विस 
लोगों को एकता में बाँघे हुए, हैं । द 

श्र 


श्ध्८ । .. शासन-यत्तर 


दलों और वर्गों का दबाव, और व्यवस्थापकों द्वारा अपनी शपथों का उल्लंघन न सुनते । 
(अन-रोकः के स्थान में जिनका उपयोग किया गया वे थीं शक्ति विभाजन के सिद्धान्त 
नसार कायकारिणी“रोक और न्यायकारिणो-रोक | इस सिद्धान्त का इतना विस्तार हुआ 
कि तेंतीस राज्यों में तो न्‍्यायाघीश भो निर्वाचित होने क्रो क्योंकि यह ससका गया कि 
व्यवस्थापिका द्वारा निवोचित या कायकारिणी के द्वारा नियुक्त किये गये न्यायाधीश 
स्वतंत्र रूप से कार्य-सम्पादन न कर सकेंगे अथात्‌ थे निडए होऋर अपनी रोक का 
उपयोग न कर सकेंगे | इसीलिये उनको सीधे जनता हारा अधिकार दिये गये । 


२--फ्राइन ! का विचार 

जहाँ कामन्स महाशय प्रत्यक्ष क्रानन-निमौण का इतना समथन करते हैं वहाँ 
फ्राइनर महोदय उसमें कोई वास्तविक गुण नहीं पाते हैं । इसके प्रतिकूल उनका कहना हे 
कि वे देश जहाँ इसका उपयोग किया गया है 'किसी अच्छी अवस्था में नहीं हैं; शायद 
बुरी ही अवस्था में हैं। अवश्य ही ऐसी घारणा अमरीका में है। यद्यपि स्विस लोग 
अमरीकी लोगों की अपेक्षा अपनी कार्य-प्रणाली को अधिक आदरशे-हूप देते हैं परन्तु जब 
कोई उनकी धारणाओं पर बिचार करता है तो वे सीमित विशेषता वाल्नी प्रतीत होती 
हैं ।! उनका यह भी कहना है कि 'इसका कहीं भी प्रमाण नहीं मिल्ञता कि प्रत्यक्ष कानन 
निर्माण-प्रणाली के आरम्भ होने के पश्चात्‌ व्यवथापिकायें या दल्ल अच्छी या बुरी अवस्था 
हैं ।*वे यह कह कर अपना कथन समाप्त करते हैं कि थे देश अच्छी अवस्था में तभी 

. रहेंगे यदि सतदाता अपने-अपने दलों में न|मज़दगी के द्वारा व्यवस्थापकों को चुनें*“ 
. जिससे वे ऐसे व्यक्ति को चुनना सीख जाये जो न्याय-प्रिय, कमंठ और उनके साधारण 
इृष्टिकोश ओर हितों से सहमत हो जिससे कि उस पर विश्वास किया जा सके मेर। 
विचार है कि इससे दल्-प्रणाली का महत्व शासन के माध्यम के रूप में बढ़ जाता है 
विशेषकर उन बड़े राज्यों के लिये जिनके हित मिश्रित रूप में रहते हैं जिसके कारण 
प्रचारक की कठिनाइयाँ बढ़ जाती. हैं ।?* 


डा० फ्राइनर अमरीका, स्विटज़रलेंड और जमनी की परिस्थितियों का अध्ययन 
. करके इस परिणाम पर पहुँचे हें । वे प्रत्यक्ष क्वानन-निर्माणः के पक्ष में कहे गये 
कारणों का विश्लेषण करते हुये निम्नलिखित विचार प्रकट करते हैं; मा 
सब प्रथम, इसका समथन इसलिये किया गया है क्‍योंकि दल्लगत वेमनस्य से 
सामूहिक विचार! छिन्न-भिन्न हो जाता है ओर यह सामूहिक विचार उसी समय प्राप्त होगा... 
जब जनता को प्रश्न से अबगत करा दिया जाये। इशम्नके अतिरिक्त पालिमेंट (व्यत्रस्था- 
.. पिका) का एक अस्थायी बहुमत पक्षगत या स्वाथगत क़ानन भी पास करवा सकता है। 
. १--फ्ाइनर+-दि थियरी एन्ड प्रेक्टिस ऑफ़ मॉडर्न गवन्मेंट, जिलद २, पृ० ६३१-६ ३२ 
पूर्ण तक के लिये कृपया ६२४---६ ३१ पृष्ठ पढ़िये । 3 ् 
. >ल्‍अथक्ष क्ानून्-निर्माण के पक्ष में प्रों० स्ट्रांग द्वारा दिये गये पाँच कारणों को 
... विद्यार्थी उनकी पुस्तक “मॉडर्न कान्स्टीस्य शन्स! के पृष्ठ २६० में स्वयं पढ़े । कट 














 नवाअध्याय .. र६६ 


दूसरे, अत्यक्ष क्रानून-निमौण दो सभाश्रों के बीच गतिरोब दूर करने का साधन 
कहा गया है जेसा कि आस्ट्रेलिया में है। इसका यह अ्थे हुआ कि यदि पार्ह्नमिंट की 
दोनों सभायें असहमत होती हैं तो केबल जनता ही अन्तिम क्राननी निशायक शक्ति का 
काय कर सकती है। 

तीसरे, यह समातनुपातिक प्रतिनिधित्व के अपरिवततशील हो जाने वाले परिणामों 
का संशोधक कहा गया है जैसा कि जमनी के सन्‌ १६१६ के ग्रज्ञातंत्रात्मक विधान में | 
इसके पक्ष की यह दूल्लील थी कि जमनी की प्रचलित प्रणाली द्मतत अधिकारियों और 
नेताओं को स्थायी ग्रभ्ुुत्व स्थापित कर लेने का मौक्का देगी और दूसरे ये लोग मूखे और 
दूषित भी हो सकते हैं । अतः इनसे बचने का साधन है जनता से प्रत्यक्ष अपील । 


. चौथे, स्विटज़रलंड ओर अमरीका दोनों में इसका पक्ष इसलिये अहण किया 
गया है क्योंकि यह जनता को शिक्षित करता है ओर सावजनिक विचार के आध्यात्मिक 
मूल्य ओर बोद्धिक पू्णंता का समर्थक है । 


अन्त में, रूढ़िवादी दलों का यह विश्वास सा हो गया है कि ग्रयक्ष क्रानन-निर्माण 


: प्रगविशील होने की अपेक्षा प्राचीनवादी है | 


इन तर्कों का उत्तर फ्राइनर महोदय निम्न ढंग से देते हैं :-- 
(१) सूचना का शैक्षिक महत्व सन्देहात्मक है क्‍योंकि इसका प्रयोग कसी-कभी 
दी होता हे। क्‍या यह व्यापक निवाचनों में भाग लेने की अपेक्षा अधिक शिक्षित 


करता है ९ 


(२) दलों ओर व्यवस्थापिकाओं की विचारधारा के सामने स्रावजनिक विचार- 
धारा के महत्व ओर उत्तमता पर विश्वास करना धोखा है क्योंकि वे पहले से ह। 
सावजनिक विचार की निकटता आप्त कर लेते हैं. और उनके बनाये हुये क्वानून में फिर 
किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं रह जाती । 

(३) पत्यक्ष क्रानून-निमाण व्यवस्थापकों के महत्व को कम कर देता है और दूसरे 
अस्पष्ट तथा दोषपूर्ण क्रानन पाख हो जाते हैं 
.... (४) सचना के प्रयोग को सीमित क्‍यों कर दिया गया है ९१ स्विटजरलंड और 

अमरीका में इसका प्रयोग महत्वपूर्ण बिल्ों (जेसे संधि, बजट ओर स्वव्योपक 
बिल ) में नहीं हो सकता है। इसका कारण यह है कि विधान के निमौता इन महत्व- 





१--स्विव्ज़्रलैंड ओर अमरीका में निम्नलिखित विषयों में सूचना” का उपयोग 
नहीं किया गया है । 

(क) विदेशी राज्यों से संधियाँ [ 

(ख) विशेष प्रस्ताव जेसे कैन्टनीय विधान को स्वीकार करना | 

(ग) श्राथक प्रश्न जैसे वाषिक बज ओरः राज्य-अवबुमान तथा युद्ध-सामग्री के 
लिए व्यय । 


(व) संघीय प्रस्ताव जेसे नदियों की चौड़ाई सीमित करने और सड़कों को बनाने के लिये 
धन को सहायता देना । ल्‍ 


अच्छे चुनाव शिक्षा से है!" | 


8596. द शीसनं-यन्त्रे 


पूर्ण बिषयों के संबंध में मतदाताओं की अभिज्ञता और स्वार्थ पर विश्वास नहों कर 
सकते थे। त्ोग सफ़ाई सम्बन्धी बिल्ों के प्रति इसलिये अतार्किक रहे हैं क्यों कि उससे 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीमित हो ज्ञाती; सावंजनिक अधिकारियों के बेतन के संबंध 

में कृपएता, यहाँ तक कि घृणा का प्रदर्शन करते रहे हैं; सार्वजनिक घन के व्यय पर 


बिना विचार किये अपने ज्षेत्र के लिये विशेष ल्ाभों को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न 


शील रहे हैं और कर का भार संभालने के अत्यन्त विरुद्ध रहे हैं. यद्यपि अपनी भत्नाई 
इच्छुक रहे है । 
(४) स्विटजरलेड में सचना ओर नेतृत्व के प्रयोग के आधार पर यह कहा 
या है कि जन-साधारण अग्रगामी नहीं सिद्ध हुये बरंब्‌ रूढ़िवादी सिद्ध हुये हैं। 
इसका क्या अथ हुआ १ इससे अत्यन्त स्पष्ट है कि ठयवस्थापक अपने स्वासियों--जन- 
साधारण--से जो अप्रगतिशील सिद्ध हुये हैं, आगे थे । 
...._ (६) जनता के कार में स्वाभावकता नहीं रही है। वह उन्हीं निवोचन-संबंधी 
चाक्षों द्वारा डकसाई और प्रभावित की गई है जो प्रत्यक्ष क्रानून-निर्माण-प्रणाली-शुन्य 


देशों में काम में लाई ज्ञाती हैं । 


(७) बिना समझाये ओर बना विशेष आदेश के मतदाता जटिल प्रश्नों पर 


. झपता निर्णय देने में असफल रहे हैं। _ 


(८) साधारणतः जब तक किन्‍्हीं विशेष प्रश्नों का दबाव नहीं पड़ा तब तक 


.. मतदाताओं ने प्रत्यक्ष कानून-निर्माण में ऐसा उत्साह नहीं दिखाया ज्ञिसकी उनसे 
आशा थी। इसीलिये बहुधा बहुमत के निर्णेयों के सामने अल्पमत के निणुयों का .. 


प्रभुत्व रहा हे 

.. संक्षेप में कह सकते हैं कि अ्रतिनिधि-शासन को प्रत्यक्ष क्ानून-नि्भाण के उप- 
क्रणों से कोई लाभ नहीं है। ये नागरिक को, ऐसे कार्य सांप कर कृतज्ञ कर देते हें 
जिनके लिये न उसमें उत्साह होता और न प्रवृत्ति । इस प्र३र या तो निर्वोचक्ष में 
उन योग्यताओं को मान लेते हैँ जो उसमें होती ही नहीं या राजनीतिक दलों के 
कथित दोषों को दबाने में प्रयत्नशीज्ञ हो जाते हैं। ये श्रम-विभाजन के ल्ञाभों को 


.. भूल जाते हैं और निबौचन को छोड कर लोकमत के अन्य खाघनों की चिन्ता ही 
नहीं करत | इसके अतिरिक्त इनमें सबसे भारी दोष यह है कि ये राजनीतिक दक्कों 
के कमचारियों, उ्के साधनों और उद्देश्यों को उन्नतिशील करने में मतदाता के सहायक 


नहीं होते | आशा उन उपकरणों से नहीं है बरन्‌ पद के उम्मीदवारों के और अंधिक 


२“लास्की का विचार 0 । 
इनर के अतिरक्त लास्‍्कों मद्दोद्य* भी सूचना के प्रयोग के विरुद्ध हे। 


हा . इसके विपक्ष में उन्होंने निम्नलिखित तके उपस्थित किये हैं :-- 


१--फ़ाइनर--दि थियरी एल्‍्ड प्रेक्टिस ऑफ़ माडने गवन्मेंट्स, जिल्‍द २, ४० ६४५ 
२>-लास्की--दि पालिमेंटरी गवन्मेंट इन इंगलेंढ, पृ० १३१-१३३ 

















न॑वों अध्याय द ३०१ 


(१) जठिल प्रश्न जनसाधारण के मत-प्रकाशन से भल्ली-भाँति नहीं सुलमाये 
जा सकते। यह प्रश्न कि क्या तुम्र खानों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हो १! वास्तव 
में एक बिल की धाराओं से बहुत भिन्न है। इसके अध्ययन के लिये विचारपूर्ण 
वातावरण की आवश्यकता है जो लाखों की संख्या में पहुँचने वाले निबो चक-समुदाय 
में सम्भव नहीं........यदि यह सेद्धान्तिक प्रश्नों तक सीमित है तब तो मूते-विवरणों 
की अनुपस्थिति में प्रश्न वास्तविक अथ से शून्य होते हैं 

(२) यदि मतदाता सरकार की वाह्म नीति की किसी विशेष घारा को नहीं पसन्द 
करते हैं तो वे इसकी प्रतिष्ठा गिराने के लिये इसके उपयोगी क़ानून को भी अस्वोकार 
कर सकते हैं । इससे यह अर्थ निकला कि प्रश्नों को अल्लग-अलग करना कठिन होगा 
और सरकार के विरोधी इसका प्रयोग उस संकीण क्षेत्र के बाहर करेंगे जिसके अन 
सचना के सिद्धान्त के अनुसार मतदाताओं के निशेय सीमित रहते हैं 


संच्षेण में उनका कथन है कि सूचना का शिद्धाध्त निर्वाचक-समुदाय के उद्देश्य 
को ठीक़ नहीं खमम पाता । यह राजनीतिक प्रवृत्ति के जाल में विचार-संकलन करता 
है। यह लोगों को उसी जातल्न के विशालकाय रूप के पक्ष या विपक्ष में मत देने के लिये. 
तेयार करता है । राजनीतिक दल॒निणंय के लिये रूप को अपनी शक्ति भर संगठित - 
करते हैं) इनमें घ॑ एक धागे को चुन कर मतदाताओं को उससे पूरे जाल से अलग 
करने के लिये कहना उनसे ऐसा काय करवाना है जिश्नको लिये वे सामूद्दिक रूप से 
अयोग्य हैं। संक्षेप में प्रत्यक्ष शासन स्वशासन नहीं हैं। इस अथें में सखाबेजनिक सूचना 
. श्रजातंत्र के शल्कागार में कोई बहुत लाभदाय योग नहीं है। की 


४--हाइसी का का विचार 


परन्तु फ्राइनर ओर लास्की के इन विचारों के द्वोते हुये भी स्वयं इंगलैंड में 
 डाइसी" ओर अन्य लेखकों ने इसका समथन किया है। डाइसी के अनुसार इंगलेंड में 
इसकी मांग के निम्नलिखित कारण हें 


(१) निकट भूत में लगभग खंसार के प्रत्येक सभ्य देश में सभात्मक शासन पर से 
विश्वास का उठ जाना । 

(२) पक्षगत स्वाथवश दल-सरकार का राजनेतिक अ्रष्टाचार की ओर 
अग्रसर होना । 


. इंगलेड में इसको प्रयोग में लाये जाने के विरुद्ध मुख्य आपत्ति यह है कि इससे 
शक्ति बुद्धि के द्वाथ से अज्ञता के द्वाथ में चली जायेगी | 'कामन-सभा के ६७० और काडडे- 
सभा क ६०० सदस्यों को यदि साथ मिज्ञा कर देखा जाये तो इनमें विशेष बुद्धिवान 
शिक्षित व्यक्ति तथा राजनीति विशारदों की एक संख्या मिलेगी जो उदाहरण-स्वरूप 
८,०००,००० व्यक्तियों के द्वारा भाग्यवश चुन हुये १२९७० निवोचकों की अपेक्षा अधिक 
रहेगी। इस प्रकार लोग इतने मूर्ख द्वोते हैं कि उनको सूचना के प्रयोग करने की आज्ञा 


"कअक-अ०मक मम" किततननरनरककन-+-नमकल ७ छ3अअ«०मम९4कनतगक, 


१०-डाइसी--ला आ्रफ़ दि कानन्‍्स्‍्ट्रीय्यशन, पृ० 50व-.-6 


३०४ . . शांसने-यन्त्र 

नहीं दी जा सकती । सूचना केवल एक रोक के समान है | यह सुधारों में भी बाघा डाल 

सकती है। उदाहरण-स्वरूप वे स््ले-म्रताधिकार की मांग को कभी वहीं स्वीकार करेंगे। 
परन्तु यह सदेव अनुपयोगो नहीं सिद्ध होगी क्‍योंकि यह दल्गत आवश्यकता 

से अधिक शक्ति को नियंत्रित रख सकती है ओर इसलिये यह दल सरकार के स्पष्ट दोषों 

को कम कर देगी | इसके अतिरिक्त यह नित्रोचकों की बोद्धिक इमानदारी को प्रोत्साहित 


करती है जो कि दलों के दबाव से समाप्त हुई जा रही है । 


५--मेरियट का विचार 
अन्य समथ कों में से मेरियट" महोदय सेंट लो स्ट्र' ची (85, ],06 8॥7980)0659) 


और लाड सेलबोने ( ],070 80]00077७ ) के नाम देते हैं। इन दोनों महाशयों का 





१००मेरियट--दि मेकेनिज़्म श्रॉफ दि मॉडन स्टेट, जि० १, प्रु० ४३६६-४५ २ 

परन्तु उन्होंने इसके विपक्ष में दो बातें कही हैं। पहली यह कि यह पालिमेंठ के उत्तर- 
दायित्व की भावना को, जिसके आधार पर यह इस समय कार्य कर रहो है, यदि पूर्ण रूप से 
समाप्त नहीं कर देगी तो निर्बल तो कर ही देगी । दूसरी यह कि यदि पालिमेंट केवल बाद- 
विवादात्मक सभा ही हो जायेगी तो कार्यकारिणी अपनी शक्ति बढ़ा सकती है | हे 


इसके अतिरिक्त विद्यार्थी लोवेलक्नत “गवर्न्मेंट ऑफ़ इंगलैंड', प० ४११ और सिडनी लो... 


कृत गवर्नेंस ऑफ़ इंगलेंड”, भूमिका प्ृ० )८ एा पढ़ सकते हैं | ह 
ए.० बी० कीथ भी अपनी पुध्तक (दि ब्रिट्श केबिनेट सिस्टम” के प्र० ३४१--३४५ में 

कहते हैं कि इंगलेंड में भी विवादपस्त प्रश्नों को सुलभाने के लिये सूचना के प्रयोग के लिये. 

सुझाव रक्‍खा गया था जैसा कि सन्‌ १६०६--११ में लाडं-सभा के स्थान के संबंध में रक्खा 


. गया था | इसके पन्ष में निम्नलिखित तक थे:--- ; 


(क, इसमें एक निश्चित प्रश्न के संबंध में एक निश्चित स्वीकारात्मक या नकारात्मक 


उत्तर प्राप्त करने की सम्भावना है। ( व्यापक निर्वाचन में ऐसा असम्भव है क्योंकि इसमें प्रश्न 


एक दूसरे में गुथे रहते हैं ) 
(ख) प्रश्नों को प्रथक-धरथक कर देने से उन्हीं प्रश्नों को ओर ध्यान जायेगा जो सामने _ 


रखे जायेंगे और वास्तविक राय प्राप्त हो जायेगी | 


(ग) सूचना दलबन्दी को समाप्त कर देती है क्‍योंकि निर्वाचक ग्रतिदइनन्द्दी उम्मीदवारों या 
दल-नेताओं के व्यक्तित्व के प्रभाव के मोंक में नहीं बहू जाते । 

(थे) सूचना का निणुय मंत्रियों को नहीं प्रभावित करता जिससे वे अपना कार्य यथावत 
करते रहते हैं। इस प्रकार उस हस्तक्षेप से मुक्ति मिल जाती है जो व्यापक निर्वाचन में मत 
प्रास करने के लिये आवश्यक हो जाता है।.. ः 

इसके विरुद्ध निम्नलिखित तक॑ उपस्थित किये गये हैं | द 

(क) यदि सिद्धान्त में नहीं तो कम से कम व्यवहार में प्रश्नों को अलग-अलग करना 


. कठिन कार्य है। यह कहना ग़लत है कि दल निर्वाचन-चालें चलने में अपनी सम्पूर्ण शक्ति 
नहीं लगायेंगे । नि्यंय तो दल गत-मर्ती से ही प्राप्त होगा । द 


आठवाँ अध्याय .. ३०३ 


। 
ः 


कहना था कि सूचना राजनीतिक यंत्र का बहुमूल्य अंग है परन्तु वे नेतृत्व को पवित्र 
शाप? मानते थे । परन्तु मेरियट महोदय का कहना है कि व्यावहारिक राजनीति को दृष्टि 
से एक को बिना दूसरे के लागू करता कठिन होगा। परन्तु उनका कहना है कि ए 

बात निश्चित है। सूचना का प्रयोग यदि व्यवस्थापिका के उत्तरदायित्व ओर प्रतिष्ठा 
को कम नहीं करेगा, तो निवाचक-समुदाय के उत्तरदायित्व के भार को तो बहुत बढ़ा 
ही देगा जिसके परिणाम-स्थरूप इसके संगठन में महत्वपूर्ण परिबतत्रों की आवश्यकता 
पड़ेगी । इस प्रकार इंगलेंड में इसके प्रयोग के पक्ष में वे निम्नलिखित तक उपस्थित 
करते हैं द 


१) यह प्रश्नों को पृथक्-प्रथक कर देती है जिससे वेधानिक परिवतन से 
संबंध रखनेवाले बिलों ओर साधारण थिलों को सममने में सरलता हो जाती है | 
प्रकार निर्वा चकों को प्रत्येक उल्लिखित प्रश्न के संबंध में “हां! या (न! कहने का अवसर 
मिल जाता है। 


(२) यह उस सरकार से होनेवाले मय को, जिसने किसी विशेष प्रश्न पर शक्ति 
प्राप्त कर लिया है और अपने बहुमत मत के द्वारा ऐसा महत्वपूर्ण अधिक विवादभस्त _ 
बिल पास करवा लिया है, जिसके संबंध में निवाचकों की राय नहीं ज्ञी गईं थी, यदि दूर 
नहीं करती तो कम अवश्य ही कर देवी है । इसका यह अथे हुआ कि जनता का आदेश 
वास्तविक होगा । 


(३) यह मंत्रि-परिषद्‌ में परिवर्तत के बिना निर्बाचकों को क्लानन के बिल के 
संबंध में अपना निणुय देना का मौक़ा देगी ओर इस प्रकार राष्ट्र को दलों और मगड़ों 
से मुक्त कर देगो । इस तक को मेरियट महोदय इंगलेंड के संबंध में नहीं स्वीकार करते . 
यद्यपि अमरीका ओर स्विटजरलेंड के संबंध में, जहाँ कार्यकारिणी का अस्तित्व 
व्यवस्थापिका के अधीन नहीं है, स्वीकार करते हैं। इंगलेंड में महत्वपूर्ण सरकारी बिल 
के अस्वीकृत हो जाने पर सरकार का पदस्थ रहना असम्भव हो जाता है । 


. (४) यह व्यक्तिगत अश्नों के महत्व को बहुत कम कर देगी। इसका यही अर्थ 
हुआ कि राष्ट्र पहले होगा ओर दूसरी वस्तुय बाद में । 





अिननाणएएणणण घटध ललित, 





(ख) यह इंगलेंड ऐसे बड़े क्षेत्रों के लिये अनुपयुक्त है क्योंकि विभिन्न प्रदेशों को विभिन्न _ 
कानूनों की आवश्यकता हो सकती है। 
(ग) यह निर्वाचन के महत्व को गिरा देगी और महत्वपूर्ण प्रश्न सूचना के लिये 
उपस्थित किये जायेंगे | 
(घ) यह पालिमेंठ-सदस्यों के उत्तरदायित्व की भावना को कम कर देगी। 
० (ड) यह पालिमेंट की सत्ता और प्रतिष्ठा को गिरा देगी इंससे प्रतिनिधि-शासन के 
सिद्धान्त के लिये भय हो जायेगा | द द 
»  (च) मंत्रि-दल का पद कठिनता में पड़ जायेगा यदि सूचना का निर्णय इसके विरुद्ध . 
द्ोता है । आर, ः < 





मा ... शासन-्यन्त्र 


प्रत्यक्ष कानून-निर्माण को सफलता परिस्थितियों के अधीन है 
आलोचकों के इन सभी तर्कों से यह स्पष्ट हे कि प्रत्यक्ष क्रानन-निमाण को... 

अपने आधुनिक राजनीतिक जीवन के सभी दोषों की रामबाण ओषध समझ कर न 
इसका स्वागत ही किया जा सकता है और न इसको पृणरूप से विषाक्त अथवा 


अनावश्यक समम कर इसको बुरा ही कहा जा सकता है। अतः बहुत कुछ तो परिस्थि- 


तियों पर निर्भर करता है | यदि इसको स्विट्जरलैंड में सफलता मिली है तो इक्षका 
कारण वहाँ की विशेष परिस्थितियाँ थीं। यदि इससे अमरीका में दोष आगये हैं तो इसका 
भी कारण उस देश की परिस्थितियाँ थीं। इसीलिये फ्राइनर और ब्राइस दोनों लेखक ठीक 
ही हैं जब कि वे लगभग एक ही परिणाम पर पहुँचे हैं यद्यपि एक ही वस्तु को विभिन्न 
ढंग से कहा है। जहाँ फ्राइनर महोदय 'मिश्रित-स्वार्थों वाले विस्तृत राज्यों के लिये इसको 
अनुपयुक्त बताते हैं वहाँ त्राइल सहाशय का विचार है कि छोठे देश में, जहाँ के लोग 
. खबणो, बुद्धिमान और आवेश शून्य हैं ओर दलों के दबाव से मुक्त हैं तथा दुल्ञगत वेषम्य 
: से प्रभावित नहीं हैं, इससे अच्छे लाभ होने की सम्भावना है ।* द 


स्विव्ज रलेड में प्रत्यक्ष करानुन की समथन प्राप्त होने के कारण 
स्विटजरलेड में इत तीनों दपऋरणों सूचना, नेतृत्व और वापसी के प्रयोग का - 
आरम्भ क्ानन के प्रत्येक क्षेत्र में जन-शक्ति का प्रभुस्व स्थापित करने के लिये किया... 
गया था । है; 
(१) इस प्रकार प्रत्यक्ष कनन-निमोण-प्रणाल्ञी जनता की सत्ता की पुनसथापना के... 
.. लिये अथात्‌ बाश्तविक रूप में ऐसे शासन को जन्म देने के लिये जिसमें सम्पूर्ण जनता 
. अपनी भलाई के लिये अपने ढंग पर शास्न-प्रबन्ध करे, ग्रहण की गई थी। सूचना 
एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा जनता उस क्रानन की अस्वीकार कर सकती है जिसे - 
के क्‍ 
उसका बहुमत जन-द्वित के लिये अनिष्टकारी सममता है | नेतृत्व एक ऐसा उपकरण 
. है जिसके द्वारा जनता उप्र क्रानन को पास करवा सकती है जिसे सावेज्ञनिऋ-विब्रेचन के 
बाद, बहुमत जनता के हित में समझता है | इसी प्रकार वापस्ों ए% ऐसा उपकरण है 
जिसके द्वारा जनता कार्यकारिणी अथवा न्‍यायकारिणी विभागों के उन पदाधिकारियों 
. को अलग कर सकती है जिनको बह अयोग्य अथवा अविश्वासपात्र समझती है। 
(२) प्रत्यक्ष क्ानन-नि्मोण-प्रणाली जनता को शिक्षित' करने के लिये प्रयोग में 


१--जैसा कि पहले कहा जा चुका है. फ़ाइनर महाशय ने प्रत्यक्ष क्ानून्न-निर्माण प्रणाली 
के शिक्षात्मक महत्व पर आशंका प्रकट की है। परन्तु ब्राइस महोदय इससे असहमत हैं।. 
.. उनका कथन है कि “राजनीति का व्यावहारिक ज्ञान देने वाला कोई भी साधन इसके समान नहीं 
...  है। मत-प्रकाशन के प्रत्येक अवसर पर नागरिक कर्तव्य का ज्ञान रखने वाले नागरिक को प्रस्तुत 





.... प्रश्न को समझने और उस पर अपना निर्णय देने के लिये प्रवत्तशील करता है | 


... >-मॉडन डेमोक्रेसीजञ, जिलद २, प्रृ० ४७७ 
.._ यह कार्य सरल हो जाता .है क्‍योंकि जनता के सामने उपस्थित किये बिल या प्रशन 
..._ अत्यन्त साधारण, संक्षेप ओर स्पष्ट रूप में रहते हैं। हे 


| 








लि! 


नेबाँ अध्याय 8०४ 
लाई गई थी जिससे कि वह अपनी सत्ता का ज्ञान प्राप्त कर ले। इससे देश-प्रेम और 
उत्तरदायित्व की भी भावना बढ़ी है । 


लिये और सावजनिक हित के लिये कफ़ानन पास करवाने के लिये किया गया था | 
(४) अन्त में, व्यवस्थापिकाओं को वास्तविक रूप में प्रतिनिधि सभाये बचाने के 


लिये इसका प्रयोग किया गया हे क्‍योंकि यह व्यवस्थापकों में उत्तरदायित्व की भावना 


भरती थी | इसने व्यवस्थापिकाओं को ल्ोकृमत की चिन्ता करने के लिये वाध्य किया 
क्योंकि उनके सभी क्राननों में जनता द्वारा आपत्ति किये जाने की आशंका रहती थी। 
प्रत्यक्ष क्रानुन-नि्माण प्रणाली के इस प्रयोग ने इसके आरम्भ करने वालों को 
आशाओं को म्ूठा नहीं सिद्ध किया। ब्राइस" सहोदय विशेषकर सूचना की सफलता 
के संबंध अपने निम्नलिखित विचार उपस्थित करते हें 
(१) सूचना के द्वारा हितकर क़ानूव के निर्माण में वित्म्ब पड़ने से जो हानि हुई है 


उसकी ज्ञतिपूर्ति जनता की सावजनिक स्वीकृति उन समस्याओं पर आप्र करने से हुई 


है जिनके संबंध में उसका दृष्टिकोण सन्देहात्मक था। ऐसों समस्‍यायें आवेश और 
सनन्‍्तोष निवारण के समय उपस्थित होती हैं। इस स्वीकृति का यह तात्यये है कि 


 व्यवस्थापक सावजनिक विचार के परे नहीं हो सकते । 


१३० ली, + मलिक. 


(२) कम्यून ऐसे छोटे क्षेत्रों में इनको बहुत सफलता मिल्नती है कथोंकि वहाँ 
नागरिकों को प्रस्तुत समस्याओं का व्यक्तिगत ज्ञान रहता है । 
....._ (3) इससे शासन में दहृढ़ता भी आई है क्योंकि जनता की दिल्लचस्पी व्यक्तित्व 
ओर दल के प्रति न होकर सावजनिक हित वाले क्राननों के प्रति हो गई है । 

(४) इसने सभी वर्गों के सामने एक खा्जनिक कत्तव्य उपस्थित करके उनमें 
एकत्व स्थापित कर दिया हूँ | इसते अ्रजातंत्र को आत्म-ज्ञानी बना दिया 

(५) इसने आशा से अधिक जनता को प्राचीनवादी बना दिया है | 

(६) यह सावजनिक सत्ता के सिद्धान्त का आवश्यक विकास सिद्ध हुई है । 


सूचना के पक्ष में ब्राइस के तक 
अन्त में हम उन तर्कों को संक्षेप में देख सकते है जो अमरीका तथा दूसरे देशों 


में सूचना नेतृत्व और वापसी के पक्ष और विपक्ष में उपस्थित किये गये हैं। ब्राइस* के 
अनुसार सूचना के पक्ष में निम्नलिखित तक हू क्‍ 


(१) सूचना स्वार्थगत, वर्गंगतत तथा दुल्लगत क़ाननों को पास होने से रोककर 
व्यवस्थापिकाओं की त्रटियाँ को दुर कर देती है। व्यवस्थाविकाओं में परस्पर विरोधो 


१--अइस--मॉडन डेमोक्रे सीज़, जिल्३ १, प० ४४७-४४८ 
. २--आइस--मॉडन डेसोक्रे सीज़, जिल्द २, ४०४६७-४६६ । डाइसी ने भी अर +नी पुस्तक 
ज्ञा ऑफ़ दि कान्स्टीस्यशन! घ० ड०-७८०४६ में इसके पक्ष और विपक्ष में दिये गये तकों पर 
विचार किया है 
३६ 


३०६ क्‍ शासन-यन्त्र 


दल राष्ट्र।के सामने एक दूधरे को नीचा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि 
केवल विरोध के लिये उपयोगी क्रानन भी अस्वीकृत कर दिया जाता है। इस. प्रकार 
राष्ट्रीय अहित होता है। सूचना समात्मक शासन की इस कमी को पूरा करती है। 

(?) निर्वाचन किसी भी अथ में राष्ट्र की सभी समस्याओं को नहीं सुलका पाता । 
प्रत्येक दल अपने दृष्टिकोश को उपस्थित करने का प्रयत्न करता है। परन्तु जनता का 
निणंय सभी विवादों को समाप्त कर देता है । 


(३) सूचना व्यवस्थापिका को जनता से सम्पर्क क्रायम किये रखने में सहायता 


देती है। दो सर्वव्यायक निर्वाचनों के मध्य की सूचना निश्चय रूप से यह प्रकट 
कर देगी कि हवा का रुख किस तरफ़ है | 


हे ४) सुचना उन क्राननों को नहीं पास होने देती जो जनता के विचार के अतिकूत् 
होते 
(५) सावजनिक सत-प्रकाशन राष्ट्र की बर्गो-सावना को कमर कर देता है. क्‍योंकि 


विभिन्न वर्गों और दलों के लोग साथ-साथ उन विषयों पर मत देते हैँ जो वर्ग और दत् 
के कार्यक्रम से अलग होते है । 


(६) जनता की स्वीकृति के कारण क्रानन में शक्ति और हृढ़ता आ जाती है। 
जनता स्वयं अनुभव करती है कि उसका पालन करना-और करवाना उसका कतेव्य है। 


... (७) जनता का निणुय अन्तिम निणुय है उसके पश्चात्‌ अपीज नहीं हो सकती है। 
विवाद तब तक के लिये शान्‍्त हो जाता है जब तक कि जनता स्वयं अपना दृष्टिकोण 
नहीं बदल देती । द 


पचना के पक्ष में बोन्जर के तक 


सचना के पक्ष में एम० बोन्जर१ (]/(, 307]0पग7) के निम्नलिखित तक है; - 
(१) यह निवाचित व्यवस्थापिकाओं* के उत्तरदायित्व को निरबंल नहीं करती 
वास्तव में यद्द उसकी वृद्धि करती है। द 


१--मेरियठ की पुस्तक 'मेकेनिज़्म आँफ़ दि मॉडन स्टेट”, जिहद १, पू० ६६-१०० में 


उल्लिखित। 


२--ञत्र कस महाशय अपनी पुस्तक “गवन्मेंट एन्‍न्ड पॉलिटिक्स इन स्विटज़रख्लेंड' 
४० १६१-१६२ में लिखते हैं 


(क) झूचना के विरुद्ध प्रचलित श्रापत्ति यह है कि यह व्यवस्थापिका के उत्तरदायित्व. 
की भावना को कम कर देदी है। इसलिये कि अन्तिम निर्णय जनता के हाथ में हो जाता है। 


परन्तु इस विषय के स्विस विशेषज्ञ कुर्तों महोदय का कथन है कि सूचना ने क्ानूज़ को हितकर 
बनाने में वाघा नहीं पहुँचाई वरन्‌ उसने स्वयं चेतावनी के रूप में हमारे सामने उपस्थित होकर 
बहुत सी बुराइयों को रोका है। अ्रप्नंगतिशील आन्दोलनों के होते हुये भी इसने प्रजातंत्र को रोका 
नहीं वरन्‌ इसकी प्रगति में हृढ़ता भरी हैं । 
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(२) क़ानून के बिल बड़ी सावधानी और सही ढंग से तैयार किये जाते हैं और 


* बड़ी बुद्धिमानी ओर उत्साह के साथ निर्वाचकों के सामने रकखे जाते हैं । 


द (३) सम्भव है यह अनावश्यक बढ़ती हुई क़ानूनों की संख्या को रोक दे। परन्तु 
यह निश्चित है क्रियह व्यक्तिगत निबाचकों की राजनेतिक शिक्षा में वृद्धि करती 
है। और यदि इसका उपयोग नेतृत्व के साथ-साथ किया जाय तो यह अवश्य क्रान्ति 
से रक्षा करती है। 


सूचना के विपक्ष में तक 


. सचना के विरुद्ध निम्नलिखित तक उपस्थित किये गये हैं :-« 

(१) जनता के सम्मुख क्वानूनों के उपस्थित करने का तात्पय है उनको दृष्टिशुन्य 
समूह के हवाले करना | इस काय में अज्ञता का समावेश रहता है | इस अज्ञता में उत्तर- 
दायित्व अनुत्तरदायित्व का स्थान लेवा है। इसका कारण यह है कि आधुनिक समय में 
क़ानून-निमौण इतना जटिल काय है कि शिक्षित व्यक्ति भी सरलता से नहीं सप्क सकता | 
इसके लिये विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है इसमें हर व्यक्ति भाग नहीं ले सकता | 

(२) व्यस्वथापिकाओं में पू्णरूप से क्वानूनों पर विचार और बिवाद किया 
जाता है। इन व्यवस्थापिकाओं में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के चुने हुये प्रतिनिधि रहते है 
जो सावजानिऊ हित के लिए शक्ति भर प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार बने हुये क्वानूनों 
को यदि जनता त्याग देती है या अरबीकृत कर देती है तो इसका यह अथ होता है 
कि अयोग्यता, पक्षपात और स्वार्थों के लिये अनभव, शिक्षा और विशेषज्ञता का 
निरादर होता है । रा 

(३) क़ानून-निर्माण में जनता के भाग लेने का अथे है हर तरह के दलों को 
ओर वृद्धि करना | ये अपनी स्वार्थ-पूर्ति के लिये कोई क्र नहीं उठा रक्खेंगे । 

(४) जनता पूण रूप से क्रियाशीज और उत्साही नहीं होती । केवल कुछ ही 


व्यक्तियों में संचालऋ-शक्ति, उत्साह ओर क्रियात्मक भाग लेने की आकांज्ञा रहती है।* 


(ख) जन-रोक का भय व्यवस्थापकों को डरपोक बना सकता है, उच्छु्खल नहीं । 
परन्तु नेत्त्व का उपयोग उनको क्रियाशील बनाने में किया जा सकता है 

(ग) प्रत्यक्ष क्वानून-निर्माण के विरुद्ध तीसरा तक वह उपस्थित किया गया था कि 
इससे दल-सरकार असम्भव हो जायेगी। “राजनैतिक श्रण्णु संगठन से आगे निकल जायेगा, 
परन्तु स्विव्ज़रलेंड में नेतुत्त॒ ओर सूचना ने राजनेतिक संगठनों को नहीं तोड़ा । वास्तव में 
उन्होंने श्रल्परूख्यक दलों के प्रमाव में वृद्धि कर दी है | 

१--इस विषय में लेवेल मह्ाशय का त्रिचार है कि ऐसे प्रश्नों में, जिनके संबंध में 
केवल विस्तत ज्ञान ही से राष्ट्रीय मत निश्वित किया जा सकता है जो साधारण व्यक्ति को 
पहुँच से बाहर रहता है, सूचना के अविवेकपू्ण उपयेग की अपेक्षा सूचना को केवल 
साधारण सिद्धान्तों के अन्दर आने वाले प्रश्नों और ऐसे विषयों तक जिनके संबंध में निर्णय 
के,लिये आवश्यक तथ्यों से परिचित है सूचना सोमित रखना अधिक बुद्धिमत्ता का काम होगा | 

“पब्लिक आपीनियन एन्ड पापुलर गवन्मेंट, प्ृ० १२२ 


३०८ ... शासन यमह्न 


जन-समूह को बलात्‌ क्रियाशील बनाया जाता है क्योंकि वह निष्क्रियता ओर उद्यात्षीनता 
से अभिमूत रहता है । इसका यह अथ हुआ उऐि केबल अल्पर्सख्यक ही सूचना में 
भाग लेता है और उसका निणय बहुसंखयक अथवा सम्पूर्ण जाति का नि्ंय माना 
ताह। ४ 
नेतृत्व के पच्च में तक 
नेतृत्व के पक्ष में निम्नलिखित तक उपस्थित किये गये हैं 
(१) जनता के द्वारा अस्तावित और पास किये गये क़ानून का अथ है इसका 
स्वनिम्ित क़ानूब। इससे यह तात्पय निकत्ा कि इसके विरुद्ध उसको कोई शिकायत 
नहीं हो सकती । वह इसका विरोध नहीं कर सकती ओर न सल्नन्तोष, आन्दोलन 
सविनय अवज्ञा अथवा विद्रोह का प्रश्न ही उठ सकता। 
(२) जनता के द्वारा उपस्थित तथा पास किये क़ानून का यह अर्थ हुआ कि 


. दल्तबन्दी का जन्म नहीं हो सकेगा क्योंकि सभी प्रकार के ज्ञोग अपते बंगे अथवा 


दुलंगत खार्थों को छोड़कर साथ भिल्चक्र उन कानूनों के लिये मत देंगे जिनसे लाब॑ं- 


जनिक हित होगा। इस प्रकार सामाजिक हित की योजनायें सरत्षता से पाख हो 
ज्ञायगा 


करती हैं. वो भवृत्द जनता का रम्पक उनसे स्थापित ऋरता है। इस 4छार क्रानून 
द्विगुणित लोकप्रिय हो जाता है । यह उस्र क़ानून को भी पास करने का अवसर देता है 
जिसे जनता तो चाहती है परन्तु व्यवस्थापक पास करने में असफल्न रहे हैं। इस प्रकार 
सरलता से सुधार कायोन्बित किये जा सकते हैं और कोई भी दल स्वार्थवश विलम्ब 
नहीं डाल सकता । 

(४) नेतृत्व प्रणाक्षी उ्यवश्थापकों को क्रियाशील और उत्तरदायी बनएये रखती 
है क्योंकि वे जानते हैँ कि उन्हें उपयोगी क्रानून-निर्माण में अपनी शक्ति भर कोशिश 
करनी चाहिये नहीं तो जनता स्वयं उस्र काये को करेगी और उनकी प्रतिष्ठा गिर 
जायेगी | इसका यह अथे हुआ कि नेतृत्व शांसन को जनता के निकटतर करता है । 

(५) यदि जनता व्यवस्थापिकाओं के द्वारा निर्मित क्रानूब को आलोचना करने 
योग्य समझी जात। है तो वह स्वयं अपना बिल क्यों न उपस्थित करे | इसका यह अर्थ 


हुआ कि लेतृत्व उसको उसका अधिकार ही नहीं अदान करता वरन्‌ उसको क्रानून-निर्माण . 


के प्रति सजग भी बनाता है ओर इस प्रकार उसको अन्तिम सत्ता को क्रायम भी 
रखता है । 
(३) नेतृत्व क्ानून-निर्माण-का्य को समिति-भवनों से मुक्त करता है'''जहां 


पर कर सरलता से प्रभावित हो जाने वाले सदस्यों के साथ मित्न कर षडयन्त्र रचते 
हे 


(७) व्यवस्थापिकाओं में दल्लगत कार्य-क्रम के आवार पर बिलों पर बाद-विवाद 
होता है। परन्तु इसमें गुण और उपयोगिता के आधार पर विचार करने का अवसर 


प्राप्त होता है । 


(४) यदि व्यवस्थापिकायें उनता के विचार का पूछे रूप से प्रतिनिधित्व नहीं 
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नेतृत्व के विपक्ष में तक 

नेतृत्व! के विपक्ष में निम्नलिखित तके उपस्थित किये गये हैं :-- 
(१) यह व्यवस्थापिका का स्थान ले लेता हे अथवा कम से कप राज्य के ए 
महत्वपूर्ण अंग के रूप में उसका महत्व तो कम ही कर देता है । 
...._ (२) इसके कारण दोषपू्ण मसविदा बाले और असंगत क़ानून पास हो जाते हैं 
क्योंकि प्रस्तुत बिलों में विषय के विशेषज्ञ भी परिवरतंत या संशोधन नहीं कर सकते 
ओर दोषपू्ण मसविदों से अथ में गड़बड़ी, अनिश्चयता भौर अस्पष्टता आ बातो है । 
उनको व्यवस्थापिका द्वारा आल्लोचित होने का अवंसर ही नहीं मिलता । नेतृत्व से इस 
अथ में अस्त गत क्रानन पास हो जाते हैं कि उनमें नीति अथवा उद्देश्य का तारतम्त नहीं 
रहता | अतः क्वानन-संग्रह स्वयं अविवेकप ण क़ानूनों का ढेर हो ज्ञाता है। द 

(३) यह आन्दोलकों ओर राजनेतिक चात्षबाज़ों को जनसाधारण की अज्ञानता, 
सरत्ञता और छोठे-मोदे हितों से लाभ उठाने का बढ़िया मौक्का मित्ष जाता है। वे भ्ूूठी 
आशाओं की प्रतिज्ञा करके उसको अपने वश में कर लेते हैं और इस प्रकार अपनी गुप्र 
योजनाओं को पूर्ण करते हैं । ब्राइस के शब्दों में इससे दल अथवा सिद्धान्त की चिन्ता 
न करने बाले नेता को व्यापक परिवतत की यजना को उपस्थित करने का लालच 
बढ़ता है। वह जनता के एक वर्ग को लाभ पहुँचाने की प्रतिज्ञा करता है। वह 
लाभों का ऐसा हृदयप्राही चित्र खींचता हे कि राष्ट्र के वास्तविक खतरों के जानने 
: से पव ही क्रानून पास हो जाता है । का 

(४) यह कहद्दना अत्युक्ति होगी कि नेता धनों व्यक्ति अथवा कम्पनियाँ नेदत्व द्वारा 
प्रसतवित क्वानून पर प्रभाव नहीं डाल सकतीं। अमरीका में इस प्रकार की बुराई का विशेष 
प्रद्शन हुआ है। क्‍ 
द (2) वेधानिक नेतृत्व” अपरिवतनशील विधान के नियंत्रणों को अथंशून्य कर 
देता हे क्‍योंकि जल्दी अथवा जनावेश में अहितकर क्रानून भी खरलतां से पास द्वो 
जाता है। क्‍ 

(६) नेठ्त्व के प्रयोग के पहले बुरे क्रानून का उत्तरदायित्व व्यवस्थाविका .पर 
रक्‍्खा जा सकता था । अब उत्तरदायित्व किसी के सर नहीं मढ़ा जा सकता । इस प्रकार 
नेतृत्व के परिणाम दोषपूर्ण क्रानून और अनुत्तरदायित्व है. । ह 

(७) अन्त में, न नेतृत्व का प्रयोग ओर न सूचना द्वी का प्रयोग उन देशों में 
क्रानून-निर्माण में कोई सुधार कर सका है जहाँ ये उपयोग में लाये गये हैँ या त्ञाये जा 


रहे हैं ।* क्‍ क्‍ 
--लोवेल को पुस्तक पब्लिक ओपीनियन एड पाधुलर गवर्मेंट', पृु० २१७-२१६ 
भी देखये। क्‍ 
२--लास्की ने भी ऐसे ही तक प्रत्यक्ष क्रानुन-निर्मांण श्रर्थात्‌ “"नेतत्व” ओर “सूचना” के 
विरुद्ध उपस्थित किये हैं | उसकी पुस्तक “ए ग्रेमर ऑफ़ पॉलिटिक्स' पृ० ३२१-३२३ पढ़िये | 
” औ-फ विद्यार्थी लोवेलकृत "पब्लिक श्रोपीनियन एण्ड पापुलर गवन्मेंट', भाग ३, के १०--११ 
अध्याय, विशेष कर १२ वें ओर १३ वें को पढ़ कर लाभ उठा सकते हैं । 


३१० । शार्सन-यन्त्र 


वापसी के पक्ष में तर्क 


वापसी के पक्त में निम्नलिखित तक उपस्थित किये गये हैं :-- 

(१) अन्य उपकरणों की भाँति यह भी जन-सत्ता का एक उपकरण है। यदि 
जनता क़ानून पास करवाने का नेतृत्व ग्रहण कर सकती है; उसको स्वीकार अथवा 
अस्वीकार कर सकती है तो वह उन राज्याधिकारियों को क्यों नहीं निकाल सकती जो 
निर्वाचित होने के पश्चात जनता का विश्वास नहीं प्राप्त कर सके हैं? यह राज्या- 
धिकारियों को श्रनुशासन में रखने का एक साधन हे । 

(२) यह राजनेतिक अष्टाचार के लिये एक सदेव प्रस्तुत और शतिया साधन है। 

(३) यह रिश्वतखोरी ओर घन के प्रभाव को समाप्त करने का भी एक अच्छा 
साधन दे । वापसी के डर के मारे राज्याधिकारी लालच में आसानी से नहीं आ सकते | 


वापसी के विपत्त में तके 


पसी* के विपक्ष में निम्नल्नखित तके उपस्थित किये गये हैं :-- 

(१) जनता पूण विवेकी ओर सवदर्शी नहीं होती । वह न्याय-प्रिय राब्याधिकारी 
को भी वापस बुला लेती है। उदाहरंणस्वरूप यदि कोई वर्ग उप्रके कर्तव्य-पा्नन से 
अप्रसन्न हो जाता है तो वह लोगों को भड़का कर ओर जोश दिल्लञाकर उसको अलग 
करवा देता है। इस प्रकार राज्याधिकारी असत्य प्रचार और क्ूठी बदनामी के शिकार 
हो जाते हे 

(२) इसी भूठी निन्‍दरा ओर विरोधी प्रचार के कारण दृढ़ तथा स्वतंत्र विचार वाले 
ओर जन-सेवा की भादना वाले व्यक्ति पद ग्रहण करने से इन्कार कर देते हैं। इसके 

परिणाम स्वरूप शासन-प्रबन्ध अधोमुख हो जाता है । 


(३) पद्‌ को अनिश्चयता और संभावी दुभोग्य को स्रोच कर राज्याप्रिकारियों 


द्वारा न्यायानुकूल कतेठय पाज्नन कठिन हो जाता है । इससे प्रत्येक राज्याधिकारी पराधीन 


रहता है । क्वानून को लागू करने की शक्ति क्षीण दो जाती है। अधिकारी डरपोक और 
दास भावना युक्त हो जाते हैं । 


(४) वापसी का प्रभाव न्‍्यायाधिकारियों पर विशेषकर बुरा पड़ता है। अधिक बुरा 


प्रभाव तो तब पढ़ता है जब न्यायकारिणी के निर्णय ही अस्वीकृत कर दिये जाते है । 
न्यायाधीश के निणेय का आधार केवल लोकमत नहीं होता इसका आधार तथ्य, साक्ष 


ओर क्वानून के अथे और प्रकृति का गम्भीर अनुशीलन होता है। ऐसे जटिल और 


विशेष काये को जन-साधारण के निर्णय के लिये छोड़ देना अज्ञानता, अन्धविश्वास 
और अयोग्यता का शासन स्थापित करना है। इस प्रकार की वापसी का परिणाम यह 
होगा कि न्यायाधीश मनमानो निणय देंगे; वे न्‍्याय-प्रियता और स्वतंत्रता से काम नहीं 
कर सकेंगे और चारों ओर भ्रष्टाचार दृष्टिगोचर होगा। 


._: ६--चापसी के विरुद्ध लोवेल के तकों के लिये उसकी पुस्तक 'पब्चिक ओपीनियन एण 
_पाइुजर गवन्संट', पृ० १४७ पढ़िये | | द 
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(४) बहुधा इसका उपयोग सावेजनिक हित के लिये न किया जाकर व्यक्तिगत 
शत्रता के कारण होगा। 

(६) यदि इसका प्रयोग व्यवस्थापकों के भी साथ किया जायेगा तो बे बेचारी भेड़ों 
के समान दो जायेंगे अर्थात्‌ वे केवल दूतों की माँति होंगे उनके कोई अपने विचार 
नहीं होंगे। 


वापसी पर लास्‍की के विचार 


वापसी का प्रयोग व्यापक रूप के नहीं हुआ हे। अमरीकी संयुक्त राब्य में 
जहाँ इसकी परीक्षा ली गई है, इसका प्रयोग केवल कार्यकारिणी और न्‍्यायक्रारिणी 
में ही किया गया है, व्यवस्थापकों के संबंध में नहीं। आधुनिक लेखक साधारणुत 
इसके प्रयोग के विरोधी देख पड़ते हैं। परन्तु लास्की' महोदय व्यवस्थापकों के विदद्ध 
एक ऐसी 'खीमित वापसी” का समर्थन करते हैं जिसका प्रयोग कभी-कभी हो । लासकी 
महोदय इसके प्रयोग के लिये निम्नल्लिखित आवश्यकताय बतलाते हें 

(१) इस का उपयोग सदस्य के निवौचन के एक वे बाद ही द्वोना चाहिये । 

(२) इसका उपयोग व्यवस्थापिका की अवधि के अन्तिम वर्ष में नहीं 
होना चाहिये । 

(३) तब तक वापसी का उपयोग न किया जाय जबतक कि सदस्थ के 
आधे निवोचक इसकी मांग न उपस्थित करें | इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग उपनिवाचन 
द्वारा हो । 

.._ (9) वापसी तभी कायोन्वित हो जब मतदाताओं का दो-तिहाई इसको चाइता हो । 

अन्त में उनका कहना है कि इस्र प्रकार की वापसी" प्रतिनिधि-शासन पर 

अविश्वास-का सूचक नहीं हे वरन्‌ व्यवध्थापिका को चेतावनी देने का साधन हे कि वह 
अपने को विश्वास योग्य बनाये । 


१-- लास्की--ए ग्रेमर ग्रॉफ़ पॉलिटिक्स पृ० ३२०--३२ १ 

२---जहाँ लास्की महोदय “सीमित वापसी? की सिफारिश करते हैं वहाँ आ्राइस महाशय ने 
भी सूचना? या नितत्व” अथांत प्रत्क्ष क्रानून-निर्माण के दोषों को कम करने के लिये कुछ 
अआवश्यकतायें बतलाई हैं। उनकी पुस्तक “मॉडर्न डेमोक्रे सीज्ञ', जिल्द २, पृ० ४७२-७४ में इन 
आवश्यकतों को देख सकते हें ।  प द 





प्रतिनिधि-शासन की सफलता की आवश्यकताओं 
पर एक टिप्पणी 


बेज्काट कथित पाँच आवश्यकतायें द 

ही की सफलता के लिये बेज्काट ने निम्नलिखित पाँच आवश्यकतायें 
बतलाई 

(१) इसके लिये बुद्धि और सदाशयता से कुछ अधिक आवश्यक है। जनता 
दलों में विभक्त रह सकती है परन्तु शासन के महत्वपूर्ण बहुश्यों में उसमें एकता की 
मूल भावना होनी चाहिये और उसे बेषम्य और विरोध की ओर नहीं जाना चाहिये। 

(२) किसी भी वर्गों को सदैव के लिये राज्य-शक्ति से वंचित नहीं रखना चाहिये 
जिससे कि वह दमेशा अखन्‍तोष प्रदर्शित करता रहे । सामिष्टिक ल्ञाभों में सभी वर्गों 
का भाग रहना चाहिये । 

(२) राष्ट्र में सहिष्णुता ओर सममोते की भावना रहनी चाहिये। सभी वर्गों 
को एक दूसरे को सममने का प्रयत्न करना चाहिये ओर एक दूसरे के दृष्टिकोण का 


सम्मान करना चाहिये | यदि वे ऐसा नहीं करते तो उसका परिणाम आपसी - 


मतभेद होगा 
(४) उनमें सम्मान की भावना होनी चाहिये। चाहे वह राजा के लिये हो चाहे 
विधान के लिये | द 
(४) उनको अज्ञानी जनसाधारण के प्रभाव में अधिक नहीं आना चाहिये क्योंकि 
इसका अथ होगा अज्ञानता का प्रभुत्व विवेक पर, संख्या का ज्ञान पर । कप 
( अंग्रेज्ञी विधान के संदम में उपरोक्त के विषय में त्ञास्की विचारों के लिये 
कृपया उनकी पुरतक दि पार्लिमेंटरी गवर्न्मेंट इन इंगलेंड', अध्याय १, प्रारम्भिक देखिये) 


मिल कथित आवश्यकतायें 
इसी प्रकार मिल्ष महोदय ने भी प्रतिनिधि-शासन की सफलत। के लिये निम्न 
लिखित आवश्यकतायें बतलाई हें 
(१) जनता में इसकी स्थापना की इच्छा होनी चाहिये । 
(२) उसमें इसकी रक्षा करने की इच्छा ओर योग्यता होनी चाहिये। द 
(३) इसमें इसके द्वारा निश्चित किये हुये कतंव्यों को पानज्षन और कार्यों को करने 
की इच्छा ओर योग्यता होनी चाहिये । 
हम असफलता पर मिल के विचार 
_. उन्होंने उन सामाजिक परिस्थितियों को भी बताया है जहाँ यह असफल होगा (-- 
पा (१) जहाँ जनता ने आज्ञापाल्न का अथ नहीं सममा है अथोत्‌ उच्छ खल 
... रव॒भाव वाली जनता इसको सफलतापूवंक कायान्वित नहीं कर सकती | ्ट 
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(२) जनता की हृद दर्जे की निष्कियता और कठोरता के सामने तुरन्त आत्म- 
समपण कर देने की भावना दोनों इसकी सफलता में बाधक होंगी | 
(३) स्थानीयत्व की भावना भी इसके द्वारा सावजनिक लाभ पहुँचने में बाधा डाल 
सकती है । 
क्‍ (४) दो मनोवेज्ञानिक भ्रवृत्तियाँ--(१) दूसरों के ऊपर प्रभ्रुत्व स्थापित करने की 
इच्छा और (२) अपने ऊपर दूसरों के प्रभुत्व की अनिच्छा राष्ट्र को प्रतिनिधि-शासन के 
अयोग्य बना देती है | 
सबसे बड़े खतरे प्रतिनिधि-शासन१ के लिये अज्ञानी और अयोग्य के हाथ में 
शक्ति सॉंप देने और ऐसे स्वार्थों के वशीभूत हो जाने में रहता है जो जाति के व्यापक 
हित से विभिन्न होते हैं |--रेप्रेजेन्टेटिव गबर्न्मेंट, अध्याय ४ और ६। 


की 


१-विद्याथियों को भारत में प्रतिनिधि-शासन की सफलता ओर असफलता के संबंध में 
इन बातों पर स्वयं विचार करके इनको लागू करना चाहिये। और उन्‍हें यह देखना चाहिये कि 
आया शासन्‌ का यह रूप हमारे देश में सफल होगा । यदि उन्हें शंका हो तो वे पूरी समस्या 


पर विचार करके इसको वास्तत्रिक रूप में सफल बनाने के लिये दोषों को दूर करने के सुक्ाव 
... उपस्थित कर सकते हैं । द 


० 





अध्याय १० 
दल प्रणाली 


हमने देख लिया है कि क़ानून-निर्माण का काय ठ्यवस्थापिका सभाओं द्वारा किया 
जाता है। ये सभायें जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाई ज्ञात हैं। इन प्रतिनिधियों के 
. निवीचन के लिये समस्त देश को भिन्न-भिन्न निवोचक-क्षेत्रों में बॉँठ दिया जाता है और 
इन्हीं क्षेत्रों में से वयवस्थापिका सभा के सदस्यों का चुनाव होता है | किन्तु भत्येक व्य 
के लिये, जो देश की सेवा करना चाहता है, स्त्रय॑ं इन बड़े क्षेत्रों में निध्रोचन में सफल 
. होना आसान नहीं है । स्वयं तो बह अयने को अपने भमिवाचकझ़ों से परिचित कराने में 
भी असमर्थ होगा । इसलिये बह उन व्यक्तियों के साथ मिज्ञऋर काम करना चाहेगा - 
जो सावजनिक मामलों पर उसके विचार से सहमत द्ों। इसका यह अथ हुआ कि 
बह किसी एक ऐसे दल का सदस्य होगा जो निवाचन में अपने खद॒स्यों की सफलता के 
किये प्रयत्न करेगा । 


“राजनीतिक दल का अर्थ 


इस प्रकार के दत्न का क्या अथ होगा ? स्राधारण रूप से तो हम दल का अथ 
. उन व्यक्तियों के समूह से लगाते हैं जो किसी एक समस्या पर एक स्रा विचार रखते हैं. 

. ओर अपने उद्देश्य की श्राप्ति के लिये एक दो कर प्रयत्न करते हैं। इसलिये राजनीतिक 
दल का तात्यय उन व्यक्तियों से होता है जो. तत्काल्लीन समस्यायों पर एक..विचार के 
होते हैं और मिलकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये अयत्न करते है । एडमूस्ड बर्क 
. पहला आधुनिक राजनीतिश्ञ था जिसने राजनीतिक दल की परिभाषा दी | उसके अनुसार 

राजनीतिक दल्ल “उन व्यक्तियों का एक संगठन, है. ज़ो किसी सिद्धान्त के आधार पर एक- 
मत होकर राष्ट्रीय हित को बढ़ाने का मिल कर प्रयत्न हरते हैं।” बक का अनुखरण करते 
.. हुए दूसरे आधुनिक लेखकों ने भी अपनी-अपनी परिभाषा दी है । क्ञीकॉक के कथनालुसार 

... राजनीतिक दल से हमारा तात्यय नागरिकों के उस संगठित समूह से हे भो एक राज- 

. नीतिक इकाई के रूप में काय करते हैं । सावेजनिक समस्याओं पर या तो वे एकूसत के 


होते हैं. या एकमत स्वीकार कर लेते हैँ ओर एक ही उद्दश्य की प्राप्ति के लिये अपने मत 


.. का श्रयोग करते हैं भौर शासन-सूत्र को अददण करने की कोशिश करते हैं। वे एक क्रिस्म 


. जितना वे व्र्याक्तात रूप से प्राप्त कर खकते /" इसो अ्रकार गिलक्राइस्ट ने भी अपनी 


की संयुक्त कम्पनी का निर्माण 





_ नीतिक शक्ति के रूप में देता है। इस श्रकार वे मिलन कर इतना शर््ति हासिल कर लेते हैं. 








_परिभाषों दी है। उसके अलुसार “राजनीतिक दल ऐश्व नागरिकों का संगठित समूह 





“लीकॉक--एलिंमेंद्स आॉफ़ पॉलिटिक्स, पृष्ठ ३११ 








ण्‌ करत हूँ जिसमें अत्येक सदस्य अपना भाग अपनी राज-. |; 








दसवाँ अध्याय... ५ ३१४ 


है जो एक क्रिक्म के राजनीतिक विचारों में विश्वास रखते हैं और एक राजनीतिक इकाई 
के रूप में का थे 00% को अपने हाथों में लेने का प्रयत्न करवे हैं.। राजनोतिर दल 


का मुख्य उदृश्य अपने मत तथा नोति को प्रचलित करना होता है। ऐसा करने के लिये 


राज्य को उयवस्थापिक्रा सभा पर अपना प्रभुत्व जमाना, आवश्यक है। व्यवस्थापिका 


सभा पर अभ्ुुत्व स्थापित करने का तात्पय हुआ कि सभा में उसी दल के प्रतिनिधि 


बहुमत में हों । इसीलिये राजनोतिक दल्लों का संगठन अच्छी तरह से किया जावा है । 


जिस दल का आदेश जितने ही. अंधिक संदंस्य मानते हैं. बह दल उतना ही क्रानून- 


निर्माण में अधिक अधिकार रख सकता है।”१ 


दलों का स्थान 


इन परिभाषाओं से स्पष्ट हो ज्ञाता है कि भ्रतिनिधि-प्रज्ञातन्त्र को उचित रूप से 
चलाते के लिये राजत्तीतिक दलों का-दोतां अनिवाय है । इनके अभाव में न तो निबाचन 


. का संगठन ही हो सकता है और न निरवाचकों का निर्णय भ्राप्त करने के लिये उनके 
सम्मुख समस्‍यायें ही रक्खो जा सकती है । बिना राजनोतिक दलों के व्यवस्थाविका सभा 


का भी कार्यक्रम ठिकाने से नहीं चल्न सकता क्योंकि दलों के बरग्रेर व्यव्वस्थापिका सभा 
यह निश्चय रहीं कर सकती कि किस प्रद्वार के क्रानून जनता के लिये लाभकारी होंगे । 
_मैरियट भी हमारे कथन का समथन ही करता है। वह कहता है कि “निसन्देद दलों का 
संगठन पूणरूप से ग़्ेर सरकारी द्वोता है । वे घु'घले प्रकाश में कार्य करते हैं; ( अर्थात्‌ ) 


... उनके देक्षतरों में वह शान-शौकर्प नहीं पाई जाती जो बड़े सरकारी विभागों में मिलतो 
|... दै। किन्तु अतिनिधि-प्रजातन्‍्तअणाली में--शायद्‌ प्रजातन्त्र के किसी रूप के शासन में भी 








डँवका काय महत्वपूर्ण ही नहीं वरच्‌ अत्यावश्यक है। दल्न के अध्यक्ष और केन्द्रीय कार्य- 
समिति से लेकर निवाचन क्षेत्र के एजन्ट ओर वा समिति तक दलों को संगठन आधु 
.. निरके प्रजातन्त्र में महत्वपूर्ण काय करता है /* सेरियट के इस कथन को बइस, 





.. ज्ञाता है । अत्येक स्थान पर नागरिक को म॒त प्रकट करने का अधिकार श्राप्त होते है और 
उसका यह कत्तव्य होता हे कि निर्वाचन के अवसर पर वह उसका प्रयोग करे। प्रत्येक 
दू्न के लिये, जो शास्नन को अपने हाथों में लेना चाहता है, यह आवश्यक हो जाता है 


कि वह ज्यादा से ज्यादा मतों को अपनो तरफ लाये | इसके लिये वह निवोचकों का 


स्थानीय संगठन करता है, भाषण तथा लेख द्वारा उनसे अपीज करता हैँ. ओर बन्द मत 
देने के स्थान पर लाता हैे। चकि अब राजनीतिक मंगड़े में तलवारों का स्थान मतों 


१«गिलक्रा इस्ट--प्रिसिपिल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पृष्ठ ३२७-२८ 


सेंट ने भी अपनी' “अमेरिकन पार्टी ज्ञ ऐड इलंक्शन्स” में राजनीतिक दल्ञ की परिभाषा - 


देते हुए कहा है. कि राजनीतिक दल वह संगठित समूह है जो शासन की नीति तथा इसके 
व्यक्तियों पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयत्न करता है.।.._ क्‍ 


२७-मेरिय---मेकेनिज्म श्रॉफ़ मॉडन स्टेट, जिलद २, ४४ ४२६३० 


डँ 


ओर 
भी स्पष्ट कर दिया है| उसका कहना है कि लोकप्रिय शासनों में -दल्नों का क्षेत्र विस्तृत हो 











३१६ शासन-यन्त्र _ 
रा ले लिया गया है इसलिये प्रत्येक नागरिक किसी न किसी दुल की तरफ़ हो जाता है 
श्र अपने नेताओं का कुछ-न-कुछ कहना मानता है ।* क्‍ 
दल-शासन की उत्पत्ति 


किन्तु इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि राजनोतिक दुल् का शासन-यन्त्र के _ 


आवश्यक पुर्जे के रूप में आर्विभाव यकायक नहीं हुआ | प्रजञातन्त्र के साथ-साथ इसका 
भी विकास हुआ है । त्राइस का यह कहना कि राजनोतिक दल प्रजेतिन्त्र से पुराने है ठोक 
अवश्य है क्‍योंकि मध्य काल में भी ग्वेल्श्स (0309]/5) ओर गिबेल्लीन्ध (७४790]] 768) 
ने जर्मनी को दो विरोधी दल्लों में बॉँट रक्खा था। (रोम में तो हमें समाज हं। प्लैबियन्स 
7]099978 और पैट्रिसियन्स--?80770&78. नासक दो वर्गों में विभाजित मिल्षता 


है) किन्तु इसका यह तात्पय नहीं कि उनका सम्बन्ध शाप्षन-यन्त्र के कार्यों से था। वे 


रवयं शासन के रूप में भी नहीं आये थे। इसलिये वास्तव में हम जिसे दल प्रणात्नी या 
दलों द्वारा शासन कहते हैं वह भी अँग्रज़ जाति की ही देन है। ऐतिहासिक रूप से 
दल प्रणाली का विकास इंगलेण्ड के शासन-विधान के विकास से सम्बन्धित हे । इसलिये 
अगर इंगलेण्ड की पालिमेन्ट व्यवस्थापिका सभाओं की जननी कही गई है तो वहाँ 
के राजनीतिक दल भी आधुनिक दलों के पूर्षेज कहे जा सझते हैं। जैसा कि रेडल्िश 
(१९०१॥०॥) ने कहा है आधुनिक अंग्रेजी पाज्षिमेन्ट के मामलों में दलों का अस्तित्व 


तय मान लिया गया है ओर यही बात सभात्मक शासन वाले प्रत्येक राष्ट्र में अपना 


त्ञी गई है। 


दलों की मनोवेज्ञानिक उत्पत्ति 
किन्तु शासन के साधन तथा ढंग के रूप में दत्लों को यह ऐतिहासिक व्याख्या 
उनके उत्पत्ति की व्याख्या नहीं मानी जा सकी । आखिर दल्नों का आर्विभाव कण होता 
है? यह एक ऐसा प्रश्न हैं जिसका हमने अभी कोई उत्तर नहीं दिया है। भारस्म में 
ही हमें कह देना चाहिए कि यह एक मनोवेज्ञानिक प्रश्न है । मनुष्यों की योग्यता तथा 


उनकी सानसिके शक्तियों के प्राकृतिक अन्तर को स्वीकार कर लेने के पश्चात्‌ हम यह . 


कैसे मान सकते हैं कि सभी विषयों पर सभी मनुष्य एक सत के होंगे और उनमें 
कोई मतभेद न होगा। इसका यह तात्पय हुआ कि जो लोग एकमत के होंगे वे 
' एक राजनीतिक दल बनायेंगे और दूसरे मत ख्रे सहमत होने वाले लोग अपना दूसरा 
दत्त बनायेंगे । 


१--ब्राइस--मॉडन डेमोक्रे सीज्ष, जिल़द १, पृष्ठ १२५४ 

. २--राजनीतिकं दलों की उत्पत्ति-सम्बन्धी विभिन्न दृष्टिकोशों के लिये कृपया लास्की की 
.. प्रेम आ्रॉफ़ पॉलिटिक्स, पृष्ठ ३१३ पढ़िये | 

€वीं सदी के रोमर (२॥००००) नामक लेखक ने दलों को उत्पत्ति का कारण मनुष्य 


.. के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अ्रन्तर बताया है। इस प्रकार युवक लोक स्वभावतः , 


.._ नवीनताबादी होते हैं प्रौढ़ लोग सुधार वादी | 


ै 





> +२. - . सर्रेथ७+०८म पाने 


,मधाए१३७0००३॥४८०२४ ७७४५६ ॥०० करन. पेअककानरनाकबककक4 ० २००५५५०७-३७०७००४- |: विन म ननलुनलुल जल लत अल. 3 मल 
पड 4 9230 2 कै 0 कक कि 3333 आम 





दलों की चार किसमें 


. इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुधा लोग चार किस्मों में विभाजित किये जा सकते 

हैं ।' कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो किसी भी जाति, बगे या सम्प्रदाय के क्‍यों न हों 
समय के साथ चलना चाहते हैँ ओर वतमान संस्थाओं में सुधार करने का प्रयत्न करते 

हैं। ऐसे लोग उदार (/09679]8) कह्टे जाते हैं। इनके विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं 
. हो परिवत्तेत से घबड़ाते हैं ओर संस्थाओं को ष्यों का तों रखना चाहते हैं। इस प्रकार 
के लोग अनुदार ((१0780799॥7०68) के नाम से पुकारे जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ 

. लोग ऐसे भी होते हैं जो वत्तमान संस्थाओं से भी अख्न्तुष्ट रहते हैं और प्राचीन 
संस्थाओं, प्रथाओं तथा रीति-रिवाजों को फिर से वापस लाना चाहते हैं। इस क्रिस्म के 
लोग प्रतिक्रियावादी (8०9०॥४077७9) कहे जाते हें। अन्त में ऐसे ल्ञोग आते हैं जो 
वत्तमान संस्थाओं से पू्णरूप से असन्‍्तुष्ट हे और सुधार के लिये भी प्रतीज्ञा नहीं करना 

चाहते | वे इन संस्थाओं को जड़ से बरभाद कर अपनी इच्छानुसार नई संस्थाओं को 
स्थापित करना चाहते हैं चाहे उसके लिये उन्हें खे रेजी और क्रान्ति ह्वी क्यों न करनी पड़े । 

ऐसे लोगों को नवीनताबादी (॥084708)) या पूर्ण सुधारबादी कहते हैं पड 


ठार्डें ने दलों की उप्तत्ति का कारण मनुष्य की नक़ल करने को प्रवत्ति बताई है। कुछ 
लोग नये रस्म को नकल करते हैं ओर कुछ पुराने | कृपया लोवेल की पब्लिक ओपीनियन एड 
पापुलर गवन्मेंट! पृष्ठ ६४-६५ देखिये। 

. इसी प्रकार सर हेनरी मेन दलों की उत्पत्ति का मूल मनुष्य की लड़ने की प्रवृत्ति में बताते 
हैं। उनका कहना है कि दल प्रणाली मनुष्य की प्रारंभिक लड़ने की प्रवृत्ति का शेष तथा फल है | 
नगर के बाहर का युद्ध नगर के अन्दर के युद्ध के रूप में बदल गया है। इससे विशेष लाभ यह 
हुआ ह कि राष्ट्र का वह भाग जो सशस्त्र शत्र, का रूप धारण कर सकता था केवल दलमात्र . 
होकर रह गया है |! --(पापुलर गवर्न्मटः पृष्ठ १०१. द 

१--अपनी पुस्तक “अमेरिकन पार्थेज्ञ ऐण्ड एलेक्शन्स! प्रष्ठ १४४-१७ ३ में सेट ने दलों 
के आधारों को संक्षेप में (१) सम्प्रदाय (२) जाति (३) स्वभाव तथा (४) आथिक हिंत बताया : 
- है। सम्प्रदाय के आधार पर भारतवष में हिन्दू महासभा और मुसलिम लीग दो दल हैं जो कुछ 
ग्ंश में तो साम्प्रदायिक हैं ओर कुछ अंश में राजनीतिक । जाति के आधार पर भारतवष तथा 
दक्षिणी अफ्रीका में यरोपीय तथा भारतीय दल हैं। स्वभाव के आधार पर मैकाक्ते का कहना 
था कि कुछ लोग तो स्वभावतः प्राचीनवादी होते हैं और बड़ी सतकता तथा सावधानी के साथ 
परिवत्तन पर राज़ी होते हैं। इनके विपरीत कुछ ऐसे होते हैं जो अत्यन्त ग्राशावादी होते ईं 
. और परिवत्तन से नहीं घबड़ाते। ऐसे लोग सतत उन्नति के लिये अयत्नशील रहते हैं। पहली 
. किस्म के लोगों का दल शान्ति-प्रिय और सत्ता को मनाने वाला द्वोता है। दूसरी किस्म का. 
स्वतन्त्रता और उन्नति पर ज़ोर देता है। किन्तु मनुष्यों के स्वभाव में इस क्विस्‍््म का स्पष्ट अन्तर 
नहीं मिलता । इसके अ्रतिरिक्त कुछ लोग प्नतिक्रियावादी होते हैं जिनकी दृष्टि हमेशा भूत पर रहती 
. है ओर कुछ लोग नवीनताबादी होते हैं जो हमेशा भविष्य पर ही ज्ञोर देते हैं| अन्त में आर्थिक _ 





३१८ हु ... शासन-यन्त्र _ 


राजनीतिक दल विभिन्न हितों का संब्लेषण होदा हे 


| किन्तु यह इस समझुया को बड़ी सरत्त व्याख्या हुईें। इसको भल्नी भाँति सममने 
के लिये अधिक विश्लेषण की आवश्यकता है। ज्ञोग एक साथ काय करने के लिये 
' किसी मनोवेज्ञानिक प्रेरणा के कारण नहीं तेयार होते। वे एक दल में इसलिये 
शामिल होते हैं |क जोबन्त के विभिन्न पहलुओं पर दे एक तरह प्रम।वित होते हैं।. 
इस श्रकार कभी तो राजनीतिक दल्लों का विभाजन राजनीतिक मसल्नों के आधार 
पर होता है जैसे 'जनराज्यवादी! और “राजद्लः । कभी वे आर्थिक ससलां 
के आधार पर अलग हो जाते हैं जैसे 'छतंत्र व्यापारवादी और 'संरक्षणवादो' 

कभी-कभी दो दल्ल साम्प्रदायिक, सामाजिक, जातीय और वंगंगत हितों के आधार 
पर अल्लग हो जाते हें। इसका यह तात्पय हुआ कि राजनीतिक दलों के वास्तविक 
स्वभावों को छ्ममने के लिये हमें उन राजनीतिक तथा सामाजिक शक्तियों की तरफ़ 
ध्यान देना चाहिए जो मिल कर दलों को बनाती हैं। केबल ऐतिहासिक विकास या 
व्यक्तियों की मानसिक प्रवृत्तियों की व्याख्या से हम दलों के वास्तविक स्वभाव को 





हित के आधार पर हम कह सकते हैं कि जिन लोगों के पास पर्याप्त सम्पत्ति है वे हमेशा प्राचीन- 
वादी तथा प्रतिक्रियावादी होगे क्योंकि वे परिवर्त्तन से हमेशा डरेंगे और शान्ति, सुरक्षा तथा. 
राजनीतिक सत्ता को क़रायम रखना चाहेंगे। जिन लोगों के पास कोई भी सम्पत्ति नहीं है 
 ब्रें इमेशा परिवत्तन के पक्ष में रहेंगे क्‍यों उन्हें इसके फलस्वरूप किसी नुसकान का डर नहीं । 
. नये समाज में उन्हें उन्नति की ही आशा दिखाई देती है | 
.. अपनी 'ालिमेन्टरी गवन्मेंट इन इंगलेण्ड” पृष्ठ &८ में प्रो० लास्की दलों के संगठन 
का मुख्य आधार आधिक हित को ही मानते हैं। उनका तो यहाँ तक कहना है कि साम्प्रदायिक 
... आधार पर संगठित दलों को भी किसी आथिक योजना को अंगीभूत करना पड़ता है| इस 
.. प्रकार वे कहते हैं कि “वे सभी दल जो कुछ काल तक स्थायी रहते हैं आथिक आधार 
. पर संगठित होते हैं। यही बात इंगलेण्ड के हिग और टोरी तथा श्रमरीका के जन-राज्यवादी 
. और प्रजातंत्रवादी दलों पर भी लागू होती है। यही बात इंगलेण्ड के मज़दूर दल तथा... 
. अमरीका के किसान दल के साथ भी लागू है। सम्प्रदाय के आधार पर संगठित किये .हुए दल 
_ ज्यादा अरसे तक नहीं चल सकते | अ्रगर कभी ऐसा हुआ भी है तो उन्हें अधिक थोजना को - 








अपनाना पड़ा है। यही नियम हंगलेंड के श्राइरिश तथा बेल्जियम के फ़्लेमिश दलों के... 


साथ भी लागू होता है जो राष्ट्रीय दल हैं। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की माँग केवल विदेशी शक्ति 
: द्वारा आर्थिक सुविधाश्रों के अपहरण का विरोध है ।? प्रो० लास्की का यह विचार सही मालूम 
पड़ता है क्‍योंकि भारतवष में मुसलिम लीग ने भी, जिसे हमने कुछ अंश म्प्रदोयिक 


.... और कुछ अश में राजनीतिक दल कह्दा है, आथिक योजना बनाना प्रारम्म कर दया है। 
... झपने कराचों के अधिवेशन में इसने एक समिति नियुक्त की थी जिसको पाकिस्तान श्रदेशों की 
. आशिक, सामाजिक तथा व्यवसायिक उन्नति. के लिये योजना बनाने का काय सोंपा गया था। 


... आर्थिक सुविधाओं के अपदरण के विरोध ही में किया गया दे । 


मश्षत्मा गांधी के नेतत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी अपनी आधिक थोजना है और यह सब 


ु लक 











दूसवाँ अध्याय... . ३१६ 


नहीं समझ सकते | मेरियम के अनुछार दल उन सभी सामाजिक हितों का केन्द्र है जो 
शासन की नीति या कांय से प्रभावत होते हैं । दूश शासन का निकटत॒तल रूप भो है। यह 
वास्तविक शासन भी कहा जा सकता है। दलों के सिद्धान्तों को घोषणा ओर उनके 
सदस्यों के निवोचन के संधषे में सभी प्रकार की प्रवृत्तियाँ मिलती हैं, इनका आपस में 
संघर्ष भी होता है ओर सममकोते के आधार पर पारस्परिक मुठभेड़ बचाई ज्ातो है। 
इस प्रकार रेलवे, मोटर-लारी तथा जहाज; बड़े व्यवसायों तथा छोटे स्रोदागर; कृषक 
तथा उपभोक्ता और संगठित तथा अखंगठित संघ; उत्तरो, दक्षिणी, पूर्वी, ओर पश्चिमी 
सामाजिक, साम्प्रदायिक ओर विभिन्न श्रेणियों के हितों का अतिनिधित्व करने वाले तथा 
प्राचीन और अवोचीन पिद्धान्तों, ओर महत्वाकांज्षी नेताओं की दो सेनायें आमने 
सामने खड़ी हो जाती हैं। ये सब मिलेकर एक सम्रकौते पर पहुँचते हैँ. और इनमें से 
कुछ लोग एक दल बना लेते हैं ओर कुछ दूसरा । अब दल को भत्ती भाँति सममने के 
लिये कं को बनाने वाल्ली इन विभिन्न शक्तियों को भल्षी भांति खममझना आवश्यक हो 
जाता है ।?" 


साराश्ष 

... संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल मनुष्यों की मानसिक भ्रवृत्तियों 
उनक छवितों तथा सामाजिक परिस्थितियों के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न द्वोते हें। हमारे उप- 
. शोक्त कथन को आइस ने बड़ी सुन्दरता के साथ रकखा है: “यद्यपि किसी दल के अस्तित्व 
का मुख्य कारण कुछ सिद्धान्तों का प्रचार कहा जाता है किन्तु इन अमंत शझिद्धान्तों के 
..स्राथ एक मूत अंग भी होता दे । अमृत अंग तो इस माने में हे कि यह «कक दी मत 

को मानने वॉले बहुत से मस्तिष्कों का प्रतिनिधित्व करता है। मूर्ते अंग में वे व्यक्ति 
..._ शामिल होते हैं जो उपरोक्त मत को मानते हैं ।?९ 
हज का .. दल के उदृश्य हा क्‍ 
इस भ्रकार त्राइस द्वी के अनुसार “सभी दल चार भ्रवृत्तियों या शक्तियों के बन्न पर... 
. स्थायी रहते हैं और काय करते हैं । ये शक्तियाँ सद्दानुभूति, अनुकरण, प्रतियोगिता... 
ओर कलहं-प्रियता हैं। अगर दलों को उर्त्पात बौद्धिक विश्वास. क करण होती है तो 
इसे जीवन तथा शक्ति मनोवेगों द्वारा ह्वी दान की जाती हैं! । इसका यह तालपये हुआ 
कि एक बार संगठित हो जाने के पश्चात्‌ दज्लों का काय मनेवेज्ञानिक प्रेरणा ही के कारण 
चलता रहता है | सद्दानुभूत से यहाँ हमारा तात्पय दूसरों में एक क्रिस्म को सनोंभाव- 
 नाश्रों को देख कर प्रभावित द्वो जाने से द्वो नहीं वरव्‌ मनुष्थ की उन समस्त अबृत्तियों 
से है जिनको बजह से वह दूखरों की तरह अनु भव करता हैं ओर कार्य करता है । यह 
.. कंबल अनुकरण मात्र नहीं है । इसमें भावनाओं का समावेश हाता है और इनके फल्न- 
.._ स्वरूप सामूहिक भावना का जन्म होता हैं। इस सामूहिक सावता के परिणात्र स्वरूप 

१०>मेरियम--अरमेरिकन पाटी सिस्टम, परष्ठ ६८-४६ 
 २०-आइस--सॉडन डेमोक्रे सीज़, जिल्द १, पृष्ठ १२६ 


३१० द शांसन-यंत्र 


पक्षानुराग की उत्पत्ति होती है जो जातीय भावना, वग-चेतना या राष्ट्रीय भावना का रूप 
ले सकती है। इसी से प्रतियोगिता तथा प्रतिस्षधों पेदा होती है और इनसे कलह और 
बैर बढ़ जाता है। इस प्रकार अपना उद्देश्य तथा गौरव प्राप्त करने के लिये एक दल 
अपने विरोधी दक्ष को उचित तथा अनुचित सभी ढंगों से नीचा दिखाने ओर लोगों की 
दृष्टि में अयोग्य तथा निकम्म्ा साबित करने का प्रयत्न करता है । द 


दल संगठन 
किन्तु यह सब एक अस्थायी जनसमुदाय द्वारा नहीं हासिल किया जा सकता। 


दलों को प्रभावशाली होने के लिये आवश्यक है कि इनका संगठन स्थानीय शाखाओं से 


लेकर केन्द्र तक हो। इसे हम अपने देश ह्वी के विभिन्न दलों के संगठन के आधार पर 
अली भाँति समझ सकते हैं। यह साधारण तौर से मानी हुईं बात है कि भारत 
में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वी सबसे सुसंगठित दल है। केवल गाँबा ओर तहसीलों ही 
: में इसकी शाखायें नहीं हैं बरन्‌ जिलों और सूबों में भी कांग्रेस की कमेटियाँ स्थापित हैं । 
थे सब एक केन्द्रीय संगठन की मातहती में काय करती हैँ। कांग्रेस का सभापति इस 
संगठन का अध्यक्ष होता है और केन्द्रीय संगठन के सभी कार्यों का ब्योरा मन्‍्त्रो द्वारा 


रक्‍्खा जाता हैं। इसी प्रकार दिन्दू महासभा, मुसलिम लोग, उदार दल तथा कम्युविस्ट 


: पार्टी के मो अपने-अपने संगठन है। इन दलों के भी अपने केन्द्रीय आक्रिस और 
स्थानीय शाखाये हैं। अत्येक दुल अपना कोष रखता है ओर इनके अपने सिद्धान्त 
तथा योजनायें होती हैं जिन्हें ये वार्षिक अधिवेशन में देश के सामने रखते हैं । 
दलों के कचेव्य 
इस प्रकार प्रजातन्त्रात्मक शालनों में अपने संगठन के बल पर हं। दल काय 


करने के योग्य हुए है । प्रश्न यह उठ सकता है कि आज के राजनीतिक जीवन...में दलों 
के क्‍या कत्तव्य हैं ! प्रोफेसर मेरियम* ने दलों के निम्नलिखित कत्त्य* गिनाये हैँ :-- 


की सिकसडिसपकर+र्++ल 9» »+५+4ल्‍>+>+ «०-५ ०...०८०-७--.......... 
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१--मेरियम--अ्रमेरिकन पादी सिस्टम, पृष्ठ ३६१-४०४ । कृपया ब्राइस की मॉडर्न 


डिमोक्रे सीज़' जिल्द १, प्र४ १२८ भी देखिये | 


.. २--लोवेल ने अपनी पुस्तक पब्लिक ओपिनियन एण्ड पाधपुल्र गवर्न्मेंट्स' के प्र8 


६७-७० में दल का कत्तव्य इस प्रकार बताया है :-- ा 
.. (१) ये मतदाताश्रों को सामूद्दिक रूप में कार्य करने के योग्य बनाते हैं । 
(२) ये सार्वजनिक निणुय के लिये म्॒तले पेश करते हैं । कक 
अपनी “अमेरिकन पार्टीज्ञ एण्ड इलेक्शन्स' के प्र३ १४१-१४३ में सेट ने लिखा है कि 


 ि, 


.._ राजनीतिक दल १) शासन की नीति सामने रखते हैँ और (२) शासन पर अपना अधिपत्य जमाने... 
.. का प्रयत्न करते हैं। बर्क ने नीति निश्चित करने के कार्य पर अधिक ज्ञोर दिया है। उसका 


.. कहना है कि राजनीतिक दल रिद्धान्तों को व्यावह्वारिक रूप देते हैं। किन्तु बहुधा राजनीतिश 
...ग्ासन के अधिकारियों पर अधिक ज्ञौर देते हैं। वे एक नीति को इसलिये नहीं अपनाते 'कि 








लाते हैं। 





दुसवां अ्रध्याय हक ३११ 


(१) सरकारी अधिकारियों का चुनाव, 
(२) सावजनिक नीति का स्थिर करना; 
(३) शासन की समालोचना 
£४) राजनीतिक शिक्षा, 
(५) और शासन तथा व्यक्ति के बीच मध्यस्थ का काय करना। 
अधिकारियों के चुनाव से हमारा तात्यय यह है कि दलों को निवोचन के लिये 


संगठन करना पढ़ता है और लड़ना पड़ता है। जिन सदस्यों को बहुसंख्या सें मत मिलते 
हैं वे व्यवस्थापिका में जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। इस्तलिये प्रत्येक 
 दल्ष अपने में से सबश्रेष्ठ व्यक्तियों को ही चुनता है। राजनीतिक दल इस प्रकार ए 


बहुत बड़ी चलनी के समान हैं जिससे होकर निर्वाचन सें आने वाले लोग चाज़ करे 
चुने जाते हैं 


सार्वजनिक नीति स्थिर करने का तात्पय यह हुआ कि प्रत्येक दल विभिन्न 


 समसस्‍्यायों पर जनता के सामने अपने सुझाव तथा योजनायें रखता है। इस प्रकार 


निवोचकों को विभिन्न दक्नों के सिद्धांतों को जानने का अवसर मिलता है। इसके 
पश्चात्‌ दल के हित तथा सावजनिक लाभ के मुताबिक़ इन सिद्धान्तों की व्याख्या की 





. वे उसके रिद्धान्तों पर विश्वास रखते हैं वरन्‌ इसलिये कि उस नीति को अपनाकर वे श्रपने.._ 
.. मतदाताश्रों को खुश रख सकेंगे और ज़्यादा अरसे तक शासन को अपने हाथों में रक्खेंगे। 


मुनरो ने अपनी पुस्तक “गवन्मेंट ऑफ़ दि युनाइटेड स्टेट्स” पृष्ठ १३३-१३६ में दलों 


* के चार कत्तंव्य बतलाये हैं 


(१) जनता के लिये राजनीतिक मसलों को तय करना, 
(२) उम्मीदवारों को चुनना, 
(३) सामूहिक तथा स्थायी उत्तरदायित्व को स्थापित करना और 
(४) नागरिक शिक्षा के साधन के रूप में काय करना तथा लोगों की दिलचस्पी को 


कायम रखना | 


श्रगर इन कार्यों का प्रतिपादन दलों द्वारा नहीं किया जाता तो ये सब के कार्य हो 


जायेंगे और इस प्रकार किसी के भी नहीं रह सकेंगे । तात्पय यह हुआ कि कोई भी इन कार्यों 


में विशेष दिलचस्पी नहीं लेगा | 
पैटरसन ने भी अपनी पुस्तक अमेरिकन गवन्मेट” पृष्ठ १७५४-७६ में दलों के निम्नलिखित 
कत्तव्य बतलाये हैं :--- 
(१) ये ( दल ) राष्ट्र की एकता की भावना को बढ़ाते तथा इसे कायम रखते हैं । 
(२) जहाँ कहीं भी शासन के विभिन्न श्र गों में प्रथकता रहती है दल उनमें एकता 


(३) वे आर्थिक ह्वितों के संघर्षों की तीव्रता को कम करते हैं क्योंकि विभिन्न श्राथिक हितों 


का प्रतिनिधित्व दलों द्वारा हो जाता है। 


(४) वे निर्वाचकों को अपना कर्तव्य करने का आदेश देते हैं । 
हर 


श्श्र...... ... शासन-यन्त्र 


 ज्ञाती है, इन पर वादविवाद होता है और इनका समेथन तथा विरोध किया जाता 


है| इस कार्य के लिये सार्वजनिक सभायें की जाती हैं, पर्चे बाँठे जाते हैं पोस्टर चिपकाये 
जाते हैं और दलों तथा उनके उस्मीदवारों की सहायता के लिये साबजनिक 
प्रेस की भी मदद ली जाती है। इस प्रकार की व्याख्या, वादविवाद तथा प्रचार से 
निर्वाचकों को विभिन्न योजनाओं की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ ज्ञात हो जाती हें, 
क्योंकि सभी समस्‍्यायों का स्पष्टीकरण विरोधी दलों की आल्लोचना तथा समालोचना 
से हो जा. है। इसके परिणाम स्वरूप मतदाता केवल उध्ी उम्प्तीदवार को मत देता है 
जिसके दल के सिद्धान्त को वह अधिक से अधिक पसन्द करता है | 


शासन की समालोचना का यह अथ हुआ कि अगर बहुसंख्यक दल ने मन्त्र 


मंडल का निर्माण किया है और शासन काय चला रहा है तो दूसरे दत्त जो अल्पसंख्या 


में है विरोध पतक्त में आ जाँय। इस हालत में शासन सत्ता को हाथ में रखने वाला 


दल विरोधी पक्ष की आलोचना के डर से व्यचस्थापिका के सामने सोच-समझक कर 
ही प्रस्ताव पेश करेंगे और विरोधी पक्ष वाले शास्रक दल द्वारा पेश किये गये श्रस्तावों 
की त्रटियों तथा दोषों की कड़ी आलोचना करेंगे ।- इच्न प्रकार दलों द्वारा शासंन के 


> हक 


परिणाम ग्वरूप क्लानूनों का निमोण विचार तथा वादविबाद के पश्चात्‌ होता है। जब 


कभी शासक दत्ल अपनी नीति तथा योजता को पालन करने में असफल होता 


है तो इसके विरुद्ध असन्तोष की भावना पेद! हो जाती है ओर इसे शासन-सूत्र 


छोड़ना पड़ता है। इस दशा में विरोधी दल वेकल्पिक सरकार के रूप में आ जाता है... 


और देश को क्रान्ति तथा उथल-पुथल का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिये पराजय 
ओर. व्यागपत्र से बचने के लिये बहुसंख्यक दत्न आरम्म से ही अपने खदस्यों को 
संगठित रखने का श्रयज्ञ करता है और अपने सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करने का 


प्रयल्ल करता है । इस अकार दल्लों के संघर्ष से शासन अच्छा और उत्तरदायी" दोनों 


बना रहता है । 


राजनीतिक शिक्षा से हमारा तात्पय यह हुआ कि अपने खद्स्यों की खहायूता 
के लिये विभिन्न दलों द्वारा जो प्रचार किया जाता है साधारण मतदाता के लिये 


वह बहुत ही ज्ञानप्रद है। साधारण तौर से जनता शांसन के कार्यों में दिल्नचस्पी नहीं 


लेती । किन्तु अगर उत्तरदायी शासन में सतदावाओं को इसी प्रकार रहने दिया जाय 


तो शासन का बुरा अन्त होगा । लेकिन दलों के अचार से मतदाताओं को जागरिते 
. रक्खा ज्ञाता है, उन्हें विचार करने तथा अपना निरणेय देने के लिये मज्नबूर किया जाता 


है। व्यक्तियों तथा नीति के समथन में प्रेस, मंच तथा व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा ्त्येकः 
दल मतदाताओं को शिक्षा देता है। दलों की अपीलों से जनता पर विशेष प्रभाव पड़ता. 
है और उनमें जिज्ञासा की भावना पैदा हो ज्ञाती है जिसे हम राजनीतिक शिक्षा का 


.. प्रारम्भ कह सकते हैं। 7 


अन्त में व्यक्ति तथा शासन के बीच मध्यस्थ से हमारा तात्पये यह है कि दलों 


.. द्वारा नागरिकों तथा उनके शासकों में सम्प्क क्रायम रक्‍्खा जाता है। दुल व्यक्ति को 





बी 





क्‍ 0 र९३ 
जाति तथा राष्ट्र से संयुक्त करने में संयुक्त चिन्ह और बकसुए का कार्य करता है।* यह 
इसलिये है क्‍योंकि दल्न के सदस्य अपने शासन की योग्यता और अच्छाई पर मत- 
दाताओं को विश्वास कराते हैं। इस प्रकार अनेकों बार वे मतदाताओं को शासन के 
कार्यों तथा नीति को सममाते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं और इस प्रकार नागरिकों 
का शासन करने वालों से सम्पर्क कायम रखते हैं । रा 


क्‍ ९: दलअणाली के गुण _ केग ८ 


किन्तु इन कत्तेव्यों के बावजूद भी दलों की उपयोगिता पर लोग एकमत नहीं 
हैं। कुछ ने तो इस प्रणाल्षी को अत्यन्त प्राकृतिक कह कर इसकी प्रशंसा कीपहे ओो 
कुछ ने अत्यन्त प्राकृतिक राजनीतिक घटना कह कर इसकी बुराई की है। प्रशेक्षकों न ने 
दुल-प्रणाली के निम्नलिखित गुण गिनाये हैं :-- द | 

क्‍ (९) इस प्रणाली से 'सहयोग ही शक्ति है? कहावत का महत्व राजनीतिक क्षेत्र 
में पूर्णरूप से साबित हो जांता है। अकेले व्यक्तिगत रूप में कोई भी सदस्य मतदाताओं 
का विश्वासपात्र नहीं हो सकता। इस दशा में प्रतिनिधित्व मुश्किल्ष हों ज्ञायेगा और 
प्रतिनिधि-शासन सफल नहीं हो सकता ; ; क्‍ 

...._ (२) चू'कि व्यक्तियों में मत की भिन्नता प्राकृतिक है इसलिये उनको संगठित 

करना भी प्राकृतिक ही है। इसलिये अगर प्रतिक्रियाबादी तथा प्राचीनवादी, और 
सुधारबादी तथा नवीनवादी आपस में न केवल मनेवेज्ञानिक आधार पर वरन्‌ राज- 

_ नीतिक सिद्धान्तों के आधार पर भी संगठित हो जाते हैं तो दो विरोध दल क्रायम 
हो जाते हैं । इससे दोनों की तीत्रता कम हो जाती दे और वे एक बीच के सुझाव पर 
पहुँच सकते हैं । इस प्रकार वादविवाद के आधार पर होने वाला शासन विरोधी दृष्टि- 
कोर-की समझने तथा सममोते के सिद्धान्त पर आधारित रहता हे । 

(३) त्रीकॉक का कहता है कि “न केवल इसका ( दल-प्रणाल्ी ) प्रजातन्त्रात्मक 

. शासन से कोई संघर्ष नहीं होता वरन्‌ इससे उपरोक्त किस्म का शासन सम्भव बचाया 
जाता है। यह अपध्म्भव है कि सभी व्यक्ति अलग-अलग एक साथ शासन कर सके । 
इसलिये कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों के लिये बहुसंख्या में रहकर स्थायी तथा 

दृढ़ शाख्नन करने के लिये आवश्यक दै कि वे आपस में एकमत होने के लिये तैयार 
हों। “आज का प्रजातन्त्रात्मक राब्य इस बनावटी किन्तु आवश्यक मतैक्य के बगैर 

व्यक्तिगत सतों का गड़बड़ ममेला मात्र होगा !* पे 8 

(७) जिस किसी भी राज्य में दो दल रहते हूँ जिनमें से एक तो शासन करता 
है ओर दूसरा विरोध के लिये रहता है वहाँ अच्छा शाखन णो होता ही दे सखावंजनिक 
उथल-पथल और क्रान्ति से भी लोग बच जाते हैं । अच्छा शासन तो इसलिये रहता है 


शनि नाना नल ता “भला ++े। 








द १० मेरियम ने राजनीतिक दल के लिये कद्दा है कि यह मध्यर्थ के समान हे जो ब्यक्ति 
ओर समज के बीच साम जस्य स्थातरित करता है ।' 
.. २>लीकॉक--एलिमेंदस आकर पॉलिटिक्स, इ४ रेश३ 


- ३२५७ शासन-ैंत्र 


कि शासक-दल का प्रत्येक काय बड़ी सावधानी और सतकेता के साथ होता है... 


क्योंकि विरोधी दल हमेशा शासन की त्रटियों को जनता के सामने रखने के लिये 
तत्पर रहता है। उथल-पुथल और क्रान्ति से मुक्ति इसलिये मित्न जाती है कि 
अगर शासन दल जनता की निगाह में अयोग्य तथा निकम्मा साबित हो जाता है और 
जनता का विश्वास खो देने के पश्चात इसे त्याग पन्न देने के लिये वाधष्य होना पड़ता है 
तो तुरन्त ही विरोधी दल शासक-दल का स्थान प्रहण कर. लेता है ओर राज्यकारय चल्लाने 
लगता है । 


क़ानून पास होते हैं उनमें पक्तपात नहीं रह जाता । जैसा कि लोवेल ने कद्दा है “अगर 


राजनीतिक दल कुछ अंश तक लोकमत का (अपने मतलब के लिये) दुरुपयोग करते. 


हैं तो इसको ज्षणिक आवेगों ढरा इसका अधिक दुरुपयोग होने से बचाते भी हैं--*** 
दल राजनीतिक ज्वार को रोकते हैं। वे स्वभावतः नये अनुभवों का विरोध करते 
हैं १ संयम तथा नेतृत्व के आदी होने के कारण दलों पर ओवशात्मक अपीलों का 


अधिक प्रभाव नहीं पड़ता और इसीलिये स्थिर तथा सतके उपदेशों का बहुधा प्रयोग 


होता है । 

(६) दल-प्रणाल्ी की वजह से शासन को प्रबल तथा निरंकुश होने से भी रोका 
जा सकता है। यह इसलिये सम्भव हो सकता है क्‍योंकि दलों के संघर्ष से शासन 
काबू में रक्खा जा सकता है। जैसा कि लोवेल ने कहा है दल जनता को शासन पर 
नियन्त्रण रखने के योग्य बनाते है // एक विरोधी दल की निरन्तर उपरिथिति निरंकुश 


शासन के माग में रोड़े का काम करती है। जनता द्वारा स्वीकार की जाने योग्य योजना... 
के साथ विरोधी दल न केवल निरंकुश शासन पर ही नियन्त्रण रखता है बल्कि यह : 


बहुसंख्यक दल को भी निरंकुश नहीं होने देता । उस 


(७) चूँकि दत्न-प्रणाल्ली में निवोचकों के सम्मुख कई योजनायें रक्खी जाती हैं... 


इसलिये उन्हें सावजनिक महत्वपूर्ण विषयों पर अपना निणय करने में सद्दायता मित्नती 


 है। इन योजनायों की अनुपस्थिति में न तो वे पेचीदे मसत्नों को खममकद्दी सकते हैं. | 


ओर न उन्हें इनका ज्ञान ही हो सकता है। 
द (८) लोकप्रिय शासन के लिये मतदाताओं में जिस दिलचस्पी तथा जिज्ञासा की 


.. आवश्यकता होती है वह दलों के झंगढ़ों तथा प्रेस, सभाओं और भाषणों द्वारा किये गये... 
. अ्रचार सं ही हासिल की जा सकती है। किसी दूसरे साधन से यह सम्भव नहीं। 
इससे वे अपने उत्तरदायित्व के प्रात जागरूक रहते हैं और उनमें उतनी दिलचस्पी पैदा. 


. हो जाती है जितनी उनसे आशा का जाती है । 
... ब्राइस का भी कहना है कि “दल राष्ट्र के मस्तिष्ठ को क्रियाशीज्ञ रखते हैं । ठीक 


१- लोवेल--पबलिक ओपीनियन एश्ड पॉपुलर गवन्मेंट, प्रष्ठ ६६-६७ | कृपया 


" ... लास्‍्की को 'भ्रेमर ऑफ़ पॉलिटिक्स” एृ४्ठ ३१३ भी देखिये । 


(५) चंकि सभी भरताबों पर विरोधी दल्ल पर्याप्त वाद॒विवाद करता है इसलिये जो 
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हा कक उसी प्रकार जैसे लहरों के तीज उत्थान तथा पतन से समुद्र को खाड़ी का जल सच्छ.. 

















द्सवाँ अध्याय... हरैशशः 
रहता है। निवोचन के पहले ग्रत्येक दल में महत्वपूर्ण मसलों पर विचार-विमशे तथा 


वादविवाद होता है। इसके उपरान्त अपने-अपने सिद्धान्तों तथा सुझावों को लेकर 
प्रत्येक दल जनता के सामने आता है। इसके परिशाम-ध्वरूप कुछ न कुछ मसले अपनी 


तरफ़ लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं और तब वे उन पर विचार करते है। बहुधा 
लोग अपनी समसयायों के बाहर नहीं जाना चाहते ओर अगर दल्लों द्वारा विभिन्न मसलों 


पर प्रकाश न डाला जाय तो ल्ञोकमत अस्पष्ट तथा अप्रभावशाली रहेगा! ।* 

. (६) दत्न-प्रणात्ञी में संग की आवश्यकता होती है। इससे असंख्य मतदाताओं 
की विश्वंखलता को जअूंखला वद्ध हो नहीं किया ज्ञाता वरन दलों के सदस्यों को स्थिरता 
ओर अनुराग की शिक्षा भी दी जाती है। व्यवस्थापिका में दलों द्वारा उन सदस्यों पर 
नियन्त्रण लग जाता है जो सावजनिक हित का ध्यान न रखकर अपनी ही उन्नति 
का प्रयज्न करते हैं। इसके अतिरिक्त अ्रष्टता तथा घूसखोरी भी रोकी जाती है। अगर _ 
प्रत्येक सदस्य अपना निजी मार्ग अपनाता है और अपनी बुद्धि का प्रयोग अपनी उन्नति 
के ही लिये करता है तो सभात्मक शासन नहीं वत्न सकता क्योंकि ल्ोक-सभा में 


बहुसंख्यक सदस्य कब तक शासन के पक्ष में रहेंगे निश्चित नहीं हो सकता । 


(१०) अमरीका ऐसे देशों में जहाँ शासन का संगठन शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त 


पर है दल्न-प्रणात्ञी की उत्पत्ति ने शासन के विभिन्न अंगों को जोड़ने में 'खोई हुईं कड़ी! 

.. का काय किया है। क्रानूनी व्यवस्था के उपरान्त इस प्रणाज्ञी के विकास ने विधान को 
. नष्ट हाने से बचाया दे क्‍यों इससे कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका का मिल्ल कर कार्य 
करना सम्भव हुआ है। मेरियम का भी यही तात्यय है जब वह कहता है कि शासन की 


शक्तियाँ बिखरी रहने की वजह से दलों के लिये यह आवश्यक हो गया है कि शासन के 


. सत्रों को एकत्र करके उन्हें उत्तरदायी शासन का रूप-दें। इस प्रकार सने शासन के 


विभिन्न अंगों में डचित संबंध स्थापित किया है* । 


१०-अआइस--मॉडन डेमोक्रोसीज, जिल्द १, पृष्ठ १३४-३५४ 
२--अबनी “अमेरिकन पार्टीज्ञ एण्ड इलकेशन्स' प्रष्ठ १४६-१६४ में सेट ने भी दलों की 
नि>लिखित उपयोगिता बताई है :-- द द 
(अं) वे शासन के विभिन्न अंगों में ऐक्य स्थापित करते हैं। केन्द्रोय तथा राज्य- 
विधानों के अन्तर्गत स्थापित किये गये शासन के जग्लि यन्त्र को वे एकता प्रदान करते 
हैं। कुछ अंश तक वे संघीय प्रणाली के दोषों को कम करते हैं। राज्यों तथा राष्ट्र की नीति 


. में वे सामझ्स्य स्थापित करते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्त्वपूण कार्य संतुलन तथा 
नियन्त्रण के प्रभाव को कम करने में है। यह प्रयाली जैसा कि उडरो विल्सन ने कद्दा हे 


विधान-निर्माताओं द्वारा इसलिये कायम की गई थी कि शासन के विभिन्न अंगों को एक 


दूसरे के विरुद्ध रख कर संतुलित रक्खा जाय। इसके अलावा संतुलन प्रणाली का भ्रुख्य 


उद्देश्य यह भी था कि. किसी अवसर पर जनता की इच्छा शासन पर बेरोक प्रभ्॒त्व न स्थापित 


कर सके | 


३२६ शासंनं-यन्त्र 


(११) दल-प्रणाली ने कुछ अंश तक राजनीतिक एकता तथा सहयोग को भी जन्म _ | 


दिया है। स्थानीय हितों तथा राज्यों के विरुद्ध इसका प्रभाव राष्ट्रीयता के पक्ष में रहा 
है। अमरीका में जहाँ हमेशा स्थानीय राज्यों के प्रति भक्ति रही है दत्न-प्रणात्री ने 
मतदाताओं तथा सदस्यों की बद्धि-लीमा को विकृल्चित किया है। इस प्रकार इसने 
राज्यों की स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण में सामझ्॒स्य स्थापि | किया है । इसने विभिन्न 


राज्यों के नागरिकों को अमरोका का नागरिक बनाया है। इसके अतिरिक्त मेकी तथा... 


विल्सन के अनुसार दलों ने जाति तथा सम्प्रदाय की भावना को नष्ट करके अमरीका 


के प्रति राष्ट्र भावना उत्पन्न की है जो किसी भी दूसरे साधन से नहीं पेदा को जा क्‍ 


सकती थी । 


दल-प्रणाली के दोष 
इस प्रणात्नी में उपरोक्त गुणों के साथ कुछ गम्भीर दोष" भी हैं। वे इस 
प्रकार हैं 
(१) ज्ञोगों का कहना है कि दलों द्वारा राष्ट्र में दलबन्दी पेदा हो जाती है। 
इसीलिये वाशिंगटन इनके विरुद्ध था और उसने अमरीका निवासियों को नमिम्नक्तिखित 
शब्दों में दलों की भावना से सचेत किया था 
'दत्लभावना के विनाशकारी प्रभाव से में आपको बड़ी गम्भीरतापूर्वक सचेत 


कर देना चाहता हूँ। अभमाग्वयश यह भावना हमारे स्वभाव से ही अज्ग नहीं को 
जा सकती | इसकी ज्ड़ें मानव मस्तिष्क के तीज्र आदेगों में विद्यमान हैं । प्रत्येक क्रिस्म 


(ब) श्रसंख्य मातदाता राष्ट्रीय दलों के माध्यम द्वारा ही काय करने के योग्य होते हैं | 
दलों के बिना हमारे राष्ट्र की राजनीति विभिन्न प्रतियोगी गुटों के आपसी संघष का रूप-फ्ण कर 
ल्ेगी। यह संबंध ऐसा अस्पष्ट, दर्बोध तथा दरूदह होगा कि लोकमत का पता लगाना भी 
ग्रसम्भव हो जायगा | 

(स) दलों ने राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास तथा इसको कायम रलने में भी 
मदद दी है । अमरीका के लोगों में साहश्य नहीं हैं । उनमें साम्प्रदायिक तथा आधिक हितों की 
विभिन्नता है और उनकी उत्पत्ति भी एक नहीं है। अ्रगर इस विभिन्नता को स्वतन्त्र मार्ग ग्रहण 


करने का मौक़ा दे दिया जाय तो इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा | दलों द्वारा इस प्रकार 


साम्प्रदायिक असहिष्णुता रोकी जाती है ओर अथिक संधर्षों को कम किया जाता है | 
१--लोवेल ने दल-प्रणाली के निम्नलिखित दोष दिखलाये हैं :-- 


.._ (अ) दल अगप्राकृतिक विभाजन पैदा करते हैं और इस- प्रकार वे लोकमत का झूठा. 
प्रतिनिधित्व करते हैं । मनुष्य स्वमाव से ही दो या दो से अ्रधिक दलों में नहीं विभक्त रहते | वे 
.. विभिन्न मतों के संयोग को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा वाह्य एकता को क्रायम रखने .: 


. के लिये सदस्यों के मतभेद को अ्रनुकलित नहीं किया जाता बल्कि केवल इस बात का ध्यान 
« रक्खा जाता हे कि उनमें कोई संघर्ष न पैदा है। इसलिये एक दल की वाह्य एकता श्रान्तरिक 
. मतभेद पर ही आधारित हे । द 











दसवा अध्याय 8 ३२७ ह 


के शासन में यह भावना किसी न किसी रूप में पाई जाती है चाहे दमन करके इसे 
वश में क्यों न रक्खा जाय । किन्तु जहाँ कहीं भी जनवा का शासन है वहाँ यह अपने 
विकरांल रूप में प्रकट होती है और यह इस क्रिस्म के शासन का सबसे महान शत्रु 
है।“क़ानूनों के लागू करने में सभी प्रकार के अबरोध गुटबन्दियों के संगठन में 
सहायक होते हैं और इसे कृत्रिम तथा वाह्म शक्ति प्रदान करते हैं। इसके परिणाम- 
_ स्वरूप राष्ट्र की इच्छा का स्थान दल की इच्छा प्रहण कर लेती है जो धहुधा साहसी 
तथा होशियार अल्पसंख्यकों की इच्छा होती है। इस प्रकार विभिन्न दलों की विजय 
के साथ साबे जनिक शासन पारस्परिक हितों के आधार पर स्थिर तथा हितकर योजनायों 
का प्रतीक न होकर गुटबन्दियों की असंगत तथा बेमेल युक्तियों का दषण मात्र होगा ।? 
वाशिंगटन ही के शब्दों में विभिन्न कालों में बारी-बारी से एक दल के शासन ने 
मतभेद तथा प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होऋर दूसरे दल वालों पर अनेकों क्ररतायें 
की हैं। इस प्रकार इस क्रिस्प का शासन किसी भी ग्रजापीड़क शाखन से कम नहीं 
.. है ।.,....«- न्‍्यह (दुल-भावना) हमेशा ज्ञोगों को विश्वान्त करती है ओर खावजनिक . 

शासन को कमज़ोर बनातो है। राष्ट्र में कूठ तथा इंष्या के आधार पर हलचल 
पैदा करती है और एक भाग को दूसरे के विरुद्ध करती है। इससे समय-समय पर 
बलवों तथा विद्रोहों को उत्तेजना मिलतो है और विदेशी ग्रशाव तथा अष्टता के लिये 
राष्ट्र है द्वार खुल जाता है। दल्लों की सहायता से ये बुराइयाँ शाखन तक पहुँच 

जाती 





(३) सभात्मक शासन-प्रणाली में शासन बहुसंख्यक दल द्वारा किया जाता है। 
इससे एक ही दल्ल में से योग्य व्यक्तियों को चुना जाता द्ै। विरोधी दत्ञ के योग्य 








(ब) दल पक्षानुराग उत्न्न करते हैं और प्रत्येक मतदाता किसी सिद्धान्त यां योजना 
के प्रति.इतना आाकषित हो जाता है या उसके विरुद्ध हो जाता है कि वह स्वतन्त्र तथ निष्पक्ष 
निणंय तक नहीं पहुँच सकता | 

(स) श्रगर दो दल हैं तो मतदाताओं को केवल “हाँ” या “नहीं? करना पड़ता है। 
अगर कई दल हैं तो मतदाता केवल एक ही सिद्धान्त पर हाँ? या “नहीं? कर सकते हैं। इस 
प्रकार मतभेदों का अ्रनुकलन नहीं हो पाता और प्रत्येक मत किसी सम्पूर्ण सिद्धान्त के पक्ष में 
नहीं दिया जाता । वह केवल किसी विशेष सिद्धान्त के कुछ अंश के पक्ष में दिया जाता है। 
लोकमत का इस प्रकार क्रूठा प्रतिनिधित्व होता है | क्‍ 

(द) दल का नेतृत्व करने वाले वही लोग होते हैं जो अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
तीत्रता के साथ करते हैं। उदार विचार वाले तो केवल अनुयायी मात्र रहते हैं। वे किसी 
दल से अलग इसलिये नहीं होते कि बाहर रह कर वे कुछु काम नहीं कर पाते | इस प्रकार 
मतभेद रखते हुए भी वे अपने दल के गरम अंश का आ्रादेश पालन करते हैं | इसका तात्यर्य यह 
. हुआ कि लोकमत के वास्तिविक रूप का पता नहीं चल पाता | ह 
कभी-कभी गरम अंश अपने नेताओं को ऐसे कार्य करने पर विवश करता हैं जिसे वे 
. नहीं करना चाहते | ऐसे अवसर पर भी लोकमत का वास्तविक प्रतिनिधित्वे*नहीं होता 
--पंबलिक ओपिनियन एड पापुलर गबन्मेंट, पृष्ठ ८६--६४७५ - 


१२८ . शासन-यन्त्र 


क्‍ व्यक्ति शांसन के बाहर रह ज्ञाते हें ओर बहुधा बहुसंख्यक दल्न को अयोग्य ब्यक्तियों 


गे सहायता से ही शासन करना पड़ता है। दलों की इस विरोधी भावना के परिणाम- 


स्वरूप राष्ट्र के कितने ही योग्य पुरुष शासन के बाहर रह जाते हैं; सावेजनिक भलाई 
के लिए उनकी योग्यनायों का प्रयोग नहीं हो पाता और बे व्यर्थ जाती 


(३) प्रायः विरोधी दल शासक-दल्ल का विरोध आदशों तथा सिद्धान्तों के आधार 


पर न करके केवल विरोध मात्र ही के लिये करता है। इसका कत्तठ्य शासन में त्रटि 


निकालना, क़ानून निमौण करने के कार्य में बाध। डाज़्ना तथा शासन को अयोग्य 


साबित करना रह जाता है । इससे खावजनिक हित को हानि पहुँचतो है और दलों के 


हित का ख्याल राष्ट्र के हितके पहले किया जाने लगता है ।* द 
(४) केवल व्यवस्थापिका ही में विभाजन नहीं होता। कम से कम निवौचन 


के अवसर पर तो समस्त राष्ट्र बिरोधों दलों में बँट जाता है। ब्राइस के शब्दों में दल 
ठ्यवस्थापिका ही को नहीं बिक पूरे राष्ट्र को विपक्षी दलों में विभाजित देते ह और 


बिदेशी शक्ति के सम्मुख भी राष्ट्र को विभाजित दशा ही में उपस्थित करते हैं । राष्ट्रीयता 


के स्थान पर आबदबेगों तथा आपसी मतभेदों को रखते हैं और नागरिकों में पक्षपात 


की भावना पैदा करते हैं। इससे एक दल्ल दूसरे के प्रस्तावों पर सन्दृद रखने 
लगता है और खमस्यायों पर विचार उनकी अच्छाइयों तथा बुराइयों के आधार पर 


' नहीं हो पाता; प्रतिनिधियों के स्व॒तन्त्र बिचार तथा निणुय की शक्ति को समान कर 


.--+नसेलमर ५७५८४ कारक पति दनपारंपइपकाशादभाइरकसपप५ 3.2..." 


दिया जाता है ओर उनका प्रथम कत्तेव्य दल को दृढ़ करना तथा दल का निर्णय 
स्वीकार करना हो जाता है।* इस प्रकार निवाचन के बाद भी दष्यों, ढष तथा आपसी 
सनमुटाव की भावना रह जाती हैँ और विरोध तथा प्रतिस्पधा के कारण सामाजिक ' 


जीवन कटठठु हो जाता है । 


(५, इसके अलावा दल जाति तथा श्र को बुनियादी मलसों पर विभाजित नहीं 
करते । इनका विभाजन आआरयः साधारण बातों पर ही होता है | एक दल्ञ के ज्ञोगों का मेल 





उतना ही साधारण तथा अवास्तविक होता है जितना दूसरे दत्लु से उनका मतभेद । 


इस प्रकार 'खोखलापन तथा अप्तुरक्षितता? बढ़ ज्ञाती है और लोग एक दत्न को छोड़कर 


दूसरे दल में विश्वास के कारण नहीं जाते बल्कि अपने हितों तथा इच्छाश्रों को पूरा 


. करने के लिये जाते हैं। इसके अलावा दल में सदस्यों की भर्ती योग्यता के 


. लिये नहीं बल्कि संख्या बढ़ाने के लिये की जातो है। इसीलिये ब्राइस ने अमरीका के 


_ दल्लों की तुलना दो खाल्ली बोतलों से की है जिनमें उनके नामों को क्रायम रखते हुए 
... किसी भी श्रकार की मद्रि डाल्ली जा सकती है ।* इसके उपरान्त वह खोखलापन 
.. निर्वाचन के आदशे-बाक्यों के कारण और भो बढ़ जाता है क्‍योंकि इनका प्रयोग 





..._. -जाइस-मॉडन डेमोक्रोज़,जिल्द ९, ए४ १३१... ५. 
... २--वही, पृष्ठ २ ह8 हक 
३-वही,पृष्ठ १३१ 

















सोची-सममी नीति को पालन करने के लिये न होकर निर्वाचन में सफलता प्रांप्त करने के 
लिये होता है । इसीलिये दल-प्रणा्ञी को संगठित पाखण्ड कहा गया है । द 


(६) तथा कथित दलों के अनुशासन में व्यक्तिगत विश्वास और स्वतन्त्रता के 
लिये कोई स्थान नहीं रहता। प्रत्येक सदस्य दत्न-यन्त्र का एक पुज्ञों मात्र हो जाता 
हैजो हमेशा यंत्र के साथ चलता रहता है और जिवकी अपनी कोई गति नहीं 
होती। इसका यह्द तात्पय हुआ कि सदस्य अपने व्यक्तित्व को खो बैठते हैं और उनमें 
अपने विश्वास के अनुसार काये करने की स्वतन्त्रता नहीं रहती । लीकोर्क के शब्दों 
में “व्यक्तिगत निणंय दल के साँचे में जमा रहता है। इस प्रकार का मतैक््य समालोच कों 
की दृष्टि में भी कूठा तथा हानिप्रद है; यह व्यक्तिगत मत तथा काय की उसी रवतन्त्रता को 
समाप्त कर देता है जो भ्रजान्त्रात्मक शासन का प्रमुख सिद्धान्त है ।”* 
(७) दल-प्रणाली सदस्यों के दृष्टिकोण को संकीण बना देती है ओर बे 

का स्थान राष्ट्र के पहले रखने लगते हैं। इस प्रकार जब कि उन्हें सा्जनिक द्वितों को 
ध्यान में रखने वाला नागरिक होना चाहिए वे पक्षानुरागी दृल-सद्रय दो जाते हैं । 
गोल्डस्मिथ ने जब- बक के बारे में निम्नलिखित पक्तियाँ लिखीं तो उस्रका भी यद्दी 
तात्पय था । 


“जिसने विश्व-हित के लिये जन्म लिया था उसने अपना मस्तिष्क संकुचित कर 
लिया क्‍योंकि जो मानवजाति के हित के लिये था उसे एक वर्ग विशेष को सोप दिया ।! 


... इससे स्पष्ट द्वेकि दलों की सदस्यता नागरिकों के दृष्टिकोण को संकीर्ण कर 
देती है ओर उनमें आदश नागरिक की उदार भावना नहीं रह जाती। मेरियट ने भीं 
इसी बात का समथन किया है: दलों के प्रति सदस्यों को निष्ठा अतिशय हो जाने 
से राष्ट्रीय भावना में कमी आ जातो है। दलों के नेताओं तथा संगठन करने वालों 
द्वारा मत प्राप्त करने पर अधिक ज़ोर देने के कारण देश की आवश्यक माँगों को 
स्थगित करना पड़ता हे ओर कभी-कभी तो इनकी उपेक्षा भी की जाती है [?९ 

(८) दल्-प्रणात्ञी के परिणाम-स्वरूप सरकारी कमचारियों की नियुक्ति में भी 
योग्य व्यक्तियों के स्थान पर अयोग्यः सहायकों को पद्‌ मिलता है। शासक-दल को 
अनेकों उपाधि तथा पद देने का अवसर पिलता है ओर यह सब योग्यता का खयाल 
न॑ करके केवल अपने दल के सदस्यों तथा सहायकों को दिया जाता है। इस पक्षंवात 
का व्यावहारिक परिणास शासन को द्वी नहीं खराब करता, इससे राष्ट्र में इंष्यां 
तथा द्वषं की भावना भी पेदा हो जाती है। इससे चारों तरफ़ असनन्‍्तोष पेदा 
होता हैे। मारक्िंस ऑफ सैलिसबरी ने भी दलों के इस दोष को इन शब्दों में 
स्वीकार किया है “दलों की नियम-निष्ठा एक महान उद्देश्य का साधने हैं। किन्तु 
कुछ अवसरों पर तथा कुछ नेताओं के प्रभाव में यह उसी उद्देश्य को नष्ट कर देंती है। 





१--लीकॉक--एलिमेंद्स ऑफ़्‌ पॉलिटिक्स, पृ४्ठ ३१२ 
२०-वही, पृष्ठ ३१२ 
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३० - . शासनं-यन्त्र 


“*““'अगर इसी उद्देश्य को हटा दिया जाय तो दल पदों की प्राप्ति तथा उसे कायम ध 
रखने के लिये संयुक्त कम्पनी मात्र रह जाते हैं। ६ पा 
...._ (६) दल्न-प्रणाल्षी अपने संगठन के कारण बड़े आसानी से गशुट बन्दियों के प्रभाव. 
में आ जाती है । इसलिये कुछ सक्रिय किन्तु षड़यन्त्रकारियों के हाथ के प्रभुत्व में दल. 
ही नहीं बरन्‌ राष्ट्र भी आ जाता है। इस मानी में दलों का शासन केवल कुछ ही - क्‍ 
व्यक्तियों का शासन हो जाता है। क्‍ ः । 

... (१०) मत ग्राप्त करने की अभिलाषा से शक्तिशात्ञी दल ऐसे क़ानूनों का निर्माण 
करता है जिसमें अधिक लोगों की सहायता मित्न सके । इसलिये क्ानून-निमौण करने . 
का काय राष्ट्र के हित को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता । उसका एकमात्र दद्देश्य 

 ज्ञोगों की सहानुभूति प्राप्त करना रहता हे। इसका व्यावद्दारिक परिणाम यह होता है 

कि आवश्यक क़ाननों के स्थान पर लोकप्रिय क़ानन पास किये जाते हैं । 

..._ (११) बड़े-बड़े व्यवसायी देशों में पू जीपतियों ढ/रा दलों के सदस्य खरीद लिये 
जाते हैं और इसके परिणाम-स्व॒रूप “अदृश्य शासन' स्थापित होता है। इससे अ्रष्ट तथा. 
पूजीपतियों के हित वाले क्वानूनों का निमौण होता है और दलों के सद॒स्यों की 
स्वाथन्धता के कारण राष्ट्र का नुक़सान होता है । अक 
(१२) जेसा कि गिल्क्राइस्ट का कहना है सभी दल अपने हित के लिये सत्य को 

: छिपाते हैं और अपनी बात साबित करने के लिये भूठी दलीलों को पेश करते हैं । इससे... 
.. स्पष्ट है कि दल मतदाताओं की अमानत से लाभ उठाने का भ्रयत्न करते हैं और वे प्रायः | 
. उन्हें धोखा देने में सफल होते हैं। इस प्रकार प्रचार की मदद से मतदाताओं को ... 
ग़लत रास्ते पर रक्खा जाता है ओर उनके सम्मुख झूठी बातें रक्खी जाती हैं। इसका... 
कद होता है कि जनता के तथाकथित प्रतिनिधि ल्लोकमत का ग़लत प्रतिनिधित्व 
करते हैं । जा क्‍ हि 

..« (१३) स्थानीय जीवन के ऊपर भी दल-प्रणाली का बुरा प्रभाव पड़ता है। स्थानीय 
निवाचनों में उम्मीदवारों को उनकी योग्यता तथा स्थानीय हितों के आधार पर चुना... 
चाहिए। किन्तु दलों के कारण स्थानीय समस्‍्यायों का कुछ भी झूयाल न करके राष्ट्रीय. 

. खमरस्यायों तथा दलों के मतभेद के आधार पर स्थानीय निर्वाचन होता है।।.. 

.._ (१8) दलों का संगठन ग्रायः आदशों तथा सिद्धान्तों' के आधार पर न होकर 

व्यक्तियों के आधार पर होता है। इससे भ्रष्ट व्यक्ति भी नायक सान लिये जाते हैं और 
जो नेता लोकप्रिय होते हैं उन्हें आसमान पर चढ़ा दिया जाता है और उनकी पूजा होने 
लगती है। इसका सारा परिणाम यह होता दे कि लोग मनुष्यों के गुलाम हो जाते हैं 








.. और प्िद्धान्तों को भूल जाते हैं। 


....._ (१४) यह भी कह्दा गया है कि दल प्रणाली ने दैध-शासन को जन्म दिया है। 
...._ शासन की वास्तविक शक्ति कानूनी उत्तरदायित्व से मुक्त रहती है। इस प्रकार प्रज्ञातन्त्रान- गा 


..._त्मक शासन में उत्तरदायित्व केवल नाममात्र के किये रह जाता है। 














(१६) स्टीफेन्स का तो यहाँ तक कहना है कि दल प्रणाली सामाजिरू राजद्रोह 

का संगठित रूप है ओर दलों कां नेता प्रमुख राजद्रोंही होता हे। वह जनतो का . 
विश्वासपात्र बनकर उन्हें पू जीपतियों तथा धनी संस्थाओं के हाथ बेंच देता है | इसीलिये .. 
ओस्ट्रोगोस्की* ने दलों को हटाकर उनके स्थान पर विशेष तथा अधिक रफूव संगठन 
का समथन किया है। इस किस्म के संगठन कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये होंगे। 
सामाजिक समस्यायों के परिवर्तेन के साथ उनमें भी परिवर्तेन होता रहेगा। इससे 
स्पष्ट है कि वह आज के स्थिर तथा रूढ़ दलों के स्थान पर विभिन्न परिवत्तनशील हितों 
के आधार पर बनाये गये समुदायों के पक्ष में हें। लेकिन हमारा विश्वास है कि इसमें 
भी कुछ समय बाद आधुनिक दलों के दोष आने लगेंगे। 


अंग्रेज़ी राजनीतिक दलों को उत्पत्ति 


इन साधारण पहलुओं पर ग़ौर कर चुकने के पश्चात हम इंगलेरड की दत्ल-प्रणाल्री 
की उत्पत्ति पर ध्यान दे सकते हैं। इसका प्रारम्भ १७वीं सदो के राजा तथा पार्निमेन्ट के . 
संघष से होता है। व्य डरकाल में राजाओं ने जनता को प्रसन्न रक्खा था। इसके 
अलावा विदेशी शक्तियों के डर से भी जनता ने राजा की निरंकुशता के विरुद्ध आवाज्ञ 
डठाना उचित न समझा | किन्तु एलिज़बेथ के शासनकाल में प्युरिटनों ने उत़की असहि- 
ध्युता तथा विशेषाधिकारों का विरोध करना शुरू कर दिया था। स्टुअट काल में इस 
. विरोध ने ज्यादा जोर पकड़ा क्योंकि जेम्स अ्रथम तथा चाह्स प्रथम दोनों देवी अधिकार 
के आधार पर निरंकुश शासन करना चाहते थे। जेम्स ने तो यहाँ तक एल्नान कर दिया... 
था कि 'में जनता की भलाई के लिये शासन करूँ गा, उनकी इच्छा के अनुसार नहीं ।! - 


 #“ऑओरोस्ट्रोगोंस्की रूढ़िवादी दलों के पक्ष में नहीं हे किन्तु इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि 
वह दलों के ही पक्ष में नहीं है। वद दलों को स्वयंजात संगठन बनाना चाहता है| इस प्रकार - 
वह यह कभी नहीं चाइता कि सतदाता दल की सभी बातों को स्वीकार करें। मतदाताओं को 
स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वे जिस किसी भी दल की बातों से सहमत हों उसके लिये मत दे 
सके। अगर वे किसी दल की कुछ ही बातों को स्वीकार करते हैं तो उनके पक्ष में मत दे सके... 
और दूसरे दल की जिन बातों को स्वीकार करते हों उनके पक्ष में भी मत देने का उन्हें अधिकार 
हो | इससे स्पष्ट है कि श्रोस्ट्रोगॉस्की स्थायी दलों के पक्ष में नहीं हे। वह स्वयंजात संगठन चाइता 
है जो किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिये संगठित किये जाय और उद्देश्य प्राप्ति के बाद 
उनका विघटन हो जाय | इस प्रकार दलों का संगठन तो अवश्य होगा किन्तु उनका एक ही. 
उद्देश्य रहेगा । जैसा कि ओरस्ट्रोगोंस्की स्वयं कहता है “वे स्वयंजात संगठव होंगे जो जीवन की 
समस्यायों के परिवत्तंन के साथ बदलते रहेंगे । जो नागरिक एक समघ्या पर अलग होंगे दूसरी 
पर एक साथ मिल कर कार्य करेंगे | किसी एक संगठन के आदेशों तथा सिद्धान्तों को 
पूर्ण रूप से न मान कर नागरिक हमेशा नई-नई समस्यायों पर स्वयं सोचने के लिए तथा 
श्रपना निर्णय करने के लिये वाध्य हंंगे! द गा 
'डेमोक्रो सी एएड दि आरगनिक्षेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज्ञ), जिएद २, ४४ ६४-८६ - 





३३२ .. शासन क्ते.. 


. इस निरंकुशता के विरुद्ध पालिमेन्ट ने भी अपने प्राचीन अधिकारों के लिये लड़ना 
निश्चय कर लिया। इसके परिणामन्सरूप राजा तथा पालिमेन्ट के बीच निरन्तर संघ 
चलता रहा | राजा ने पार्लिमेन्ट के बगेर भी शासन करने का प्रयत्न किया । पार्तिमेन्ट ने 
कई बार राजा को रुपया देने से इनकार किया। इस प्रकार राजा की सहायता करने 
वाले एंगलिकन्स राजवादी कहे जाने लगे ओर पाकिमेन्ट के पक्त में लड़ने वाले प्यरिटन्स 


का नाम सभावादी पड़ा। चाल्ख प्रथम के शासन-काल में होने वाले गृह-युद्ध में राजा के 


सहायकों का नाम केवालियस पड़ा और विरोधी दल राउण्ड-हेडस के नाम से पुकारा 
जाने लगा । 
आधनिक दलों का उदय 


किन्तु आधुनिक अथ में दलों का विकास चाल्स द्वितीय के काल से प्रारम्भ होता 
है| जिन लोगों ने पलिमेन्ट बुलाने के लिये राजा को वाध्य किया वे आर्थी? (पिटीशनस) 


कह्टे जाने लगे ओर जिन्होंने इसका विरोध किया उनका नाम 'घृणालु” ( एव्होरस ) 
पड़ा । वहिष्कार बिल पर किये गये १६८० के वाद-विवाद में राजा के सहायकों का नाम _ 


टोरों पड़ा ओर सभावादियों को लोगों ने हिग कहना आरम्भ किया। इस प्रकार टोरी 


दल राजा का सहायक था। इसमें इंगलंड क! चर्च तथा रोमन कैथतल्िक भी 
शामिल थे। हिग-दल में बहुधा प्रोटेश्टेन्टस थे जो पालिमेन्ट के अधिकार के पक्ष में थे। 


इस दल में मध्यम श्रेणी के लोग थे। इस प्रकार इंगलेण्ड में दो प्रभुख दल्लों का संगठन 


हुआ जिन्होंने हिंग तथा टोरी के नाम से लगभग १४० वर्ष तक इँगलेण्ड की पारलिमेंटीय 


राजनीति का नेतृत्व किया। टोरी दल का >भुत्व १६८८ ३० तक रहा। उंसी वर्ष 


इंगलेण्ड की गोरवपू्ण राज्य-क्रान्ति हुई जिससे जेम्स द्वितीय के निरंकुश शासन का. 


अन्त हुआ ओर विलियम तथा मेरी इंगलेण्ड के शासक बनाये गये और वेधानिक शासन 
की स्थापना की गई । इस उत्तरदायी शासन के स्राथ हिग-दल का प्रभुत्व बढ़ा और 


इँंगलेण्ड के सभात्मक शासन ने अपना आधुनिक रूप ग्रहण किया । इसीलिये १६३० 


के समय को प्युरिटन क्रान्ति का काल और १६६० से १६८८ के समय को प्रोठेस्टेन्ट 
क्रान्ति का काल कहा गया है। पहले काल में प/र्लिमेन्ट का संघर्ष अपने अस्तित्व के 
लिये था और दूसरे में शक्ति के लिये । १६८८ ३० में इसने उस्र शक्ति को श्राप्त किया 
. और देश की स्वेशक्तिशाली संस्था हो गई । 


दल-प्रणाली का विकास 
स्व प्रथम विलियम ने अपने मन्त्रियों को हिग-दल में से, जो बहुसंख्या में था, 


 चुना। इसके बाद रानी ऐन ने टोरी बहुसंख्यक दल्ञ में से मन्त्रियों का चुनाव किया | क्‍ इ 
. » इस प्रकार बहुसंख्यक दल से ही मन्त्रियों को चुनने.का सिद्धान्त धीरे-धीरे स्थापित दो 
गया। जब जाज प्रथम इंगलेण्ड का राजा हुआ तो शासन के अध्यक्ष का स्थान प्रधान 


... मन्त्र हांरा प्रदण किया गया। चूंकि राजा जमेन था और अंग्रेज़ी नहीं जानता था. 
.._ इसलिये 





' उसने मन्त्रिमंडल की बैठकों में सभापति का श्थान ग्रहण करना बन्द करू 


। ह क्‍ क्‍ | क्‍ ; ह्या । इस प्रकार वालपोल श्गल्एड का प्रथम प्रधान सन्त्री हुआ । लेकिन न समय 





वि नशमिमीक मी िलीनिकिन ललित अजब कक 2 2333 702. 











देसवाँ अध्याय. .. हैशेई 


बाद पालिमेन्ट में हार जाने के कारण उसने त्यागपन्न दे दिया। इस प्रकार दलों द्वारा 
शासन का दूसरा सिद्धान्त भी स्थापित हो गया। इस सिद्धान्त के अनुसार प। किमेन्ट 
का विश्वास खो देने के पश्चात्‌ शासन को व्यागपत्र देना आवश्यक हो गया। 


 सिद्धान्तों के आधार पर दलों का संगठन 


धीरे-धीरे इंगलैश्ड की दत्न प्रणाली ने जिघका आधार राजा का व्यक्तित्व 
और धर्म था अपना आधुनिक रूप म्रहण किया । अब इनका संगठन राजनीतिक 
सिद्धान्तों के आधार पर होने लगा। हिंग-दज् सुधार तथा उन्नति का पक्षपाती हुआ 
ओर टोरी-दुल व्यवस्था, तथा स्थिरता का हिमायती हुआ । (१६वीं सदी में इनका 
नाम क्रमशः उदार (],06793) तथा अनुदार ((0078677907 ए०४) पड़ा | किन्तु १८८६ 
ईं० में आयरलेर्ड के होमरूल बिल पर लिवरल-दल में मतभेद हुआ और इसके 
कुछ सदस्य जो इस बिल के विरुद्ध थे अनुदार दल में शामिल हो गये (१८६४)। 
इस प्रकार यूनियनिरट दल क्रायम हुआ जो १६३१ ३० तक चलता रहा। अब उदार 
दुल शान्ति, निःशुक्त व्यापार तथा सुधार का दिमायती हुआ और यूनियनिस्ट दल 
साम्राज्यवादी राष्ट्रीयता, संरक्षण, तथा स्थापित च्चे का पक्षपाती हुआ । द 


उचित दल प्रणाली ह 
१६वीं सदी के अन्त तक इंगल्लेण्ड में दल प्रणाली ने अपना उचित रूप ग्रहण 
कर लिया था और दन्ञों दारा शासन" ठिकाने से चलने लगा था। अगर एक दल 
सन्त्रिमंडल बनाता था और शासन कार्य करता था तो दूसरा विरोध में रहता था। 
इंगलैशड के अनुभव को ध्यान में रखते हुए लोबेल ने उचित दल्न प्रणाली के लिये 
निम्नलिखित शर्तें रक्‍्खी हैं ।-- अप 


१--अ्र पनी पुस्तक 'पोलिटिकल इन्स्टीव्यू शन्त--ए प्रीफ़ेस! प्र्ठ ६२१ (फ्ुट्नोट) में 
सेट ने लिखा है-- 

क्‍ “४ “दो दल! शब्द से इमारा तात्पर्य नहीं कि केवल दो ही दल होते हैं बल्कि दूसरे 
दलों की उपेक्षणीय शक्ति के कारण दो दल बिना संयुक्त सरकार बनाये हीं शासन कर सकते. 
हैं। परिवत्तन के समय “तीसरे दल? का उदय हो सकता है किन्तु कुछ समय बाद या तो 
यह पहले के किसी दल का स्थान अहणय कर लेगा या उससे मिल जायगा श्रथवा नगण्य हो 
जायगा । आरस्ट्रे लिया में उदार तथा अनुदार दल नये मज़दूर दल की बढ़ती हुई शक्ति को 
रोकने के लिये एक हो गये। इँगलैण्ड में भी राजनीति का विकास इसी तरफ़ जा रहा है। 
यद्यपि वहाँ का उदार दल (लिबरल) अपने जीवन को क्लायम रखने के लिये कहता है कि 
इंगलैण्ड में तीन दल प्रणाली है किन्तु उसका अस्तित्व अब केवल नाममात्र दै। यद्यवि 
नये दलों का उदय हो सकता है और पुराने दलों में मतभेद हो सकता है किन्तु अंग्रेज़ी. भोलने 
वाले सभी देशों में साधारण तौर से दो ही दलों को तरफ़ प्रवृत्ति है। यह व्यवहार इतना 
 सुमरूप और दीघब कालीन रहा है कि इसके पीछे किसी वास्तविक मूल शक्ति का अस्तित्व 

प्रतीत होता है ।”? कक पे आज 








शासने-्येन्त . 


(१) विरोधी दल को एक क़ानूनी रूंसस्‍्था.के रूप में स्वीकार करना चाहिए। 
किन्तु इसके लिये आवश्यक होना चाहिए कि यह गुटबन्दियों को मिल्ना कर न बना 
हो | इसके अलावा विरोधी दल को क्रान्तिकारी विचारों कान होना चाहिए। इसे 
वेधानिक सिद्धान्तों पर लड़ना चाहिए ओर अपने विचारों को जनता के सम्मुख रख 
कर निर्वोचकों को अपने पत्त में लाने का प्रयनन्‍्त करना चाहिए । 

(२) वर्ग या सम्प्रदाय के आधार पर दलों का विभाजन नहीं होना चाहिए। 
इनका विभाजन तथा संगठन राजनीतिक सिद्धान्तों पर होना चाहिए । 

(३) समसस्‍्यायों का आधार सावजनिक मामले होने चाहिए स्थानीय मामतात 
तथा व्यक्तिगत फ़ायदे नहीं 





दो दल प्रणाली का द्वास 


क्‍ किन्तु इंगलेण्ड में भी दो दल अ्रणाली अधिक दिनों तक न चल सकी। 
. १६०६ ३० में मज़दूर दल को स्थापना हुई ओर अब अंग्रेजी राजनीति में त्रि्रु जाकार 
संघर्ष प्रारम्भ हुआ-यूनियनिस्ट, उदार तथा मजदूर दल के बीच | किन्तु इसके 
अतिरिक्त यूनियनिस्ट तथा ढदार दुल्न के बीच का अन्तर धीरे-वीरे अस्पष्ट होता 
गया | अगर उदार वाले सामाजिक सुधार के पक्त में थे तो युनियनिश्ट दल वालों ने 
भी सामाजिक तथा राजनीतिक सुधार . पर ज़ोर देना प्रारम्भ कर दिया। 
१६१४-१८ के महायुद्ध में दलों के मतभेद का ख्याल न करके सभी दलों को मित्ना कर 
संयुक्त राष्ट्रीय सरकार कायम हुईं । किन्तु १६२२ ई० के बाद दल-प्रणाली ने अपना 
.. पुराना रूप पुनः प्रहण किया। सन्‌ १६२४ में मज़दूर दल ने प्रथम बार, मन्त्रिमंडल 
: का निर्माण क्षिया किन्तु यह शक्तिशाली न हों सका। १६२४ के निर्वाचन में उदार 
( लिबरल ) दल की बुरी तरह हार हुईं । इसका परिणाम यह हुआ कि यद्यपि रहने 
के लिये तो इंगलेण्ड में तीन दल थे किन्तु वास्तव में दो दल प्रणाली ही पुनः वापस 
. आा गई क्‍योंकि अब अलुदार या यूनियनिस्ट दल का विरोध मज़दूर दल द्वारा ही 








लोवेल के अनुसार दो दल प्रणाली राजनीतिक श्रनुभव का परिणाम है। ( इसके विपरीत 
प्रजातन्‍्त्रात्मक् अनुभव की कमी के कारण योरप में बहुदल प्रणाली हे ) देखिये 'पबलिक 
.. ओपिनियन एण्ड पापुलर गवर्नमेन्ट? प्रृष्ठ ८०-८५ 
अपनी पुस्तक “दि गवनमेन्टस ऑफ़ योरप! में मुनरो ने दो दल प्रणाली के लाभ इस 
प्रकार रक्‍्खा है क्‍ 
“प्रतिनिधि शासन का सबसे सन्तोष जनक कार्य दो दल प्रणाली ही में होता है; एक 
. दल संयुक्त रूप से शासन की तरफ़ रहता है और दूसरा विरोध करता है। जब शासन के... 
. सहायक विभाजित रहते हैं तो इसे अपनी शक्ति का पूर्ण शान नहीं रहता । इसका परिणाम 
. यह होता है कि व्यवस्थापिका सभाश्रों में बहुमत प्राप्त करने के लिये इसे समझौता करना 
पड़ता है। इस परिस्थिति में शासन की नीति दृढ़ नहीं हो सकती | इसके विपरीत श्रगर्‌ 
विरोधी दल विभानित रहता है तो शासन की बह कड़ी समालोचना नहीं हो सकती जो इसे 
.. जनता के सम्मुख अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक रखता है ।! 








दसवाँ अध्याय... ....... हैइ४ 


किया जा सकता था। १६३१ के विश्व-व्यापी आर्थिक संकट के समय इंगल्ैण्ड के 
व्यवसाय को भी कड़ा धक्का लगा और बेकारी की समस्या बढ़ गयी। इस संकट 
से बचने के लिये मजदूर दल के प्रधान-मन्त्री मैकडानेल्ड ने राष्ट्रीय सरकार बनाने का 
महत्वपूर्ण किन्तु अवैधानिक कायय किया। इस प्रकार विशेष अबसरों के लिए एक 
किस्म का राष्ट्रीय दुल बना और यह राष्ट्रीय सरकार १६३१ से १६३४ तक चली | किन्तु 
इस बात का शीघ्र ही पता चन्न गया कि यह राष्ट्रीय दल वास्तव में अनुदार दल की 
बहुसंख्या थी । १६३६-४५ के युद्ध में भी मिस्टर चचिल्ञ के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार 
. कायम हुईं और इसमें भी बहुसंख्यक अनुदार दल ही का बोलशाला रहा। इस प्रकार 
: इंगलैण्ड की दो दल प्रणाली को जो मजदूर दल की उपस्थिति से समाप्त हो रही थी 
आर्थिक तथा अतर्राष्ट्रीय संकटों ने अव्यवस्थित कर दिया।" क्‍ 


दो दल भणाली का फिर से लोटना 


.... किन्तु यह अव्यवस्थित दशा ज्यादा अर्से तक नहीं रही । मई २३, १६४४ को 
चर्चित्न ने त्याग-पत्र दिया ओर राष्ट्रीय संयुक्त सरकार का अन्त हुआ। बादशाह ने 
चचिल के त्याग-पत्र को स्वीकार किया लेकिन नयी सरकार बनाने के लिये उसे पुनः 
प्रधान-मन्त्री के पद्‌ पर नियुक्त किया। इस प्रकार नई पार्तिमेन्ट के निवाचित होने तक 
के लिये शासन-भार सँभालने के लिये एक अस्थायी सरकार क्रायम की गई। 
१४ जून, १६४४ को पालिमेन्ट विघटित की गई और ४ जुलाई को निवाचन हुआ। 
इस्र निर्वाचन का फल २६ जुलाई को एलान किया जिससे खभी लोग आश्चयोन्वित 
दो गये। अनुदार दत्न की बुरी द्वाल हुई औरं इंगलेण्ड के इतिहास में पहली बार 
मजदूर दल शक्तिशाली हुआ। चर्चित्न को फिर त्याग-पत्र देना पड़ा और बादशाह ने 
मजदूर दुल के नेता क्लीमेन्ट एटली -को नये शासन का निर्माण करने के लिये 
आसन्त्रित किया। इस प्रकार अपने इतिहास में मज़दुर दुल ने सब प्रथम स्पष्ट 


१--अपनी पुस्तक 'पालिमेन्टरी गवर्न॑मेन्ट” पृष्ठ ६०-६७ में प्रो० लास्की ने कहा है कि _ 
इंगलेंए्ड के दलों का भेद श्रब गुणात्मक नहीं रह गया है; अरब वह केवल परिमाणात्मक हे | 
.. उदार तथा अबचुदार दल की योजनायों तथा नीति में केवल कम ओर ज़्यादा का श्रन्तर था 
क्योंकि दोनों का आधार पजीवादी ही था। मजबूर दल के उदय से राजनीतिक प्रजातन्त्र 
के साथ सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातन्त्र को क्वायम करने का भी प्रयत्न किया जायगा। 
अब सामाजिक उन्नति, व्यावसायिक केन्द्रों में काम करने वालों की दशा में सुधार तथा 
प्रमुख व्यवसायों का समाजीकरण और ज़मीन के राष्ट्रीयकरण का प्रयत्न किया जायगा। 
_ इस प्रकार मजदूर दल सम्पत्ति के आधार पर ही सन्देह करेगा। इसका श्रर्थ हुश्रा कि मजदूर 
दल तथा उदार और श्रनुदार दल का भेद ज़्यादा और कम का नहीं है | समाज के लक्ष्य के 
बारे में ही इसका मतभेद है। इसलिये इनमें कोई सममकोता सम्भव नहीं। श्रव आवश्यकता 
परिवत्तेन की है जिससे पुरानी व्यवस्था को हठ कर नई क्लायम की जाय | 








१३६ ही क्‍ .._ शासन-यन्त्र 


बहुसंख्या * में शासन-भार लिया। इस भांति इंगलेण्ड फिर! अपनी पुरानी दो दल 
प्रणा्नी पर लौट आया । क्‍ 


.... अमेरिका की दल-प्रणाली मा 

इंगलेए्ड की दल-प्रणाली का जो “दल्न-प्रणाली की जननी! कही गई है, अध्ययन 

कर लेने के पश्चात हम अमरीका की दल-प्रणाली की ओर ध्यान देंगे। किन्तु यहाँ 
दलों के सिद्धान्त उतने महत्वपूर्ण नहीं हैँ जितना कि उनका संगठन। इसलिये हम 


रिपबलिकन तथा डिसोक्रेटिक दलों के विकास तथा उनके सिद्धान्तों पर जोर न देकर 


संक्षेप में उन दोषों के ऊपर ध्यान देंगे जो दृल-प्रणाल्ी को सुश्बंगठित राजनीतिक यन्त्र 
के रूप में बदल देने के परिणाम-स्व॒रूप उत्पन्न होते हें । क्‍ 


अमेरिका मे दलों के सुसंगठित होने का कारण 
अमेरिकन दलों के इस सुख्रंगठन का निम्नलिखित कारण बताया गया है 9 


. (१) अमेरिकन विधान में शक्ति विभाजन द्वोने के कारण व्यवस्थापिका तथा कार्य-. 


कारिणी में खामख्॒स््य स्थापित करने के लिये किस्री एजेन्सी का होना आवश्यक हो जाता 
हे। इस हाकत में दल संगठन शासन के विभिन्न अंगों में एकता स्थापित करने का एक 


१--विभिन्न दलों द्वारा प्राप्त किये गये कुल मतों की संखथा तथा लोक-सभा में उनके 


सदस्यों की संख्या इस प्रकार हैः-- हि 
.. (१) मज़दूरदूल.. ११,६४१,५०१ मत - ३०६ सदस्य 
.. (२) अन॒ुदार दल. €&ब्धदछछर  , १६४ ,, 
( ३) उदार द २,२२१,१४४.. ,,. ११०, 
.. (४०) राष्ट्रीय उदार दल. ७७६,७८१. +,,. .. १४ 3; 
... (४) स्व॒तन्त्र | भरे६,२रं८थध ,, द १० 
(६ ) राष्ट्रीय ( निर्दल ) १३७,७१८ 
. (७)कासनवेल्थ..... १२४,७३० 
(८)कम्युनिस्स...._... १०२,७८० 
(६) स्वतन्त्र मज़ूर. ४दे९७६  , .. . ., रे 3 
देखने से तो ऐसा .प्रतीत होता है कि इंगलैण्ड में आज भी & राजनीतिक दल हें। 
किन्तु, ये केवल नाममात्र को हैं, क्योंकि मज़दूर दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है और केवल 
. श्रजुदार दल ही प्रभावशाली, विरोधी दल है। उदार दंल भी श्रब उपेक्षणीय हो गया है। 
इससे स्पष्ट है कि मज़दूर दल अपनी योजनायों की पूर्ति कर सकता है। इसके नेता ने तो कह 


दा 4 
ः हा ा हे पद ः र्‌ $% 
हर 


हे 


.._ भी दिया था कि “हम प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता तथा सामाजिक न्याय की श्रोर श्रग्नसर हो रहे हैं। ४ 
. इस प्रकार अब इंगलेणड समाजवादी हो रहा हे ओर यहाँ के नये शासन ने. एलान भी कर दियाँ 
हे कि शीत्र ही बैंक ग्रॉफ़ इंगलेणड, कोयले श्रौर लोहे की खानों तथा रेलवे का राष्ट्रीयकरण' . 


. द्ोजागा।.... 
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मात्र साधन है। अमेरिका के शासन में दल्लों के महत्व को ब्राइस ने इस प्रकार रक्‍्खा 
है: “अमेरिका में दल की भावना तथा शक्ति शासन-यन्त्र के कारय के लिये उतना ही 
आवश्यक है जितना एंजिन के लिये भाप; या शासन के अंगों के लिये दल संगठन वही 
काय करते हैं जो मानव शरीर में अस्थि-पिल्लर तथा मांसपेशियों के लिये शिराओं द्वारा 
किया जाता है। इनसे ही संचालन शक्ति का प्रवाह होता है और अंगों के काय करने 
के लिये दिशाओं का नि्य किया जाता हे ।* 

(२) च कि अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है इसलिये राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति 
ऐसे राष्ट्रीय पदों के निवोचन के लिये इस श्रकार के उचित बंगठन आवश्यक हो 


जाते हैं 


(३) चकि राज्य के अनेकों पदों पर निवोचन द्वारा नियुक्ति होती द्वै इसलिये 
अक्सर निवाचन होने के कारण ऐसा यन्त्र आवश्यक दो जाता है जो निर्वा चनों का 
संगठन करे । द 

(४) इंगल्लैण्ड में मन्त्रिमंडल के सदस्य अपने दल के नेता द्ोते हैं इसलिये वे 


 व्यवस्थापिका में अपने दल के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं । किन्तु अमेरिका में 


मन्त्रिमंडल के सदस्यों को यह नेतृत्व नहीं प्राप्त हे इसक्िये यह स्वभावतः “कॉक्स? या 
नामज़द करने वाली एजेन्स्री के हाथ चला जाता है। इसलिये यद्ाँ दल संगठन अधिक 


.._ शक्तिशाली और रूढ़ हो जाता है । 


कनवेन्श्वन्स' की थ खला 
अमेरिका का दतल-संगठन निवाचन काये करने के लिये 'कनवेन्शन” की धारणा 
पर आधारित है | यह “कनवेन्शन' एक दक्ष के प्रतिनिधियों की सभा मात्र है जो विभिन्न 
पदों के लिये उम्मीदवारों को चुनने के लिये बैठती दै । का 
- (१) कनबेन्शन्स की इस झूंखला में सबसे नीचे की कड़ो प्राइमरी या कॉक्स्र' है । 
निर्वाचन-क्षेत्र में मतदाता इकट्ठा होते हें और दल की एक स्थानीय कमेटी का निर्वाचन 
करते हैं, दलों के उम्मीदवारों को नामज़द करते हैं और बड़े क्षेत्र के दल् की मीटिंग के- 


लिये डेलीगेट भेजते हैं। 


१०-बआाइस, अमेरिकन कामनवेल्थ,” जिल्द २, प्रृष्ठ ३, 

१--मैरियट के अनुसार “कॉक्स” का अर्थ विस्तत दल-संगठन है। विलोबी का 
कहना है कि :-- 

“कॉक्स प्रणाली के विकास में दो आवश्यकाताये पूरी करनी पड़ीं। सर्वप्रथम उन 
साधनों का प्रबन्ध करना जिनकी सहायता से दल अपने निर्णयों पर पहुँच सके ओर दूसरे 
साधनों को उत्पन्न करना जिनसे इन नियणुंयों को व्यवहार में लागू किया जाय | इनमें से पहली 
आवश्यकता कॉक्स द्वारा पूरी की गईं। यह ऐसी संस्था है जो दोनों सभाओं में दल के समस्त 
सदस्यों को मिला कर बनती है श्रोर जिसका उत्तरदायित्व विभिन्न पदों के लिये व्यक्तियों का 
चुनाव करना तथा दल को नीति का निर्णय करना रहता है? | “दि गवनमेन्टस आफ मार्डन 
स्टेट्स, प० ५४१३ द द 

हब ५ ६ पड >क १ । 














श्श्८ शासन-यन्त्र 


(२) चू कि काउन्टी कनवेन्शन में सभी मतदाताओं के लिये इकट्ठा होना असम्भव 
है इसलिये प्राइमरी सभाओं के डेल्ञीगेट इकट्ठा होते हैं और वे फिर एक दल कमेटी 
का निर्वाचन करते हैं, निर्वाचन के लिये उम्मीदवारों को नामज़द करते हैं और इससे 
बढ़े ज्ञेत्र के लिए डेलीगेट भेजते हैं । द 

(३) का उन्‍्टी कनवेन्शन से भेजे हुए डेत्तीगेट राज्य के कनवेन्शन में इकट्ठा होते 
हैं और वे भी पहली दो कनवेन्शन की सभाओं की माँति कार्य करते हैं। इस प्रकार वे 
राष्ट्रीय कनवेन्शन के लिये डेल्लीगेट भेजते हें । 





(४) इस प्रकार राष्ट्रीय कनवेन्शन में विभिन्न राज्यों (४४9॥63) के डेल्ीगेट 


एकत्रित होते है और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को नामजद करते हैं । 


दल संगठन के दोष 
दलों, के कनवेन्शन द्वारा नामज़दगी हो जाने के पश्चात्‌ निवाौचन का संघर्ष 


प्रारम्भ होता है और इसी संघषे में दक्न संगठन के दोष प्रकट होते हैं: इनका प्रभाव _ 
उ्यवस्थापिका सभा पर भी पड़ता है । इसका यह अथ हुआ कि दल संगठन का निदान- 


 शास्धर व्यवस्थापिका का भी निदान-शाझ्ध है और यह न केवल अमेरिका ही पर वल्कि 
विश्व की सभी प्रज्ञातन्त्रात्मक जातियों पर लागू होता है । 


(१) निरवाचनों के संगठन ने दल को एक ऐसे यन्त्र" का रूप दे दिया है जो 


राजनीतिक नियन्त्रण के साधन का काम देता है। स्वभावतः यह ऐसे आदमभियों के 


हाथ में चला गया है जो राजनीति को पेशा समझ कर अहण करते हैं और जिन्हें 


'पेशेवर राजनीतिज्ञ” कह सकते हैं | 

.... (२) ऐसे पेशेबर राजनीतिज्न अपना एक दायरा बना लेते हैं जिसमें प्राय: वही 
लोग रहते हैं जो सबसे चात्नाक होते हैं । ये लोग गुट बना कर मिलकर काये करते हैं 
ओऔर चूँकि यही लोग दलों पर अपना प्रभ्न॒त्व स्थापित कर लेते हैं इसलिये विभिन्न 
 कमेटियों में वही लोग रक्खे जाते हैं जो इनके आज्ञापाज्षक तथा विश्वासपात्र हों । 

(३) किन्तु इस दायरे में प्रायः एक ऐसा प्रमुख व्यक्ति रहता है जो प्रभावशात्री 
: होता है और नेतृत्व करता है। दुसरे लोग उसका अनुसरण करते हैँं। वह इस दल का 
अध्यक्ष हो जाता है। जैसा कि मेरियम ने कहा है “उसके पास पेशेवर राजनीतिज्षों की 
सेना होती है जिसमें राजनीतिक युद्ध में अनुभव प्राप्त लोग रहते हें“““““इस सेना की 


। 
हि 
है 








मानसिक अवस्था अच्छी होती है। खख्ती से डिप्तिस्निन क्रायम रक्खी जाती है ओर 


अयोग्यता और अवज्ञा पर दण्ड दिया जाता है ।”* “उसमें अदमियों को पहचानने तथा 
पंरिस्थिति के अनुसार शीघ्र निर्णय करने की शक्ति होती है और बह काय-निवाह में 
_निपुण तथा षड़यन्त्र और कूटनीति का पूरे ज्ञाता होता है। अपने गुप्तचरों की सहायता 


पा १--सेठ का कथन है कि प्रचलित प्रयोग के अनुसार यन्त्र को श्रष्ट किन्तु सुसंगठित तथा 
: योग्य दल संगठन कहा जा सकता, जिस प्रकार बॉस ((3088) को अ्रष्ट किन्दु योग्य नेता कह 


सकते हैं--पृष्ठ ३४८ अमेरिकन पार्टीज़ एण्ड इलेक्शन्स? लक जन 2 


२- मेरियम--'श्रमेरिकन पार्टी सिस्टम! प्रष्ठ १६७ और १६६ । 


/ 8] 
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से दुश्मन की शक्ति तथा नीति, सवसाध।रण जनता की अवस्था तथा जाति की दूसरी 
महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में उसे सभो बातें शीघ्र मालूम हो जाती हैं। इस प्रकार वह 


स्वभावत:ः राजनीतिक नेता हो जाता है और उसके हाथ में अनेकों उपकार तथा नियुक्त 
करने की शक्ति रहती है । 


(७) इस्र प्रकार यह स्पष्ट हो जाता दे कि पूरा दक्त-यन्त्र स्वय॑ ही काय नहीं 
करता | यह कुछ ऐसे लोगों ढ्ारा चलाया ओर नियन्त्रित किया जाता है जो प्रभावशालत्रो 
होते हैं | इस भाँति कनवेन्शन में जब डेल्लीगेटों के नाम उपस्थित किये जाते हैं तो इसका 
 काय केवल उन नामों का स्वीकार करना रह जाता है। इसका यह - अथ हुआ कि 
डेज्नीगेट किसी भी माने में कनवेन्शन के प्रतिनिधि नहीं होते; बे केवल बॉ तथा उसके 
सीमित दायरे वाले लोगों द्वारा नामज़द किये हुए व्यक्ति होते हैं। इस प्रहार नामजद 
किये गये लोगों की घूची को स्वीकार करने को पारिभाषिक शब्दों में 'सल्लेट” (3]&06) 
को स्वीकार करना कहा गया है । 


(४) इसके अलावा कभी-क्रमी बड़े व्यवसायी तथा घत्नी संस्थायें इस सोमित 

दायरे तथा उनके अध्यक्ष ( बॉस ) को खरीद लेती हैं और उनके द्वारा ऐले क्रानून पास 

किये जाते हैं जिनसे उनके हित की पूर्ति होती हो। इसे पारिभाषिक तौर पर पर 'प्रेफट 
या लॉग रोलिंग” (9787 ०07 ],028-70!!78) कहा गया है । द 


(३) जेरीमान्डरिंग का अथ तो हम “निवोचकः के अध्याय में देख चुडे हैं |. 
इससे एक विशेष दल निवोचन क्षेत्रों का इस प्रकार प्रबन्ध करता है हि दूबरे दल के 
बहुत सारे मत बेकार जाँय और इस दल का फ़ायदा हो 


(७) इसके पश्चात्‌ 'फ़िल्निबस्टरिंग? की प्रथा आती है। इंगलेंण्ड में इश्ले बाधा 
डालना" (098077०४०7) और आरस्ट्र ्िया में स्टोन-वाजिंग (35007-7998]7 8) 
कहते है । यह वह अथा है जिससे विराघो दुल्ल वाले व्यत्रस्थापिक्का के कार्य में अधिक 
समय तक बोलकर या अनेकों प्रस्ताव रखकर बाधा पहुँचाते हैं और सभा को किसी 
निणंय तक पहुँचने नहीं देते । 


(८) कुछ लोग व्यवस्थापिका के सदस्य न होते हुए भी किसी प्रस्ताव के पास 
कराने में सदस्यों को प्रभावित करते हैं। इन्हें दशंक-कक्ष ((,0009) कहा जाता है। 
इसमें दो प्रकार के लोग रहते हैं । कुछ वो किसी विशेष प्रस्ताव में दिल चरपी रखने के 
कारण उसे पास कराने का प्रयत्न करते हैं और कुछ इस काय को पेशे के रूप में 


अपना लेते हे । ये ज्ञोग प्रस्ताव पास होने के समय व्यवस्थापिक्रा-भवन में आते- 
जाते रहते हैं। 


(६) अन्त में हम अमेरिका की 'लूठ-प्रणाली' (8907]8-89786977) के बारे में 
भी कुछ कह सकते है । यह दल संगठन का सबसे बड़ा दोष है और शासन के सभी 


». १--कंपया ब्राइस की “मॉडन॑ डिमोक्रौसोज्ञौ--जिल्द २, ४३ ३७८ ओर जेनिंग्स की 
“ब्रिटिश कान्स्टीव्य शन? पृ ८१ देखिये । द 
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विभागों पर इसका असर हुआ है। जैसा कि मेरियम" ने कहा है सर्वश्रथम इसका प्रयोग 
सरकारी अफसरों की नियुक्ति में हो सकता हे । लोग अपनी योग्यता के आधार पर नहीं 
बल्कि दल से सम्प्रन्ध रखने के कारण चुने जाते हैं| प्रेतीडेन्ट जैकसन के काल में ऐसा 
ही किया गया था ओर राज्य के पद दत्ञ की सेवा के बदले इनाम में दिये गये । 
दूसरे, यह केवल उपकार तथा नियुक्ति में पक्षपात करने की ही प्रणाली नहीं है । 
इससे सावज निक पद का व्यक्तिगत फ्रायदे के लिये ग्ेरक्तानूनी दुरुपयोग भी किया जा 
सकदा है। अमेरिका में तो यह शासन के सम्पूर्ण यन्त्र--उ्यवस्थापिका, कायकारिणी 
तथा न्यायकारिणी में प्रचलित है। यहीं तक नहीं सभी सरकारी कामों में जैसे ठेका 
देना, सरकारी सामान खरीदना और सावजनिक कोष के प्रयोग में भी दलों के सदस्यों 
का खयाल रक्खा जाता हे | इस प्रथा के कुछ रूप निम्नलिखित हैं :-- 
१-प्रायः क्रानून तोड़ने वालों को मोन सम्मति देना । 
२--राजनीतिक उपकार के लिये पास किये गये असंगत क्लानूनों की युक्तिपूर्णो 
व्याख्या करना । न 
३--क्रानून तोड़ने वालों को कम सज़ा देना । 
 ४--्यायाधीशों को प्रभावित करके उन्हें अनुचित निर्णय देने पर वाध्य 
करना इत्यादि । 


बहु-दल-प्रणा जी क्‍ 
.. इंगलेण्ड की दल-प्रणाली के सिद्धान्त तथा अमेरिका की दक्ष-प्रणाज्ञी के संगठन 
का अध्ययन कर लेने के पश्चात्‌ हम आधुनिक प्रजातन्त्रों में अनेकों दलों के विकास 


पर ध्यान देंगे। इंगलेण्ड के सम्बन्ध में तो इसने पहले ही देख लिया है कि १६७५ के 
निवोचन में मजदूर-दुल की स्पष्ट विजय होने के बावजूद भी वहाँ कम से कम कहने के 


लिये आठ राजनीतिक दुल्न और भी हैं । अमेरिका में यद्यपि दो ही बड़े दल हें---रिपब- 


लिकन ओर डिमोक्रेट | किन्तु इससे यद्द नहीं समझना चाहिए कि वहाँ दूसरे दलों का 
अभाव है। वहाँ भी मज़दूर-दुज्ञ का संगठन हो गया है और पहले से भी 'भ्रीन बैक? 
'पापुल्िस्ट! और प्रोग्रेसब” (प्रगतिवादी) दल चले आते हैं । किन्तु योरप के मद्दादेश 
में बहु-दल प्रणाली का ही प्रचार है। इससे हमारा यह तात्पय है कि फ्रान्स* ऐसे देशों 


१०>मेरियम-«पाटी सिस्टम?, अ्रध्याय ४ 

२७«अपनी पुस्तक गवनमेन्ट एण्ड पार्दीज्ञ इन कान्टीनेन्टल योरप” जिल्द १, परष्ठ 
१०१-१२५, में लोवेल ने फ्रान्स में श्रनेकों दल होने के निम्नलिखित कारण बताये हैं: 

0) राजनीतिक मतैक्य का अ्रभाव। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्थापित शासन को 
कमी उचित नहीं मानते। इसलिये वे राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं को बदलने के लिये 


सभी प्रयत्नों का प्रयोग करते हैं| चूँकि वे थोड़े होते हैं और शासन-मार संभालने के योग्य नहीं 


होते इसलिये उनका एकमात्र कार्य उपद्रव करना रहता है | 
(77) किन्तु शासन को स्वीकार करने का जो मतैक्य इंगलैण्ड तथा अमेरिका में है 
. बनावटी ढंग से नहीं बनाया जा सकता । यह सदेव स्वामाविक होता है। फ्ान्स की राज्यक्रान्ति 
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में दो-दल-प्रणाली का विकास नहीं हो सका है । वहाँ अपने राजनीतिक तथा दूसरे 
उद्व श्यों) की प्राप्ति के लिये छः राज्ञनीतिक दल तक थे। इस बहु-दक्ष प्रणाली का 
व्यावहारिक परिणाम यह होता है कि कोई भी एक दु्न इतना शक्तिशाल्ञी नहीं हो पावा 
कि वह शाखन चला सके । इसलिये कई दलों को मिल्ला कर संयुक्त शासन स्थापित 
किया जाता है। लेकिन अपने हितों को पूरा करने के लिये बहुधा ये दल एक पक्ष 


से दूसरे पक्ष में आ जाते हैं। इस प्रकार दृढ़ तथा स्थिर शासन नहीं क्रायम 


ने सभी प्रकार के राजनीतिक मतैक्य को समाप्त कर दिया। वहाँ के लोगों का सभी पुरानी 
संस्थाओं के प्रति विश्वास जाता रह्य और ऐसी नई संस्थायें जिनके प्रति सत्र का विश्वाप्त हो 
नहीं उत्पन्न की जा सकीं | इसीलिये वहाँ के दलों में समझ्तोता नहीं हो पाता | 
(३) फ्रान्स के लोग सिद्धान्तवादी तथा आदशवादी हैं। इसीलिये अपने दाशनिक 
आदर्शों के आधार पर अलग अ्रलग दल बन गये हैं। इस दृष्टिकोण का व्यावह्यरिक परिणाम 
यह होता है कि दिन प्रति दिन की समस्यायों पर भी वे एक्मत नहीं हो पाते । फ्रांस के लोग 
समाचारपत्रों को विचारों के लिये पढ़ते हैं और इसलिये वे कई अखबार पढ़ते हैं। इंगलैण्ड के 
लोग उन्हें समाचार के लिये पढ़ते हैं इसलिये एक से ही उनका काम चल जाता है। इसीसे 
फ्रान्स वालों की भावुक प्रवृत्ति का पता चलता है और इसोलिये वे राजनीति में सुलभता से 
एकमत पर नहीं पहुँच पाते । 
(४) वहाँ की निर्वाचन-पद्धतति, व्यवस्थापिका की कमेटी प्रणाली तथा प्रश्न करने को 
प्रथा से भी अ्रधिक दल उत्पन्न होते हैं | 
(५) आइस ने एक छुठा कारण भी बताया है। देश के प्रादेशिक विभाजन से भी 
कम से कम छः वर्ग के लोग पैदा हो जाते हैं जिनके हित प्रथक रहते हैं। किसान, मजदूर, 
व्यापारी वर्ग, पेशेवर तथा घनाव्यवर्ग और धार्मिक वर्गों के मी अपने अलग-अ्रलग हित रहते हैं । 
विस्तारपूर्वक व्याख्या के लिये कृपया बुयेल (80०॥) की 'ट०प्रप्णाएणथाए मि€चर्ट 
?०॥५८७' के पहले अ्रध्याय (प्रष्ठ १-८ को देखिये। उसमें उन्होंने दलों के दर्शान का अध्ययन 
किया है | 
द मुनरो कृत “गर्बनमेन्ट्स ्रॉफ़ योरप” प्रृ8 ५०६-५११ भी देखिये । 
१--अ्रपनी पुस्तक 'पोलिटिकल इन्स्टीव्यू शन्स'--ए प्रीफेस पृष्ठ २० में सेट ने बहु-दल- 
प्रणाली के दोष को इस प्रकार रक्‍्खा है।-- ः 
. 4थोरप के कुछ देशों में दस, बीस ओर कमी-कभी तो तीस दल एक समय पर बहुमत 
प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं | इस हालत में प्रत्येक मतदाता को ऐसे कुछ लोग मिल जाते ई 
जिनसे वह सहमत हो | कण भर के लिये तो उसे सन्तोष प्राप्त हो जाता है। डिन्‍्तु शीघ्र ही उसे 
मालूम पड़ता है कि जिस समझौते से वह निर्वाचन के समय बच गया था उसका उसकी स्वीकृति 
के तब्िना ही निर्बाचन के पश्चात्‌ होना श्रावश्यक है। शासन की सद्यायता करने के लिये या 
किसी प्रस्ताव को पास कराने के लिये बहुमत के लिये प्रतिनिधि लोग अपना वोट बेचते हैं ओर 
अपने सिद्धान्तों का त्याग करते हैं। व्यवस्थापिका के ग्रधिवेशन के समर अ्रसंख्य गुप्त सममोतों 


कि “का कोन उत्तरदायी है। इस दशा में दो-दल प्रणाली की व्यावह्रिक सुलमत। को स्वीकार करना 


पड़ता है ।! 
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हो पाता ।* संयुक्त शासन कमज़ोर होता है और बिभिन्न दलों के मौज के साथ 
मन्त्रिमंडल बनता ओर बिगड़ता रहता है ।३ 


इसके अलावा बाकर ने अपनी 'नेशनल केरैक्टर! प्रष्ठ १७१ में इस प्रणाली के 
निम्नलिखित ओर दोष बताये हैं ;:-- 


साधारण तौर पर योरपीय महाद्वीप के देशों में दलों का वह सुलभ रूप नहीं विकसित हो 


पाया है जिसमें सामयिक कठिनाइयों के बावजूद भी दो ही दल रहते हैं; दोनों दल संगठित रहते 
हैं और शासन प्राप्त करके अपने सिद्धान्तों को कार्यरूप में लाने का प्रयत्न करते हैं।........... 


वहाँ बहुत से दल पैदा हो गये हैं और निय्रमों को सिद्धान्तों का जामा पहना दिया गया है।. 


इससे वादविवाद इतना सूक्ष्म हो जाता है क्रि इसकी व्यवहरिकता जाती रहती है ओर उसमें 
इतनी तीव्रता आ जाती है कि कोई काम नहीं हो पाता । 


इस प्रकार वाकर के अनुसार इस प्रणाली के मुख्य दोष (१) नियमों को सिद्धान्तों का 


रूप देना, (२) वादविवाद का सूक्ष्म (बारीक) बनाना, ओर (३) मतमेदों को अधिक तोज 


करना हैं । 


२--इसके विपरीत हम यह भी कह सकते हैं कि कई दलों को उपस्थिति में देश 


बहुसंख्यक दल की निरंकुशता से बच जाता हे। ऐथा दल जो बहुसंख्पा में है ऐसे क्लानूत पास 
करा सकता हे जिसमें अ्रल्म॒तंख्यक्रों के हित की हानि होने का अन्देशा हो। संयुक्त शासन 
हमेशा सममतेते के आधार पर बनता है इसलिये इसमें सभी द्वितों का ध्यान रक्खा जाता है | 
इसका यह श्रर्थ हुआ कि संयुक्त शासन में देश अश्न्तोष से बचा रहता है । 


बहुसंख्यक दल प्रणाली के अन्य गुणों के लिये कृपया मुनरों की 'गवर्नमेन्ट ऑफ योरप! 
पृष्ठ २४६ देखिये । 


३--निम्नलिखित कारणों से फ्रान्स में (१६३६-४५ के युद्ध के पूथ) मन्त्रिमं इल स्थायी 
नहीं रह सकता था | 


(१) व्यवस्थापिका में अनेक दलों तथा ग़ुटबन्दियों का दोना और उनमें डिसिश्लिन 


की कमी | लोग एक दल से दूसरे दल में, और दल एक पक्ष से दूसरे पक्ष में बहुधा चले जाते हैं | 


(२) राजनीतिक संकटों का उत्पन्न होना | अधिवेशन के समय किसी भी प्रश्न से मन्त्रि- 


मंडल समाप्त द्वो सकता है । 
(३) मन्त्रिमंडल को परास्त करने के लिये या सामयिक प्रश्नों पर सहमत होने के कारण 


(४) देश का प्रादेशिक विभाजन | इससे राजनीतिक समस्थायों पर एकमत प्राप्त करना 
मुश्किल दो जाता है | 


(४) ऐसे नेता का अ्रभाव जिसके आदेश को सभी लोग मान सकें। द 
(६) भन्त्रिमंडज के हाथ में व्यवस्थापिका को विघटित करने की शक्ति का ने होना 


. इसके अ्रमाव में सन्त्रिमंडल जनता का निर्णय नहीं पा सकता | इसलिये विरोधी दल्लों की. 


बाधाओं से ऊबकर इसे त्यागपत्र ही देना पड़ता हे । 
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दसवाँ अध्याय... ३४३ 
एक दल की तानाशाह 


१६३६-४५ के युद्ध में पराजित होने के पूव जमेनी तथा इटलो में न तो दो-दल 
प्रणाली थी और न बहुद्ल । वहाँ केवल एक दल की तानाशाही थी । इसका यह अथ 


हुआ कि इन देशों में शासन ग्रजातंत्रात्मक नहीं था। यह केवल अल्पसंख्यकों की 


तानाशाह्दी थी क्‍योंकि इसने अपने विरोधियों को समाप्त करके तथा नागरिकों की 
स्वतन्त्रता का अपहरण करके कुछ अपने चुने हुए लोगों का शासन स्थापित किया। 
तानाशाह इस शासन का अध्यक्ष था और उसी के आदेशानुसार शासन-यन्त्र 
चलता था। लेकिन इस स्पष्ट निरंकुशता के होते हुए भी हम देखते हैं कि उत्तका निवीचन 
राष्ट्र के बहुमत द्वारा दो या चार वर्ष के लिये नहीं बरन्‌ उसके जीवन काज्न भर के 
लिये होता था। स्वर्गीय डाक्टर बेनी प्रसाद के अनुधार तानाशाही शास्त्र इसलिये 
सफल हुए कि इन्होंने अपना वाह्य रूप प्रजातन्त्रास्मक रक्खा ओर कुछ ऐसी योजनायों 
को अपनाया जो अजातन्त्र के अन्तगंत ही विकसित हुई ।१ इसी प्रकार सोवियत 
रूस में भी नतो दो-दल प्रणाली हे और न बहुदल प्रणाल्ी। यहाँ का शासन भी 
एक दत्ञ की तानाशाही है। ओर स्तालिन यहाँ का तानाशाह है। इस शासन-प्रणात्री 
ने भी अपने शांसन-पघंगठन को ग्रजञातन्त्रात्मक रूप दे रक्खा हे। यद्यपि टर्की इन देशों 


(७) मन्त्रिमंडल सेनेट के सम्मुख भी उत्तरदायी होता है। इसलिये इसे दो संस्थाओं को 
खुश रखना पड़ता है। असहमत होने पर सेनेट भी मन्त्रिमंडल के कार्य में बाधा डाल सकती 
है ओर इसे त्यागपत्र देने पर वाध्य कर सकती है। 


(८) सरकारी विरोधी पक्ष का अमाव। शासन की आलोचना करने वाले दल ग्रायः 
अनुत्तरदायी होते हैं क्योंकि वे जानते ईं कि उन्हें शासन का निर्माण नहीं करना होगा। इसके 
विपरीत इंगलैण्ड में विरोधी पक्ष को हमेशा इस बात का ध्यान रहता है कि शासन का निर्माण 
करने के पश्चात इसे अपनी आलोचनाशओ्रों को सह्दी प्रमाणित करना होगा | इसलिये वहाँ 
विरोधी दल मनमानी आलोचना नहीं करता । 

ई० यम» सेट ने मन्त्रिमंडल की इस अस्थिरता के निम्नलिखित दोष बताये हैं;-- 


(१) उत्तरदायित्व का छिन्न-मिन्न होना । सभी मन्त्री जानते हैं कि वे शीघ्र ही इयये 
जायेंगे | वे अपनी योजनायों को पूरा नहीं कर सकते | द 

(ब, क्रानून-निर्माण करने में भी बाधा पड़ती है। अस्थिर मन्त्रिसंडल किसी महत्वपूर्ण 
क़ानून को नहीं पास करा सकता । 

(स, शासन कार्य भी सुचारु रूप से नहीं चल पाता ज्यों ही मन्त्रियों को अषने कार्य 
का अनुभव प्राप्त दोता है वे बाहर कर दिये जाते हैं। इसलिये कर्मचारियों के ऊपर कोई 


नियन्त्रण नहीं रहता और शासन दोषपूर्ण तथा ढीला रद जाता है । 


--गवर्नमेन्ट एण्ड पॉलिटिक्स ऑफ क्रान्स', ४४ ६६-६६ 
१--बेनीप्रसाद--डिमोक्रे टिक प्रोसेस, पृष्ठ २४४-२४% 
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से अधिक प्रजातन्त्रात्मक है किन्तु वहाँ का शासन भी एक ही दल्ञ की तानशाही द्वारा 
चलाया जाता है ।९ 
भारतवष के राजनीतिक दल 
अन्त में हम भारतबष के दल्ोों१ के सम्बन्ध में भी कुछ कह सकते हैं। प्रारम्भ 
में ही मानना पड़ेगा कि भारतवषे में दो दल प्रणाली का विकास आसानी से नहीं हो 


२--जलाई ६, १६४५ को श्ोरियन्ट प्रेस द्वारा सेजा गया निम्नलिखित समाचार टर्की 
के बारे में भारतीय पत्रों में छुपा था; 

“टर्को धीरे-धीरे शासन के प्रजातन्त्रात्मक रूप की ओर अग्रसर हो रहा है और इस 
विकास के साथ टर्की की राष्ट्रीय महासभा में एक दूसरे राजनीतिक दल की सम्भावना दिखाई 
दे रही है। हाल ही में, पॉपुलर पार्टी की प्रबन्धात्मक समिति से तीन प्रतिनिधियों के त्यागपत्र 
से यह प्रकट होता है कि नये राजनीतिक संगठन के विकास के मार्ग में यह पहला क्रदसः 
होगा | इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात ठकी के पालिमेन्ट के छ: रिक्त स्थानों के लिये होने 
वाले उप-निर्वाचन में पॉपुलर पाटी का अलग रहना है। 

. एक प्रभावशाली विरोधी पक्ष (जो कालान्तर में एक सुसंगठित राजनीतिक दल में 
विकसित दो सके) के विकास की पहली प्रवृत्ति उस समय दिखाई पड़ी थी जब शासन की 
अधिक तथा व्यवसायिक नीति की कड़ी आलोचना होने पर आधिक मन्त्री जलाल सीरेन 
ने त्यागपत्र दिया | ठकी के कुछ प्रभावशाली राजनीतिक ज्षेत्रों का यह विचार है कि एक द्ढ्‌ः 
विरोधी दल की उपस्थिति टकी के राजनीति के लिये लाभप्रद होगी | विशेष कर श्रगर इसमें 
: ऐसे प्रमुख टर्क॑ शामिल होते हैं जिन्होंने श्रत्र तक अपने को राजनीति के बाहर रक्‍्खा है | इस 
सम्बन्ध में भूतपूत पर-राष्ट्र मन्त्री तौफ़ीकरूस्तू आरस और लन्दन के भूतपूर्व राजदूत रऊक़ 
ऑरबे के नामों की अधिक चर्चा हो रही है। यह स्मरण ऊरने योग्य है कि तौफ़ी करुस्तू आरस 
ने रूस ओर टकी के बीच किये गये १६२५४ के सुलहनामे ()२४०-४४7९०४३४४७ 728०६ ०६ 925) 
के बातचीत के सम्बन्ध में काफ़ी नीति-कुशलता दिखाई थी। (इस सुलइनामे को अब 


सोवियत यूनियन ने ठुकरा दिया है) 


एक नये दल की सम्भावना का साधारण पत्रों ने स्वागत किया है यद्यपि कुछ का यह 
कहना है कि १६३० में कमाल अतातुक की सम्मति से फेथी बे द्वारा रिपबलिकन पाटी' को 
. स्थापित करने का अनुभव असफल ही हुआ और पुनः नये दल का यही अन्त हो सकता है। 
इस आलोचना का दूसरे समालोचकों ने प्रत्युत्तर दिया है। उनका कहना है अ्रता तुर्क के ज़माने 
तथा आज के समय में काफ़ी अन्तर है। नई सन्‍्तानों के विकास के साथ और विश्व घटनाओं 
के प्रभाव के परिणाम-स्वरूप अब टक जाति काफ़ी प्रौढ़ हो गई है। इसीलिये श्राज एक दूसरा 
दल इतना आवश्यक हैं |” 
१०७>कऊँपया 'इण्डियन जनल श्रॉफ पोलिदिकल सांइस” अक्टूबर-दिसम्बर १६३६ के 
भ्रक में प्रो० दीपचन्द्र वर्मा द्वार लिखा गया “प्राब्लेम्स बिफ़ोर दि प्राविन्शियल गवर्न॑मेन्टस; . 
 झाविशियल गवनमेन्ट्स्‌ ऐड पार्टी. आगनाइजेशन्स' देखिये-। इसके अलावा १६४१ के 
अग्रेल-जुत के अंक में डा० डी० यन० बच्॒र्जी द्वारा लिखा गया (दि पार्ण गवनमेन्ट इन इण्डिया! - __ 
. का भी अध्ययन कीजिये | द 


आम 
. "जला 
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सकता क्योंकि हमारे समाज में केवल आर्थिक या राजनीतिक सिद्धान्तों पर ही मतभेद 
नहीं उत्पन्न दोता | यहाँ तो सम्प्रदाय, जाति, बर्ग तथा सामाजिक मतभेद के आधार 
पर दलों का संगठन द्ोता है। हमारे यहाँ हिन्दू , मुसलमान तथा दलित वर्गों के दल हैं 
जैसे हिन्दू मह्यखभा, मुस्नज्ञिम लीग, और जसटिस पार्टी । यदि हम आर्थिक तथा 
राजनीतिक खिद्धान्तों पर इशिड्यन नेशनल कांग्रेस, लिबरल फ़रेडरेशन और कम्युनिस्ट 
पार्टी की भाँति दलों का निर्माण करते भी हैं तो हम यह नहीं भूल सकते कि आखिरकार 
हम हिन्दू, मुसलमान और ईसाई हैं। इसका यह तात्पये है कि भारतीयों के विचार पर 
घम का हमेशा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। गांधी जी के वारे में भी कह्दा जाता है कि 
उन्होंने इस बात को रवीकार किया है कि उत्तकी राजनीति का मार्ग प्रद्शंक धर्म ही रहा 
है| इसके अलावा फ्रान्घ वालों की भाँति हम भावुक तथा आदश वादी भी हैं। इसलिये 
हम छुलभता से किस्तो समझोते पर नहीं पहुँच पाते । फिर जभींदारों का बे है 
| - जो अजातन्त्रात्मक सिद्धान्तों से समझोता करके कुछ नहीं प्राप्त कर सकता; उनकी 
हानि की हीं अधिक सम्भावना रहती है। इसलिये वे अपने प्रभाव का प्रयोग हमेशा 

+  प्राचीनवाद के लिये ह्वी करते हैं। अन्त में हमें इसे भी नहीं भूलना चाहिए कि केन्द्रीय 
व्यवस्थापिका सभा में हिन्दुओं के हमेशा ७०% प्रतिनिधि रहेंगे और मुसलमानों 
के केवल ३१०५८ | इसका यह अथ हुआ कि इस प्रतिनिधित्व के आधार पर जो शाखन 
बनेगा वह प्रजांतन्‍्त्रात्मक न हो कर बहुसंख्यक दल का स्थायी तानाशाही शासन होगा। 

. इसलिये अल्पसरुयक मुसलमान हमेशा विरोधी पक्ष में रहेंगे और प्रज्ञातन्त्रात्मक 
अथ में ये कभी भी शासन का निमोण नहीं कर सकते । यही कारण है कि इण्डियन 
नेशनल कांग्रेस और मुखलिम लीग हमेशा एक. दूसरे का विरोध करते हैं और यही 
कारण पाकिस्तान के रूप में मुसलिम राष्ट्र की आत्म-नि्णंय की योजना के पीछे भी है। 


| अविभाज्य भारत हे 

किन्तु हिन्दोस्तान में बहुत स्रे ज्ञोग ऐसे भी हैं जो इस दो राष्ट्र के सिद्धान्त में 
नहीं विश्वास करते। वे हिन्दोसत्तान का विभाजन करना नहीं चाहते । उनका ध्येय 
अविभाज्य भारत या अखण्ड हिन्दोस्तान है। इसलिये उन्होंने हिन्दोस्तान के सभी 
_ राजनीतिक दलों को शामित्र करके वास्तविक राष्ट्रीय शाखन का समंथन करना शुरू कर 
: दिया है किन्तु इस संयुक्त शासन के सिद्धान्त पर भी अभी कोई समझौता नहीं प्राप्त हो 
सका है। 


जा वेवेल-योजना क्‍ 

.... जून १४७, १६४५ को वाइसराय लाडे बेबेल ने ब्रिटिश गवनमेन्ट के प्रस्ताव का 

. पएल्ञान किया जिससें भारतीय नेताओं को नई कायकारिणी बनाने के लिये निमन्त्रित 

किया। यह काय कारिणी “संगठित लोकसत का अधिक प्रतिनिधित्व” कर सकता था 
ओर इसके निम्नलिखित आधार थे।... ५ 

हा (१, मोजूदा राजनीतिक दशा को सुधारना और भारतवषे को पूर्ण स्वराज्य के 

ब्येय के निकट ले जाना । 























.... यह आश्वासन न पाने पर त्ीय 


३४६ ः . शासन-यन्त्र 


(२) उनसे वैधानिक बन्दोबस्त की आशा नहीं की गई थी और अस्थायी सरकार 
के निर्माण से बेधानिक बन्दोबस्त में कोई रुकावट पड़ने की सम्भावना नहीं थी-। 

(३) हिज्ञ मेजेरटी की गवनमेन्ट ने आशा की थ। कि भारतीय दलों के नेता 
साम्प्रदायिक समस्या पर कोई सममौता प्राप्त कर लेंगे क्रिन्तु यह आशा पूरी नहीं हो 
सकी “' (इसीलिये प्रस्तावित नई कोंसिल्न में सभी प्रमुख जातियों को प्रतिनिधित्व 
रहेगा ओर सबण हिन्दुओं तथा मुसलमानों को बरावर स्थान भिल्लेगा ।) 

(४) अगर इसका निर्माण हो गया तो यह मौजूदा विधान के अनुसार ही काय 
करेगी | इसलिये गवनर-जनरल द्वारा नियन्त्रण के अधिकार को न प्रयोग करने प्र ॒. 
राज़ी होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता किन्तु इसका प्रयोग अकारण नहीं होगा । 

(४) यह पूर्ण्रूप से भारतीय कोंखिल-होगी । केवल वाइसराय तथा कमान्डर-इन 
चीफ़ विदेशी होंगे। (पहली बार अथ तथा गृह सदस्य भारतीय होंगे) 

(६) पर-राष्ट्र सम्बन्धी विभाग भी भारतीय सदस्य के हाथ सांप दिया जायगा | 
कॉसिल के सदस्यों को वाइसराय राजनीतिक नेताश्रों से परामश लेकर चुनेगा ओर 
उनके नियुक्त के लिये बादशाह की स्वीकृति आवश्यक होगी । 

(७) हिन्दोसतान में अंग्रेजी व्यावसायिक हितों की रज्ञा के लिये अंग्रेज़ी हाई 
कमिश्नर की नियुक्ति की जायगी। | 
क्‍ (०) ये प्रस्ताव केवल ब्रिटिश भारतबष के लिये थे और इनसे देशी राजाओं तथा 
..॑/ अंग्रज़ी राजा के प्रतिनिधि के सम्बन्ध में कोई परिवत्तन नहीं हो सकता था | 


शिमला-सम्मेलन, जून-जुलाई, ४५ “पा, 
वाइसराय द्वारा इस प्रकार आमन्न्रित किये गये नेताओं का शिमत्रा में सम्मेज्ञन 
. हुआ। यद्यपि यह स्पष्ट हो गया था कि कॉसिल में भारतीय सदस्यों का अनुपात ४०५८ 
. सब हिन्दू, ४०४ मुसलमान और २०५ दूसरे अल्पसंख्यकों का होंगा लेकिन शिमला- 
. सम्मेलन में विभिन्न दलों द्वारा कोई सममोता नहीं प्राप्त हो सका। इसका कारण यह था 
_ कि एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि उसे सवण 
हिन्दू , खिख, इसाई तथा दल्षित वर्गों के साथ मुसलमान नामज़द करने का भी 
अधिकार है। मुस॒त्रिम जल्ञीग इस बात के लिये तैयार न थी। इसका दावा था“ 
कि यह मुसलसानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है और इसके अल्लावा किसी संस्था को 
मुसलमान सदस्य नामज़द करने का अधिकार नहीं दिय। जा सकता । मुसत्रिम लीग 
की कायकारिणी ने लाड बेघेज् से इस बात का आश्वासन चाहा कि कायकारिणी 
.. कोंसिल में सभी मुसलमान सदस्य मुसित्ञम लीग द्वारा नामज़द किये गये लोग होंगे। 





/ ने अपने उम्मीदवारों का नाम देने से इनकार कर 


... दिया। वाइसराय ने सम्मेलन को असफल सममकर विघटित कर दिया। 





कोज़र गिज्ञोटिन ओर कंगारू पर एक टिप्पणी 
क्‍ श्य८० में इंगलैरड की पारशिंमेन्ट में आयरल्ैणड के होमरूल की समस्या पर 
इसके समथन करेंने वालों ने पालिमेन्ट के काय में बाधा डालने का निश्चय कर लिया । 
डिबेट की सीमा के बाहर भी वे अपना भाषण जारी रखते थे और इस प्रकार उनका 
कार्य समय नष्ट करना मात्र हो गया था। प्रधान मन्त्री के सुकाव पर इस्र नीति का. 


मुझाबला करने के लिये नये नियम बनायेंगे और इस प्रकार 'कोज़र! (0]08प79) की 
प्रणाज्ञी चली 


(१) साधारण क्ोजर का प्रस्ताव किसी सदरव के भाषण के मध्य में या उसझे 

. अन्त में रकखा जा सकता है। यह कहा जाता है कि अब ( विचार की जाने वाज्ली ) 

समस्या पर वोट लिया जाय | अगर स्पीकर यह नहीं कहता की अरस्ताव सभा के 

नियम के विरुद्ध है या इससे अल्पसं&्यकों के अधिकार पर चोट पहुँवती है तो 

प्रस्तुत समस्या पर बग्गेर डिबेट के बोट ले लिया जाता है। अगर बहुसंख्यक दल अपनी 

स्वीकृति देता हे तो उस प्रस्ताव पर डिबेट समाप्त हो जाता है। हाइन बगें, 'कम्पेरेटिव 
मेजर योरोपियन गवनमेन्टस,? पृष्ठ २४८। 











...._ (२) अगर किसी प्रस्ताव पर काफ़ो अर्से तक डिबेट हो चुरा है और स्पीकर को 
. यह सनन्‍्तोष द्वो जाता है कि इतना पर्याप्त है तो वह समा के बहुध्र्यकों को डिबेट 
समाप्त करने की इजाज़त दे देता है। इस प्रकार बाधा डालने वाली नीति की सम्भावना 
जाती रद्दती है । 


(३) बाद में '0]08प्रा० ७9ए 0077797777979' की श्रथा निकाली गई। 
.. इससे बिल को कई अंशों में विभाजित कर दिया जाता है ओर प्रत्येक अंश पर 
'गिल्लोटिन! गिराने के पहले कुछ न कुद्ध डिबेट हो जाता है। इससे यह नहीं होता कि 
.. डिबेट का समय समाप्त हो जाय और बिल का महत्वपूर्ण अंश बिना डिबेट के दी 
“क़ानून बत जाय ।! 

पृष्ठ २४८ पर हाइनवर्ग ने इन तरीकों की व्याख्या इस प्रकार की हे 


“गिलोटिन प्रणाली में किसी प्रस्ताव पर डिबेट के लिये कुछ समय निश्चित कर 
दिया जाता है । जब यह समय समाप्त हो जाता है तो डिबेट भी बन्द हो ज्ञाता है चाहे. 
बिल के सभी अंशों पर डिबेट हुआ हो या नहीं | इंगलेंएड में १८६३ ई० में गिलोटिन 
. प्रणाज्ञी में कुछ परिवतेन हुआ झोर ()]05प्र'.8 07 0077097076709' की प्रथा 

5 चल्नी | इस प्रथा में बिल के विभिन्न अंशों के लिये या इसकी अपस्थाओं के लिये 
समय निश्चित किया जाता है। विरोधी पक्ष को बोलने का अवसर दिया जाता है 
- 7 किन्तु निश्चित समय के समाप्त हो ज्ञाने पर जिल के दूधरे अंश पर डिबेट द्वोता दे 








शैएघध..../ैररः़ शासमें-यन्त्र 
और इस्र प्रकार एक-एक अंश करके पूरा बिल पास किया जाता है | समय सन्त्रिमंटल॑ 
द्वारा ही निश्चित किया जाता है और यही क्लोजर के लिये प्रस्ताव भी रखता है। 
(8) 'इससे भी आधुनिक विकास “कंगारू की प्रथा के रूप में हुई है। इस प्रकार 
के 'क्ोज़्र! से स्पीकर त्रिल की डिबेट करने योग्य धाराओं को चुन लेता है भोर इस 
भ्रकार सभा ( कंगारू की भाँति ) छल्ाँग मारती हुईं बिक्त के महत्वपूर्ण अंशों पर विवाद 
कर सकती है। इस प्रर्मर बिल तभी पास होता हे जब बहख करने योग्य आवश्यक 
घाराओं पर डिबेट हा जाता है !” 


. >-स्पेन्सर, गवनमेन्ट एण्ड पॉलिटिक्स एब्रॉड, पृष्ठ ७१-७२ 


क्‍ हाइनबग ने पुनः पृष्ठ २४८ में इसे इस प्रक्कार सममाया है। “कंगारू या 
 'संशोधनों के चुनाव? की प्रस्ाल्ञी से स्पीकर को इस बात का अवसर मिलता है किवह 
प्रस्तावित संशोधनों में से उनछो चुन सके जो सभा के सम्मुख डिबेड के लिये पेश किये _ 

जायेंगे। इसके लिये किसी मन्त्री को यह कहना पड़ता है कि इतनी धारायें या सतरें 


. बिल के अंश दे और केवल उन्हीं संशोधनों पर वादविवाद होगा जिसे स्पीकर इस योग्य 
समम कर चुनता है |? 





गयारहवाँ अध्याय 


कायकारिणी 


कार्यका रिणी ओर प्रबन्धक 


यदि व्यवस्थापिका राज्य का क्लानून-निर्माणक अंग हैं तो कार्यकारिणी क्ानूनों 
को कायान्वित करने वाकी शक्ति है। परन्तु क्वानूनों को लागू करना सरल काय नहीं 
 है। सवश्रथम उच्च राज्याधिकारी और मंत्रियों की आवश्यकता होती हैं जो अनुसरण 
की जाने वाली नीति निर्धारित करते हैं और फिर यह देखते हैं कि वह नीति पूर्ण 
रूप से कार्योन्वित की जा रही है या नहीं। परन्तु कौन इस नीति को कार्ये-रूप में 
परिणित करेगा ९ निःसन्देह यह काय निम्न अधिकारी क्कक और छोठे-मोदे कर्मचारी 
करेंगे जो ऊपर से आदेश प्राप्त करते हैं । इस प्रकार वे राज्याधिक्वारी और मंत्री अथवा 
विभागों के प्रधान जो आदेश देते और पथप्रदर्शन करते हैं वास्तव में मिल्लकर कार्ये- 
. कारिणी कहलाते हैं और जो आदेशों को पालन करते हैं और कायरूप में परिणित 
करते हैं बे मिलकर प्रबन्ध+* (6 07777]807807070), सिवित्ष सर्बिस ((2)ए7)] 
807ए000) अथवा नोकरशाही (8प7०8प०7०७०ए) कहलाते हैँ। साधारणतः 
कायकारिणी शब्द का प्रयोग सदेव उच्च राज्याधिरियों और निम्न राज्याधिकारियों 
: दोनों के लिये किया जाता रहा है। परन्तु हमारे काल में इनके प्रथकीकरण पर 
जयादा ओर दिया जा रहा है। इसका कारण यह है कि आधुनिक राज्य स्वयं एक 
विस्तृत संगठन हो गया है ओर प्रबन्धक-यंत्र इतना जटिल ओर महत्वपूर्ण हो गया 
है कि पूणरूप से ध्मकने के लिये इसके स्वभाव और इसकी कार्यत्रणाली के पूर्ण 
ज्ञान की आवश्यकता है। हि 








कार्य-कारिशियों के रूप 


आधुनिक कायकारिणियों पर विभिन्न दृष्टिकोणों से बिचार किया गया हैः:-- 
..... सब श्रथम, इनके नामधारी और वास्तविक रूप दिखाये गये हैं । नामधारी 
कायकारिणी का तात्पय उस्र खत्ता से हे जो स्थयं कुछ आदेश नहीं दे स्रकती वरन्‌ 
' सके नाम पर सब काम होते हैं । जैसे इंगलैड में प्रत्येक काम राजा के नाम पर होता 
. है वह स्वयं -कोई काय नहीं करता। इसका अथ हुआ कि राजा शाखन का प्रधान 
. नाम का है देश की वास्तविक काय-फारिणी मंत्रि-मंडल है जिसका नेता प्रधान मंत्री 
होता है। यही दशा जापान सम्राट की है। बह भी शासन का नामसात्र का प्रधान है । 





--नीति निर्धारित करने वाली कार्य-कारिणी को मेरियट लास्‍की तथा अन्य लेखक 
हा, “राजनीतिक कार्यकारिणी करते हैं ओर प्रबन्धक अंश को स्थायी कायकारिणी कहते हैं। 




















३४० शांसन-य॑त्र 


दूसरे इन हे एक्रात्मफ (8720) और बहात्मक (?!प्रा७)) के रूपों पर. 
विचार किया गया है। एकात्मक कार्यकारिणों का तात्यय उस सत्ता से है जिसके 
अधिकार विभाजित न होकर एक व्यक्ति में केद्रित हों। इस भाँति अफ़ग्गमानित्तान का 
राजा ज़ाहिरशाह और अरब का राजां इब्न सऊद एऐकात्मक कार्यक्रारिणी के रूप हैं 
इसी प्रकार अभरीका के खंयुक्त राज्य का अध्यक्ष अपने कायों के लिये पूण उत्तरदायी) 


है ओर वह राष्ट्र का प्रधाव है। उसके मंत्रो उसके स्वामी नहीं है, वे उसझे सेवक 


हैं। उनकी नियुक्ति वही करता है और वे उसके सामने उत्तरदायी हैं। हमारे देश में 
भी गवर्नेर-जनरल एकात्मक कायकारिणी का रूप है क्‍योंकि वह इस देश में सबशक्तिम्त 
है और भारतवर्ष की रक्षा ओर सुशासन का उत्तरदायित्व भी उसी पर है। उपरोक्त 
उदाहरण हमारे समय की तीन श्रकार की कार्यकारिणियों को प्रकट करते हैं । वे 
पैतृक, निवोाचित और मनोतीत हैं। उपरोक्त राजे पैतदूक आधार पर अपनी सत्ता का 
उपयोग करते हैं; अपरीक्ा का अध्यक्ष निवोचित प्रधान है और भारत वर्ष का गवनेर- 
जनरल अंग्रज़ी पालिमेंट दर मनोनीत अथवा नियुक्त क्रिया जाता है.। परन्तु स्वयं 
इंगलेड में कुछ दूसरी द्वी परिस्थिति हैं | वहाँ की कायेधवरिणी बह्नात्मक हे क्‍योंकि उत्तर- 


दायित्व किसी एक व्यक्ति पर कन्द्रित नहीं है, यह पन्द्रद्द से लेकर बोश् मंत्रियों में... 


विभक्त है। यह निःसन्देह सत्य है कि वे खब प्रधान मंत्री के नेतृत्व में काम करते 
हैं ओर शासन काये के लिये संयुक्त रूप से उत्तरदायी हें परन्तु तथ्य तो यह है कि 


. सत्ता कई व्यक्तियों में बंटी हुई हे। स्विटरज़रलेंड में बह्ात्मक अथवा मंडलात्मक" 


.. (?]०४७) ०7 00]06268/6) कारयकारिणी वास्तविक अथ में हे। वहाँ पर समाना- 
... घिकारी सात सदस्यों की “संघ समिति? है। इन खद्रयों में से एक प्रति वर्षे स्विटक्रलंड 
. का अध्यक्ष निर्वाचित होंता है। इस प्रकार स्विप्त अध्यक्ष का स्थान अपने खहकारियों 
में ऊँचा है हैं। बह अधिक से अधिक समकक्षियों में प्रथम हैे। इससे अधिक वह 

छु नहीं । 


सर वारेन फ़रिशर कहते हैं कि 'नीति-निर्धारण मंत्रियों का कार्य है। और एक बार 
जब नीति निर्धारित कर दी जाती है तो .इसनीलि को कार्यान्वित करना सिविलसर्वेन्ट का 
कत्तंब्य हो जाता है।! 


१---वेत्र-दम्पति ने अपनी पुस्तक' एकान्स्‍्टीव्य शन फॉर दि. सोशलिस्ट कामनवेल्थ 

श्रॉव ग्रेटविटेन! में ([0000]6-७६९०८७८४४९८ 07 0 787८0ए ?. 2) की एक तजवीज्ञ पेश की 
हे जो राष्ट्रीय सभा के राजनीतिक और सामाजिकदो पार्लिमेंगे में विभाजन के पक्ष में है। 
. राजनीतिक पालिमेंट कार्यकारिणी प्रधान मंत्री के नेतत्व में एक मंत्रिमंडल होगा। 
इसमे एक परराष्ट्र मंत्री, एक उपनिवेश मंत्री और 





ट रा भाँति इसका विस्तार कम होगा क्योंकि सामाजिक और आअधथिक विषय सामाजिक पालिमेंट 
.. के डथ में चले जायेंगे (ध० ११६)। यद्द मत्रिमंडल संयुक्त रूप से राजनीतिक पाजिमेंट के... 








0 .._ सामने उत्तरदायी रदेगा (० १ १७) | कक मा 7 





र एक न्याय मंत्री होगा (प० ११२)। इस दा 














ग्यारहवों अध्याय... ३४९ 


तीसरे इसके सभात्मक (287)97767॥879) और असभात्मक" या अनिवा- 
रणीय अथवा नियत (]४07-/087]87767087'ए 07 [77'9770790]6 07 #१560) 
रूपों पर भी विचार किया गया है। पहले रूप में इंगलेंड की मंत्रिमंडल प्रणाली है। 
यदि यह कामन-सभा का विश्वास खो देती है तो इसके स्थान पर विरोधी दल मंत्रि- 
मंडल बनाता है। अथाोत्‌ कायकारिणी निवारणीय है । परन्तु नियत कायकारिणी बह 


है जो वस्तुतः पैतृक है अथवा निवाचित है परन्तु जिसको व्यवस्थापिका नहीं हटा 


सकती?। इस भाँति उपरोक्त उदाहरंणों में अफ्र्ग्ानिस्तान और अरब के राजे पेंतृक 


आधार पर नियत कार्यकारिणी हैं और अमरीका का अध्यक्ष निवाचन-सिद्धान्त पर 
नियत कायथकारिणी है । ज्ञब वह एक बार चार व के लिये निर्वाचित हो जाता है 


तो अमरीकी कांग्रेस उसको नहीं हटा सकती | उसके मंत्रियों को भी पदत्याग करने 


पर वाध्य नहीं किया ज्ञा सकता क्‍यों वही उनकी नियुक्ति करता है ओर बे डस्री के 
सामने छत्त रदायी होते हैं व्यवस्थापिका के संमुख नहीं | इन उदाहरणों के अतिरिक्त 
हम अपने समय में नियत कायकारिणियों के अन्य उदाहरण दे सकते हैं। सन्‌ १६१६ 


से पूष जमन सम्राट पेतक सिद्धान्त के अनसार नियत कायकारिणी था। परन्तु सन्‌ 
१६१६ के 'वीमर विधान? में मंत्रिमंडल्ात्मक उत्तरदायित्व की व्यवस्था को गई थी. 


. जिससे शासन का रूप सभात्मक हो गया था। हिटलर के आने से फिर शासन के 


१--पूर्ण व्याख्या के लिये कृपया डाइसीकृत लॉ शआवू कान्स्टीट वृशन्‌, पृष्ठ ४८०-४८१ 


_(ख्प्पिणी ३ ) पढ़िये । 


सामाजिक पालिमेंट की कार्यकारिणीय मंत्रिमंडल के लिये संयुक्त-उत्तरदायित्व की 
अवश्यकता नहीं है (४० ११६)। इसका कार्यस्थायी समितियों (08740 8 (:०णरणां(८९८७) 
के द्वारा सरलता से हो जायेगा जैसे कि म्युनिसपिलटियों में होता है (9० ११६७) वे अपना- 
अपना सभापति चुनेंगी और न एक दूसरे के प्रति ओर एक दूसरे के कार्य के लिये उत्तर दायी 
होंगी । ये समितियाँ अ्रर्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, खाव तथा अन्य विकासशील उद्योगों 
की होंगी। सामाजिक ओर आथिक अनुसंधान की भी समितियाँ होंगी। इनके अतिरिक्त एक 


साधारण विषय समिति” होगी | 


१--मास्तवर्ष के लिये सुमाये हुये कार्यकारिणी के विभिन्न, रूपों के ज्ञान के लिये 


.. निम्नलिखित लेख “दि इन्डियन जर्नल श्रॉव्‌ पॉलिटिकला साइंस में पढ़ियेः-- 


(क) 'डा० ई० आशीर्वादम्‌ कंत--कोयलिशन और कम्पोज्िट केबिनट्स! (जूलाई 
सितम्बर १६४२) 
(ख) प्रो० एस० पारदशनी कृत "दि टाइप आऑँव्‌ इक्जीक्यूटिव सूटेड ढु इन्डियाज कांस्ट- 


व्यशनल डिब्हलपमेंट” (जुल्ाई-सितम्बर, १६४२) 


(ग) ग्रो० वीं० के० नन्‍्दन मेनन कृत “कम्पोज्ञिट इक्जक्यूटिवज्ञ-फॉरिन एक्सपीरियन्स 
एन्ड इन्डियन कन्डीशन्स” (जूलाई-सितम्बर, १६४३०) द द 

(घ) प्रो० वी० एस० राम राथा श्री० एल० पी० चौधरी कृत 'ए्‌ सजेशन फ्लॉर वर्कंबल 
इक्ज़ीक्यूटिब्ज़ इन इन्डिया” (नूलाई-सितस्बर १६४३) हा 








३४२ . द शासन-यन्त्र 


. रूप में परिवर्तन हुआ | तानाशाही की स्थापना हुईं ओर कायकारिणी का रूप पूर्णतः 


सभाध्मक अथवा नियत दो गया। इटली में भी मुसालिनी सभात्मक कार्यकारिएण 
की कारयप्रणाली को पूणरूप से उत्लंठने में समथ हुआ । ड्यू स्॒ तानाशाही की स्थापना 


में सफल हुआ ओर इस प्रकार इठली में भी नियत कायकारिणी हो गई। टर्की में 


कमाल अतातुक एक नियत कायकारिणी स्थापित करने में सकत्त हुआ था और जैसा 


. र्ट्वांग मद्दोदय का कथन है “यहाँ विचित्र परिस्थिति है । यहाँ के श्रध्यक्ष के हाथ में 


जनतंत्र मंत्रिमंडल, सभा, और सभा के बहुमत की चार अध्यक्षतायें रहती हैं। 


आधुनिक काल में ऐसा विधान कहीं भी नहीं है । 


नामधारी फायकारिशी 


अब हम संक्षेप में इन कार्यकारिशियों के बतेसान रूपों पर विचार और उनको 


विवेचना करंगे। 


१, अंग्रेजी राजा 
... सिद्धान्त रूप में अंग्रेज़ी जा अब भो राष्ट्र का अधिष्ठाता है। ग्लेडस्टन का 
कथन है कि “इंगलड में राजा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक; सामाजिक हाँ चे का,शिखर 


उसका अधिकारी होता हे; बह मंत्रियों की नियुक्ति करता तथा उनको अज्ञग करता है 


.. अधिकार नहीं है ९ एक महान्‌ अंग्रेज़ी जेल 


सन्धियाँ करता है, अपराध क्षमा करता है, युद्ध-घोषणा करता है, सुलह करता है 


दायी न होऋर अंग्रेज़ी पालिमेंट के प्रति होते हैं।' इसीलिये कहा ज्ञातां है कि “अंग्रेज्ञी 
राजा राज करता है शासन नहीं करता । यह भी कद्दा गया है कि अंग्रेज्जी राजा से कोई 


. न्रटि नहीं हो सकती 7 इसका भी यही अथ है कि राजा के सभी कार्यों के लिये मंत्री 

.. उत्तरदायी ठहराये जायेंगे और कोई भी मंत्री राज्ञा की आज्ञा के प्रीछे शरण नहीं ले. 

.... सकता | अन्त में यह भी कहा गया है कि “ताज की कभी सृत्यु नहीं होती।! इसका यह 
...._ अथ हे कि वेयक्तिक रूप में राजा की झृत्यु द्वो सकती है पर्तु 'ताज्” संस्था के रूप में 

... सदेव बता रहता है। ताज से तात्पय राजायुक्त पालिमेंट से हैे। इससे इस कथन का 

... भी अथ स्पष्ट हो जाता है कि राजा की मृत्यु हो गई है, राजा चिरजीबी हो! अर्थात्‌ जैसे 

.. दी एफ राजा की अृत्यु होती है पालिमेंट तुरन्त ही दूसरे को राजा बनाती है।..... 


अंग्रेज़ी राजा के अधिकार 


..क़ानूनों का निर्माता; चर्च का प्रधान शासक; न्याय का स्रोत; प्रतिष्ठा का अकेला उद्गम 
.. ओर सैमिक, नाविक तथा नागरिक सेवाओं का अधिकारी है। राजा विशाल सम्पत्ति का रा 
.._ स्वामी दह्वोता है, क्वानून की दृष्टि से राष्य का सारा राजस्व उसको मिलता है और वही 


पार्लिमेंद को बुज्ञाता और भंग करता है ।! परन्तु व्यवद्दार रूप में उसके अधिकार बहुत _ द 
सीमित हैं क्‍योंकि राज्य का सारा काय उसके मंत्री करते हैं और वे उसके प्रति उत्तर- 


अब ग्रदि राजा का कोई वास्तविंक अधिकार नहीं है तो वया उसका कोई... 





धं 


ब्‌ यूरोप”, ४० १३-१४ भी पढ़िये | 





लेखक रा बेब्मॉट महोदय का कथन है कि अंग्रेजी... 


ग्यारहवाों अध्याय औ४३ै 





|, राजा के अब भी तीन अधिकार हैं--“मंत्रणा देने का अधिकार, उत्साहित करने का 
| अधिकार और चेतावनी देने का अधिकार । विक्टोरिया, एडवर्ड सप्तम और जाज पंचम 
ने इन अधिकारों का प्रयोग सफल्लतापूवक करके वेधानिक एकतंत्र के अस्तित्व की उपयो- 
गिता घिद्ध की है। लोवेल का कहना दे कि “यदि अब शासन-क्षेत्र के अन्तगेत राजा राज्यन 
जज्ञयान की गतिदायिनी शक्ति नहीं रही तो वह शैल्-बाहु है जो पाल का आधार है और 
इस प्रकार यह जलयान का केवत्न उपयोगी ही अंग नहीं वरन्‌ एक आवश्यक अंग है ।” 


२, जापान का सम्राद 


जापान में भी नामधारी कायकारिणी कम उपयोगी नहों दै। सिद्धान्त में जापानी 

सम्राट के अधिकारों की सूची उतनी ही विशाल है जितनी की इंगलड में अंग्रेज़ी सम्राट 

 की। शायद पहल्ञी दूसरी से बड़ी है। परन्तु व्यवहार में राज्य संबंधी सभी क़ानून, 

राजाज्ञाओं ओर शाही घोषणाओं में राज्य-मंत्रो के हस्ताक्षर आवश्यक है। मंत्री राजा 

को राज्यनीति के सभी प्रश्नों पर परामश देते हैं और वे उस परामश के लिये उसी के 

प्रति उत्तरदायी होते हैं. क्योंकि अभी पूर्णझप से इस सिद्धान्त की स्थापना नहीं हुई 
है कि वे जापान की व्यवस्थापिका राजकीय डाइट! के प्रति उत्तरदायी हैं । 


३, इठली का राजा 


इटली में १६४७ ई० तक भी वेबानिक राजस्व कोई उपयोगी संस्था नहीं रही । 
क्योंकि फ्रासिस्तवाद के उत्कृ्षे से सारी शक्ति मुसोंज्िनी के हाथ में चली गई थी । इसके 
परिणाम-स्वरूप तानाशाह राज्य-जलयान की मुख्य गतिवाहिनी शक्ति हो गया था। 
परन्तु मुसोलिनी कै पतन से, जिसमें राजा का भी हाथ था फ्राप्तिस्तवाद तो समाप्त हो 
गया है किन्तु राजा का वास्तविक स्थान अभी स्पष्ट नहीं हुआ हे। 


. 9». फ्रान्सीसी अध्यक्ष (सन्‌ १६३६ से पूष) 
अन्त में, जमेनी से पराजित होने के पूर्व के फ्रान्स का भी उदाहरण ले सकते हैं । 
सन्‌ १८७० के बाद फ्रान्स में राजत्व की संस्था समाप्त हो गई थी और तृतीय जनतंत्र! 
ने सात वर्ष के लिये अपना अध्यक्ष चुनना आरम्भ कर दिया था।" परन्तु यह अध्यक्ष 

. विधान में वास्तविऋ शक्ति नहीं था क्‍योंकि उसकी सभी कारवाइयों पर मंत्री का भी हस्ता- 

 क्षर आवश्यक था। सर देनरी मेन का कथन है कि 'कोई ऐसा जीवित कायकता 
नहीं है जिसकी अवस्था फ्रान्सीसी अध्यक्ष से अधिक शोचनीय है। फ्रान्स के 
: पुराने राज्ा राज करते थे और शासन भी करते थे। एम० थिये महोदय के अनुसार 
.बैघानिक राजा राज करता है शासन नहीं । संयुक्त राज्य का अध्यक्ष शासन करता 

है राज नहीं। फ्रान्सीसी अध्यक्ष न तो राज करता है और न शासत्रन ।' यहाँ तक कि 

: फ्रान्सीसियों ने स्वयं कहा है कि उनका अध्यक्ष 'लोह-पिंजर में बन्दी? “मन्दिर में शूँगी 


कि २४7" आल अमल अब अं अंबा मं भा णणाणणणणाक 














१---इस श्रध्याय के अन्त में दी हुई 'एकतंत्र की श्राशा पर आधारित क्रान्सीसी विधान 


.... डक थ्प्पिणी! को पढ़िये। 
कट हे 

















१५७ । .._ शासन-यन्त्र 


मुर्तिग, 'केवल एक कठपुतली” के समान है। बह “शशकों का पीछा करता हे शासन _ 
नहीं |”! इस्री तरह के अन्य शब्दों का प्रयोग किया है । 


एकाल्मक कार्यकारिणी की विशेषताय॑ 
.. नामधारी कायकारिणी के पश्चात्‌ अब हम एकाट्मक कायकारिणी पर विचार 
कर सकते हैं | इसक्रे तीन उदाहरण दिये जा चुके हैं। वे हैं पैठक, निवोचित, मनोनीत। 
सदेव से यह धारणा रही है कि शासन के कायकारिणी अंग में निर्ंय-शीघ्रता ओर 
उद्देश्य एकाग्रता होनी चाहिए। इसका यह अथ है कि क्वानून-निमोण के किये लोगों की 
एक विशाल सभा की आवश्यकता पड़ती है क्‍यों कि उन्हें प्रस्ताव रखने पड़ते हैं, उन पर 
वाद-विकाद करना पड़ता है, मंत्रणा करनी पड़ती है ओर आतल्नोचना करनी पड़ती है । 
तत्पश्चात्‌ भ्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद किसी एक निणुय पर 
पहुँचना पड़ता है । परन्तु कार्यकारिणी में एक विशाल जन-संख्या का समावेश करना 
 असम्भव है क्‍योंकि इसका कार्य कायान्वित करना और लागू करना है । अतः इसमें 
एकता, शीघ्रता, गोपन और निणुय ऐसे गुण आवश्यक हैं। हेमिल्टन महोदय ने लिखा 
था कि “कार्यकारिणी की क्रियाशीज्ञता सुशासन की परिभाषा का प्रधान अंश है। वाह्य 
आक्रमणों से राष्ट्र की रक्षा करने के लिये यह आवश्यक तो है द्वी, क्रानूनों को मली-भाँति 
लागू करने, बहुधा न्याय में बाधा पहुँचाने वाले जबरदस्त तथा अनियमित गुट्टों से . 
सम्पत्ति-रक्षा करने, अवसरवादिता और महत्वाझांक्षा, दलबन्दी, अराजकता के आक्रमणों 
से स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिये भी कम्त आवश्यक नहीं है |? यह क्रियाशीलता, शक्ति 
और गति शासन में तब तक नहीं आ सकती जब तक यह विभिन्न व्यक्तियों में विभक्त 
रहेगी । ओर इस विभाजन के परिणाम-स्वरूप अनुत्तरदायित्व का जन्म होगा । शक्ति के 
केबल एक ही व्यक्ति में केन्द्रित होने से शासन में सुचारुता, निणय में क्षित्रत।। और 
नवीन परिस्थितियों की माँगों को पूर्ण करने में शीघ्रता सम्भव हो_ सकती है । इसीलिये 
. यह कहा गया है कि कार्यकारिणी की छ्ार्यशीज्ञवा के मुख्य अंश एकता, अवधि, इसकी 
.. सहायता की उचित व्यवस्था तथा शक्तिशाली अधिकार हैं । 


बहात्मक कार्यकारिणी के गुण-दोष क्‍ 
विभक्त अथवा बहात्मक कायकारिणी की अपेक्षा एकात्मक कायकारिणी अधिक 


पसन्द की गई है। बहात्मक कार्य कारिणी के पक्त में यह सत्य ही कद्दा गया है कि इसमें 


विभिन्न सदस्य एक दूसरे के लिये नियंत्रण-स्वरूप हैं जिससे देश कठोर-तन्त्र अथवा 
तानाशाही से बचा रहता है। इसके अतिरिक्त एक मस्तिष्क की अपेक्षा बहुत से मस्तिष्क 
सदैव हितकर रहे हैं क्योंकि सदस्य एक दूसरे की कमियों को पूरा कर सकते हैं। परन्तु 
इसके ये सब गुण केवल सैद्धान्तिक तकाँ पर आधारित हैं क्‍योंकि कायकारिणी की प्रधान 
.._ विशेषतायें  नि्णुयःशीघ्रता और उद्देश्यकता समानाधिकारियों के मध्य प्राप्त होनी अछ- 
म्मव हैं। इस सम्बन्ध में नेपोलियन के कथन का समर्थन करना पड़ेगा कि दो अच्छे 


_. १--+# एलं80767 व &॥ 77007 58860, 8 7779 36068] 7 8 988008,! 07 27०४७, 
- णययाजक 8७९ ०006 ज्0 008868 ए७०008-0प 0068 70: 8०ए००7' &76 80 07. 
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गयारहवां अध्याय... ३४४ 


सेनापतियों की अपेक्षा एक बुरा सेनापति श्रेष्ठतर हो जाता है ।” इसका यह अभिप्राय है 
कि दो सेनापति एक दूसरे पर प्रतिबन्ध का काय नहीं कर सकते; मतभेद, विभक्त 


उत्तरदायित्व, निशणुय-शून्यता तथा छिद्रान्वेषण से वे पूरे युद्ध-विधान को व्यर्थ कर देते 


हैं। ऐसा द्वी लीकॉक महोदय का विचार है। उनका कथन है कि ऐसा प्रतीत होता है कि 
बहाात्मक कायकारिणो' अथवा प्रधान शासनात्मक सत्ता से युक्त जन-मंडल के विरुद्ध, 
जिसमें किसी को भी दूसरे अधिक अधिकार नहीं प्राप्त हैं, धारणा बन गई है। ऐसा 
संगठन केवल संयुक्तनिणंय पर ही काम कर सकता है। आरम्भ में तो ऐसा ज्ञात होता 


है कि इस प्रणाली से परिपक्व निणुय का लाभ प्राप्त होगा और सदरुय एक दूसरे पर 


नियन्त्रण रक्खेंगे जिससे उनमें से कोई भी ज्यादती न कर सकेगा । परन्तु इस्त ज्ञाभ की 
&, पेज्षा अवश्यम्भावी हानि संकट-काल में मतभेद ओर विचार-वंषम्य के कारण होगी। 
वास्तव में बह्ाात्मक कायकारिणी तब तक काय नहीं कर सकती जब तक काय और 


 कतेब्यों को सदस्यों में अलग-अरछूग विभक्त न कर दिया जाये। उदाहरण-स्वरूप 


'पावजनिक रक्ता समिति! ( (00077770066 ०07 ?ए०४० 89/009 3, जो ग्यारदह्द 
सदस्यों की एक संयुक्त कार्यकारिणी थी और सन्‌ १७६३-६४ के आतंक काल! में 
फ्रानस्स की शासक थी, यही योजना थी । इतिहास में बह्मात्मक कायकारिणियों के बहुत _ 
से उदाहरण * मिलते हैं जैसे स्पाटों में हघ राजा तथा रोम में कांसल | परन्तु अनुभव 
शासन की इस योजना के बिल्कुल्ञ विरुद्ध रहा है । 
.. इस प्रहार यह स्पष्ट हे कि साधारणतः न तो सिद्धान्त रूप में ओर न व्यवहार 


: रूप में द्वी बह्लत्मक कायकारिणी को समथन मिला है | जहाँ कहीं भी इसका श्रयोग 
किया गया है और इसमें कमी मिली है वहाँ अन्त में एकात्मक कायकारिणी द्वी का 


उपयोग किया गया है। अतः हम अब पूवकऋथित विभिन्न एकात्मेक कायकारिणियों के _ 
पक्त ओर विपक्ष में विस्तारपृवंक विचार करंगे।..... द 
के (अ ) पतक कार्यकारिणी 
पैतृक कार्यकारिणियों के सम्बन्ध में हमने केवल अक्ग्रानिस्तान और अरब के 
राजाओों की ओर संकेत किया था क्‍योंकि वे अब भी अपने देशों में पूण रूप से स्व॒तन्त्र 
हैं। पंसन्‍तु इसका यह अर्थ नहीं है कि अंग्रेज़्ो ओर जापानी सम्राट पेढुक राजा नहीं हैं । 


..वास्तब में अशभ्ृज्ी रानत्व, गृहयुद्धात्तर घटनाओं के बावजूद भी इगजलड़ में एक . 
. अविच्छिन्न संस्था रहा है | इस प्रकार वतमान प्राचीन राजत्वों में अंग्रेजी राजत्व एक 


है। जापान में तो सम्राट शाश्वत काल से चले आने वाले बंश का है। इसीलिये उस्रका 


.. व्यक्तित्व पविन्न और निर्दोष भाना जाता दे । 


...महायद्ध के पश्चात्‌ राजत्वों का अन्त 
सन्‌ ६६१४-१८ के युद्ध के पश्चात्‌ संखार के बहुंत से राजत्व समाप्त कर दिये गये 
थे।न केवल जमनी में कैलर-शासन और आरिट्रया-हंगरी में हैब्लवर्ग-शासन का अन्त 


75 बहात्मह् कार्यक्ररिणों का दूसरा उदाइरण “क्रान्तिकारी फ्रांस की निर्देशिका! 





हक (0#6००४०९ ० १६ए०ैपए८००४:५ 8४०००) थी जिसमें पाँच सदस्य थे ( १७६४ ) | 




















३४६ शॉसन-दंनत्र 


कर दिया गया अपितु टर्की का सुल्तान भी इस्लाम के महान खलीक़ा-पद्‌ से हटा 
दिया गया था। छ्यं ख़िलाफ़त की संस्था का ही अन्त कर दिया गया। इनके 


अतिरिक्त सन्‌ १६२० ई० और सन्‌ १६३० ई० के बीच बहुत से अन्य राजत्वों को भी 
ऐसे ही भाग्य का शिकार होना पड़ा था|" 


अंग्रेज़ी राजत्व बनाये रखने के कारण 


... परन्तु यह एक अनोखी बात है कि ऐसो महान घटनाओं के होते हुये भी 
अंग्रेज़ी राजत्व को जनता का समर्थन प्राप्त है। इसके निम्नलिखित कारण हैं ।* 


(१) अंग्रेज़ स्वभावतः रूढ़िवादी प्रकृति के होते हैं। वे शने:-शनेः परिवतंत 
करते हैं। राजत्व की समाप्ति का अथथे होगा भूत से एकाएक सम्बन्ध-विच्छेद्‌ | यह काय 
पूर्ण रूप से उनके स्वभाव के विरुद्ध पड़ेगा । परन्तु इसका अभिप्राय यह नहों है कि 
राजत्व को समाप्त करने के विषय पर कभी सोचा भी नहीं गया। प्रसिद्ध अंग्रेज़ी 
न्‍्यायविद्‌ बेन्थम ने इसको समाप्त कर देने के पक्त में लिखा था| परन्तु ऐसे आक्रमण 
अपवादस्वरूप थे किसी राजनेतिक सिद्धान्त अथवा आन्दोलन के रूप में नहीं। अतः 
अंग्रेज़ी राजत्व इतने दीघ काल तक अक्षुत रहा है । 


(२ ) अंग्रेजी इतिहास के आरम्भ काल्ञ से राज्य का प्रत्येक काय राजा के नाम 
पर होता आया दैे। इस काय ने राजा के प्रति राजभक्ति को जन्म दिया है। इसके 


. अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वास्तव में राजा से कोई त्रटि नहीं हो सकती... 
क्योंकि सभी भयप्रद अधिकार उससे छीन लिये गये हैं। द 


(३ ) संन्‌ १६८८ की राज्यक्रान्ति के बाद से वेधानिक राजत्व का व्यावहारिक 
परिणाम इससे लाभ ही के पक्ष में रहा इसके विरुद्ध नहीं | विक्टोरिया, एडबर्ड सप्तम 


औ्ोर जाज पंचम के शासनों ने यह सिद्ध किया है कि राजा ओर रानी राष्य के 
राजनेतिक मामलों में हितकर प्रभाव डालते हैं। 


(४ ) राजा साम्राब्य का प्रधान सममा जाता है । वह्‌ राजकीय शक्ति का केन्द्र 
है। वह विकीण देशों और जातियों को जोड़ने वाली कड़ी है। 'वेज्स-राजकुमार” अथवा 
राजवंश के किसी अन्य सदस्य के अमण से एकता की कड़ी और दृढ़ होती है । 


द १--सन्‌ १६३६-४५ के युद्धकाल में डेनमार्क, बेल्जियम, नावे, अल्वानिया 
युगोसलाविया ओर ग्रीस के भी राजत्वों का पतन किसी न किसी प्रकार हुआ था ( अर्थात्‌ या 
तो राजाओं ने जम॑नी के सामने आत्मसमर्पण किया था या इंगलेंड जाकर शरण ली थी )। 
इस प्रकार सम्भव है कि इनमें से कुछ राजा अपने सिंहासन न पा सके क्‍योंकि या तो उनके 
.._ पुनः सिंहासनारोहण का विरोध किया जा रहा है या जनतन्त्रों की घोषणा करने के चिन्ह दिखाई 


.. देरेंई। 


२>-अधिक विवरण के लिये मुनरों कृत (दि गवन्मेट्स ऑफ़ यरोप! प्रृू० ४४ऋ८- 


55 कप कप लास्की कृत (दि पालिमेंटरी गवन्मेंट इन इंगलेंड' प० ३८६-३६४ भी पढ़िये | 
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(४ ) देश के समारोहों और उत्सवों में भाग लेने के कारण वह खमाज का भी 
प्रधान है । 
(६ ) यदि राजत्व समाप्त भी कर दिया जाता है तो किसी न किसी को अध्यक्ष 


“ बनाना ही पढ़ेगा और उसका निवौचन समय-समय पर करना पड़ेगा। इस प्रकार 


मुख्य कायकतोी की विशेषता दल्परांमुखता समाप्त हो जायेगी । 

(७ ) एक खरकार के पदच्युत होते ही राजा कभी-कभी तब तक शासन की 
व्यवस्था करता दे जब तक दूसरी सरकार पदस्थ नहीं हो ज्ञाती। इस प्रकार वह 
शासन-प्रबन्ध की अविछिन्नता क्रायम रखता है। 

(८ >चूँकि अंग्रेज़ी राजा से सभी वास्तविक अधिकार छीन लिये गये हैं 
इसलिये राजत्व को समाप्त कर देने से अंग्रेज्ञों को कुछ लाभ तो होगा नहीं। तथ बे 
ऐसी संस्था को क्‍यों समाप्त करें जो कई प्रकार से लाभदायक ही है हानिकर नहीं ९ 

. (६) जैसा कि बेज्मॉंट ने कहा है राजा विधान के प्रतिष्ठित अंश का आधार 
है ।! वह एक ऐसा स्पष्ट व्यक्तित्व है जो सरकार के प्रति श्रद्धा को जन्म देता है। ऐसा 
जनतन्त्रात्मक संस्था श्ों के किस्ती रूप में सम्भव नहीं | 'राजतन्त्र ऐसा शासन है जिसमें 
राष्ट्र का ध्यान एक ऐसे व्यक्ति पर केन्द्रित रहता है जो सरस काय करता है, जनतन्‍त्र 
ऐसा शासन है जिसमें ध्यान ऐसे बहुत से व्यक्तियों में विभक्त रहता है जो नीरस काय 


करते हैं 


( १०) राजत्व शासन और धर्म के बन्धन को हृढ़ करता है। यह भावनाओं को 
रुचता है क्योंकि साधारण जनता राजा को समकती और उसका सम्प्ान करती हे 
ओर उसीका दामन पकड़े रहती है | इस प्रकार राजा के व्यक्तित्व में किसी राष्ट्र के 
निवोचित प्रधान की अपेज्ञा अधिक गोरब रहता है । 

( ११) राजत्व इसलिये भी अमूल्य है क्‍योंकि यह समाज के प्रधानत्व के लिये 
प्रतिस्पद्धिता को स्थान नहीं देता। 'इस्रक्ना काय गुप्त रहता है; यह हमारे शासकों को 


परिवर्तित होने का अवश्वर देता हे परन्तु ध्यान रहित लोगों को मालूम नहीं 


होता... 
| स्वेच्छाचारी पतृक राजत्व के विरुद्ध आपत्तियाँ 


बहरहाल अंगेज्ञी राजत्व को क्रायम रखने के चाद्दे जो कारण. रहे द्वों आज तो 
प्रवृत्ति इस संस्था के विरुद्ध है । विशेषकर जब यह स्वेच्छाचारी हो | लीकॉक का कथन 


: है कि 'पैठृक शाखन वाह्य रूप में ऐसा दी बेतुका जान पड़ता है जेसे एक पैतृक गणितज्ञ 


अथवा पेठक राजकवि!। _ क्‍ 
.. इसलिये पेठुक स्वेच्छाचारी राज्ञा के विद्द्ध आपत्ति की गई है*। क्योंकि 
सर्वप्रथम, जैसा कि रूखो का कथन है कि प्रत्येझ् शासन पतनोन्मुख रहता है ओर जेसा 
कि हम प्रजातन्त्रात्मक शासन में देखते हें बहुत से शास्रकों की अपेक्षा एक राजा के 
पतित होने की अधिक सम्भावना है । द 


१--एकतन्त्र के दोषों को कृपया इस पुस्तक के दूसरे अध्याय में भी देखिये 
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दूसरे, एक योग्य और कुशल शास्रक के उत्तराधिकारी का भी योग्य होना 
आवश्यक नहीं है। इतिहास इसका साक्षी है। 
तीसरे, एक स्वेच्छाचारी राजा, बिना किसी परिणाम की चिन्ता के, केवक्ष भयंकर 
अत्याचार ही नहीं कर सकता, वह अपनी सनकों और शौक़ों से राज्य को भी नष्ट कर _ 
सकता है | 
अन्त में, उत्तराधिकार भी निरायद नहीं हो सकता । क्योंकि या तो भरणासन्न 
राजा को देख कर दरबार में षड़ यन्त्र आरम्भ हो सकते हैं अथवा उत्तराधिकार-युद्ध 
छिंड़ सकता है। अतः यह तक कि पैतृऋस्िद्धान्त में अविच्छिन्नता ओर स्थिरता निहित 
हैं, ग़ज्ञत है । 
वेधानिक पदक राजत्व के गुण 
रन्तु स्वेच्छाचारी पेतुक राजत्वों के विरुद्ध की गई आपत्तियाँ महत्वशून्य हो 
जाती हैं जब वे वेधानिक राजत्वों के विरुद्ध लागू की जाती हैं। इस दशा में हमें पेतक 
सिद्धान्त की विशेषताये' स्पष्ट हो जाती हैं 
. सर्वप्रथम, यह सत्य है कि पेतृक राज़त्व राष्ट्र को स्मय-प्तमय पर होने वाले 
निवोचनों से मुक्त रखता है। और इस्र प्रकार निर्बाचनों के हंगामों तथा उसकी 
परेशानियों और उद्विग्नताभों से राष्ट्र की रक्षा करता है । 
दुसरे, यद्द शासन-प्रबन्ध में अविच्छिन्नता ओर स्थिरता अवश्य क्रायम रखता 
है। क्‍योंकि जैसे ही एक राजा की मृत्यु हो जाती है दूसरा राजा तुरन्त ही बिना क्रान्ति 
गृह-युद्ध अथवा शासन-काय की अस्तव्यस्तता के डर के सिंहाघनारूद होता है।... 
. ., चौथे, 'यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि परम्पराये, जो दीघकालगत राजतल 
से सम्बन्धित रहती है, शासन के वास्तविक प्रधानों में उत्तरदायित्व और गौरव को 
जन्म देती हैं जिसका परिणाम धच्छा होता है। क्‍ 


क्‍ ( ख) निवोचित एकात्मक कायकारिणी 
एकात्मक कायकारिणी के एक रूप पेतृ्‌क राजत्व पर विचार करने के पश्चात्‌ 
. अब हम निवोधित एकात्मक कायकारिणी का अध्ययन करेंगे। हमने शासन के. 
. निर्वाचित प्रधान के रूप सें केवल अमरीकी अध्यक्ष का उदाहरण दिया था। यहाँ हम 
इस प्रश्न की विस्तृत विवेचना करेगे क्योंकि अधुनिक शाप्रन के प्रधान को निर्वाचित 
करने की तीन प्रणात्रियोँ हैं । 
... सबंप्रथम, जनता द्वारा प्रत्यक्ष-निवाचन की ग्रणाज्ञी है।यह प्रशाली विशेषत 
.. इस समय पेरू, ब्राजील ऐसे दक्षिणी अमरीका के कुछ राज्यों में प्रचलित है। प्रत्येक 
. जनतन्‍्त्र-राज्य का अध्यक्ष जनता द्वारा निवोचित होता है।. 
५ दूसरे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन को प्रणात्री है | यह प्रणाली अमरीकी संयक्त राज्य 
... और फ़िनलेंड में प्रचत्षित है। अपरोकी संयुक्त रब्य में अध्यक्ष एक निर्वोचक-मंडल 
.. द्वारा निवोचित होता हे | इसमें प्रत्येक सदस्य-राज्य के डतने ही प्रतिनिधि रहते हैं... 
.. जितने कि उच्च राज्य के कांग्रेश्न में रदते हैं । ऐश ही रुणालो फ्रिनसैंड में भो प्रवल्चित है। 
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तीसरे, व्यवस्थापिका द्वारा निवोचन की प्रणाली है। ,फ्रान्स के पतन के पूब 
( १६३६ ) फ्रान्सीसी अध्यक्ष 'राष्ट्रीय सभा? ( व्यवस्थापिका ) के द्वारा निवोचित किया 
जाता था। स्विवञरलंड में आज भी अध्यक्ष 'संघ-समिति' के सात सदस्यों में से 
संघ-सभा! के द्वारा निवाचित किया जाता है ।! 
अब हम इन प्रणात्रियों के पक्ष और विपक्ष में उपस्थित किये गये तकों पर 
विचार करेंगे। | ||||_/॒य्य््र<ऊ 
घुख्य कार्यकर्ताओं का प्रत्यक्ष निवाचन 
मुख्य कायकताओं के प्रद्यत्ञ निवोचन की प्रणाज्ञी के पक्ष में यह तक. उपस्थित 
किया गया है कि ऐसा निर्वाचन लोकप्रिय और प्रज्ञातंत्रात्मक शासन की आधुनिक 
धारणाओं के अनुरूप है और इस प्रकार इसके कारण लोगों की दिलचस्पी अपने 
शासन में बनी रहती है। यह विचार, कि राज्य के स्वेप्रधान पदाधिकार का निवाचन 
उन्हीं के द्वारा होगा, उनको सावजनिक मामलों में भाग लेने को उत्साहित करता रहता 
है । इसका वह अर्थ हुआ कि जनता को अध्यक्ष-संबंधी प्रत्येक निवोचन से राजनेतिक 
शिक्षा मिल्ञती रहती है और वह खतंत्र राष्ट्र की हैसियत से अपने उत्तरदायित्व के 


प्रति सजग रहती है । 


रन्तु इस प्रणाली में वास्तविक गुणों की अपेक्षा दोष अधिक है। 
क्‍ (१) यह विचार, कि प्रधान कार्यकर्ता का निवांचन राजनेतिक द्लिचस्पी पेदा 
करता, है, तके पूर्ण नहीं है। यह दिलचस्पी व्यवस्थापिकाओं के निवोचनों से बनी रहती 
है। सच तो यह है कि इस प्रकार के निवोचन से सारे देश में व्यर्थ राजनेतिक हंगामा 
ओर गड़बड़ी पैद। हो जातो है। शान्ति भंग द्वो जाती है, और जनता में झावेश फेल् 


जाता है। ऋभी-कमो तो शक्ति प्राप्ति करने के लिये संघर्षे छिड़ जाता है जिससे नागरिक- 


स्वतंत्रता संकट में पड़ जाती हे । 
(२) विशाल जन-समूह प्रतिद्वन्दी उम्मीदवारों की योग्यताओंं से सरलतापू्वक 
परिचित नहीं द्वो सकते । दूसरे दुल्न संगठन अपने-अपने श्रचारों से उनको अपने प्रभाव 


में भी ला सकते हैं। इस प्रकार योग्य उम्मीदवार पराजित किये जा सकते हैं ओर मूख 
: निर्वाचित द्वो सकते हैं । 


(३) ऐसे निवाचन-काल में जो दल-वेमनरय उत्पन्न द्वी जाता है वह उसी समय 
समाप्त नहीं हो जाता | यह निरन्तर देश में विषमता स्थापित किये रहता है। इससे 
पष्ट हे कि दुल-बैंमनस्य और पषडयंत्र सदेव बने दो रहते हे और जैसे द्वी दूसरा 


' निर्वाचन खमीप आता है दल अपना प्रचार काये आरम्भ कर देते हैँ । इस श्रकार दत्न- 
. चैमनस्थ, गुटबन्दी जोश, उबाल, और नेतागिरी राष्ट्र को विभाजित किये रहते हैं । यह 
सब सावजनिक हित को दृष्टि में रख कर नहीं किया जाता वरन्‌ इसका आधार 


मदहत्वांक्षा, व्यक्तिगत उत्कष और बल्त प्रद्शन होता है । 


(४) चूँकि अध्यक्ष का निबाचन थोढ़े-थोड़े समय के पश्चात्‌ होता रहता है. 
इसलिये केवल प्रतिद्वन्दों दल्न ही सदेव प्रस्तुत प्रश्न पर लड़ने के लिये तैयार नहीं रहते 


वरन अलग द्वोने वाज्ञा अध्यक्ष ओर .उमप्तका दुल्ल भी निवोचकंं तथा दूसरे प्रभावशात्वी 
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ब्यक्तियों को अपनी ओर किये रखने में कोई कोर-कसर नहीं उठा रखते | इससे स्पष्ट. 
है कि शासन में पक्षपात किया जाता है, अपने व्यक्तियों को सरकारी पदों पर नियुक्त 
किया जाता है तथा उनको सहायता दी जाती है । ऐसे काय का कोई अन्त नहीं | इसके 
परिणाम-स्वरूप अपने व्यक्तिगत अथवा दल के हित के सामने शासन सुयोग्य हाथों में 
नहीं रहने पाता | इस अथे में अध्यक्ष का पूर्ण काय-काल अग्रिम निवाचनाथ भ्रचार में 
बीतता है क्योंकि यदि वह जनता को प्रसन्न किये रहता है तो आने वाले निवोचन में 
उसकी सफलता परो-हूप से सम्भव रहती है । 


मुख्य कायकर्ता का अप्रत्यक्ष निवांचन 


प्रत्यक्ष के इननिवाचन दोषों के कारण यह सोचा गया था कि अच्छा तो यह होगा 
कि मुख्य कायकतो का.निबोचन कुछ चुने हुये प्रतिनिधियों द्वारा हो । इसलिये अमरीका 
में निवोचक-मंडल बनाना आरम्भ किया गया था परन्तु व्यवहार में ये प्रतिनिधि भी 
दक् के ही आधार पर निबाचित होते हैं। इसलिये वे भी अपने दल के उम्मीदवारों 
को द्वी मत देते हें। इस प्रकार यद्यपि यह अप्रत्यक्ष श्रणाली राष्ट्र को देशव्यापी हंगामे से 
बचा लेती है किन्तु यह सवश्रेष्ठ उम्मीदवार को चुनने में असफल रही है। क्योंकि 
प्रतिनिधि चुनाव में अपने विवेक से काम नहीं लेते, वे केवल अपने दलों की आज्चञा का 
पाज्नन करते हैं । 


मुख्य कायकर्ता का व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन 
 व्यवस्थापिका द्वारा निबोीचन को भी पसन्द किया गया था क्योंकि इसमें भी 


अप्रत्म् निवोचन का सिद्धान्त निहित है। इससे भी देश निवाचन के हंगामे से मुक्त... 


रह सकता हे ओर राष्ट्र के सवश्रेष्ठ प्रतिनिधि देश के उच्च पदों के लिये श्रत्यन्त सुयोग्य 
व्यक्तियों को निवाचित कर सकते हैं। परन्तु इसके व्यावहारिक पहलू से निवोचन के 
दोष स्पष्ट हो गये हैं। इस प्रणाल्री में स्वयं व्यवस्थापिका में दल्ों के प्रचार के कारण 
तनातनी भयंकर रूप धारण कर लेती है और साधारण निवोचन के सारे दोष आ 
. जाते हैं। फिर भी व्यवस्थापिका का यह उभार अल्पमात्रा में होता है और हम इससे 
मुक्त भी नहीं रह सकते यदि निवोचन को प्रज्ञातंत्र का आधार रहना है। इस प्रणाली के 
विरुद्ध सबसे बड़ी आपत्ति इसप्त दृष्टिकोण से की गई है कि. शक्तिशाली उम्मीदवार 
_ व्यवस्थापिका के अपने समथकों को सुविधायें देने का वचन दे सकता है। इसका अथे 
. भ्रह हुआ कि व्यवस्थापिका कार्यकारिणी के द्वाथ की पुतत्नी हो जायेगी। परन्तु इसके 
विपरोत एक अशक्त उस्मीद व्यवस्थापिका के द्वाथ का- खिलोना हो जायेगा और 
.. कार्यकारिणी की पूरी खतंत्रता समाप्त हो जायेगी। | 


आधुनिक प्रवृत्ति क्‍ क्‍ 
बहरहाल आधुनिक राष्यों में पत्यक्ष ओर अप्रस्यक्ष निवोीचन की अपेक्षा व्यव- 


...._.. स्थापिक़ा द्वारा. निवोचन को अधिक समर्थन भाप्त हुआ है। सन्‌ १६१४-१८ के युद्ध के 





-ज्ेकोस्ल्ोब्रा किया, आरिट्रया और पोलेंड ने इसको अपना लिया _ 
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था और सन्‌ १६३६ में जर्मनी द्वारा पददलित होने से पूर्व तक यह प्रणाली संतोष प्रद्‌ 
रही थी । अब ये राज्य मुक्त हो गये हें और हमें यह देखना है कि ये क्रिस प्रकार अपने 
वैधानिक जीवन या राजनेतिक प्रश्ञाली को पुर्नेंसंगठित करते हैं । 


( ग) मनोनीत कार्यकारिणी 


एकात्मक कारयकारिणों का तीसरा रूप, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मनो- 
नीत कायकारिणी है। यह रूप विशेषकर बड़े राब्यों के अवीन देशों में पया जाता है । 
भारत के गवंनर जनरल का उदाहरण पहले दिया जा चुका है। इसी प्रकार भारत के 
विभिन्न प्रान्तों के गबनेर भी अंग्रेजी सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और कोरिया ._ 
का गवनर जनरल भी जापानी सम्राट ओर “इम्पीरियज्ञ ड|इट? द्वारा नियुक्त किया जाता . 
है। इन नियुक्तियों से पता चलता है कि इन उच्च तथा उत्तरदायित्व पूर्णों स्थानों के लिये 
व्यक्ति अनियमित ढंग से नहीं चुन लिये जाते हैं । उनके चुनावों का आधार उनकी 
थोग्यतायें और पद्‌ के लिये आवश्यक उनकी विशेष कुशल्ञता हैं। उनको नियक्ति के लिये 
। उनके देशसेवा के कार्यों कक सूची उनको शासवात्मक विशेष योग्यता तथ। उन्नकी प्रतिभा 
| पर पूर्ण विचार किया जाता है। यह सत्य है क्रि कभी-कभी सुविधा प्रदान करने और 
. पक्षेपात करने के दोषों का आरोप मनोनीत करने के सिद्धान्त के विरुद्ध किया जाता है। 
ब्ुधा ऐसा भी द्वोता दे कि एक दल के द्वितीय श्रेणो के लोग दूसरे दलों के प्रतिभावान तथा 
प्रथम श्रेणी के लोगों के मुकाबिले नियुक्त कर दिये जाते हैं। परन्तु यह स्मरण रखना 
चाहिये कि इस बुराई को दूर करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। निवोचन का 
सिद्धान्त, यहाँ तक कि योग्यता-परीक्षा भी इन पदों के ज्िये अधिक अच्छे उम्मीदवार 
नहीं दे सकती । 





पुरुष कायकर्ता का कार्य-काल 


मुख्य कायकता का नियुक्ति को विश्विन्न प्रणाल्रियों के गुणों और दोषों के विवेचन 
के पश्चात्‌ अब दस उश्के कार्ये-काज्न और पुंननियुक्ति के प्रश्न पर विचार कर खकते हैं । 
इस दृष्टिकोण से पेतूक कायकारिणों पर विचार ही नहीं हो खकता क्योंकि जो व्यक्ति 
सिहाखनारूदू होता है वह साधारणत: अपनी- म्॒त्यु तक सिंहासन पर रहता है यदि वह 
आन्तरिक क्रान्ति से सिद्दालन-च्युत नहीं कर दिया जाता जेसा कि अफ़ग्गानिस्तान के राजा 
अमानुल्ल्ा, टकी के सुल्तान इत्यादि के साथ हुआ था अथवा वह स्वयं परिस्थितिबश 
अथवा स्वेच्छानुसार लिंहासन छोड़ता है जैला कि इरान के रज्जाशाह पहलबी तथा इंगलेंड 
के एडवड अधच्टस ने किया था। इस अकार पेतृुक राजा का कार्यकाज्न आजीवन रहता 
ओर बह उसकी मृत्यु पर द्वी समाप्त होता है। 

. परन्तु, जैखा कि पहले कहा जा चुका हे, आजीवन काय काज्ञ निवोचित अथवा 
मनोनीत प्रधानों के संबंध में उचित नहीं समम्मा गया है | अमरीकी संयुक्त राज्य के बंहुत 
से राज्यों में गवर्नर दो वर्ष के लिये निवाचित किये जात हैँ ओर स्विट्ज्वरलेंड का अध्यक्ष 
'संघ-समिति के सदस्यों में से जो स्वय' तोन ब्ष के लिये निवोचित किये जाते हैँ, एक वर्षे 
के लिये निबोचित किया जाता है। अपरीको संयुक्त राज्य का अध्यक्ष चार बफेंके 
को धदू 





हैदर... . शासन-यन्त्र . 


लिये निर्वाचित होता है और भांरत!के गवर्नर जनरल की नियुक्त पाँच वर्ष के लिये होती 
है। पेरू का अध्यक्ष पाँच वर्ष के लिये, चिली और अरजेनटाइना के अध्यक्ष छः ब्ष के 
लिये; सन्‌ १६३६-४४ के युद्ध के पू् फ्रान्स तथा हिटलर के उत्ड॒ष से पव जनतंत्रात्मक 
जमनी के अध्यक्ष सात वर्ष के लिये निवोचित होते थे। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो 


जाता है कि विभिन्न राज्यों के प्रधान-कार्यकर्ता एक वर्ष से लेकर सात वर्ष तक की 


अवधि के लिये निवाचित ( अथवा मनोमीत ) किये गये हैं । इसका अथ्थ यह हुआ कि 
कुछ राज्यों में अल्प अवधि और कुछ में दीघ अवधि पसन्द की गई है। 


द अल्प अवधि के गुण तथा दोष क्‍ 

जहाँ तक अल्प अवधि का प्रश्न है इसका यह गुण बताया गया हे कि इससे राष्ट्र . 
स्वेच्छारिता से बचाया जा सकता है। इसका कारण यह है कि निबोचित प्रधान एक वर्ष 
अथवा दो वर्ष के पश्चात्‌ बदलता रहेगा इसलिये वह इतना प्रभाव नहीं स्थापित कर 
सकेगा जिससे कि बह सम्पूर्ण शक्ति हस्तगत कर ले, या तानाशाह बन जाये अथवा पेतृक 
एकतंत्र स्थापित कर सके। इस प्रणाली में जनता भी काफ़ी जागरूक रहेगी और प्रत्येक वर्ष 
अथवा दो वष के बाद लोगों को इस बात की चेतावनी मिल्लती रहेगी कि राज्य खत्ता 
हीं के हाथ में है । परन्तु अल्प अवधि में बड़े दोष भी हें । प्रत्येक अध्यक्ष-निवोचन- 

. काल में हर एक अथवा दूसरे वे के पश्चात्‌ देश में निवोचन-दौड़ का बोलबालत्ा 
रदेगा, देश में तनातनी और अस्त-व्यस्तता फेलेगी । इस प्रकार देश की स्थिरता ममेले 


.... में पड़ जायेगी । अध्यक्ष को भी अपनी शासन-कुशलता खिद्ध करने कापणें अवसर नहीं... 


.. मिल्लेगा | एक-दो वर्ष तो उसे अपने कार्यों और कर्तव्यों को सममने में लेगेंगे ओर जैसे 


... दी वह अपना काय सममने लगेगा उसको पदन्‍त्याग करने पर बाध्य होना पड़ेगा 


.. इसका परिणाम होगा अनुत्त रदायित्व, अयोग्यता, और अकुशलता क्‍योंकि शासन-नीति + 
में अविच्छिन्नत] का अभाव रहेगा... 


दीध अवधि के गुण और दोष 
दीघ अवधि के संबंध में यह कहा गया है कि इससे स्वस्थ ओर परिपक्व अनुभव 
प्राप्त करने का अवसर सिल्ञता दे क्‍योंकि पदस्थ व्यक्ति यंह समझता हे कि उस्रका काय- 
.. काल सुरक्षित रहेगा क्योंकि उसको कम से कम्म एक ही दो वध के पश्चात तो पद-त्याग 
. नहों करना पड़ेगा । उसको दृद नीति का अनुसरण करने ओर हितकर कानून पास 
करने का अवसर मिलता है। वह प्रयत्न करता द्वे कि उसके कार्यों का फल उसके काय - 


काल ही में प्राप्त हो जाये | इसका अथ यह हुआ कि दीघ अवधि में अध्यक्ष को अपनी 
... योग्यता का प्रद्शन ओर देश-सेवा करने का काफ़ी अवसर मिल्लता है। इसके अतिरिक्त... 
...._निबॉचनों की संख्या कम होने से देश निवोचन दौड़ के दोष से मुक्त रहता है। जिसके... 
....._ परिणाम स्वरुप दत्न-वे पम्य देश ठ्यापी अस्तव्यस्तता, षड़यन्त्र और तनातनी काफ़ी सात्रा ._ 
... में कम हो जाते है। परन्तु इन अच्छाइयों के साथ-साथ दी्घं अवधि स्ले भय भी रहता 






यह कि इसमें शक्ति को केन्द्रित कर लेने ओर पूर्ण शासन को बल्ातृ हस्तगव 


 ] के आवक मा आशंका रहती हे ।. इस प्रकार इससे केवल तानाशाही का ही जन्म नहीं दो 
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सकता बरन्‌ जनता को प्रभावित करके पदस्थ व्यक्ति अपने को सन्नाट निवाचित करा 
सकता है (नेपोलियन ने ऐसा ही किया था)। हमारे समय ही में हिटलर ऐसे तानाशाहों 
' मे जनता के मतों द्वारा अपने को आजीवन पदस्थ कराने में सफल हुये थे। इससे यह 
प्रकट होता है कि एक शक्तिशाल्ली और महत्वाकांक्षी व्यक्ति केबल एकतंत्र द्वी स्थापित 
करने में सफल नहीं हो सझता, जनता के लिये उसके दास हो ज्ञाने और उस्री की आज्ञा- 
नुसार चलने की भी सम्भावना रहती है। 


क्‍ अतः सर्वोत्तम मार्ग तो यही जान पड़ता है कि प्रधान कार्यकर्ता की अवधि न तो 

अत्यन्त अल्प होनी चाहिये और न अत्यन्त दीघे ही। साधारणत: चार-पाँच वर्ष 
की अवधि उचित समम्मी गई है क्‍योंकि इसमें अल्प और दीघ अवधि दोनों के दोषों 
का अभाव रहता है और दोनों के गुण उचित मात्रा में आ जाते हैं 


पुननिवाचन 


इन अढप ओर दीघे अवधियों से संबंधित पुनर्नियुक्ति का प्रश्व है। जो लोग 

अल्प अवधि के पत्त में हैं उनका कहना है कि पुनर्निबीचन की व्यवस्था हो जाने से वास्त- 
विक योग्य व्यक्ति को हर दूसरे-तीसरे बर्षे जनता के सामने अपनी योग्यता को प्रमाणित 
करने का अवसर मिलता है। इसके परिणाम-स्वरूप नीति में केवल अविच्छिन्नता ही 
नहीं आती है अपितु खतंत्र राष्ट्र को राब्य के सर्वोच्च अंग की पर्योज्षोचना करने का भी 
. मौका मिलता है। इस प्रकार एक ओर जहाँ इससे उत्तरदायित्व को स्थान मिलता है 
और अध्यक्ष नियंत्रित रहता है वहाँ दूसरी ओर जनता अपने क॒तंव्यों के प्रति सदेव 
सजग ओर सावधान रहती है। परन्तु जो दीघ अवधि जैसे छः-स्रात वर्ष के पत्त में हैं. 
वे साधारणतः पूर्वा कथित कारणों से ही पुन्निवाचन के पत्त में नहीं हैं यद्यपि वे 
स्वीकार करते हैं कि देश एक महान नेता को सेवाओं से ऐसे समय में वंचित 


हो जाता है जब कि वह अपने परिपक्व अनुभव के कारण विशेष रूपसे अपने 


पद के पूर्ण योग्य होता है । अमरीका में अध्यक्ष चार वर्ष के लिये निवोचित किया जाता 
है परन्तु पुनर्तिवोचन की रोक के लिये कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं द्े। अतः अध्यक्ष दो 
अवधियों के लिये चुने जाते थे और यह प्रथा हो गई थी कि कोई अध्यक्ष तीसरी बार न 
. चुना जाये। परन्तु यह प्रथा. भी हमारे दी समय में टूट गयी हे क्योंकि स्वर्गीय अध्यक्ष 
रूज़वेल्ट चोथी बार भी चुने गये थे। सब्‌ १६३६ इई० से पूव फ्रांस में अध्यक्ष 
पुनर्निवाचन के लिये खड़ा हो सकता था । परन्तु मैक्खिकों के विधान ऐसे ओर भी विधान _ 
हैं जिनमें स्पष्ट रूप स्रे पु्निवाचन की मनाही है। इसका कारण यह है कि पु]नर्निवोचन 
की आशा उम्मोदंवार की आँखों के सामने नाचती रहती है ओर लोक भ्रियता भ्राप्त करने 
. के लिये बह तरह-तरह की चालें चलता द्वे । सरती लोकप्रियता की यह चाह केवल 
. शाखन-कोशल को ही द्वानि नहीं पहुँचाती व्रन्‌ अन्य योग्य उम्मीदवारों के खड़े द्वोने में 
वाधा पहुँचाती है ।. इस्नीलिये जहां कहीं भ्री एक द्वी अवधि को स्वीकार किया गया हे 
 डस्रका कारण यह रहा हे कि यह महत्वाऊांक्षी व्यक्तियों को लोकग्रिय होने के किये 
लें चक्ञने स्रे रोकती हैं। इससे देश की श्रधान विभूति अपने कार्य में स्वतंत्र . 











३६४७ शासन-यन्त्र 


रहती है क्‍योंकि लोगों को प्रसन्ष करके उसे अपने भविष्य के लिये कुछ आशा 
नहीं करनी है । 
इस भाँति नामधारी और एकात्मक कायकारिणियों का विस्तारपृबषक अध्ययन कर 


लेने के पश्चात्‌ अब सभात्मक अथवा मंत्रि-संडलात्मक कांय कारिणी पर विचार करना 
रह जाता है। _ द 


आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी हे 
... प्रो७ ल्ञास्‍्की ने कहा है कि आधुनिक राज्य की काय कारिणी के तीन पक्ष हैं।' 
सब प्रथम यह व्यवस्थापिका सभा के बहुमत दल की एक समिति के रूप में उसकी राय 
से काय करती है। दूसरे, यह प्रवन्धात्मक संगठन के रूप में क्रानूनों को लागू करती हे । 
और तीसरे, यह शासनातव्मक साधन के रूप में जनता के प्रत्यक्ष सम्पक में रहती है । 


राजनेतिक कायकारिणी के रूप में मंत्रिमंडल _ 
बहुमत की समिति के रूप में अथोत्‌ राजनेतिक रूप में इसके मुख्य तीन कतंव्य 
हैं। सर्वप्रथम, यह नीति निधौरित करती है और मंत्री साधारणतः बहुमत दल के सदस्य 
होते हैं । यदि व्यवस्थपिका उनकी नीति को स्वीकार कर लेती है अथोत्‌ उनके बिलों को 
पास कर देती है तो ऐसी दशा में उश्चका दूसरा काय यह होता हे कि वह देखे कि उसकी... 


नीति अधीन अधिकारियों द्वारा कायोन्वित की जा रही है। तीसरे, इसका यही रे 


 काय है कि वह देखे कि विभिन्न विभागों में संघर्ष नहीं होता है ओर बे पारस्परिक 
... सहयोग से काय करते है। द 


.._ अंग्रेज़ी और अमरीकी प्रणालियाँ 5 जे 
. हम पहले ह्वी अंग्रेज़ी ओर अमरीकी शाखन-प्रणा्रियों के अन्तर पर विचार कर 
चुके हैं। अमरीकी प्रणात्ञी में अध्यक्ष एक स्थायी और वास्ताबिक कार्य कतों है। वही 
अपने मंत्रियों को नियुक्त करता है और वे अपने विभागों के कार्यों के लिये उसी के प्रति 
उत्तरदायी रहते हेँ। अंग्रेजी म्रणाल्ली में राजा नामंधारी काय कता रहता है परन्तु 
.. डसका मंत्रिमंडल - वास्तविक काय कारिणी हे ओर यह्द राजा के प्रति उत्तरदायी 
होकर व्यवस्थापिका के प्रति रहता है। प्रधान मंत्री अपने सहकारियों को स्वयं चुनता है... 
ओर लोक-सभा अर्थात्‌ कामन-सभा में उनका नेतृत्व अहण करता है। इस प्रकार प्रधान 
मन्‍त्री राजा ओर संत्रि-मंडल का संयोजक है | यह ठीक ही कहा गया है कि वह मंत्रिमंडल 
रूपी मेहराब का शित्ाधार है। -वह चार प्रकार का प्रधान हे ।* बह काय कारिणी- 
... (मंत्रिमंडल) का सभापति होता है; कामन-सभा का नेता द्वोता है; अप्रत्यक्ष रूप से 





१०-लास्की---ए, ग्रेमर आ्रफ़ पॉलिटिक्स, पृ० ३४६ ५ कप 

२--प्रधान मंत्री के कर्तव्यों के विस्तत अध्ययन के लिये राम्ज़े म्योर कृत 'हाउ ब्रिठदेन 
जेनि “दि केबिनेट सिस्टम” तथा लासकी कृत ,'दि पालिमेंटरी गवन्‍्भठ इन 

यू कत “दि इंगलिश केविनेट सिस्टम! पृष्ठ ८३-१४२ अवश्य देखिये। 













ग्यारहवाँ अध्याय...  इहुई . 


राजनेतिक सत्ता-निवाचक-मंडल का मनोमीत प्रधान होता है* और वह राजा का एक 
विशेष बिश्वास प्राप्त परामशंदाता होता है। अतः सिडनी लो ने यह ठीक ही कहा है कि 
कामन-सभा में स्थायी ओर दृढ़ बहुमत प्राप्त होने के कारण प्रधान मंत्री को अमरीकी , 
अध्यक्ष से भी अधिक अधिकार प्राप्त हें । हो 


मंत्रिमंडल का निर्माण क्‍ 
अंग्रेजी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या चार-पाँच से. लेकर बाइस तक रही है। 
यह अन्तिम संख्या सन्‌ १६१४-१८ के युद्ध-काल में हो गई थी। उस युद्ध-काल सें 
लायड जाज ने यह निश्चय किया था कि चार-पाँच सहकारियों का युद्ध-मंत्रिमंडल बनाया 
जाय जो केवल युद्ध-नीति ही पर विचार करे | उसने अन्य विभागों का साधारण शासन- 
प्रबन्ध दूसरे मंत्रियों के सुपुदं कर दिया था | लास्की नीति ओर शासन-प्रवन्ध को अलेग- 
अलग रखने के पक्ष में नहीं हे। शासन की गहराइयों और उस्रकी प्रणाली को 
जाने बगैर मंत्री अपना काय सफलतापूवक नहीं कर सकते क्योंकि सम्पूण जानकारी 
प्राप्त करने के लिये वे सिविल शासन-विभाग के भ्रश्रित रहेंगे ।* जैसा कि राम्जे-म्योर 
ने संकेत किया है इसका यह अथ हुआ कि बासस्‍्तविक शक्ति मंत्रिमंडल से नोकरशाद्दी 
...श्रथवा मंत्रिकायोत्रय के कमंचारियों के हाथ में चली जायेगी | वह मंत्रियों की खंख्या 
. भी अधिक नहीं चाहता है। उसका कहना है कि दूस-बारह मंत्री इस काय के किये 
अत्युत्तम हैं। अधिक संख्या होने से मंत्रि-संडल के अन्द्र छोटा मंत्रि-मंडल पेदा 
हो जाता है जो अपने निर्णय के सामने दूसरों की बातों पर विचार नहीं करता।. 
दूसरी ओर यदि मंत्रियों की संख्या अधिक होगी तो इसका अथ होगा मंत्रिमंडत्त 
के काय का विस्तार | इसके परिणाम-स्वरूप नीति में सामझस्य असम्भव हो जायेगा 
ओर भत्येक मंत्री अपने विभाग का अनियंत्रित प्रधान द्वो जायेगा । 


+ शक 
जाम 


. २--डा० फ़ाइनर ज़ोरदार शब्दों में कहते हैं कि निम्नलिखित सुविधायें न होतीं 
तो अंग्रेजी मंत्रिमंडल प्रणाली सफता पूवक कार्य न कर सकती | ट 
क्‍ (क) विशेषज्ञों द्वार सुविधा...(२) सिविल पदाधिकारियों की पक्चंपात शुन्यवा तथा 
गुमनासी; यदि ये हर सरकार के साथ बदलते रहें तो अव्ययस्था को छोड़ कर दूसरा 
परिणाम नहीं होगा | । 
द (२) मंत्रिमंडल के काय का मंत्रि-कार्यालय -द्वारा संगठन | सब्‌ १६१६ से पहले मंत्रि-- 
मंडल की बैठक बिना किसी अजेण्डा के होती थी ओर कार्यवाहियों का विवरण भी नहीं 
 लिपिबद्ध किया जाता था। अब ये दोष नहीं रह गये हैं । द ः 

(३) नीति के विकास में विशेषज्ञों से ग्रातत सहायता। स्थायी पदाधिकारी सदेव इसको” 
दक्ष परामश देते हैं । हि 

. (ख) दलों से प्रात सुविधायें....(४) कॉक्स के द्वारा दल का अनुशासन | “रची 

नवादी दल” में रुढ़िवादियों या जिन्जर दल;काों जन्म हो गया दजो मंत्रिमंडल को सच्ची 
प्राचीनवादी परम्परा के अनुसार गति देता है। 


नहा का 
की 








हद... . शासन-यन्त्र . 


राज्य के विभाग 


प्रत्येक देश में मंत्रिमंडलका कार्य साधारणतः विभिन्न विभागों में विभाजित रहता. 


है। वे लगभग ये हैं--(१) परराष्ट्रविभाग, (२) ग्रह-विभाग, (३) युद्ध-विभाग, (४) 
. न्‍्याय-विभाग (५) क्रानून-विभाग, (६) अथ-विभाग, (७) भुमि-आय-विभाग, (८) कृषि- 
विभाग (६) उद्योग-विभाग (१०) श्रम-विभाग, (११) निर्मोण-विभाग, (१२) स्वास्थ्य- 
स्वच्छुता-विभाग, (१३) शिक्षा-विभाग। साधारणत: मंत्रिमंडल का एक मंत्री एक या 
एक से अधिक विभागों का प्रधान होता है। अंग्रेजी प्रणाली में सब मंत्री सामूहिक रूप 


से व्यवस्थापिक्रा के खामने उत्त रदायी होते हें। लास्की का विचार है कि प्रधान मंत्री 
के ऊपर किसी विभाग का भार नहीं डालना चाहिये यद्यपि उसको शासनअबन्ध की 


रूप-रेखा से परिचित रक््खा जा सकता है। 


कार्यकारिणी के क्ंव्य 


मंत्रिमंडल प्रणाली के संबंध में विभागों की इस गणना से अप्रत्यक्ष रूप से 
सम्पूर्ण काय कारिणी का वास्तविक कतठ्य मी स्पष्ट हो जाता है। इत क्वेब्य को या 


तो वास्तविक कार्यकर्ता अध्यक्ष अपने मंत्रियों की सहायता से करता है अथवा मंत्रि- 


मंडल करता है। कार्यकारिणियों के निमोण की विभिन्नता से उनके कर्ते्य में अन्तर 


... नहीं आता । इस कतंव्य को स्पष्ट करते हुये सिजविक महोदय कहते हैं कि 'शासनात्मकू 


हि _कृतेव्य में वे सभी काय आने चाहिये जो विदेशी राष्ट्रों के संबंध में (विशेषतः राज्य 
की सेनाओं का संगठन और संचालन) राष्ट्र के हितों की रक्षा के किये आवश्यक हैं 
वे सब काय जो पूर्णरूप से न्यायात्मक नहीं है ओर राष्ट्र के सदस्यों को एक दूसरे 


को हानि पहुँचाने से रोकने के लिये, अथवा स्रावंजनिक हितों के लिये तथा खाबजनिक - 
- भजत्नाई के लिये उनका सहयोग प्राप्त करने के लिये उच सीमा तक आवश्यक है जहाँ 


तक इसको राष्ट्र को इच्छा पर छोड़ देना ठीक नहीं है; अन्त में, इसमें वे सब उद्योग 
. आते हैं. जिनको, राष्ट्र के घन तथा साधनों को उपयोग में लाने के लिये खाव॑जनिक 


..._ अधिकार में रखना ज़रूरी है तथा राज्य अथवा इसके सदस्यों को ऐसा सामान देने के 
लिये, जो व्यक्तिगत उद्योग और स्वतंत्र विनिमय से पू्ं सम्भव नहीं, आवश्यक है। 


. इसका यह अर्थ हुआ कि कार्यकारिणों का कतेंब्य जल, थल् आंर वायु-से नायें 


रखकर केवल देश की रक्षा करना तथा अन्तरोष्ट्रीय समस्यों को सुल्षकाना, तथा 
..पुत्नीध्ष और जेल की व्यवस्था करके आन्तरिक शान्ति ही स्थापित रखना नहीं है । 
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... वरन्‌ इसको राष्ट्र के आर्थिक और औद्योगिक जीवन का भी संगठन करना पड़ता है। 





पर ध) विरोध-पक्त के नेताओं से निमित 'छाया-मंत्रिमंडल”-का अविच्छिन्न अस्तित्व 

















जा | .. यादरवाँ अध्याय ...... ३६७ 
गानर! ने इन कतेठ्यों का निम्नलिखिताशीषेकों में वर्गोकरण करके इनको और भी 
स्पष्ट कर दिया है हर 

(१) परराष्ट्रात्मक कर्तेव्य-जिसका संबंध विदेशी मामलों, सन्बि, राजदूतों 
की नियुक्ति इत्यादि से रहता है । द 

(२) प्रबन्धात्मक--जिसका संबंध क्रानूनों को लागू करने ओर निम्न कोटि के. 
पदाधिकारियों की नियुक्ति से रहता है । 

(३) सेनिक कतंव्य--जिसका संबंध स्थल, जल तथा सेनाओं के संगठन तथा 
शान्ति और युद्ध की समस्याओं से रहता है । 

(8) न्यायात्मक कतेव्य--जिंसका संबंध अपराध क्षमा करने के अधिकार से 
रहता है द 

(४) क़ानून निर्माणात्मक क्तेठ्य--जिसका संबंध केवल मसविदा तैयार करने 
तथा उसको उपस्थित करने से ही नहीं रहता वरन्‌ आउडिनेन्स पास करने तथा विभाग- 
संबधी नियम बनाने से भी रहता है। पास किये हुये क्रानून को अस्वीकृत कर देने 
का अधिकार भी इस्र शीषेक में आता है । 


कायकारिणी के न्‍्यायात्मक और कानून निर्माणात्मक अधिकारों के उदाहरण 


इनमें से प्रथम तीन के उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं दे। चोथे ओर पाँचवें 
को भारतीय उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जब भारत का गव्नेर-जनरल 
जेल की सज्ञा अथवा स्त्य-दंड पाये हुये अपराधियों को क्षमा करता है तब बह 
 न्‍्यायात्मक अधिकार का उपयोग करता है ।* जब वह विशेष परिस्थितियों के लिये 
जिनमें देश के साधारण क्रानून का उपयोग नहीं हो सकता, आडिनेंस पास करता है तब _ 
: क्रानून-निर्मोणात्मक आधिकार का प्रयोग करता हे। इसके अतिरिक्त इसी अधिकार 
के अन्तगंत भारतीय व्यवस्थापिका द्वारा कोई बिल्न न पास द्वोने पर भा वद्द अपनी 
स्वीकृति देकर उस बिल को क्वानून का रूप दे सकता है । ऐसे न्‍्यायात्मक ओर क्रानून- 
. निर्मोणात्मक अधिकारों का उपयोग खभी प्रधान कायकर्ता किसी न किस्री ध्वीमा तक 
करते हैँ (इसी कारण शक्ति-विभाजन के घिद्धान्त के आलोचकों का कहना है कि मानव- 
समस्याओं का पूर्ण विभाजन असम्भव है ओर एक विभाग दूसरे विभाग से अवश्य 
संबंधित रहता है) । 
अब तक इन कायकारिणी के विभिन्न पक्षों--सकी चुनाव-प्रणाली, इसकी अवधि 


तथा इसके काय तथा संगठन पर विचार कर चुके हें। परन्तु इस अवस्था तक हमने 
इसके केवल उस भाग का अध्ययन किया है जिसका काय नोति को निधोरित करके 


१--गान र--पॉलिटिकल साइंस एन्ड गवन्मंठ, प्रष्ठ ७०५४ 
२---गवंनरजनरल ने इस श्रधिकार का उपयोग श्रभी दाल ही में किया था। उसने 


श्रष्टी-चिमूर के बन्दियों के अपराध को छूमा करके मृत्यु-दंड से बचाया | (श्रगस्त, १६४५) 











.. पॉलिटिक्स एज़ॉड, पृ० ४६-५ 


| है - शासंन॑-य॑नत्रे 


उसको कार्यान्वित करना है। अतः हम अब संक्षेप में देखेंगे कि किस प्रकार अधीन 


पदाधिकारी ऊपर से श्राप्त आदेशों का पालन करते हैं अ्थात्‌ हम यह देखेंगे कि 
किस प्रकार राज्य-प्रबन्ध चलाया जाता है । 


नोसिथियों हारा शासन 


सब प्रथम यह स्मरण रखने योग्य बात है कि अंग्रेजी मंत्रिमंडल प्रणाली में मंत्री 
साधारणतः ऐसे व्यक्ति द्वोते हें जो उस काय के विशेषज्ञ नहीं होते जो उनके सुपुद 
किया जाता है। इसका अथथ यह हुआ कि अंग्रेज़ी अणाल्रा में शासन-प्रबन्ध नौसिखियों 
: द्वारा होता है ।* और जहाँ कहीं भी इस प्रणाली का उपयोग किया गया है, स्वभावतः 
यह विशेषता आ ही जाती है। उदाहरण-स्वरूप भारतवर्ष में भी शिक्षा-मंत्रो ऐसा हो 
. सकता है जो पहले वकालत करता रहा दो ओर ऋषि-मंत्री ऐसा हो सकता है जा कि 
किस ग्राच्य साषा का अध्यापक रहा हो । फिर भी वे अपने को सफल शासक सिद्ध 
कर सकते हैं। इस ममेले का रहस्य यह हे कि मंत्री ऋतु-पक्षियों की भांति द्वाते हैं. जो 
राजनेतिक जलवायु के परिवतन के साथ आते जाते रहते हूँ। अथात्‌ उनका उत्थान-पतन 


श॒ की राजनेतिक विचारधारा के ज्वार-भाटरा पर निभर है। परन्तु राज्य-्प्रबन्ध 


_ आंबच्छ्न्न रूप से स्थायी अधिकारियों के कारण चल्नता रहता द्वे । 





१--यह विचारणीय हे कि वर्तमान काल में सरकार के कर्तव्य इतने विस्तत हो गये 


हैं कि कोई भी मंत्री प्रत्येक बात की जानकारी नहीं रख सकता है । अतः, यद्यपि मंत्री को अपने . 


विभाग की नीति को निर्धारित करना चाहिये, वह साधारणत: अपने उप-सचिव और नीचे के 
कमंचारियों से परामर्श क्ेकर काम करता हे । इसीलिये राम्ज्ञे म्योर तंथा अन्य लेखकों का कहना 


है कि यदि गत शताब्दियों में शक्ति कामन-सभा से मंत्रिमंडल में चली गई थी, तो इमारे समय में 


यह मंत्रिमंडल से सिविल सबविस के द्वाथ जा रही है। स्पेन्सर महोदय का कथन है कि “पालिमेंट 
में पूछे जाने बाले प्रश्नों की संख्या, राज्य-प्रबन्धात्मक निर्णुयों का क्षेत्र दीध काय हो गया हे । 


कोई भी व्यक्ति, ऊपरी ज्ञान प्राप्त करने के श्रतिरिक्त, विभागों के बहुसंख्यक कार्यों को नहीं समझ... 
सकता दे। आज का आदश स्थायी उप सचिव अ्रसाधारण व्यक्ति होता है किन्तु ऐसे मनुष्यों की... 
बहुत कमी हैं | मंत्री की दशा तो ओर बुरी है। परिस्थिति ऐसी है कि वह शक्ति-हीन या अपने 


मातहतों के श्रधीन होता चला जा रहा है। वे ही पालिमेंयीय प्रश्नों के उत्तर तैयार करते हैं और 
वँद स्वंशता के भूठे प्रदर्शन के साथ उन प्रश्नों का उत्तर देता है। वे ही अंसंख्य राज्य-प्रबन्धा- 


..... त्मक नियांयों को प्रस्तुत करते हैं जो उसीकेविभाग का कार्य होता है,.......अफ़रिस का प्रदर्शनकारी 
हम गा नौकर शाही, जिसके हाथ में सत्ता रहती हे और जिसके हाथ में यह रहनी भी चाहिये पार्लिमेंटीय । 
.. प्रश्न और मंत्री के उत्तरदायित्व से नियंत्रित नहों रहता है। (भारवश कंमी-कंमी हो जाता... 


की “ है)। उसका भ्कुकाव अ॑नुत्तरदायी स्वच्छाचारिता की ओर रहता है। उसके ऊपर केवल अस्प्ट 
प्रजातल्तात्मक निर्यत्रण रहता है और यह भी अप्रत्यज्ञ और दूर अधिक रहता है?---गवर्मेंट एन्ड 
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स्थायी अधिकारी अथवा सिविल सर्विस 


स्थायी अधिकारी राजनेतिक दलों के उत्थान और पतन के साथ नहीं आते जाते । 
चाहे जो दल शासन की बागडोर संमाले हो ओर चाहे जो उस्रकी राजनेतिक धारणा 
हो वे अपना कार्य करते रहते हैं ओर विश्वासपूवक अपने ग्रधानों की आज्ञा पालन करते 
हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि वे दलबन्दी से परे होते हैं। उनका कार्य मंत्रियों ढारा 
निधोरित नीति को कार्यान्वित करना है। वे दलबन्दी से दूर रद्द कर स्थायी अधिकारी 
तो होते ही हैं| इसके अतिरिक्त वे नौसिखिये नहीं होते । वे अपने काय में विशेषज्ञता 
प्राप्त किये रहते हैं और इसीलिये मंत्रियों को उनकी राय पर विश्वास करना पड़ता 
है। अन्त में उन्हें केवल पक्तपातशून्य और विशेषज्ञ ही नहीं होना पड़ता, उनका अज्ञात 
रहना आवश्यक हे।' उन्हें अपना काय चुपचाप अज्ञात रूप से करना पड़ता है। 
बाहर उन्हें कोई नहीं जानता | इस प्रकार विभिन्न शज्य-विभागों के एक उदाहरण- 
स्वरूप विज्ञ डॉक्टर शिक्षा-मंत्री हो सकता है परन्तु 'सांबंजनिक शिक्षा-संचालक 
(डायरेक्टर ऑफ़ पब्लिक इन्ह्ट्रकूशन) और उसके प्रधान अफ़सर ऐसे नहीं हो 
सकते | उनको शिक्षा-विज्ञान तथा शिक्षा-कल्ा दोनों में दक्ष होना आवश्यक है। इन 
पदों पर ऐसे व्यक्तियों को होना चाहिये जिनका सम्पक्क शिक्षा की समस्‍्याओं, प्रयोग और 


है, 
23 


प्रबन्ध से सदेव रहा हो । इसी प्रकार स्वास्थ्य तथा स्वच्छता-मंत्री भी एक बकील हो 


सकता है परन्तु 'सावजनिक स्वास्थ्य संचालक (डायरेक्टर ऑफ़ पब्लिक द्वेलथ) अथवा 
अस्पतालों के अ्रधान निरीक्षक (इन्सपेक्टर-जनरज्ञ) और उस्रके अधीन कर्मचारी मंडल 
के लिये चिकित्सा-ज्ञान आवश्यक है। इससे यह प्रकट होता है कि शासन-प्रबन्ध के लिये 
विशेषज्ञता एक आवश्यक योग्यता है परन्तु नीति-नि्धा रण में ऐसा नहीं है। अतः यह्द 
ठीक ही कहा गया है कि “परालिमेंटीय काय कारिणी स्थायी सिविल सर्विस की सहायता 
के बिना अव्यावहारिक होगी? 


सिविल सर्विस का महत्व 
यह बात केबल सभात्मक शासन के ही संबंध में सत्य नहीं हे । शासन के किसी 
भी रूप का काय सिविल सबिस के बिना नहीं चल सकता | डा० फ़ाइनर का कहना है 
कि आधुनिक राज्य में इसका काय केवल शासन-काय में सुचारुता ही त्ञाना नहीं है 
वस्तुतः इसके बिना शासन-काय असंभव हो जायेगा । सिविल सर्विस स्थायी दक्ष तथ 
वेतन पाने वाले पदाधिकारियों का व्यवसायात्मक 'संगठन है | 


आधुनिक राज्य की प्रकृति 


विज्ञान, यातायात तथा उद्योग में उन्नति होने के कारण राज्य ने स्वय' एक विशात्र 
संगठन का रूप धारण कर लिया है | इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रारम्भिक काल्न में 


द १--कृपया जेनिंग्सक्षत “ब्रिटिश कान्स्टीस्य शन! पू० १४४, ओर मेरियट कृत दि 
मेकेनिज़्म ऑफ़ दि मॉडर्न स्टेट, कज्ि० २, ४० १२०-१२१ देखिये । 
. ३२०-फ्राइनर--दि थियरी एज़्ड प्रैक्टिस ऑफ़ साडन गवन्मेंट्स अध्याय २७, ४० ११६४ 
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३७० शासन-यन्त्र 


राज्य के पास कोई काय '* ही नहीं था | इससे हमारा केवल यह तात्पय है कि जहाँ तक 
इसके काय के विश्तार, गम्भीरता, जटिजलता और विशाज्ञता का संबंध है वहाँ तक यह 
गतशाबिदियों के प्रत्येक राव्य से अधिक काय शोज्ञ और जटिल है। इसका विस्तार 

शायद ही मनुष्य के भोतिक तथा नेतिऊ प्रयह्लों को कितो भी शाखा को अछूता छोड़ता 
 हो। इसका अम्ताण सड़कें, नालियाँ, इमारतें और वे आश्चय जनक काय हैं जिससे 
समाज का आवश्यक बौद्धिक विराधघ हो सके, अल्याचारियों ओर य*त्रचात्ित यानों 
से शारीरिक रक्षा हो सके तथा घातक बेक्टीरिया से व्यक्तियों का बचाव हो सके । हज़ारों 
वार्षिक नियम और आदेश तथा आधुनिक राज्यों की वर्तमान विरतृत काय -योजना इस 
बात की द्योतक है कि किस प्रकार राज्य प्रत्येक व्यक्ति पर केन्द्रित होता है और उसके 
प्रत्येक विचार को अपने अस्तित्व के असंख्य तागों बाले वस्र में बुनता है....राज्य प्रत्येक 
स्थान पर है, शायद ही यह कोई स्थान रिक्त छोड़ता है! ।९ 


आधनिक राज्य ओर प्रारम्भिक राज्य में अन्तर 


इस प्रकार आधुनिक राज्य केवत्ञ विस्तार ओर क्षेत्र द्वी में प्रारम्भिक राज्य से 
भिन्न नहीं है वरन्‌ प्रणाली और प्रक्रिया में सी भिन्न है | प्रारम्भिक राज्य का काय केवल 
.. क़ानून, आदेश, घोषणा ओर नियम जारी कर देना था। अब आधुनिक राज्य विचार 
.. करता है, नियंत्रण करता है और अपने आदेशों, को स्थायी अफसरों द्वारा कार्यान्वित 
करता है। पहले जहाँ राज्य का काये केवल्न घोषणा जारी कर देना था वहाँ आज. 
बह उस हकाय के लिये एक अधिकारी नियुक्त करता है। अन्तर खंगठन का है 
 उद्ृश्य का अन्तर तो थोड़ा सा है। इससे प्रकट होता है कि वास्तविक शासन-प्रबन्ध- 
राजनैतिक शक्ति का एक व्यक्ति से लेकर सम्पूर्ण जनता पर पूर्ण रूप से कार्यान्वित 
करने का काय सिविल सबिस,के द्वारा किया जाता है जनता, पालिसमेंट अथवा मंश्रिमंडल 
के द्वारा नहीं! बेवर महोदय का भी कहना है कि “आधुनिक रणज्य में शासन-कार्य न तो 
पालिसेंटीय बाद-विवादों से चत्नता हे ओर न राजकीय घोषणाओं से यह काये -तो 
. अनिवाय रूप से सिविल्ञ सर्विस के हाथों से देनिक राज्य-प्रबन्ध में होता है? 


. विभाग-संगठन पर लास्की के पाँच सिद्धान्त 


लास्की के अनुखार यह अधिक अच्छा होता कि विभागों का संगठन पाँच 
स्पष्ट सिद्धान्तों के आधार पर किया जातवा+ | 


हे स्व प्रथम, जैत्ा कि हम पहले कह चुके हैं एक मंत्री होता चाहिये जो विभाग- 
_ काय के लिये व्यवस्थापिक्ा के सामने उत्तरदायी हो। 


१फराइनर-«दि थियरी एन्ड प्रेक्टिसस श्रॉफ़ मॉडन गवन्मेंटस, अध्याय २७ $ 2० 




















गयारहबाँ अध्याय... ३७१९ 

दूसरे, प्रत्येक विभाग में आर्थिक निय त्रण की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये । 
इससे लसका तात्पयः है कि एक ऐसे अधिकारी (आर्थिक सलाहकार के खमान) की 
नियुक्ति होनी चाहिये जो विभाग के द्वारा व्यय किये जाने वाले घन के लिये उत्तरदायी 
हों ओर विभाग के प्रस्तावित व्यय का व्योरा रक्खे। 

तीसरे प्रत्येक मंत्रिमंडल को व्यवस्थापिकरा के सदस्यों की एक ऐसी समिति की 
आवश्यकता है जिसके संपर्क में वह संगठित रूप से रह सके | धर द 

चौथे, विभागों के परस्पर सहयोग के लिये एक निश्चित व्यवस्था होनी चाहिये । 

अन्त में अनुसन्धान ओर खोज के किये विशेष व्यवस्था होनी चाहिये । क्‍ 

शासन के विभागों के वतमान संगठन में सुधार करने के लिये थे बहुत उत्तम 
सुमाब हैं । भारतवर्ष में तो ऋषि, उद्योग इत्यदि में अनुसंधान करने की व्यवस्था हो 


गई है-। 
सिविल सर्बिस के सुधार के लिये लास्की के सुझाव 


लास्की ने केवल विभागों में सुधार करने के ही सुमाव नहीं रक्खे हें। उसने 
. सिविल सबिस सें सुधार करने के सुझाव भी उपस्थित किये हैं।* कक 

. उसका कथन्न है कि सरकारी नौकरियाँ दो किस्मों में विभाजित की जा सकती हैं । 
पहल्ली वे हें जिनका काय दक्षतात्मक* है और दूसरी वे जिनका काय रचनात्मक है । 
पहले प्रकार की नौकारियों का काम केवल पतन्न-व्यवहार, क्राम-पू्ति ओर हिसाब-किताब 
रखना है। दूसरे प्रकार की नोकरियों का कायथ नीति-निधोरण, अनुसंघान तथा निण य 
करना है। इन्हीं नौकरियों में सुधार की आवश्यकता है जिससे वे समाज की अधिक 
भलाई कर सके। - 


सब प्रथम, यह काय 'सावजनिक परामशदानत्री समितियों को! उनके सम्पक 
में लाने से ठीक हो सकता है क्योंकि तब अधिकारी को अपनी योग्यता और अपने 
अनुभव को अधिक बिस्तृतव योग्यता [तथा जानकारी के सम्मुख परखने को बाध्य 
होना पड़ेगा। वह आफिस की रिपोर्टों से निशुय निकालना कम कर देगा, वह 
व्यवसायियों, व्यापार-संधियों, डाक्टरों तथा अध्यापकों के सम्पक से अपनी नीति 


निधोरित करेगा | 


दूसरे, सिविल सर्विस को केवल व्यवसाय ही नहीं होना चाहिये उसको बिद्वत्ता- 
व्यवसाय द्वोना चाहिये। अधिकारियों को शाखनात्मक संगठन के. संबंध सें अपनी राय 
लखने और प्रकाशित करने तथा उपयक्त सुधारों की योजनाय उपस्थित करने की 
 उयवस्था होनी चाहिये। उसके परिशाम-स्वरूप शासन-प्रबन्ध में उत्तमता आयेगी 
क्योंकि अधिकारों अपने व्यावहारिक अनुभव से सुझाव रक्खेगा । 


कि आल कलल मल अल नमक ४४ रराााााा॥॥४७७७एए/ 


१--लास्की--ए गरैमर ऑफ़ पॉलिडिक्स, ४० रेथ६-४०४. 
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५. 


. इै७२ शासन-यब्त्र 


तीसरे, अधिरियों के लिये “अवकाश काल! निश्चित कर देनां डचित है जिससे 

उनको भ्रमण, अनुसन्धान इत्यादि का अवसर मिले। उनका प्रत्येक बर्ष फ़ाइलों के पृष्ठ 

. उलदते और काशज़-पन्नों ही में व्यस्त रहते बीतता है। वे वास्तविकृताओं से दूर रहते 

हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनके मस्तिष्क की ताज़गी और शक्ति क्षीण हो जाती हैं। अतः 
काय और स्थान का परिवर्तन उनकी प्रथम आवश्यकता है। द 


चौथे आजकाल की अपेज्ञा सरकारी नौऋरियों और विश्वविद्यालयों में और 
अधिक आंगिक संबंध होना चाहिये। शास्रन-प्रबन्ध की समस्यओं पर राजनीति-विज्ञान 
के आधार पर पूण रूप से विचार करने के लिये विश्वविद्यालय सर्वोत्तम स्थान हें । 
यहाँ मष्तिष्क पक्षपात-शून्य रहेगा क्योंकि विद्या-विशारदों के सम्पके से अधिकारी 
बुद्धि और तक को अपना पथ-प्रदशेक बनाय॑ंगे । क्‍ 

अन्त में, अधिकारियों का काय-काल कम कर दिया जाना चाहिये क्योंकि 
अधिकारीगण एक वर्गों का रूप अहण कर लेते हैं और प्राचीन परिपाटी के अनुगामी 
होने के कारण नवीनता के पक्ष में नहीं रहते । द द 


ढा० वेणीप्रसाद की सुधार-योजना 

तस्करी के अतिरिक्त भारतव में भी स्वर्गीय डा० वेणीप्रसाद ने भी कार्यकारिणी 
के कार्यों के स्ंगठन के लिये बहुत से सुकाव' उपस्थित किये थे | उनका कहना था कि 
आधुनिक शासन के उत्तरदायित्वों की संख्या तथा उनका भार अधिक हो जाने से कार्य 

कारिणी के ढाँचे में सुधार करना आवश्यक है । 
... सव प्रथम, मंत्रियों का का्ये केवल विभागों को सुचारु रूप से चलाना ही नहीं 
है, उनको नियमित रूप से नीति ओर सुधारों पर भी विचार करना चाहिये । मंत्रिमंडल 
. को दो अंगों में विभक्त किया जा सकता है । एक को वेभागिक निय'जरण-कार्य से मुक्त 
करके शास्तन-प्रबन्धात्मक समस्याओं पर विस्तृत रूप से विचार करने का कार्या सौंप 

दिया जाना चाहिये । ट 
क्‍ दूसरे, संत्रिमंडल को “योज्ञना-समिति” से संबंधित रहना चाहिये। इस समिति 
में विशेषज्ञ और व्यावस्रायिक संघो के मनोनीत सदस्य रहेंगे। इसका कार्थ आर्थिक 
: व्यवस्था पर विचार करना, समय-समय पर योजनाये' तथा अपने कार्य की रिपोर्ट 
उपस्थित करना तथा वार्षिक बजट पर परामशे देना होगा। ; क्‍ 
.... तीसरे, एक 'राष्ट्रीय पू'जी बोर्ड! की स्थापना की जानी चाहिये जिसका कार्य कृषि 
और उद्योग-योजनाओं को ऋण देकर तथा हिस्से खरीद कर सहायता करना रहे । ऐसे 
ही बोर्ड आयात-निर्यात कर, रेलबे तथा यातायात के साधनों, तथा जंगल इत्यादि के 
... लिये भी स्पापित किये जाने चाहिये | इनसे राजमैतिक कार्यका रिणी-विभाग, तथा स्थायी 
हर हक को ऐसे कार्य के बोक से छुटकारा : मित्र ज़ायगा जिनके लिये वे योग्य 
नहीं द्ोते । पर आज क्‍ द 
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... बताते हें 


ग्यारावहाँ अंध्योय..._ क्‍ ही 


चौथे, शासनात्मक कत्तेव्यों के प्रतिपत्ष विस्तृत होने वाले ज्षेत्र का अर्थ है राजनैतिक 
नियत्रण के अत्येक स्थान पर नौकरशाही का बोलबाला। और वेभागिक लिखा-पढ़ी 
कायवाहियों से व्यथ में काय में विल्लम्ब लगने की सम्भावना रहती है। अतः 
नोकरशाही के दोषों को दूर करना आवश्यक है। यह काये योग्यता परीक्षाओं की 
प्रणाली को विस्तृत करने से अधिक सरलता से हो सकता है क्योंकि निसंदेह यह 
शासन-प्रबन्ध को अजातंत्रात्मक बना देगा। इसी की वजह से शासन-काय में सुचारुता 
आई है, भ्रष्टाचार तथा पक्षपात कम हो गये हैं, खाबजनिक जोबन का स्तर ऊँचा हो गया 
है और शिक्षा को प्रोत्साहन मिला है। इस प्रकार योग्यता परीक्षाओं के द्वारा नियुक्त 
किये हुये प्रतिभाशीक्ष व्यक्तियों को आफिस के देनिक नीरस वातावरण से बचाना 
चाहिये। उनको अध्ययन तथा विचार करने का, इनको स्रोपे गये हुये विषयों पर अनु- 
सन्धान करने का अवसर मिलना चाहिए। उनको एक नियमित शासन प्रबन्धात्मझ य*त्र 
का सहयोग मिलना चाहिये जो नवीन आवश्यकताओं के अनुसार शासन प्रबन्ध को 
: आगे बढ़ाता रहे । 

अन्त में ऐसी विभिन्न 'परामशेदानत्री समितियों?' की व्यवस्था होनी चाहिये 
जिनमें विशेषज्ञ और सावंजनिक व्यक्ति हों। इनका संबंध शासन-विभागों अथवा 
उनको नीचे से लेकर ऊपर तक को शाखाओं से होना चाहिये । इन समितियों का काय 
सरकारी नोकरियों और जल्लोकमत में आंगिक संबन्ध स्थापित करना, विचारों और 
सुझावों को ग्रहण करना, तथा लोकमत को शिक्षित करने का आवश्यक काय करना 
होगा । इस प्रकार अधिकारी ओर विशेषज्ञ एक दूसरे के तथा जनता के परामश दाता 
हो जायेंगे। ये “विचारक-संगठन” व्यवस्थापिकाओं और मंत्रिमंडलों की श्रवृत्ति को 
. स्वेच्छाचारिणी द्ोने से तथा आधिकारियों को जीवन-शून्य यंत्र होने से रोकेंगे। 


इंगलड में सिविल सर्विस का विकास 


शासन-विभागों ओर सिविल सर्विसों में सुधार करने के आवश्यक सुमावों 
पर विचार करने के पश्चात्‌ अब हम इंगलेड की सिविल सर्विस के विकास का अध्ययन 
कर सकते हैं। आरम्भ में इस देश में सभी पढ़ों को पूर्ति निजञ्ञी नियुक्ति के सिद्धान्त पर 
की जाती थी क्योंकि उस समय क्र्कों और अवीन अधिकारियों को इतनो अधिक 
_ संख्या में आवश्यकता नहीं पड़ती थी । इख्का का रण यह था कि शासन का कतव्य केवल 


१---लास्की इस प्रकार की. परामशदात्री समितियों का निम्नलिखित कतंब्य 


. (क) प्रस्तुत बिल्लों के संबंध में पूव परामश | 
 (ख) साधारण शासन-प्रबन्ध प्रयाली में परामश । 
(ग) सुझाव उपस्थित करना। 
_(ब) टेकनीकल विषयों पर विशेष परामर्श देना | 
“विशेष विवरण के लिये <ए ग्रेमर ऑफ़ पॉलिटिक्स! पृ० ३२८०-१८ देखिये. | 








३७७ शांसन-य॑त्र 


(१) गृह तथा उपनिवेश-विभाग सहित परराष्ट्र-विभाग, (२) रंक्ञा-विभाग, (३) राजरंब 
(४) न्‍्यायधीशों की नियुक्ति तथा (५) डाक-विभाग तक ही सीमित थे। सिविल सर्विस 
का सामाजिक तथा आशिक मामलों में कोई नियंत्रण नहीं था। सन्‌ १८१२ ३० के पश्चात्‌ 
ये कार्य विस्तृत होने लगे ओर नये स्थापित किये गये विभागों तथा आक्रिस्रों के काय 
सम्पादन के लिये ओर अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने की आवश्यकता पड़ी । 


राम्ज़े म्योर कथित शासन-प्रबन्ध के विकास की तीन अवस्थायें 


सिर 


इंगलेंड के शासन-प्रबन्ध के विकास में राग्ज़े म्योर* ने तीन अवस्थायें 
बतलाई हे कक क्‍ 

(१) पहली अवस्था सन्‌ १८३२ में आरम्भ होकर सन्‌ १८४४ तक रहती है। 
बेसे तो फ्रान्सीसी राज्यक्रान्ति के युद्ध-काल में ही एक नये युद्ध तथा उपनिवेश मंत्री की 
नियुक्ति हो गई थी परन्तु खन्‌ १८३२ के सुधार-कानून के साथ-साथ सामाजिक और 
आधथिक अस्ुविधाओं की दूर करने के लिये सन्‌ १८३३ का 'फ्रोक्टरी क्रानन”, सन्‌ श्यशछ 
का द्रिद्र क्रानन!, सभ्‌ १८४८ का 'सावजनिक स्वास्थ्य क्वानून! इत्यादि पास हुये। 
इसके परिणाम स्वरूप नत्रीन सामाजिक व्यवस्था के उहेश्यों को कार्यान्बित करने के 
लिये अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता हुई। इस प्रकार नौकरशाही का जन्म हुआ । 
इस्ट इंडिया कम्पनी की नियुक्तियों के लिये लाड मॉर्ल सन्‌ १८३३ ई० में योग्यता-परीक्षा 
के सिद्धान्त की स्थापना पहले ही कर चुका था। सन्‌ १८६५३ ३० में टू बेलियन-रिपोट ने 
यह सिफारिश को कि निजी नियुक्ति का सिद्धान्त समाप्त कर दिया जाये ओर सिविल 
सर्विस के लिये योग्यता परीक्षा की व्यवस्था की जाय | द 


(२) दूसरी अवस्था सन्‌ १८६५५ सें सिविल सबिस कप्तीशन की स्थापत्ता से आरम्भ 
होकर सन्‌ (६०६ तक रहती है । इस काल में नियुक्तियाँ योग्यता-परीक्षा के सिद्धान्त 
पर होने लगीं। जैसा कि लास्की) का कथन है सिविज्ञ सर्विस का आधुनिक रूप सन्‌ 
१८७० से आरम्भ हुआ | नये विभागों अश्ववा बोर्डों जैसे स्थानीय शासन-बो्ड (१८७१), 
कृषि तथा मछली बो्ड (१८८६), तथा सन्‌ १८७१ के शिक्षा क़ानून के अनुसार शिक्षा- 
बोर्ड (१८६६६) की भी स्थापना हुई । व्यापार-बो् नये उद्योगों का नियंत्रण करने लगा 
ओर परराष्ट्र-विभाग में वाह्य देशों से व्यापार को देख-भाल के लिये आफिस जोड़ दिये 
गये। यहाँ तक कि फ्रक्टरी क्रानून और भोजन तथा पेय-क्वानून भी पास हुये। इस 
प्रकार उन्नीसववी शताब्दी के उत्तराद्ध में राज्य के कार्यों में वृद्धि होने से शासन-प्रबन्ध की 
सभी शाखाओं में सिविल सर्विस की और भी वृद्धि हुई । 


(३) तीसरी अवस्था सब्‌ १६०६ से आरम्भ होती है जिसका क्रम अभी चल रहा 
 है। इस काल में शासनात्मक नियंत्रण में असीमित वृद्धि हुईं। उद्योगों की वृद्धि से 
मजदूरी की दर पर नियंत्रण रखने. के लिये, व्यावहारिक विवादों में सममझोता कराने 


१--सम्ज्षे म्योर--हाउ ब्रिटेन इज़ गवन्‍्ड! १, अध्याय २,। कृपया मेरियट कृत दि... 


...मेकेनिजिस्म, ऑफ़ दि मॉडन स्टे5”, जिन्‍द २, प्ृष्ट ३१०-१२१ पढ़िये । 
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ग्यारहवाँ भत्याया ६. द श्डश . 


तथा निर्णय देने के लिये, बृद्धों की सामाजिक इन्श्योरेन्स के लिये, बेकारी की समस्यायों 


पर विचार करने के लिये तथा ऐसी ही योजनाओं के लिये “व्यापार-बोडे? की स्थापना 
हुईं । एक सड़क-बोड बना और देलीफ़ोन-ब्यवस्था भी राज्य ने अपने ह्वाथ में ली । 
इसलिये इन सब के प्रबन्ध के लिये और लोग नौकर रकखे गये | सन्‌ १६१२-६४ में 
राजकीय कमीशन ने रिपोर्ट को कि योग्यता-परीक्षा का सिद्धान्त खूब सफल हुआ है । 
इसके बाद सन्‌ १६१४-१८ का युद्ध आया। इसके परिणाम-स्वरूप खरे राष्ट्र का केवल 
भोजन ही नहीं सीमित किया गया और केवल कोयला, रूई, लकड़ी तथा कृषि 
उत्पादन का नियंत्रण ही नहीं किया गया वरन्‌ यांत्रिक उद्योग मंत्री तथा जलत्न-व्यापार 
भी समुद्र-विभाग के अधीन किये गये। युद्ध के बाद खानों, स्वास्थ्य, यातायात वथा 
अम के मंत्रियों की नियुक्तियाँ की गई । इस प्रकार ऐसे व्यक्तियों की एक बड़ी 
संख्या में नियुक्तियाँ हुई! जिनका काय केवल शासन-प्रबन्ध था। सन्‌ १६३६-४५ के 
युद्ध में हमने देखा है कि किस प्रकार सिवित्ल नौकररों की संख्या बढ़ी है और किस प्रकार 


जीवन के प्रत्येक ज्षेत्र में शासकीय नियंत्रण हो गया है । 


संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शासनात्मक कार्यों की वृद्धि से सेकड़ों नये संगठनों 


. का जन्म हुआ और केवल रखसद सूचना तथा ब्रॉडकारिंटंग, आशर्थिक-युद्ध, बायु- 
. उत्पादन ऐसे विभागों की स्थापना ओर बोर्डो', कमी शनों, कारपोरेशनों, कम्पनियों तथा 


समितियों की संख्या में ही बढ़ती नहीं हुईं है बरन्‌ इनके काय-सम्पादन के लिये सिवित्त 


_- नोकरों, जैसे इक्ज़ीक्यूटिव अफसरों, एकाउन्ठेन्टों, सेक्रेटरियों, इंजीनियरों, सुपरिन्दे- 
: न्डेन्टों, क्लकों, टाइपिस्टों, पोटेरों, और संदेश-वाइकों इत्यादि की संख्या में भी पर्याप्त 
मात्रा में वृद्धि हुई है? । 


अमरीकी संयुक्त राज्य 
इसी प्रकार हम अमरीकी संयुक्त-राज्य की सिविज्ञ-सर्विस के विकास के सम्बन्ध 
में भी कुछ कह सकते हैं। यहाँ भी आरस्म में निजी तौर पर नियुक्तियाँ होती थीं। 


अध्यक्ष जैक्सन के कार्य-क्ाल में सन्‌ १८२६ में पुराने कमचारियों को निकाल कर खुले 


रूप में अध्यक्ष के राजनेतिक अनुगामियों को नियुक्त किया जाने लगा था। इसके 
परिणाम स्वरूप अन्याय बहुत बढ़ा और शासने-प्रबन्ध से सुचारुता लोप हो गई। 
इसीलिंये सिविल सर्विस में सुधार करने के लिये आन्दोज्नन आरम्भ हुआ। सन्‌ _ 
१८८३ ई० में सिविल सर्विस क्रानून पास हुआ । इस सुधार क्रानून के निम्नलिखित 
सिद्धान्त थे४........ हक - जि 
(१) सिविल्ल सांवस राजनीति से अलग रकखी जायेगी। 
. (२) सिविल-सर्बिस की नियुक्तियाँ योग्यता परीक्षाओं के- आधार पर होंगी । 
.._ (३) ऐसी परीक्षाओं के लिये तीन कमिश्नर नियम बनायें गे। 
.._ इंगलैंड और अमरीका की सिवित्ष सर्विसों के इस विकास से यह अब स्पष्ट हो 


असल ननमलधानपनीनीनन-ननमनन_म न फपननन-नक न. 


१-जेनिंग्स--त्रिटिश कान्‍्स्टीव्यशान, ४० ११४-१ १६ 


३७६ .. शासन-यन्त्र | 
जाता है कि निज्ञी नियुक्तियों के स्थान पर वियुक्तियाँ योग्यता-परीक्षा के आधार 


पर होने त्गी हें। भारतवर्ष में भी यही प्रणाली प्रचलित है। यहाँ पब्ल्तिक-सर्विस 
कमीशन शासन की सभो नियु क्तियों के लिये योग्यता-परीक्षाओं का प्रबन्ध करते हैं और 


उम्मीदवार योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं; पक्ष-मअहण, सामाजिक स्थान अथवा 


. प्रभाव के कारण नहीं । 


इंगलेंड में सिविल सर्वितत के विकास के परिणाम 


रन्तु इंगलेंड की लिविल सर्विस ( यह नोकरशाही भी कही जाती है ) के इस 
'विकास ने एक बड़ी भारी आशंका को जन्म दिया है। ल्ाड हेवट ने इसको नवीन 
निरंकुशता' कहा है। राग्ज़ म्योर का तो विचार है कि यह मंत्रिपदीय उत्तरदायित्व की 
“ओर में शक्ति शाली हुईं है और अब भी हो रही है तथा इसकी छाया मंत्रिमंडल पर 
पड़ चुकी है | उसका कथन है कि राज्य के तीन कार्यों शासन-प्रबन्ध, क़ानून-निर्माण ओर 
आशिक मांमक्षों में यही मुख्य चालक और नियंत्रण शक्ति है। एलिन महोदय ने इसे 
नोकरशाही की विजय कहा है| शासन-प्रबन्ध के सम्बन्ध में मान लीजिये शिक्षा-मंत्री 
से पार्लिमेंट में एक प्रश्न पूछा गया। चूँकि वह नोसिखिया हे इसलिए प्रश्न का उत्तर 
उसके विभाग के स्थायी अधिकारी ढेँगे जो स्वभावत: अपने काय के विशेषज्ञ हैं । मंत्री 
को एक लिखा उत्तर दे दिया जायेगा ओर वह उसे पाह्निमेंट में पढ़ देगा। इसका अथ 
यह हुआ कि बह झ्ामोफ़ोन की भाँति है। इसके अतिरिक्त यदि वह कोई भाषण देना 
चाहता है तो (प» भी सामभ्री ढूंढ़ृता है और जिसे अधिकारी वर्ग ही उपस्थित करते हैं 
अब यदि पाज्षमेंट उसकी नीति पर आपत्ति करती है तो उसके कार्यों और भाषणों का 
उत्तरदायित्व उसी के ऊपर रहेगा विभाग के ऊपर नहीं । इस प्रकार राम्जे म्योर का तक 
है कि सिवित्ञ नौकर मंत्रियों के साधन होने के स्थान पर उनके रवामी हो गये हैं और 
विभाग के कार्य के उत्तरदायित्व से बचकर बड़े शक्तिशाली हो गये हैं । क्वानून-निर्माण 
भी हम देखते हैं कि सिविल अधिकारी बिलों का केवल मसविदा ही नहीं तैयार करते 
वरना उनका स्वरूप-निर्माण भी करते हैं | इतना ही नहीं है। अधिकृत क्ानून-निर्माण के 
सम्बन्ध में, जिसके लिये पाकिमेंट मंत्रियों को अपने आदेशों और नियमों द्वारा क्रानून 
. बना देने का भार सोप देती है, हम देखते हैं कि स्थायी अधिकारी ही वास्तविक क़ानून 
निर्माता और संकलनकतो होते हैं। अन्त में, राजस्व के सम्बन्ध में भी आयव्यय का 
अनुमान विभाग ही तैयार करता है। अथमंत्री तो उसको व्यवस्थापिका द्वारा केवल पास 
करवाता है। संक्षेप में, सिविल अधिकारी सभी विभागों में सर्वेसर्वा हो गये हैं ओर मंत्री 
उनके हाथ की कठपुतली बन गये हैं, उनका कोई अपना अस्तित्व ही नहीं रह गया है । 


लास्की का दश्टिकोश 
परन्तु सिविल अधिकारीवरग की शक्ति के सम्बन्ध में राम्ज़े म्योर के इस विचार 


को लास्की" नहीं स्वीकार करता हे | सबप्रथम, उसका कथन हे कि नकारात्मक राज्य ह 





१--लास्की--दि पालिमेंटरी गवन्मैट इन इंगलेंड, अध्याय-सिविल-सर्विस 
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के प्रतिकूल क्रियात्मक राज्य की धारणा के लिये क्‍लकों और अन्य निम्न अधिकारियों 
को एक बड़ी संख्या आवश्यक है। मंत्री कैबल नीति ही निर्धारित कर सकते हें, 


क्‍ प्रत्येक बात की देख-भाल तो नहीं कर सकते | 


दूसरे, यह कहना अनुचित है कि स्थायी अधिकारी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिये 
जबरदस्ती करते हैं। वास्तव में शक्ति, प्रभाव और स्वतंत्रता योग्यता के अनुगामी हें 
ओर वे विश्वविद्यालय के अत्यन्त योग्य व्यक्ति होते हैं जो खुली प्रतियोगिवा-परीक्षा के 
पश्चात्‌ सिवित्ञ सबिस में प्रवेश करते हैं। योग्यता के साथ-साथ वे अपने काये में 
विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं इसलिये मंत्रियों के पास अपनी रायें रख कर थे किसी विशेष 
नीति अथवा काय-प्रणात्री के परिणामों पर प्रकाश डालते हैं | वे जबरदस्ती अपने आदेश 
नहीं मनवाते हैं१ | 


तीखरे, यह कहना भी ग़््नत है कि मंत्री उनके हाथ के केबल कठपुतल्ले द्वोते हैं। 
एक शक्तिशाली मंत्री अपने विभाग की नीति स्वय॑ दृढ़ता से निधोरित करता है। 


अधिकृत क़ानन-निमोण ओर प्रबन्धात्मक क़ानन के विरुद्ध भी लास्की कुछ 
नहीं कहता है । पालिमेंट के पास इतना समय नहीं रहता कि वह सभी बिलों की प्रत्येक 
बात का निरीक्षण करें। अतः क्रानन-निर्माण का कार्य सॉंप देने से पारलिंमेंट का बह 
बहुमूल्य सभय बच जाता है जो अन्य महत्वपूर्ण बिल पास करने में लगाया जा सकता 
है। बिलों की छान-बीन करने तथा उनका निरीक्षण करने के लिये एक स्थायी समिति 
को नियुक्त कर देने से यह कठिनता दूर हो जायेगी। कार्यकारिणी को (१८७४- 
गंप१ा०७) अधिकार देने में भी वद्द कोई द्वानि नहीं देखता। उसका कथन है कि 
एक अध्यापक ओर संचाल्क-समिति के मध्य झगड़ा हो जाने पर न्यायालय को अपेक्षा 
शिक्षा-बो्ड सर्वोत्तम निणायक तो होगा ही, यह न्‍यायालाय को काय-भार से दबने से 
भी बचा लेगा। 


इस प्रकार त्ञारक्की पालिमेंट ओर न्यायालयों के अधिकारों को कम करके क़ानन- 


निर्माण के कुछ भार को कम चारियों पर सोंप देने के काय को आशंका की दृष्टि से नहीं 


देखता है । उसकी दृष्टि में अधिकारों के इस हस्तान्तरण से उनका उपयोग और उत्तम ढंग 

होता है ।सन्‌ १६२२ में उसने भी अपनी पुस्तक (दि डिव्हलपमेंट श्रॉफ सिवित्ष सर्विस! 
में लिखा था कि पाल्िमेंट मंत्री के हाथ का खिलोना है और मंत्री स्थायी अधिकारीवर्ग 
के हाथ का। परन्तु उसका यह विचार अब बदले गया है जेसा कि हमने अभी ऊपर 
देखा है। इसमें सन्देह नहीं है कि स्थायी अधिकारीवर्ग की विजय घोषित करना 
अतिशयोक्ति हे । परन्तु, हमको यह भी नहीं भूल जाना चाहिये कि इसने द्रतगति से 
शक्ति ओर प्रभ्ावं प्राप्त कर लिया है | 


... अककब-काप 4 थ- स्व कध+3५०७फ>कानक 


... १-जोड महोदय का भी ऐसा ही कथन है कि “विशेषज्ञ को परामर्श देना चाहिये 
आदेश नहीं । वास्तव में विशेषज्ञ को राय देने के लिये तैयार रहना चाहिये लेने के लिये नहीं! | 
द ८ 


न न्‍ जलकवअाअरसस सबक कस 




















द इज |. झ् शाखनन्‍्यन्त्र 


अन्त में, जैसा कि जेनिंग्स* का कथन है कि, जो प्रश्न पूछे जाते हैं या 


छे जा सकते हैं उनके महत्व की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। मंत्री को परेशानी से 
बचाने के लिये स्थायी अधिकारी उसको सहायता पहुँचाने का भरखक प्रयत्न करते हैं 


इस प्रकार वेभागिक नीति सिवि्ष अधिकारियों का सामूहिक अनुभव होती हे; वे मंत्री 


के विरुद्ध कोई नौकरशाही षडयंत्र नहीं करते । 


इतना होते हुये भी हमको इस बात की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये कि जहाँ कहीं 


भी रत शक्ति और प्रभाव प्राप्र कर लेता है इसमें निम्न लिखित दोष अवश्य आ 
जाते है ।* ' 


१) यह प्रथा और कार्य-परिपाटी पर आवश्यकता से अधिक ज़ोर देती हे। 
प्रयक्ष कार्ये-सम्पादन की अपेक्षा यह कार्य विधि और फ़ाइलों को अधिक महत्व देने 
लगती है । यह प्राचीन चल्लन को छोड़ना ही नहीं चाहती है। इसका यह अथ्थे हुआ 
कि अधिकारियों की विचार-शक्ति क्षोण हो जाती है ॥ उनकी रचनात्मक शक्ति ओर 


मौलिकता का हास होने लगता है। इसके परिणाम-स्वरूप उनके व्यक्तित्व पर भी 


बुरा प्रभाव पड़ता है। 
द (२) चूँ कि इसमें अधिकारीगण अपने-अपने कार्य के विशेषज्ञ दोते हैं इसलिए 


उनमें अपनी शक्ति बढाने और अपने महत्व का प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति आ जाती है। 


इसके परिणाम स्वरूप उनका दृष्टिकोण सं कीए हो जाता है और वे नोसिखियों को घृणा 
की दृष्टि से देखने लगते हैं । द 


(३) शासनकाय विभागों ओर वर्गों में बँट जाने से अन्तंविभागीय तथा अन्ते- 


.. बर्गीय इष्यों और कलह होने लगती हैं। इस प्रकार इस विभाजन से कार्य में सहयोग 


नहीं उत्पन्न हो सकता | इसके परिणाम खरूप आवश्यकता. से ,अधिक काम के होने 


दूसरे के अधिकारों पर हस्तक्षेप करने, एक काम दुबारा हो जाने, श्रतियोगिता की _ 


भावना आने तथा असहयोग उत्पन्न होने के दोष आ जाते हैं ।३ 


(४) सिविल्ञ पदाधिकारीगण अपने को एक विशेषाधिकारी वर्ग समभने लगते 
 हैं। इसका उदाहरण तो हमें भारतवर्ष ही में मिलता है जदाँ हम उनकी नौकरशाही 
भावना की निन्‍्दा करने से नहीं चुकते। 


१--जैनिंग्स--दि ब्रिटिश कान्ध्टीव्यू शन, ४० १३४ | सिविल सर्विस के (क) सूचना 


एकनत्रीकरण, (ख) वैभागिक नीति तथा (ग) शासन-नीति संबंधी कर्तव्यों के लिये पृष्ठ १९७-१२६ 


भी देखिये । 


२--इस संबंध में राम्ज़े म्योर कृत 'हाउ ब्रिटेन इज्ञ गवन्डं ! पृष्ठ ७१-७७ तथा स्पेन्सर 


ह 


। 


. कृत धावन्मेंट एन्ड पॉलिटिक्स एब्रॉड,” पृष्ठ २०१-२०२ अवश्य पढ़िये । 


रे ३. विशेष शअ्रध्ययन के किये जेनिंग्स कृत दि ब्रिटिश कान्स्टीव्य शन, ४० १६७ 
. १७१ देखिये ॥ का ह 
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(५) जितना ही विशाल प्रबन्धात्मक कर्मचारी-संडल होगा उतनी ही अधिक 
कर्ंचारी-संघ स्थापित होने की सम्भावना रहेगी। इस प्रकार वे अपनी मतन्शक्ति द्वारा . 
निब्ोचनों पर सरत्वता से प्रभाव डाल सकते हैं । 


(६) अधिकारी अहंकारी और अशिष्ट भो हो जाते हैं। अतः वे बहुधा दुव्यवहार 
करने लगते हैं 


(७) वेभागिक सिद्धान्तों पर आवश्यकता से अधिक ज़ोर देने के कारण कोई 
काम तो होता नहीं, उत्तरदायित्व अवश्य ऊपर की ओर खिस्कका दिया जाता है। इसमें 
कांग्रज़ का घोड़ा दोड़ता है ओर अनुत्तरदायिस्व के बादल छाये रहते हैं । 

(८) अन्त में अतिशय केन्द्रीकरण का सदेव यह तात्पय होता है कि सोचने का 
कार्य केवल प्रधान ही कर सकता है। यह विभाग के प्रधान का एकाधिकार सा हो 


जाता है। इससे स्पष्ट है कि 'छोरों पर रक्ताभाव रहता है और मस्तिष्क में अचेतनता 
अथवा रक्ताधिक्य! 





क्‍ १, डा० फ़ाइनर ने किसी अज्ञात जमन लेखक के अधिकारी-तंत्र संबंधी दस आदेशों 
को उद्धत किया है;-- 


(१) मेरे अतिरिक्त तुम्हारे अन्य देवता नहों हैं| जो इस धर्म-सिद्धान्त को नहीं मानते वे 
अधमी ओर नास्तिक हैं । 


(२) मेरी श्रत्र्‌ स्यात्मकता पर विश्वास करो और दास की भाँति इसे स्वीकार करो 
क्योंकि मुझसे कभी त्रुटि नहीं द्वोती; में स्वयं निशय कर सकता हूँ, केवल मुझी को निणय 
करने का अधिकार है । 

(३) मेरे कथन को का्ो नहीं। यदि ऐसा करते हो तो तुम्हें अपने वेतन से हाथ 
- धोना पड़ेगा । 

क्‍ (४) तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी क्योंकि मैं ही वेतन वृद्धि का प्रस्ताव रखता हूँ । 

(५) आचार संबंधी गुप्त रिपोर्टों को स्मरण रक्‍्खो । 

(६) तुमको कोई भी नहीं जानेगा। मैं ही उपाधि ओर प्रशंसा-पत्रों की सिक्कारिश 
करता हूँ । 

(७) मेरी निन्‍्दा करने में आनन्द मत लो | 

(८) मेरे प्रति विश्वास रक्खो और सच्चे रहो। में ही तुमको अन्य नौकरी दिला 
सकता हूँ .। द 

... (६) भेरा सम्मान करो और मुझे घोखा सत दो। 
करता हू ॥ | ता 

(१०) तुम सदैव मुझे प्रसन्न करते हुये दिखलाई पड़ो क्योंकि सेवा-कार्य के उंपलक्त में 


दिये जाने वाले घन को व्यय करने का अधिकार मुक्की को है। 
“दि थियरी एन्ड प्रेक्टिस ऑफ़ माडन गवसदुस, इ० १२१४ 


मे 


ही प्रतिष्ठा-पद को सिफारिश 











बैच द शासने- यन्श्रे 
सिविल सर्विस का संगठन 


इस प्रकार इंगलेंड और अमरीका में सिविल सर्विस के विकास तथा इंगल्लेंड में 
इसके विकास के परिणामों पर विचार कर लेने के पश्चात्‌ हम संक्षेप में सिविल सर्विस 


के दूसरे पहलुओं पर भी विचार कर सकते हैं । प्रत्येक देश में सिवित्न सर्विस का विभाजन 


केबल्न केन्द्रीय ओर प्रान्तीय रूपों में ही नहीं किया गया है जेसा कि हम भारतवष में 
भारतीय सिविल सर्विस तथा प्रान्तीय सिविद्ञ सर्विस पाते हैं; वरन्‌ वह दूसरी क्रिस्मों 
में भी विभाजित की गई है जैसे उचद्चकोटीय, निम्न क्रोटीय, तथा क्लक वर्ग इत्यादि | ये सब 
क्रिस्में सभी विभागों में पाई जाती हैं । विभागों के कार्यों का संगठन मंत्रि-कायौलयों, 


जिल्ला-कार्याज्ञयों तथा उनकी शाखाओं के द्वारा किया जाता है। उच्चक्रोटि की नियुक्तियाँ 


जैसा कि पहले बताया जा चुका है साधारणुतः श्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा होती हैं । 
भारतबष में नयी दिल्‍ली में कमचारी चुनाव-परीक्षाओं की व्यवस्था होती है। निम्न कोटि 
की नियुक्तियाँ भी वेभागिक परीक्षाओं द्वारा होती हैं। मनोनीत अथवा निजञ्ञी 
नियुक्तियाँ केवल चपरासियों दफ््तरियों, अरदलियों इत्यादि की ही हो सकती है । 


सिबिल सर्विस के आधारभूत सिद्धान्त 


सिविल सर्विस के संगठन के पश्चात्‌ हम अब यह जानने का भी प्रयत्न कर सकते 
हैं कि किन सिद्धान्तों के आधार पर इनका संगठन किया.जाता है। डा० फ्राइनर* ने खास 
तौर से इस पहलू पर विचार किया है। उसने निम्नलिखित विशेषतायें पाई हें+-- 


मिल नल जअक न भा २४४४४ ४ं४४४७७७७७७/७//"श"श"शएश"/णण 


१. फ़ाइनर--दि थियरी एन्‍्ड प्रेक्टिस ऑफ़ माडन गवन्मेंद्स, जिलद २, प्ृ० ११७४० 
११८२ | इसके श्रतिरिक्त फ्राइनर कथित सिविल सर्विस की सुचारुता के लिये चोदह आवश्यक 
बातों को दूसरी जिल्द के प्र्ठ १३६८ में देखिये श्रोर सिविज्ञ अधिकारियों के लिये उसके द्वारा 
कहे हुये निम्न लिखित श्रादेशों को भी दूसरी ही जिल्द के पृष्ठ १३७४-७६ में देखिये । 


(१) सावधानी पूथक कतंव्य-पालन; 
(२) सच्चाई, परिश्रम ओर स्वार्थ-त्याग; 
(३) ठीक समय पर काम करना : 


(४) साधारण समय से अधिक देर तक काम करने के लिये कहा जाने पर अधिक 
वेतन की माँग रक्खे बिना आरशापालन कर काम करना 


(५) सच्चा रहना ओर विभाग की भलाई के लिये सभी महत्वपूर्ण बातों को बंतलाना; 


(६) अपने ऊचे अधिकारियों के प्रति सम्मान रखना 
. (७) जुआबाज़ी तथा व्यसनों से दूर रहकर नेतिकता की कोटि तक पहुँचना 
..._ (८) अपनी बेइड्ज़ञती से सतके रहना नहीं तो नोकरी को लोग नीची निगाह से देखेंगे 
..._ (६) कोई दूसरी नोकरी न करना और दलबन्दी से परे रहना 
..._ (१०) और वैभागिक मामलों को गुप्त रखना । 
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श्यारहवाँ अध्याय इै८१ 

(१) जब हम देखते है कि आज राज्य का नियंत्रण-क्षेत्र सममौतों की सरकारी 
रजिस्ट्री से लेकर, मूल्य-निशणंय और उद्योग-प्रबन्ध तक हैं, सड़क के सफ़ाई-कार्य से 
ल्ञेकर बीमार नागरिक के अनिवार्य एक्रान्तीकरण ठक है तो हम यह सममभते हैं 
कि राज्य इन कामों को निज्ञो प्रयत्नों या देखभात्र में नहीं छोड़ देता क्योंकि 
सावजनिक हित अत्यधिक आवश्यक है और राज्य की अविच्छिन्नता तथा अस्तित्व 
के लिये यह आवश्यक है | इसका यह अथ हुआ कि सरकारी नोकरियों में स्थायित्त्र 
ओर अविच्छिन्नता अवश्य रहनी चाहिए । द 


(२) राज्य के उद्देश्यों में आवश्यकता और सार्वजनिक हित के. अतिरिक्त एक 
भोर बात है। राज्य को एकाधिकार प्राप्त है परन्तु वह लाभ-वृद्धि की चिन्ता नहीं 
करता । यद्द अपने झाहकों के साथ एक सा व्यवहार रखता है और वह इतना मूल्य नहीं 
लेता जितना उसे बाज़ार में म्रिक्ष सकता है। मौलिक रूप से सरकारी नौकरियों का 
कतेठ्य यह है कि उन सभी के लिये आवश्यक सेवाओं की व्यापक व्यवस्था करना, 
. जो इनकी आवश्यकता रखते हेँ। यहाँ मूल्य का निर्णय प्रतियोगिता द्वारा नहीं 
किया जाता है। 


(४) सिविल सर्विक्ञ का काय क्षेत्र क्रानून द्वारा खीमित रहंता हे। यह सीमित 
इस अथ में रहता है कि सिवित्ष अधिकारी सावेजनिक हित के लिये जो चाहें वह कर 
भी नहीं सकते। वे निश्चित की हुई स्रीमा के बाहर नहीं जा सकते और यदि 
उल्लंघन करते है तो दंड के भागी होते हैं । ः 

..._ (४) खिविल सर्विस अवेयक्तिक होती है | इसका संबंध परिस्थितियों की वास्त- 
बविकता तथा जन-सम्पक की अपेक्षा फाइल से अधिक रहता है । 

(६) चू कि सिविज्ष अधिकारी जन-सेवक होते हैं इसलिये प्रत्येक अवसर पर 
उनसे जवाबतलब किया जा सकता है। अत; उनको गत परिपाटी के अनुसार चलना 
पड़ता है। यही कारण है कि वे शीघ्र निणय नहीं कर पाते। जनता की यह जवाब 
 तल्नबी शासन-प्रबंध की श्रत्येक शाखा से संबंधित हे । 

(७) सिविल सर्विसों का संगठन क्रमिक सोपानों में किया जाता है । इसमें बहुत 
से स्थान रहते हैं । उनके कतंव्य होते हैं। और इन्हीं दोनों के अनुसार बेतन नियत 
रहते हैं । इस प्रकार अधिकारियों और क्लकों की बहुत सी श्रेणियाँ रहती हैं । 

(८) जहाँ तक नागरिकों का संबंध है सिविल अधिकारी उनके प्रत्यक्ष शासक होते 
हैं। वे देखते हैं कि क्रानूनों का पालन किया जा रहा है। बाध्य करने की इस प्रवृत्ति 
से लोग उनसे घृणा करने लगते हैं और वे अपिय हो जाते हैं। द 


(६) सिविल सर्बिस को कठोरता की भावना से मुक्त रहनी चाहिये । उन्हें ,ण, 
उत्तम तथा द्या-भावना से युक्त होना चाहिये । आधुनिक राज्य आदशे स्वामी 
बनने का प्रयल्ल करता है और लोग सरकारी नौकरी अधिक पसन्द करते हैं. क्‍योंकि 
इसमें स्थायित्व रहता दहै। न सहकारी और न प्रधान अधिकारी ही एक दूसरे की 
अथवा अपने मातहतों की बुराई करते है। अनुशासन-दंड बहुत कम प्रयोग में लाया 


रैघने शांसनं-यन्त्र द 


जाता है और नौकरी से लोग निकाले भी बहुत कम जाते हैं। इस प्रकार एक बार सर- 
कारी नौकरी मिल जाने पर हमेशा क्रायम रहती है । 
(१०) सिविल अधिकारियों के जनता की प्रशंसा अथवा दोषारोपण की चिन्ता 
किये बिना पक्षपातशून्य होकर मंत्रियों तथा मंत्रिम डल् की नीति को काययोन्वित करना 
चाहिये। चंकि सरकारी नीति का पाज्नन उनके लिये अनिवाय है, अतः उन्हें इसका 
सहायक होना चाहिये। इसका तात्पय यह है कि अज्ञात रहना" ओर पक्षपातरहित 
रहना भी सिविल सर्विस की विशेषतायें हैं। चाहे बरसात हो चाहे गर्मी, चाहे करों में क्‍ 
वृद्धि हो चाहे कमी, चाहे भ्राचीन अधिकार छीन लिये जाये चाहे उनमें बुद्धि हो, सिवित्ञ ) 
अधिकारी कभी चिन्ता नहीं करते | वे राज्य-कोष से बेतन पाते हैं ओर विशेष रूप से 
निर्मित अपने सुरक्षित विभागों के एक्रान्त कमरों में अविच्चछिन्न, अज्ञात रूप से अ्रशंस्रा 
: से दूर रहकर अपना काम करते हैं । 


सारांश ह 


संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सर्विस की विशेषताओं का आधार राष्ट्र को 
महत्वपूर्ण आवश्यकताय हैं। उनका संगठन लाभ के लिये नहीं किया जाता । उनको 
. सबके साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिये; उन्हें निधोरित सीमा के अन्दर ही काम 
करना चाहिये; उन्हें अ्रवेयक्तिक रूप से काय-सम्पादन करना चाहिये: अपने कार्यों 
शोर निणुयों के ज्ञिये उत्तरदायी होना चाहिये; उनका संगठन सोपानों ओर वर्गों में 
होना चाहिये; उन्हें क्रानून के मनवाने के लिये लोगों को विवश करना पड़ता है अत: 
अग्रिय होते हैं; उनमें कठारता की भावना नहीं रहती और ग्रधाद अधिकारी तथा 
मातहत साधारणतः एक दुसरे की बुराई नहीं करते ओर अभनुशासन-दंड तथा बरखारुतगी 
बहुत कम काम में लाये जाते हैं; अन्त में अधिकारी अपना कार्य पक्षपावशुन्य होकर 
तथा बिना किसी व्यक्तिगत प्रशंसा की इच्छा से करते हैं । 





१--बेव्हरिज महोदय के शब्दों में सिविल अधिकारी को दंरिद्रता, अशातवबास तथा 2 ' 
न की&ब्लेहरी प्रतिशञा करनी पड़ती हे । द 















एकतंत्र की आशा पर आधारित 
फ्रान्सीसी शासन-विधान पर एक टिप्पणी 


शासन-प्रवन्ध का केन्द्रीकरण 

यह कहा गया है कि सम्‌ १८७१-७५ का फ्रान्सीसी विधान (जो सन्‌ १६३६ तक 
रहा) एकतंत्र की आशा पर आधारित था। यह कथन एक अर्थ में सत्य है क्‍योंकि 
बहुत सी क्रान्तियों के होने और जनतंत्र राज्यों की स्थापना होने पर भी शासन-प्रबन्ध 
केद्रित ही रहा ओर स्थानीय स्वायत्त शासन के कोई चिन्ह ही नहीं दिखलाई पड़े | इस 
प्रकार राजा के आने से स्वायत्त शासन की जनतंत्रात्मक संस्थाओं में पूर्ण परिवर्तन की 
आवश्यकता नहीं पड़ी, केन्द्र में केवल शासन के रूप का नाम एकतंत्र से जनतंत्र कर देने 
से काम बन गया | इसको हम सरलता से समझ सकते हैं यदि हम इस बात पर ध्यान 
दें कि आधुनिक काल के आरस्भ में रिचलू (२१00०॥०४७) और सैज्ञरिन ((8४७7५7) 
ने शासन-प्रबन्ध को इतना केन्द्रित कर दिया था कि लुई चौद॒हवें ने निभेय होकर घोषित 
किया कि 'में राज्य हूँ? । जब १८८६ ई० में फ्रान्सीसी क्रान्ति आरम्भ हुई उस समय तक 
स्टेट्स जनरल (तत्कालीन व्यवस्थापिका) सन्‌ १६१४ से नहीं बुलाई गई थी। न 
 अतिनिधि-संस्थाओं का कोई चिन्ह था और न स्थानीय स्वायत्त शासन ही का । क्रान्ति 
ने अभिजात-वर्ग के विशेषधिकारों को भी समास कर दिया। और जब नैपोलियन 
बोनापार्ट ने शासन-संगठन किया तो उसने इसको और केन्द्रित कर दिया और प्रीफ़ेक्ट 
जो प्रान्तीय शासक कहलाते थे, केन्द्रीय सरकार के केवल नौकर मांत्र' रह गये । 


द्वितीय ओर तृतीय ननतंत्र राज्य ्ि 

सन्‌ १८१४ ई० में नेपोलियन के पतन के पश्चात्‌ बोरबोन वंश को फिर राज्या- 
धिकार मिला | परन्तु सन्‌ १८३० ई० में फिर क्रान्ति हुई और ओरलियेन्स वंश का लुई 
फ़िलिप ऋन्‍्सीसियों का राजा हुआ । सन्‌ १८४८ की क्रान्ति से उसको भी सिंद्दासनच्युत 
कर दिया गया । परन्तु तुरन्त ही लुई नेपोलियन ने अपने को फ्रान्ख का सम्राट निर्वाचित 
करा लिया | उसने सन्‌ १८७० तक राज किया। उसी वर्ष जम नी ने फ्रान्स को पराजित 
किया ओर उसको भी सिंहासन छोड़ना पड़ा । फ्रान्स तीसरी बार जनतंत्र राज्य घोषित 
कर दिया गया । 


एकतंत्रवादयों में मतभेद 
इस समय नई व्यवस्थापिका सभा में निरसंदेह एकतंत्रवादियों का बहुमत था 
परन्तु वे एकाएक एकतंत्र की स्थापना के पक्ष में नहीं थे क्योंकि अभी जमेनी और फ्रान्स 
के सन्धिपत्न पर हस्ताक्षर होना बाक़ी था। वे नहीं चाहते थे कि राजवंश एक अपमानपूर्ण 
सन्धि पर दृस्ताक्षर करके अपने को नीचे गिरा दे । इसलिये थिवे (790) का जनतंत्र 





१ ग्यारहवाँ अध्याय 


. का प्रधान चुने जाने में कोई कठिनाई न हुई। उन्होंने जनतंत्र शब्द के प्रयोग में भी कोई 
आपत्ति नहीं की | केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था | स्वयं एकतं५रवादियों में एकमत नहीं 
था | कुछ बोरबोन वंशीय काउन्ट डि केम्बड; कुछ ओलियेस वंशीय काउन्ट ऑक 





पेरिस और कुछ लुई नेपोलियन के पुत्र के पक्ष में थे । यद्द सत्य है कि सन्‌ १८७३ में. । 


_ थिये को निकालने के लिये सब मिल गये थे परन्तु उनमें सहयोग न स्थापित हो सका । 
इसके परिणाम स्वरूप जरतंत्रवादियों की शक्ति बढ़ गद्े ओर जब सन्‌ १८७४ में नया 


विधान बनाया गया तो “अध्यक्ष! की उपाधि केवल एक मत की अधिकता से स्वीकार 
कर ली गई। 


शासन-परिवर्तन का प्रयत्न 


थिये के पश्चात्‌ मेकमोहन ()(७०779॥07) जनतंत्र का अध्यक्ष हुआ | वह 
बोनापाटवादी सेनिक था परन्तु बोरबोन वंश के पक्ष में था। इसलिये यह आशा की _ 
जाती थी कि वह राजनेतिक मटके (2009 0'6४७४) से एकतंत्र की स्थापना कर देगा । 
उसने प्रतिनिधि-भवन को भंग कर दिया | परन्तु निवोचन में जनतंत्रवादी ही बहु 
आये इसलिये वह भी बलात्‌ शासन-सत्ता हस्तगत करने में असफल रहा और 
पद-त्याग कर दिया। जब सन्‌ १८८७ में जनरल बुलेन्जर, (५०7678| 30प00978067) 


आया तो उसने राजनीतिक मटके के लिये प्रयज्ञ किया परन्तु उसको अपन्नी जीवन-रक्षा 
के लिये भगना पड़ा । 





अवसर की ताक 


इससे अ्रव स्पष्ट हो गया कि आरम्भ से यही आशा की ज्ञाती थी कि जनतंत्र एक 
अस्थायी घटना है और अन्त में एकतंत्र की स्थापना होगी। यही कारण था कि सन्‌ 
१८७४ की सभा में एकतंत्रवादी अध्यक्षा के सप्तवर्षीय काय-काल को मान गये थे और 
उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया था कि वह कितनी ही बार निर्वाचित किया जा सकता 
क्योंकि उनका विश्वास था कि किसी उचित अवसर पर वे अध्यक्ष को राजाया 
सम्राट बना देंगे। उनके लिये भाग्य ही का विषय था कि जनतंत्र में भी शासन-प्रवन्ध 
केन्द्रित ही रहा । अतः उन्हें स्वायत्त-शासन की संस्थाओं को समाप्त करने का प्रयल्न नहीं 
करना पड़ा | जिस बस्तु के त्रिये वे प्रयह्लशील थे वह था सर्वोच्च पदाधिकारी के नाम में 
_ परिवतन | वे अध्यक्षा के स्थान पर राजा नाम चाहते थे । 




















बारह वाँ अध्याय 
न्‍्यायकारियां 


न्यायकारिणी का स्थान ओर महत्व 


ब्राइस का कथन है कि ध्न्‍्याय व्यवस्था की कार्यक्षमता की अपेज्ञा शासन की 
उत्तमता सिद्ध करने की कोई अन्य उचित कसौटी नहीं है क्‍योंकि किसी भी वस्तु 
का एक साधारण नागरिक के हित और उसकी सुरक्षा से इतना गहरा संबंध नहीं है 
जितना कि उसकी इस भावना का कि उसके साथ एक उचित न्याय तुरन्त ही किया 
जायेगा। क्रानून का संम्मान तभो होता हे जब यह निर्दोष के लिये ढाल के समान 


. और प्रत्येक नागरिक के अधिकार के लिये एक पक्षपात शुन्य अभिभावक की भाँति हो । 


कानून सभी के लिये नेतिकता का सूल्य निर्धारित करता है और फिर यह प्रत्येक 
व्यक्ति के हृदय में ऐसे मूल्य.को कायम रखता है। परन्तु यदि कानून न्याय विरुद्ध 
लागू किया गया तब तो कानन का उद्देश्य हा मारा ज्ञाता है। ओर यदि यह 


शिथिल्ता अथवा सनक में लागू किया जाता है तो एक रूपता की गारंटी भंग हो 


जाती है कम दूंड॒ की कठोरता की अ्रपेक्ञा दंड पाने की सम्भावना से अपराध 
कम होते हैं।यदि अंधकार में नन्‍्याय-दीपक बुक जाय तो आप उस्र अन्धकार की 


घोरता की कल्पना कर सकते हें।" इसी प्रकार सेजविक महोदय शासन-संगठन में 


न्‍्यायकारिणी के महत्व पर प्रकाश डालते हुये कहते है कि 'राजनैतिक विधान में न्‍्याय- 


कारिणी का महत्व विशाल होने की अपेज्ञा गम्भीर है | ,एक ओर तो शास्रन के 


>> 


रूपों और परिवतेनों की साधारण चर्चाओं में न्याय-अंग बहुधा दृष्टि से रे हो जाता 


है ; दूसरी ओर राजनैतिक विकास में राष्ट्र का स्थाव निश्चित करने के लिये क्वानुन- 


विदित न्याय पद्धति के अनुसार दो व्यक्तिगत नागरिकों के मध्य तथा व्यक्तिगत: 
नागरिकों और शासन के मध्य न्याय को कार्यान्वित करने की मात्ना की अपेक्षा कोई 
दुसरी शुद्ध कसोटी नहीं है ।* । द 

नागरिक दथा न्यायकारिणी क्‍ 


इन कथनों से यह स्पष्ट है कि साधारणतः सभी देशों में लोग व्यवस्थापिका 
तथा कार्यकारिणी के निर्माण तथा खंगठन में अपनी शक्ति केन्द्रित करते हैं. और जान 


में अथवा अनज्ञान में न्‍्यायकारिणी तथा उसकी काय-प्रण।ज्ञी की उपेक्षा करते ट | 
परन्तु फिर भी, जैसा कि मेरियट का कथन है शासन के सभी कार्यों में आ निवायतः 


१ ब्राइस--मॉडर्न डेमोक्त सीज़, जिल्द २, ४० ४२१ 
२, . सेजवक--एलिमेंद्स श्ॉफ़ पॉलिटिक्स ० ४८१ 
हैं& | 


३८६ क्‍ .. शासन-यंत्र 


इसका अत्यन्त गहरा संबंध व्यक्तिगत नागरिक के साथ है। कानन-निर्माणक य॑त्र 


चाहे कितना ही विशद्‌ हो, कितना ही इसका उत्पादन वेज्ञानिक हो, कितना ही पूर्ण. 


काय कारिणी का संगठन हो, फिर भी नागरिक का जीवन बिषम हो सकता है ; 
उसका शरीर और उसकी सम्पत्ति दोनों असुरक्षित रहेंगे यदि न्‍्याय-प्रणाली में कोई 
दोष है, न्याय को कार्यान्वित करने में विल्लम्ब लगता हैं अथवा क़ानन की व्याख्या में 


कोई पक्षपात या गोल-माल द्वोता है। जैसा कि बेकन मद्दोदय का युक्तिपूण कथन 


है 'क़ाननों की यातना से अधिक बुरी दूसरी यातना नहीं है? ।* 
. सभ्यता की कसी के रूप में न्यायकारिणी 


परन्तु केवल व्यक्तिगत नागरिक की खतंत्रता की दृष्टे से ही न्‍्यायकारिणी -. 


महत्वपूर्ण नहीं है। यह एक राष्ट्र की सभ्यता की कसौटों समझी गई है। आधुनिक 
काल में जहाँ-जहाँ भी यूरोपीय राज्यों को प्रादेशिकेतर अधिफार मिले थे जैसे कि मिस्र, 
टकी, चीन और जापान में, वहाँ उनको उन अधिकारों को छोड़ने में अत्यन्त कठिनाई 
का सामना करना पड़ा है क्योंकि इन देशों की न्याय-पद्धतियां आधुनिक न्याय-विज्ञान 
के उन्नत सिद्धान्तों पर आधारित नहीं है। उन्होंने जापान में इन अधिकारों को तभी 


छोड़ा जब ज्ञापानी न्‍्याय-प्रणान्ञी ओर क्वानून आधुनिक न्याय-विज्ञान के अनुसार 
परिवतित कर लिये गये थे | उन्होंने अब चीन में भी इन अधिकारों को छोड़ दिया है. 


क्योंकि चीन की न्याय प्रशात्री में आवश्यक सुधार कर दिये गये हैं। इसका यह 
अथ है कि आधुनिक सभ्य जीवन में न्याय की प्रकृति, साधन ओर उसकी प्रणाह्रियाँ 


एक राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों की दृष्टि में ऊंचे उठाते अथवा नीचे गिराते हैं। ल्ास्की भी... 


यही आशय ग्रकठ करते हुये कहता है ्पष्टतः वे व्यक्ति जिनका कत्ते्य न्यायात्रयों में 
न्‍्य,य करना दे, वह विधि जिसके अनुखार उन्हें कार्य करना है, वे श्र॒णालियाँ जिनके 
अनुसार उन्हें चुना जाना है, वे शर्तें जिनके आधार पर वे शर्क्ति प्रहदण किये रहेंगे, ये 


तथा अन्य तत्संबंधी प्रश्न राजनीतिक दशेन के भोतर निद्चित है । जब हम यह जानना चाहते. 


. हूं कि एक राज्य की न्याय-पद्धति क्‍या है तो हम इसके द्वारा प्रदशित इसकी नेतक श्रवृत्ति 
को एक सीमा तक सद्दी समझ सकते है? ।* 


न्यायकारिणी के कार्य 


हम पहले ही देख चुके हैं कि किस प्रकार व्यवस्थापिका क्लानून बनाती है और 


.. कायकारिणी उसको ल्लागू करती है। न्यायकारिणी का कार्य क़ानून को व्याख्या करना 
है क्वानून बनाना नहीं। यदि इसको क्रानून बनाने का अधिकार मित्र जाये तो यह 


... व्यवस्थापिका के अधिकारों मं हस्तक्षेप करने लगेगी । और इस प्रकार इसे क्वानून बनाने 





रे ; तथा उसकी व्याख्या करने का अधिकार हो जायेगा । इसके फलस्वरूप, जैसा कि. । 
हर सॉन्ठेस्यू का कथन है, भयंकर अत्याचार द्वोगा । ब्लेकस्ट न भी इसी कथन की द पुष्टि 2. 





| ..._ १--मेरयट--दि मेकेनिक्म श्रॉफ़ मॉडन स्टेट, जिल्‍द २, ४० २४४ 
२०-लास्की--ए प्रेमर श्रॉक्न पॉलिटिक्स, पृ० ४६४१-४२ 









बारहवाँ अध्योम रद 
करते हुये कहँता है कि यदि न्यायात्मक शक्ति को क़ानून-निमौणक शक्ति से जोड़ 

दिया जायंगा तो नागरिशों का जीवन, स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति स्वेच्छ।चारी न्यायाधीशों 
के हाथों में हो जायेंगे जिनके निणयों के आधार उतकी अपनी इच्छायें होंगी कानून के 
५ ह 

कोई मुत्त-सिद्धान्त नहीं । कप 


कानून-निर्माशक के रूप में न्यायकारिणी 


इसका यह अथे हुआ कि शासन के विभिन्न अंगों के मध्य शक्ति-विभाजन 
होना चाहिये। परन्तु जैज्षा कि दम इथी पुस्तक के छठवें अध्याय में देख चुके 
हैं पू्ें, शक्तिविभाजन असम्भव हे अतः व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी तथा नन्‍्याय- 
कारिणी तीनों शक्तियाँ एक सीमा तक एक दूसरे का काय करेगी। जहाँ तक न्याय- 
कारिणी का संबंध है इसका वास्तविक काय क़ानून की व्या्या और उसकी घोषण। 
करना हो'त। परन्तु यह सम्भव दे कि इसके निशयों तथा खोजों से नया कानून बन 
जाय। लीकॉऊर का कथन है कि व्यावहारिक रूप में नययात्मक निणुंय केवल घोषशात्मक 
होने की अपेक्षा बहुत अधिक महस्वपूर्ण है। इनमें निर्मोणात्मक तत्व रहता है भोर वे 
तत्कालीन क्रानून को उसकी विशद्‌ व्याख्या करके विस्तृत कर देते हैं। क्योंकि किसी भी 
क्रानून की व्यवस्थायं इतनी विस्तृद नहीं रहती है. कि इसके अनुसार सभी परिस्थितियों 
में बिचार सम्भव हो । अगर किस्ली विषय में क्रानून चुप ईं। तो ऐसी अबस्था में न्‍्याया- 
घीश का यह्‌ कर्तव्य होता हे कि वह क्रानून का युक्ति पूर्ण अथे निकाले इस अर्थ 
को साधारण नेतकता और जन-नींत के खिद्धान्तों के अनुरूप होना चाहिए। 


इंगलेंड और अमरीकी संयुक्त राज्य ऐसे देशों में यह सिद्धन्त अन्तिम सीमा तक 


पहुँचा दिया ज्ञाता दे । वहां जो निणय एक बार कर दिये जाते हैं वे भविष्य के निणुयों 

के ।लये दृष्टान्त का काम करते हैं.। यद्यपि ऐसे दृष्टांतों को मानना पूर्ण रूप से अनिवाय 
नहीं होता परन्तु जहाँ परिस्थितियों में साम्य पाया जाता है वहाँ उनका समर्थन किया. 
ज्ञाता है। इस अकार न्याय-अणाली क्वानून-निमौण का पुरक हो जाती है और वतमान 
क्|ननून का एक बहुत बड़ा अंश न्यायाबीशों ढारशा बनाया हुआ कहा जाता हे ११ 
गिलक्राइस्ट भी इस भत का समर्थन करता हैं जब वह कहता है क न्यायाधीश आरस्भिक 
रूप में क्वानून की व्याख्या करने वाल्ला हं।ता है । फिए भी कोई क्रानून जब बनाया जाता _ 
है, तो यह आशा नहीं की जा सकती कि यह अपने क्षेत्र में आने वाली सभी सम्भावी 
परिस्थितियों के किये पर्याप्त दोगा। बहुधा न्यायाधीशों को ऐंसे मामलों में निशुय 
देना पड़ता हे. जिनमें कोई स्पष्ट क्लानून लागू नहीं हा सकता। ऐसे सामले न्याय 
- तथा साधारण ज्ञान के आधार पर तय किये जाते है। इस प्रकार ये दृष्टान्त बनते हें । 
इन्हीं दृशान्तों के अशुसार दूसरे न्‍्यायाघोश ऐसे मामलों में निर्णय देते है।इस श्रकार 
* न्यायाधीश क्रानून-भिभौता और क्रानून को व्याख्या करने वाले दोनों हो जाते हैं? ।* 





१--लीकॉक--एलिमेंट्स आफ प (लिटिक्स, ६० १६६-२००, 
३--.गिलक्राइस्ट-«प्रिंतपिहृत श्रॉक्र पॉलियिकल साईंस, ४६० ३१४ 





हे शासन-यंत्र 


अमरीका ओर इंगलेंट में दाष्टान्तिक कानून 

परन्तु राज्य के न्याय-अंगों का काय. वर्तमान कानूनों की केवल व्याख्या करना 
ही नहीं है । वे मुक़दर्मों को तय करके क़ानून भी बनाते हैं। ओर यह क्लानून दाष्टान्तिक 
क़ानून (298०-०७) कहलाता है। यद्द निसन्देह सत्य दे कि न्यायाधीश के समक्ष 
उपस्थित क्वानून की प्रकृति से उसका कोई संबंध नहीं रद्दता । चाहे वह अच्छा हो अथवा 
बुरा, नेंतिक हो अथवा अनैतिक। उसका कतेंव्य तो केवल उस कानून के आधार पर 
न्याय करना है जो दे, न कि ऐसे क्रानून के आधार पर जिसे होना चाहिये। परन्तु 
जब न्यायाधीश के समक्ष आने वाला कोई प्रश्न कानून की पहुँच के बाहर रहता है 
अथवा उसके संबंध में क्रानून कुछ नहीं कहता तो उसका यह काय नहीं है कि वह हाथ 
समेट कर बैठ जाये । उसको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी पड़ती है; उसे अपनी बुद्धि और 
विवेक से उस विशेष प्रश्न को सुलमाना पड़ता है। ऐसी ही परिस्थितियों के संबंध में 
अमरीका के न्यायाधिकारी होम्स महोदय | (३०800०० प्र0]7768) का कथन है कि 
“न्यायाधीश क्रानून-निमौण करते हैं और उन्हें करता भी चाहिये।” डाइसी ने इसे 
न्यायाधीशों की वास्तविक क्रानून-निमोणक शक्ति कह्दा है । 


आस हक 

परन्तु दाष्ट्रीतिक क्वानून बनाने की यह प्रथा व्यापक नहीं है। प्रो० स्ट्रांगगा कहना 
है कि फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय देशों में “न्यायाधीशों को हाष्टांतिक क्वानून बनाने से 
स्पष्ट रूप से मना किया गया है |” उन्हें साधारणतः व्यवस्थापिका-निर्मित क्रानून का 
अनुसरण करना पड़ता दे। जहाँ कोई मामला ऐसे क़ानून की पहुँच के अन्दर 
नहीं आता वहाँ न्यायाधीश निणुय तो दे देता है १रन्तु यह भविष्य में आने वाले मामलों 
पर किसी तरह भी लागू किया जाने के लिये वाध्य नहीं हैं| अमरीका और इंगलेंड में 
यह भविष्य के लिये एक अच्छा क्रानून समझा जञायेगा। 


न्यायकारिशी के अन्य पाँच कार्य. 
न्‍्यायकारिणी के काय क़ानून की व्याख्या करने और हाश्टंतिक क़ानून बनाने के 
बाद ही नहीं समाप्त हो जाते । न्यायाधीशों को अधिकार निश्चित करके उनको तय 
करना पड़ता है; अपराधों के लिये दंड देना पड़ता है, न्याय को कार्यान्वित करना पड़ता 
है, निर॒पराधियों की स्वत्वापहरण तथा बलाश्कार से रक्षा भी करनी पड़ती है। बिलोबी 
का कथन है कि “साधारण लोगों की समझ में विवादों का निपटारा करने के अतिरिक्त 
न्यायालय कुछ नहीं करते । परन्तु यह अत्यन्त अमपूर्ण धारणा है। यदि कोई गहराई 
में जाये तो पता चलेगा कि न्य|याल्षय विवादों का निपटारा करते समय किसी विशेष “ 
भगड़े को तय करने के अतिरिक्त बहुत से अन्य मद्दत्वपूर्ण काय करते हैं। विश्लेषण 
से प्रकट होता दे कि बे ये कार्य करते है: (१) तथ्यों की खोज करके उनको निश्चित '. 
करना, (२) निश्चत किये हुये तथ्यों में क्वानून लागू करना, (३) क्लानून को निरिचत 


.. ३--छाांग-मॉडन कास्स्टीव्यशाब, ए० २६२ 








बारहँवाँ अंध्यायं वैघ६ 


करना तथा उसकी व्याख्या करना (४) क़ानून पर के आघात तथा स्वत्वापहरण को रोकना9) 
तथा (४) सम्पत्ति का प्रबन्ध करना ।" 


इस प्रकार सर्वप्रथम तथ्यों की खोज में वे पक्नों से प्रमाण उपस्थित करने के 
लिये कहते हैं। थे साक्षियों को सुनते हैं ओर सभी तत्संबंधी आवश्यक लेखों तथा 
प्रमाण-पत्रों को देखते हैं और तब सारे मामले की सच्चाई जानने का प्रयत्न करते हे । 
दूसरे, सच्चाई मालूम कर लेने के पश्चात्‌ बे क्रानूनच को लागू करते हैँ ओर अपना 
निशय देते हैं । 


तीसरे, बहुत से मामलों में ऐसा भी हो सकता है और बहुधा होता भी है कि 
ज्ञात कानून की पहुँच के भीतर सभी परिस्थितियाँ नहों आती । अतः क्रानून नहों लागू 
हो सकता। ऐसी अवस्था में, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, न्यायाधीश मामलों को 
तय करने में अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करते है। कभी-कभी तो उन्हें तत्संबंधी 
क्रानूनों के बास्तविक अर्थ को निश्चित करता पड़ता है और इस प्रकार उन्हें भपना 
परामशात्मक विचार प्रकट करना पड़ता है । 


चौथे, ऐसे आदेश निकालना पड़ता है जिनके द्वारा वे एक पक्ष को, अथवा पक्षों 
को मामले को आगे बढ़ाने से उच्त समय तक के जिये रोक दुते हैं जब तक क्रि वे 
(न्यायाधीश) उस्र पर पूरी खोज कर के विचार न करलें | यदि ऐसे आदेशों की उपेक्षा 
की जाती द्टे तो उस पक्ष को जो इनका पालन नहीं करता, न्यायालय ही मान-हानि के 
अपराध में दंड दिया जाता है । 


अन्त में कभी-कभी न्यायालयों को सम्पत्ति के प्रबन्ध का भार लेना पढ़ता हे। 
वे प्रबन्धक नियुक्त कर देते हैं। क्योंकि यदि किसी पक्ष के हाथ में वह सम्पति रहती है 
तो वह इसका अनुचित उपयोग करेगा । 


संक्षेप में हम कह सकते हें कि न्यायाधीशों का काय मामक्षों की छान-ब्रीन 
करना तथ्यों को निश्चित करना, मामले को तय करना, क्रानुत निश्चित करके लागू 
करना ओर अपना निणय देना है । 


न्यायकारिणी का एक दूसरा कार्य 


परन्तु इतने ही से नन्‍्यायक्रारिणी के काय समाप्त नहीं दो जाते हैं । प्रतीत तो 
ऐसा द्वोवा है कि न्यायाधीशों का कार्या एक व्यक्ति तथा नागरिक समुदायों के सध्य 
पेदा होने वाले कगड़ों को तय करना है । परन्तु उन्हें नागरिकों और राज्य के मध्य पेदा 
होने वाले विवादों को भी तय करना पढ़ता है। इसका यह अथ है कि न्यायाधीशों को 
काय कारिणी* और व्यवस्थापिका के कार्यों के औचित्य पर भी विचार करना पड़ता है 


. १--बिलोबी--गवर्न्भेद्स ऑफ़ मॉडर्न स्टेट्स, प० ४०४ 
. ३--ऐसेद्दी बिचार के लिये लास्की कृत ए.ग्रेमर ऑफ़ पालिटिक्स, ० २६४ पढ़िये 


३६० शीखन-यंत्रे 


और बहुधा उन्हें घोषित करना पड़ता है कि इनके काय अवेधानिक हैं अथवा उनके 
अधिकार-क्षेत्र से परे 
न्यायकारिणी ओर व्यवस्थपिकां का संबंध 
जैसा कि हम देख चुके हैं व्यवस्थापिका साधारणुतः क्रानन बनाती है, काय- 


कारिणी उप्तको लागू करती है और न्यायक्रारिणी उसकी व्याख्या करती है । परन्ठु 
व्यावहारिक रूप में ये तीनों अंग एक दूखरे के आश्रित होते हैं । यह सच है कि 


व्यवस्थापिका और काय कारिणी ने दाशनिकों तथा राजनं!तिज्ञों का ध्यान 


अधिक आक्ृष्ट किया है और साधारणतः न्यायकारिणी की उपेक्षा की गई है। परन्तु 
इससे यह कदांयि न सममना चाहिए कि यह शासन का सबसे कम महत्वपूर्ण अंग है । 
वास्तव में यह व्यक्तिगत स्वातंतय की अभिभाविक्ा और सरुवयं विधान की रक्षिका है । 
टाफट महोदय (7७) का कथन है कि 'काय कारिणी ओर व्यवस्थापिका लोगों के 
बहुमत की प्रतिनिधि-ब्षस्थायें होती हैँ जो उनका निवाचन विधान की सीमाओं के अन्द्र 
शासन-काय का निर्देशन -करने के लिय करते हूँ. ...... परन्तु इस अथ में न्याय- 
कारिणी प्रतिनिधि-संस्था नहीं हृं।तों चाहे वह भतोनात हद्वी अथवा निवोचित | जिस 
समय से यह अपना काय आरम्भ करती है इसका कतंबय सामने आये हुये कानन 
को लागू करना रहता है। इसका काय अपनी इच्छानुसार व्यवस्थापिद्धा द्वारा 
बनाये गये बेध कानरों की केवल व्याख्या करना ओर उनका कायोन्वित करना दी नहीं 
है बरन जब वयवध्यथापिका विधान द्वारा निधोरित अपनी सीमाओं का उल्ंघन करता 
है तो शासन के न्याय-अंग का यह काय रहता है कि बह बुनियादी तथा बंधानिक क़ानन 
द्वारा उन्चके आक्रामक कानून को रद्द घाषित कर दे। इस भ्रकार व्यवस्थापिका के 
संबंध में इसका यह कतंव्य है कि यह देखे कि व्यवध्थापिका विधान द्वारा निधोरित 
 स्रीमाओं के अन्दर द्वी काम करे। परन्तु एसा उन्हीं दृशों में सम्भव दे जद्दाँ लिखित 
विधान पाये जाते हैं और व्यवस्थापिका के अधिकार विधान में निश्चित कर दिये गये 
हैं जेसा कि अभरोकी संयुक्त राज्य में है। संघ राज्यों में न्‍्यायकारिणा विधान के 
 अमिभ्नावक का भी काय करता है जद्टां किट्वेइसे केन्द्रीय शालन ओर खद्स्य राज्यों के 


शासनों के मध्य उत्पन्न हांने वात्ले कंगढ़ों को तय करना पड़ता दे | जेत्वा कि आप 


पहले देख चुके दे इसको पारिभाषिक रूव से न्यायकारणो का प्रधानता कहते हैं । 
रन्तु एकात्मक राज्य में व्यवस्थापिका का ही बोलबाला रहता है। इस्र प्रकार 
_ इंगलेड में पालिमेंट की सत्ता खतंत्र है ओर उसके द्वारा बनाये हुये क्राननों को न्यावाज्ञय 
 अवेधानिक नहीं घोषित कर सकते | परन्तु वे भान्‍्तीय सभाशशों ऐसी संस्थाओं के 


.. उत्त सभी कानना को नाजायज्ञ करार दे सकतो है जो देश के क्रानन के विरुद्ध 


है जाते हें । 
स्यायकारिणी ओर कार्यकारिणी का संबंध 


इसी भ्रकार न्‍्यायक्रारिणी का काय कारिणा ,खे भी संबंध हे | जैसा कि आप 





. अभी बज के परष्ठों में देखेंगे । न्य|यक्ारियों का आलोचना से काय कारियी सुब्यवर्थि 
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बनी रहती है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत स्वातंज्य सुरक्षित रहता दे । यह सच 
है कि न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ काय +रिणी ही करती है १२न्तु इसका यह अथ नहीं 
हैं कि ये उसके सेवक हैं। चूँ कि जब तक उनका आचार शुद्ध रहता है उनका पद सुरक्षित 
रहता है इसलिये बे स्वतंत्रवापूचक और ईमानदारी से अपना काय कर सकते हैं। परन्तु 
न्यायकारिणी का काय काय कारिणी के कार्यों की ब्यथ आक्ोचना नहीं होना चाहिये 
इसका काय क्ानन की व्याख्या करनी है ओर इसको इस अधिकार के वाहर न 
जाना चाहिये | इसी प्रकार यह भो स्मरण रखना चाहिये कि प्रबन्धक अधिकारी 
न्यायात्मक काथ न करने पावे जेसे भारतबंष में जदाँ ज़िल्लाघीश (/0780770॥0 ॥४(०9878- 
07966) न्‍्यायात्मक काय भी करता है। भारतीय प्रेस भारतीय सिबिल सार्वेल सें से 
न्यायाधीशों की नियुक्तियों के विरुद्ध ठोक ही आन्दोलन कर रहा है, परन्तु देश के 
प्रधान का अपराध क्षप्ता करने का अधिकार देना उचित है क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ 
आ सकती हें अथवा ऐसे तथ्य प्रकाश में आ खकते हैं जब कि क्षमा-प्रदान करना 
आवश्यक तथा उचित हो जाता है.। 


न्यायाधीशों की ऋाननी योग्यता 


जहाँ दक व्यवस्थापिका और काय कारिणी का संबंध है साधारणत: विभिन्न 
योग्यता वाले तथा विभिन्न द्ितों का श्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति चुन लिये जाते हें । 
. परन्तु उनमें विशेषज्ञता नद्दीं पाई जाती जिससे वे अपने काय के किये अधिक 
उपयुक्त हो खके। परन्तु न्‍्यायकारिणी की दूखरी द्वी बात है । हम किसी व्यक्ति को 
न्यायाधीश के रूप में तब तक नहीं निवोचित अथवा नियुक्त कर सकते जब तक बह्द 
क्रानून की पूर्ण शिक्षा न पाये हो और न्याय-विज्ञान के सैद्धान्तिक ओर व्यावद्दारिक 
पक्षों का विशारद्‌ न हो | इसका अर्थ यह हुआ कि न्याय का काय वह्दी ल्ञोग कर सकते 
हैँ जो अपना जीवन क़ानून के अध्ययन में गुज़ार चुके हें ओर कानन को जानने 
ओर उसकी व्याख्या करने का योग्यता भ्राप्त कर चुके हें 


नियुक्ति-प्र णालियाँ 


आधुनिक राष्यों में न्यायाधीशों को नियुक्त करने को विभिन्न प्रणाक्षियाँ प्रचल्नित 

हैं । या वो जनता न्यायाधीशों को प्रद्यज्ष निवोचन द्वारा निर्वाचित करती है या 
व्यवस्थापिका न्िवोचित करती है अथवा काय कारिणी मनोनीत अथवा नियुक्त करता 
है । प्रत्यक्ष निवाचन द्वारा न्यायाघीशों को नियुक्त करने की प्रणाली अमरीका के संयुक्त 
राज्य के बहुत से राज्यों में अब भी श्रचालित है। व्यवस्थापिका द्वारा न्यायाघाश 
निवाचित करने की श्रणाली संयुक्त राब्य के चा< राज्यों में वो है द्वी, रिवटज्गरत्ञड सें 
भी संघ-न्यायाल्य के न्यायाधीश वहाँ की संघ-सभा द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं । 


.... ३, प्रधान के छमा-प्रदान के अधिकार के पक्ष की तीन दलीलों के लिये लास्की कृत 
“ए प्रेमर श्रॉव पलिटिक्स पृ० ६०१ पढ़िये। 


१७३६) 


३६8३ द शाखसन-येत्र 


नियुक्त करने की प्रणाली का अनुसरण संसार के बहुत से देशों में किया जाता है। 
इंगलेंड में न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ लाड चसलर करता है और अमरीकी संयुक्त 


राज्य में अध्यक्ष (सेनेट की स्वीकृति के साथ) । 


. सावजनिक निर्वाचन द्वारा नियुक्ति की आलोचना 
इन प्रणालियों में जनता द्वारा निवौचित करने की प्रणाली सबसे बुरी समझी 


गई है। क्योंकि यह कहा जाता है कि सब प्रथम, साधारण जनता प्रतियोगी उम्मीद- 


वारों की वास्तविक योग्यताओं से परिचित नहीं हो सकती । वह्द उसी को निवोचित 
करेगी जिसने विभिन्न उपायों से अपने को लोकप्रिय बना लिया है। इसका यह अर्थ 
है कि अयोग्यता घर कर जायेगी और नन्‍्याय-विभाग की उत्तमत्ता की प्रवृत्ति समाप्त 
हो जायेगी क्योंकि निम्न कोटि के व्यक्ति अपने को निबोचित करा लेंगे। 


दूसरे न्यायाधीशों का निबोचन सी राजनैतिक दल बन्दी के आधार पर होने 
लगेगा। इस प्रकार पक्षपात ऐसी बुराइयाँ जो दल्बन्दी की | सहचरी हैं न्‍्याय- 
विभाग में मी आ जायेंगी। ग्यायाधीश अपनी विचार तथा आचार स्वतंत्रता कायम न 
रख सकेगा क्योंकि कि वह ज्ञानता है कि उश्चका पदस्थ रहना ओर पुत्र: निवाचित 
किया जाना एक राजनेतिक दल्ल के अधीन है ९ ऐसा न्यायाधोश अवश्य ही अशक्त 
होगा और कभी भी पक्षपात-शुन्य नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट है कि निवाचन 
न्यायाधीश की शक्ति, विद्वत्त आचरणशीलता, ईमानदारी, निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता 


.. को समाप्त कर देना है । 


तीसरे, निवाचन द्वारा न्यायाधीशों को चुनने की अणाली में एक और भी दोष 


 है। व्यवस्थापिका के नि्वाचन-काल में उम्मीदवार और राजनैतिक दल अपनी-अपनी 


योग्यतायें तथा अपने कार्य-क्रम जनता के सामने रखते हैं | परन्तु न्‍्यायात्मक निवाचन 
में किस प्रकार आचरणशील तथा महान उद्देश्य वाले व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं ? वे 
इसको प्रतिष्ठा के विरुद्ध और घृशित सममेंगे और इस प्र कार निवाचन के लिये खड़े 
ही नहीं होंगे । इशख्चका यह तात्पय है कि शासन को ऐसे सुयोग्य ओर महान व्यक्तियों 


... से हाथ धोना पड़ेगा जो न्याय के द्वित में अत्यन्त आवश्यक होते हैं । 


व्यवस्थापिका द्वारा निवाचन-नियुक्ति की आलोचना 

. व्यवस्थापि का द्वारा निर्वाचन-नियुक्ति को भी साधारणत: कई कारणों से समर्थन 
नहीं मिज्ना । खब प्रथम, यदि न्यायाधीश की नियुक्ति का आधार उसकी क़ानूनी योग्यता 
है तो व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन से सुयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति सम्भव नहीं है । 


यह खच है कि जब व्यवस्थापिका द्वारा निवोचन होगा तो इतनी गड़बड़ी और अव्यवस्था 


की गु'जायश नहीं रहेगी जितनी कि साधारणं निवाचन में सम्भव हे। 
दुसरे, व्यवस्थापिका: द्वारा निर्वाचन में राजनेतिक दलों का दबाव पड़ेगा । इस 


... प्रकार उम्मीदवार अपनी क्ानूनी दक्षता अथवा .न्‍्याय-विशारदता की अ्रपेज्षा दल- 
...._- शाजनीति के आधार पर अधिक चुने जाये । 











बारहवा अध्याय न्ट्यच्यु 


तीस रे, व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन होने से तो यह आवश्यक अतीत द्वोता हे 
कि न्यायाधीश इसके सामने अपनी अधीनता अनुभव करेंगे । इसका परिणाम यह होगा 
कि न्यायकारिणी की स्वतंत्रता को एक कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ेगा । इसके 
अतिरिक्त इस स्वतन्त्रता के खो जाने की सम्भावना भी रहेगी । 
द यद्यपि न्यायाधीशों को निवाचित करने की इस प्रणात्ञी में इतने बड़े दोष नहीं 
हैं जितने कि प्रत्यक्ष-निर्वाचन में दिखलाई पड़ते है फिर भी यह उपयुक्त नहीं है क्‍योंकि 
इससे कायकारिणी की सुयोग्यता मारी जायेगी । इसमें न केवल बारतविकयोग्य उम्मीदवारों 
के समक्ष निम्नकोटि के ध्यक्तियों के ही निवाचित हो जाने की सम्भावना हैं, वरन 
इसकी पूरी व्यवस्था उन व्यक्तियों में अयोग्यता, अशक्ति यहाँ तक कि अधीनता ला देगी 
जिनके लिये अधिक से अधिक ईमानदारी, आचरणशीलता और बिचार-स्वार्तज्य की 
आवश्यकता होती है । द 

कार्यकारिणी द्वारा नियुक्ति की आलोचना 


यद्यपि कायकारिणी द्वारा नियुक्ति की जाने का सिद्धान्त साधारणतः अधिकतर 
आधुनिक राष्यों में पाया जाता है परन्तु यद्व भी सवंथा निर्दोष नहीं है । यह कहा गया 
है कि इंगलेंड में लाड चेंसलर द्वारा और फ्रांस में (१६३४ से पूर्व) न्याय-मंत्री द्वारा की 
हुई नियुक्ति में भी दत्ञ का प्रभाव हो सकता है क्‍योंकि आखिरकार मंत्रि-मंडक्ष के ये 
पदाधिकारी क्रिसी न किसी दल्ल के सदस्य तो रद्दते ही हैं। वे वास्तव में योग्य और 
अखसिद्ध व्यक्तियों को छोड़कर अपने पक्ष के ज्ञोगों को नियुक्त कर सकते हैं । परन्तु और 
प्रणात्षियों की अपेक्षा बेइमानी की इसमें कम सम्भावना है। अमरीकी विधान में यह 
व्यवस्था को गई है कि अध्यक्ष के द्वारा की गई नियुक्तियों (जैप्ले प्रधान न्यायालय के 
न्यायाधीश) के लिये सेनेट की स्वीकृति आवश्यक है । इसका यह अर्थ हुआ कि यदि 
अध्यक्ष पक्षपात अथवा अन्याय करता है वो सेनेट के सामने वह नहीं चल पाता। 
परन्तु व्यावद्वारिक रूप में यदि अध्यक्ष और सेनेट एक ही राजनैतिक दल्ल के होते हैं 
तो बे;जिन नियुक्तियों को करेंगे उनमें दल की छाप अवश्य लगी रहेगी | 


क्‍ लास्की की सुझाव 

ऐसे दोषों को दूर करने के लिये लञास्‍्की ने कुछ उत्तम सुाव रक्खे दँ। उसकी 
राय दै कि न्याय-मंत्रियों अथवा अध्यक्ष को न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ न्यायाधीशों 
की एक ऐसी स्थायी-समिति की सिफ़ारिश पर करनी चाहिये जिसमें उनके काय के 
 खभी पक्तों का प्रतिनिधित्व हो ।' ऐसा इसलिये होना चाहिये क्योंकि वकीलों को 
जितना बे जानते हैं उतना बहुत कम व्यक्ति जानते हैँ | उनके लिये राजनेतिक प्रतिष्ठा से 
प्रभावित द्ोने की सम्भावना नहीं है। उनका पद ऐसा है कि वे ऐसे योग्य व्यक्ति को 
... चुनेंगे जो न्‍्याय-कार्ये में सफल होगा । उनके चुनाव में इस बात की गारंटी रहेगी कि 
... जितनी भी नियुक्तियाँ द्वोंगी उनका आधार पद्‌ की आबश्यकतायें ही होंगी । 


. २--लास्की--ए ग्रेमर ऑफ़ पॉलिटिक्स, पृ० पडप 
४० क्‍ 


इ8छ . शासलब्य॑त्र 


भारतीय प्रणाली 
इस प्रकार यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाय तो ऐसा प्रतीत द्ोता है कि भारतीय 
नियुक्ति-पद्धति कायकारिणी द्वारा अपनी इच्छानुसार मनोनीत करने की प्रणाली से 
उत्तम है। क्योंकि यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्तियों प्रधान न्याय (प्रांत 


(00फ7/) के प्रधान न्यायाधीश (ज्ञास्की द्वारा सुकाई हुई स्थायी समिति की अलुपरिथिति 
में) की सिफ़्ारिश के आधार पर सम्राट करता है । गज 


न्यायाधीशों की अवधि 


न्यायाधीशों के चुनाव के पश्चात्‌ दूसरा महत्वपूर्ण विषय उनकी अवधि है। 
यदि न्यायाधीश अल्प-अवधि (मान लो दो, तीन अथब। चार वर्ष) के लिये निवोचित 
किये जाते हैं तो इसका यह अथ यह होगा कि निवाचन-पद्धति के दोषों को और 


प्रोत्साहन मिलेगा। न्यायाधीश न्याय न करके लोकप्रिय बनने का प्रयत्न करेंगे। क्‍यों 


कि सदैव उनकी आँखों के सामने पुनिवोचन नाचता रहेगा । इससे केवल्ल न्यायकारिणी 
की इमानदारी और प्रतिष्ठा पर ही आघात नहीं होगा वरव्‌ न्यायाधीश भी निडर ओर 
स्वतंत्र नहीं रह सकगे। जब वे निवोचन,करने व।ल्ली जनता का मत अपनी ओर करने 
का प्रयत्न करेंगे तो वे स्वभावत: षड़यंत्रों ओर दल्लबन्दी में भाग लेंगे जिसके परिणास्र- 
स्वरूप उनके निर्णेय पक्षपांतपू्ण और असंगत होगे। इस्री प्रकार यदि न्यायाधीशों 
को दीर्घे अबधि के लिये (मान लीजिये बीस वर्ष अथवा ज़िन्दगी भर के लिये) निर्बा 


चित किया जायेगा तो एक बुरे ओर अष्ट न्यायाधीश को निकालने में बहुत अधिक 


व्यावहारिक कठिनाइयाँ उपस्थित होंगी । ऐसे महत्वपूर्ण काय के लिये एक अलनुपयुक्त 
व्यक्ति का रखना असगंत होगा। 


आसुचरित्र अवधि 


इसीलिये आधुनिक समय में व्यायाधीश तब तक के लिये नियुक्त किये जाते हैं 
जब तक उनका चरित्र ठीक रहता है। इससे उनका कायकाल सुरक्षित हो जाता है 
, और उन्हें स्वतंत्र निणय देने का अवसर मिल्षता है। इसके अतिरिक्त इससे आजीवन 
अबधि ओर अल्प अवधि के दोषों से छुटकारा मित्र जाता है। हैमिल्टन महोदय का 
कथन है कि न्यायाधीश के पद में स्थित रहने के लिये सुचरित्रता की माप निसंदेह 
शासन-प्रणाली की आधुनिक बहुमूल्य विशेषताओं में से एक है । एकतंत्र में तो राजा 
की स्वेच्छाचारिता को रोकने का यह अच्छा साधन है, जनतंत्र में प्रतनिधि सभा की 
सनमानियों ओर अधिकारापदहरण को रोकने के लिये भी उतना ही लाभदायक प्रतिबन्ध 
है; किसी भी प्रकार के शासन में यह क्रानून-संबंधी दृढ़ता, ईमानदारी और निष्पक्षता 
स्थापित करने का सर्वोत्तम उप|य है। वर्तमान समय में इस ओर भी ध्यान गया है कि 
जिस प्रकार पहले निरंकुश राजाओं की इच्छानुसार न्यायाधीश -अलग कर दिये जाते 
थे बसे अब नहीं निकाले जाने चाहिये। अमरीका में उनको कांग्रेस के द्वारा अभियोग 


.. चुज्ञाये जाने पर निकाला जाता है और इंगलेंड में भो राजा किसी न्यायाधीश को तभी 
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अलग करता है जच पार्लिमेंट की दोनों सभायें उस उद्देश्य से प्राथेना करती हैं। ला... 
का विचार है कि एकसमात्मक व्यवस्थापिकरा वाले देश में यदि दोतिदहाई घद्॒स्य 
उन्तको अल्ञग करने में एकमत है. ठो कायक्रारिणी को चाहिये कि इन्हें निक्राल दे। 
अमरीका के कुअ राज्यों में जन-मत के आधार पर भो न्यायाधीश निकाले जाने लगे 

। इस्र प्रकार निकालने की प्रणाल्ञी को पारिभाषिक रूप में “वापसी” कहा जाता है । 
परन्तु यह पद्धति सी बुरी समझी गई है क्‍योंकि यह एक शक्तिशाज्ञी और स्वतंत्र 
न्यायाधीश के विरुद्ध पड़ती हे । 


न्यायाधीशों का वेवन 

न्यायाधीशों को निकालने की प्रणाली में इस प्रतिबंध अथोत्‌ अवधि के स्थायित्व 
के अतिरिक्त ब्राइस का कथन द्वे कि न्‍्यायाबीश की योग्यता तथा -विद्वत्ता ओर न्याय- 
प्रियता तथा स्वातंत्य पद के उज्जवत्न भविष्य के आश्रित हैं। अल्प वेतन वाली न्‍्याय- 
कारिणी न तो योग्य और प्रख्यात व्यक्तियों की आकृष्ठ कर सकेगी और न अपनी 
प्रतिष्ठा ही पर्णुरूप से क्रायम रख सकेगी । इसीलिये ल्ास्की न्यायाधीश के लिये हँचे 
वेतन! की शिफारिश करता दे जिससे उसका सामाजिक स्थान तथा रहन-सहन विश्वास्र 
उत्पन्न कर सर्के ओर वकील-बरग के वास्तविक योग्य तथा उपयुक्त व्यक्तियों को श्राकृषित 
कर सके । स्विटज़्रलेंड और फ्राग्स में न्‍्यायाघोशों का वेतन कम रहा है। परन्तु भारत- 
वर्ष में न्यायाधीशों का वेतन काफ़ी ऊंचा है और उनका पद्‌ निश्चय रूप से योग्य 
वकीलों को आकऋृष्ट करता,है, सम्मान तथा विश्वास उत्पन्न करता है ओर घूसखोरी 
ऐसी बुराइयों की ओर झ्ुकने से रोकता है। 


न्यायाधीशों का अवकाश-ग्रहण 


आजीवन अथवा आपमुचरित्र अवधि की समस्या के साथ अवकाश ग्रहण करने 
का प्रश्न भी बंधा हुआ है।हो सकता है कि न्यायाधीश सुचरित्र हो परन्तु फिर भो 
वह बुढ़ापा, निबंहता अथवा रोग के कारण व्यथ हो सकता है। प्रत्येक देश में एक 
विशेष श्रायु प्राप्त कर लेने पर अवकाश ग्रहण करने को अनुभति है और जब तक वह 
व्यक्ति जीवित रहता है. उसको पेंशन भिल्षती रहती है। भारत ,षे में अवकाश ग्रहय 
करने की आय साधारणत:ः साठ वर्ष निश्चित करदा गई है ९१ 


खतंत्र न्यायकारिणी के साधन 


संक्षेप में हम कह सकते हे कि उपरोक्त व्यवस्थाओं-->क्राय कारिणो ढ।रा न्‍्याया- 
धीशों की नियक्ति, आसुचरित्र अवधि, उच्च वेतन तथा उनके अवकाशग्रहण करने की 
व्यवस्था से खतंत्र तथा अ्रतिष्ठित न्‍्यायकारिणी को स्थापना द्वो सकेगी क्योंकि नन्‍्याया 


१ लास्की अपनी पुस्तक “ए प्रैमर आॉव पॉलिटिक्स के प्ृष्ट ५४६ में कहता है कि 
अवकाश ग्रहण करने कोआयु सत्तर वर्ष होनी चाहिये | विद्यार्थी उसकी दलील को स्वर्य पढ़ 
सकते हें। 


शैध्द क्‍ ._ शसन-संत्र 


धीश अपने कर्तव्य का पालन निर्भय होकर अपनी योग्यतानुसार इमानदारी तथा सच्चाई 
के साथ करेंगे। विज्ञोदी का भी यह विचार है कि एक स्वतंत्र न्यायकारिणी की स्थापना 
तभी हो सकेगी जब न्यायाधीशों के चुनाव में उनके राजनेतिक संबंधों पर विचार नहीं 
कियाजायेगा, जब वे एक बार चुन छिये जायेंगे तो उनके क.य -की अवधि दीघ, अजीवन 
अथवा आसुचरित्र रहेगी ; जब कि काय कारिणी उनकों निकाल नहीं सकेगी वरन्‌ 
व्यवस्थापिका की दोनों सभाओं द्वारा उनके कुचरित्र के विरुढ़ अभियोग चलाने 
पर अथवा उनके आश्थना करने पर निकाला जायेगा तथा उनके काय -काल में उनका 
बेतन अथवा भत्ता कम्त नहीं किया ज्ञावेगा" । 


न्याय संगठन के सिद्ध/न्त 


....._ न्यायाधीशों की विशेषता तथा उनके गुणों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ अब हम 
_न्‍्याय-संगठन के सिद्धान्त पर भी बिचार कर सकते हैं । 


सिविल ओर फ्रोजदारी न्यायालय 
. सब प्रथम, जहाँ तक कानंन का खंबंध है यह साधारणतः दो भागों में बँटा हुआ 
है। पहला सिविल क़ानून दै और दूसरा फ्रोजदारी क़ानून | इसीलिये न्यायालयों का - 
संगठन भी सिविल न्यायाज्रयों ओर फ्रौजदारी न्यायालयों में किया गया है। परन्तु 
इसका अथे यह नहीं है कि राजश्व-न्यायालय, सेनिक न्यायालय, सामुद्विक न्‍्यायात्षय 
.. तथा प्रबन्धात्मक न्‍्यायात्रय होते ही नहीं । इन न्यायात्रयों की स्थापना विशेष समस्याओं 
. के संबंध में की जाती हे।कोनरड गिल (20707 0+])) का कथन है कि “लगभग 
खारा कानून चाहे साधारण हो अथवा बेध, फ्रौअदारी तथा सिविल वर्गों के अब्द्र 
. आ जाता है। सारे कानून जो व्यक्तियों के आपसी मंगड़ों को तथ करने के निमित 
. होते हैं सिविल शाखा के अन्तंगत आ जाते हैँ | सिविज्ञ और फ़ौजदारी मामले भिन्न-सिन्न 
रूप से चलाये जाते हैं, भिन्न-भिन्न न्यायात्रयों में रक्खे जाते हैं और भिन्न-भिन्न नियमों 
. के अनुसार तय किये जाते हैं। इनमें मुख्य अन्तर यह है कि पहले अ्रकार के मामले 
... में एक अकेला ब्यक्ति जो वादी कहल्लाता है उस क्षति की पूर्ति के लिये प्रयत्न करता है 
जिसके संबंध में उसका दावा है कि दूसरे वर्याक्त प्रतिवादी ने १हुँचाई है। परन्तु दूश्रे 
प्रकार के मामले में जनता की ओर से अभियोग चलाया जाता हैं। इस आधार पर कि 
अभियोगी व्यक्ति ने कानून के विरुद्ध काय किया है, और चूंकि क[नन जनता के ह्वित 
के लिये बनाया गया है इसलिये उसने जन-हित के विरुद्ध काम किया है* | इस प्रकार 
उदाहरण स्वरूप यदि एक व्यक्ति जिसने मेरे साथ क्रिसी विशेष वस्तु के बेचने के लिये 
सममोता किया है, सममोते को तोड़ देता है तो वह मेरी सिवित्ल क्षति करता है और में 
.._ क्षति पूति के लिये सिविल न्यायाज्षय में स्रासला उपाध्यथित करूँगा। परन्तु यदि एक 
.. व्यक्ति किसी दूसरे की घड़ी चुराता है अथवा क्रत्त करने का प्रयत्न करता है तो दोनों* 


२, कोनरड गिज--गवन्मेंट एन्ड पोपुल, ० १४२. 


बारहवाँ अध्याय... १६७ 


दिशाओं में पुलिस उसको गिरक्रतार करेगी | इसलिये नहीं क्रि उम्र व्यक्ति की जो घड़ी 
का मालिक है, क्षति पूर्ति की जायेगी क्‍योंकि उसको व्यक्तिगत हानि पहुँचाई गई है, परन्तु 

इसलिये कि पूरे समाज के विरुद्ध अपराध किया गया है। ये अपराध केवल व्यक्ति के 
विरुद्ध न दोकर सावेजनिक जीवन तथा कानून और शान्ति के विरुद्ध होते हैं । अतः ऐसे 
मामलों में वह व्यक्ति जिसका अपराध किया गया है अभियोग नहीं चलायेगा और 
न उसकी क्षति पूर्ति द्वी की जायेगी बरन्‌ स्वयं राज्य अभियोग चलायेगा। यदि घड़ी 
मिल जाती है तो वह मालिक को अवश्य ज्ञौदा दी जायेगी किन्तु फिर भी जोर को दंड 
दिया जायेगा क्योंकि उसने स्रस्पूर्ण समाज के विरुद्ध अपराध किया है। अतः ऐसे 
मामलों को फ्रोजदारी न्यायालय ही तय करेंगे | 


भारतवर्ष में सिविल ओर फ्रोजदारी न्यायालय 


फ्थ 


क्‍ यह सच है कि भारतवर्ष में 'राजस्ब-बोडे, (१०५४७7०७० 30978) राजस्ब- 
संबंधी मामले तय करते हैं। परन्तु सम्पूर्ण क़ानून सविल और फ्रौजदारी क्वानूनों में 
विभक्त है | सिवित्र पक्ष में द्विज्ञा न्यायाधीशों . ((/8070% उप080०8) के न्‍्यायात्रय 
तथा छोटे न्यायाधीशों वथा मुन्सिफ्रों के न्यायाज्ञय हैं। फ्रोजदारी पक्ष में सेशन तथा 
अतिरिक्त "अं (89884078 870 &000079] ५१९०७) और मैजिस्ट्रेटों के 
न्‍्यायात्रय है । 


न्यायकारिणी का क्रमिक संगठन 


न्यायालयों के इस घिविज्ञ ओर फ़ोजदारी विभाजन के अतिरिक्त, न्याय-प्रवन्ध 

की दृष्टि से न्याय।लयों का एक क्रमिक संगठन किया गया है | उसका रूप नीचे से ऊपर 

जाती हुईं सीढ़ी के समाव हे । इस सोपानवत्‌ व्यवस्था का आधारभूत सिद्धान्त यह 

है कि निम्न न्यायात्ञयों से उच्च न्याया्यों में अपीलें होती हैं | और उच्च न्यायात्नयों को 

. निम्न न्यायात्रयों के निर्णेयों को खंशोधित करने, बदुकषने तथा अस्वीकृत करने का 

अधिकार रहता है। इसका यह्द तात्पय हे कि प्रत्येक राज्य में एक प्रधान न्यायालय 
होता है जिसके बाद कोई अपीज्न नहीं हो सकती ओर उसका निणुंय अन्तिम द्वोता हे । 


क्‍ भारतवष में न्‍्याय-संगठंन 
भारतवर्ष में भी न्यायालयों का संगठन क्रमिक है। सिविल पक्ष में सत्रसे 
: छोटे. मुन्सिफ्रों के विभिन्न श्रेणी के न्यायालय द्वोते है । इनसे अपीज् ज़िला ग्यायाषीशों 
के पास जाती हैं। और उनके पास से प्रधान न्यायाज्ञय (80 (0007५) जाती दे। 
इसी प्रकार फ्रौजदारी पक्त में सबसे छोटे प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के मैजिस्ट्र टों 
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१--दि इंडियन जर्नल॑ श्ाँव्‌ पॉलिटिकल साइंस के जूलाई-सिततम्बर, १६४२ के 
. अंक में श्री अखिल चन्द्र मैत्रा कृत लेख। पोजीशन श्रॉव्‌ फ्रेडरल कोट इन दि कॉन्स्‍्टीव्यशनल 
सिस्टम आॉव्‌ इण्डिया? तथा श्रप्रैज्-जुन, १६४३ के अंक में डा० बुलचन्द कृत लेख “दि वर्किंग 


दर रत अ लि जज अत अमर की आज 
व. ४ 


.. आँवू दि इन्डियन फ्रेंडरल को८' पढ़िये। 


- . डऔै८ । शासन-यंत्र । 


के न्यायालय होते हैं उनके यहाँ से सेशन-न्यायालय में-अपोल जाती है और फिर वहाँ से 
प्रधान न्यायालय में । हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्‍ली स्थित संघ-न्यायाज्ञय" 
है ओर वह प्रान्तीय प्रधात न्यायालयों को अ्पीज्ञ सुनता है। परन्तु चू कि भारतवर्ष 
अंग्रेज़ी साम्र/।ज्य का एक भाग है अतः भारत संघ-न्यायालय से प्रिबी-कोंसिल की नन्‍्याय॑- 
समिति के समच्त अपील रकखी जा सकती है। फिर भी जहाँ तक भारतवर्ष का संबंध 
है देश में सबसे बड़ा न्यायालय संघ-ब्यायालय ही है । 

न्यायाधीशों की विशेषताओं ओर न्याय-संगठन के सिद्धान्तों को समझ लेने के... 
बाद अब हम नन्‍्याय-प्रणाली की आवश्यकताओं का अध्ययन कर सकते हैं । कोनरड 
गिल के अनुसार बे (क) न्यायाधीशों की खतंत्रता, () सभी के लिये समान क़ानून... 
ओर (ग) पंचों की स्वतंत्रता है । द 


... (क) न्यायाधीशों की स्वतंत्रता 
न्यायाधीशों की स्वतंत्रता के विषय में हम पहले ही चुनाव-प्रणाल्ली के संबंध में 
कह चुके हैं। अब दम इस विषय पर ऐतिहासिक दृष्टि से प्रकाश डालेंगे। आरम्भ 
में सभी देशों में न्याय का संबंध राजा के अधिकारों और विशेषाधिकारों से 
रहा है और राजा ही सम्पूर्ण देश में शाततत क्रायम रखता था । मुस्लिम राज्यों में काज़ी 
...न्‍्याय करते थे और उनकी नियुक्ति राजा करता था । इंगलेंड में तो न्यायाधीश राजा 
.. के सेवक सममे ज्ञाते थे । अत: कई बार विशेषकर र्डुअटे काल में वे न्याय के स्रोत दोने 
... की अपेक्षा राजा की स्वेच्छुचारिता के साधन बन गये थे। यह ख्ब है कि राज्ञा जान 
ने 'महास्व॒तंत्रतापत्र' (१9९78 (28769) के अनुसार निरंकुशता से शासन न करने 
.. का वर्चन दिया था। इस अधिक्रार-पत्र की शक्ते थी कि कोई भी व्यक्ति देश की 
कानूनी कारवाई के बिना न तो गिरफ्तार किया जायेगा न जेल भेजा जायेगा, न 
... अनागरिक बनाया जायेगा, न देश से निकाला जायेगा और न किसी प्रकार उप्चको क्षति 
.. पहुँचायी ज्ञाये वी, न किसी को ग़ुज्ञाम बनाया जायगा और न किसी के न्याय प्राप्त करने के 
... अधिकार को छीना जायेगा ओर न न्याय करने में देरी ही की जायेगी । फिर भी इन 
... सिद्धान्तों को पू्णुझूप से उपयोग में नहीं लाया गया । यही कारण था कि अधिकार बिल 
(१७८६) और उत्तराधिकार क्रानून (१७०१) की आवश्यकता व्यक्ति के शासन के स्थान... 
पर क़ानून के शासन की स्थापना के लिये हुई । . उत्तराधिकार क्रानून के अनुसार न्याया- 
धीशों की नियुक्ति आजीवन द्ोने'लगी ओर 36ठको निश्चित वेतन मिलने लगे। इस प्रकार 
/ न्यायाधीशों की कार्य-अवधि राजा की स्वेच्छाचारिता से स्वतंत्र दो गई। इस प्रकार 
... यह सिद्धान्त बन गया कि न्यायात्रय शासन के हृश्तक्षेप से मुक्त रक्खे जायंगे | इसका 
.... परिणाम यह हुआ कि न्याय निष्पक्ष होने लगा तथा न्यायाधीश अपने कारये में स्वतंत्र 
........  न्यायकारिणी के लिये शक्ति तथा दृढ़ता की आवश्यकता... 
.. - परनल्तु इतना ही पयाप्त नहीं दे कि न्यायकारिणी कार्यकारणी का खिलौना नहो। 
.... न्‍्यायकारियणी की ख्तंत्रता का यदद भी अथ है कि यह इतनी शक्तिशाली दो कि व्यक्तिगत 
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बारहबाँ अध्याय. . द १६६ 


स्वतंत्रता की रक्षा कर सके और कार्यकारिणी की कुचेष्टाओं को रोक सके। लास्‍्की 
के अनसार कार्यकारिणी पर आँख रखना न्यायाधीश का कत्तव्यहै। उसको ध्यान रखना 
चाहिये कि कार्यकारिणी अपने अधिकारों की व्याख्या ऐसी न करले कि अपने सें एऊ 
नवीनता ला दे और नागरिकों के साथ असम व्यवह्ार करने जछगे। ४ इसलिये इस 
_दह्देश्य की प्राप्ति के लिये न्‍्याया्नयों को कार्यक्रारिणी के कार्यों की जाँच करने का 
अधिकार होना चाहिये और न्‍्यायकारिणी के निर्णय काययकारिणी पर अनिवायतः 
लागू होने चाहिये जब तक कि व्यवस्थापिका स्वयं दूसरी व्यवस्था न चाहे।' 


न्यायकारिशी की प्रधानता 


परन्तु यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि न्‍्यायकारिणी की स्वतंत्रता और 
महत्व तथा न्यायकारिणी की प्रधानता एक हो बस्तु4 हैं । यद्यपि इस स्रिद्धान्त में न्‍्याय- 
कारिणी का कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका के स्वतंत्र रहना आ जाता दे। परन्तु जैसा 
कि हम अमरीकी संयुक्त राज्य में पाते हैं, इसमें और अधिक बातें शामिल हैं। इसका 
कारण यह दैः जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, प्रत्येक संघराज्य में (उस्री प्रकार 
अमरीकी संयुक्त राब्य में) संघ-शासन ओर राज्य शासनों के मध्य अधिकार विभाजन 
रहता हे और दोनों अपने-अपने क्षेत्रों के अन्द्र कार्य करते हैं। इस :प्रशार संघ- 
शासन और राज्य-शासन में कोई भी सबप्रधान शक्ति नहीं कही जा सकती है। अतः 
राज्यसत्ता तो विधान में सन्निद्दित हे। इस प्रकार यदि संघ तथा राब्य शासनों के 
मध्य कोई मंगड़ा उत्पन्न द्वोवा है तो 'प्रधानन्यायालय (8प707.070 (00प्7/) के सामने 
मामला तय कराने के लिये रक्खा जाता है। इसी प्रकार विशेषकर अमरीका में, 
व्यवस्थापिका कायकारिणी तथा न्‍्यायकारिणी का संगठन शक्ति विभानन के सिद्धास्त 
के रूप में किया गया है । इस प्रकार शासन ही ये तीनों शक्तियाँ स्वतंत्र कार्ये करती हैं । 
यह कार्य न्यायकारिणी का होता है कि वह देखे कि कार्यकारिणी और व्यवस्था- 
पिका विधान द्वारा निश्चित की हुईं सीमा का उल्लंघन तो नहीं ऋरती। इससे स्पष्ट 
है कि न्यायकारिणी की प्रधानता के सिद्धान्त में जिधाव की रक्षा सर्वेत्रथम तथा पूर्यणो 
रूप से आ जाती है। इस अथेमें यह न्‍्यायकारिणी का अधिकार और कतैव्य दोनों 
है कि बह ऐसे क्रानून को नाजञायज्ञ अथवा अवैधानिक घोषित कर दे जो विधान की 
आत्मा के विरुद्ध पड़ते हैं। इस अमरीकी प्रणाली की उपयोगिता द्ेमिल्टन मद्दोदय के 
कथन से सिद्ध द्वो जाती है जब वे कद्दते हैं कि (विधान एक बुनियादी क्रानून है और 
उसको बुनियादी क्रानून मानना भी चाहिये। अतः इसकी,तथा व्यवस्थापिका के बताये हुये 
किसी विशेष क्रानून की व्याख्या करना न्‍्यायकारिणी का अधिकार है । यदि दोनों में ऋोइ 
विरोध उत्पन्न द्ोता है कि किसे माना ज्ञाय या किखका औचित्य स्वीकार किया जा । अथवा 
किसे प्रथम स्थान दिया जाय तो व्यवस्थापिका के क्वानून को अपेक्षा विधान को प्रथम 





।" . ३--लास्की--ए ग्रेमर आॉय्‌ पॉलिटिक्स, ० २६५ । अधिक जानकारी के लिये प्रू७ 
० ८४-८६ पढ़ें जा सकते हूं | रा द । 


४०० द द शासन-यंत्र 


. स्थान मिलना चाहिये अर्थात्‌ जनता के एञन्टों के स्थान पर स्वयं जनता का मत स्वीकार 
किया जाना चाहिये ........परन्तु यह सिद्धान्त व्यवस्थापिका की अपेक्षा न्‍न्यायकारिणी की 
अंष्ठता नहीं स्वीकार करता। यह फेबल यही मानता है कि जनता की शक्ति दोनों 
से श्रेष्ठ है। इस प्रकार जहाँ व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित क्रानून जनता द्वारा निर्मित 
विधान के विरोधी दिखाई दें वहाँ न्यायाधीशों को विधान द्वारा अनुशासित होना 
चाहिये | उनके निर्णयों के आधार बुनियादी क़ानून होने चाहिये रेंर बुनियादी नहीं' 


अमरीकी संयुक्त राज्य में न्‍्यायकारिणी की प्रधानता 


गानेर का कथन दे कि अमरीकी संयुक्त राज्य में 'प्रधान न्यायालय” कांग्रेस के 
तिरपन क्रानूनों को, पूणरूप से अथवा आंशिक रूप से, और तीन सो से अधिक राज्य 
नूनों को अवेधा।नक घोषित कर चुकी हे। दमारे ही समय में उसी न्यायात्नय 
ले सन्‌ १६३४ ओर सन्‌ १६३६ में स्वर्गीय अध्यक्ष रूज़बेक्ट के 'राष्ट्रीय औद्योगिक 


पुनरुद्धार क़ानून ([२७६४079] वशतेप्र5009. +०७0प४०/"ए 23050) ओर “नये 


- सममोते! (]०ए )68)' के 'क्ृषि सामंजस्य कानून! को अवेधानिक तथा अनियमित 
. धघोषित किया था का 


न्वायकारिणी की प्रधानता पर लास्फी का दृष्टिकोण 


अमरीकी दृष्टिकोणीय नन्‍्यायकारिणी की प्रधानता के अतिरिक्त प्रो० लास्की ने 
न्यायकारिणी की प्रधानता के अयोग की आवश्यकता पर एक दूसरे ही रूप से जोर 
दिया हैं। फ्रांस में, जेसा कि अगज्ले पृष्ठों से स्पष्ट हो जायेगा; साधारण क़ानून के 


अतिरिक्त एक प्रबन्धात्मक क़ानून हे। अतः वहाँ साधारण न्यायात्रयों के अतिरिक्त 


. अबन्धात्मक न्यायालय भी हैं | राब्याधिकारियों के सभी मुक्दर्मे साधारण न्यायात्यों के 
सामने नहीं जाते । वे केवल प्रबन्धात्मक न्यायाज्ञयों के खामने उपस्थित किये जाते हैं 


.. और फ्रान्स में 'राज्य परिषद्‌? का निर्णय अन्तिम माना जाता है। ,फ्रांत्रीसी प्रणाली 


.. को आदर्श मानकर अथवा शासन के कार्यों में एक विशाल्ञ वृद्धि होने के कारण वतंमान 
 काह्ष में यह प्रवृत्ति हो गई है कि न्‍्यायात्मक अधिकार शाउन के विभागों को भी क्ॉप 
.. दिये गये हैं । त्ञास्की कार्यकारिणी को इस प्रकार अधिकार सॉंपने का विरोध नागरिक 
स्वतंत्रता के आधार पर करता है। उसका कहना है कि 'मेरा यह तक रहा है कि राज्य 
को अपसे पज्लेन्टों के कार्यों के किये इच्ची प्रकार उत्तरदायी रहना चाहिये जिस प्रकार 
एक साधारण नागरिक रहता है | मेरी यह भी दत्तील है कि जहाँ सुविधावश किद्नी 
.. विभाग को न्यायात्मक अधिकर सापे जायेंगे वहाँ उच्च सघनों तथा उसकी कारय-प्रणाल्ी 
- की जाँच न्‍्यायाज्ञय कर सकेंगे। ओर उनको उसके निणंयों को उल्नट देने का अधिकार 


... रहेगा यदि वे यह अनुभव करेंगे कि निणय पूरी जाँच के बाद नहीं दिया गया। यहाँ 
..... ज्ञाँच का अथ तथ्यों को खोज-बीन से नहीं बल्कि उनके अनुसन्धान की प्रणात्री से है। 
.... जब तक इस प्रकार की न्यायकारिणी की प्रधानता नहीं क्रायम रक्खी जाती तब तक 





का जा . ३-गानर--पोलिटिकल सांइस एल्ड गवस्‍्मेंट, पृ० ७भप 








बोरहवाँ अध्याय ४०१ 


काय कारिणी के सम्मुख एक साधारण नागरिक के अधिकार सुरक्षित न रह सकेंगे। 
नागरिक उन लोगों के विरुद्ध अपने अधिकारों का प्रयोग करने में अप्तमर्थ रहेगा जो 
वेभागिक क़ानूनों का सद्दारा लेते हैं? । १ 


सघ के लिये एक सा क्रानुन 

इस प्रकार न्‍्यायकारिणी की स्वतंत्रता ओर प्रधानता के अथ का अध्ययन करने 
के पश्चात्‌ श्रब हम “सत्र के लिये एक सा क़ानून! के अथ पर विचार कर खकते हैं । 
स्पष्टता के लिये दम इंगलेंड से आरम्भ करेंगे। कोनरडगिल का कथन है कि “प्तत्रदवी 
शताब्दी में न्यायाधीश, विशेषकर नये न्यायालयों में जेसे कि “नक्तत्र-भवन” में राजा 
ओर उसके मंत्रियों के अनुकूल निर्णय देने के लिये क्रानून की चिन्ता नहीं करते थे। 
अगर यही क्रम बिना किसी ग्रतिबस्घ के रहने दिय। गया होता तो मंत्रियों और उनके 
अधिकारियों के आदेश न्यायात्ष्यों को मानने पड़ते । इश्चके परिणाम-स्वरूप विभागों के 
अपने-अपने क़ानून होने लगते ओर इनमें पालिमेंट का कुछ भी हाथ न रहता। सम्भव 
था कि इस प्रकार के बेभागिक क़ानून का ज्ञोर और बढ़ता और नये न्यायालय ऐसे 
मुक़दमों की अपने द्वाथों में लेते जिनमें बभाग या राज्याधिकारी फंसे होते | इस प्रकार 
देशका साधारण क्रानून केवल घाघारण नागरिकों पर ज्ञायू होता और राज्याधिकारों अपने 
ही न्यायालयों में अपने हवा ढारा बनाये हुये क्रानुनो के आधार पर अपने मुक्दमों का 
फ़ैसला कराते! ।९ इसका यह अर्थ दे कि इंगलेंड में भी दो प्रकार के क्राननों का जन्म 
होता : पहला साथारण क्रानून जो नागरिक पर लागू होता हे और दूश्वरा प्रबन्धात्मक 
क्रानून जो केंवज्ञ राज्य(धिकारेयों पर लागू दीता। परन्तु ऐसा नहीं हुआ । 
मंत्रियों को राजा की आड़ लेने से मना किया गया, यद्दाँ तक कि उन पर अभियोग भी 


चलाया गया। अन्त में राज्ञा को भा अपनी इच्छानुसार शासन न करके पाक्िंमेंट 


द्वारा निमित ओर पास किये गये क्वानून के अनुस्तार शास्रन करने के लिये बाध्य होना 


पढ़ा । इस प्रकार इंगलेंड में व्यक्त-शा क्षन के स्थान पर क्लानून-श/सन की रुथापना हुई थी । 


क्रानून-शासन के अर्थ पर ढाइसी का विचार 
क्रानून-शासन के अथे का आधुनिक काल्न में सर्वेश्रथम डाइस्री१ ने पूर्ण रूप से 


फ्‌ 


विश्लेषण किया था | 





१--लास्कौ--ए प्रेमर श्रॉव्‌ पॉलिटिक्स, (० ४५४०-११ । इसके साथ-साथ प्रू०४४४- 
४४५४ भी देखिये | द 

२०-कोनरड गिल--गवरन्मेंट एन्ड पीपुल, प० १४४-१५६ | 

१--डाइसी--ला श्रॉव्‌ दि कान्स्टेब्यशन, ४० हझडडपा-हणा। तथा अध्याय 
४ । वेड वाल्ते डाइसी के संस्करण (१६३६) में क्रानून-शासन को पूर्ण विवेचना मिलती हद। 


पत्येक विद्यार्थी को इसे स्वयं पढ़ना चाहिये । 


लास्को क्राबूज-शासन के अर्य को अपने ढंग से स्पष्ट करते हुये कहता है कि कानून 
इसकज्षिये नहीं होते कि उनका ऐस। श्रर्थ निकाला जाय जैसा कि तत्कालीन मंजिमंडल चाइता 
कपः 


४७४ . शासन-दंत्र 


(१) सबवे प्रथम उसका कहना है कि 'क्रानून शासन का यह अथे है द्वि उस समथ 
वक क्रिसी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जा सकता, आर्थिक या शरीरिक यातना नहीं दी जा 
सकती. जब तक कि उसके विरुद्ध देश के न्यायालयों के सामने साधारण क्रानूती तौर से 
किसी क़ानन को तोड़ने का अपराध पूर्ण रूप से सिद्ध नं हो जाय | इस प्रकार क्ानन 

शासन राष्याधिआरियों के निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन से भिन्न है! 

(२) दूसरे, 'केवल यद्दी नहीं कि कोई भी व्यक्ति कानून से बाहर नहीं है वरन्‌ 
यह भी कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसका जो भी पद्‌ या पदवी हो, राज्य के साधारण 
क़ानन के अन्दर है और साधारण न्यायात्षयों के क्षेत्र के अन्तेंगत दे । इंगलेंड में क्रानूनी 
समता या सभी वर्गों की साधारश न्यायात्ष्यों द्वारा लगाये हुये एक द्वी क्रानून के 


अधीन होने की धारणा अन्तिम सीमा तक पहुँच चुकी है। प्रधान म'त्री से लेकर 


न्स्टेबिल अथवा कर वसूल करने वाले कर्मचारी तक प्रत्येक गैर क्वामननी काम 
करने के लिए उसी प्रकार दण्डत्तीय है जिस प्रकार एक दूसरा नागरिक। ऐसे कितने 
उदाहरण मिलते हैं जब कि राज्याधिकारियों को अपने पद्‌ से कानूनी अधिकार को 


उललघन करके काम करने के लिए न्यायात्नयों के सामने उपास्थित किया गया था ओर 


उनको, अपने व्यक्तिगत रूप में, या तो दंड भोगना पड़ा या ज्षतिपू्ति करनी पढ़ी थी |, 
(३) तीसरे, (विधान क्ानून-शासन से व्याप्त रहता है क्‍यों कि विधान के 


सामान्य सिद्धान्त (उदाहरण स्वरूप व्यक्तिगत स्वातंत्य का अधिकार अथषया सावजनिक _ 


सभा करने का अधिकार) हमको न्यायात्मक निणयों के आधार पर प्राप्त हुये हूँ। 


: ब्यायात्र्यों के सामने आये हुये मुक्नदमों के द्वारा द्वी साधारण लोगों के अधिकार 
निश्चित होते हें. । परन्तु बहुत से विदेशी विधानों के अनुसार जो संरक्षण व्यक्तियों को 


प्राप्त रहता है वह या तो विधान के सामान्य सिद्धान्तों का परिणाम द्वोता दे या ण्सा 


प्रतीत होता है । 


. डाइसी द्वारा उपस्थित किये गये क्ानून-शासन के तीन अर्थों को संक्षेप में इस 


प्रकार कद्द सकते है: (क) बिना मुकदमा चक्ताये अथवा कारण दिखाये कोई वर्यात्त 
बंदी नहीं बनाया जा सकता; (ख) कोई भी व्यक्ति क्तानूब से परे नहीं है और 
क्रानून सब छोटे-बड़े, नि्धन-धनवान, अधिकारी अथवा साधारण नागरिक पर एक तरहं 
लागु द्वोगा ओर (ग) व्यक्ति के अधिकार लिखित बिधानों के परिणाम नहीं है, 

विधान के साधन हैं क्योंकि उनक्रा आधार (286० ]& 8 हैं | इससे प्रकट होता है 


कि अंग्रेज़ी विधान निर्मित नहीं हुआ है, इसका विकास हुआ है । इसको न्यायाधीशों 


.. ने बताया है ओर इस पर न्यायाधीश निममित कानून क्री छाप हे। 


_सिलसमपनप्फेललोनरण कार तपप सना का न कम» ८१५९३०६>५नत॒ऊफरभक हाफ पपालकाप»न २ ५ पलफताप नमक न कक 


. है। कुछ ऐसे स्वतंत्र व्यक्तियों द्वारा पालिमेंट की इच्छा का पता लगाया जाता है जो परिणाम के 
. किसी भो प्रत्यक्ष प्रभाव से मुक्त रहते हैं और जिनके निर्णय में दीष कालीन अनुभव रहता है 


. जिसके द्वारा वह इच्छा मालूम की जा सकती है। यही वह क्रानून-शासन है जिसको अंग्रेज्ञ 


कप . लगभग दों सो वर्ष तक अपनी स्वतंत्रता की रद्धा के लिये अमूल्य सममते रहे हैं?--.दि पालिमेंरी 
.. गक्स्मेट इन इंगलेंड, ० ३६०... क्‍ हि 





बारहवाँ अध्याय ४० है 


यरोप और ग्वन्धाल्मक छानून 

... यूरोप में क्रानून-शासन के इस सिद्धान्त का प्रचार नहीं है। वहा कार्य- 
कारिणी को विस्तृत स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश अधिकार प्राप्त हें। फ्रांस में तो 
साधारण क़ानून से भिन्न भ्रबन्धात्मक क्वानून का विकास हुआ है| स्वय डाइसी का 
कहना है कि फ्रांस में 'राज्याधिकारी जिनमें राजा के सभी कमंचारी आ जाते है जब 
तक अपने पद्‌ की हैसियत से काम करते हैं, एक सीमा तक देश के क़ानून से मुक्त 
या रहे है, साधारण न्यायात्रयों से रक्षित रहे हैं ओर कभी-कभी तो उन पर केवल 
सरकारो बिभागों द्वारा बनाये हुये क्रानूंत दो लागू हुये हैं। इस्चका यह अथे हुआ कि 
अधिकारियों के मुकदमे साधारण क़ानून द्वारा साधारण न्यायालयों में नहीं तय 
किये जाते, यहद्धां तक्क कि उतका अपना प्रबन्धात्मक कानून, अ्रवन्धात्मक न्यायालय और 
मुकदमे तय करने के लिये प्रबन्धात्मक अधिरारी होते हैं । 


-. प्रबन्‍्धालाक कानून का वास्तविक रूप 


अब हम यद्द प्रश्न कर खकते हैं कि प्रबन्धात्मक कानन का वास्तविक रूप क्‍या 
है | यह बिषय बहुत ही विवादप्रस्त हो गया है आर इसकी ग़लत व्याख्या करने का 
उत्तरदायित्व डाइसी पर है। जैसा कि हम अभी देख चुडे हैं उसका विचार दे कि 
प्रबन्धात्मक क्रानून ऐसे नियम है जो श्याधिकारियों को, नागरिकों के विरुद्ध काम 
करने पर, बचाने के लिये होते हैं? | परन्तु वास्तव में ये राज्य के विरुद्ध न्याय ग्राप्त करने 
के साधन हैं। ढाइसी के दृष्टिकोण का आधार ऑक्ाक (8५०००) को परिभाषा है 

उश्चके अनुसार प्रबन्धात्मक क्रानूव शाध्षनन्गन्ध ओर सारण नागरिक के संबंधों को 
नियमित करता है, परन्तु आलेन, वाथलेसो, पोटं, फ्लेवर और मेयर ऐसे आधुनिक 
लेखक फ्रांस ओर जमेनो में प्रबन्धात्मक क़ानून की प्रणाज्ञो का अध्ययन करने के पश्व[त, 
इस नलिष्कृष पर पहुँचे कि ऑकाक की परिभाषा अस्पष्ट और ग़ल्नत थी। इसलिये दम _ 
उन कुछ परिभाषाओं पर विचार कर खकते हैं जिन्हें आधुनिक विद्वान ठीक कहते हैं । 


(१) बाथलेमो का कथन हे कि 'क्रानन को ज्ञागू करने को, न्याय विभाग को 
छोड़कर जितनो भी सर्विसें हें वे प्रबन्धात्मक सबबिसें कहलातो हें | प्रबन्धात्मक क़ानन 
उन सिद्धान्थों का योग है जिसके आधार पर बे कारय करती हैं। यह सा्वेजनिक क़ानन 
की जिसमें वेघानिक क्रानन, क्रोजदारी क्रानव और अन्‍्तरीष्रीय क्रानन आते हैं, एक शाश्षा 
है। वेधानिक क्रानव हमें राज्य के राजनीतिक-संगठन, राश्याधिकारियों के भेद, 
नियम जिनके अनखार पदाधिकारियों का नाम करणु किया जाता है जो कि शासन के 
क्रांनन बनाने तथा उनका लागू करने के कार्य को करते हैँ इन सब का ज्ञान प्राप्त कराता 
है। भ्रबन्धात्मक क्रानन शासनात्मक यन्त्र की काय प्रणाली का विवेचन करता है 
किस प्रकार यंत्र का निर्माण होता है, यह वेधानि क्रानन बताता है । कैसे यह कांयें 


... ३--ऊँपया डा० बूलचन्द कृत लेख “दि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स इन इंगलैंड, “दि 
.. इंड़ियून जनल आँव पॉलिटिल साइंस (अक्टूबर-दिसम्बर १६४०) में पढ़िये । 


०४ शासन-यंत्र 


करता है, किस प्रकार इसका प्रत्येक अंग चलता है, यह प्रबन्धात्मक क्रानन का 
विषय है! 

(२) प्रो० गुडवाऊ इसकी परिभांषा देते हुये कहते हैं कि यह सावेजनिक क्रानून 
का वह भाग है जो संगठन निधोरिव करता है, प्रबन्धात्मक अधिकारियों की काय- 
क्षमता को निश्चित करता है ओर अधिकारक्रमण के लिये प्रतिकार करता है । 

(३) मेयर का कहना है कि अ्रबन्धात्मक क्रानुत वह विशेष क्रानून हे जो शासन 
और इसके सम्पक में आये हुये शासित के मध्य सम्बन्ध स्थिर करता है । 


४) र्ट्रांग इसको ओर अधिक स्पष्ट कर देता है। उसके अनुसार अबन्धात्मक 
क़ानून उन नियमों का संग्रह है जो शासन शक्ति का संबन्ध नागरिकों के साथ 
निधोरित करता है, और राज्याधिकारियों के अधिकारों करे संब'घ में नागरिकों 
अधिकार तथा कतेव्यों ओर इन अधिकारों तथा केब्यों का कायोन्बित करने की 
प्रणाली को निश्चित करता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि फ्रान्स में सावेजनिक 
ओर व्यक्तिगत क़ाननों में अन्तर है ओर क्रानून के विभाजन का श्रभाव न्यायकारिणी 
पर यह पढ़ता है कि खाधारण न्यायाज्ञय उन मुक़दमों को नहीं तय कर खकते जो 
शासन के कायकारिणी विभाग से उत्पन्न होते है, चाहे इनका संबंध राज्याधिक्रारियों 


के अधिहारों तथा कतेव्यों थ्रे हो चाहे किसी नागरिक के इन अधिकारियों के संबंध 


में अधिकार ओर कतेंब्य से? |! 


शासनप्रबन्ध के विरुद्ध काननों प्रतिकार 


इन -परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि भ्वन्धात्मक क्वानून केबल प्रब॑धा- 
 ट्मक बोडे भोर मंत्रियों की न्‍्यायात्मक कारवाई ही नहीं है ओर न केवत्न नियमों के 
रूप में विभागों द्वारा बनाया हुआ क्रानून ही है। यह शासन-अ बन्ध के विरुद्ध कुछ क्लानूनी 
प्रतिकारों की भी व्यवस्था करता है | जेसा कि बारथलेमी का कहना है “प्रबन्धात्मक न्याय 
साधारण न्याया्ञयों के न्याय का विच्छिन्नोकरण नद्दीं है । यह एक न्याय का साधन 
है जिसके द्वारा कायकारिणी राज्याधिकारियों में क्रानून के प्रति सम्मान पैदा करती है | 
बन्धात्मक न्यायात्रयों ने यह अधिकार न्यायकारिणी से नहीं पाया है। वे क्राननों को 
क्ागू करने के साधनों का एक रूप हैं | अधिक स्पष्टता के ल्ये यह कहा जा सकता दै कि 
प्रबन्ध[त्मक न्यायालयों का अंबंध कार्यकारिणी के निशुयों से बेखा ही दे जैसा कि 
अपीक्ष के न्यायाज्नयों का निम्र न्यायात्रयों के निणुयों से 


विवाद-न्यायालय 


परन्तु यह भी स्रोचना ग़लत है कि सभी मामले जिनमें राज्यधिकारी फंसे रहतें 
हैँ प्रबंधात्मक न्यायात्ञयों के सामने पेश किये जाते हैं । ऋ/(न्‍स में 'विवादू-न्यायात्य? 
(7 7०४४०७) 04 (0०7०770॥8) द्वारा वे मामले जिनमें राजकम चारी स्वयं उत्तर- 


१०-स्ठांगल्‍न्मॉडन कान्स्‍्टीव्यशन्स, पृ०२६६ 

















। 


 बारहवाँ अध्याय ४०४ 


 दायी रहता है और जिनका फ्रैंसला साधारण न्यायालयों में होता है तथा ऐसे मामले 


जो प्रबंधात्मक त्रटि के परिणाम स्वरूप हैं अतः पूरा अबंध-ंत्र उत्तरदायी रद्दता है और 
इनका फैसला प्रबंधात्मक न्यायाक्षयों में होता है, प्रथक किये जाते हैं। लेफ़ेरियर 
([,9/०777676) ने इस व्यक्तिगत तथा प्रबन्धात्मक दोषों की परिभाषा इस प्रकार दी 
हैः 'प्रबन्धात्मक अपराध, दोषपूर्ण कार्य-प्रणाली, ग्रलत आदेश देने, अ'देश को सममने 
में गलती करने, तथा उसको अस्रावधानी से पालन करने का परिणाम दे, परन्तु फिर भी 
यहाँ कर्त्तत्य कर ने की भावना निहित रहती है। व्यक्तिगत अपराध जुम, धघोखाबादी 
तथा गम्भीर त्रुटि करने में होता है, यहाँ कायये की कठिनाइयों और खतरों की अपेक्षा 
कम चारी की व्यक्तिगत दुष्क्रामनाये ही दिखाई देती हैं 


वास्तविक सत्य  एलेबग का विचार 

इस्र जाँच-पड़ताल का परिणाम यह हुआ है कि एलेन को कहना पढ़ा हे कि गत 
शताब्दी में फ्रान्सीसी भ्रबन्धात्मक क्रानून का विकास अधिकारीबर्ग की अपेक्षा प्रजा 
के पक्ष में अधिक हुआ दे ।* आज इंगलेंड की अ्रपेज्ञा फन्स में राष्य के अपराधों के 
विरुद्ध न्याय अधिक सरलता, शीघ्रता से तथा अत्यधिक सस्ते में प्राप्त दो जाता है? । 
यह वैधानिकवादियों का सूत्र तथा फान्‍्खीसी प्रजातंत्र का सहारा हो गया है कि राज्य 
परिषद्‌ (00प:70०] ० 85909) जनता शऔर नोकरशाद्वी के मध्य एक मद्दान 
रक्षा-भित्ति है १९ 


राज्य परिषद्‌ पर बां्थलेमी का विचार 


एलेन के अतिरिक्त और भी दूसरे लेखक हैं जिन्होंने राज्य परिषद्‌ (१६३६-४४ 
के युद्ध से पहले) के इस उत्तम काय की प्रशंसा की है। बार्थेलेमी इसको न केवल 'शान्ति 
तथा क्रानून का प्रधान प्रबन्धात्मक न्यायालय ओर व्यक्ति के स्वातंतय और अधिकार 
का मसद्दान रक्षक' कहता है, उसका यह भी कथन है कि “नागरिकों में इस महद्दान 
प्रबन्धात्मक न्यायालय के दृढ़ न्याय के प्रति विश्वास हैं और,उनकी यह दृदू घारणा है 
कि राज्य परिषद्‌ राज्य के अपराधों के संबंध में सवश्रेष्ठ नि्णायक हे ।” वह यह भो कहद्दता 
है कि 'राज्य परिषद्‌ विशेषज्ञ के रूप में सरकार को परामशं देती है ओर शासन-प्रबन्ध को 
(नयमित करने में सहायता देती है। यह भद्दान संस्था फ्रान्सीसी प्रबन्धात्मक यंत्र का 


१--लास्की का भी कहना है कि नस के अबन्धात्मक न्यायालयों ने, इस देश 


इंगलैेण्ड की तुलना में कार्यकारिणी की स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध नागरिकों को काफ़ी संरक्षण 


प्रदान किये हैं! ।--दि पालिमेंद्री गवन्मेंट इन 'इंगलेंड, ४० ३३४ (इस कथन का संबंध 
१६३६-४५ के युद्ध के पूर्व के फ्रांस से हे) 
. २--एक्ेन-ब्युरो क्रसी ट्राइम्फ्रेन्ट, ० २-३ 

ई० एम० सेट--गवर्मेट एल्ड पॉलिटक्स आँफ़ फ्रान्स, पृ० ३८२, तथा 


.. आइनर--द थियरी एन्ड प्रेक्टिस ऑफ सॉड्न गवन्मेंट्स, जिन्द २, अध्याय ३६, 
भी देखिये। ;&, 


०६ शास्रन-यंत्र 


एक महत्त्वपूर्ण अंग है। यह कानूनी सल्ाहकारों और विशेषज्ञों की एक परिषद दे जो 
. साधारण शासन-प्रबन्ध के महत्त्वपूण समस्याओं ,के संबंध में सरकार की सहायता 
करती है। यह स्वय॑ कुछ नहीं निणुंय करतो | यह जनतंत्र के अध्यक्ष के साथ श्वाथ काम 
करती है। यह विवेक, अनुभव और शासन-अ्रबन्ध के विज्ञान की श्रतिमूर्ति हैं। जब 
सरकार को निर्वाचन क्षेत्र के हितों ओर दलों तथा राजनेतिक घारणाओं के दबाव से 
मुक्त, पक्षपातशुल्य, तथा ज्ञानपूर्ण राय की आवश्यकता पढ़ती हैं तो बह इसी खंरुथा से 
परामर्श करती दै। राड्य परिषद्‌ सरकार का एक उपकरण है जो कार्यक्षमता, 
परम्परा तथा स्थायित्व के अधोन रहने बाले दूसरे उपकरणों की भाँति, फ्रान्खोखी 
शासन-प्बन्ध के ढाँचे को एक में कसे रही दे ; यथपि इसका कायक्षेत्र पृष्ठभूमि 
रहती हे और साधारण जनता उप्तको नहीं देख खसकती। बे तो केवल उपरो 
अव्यवस्था, अखंतुलन, अश्थायित्व और भ्रज्ञातंत्र की असफल्षता ही देखते हैं ।!* 


राज्य-परिषद्‌ पर घ्ुमरों के विचार 

इसी प्रकार मुनरो भी राज्य-परिषद (१६३६-४४ के युद्ध से पू्ें) की विशेषता का 
उल्लेख करता है।कि 'राज्य-परिषद्‌ बहुत मानी में एक महत्वपूर्ण संस्था हे। यह आडिनेस- 
 तिर्माण में परामशेदात्री का कार्य करती है और भ्रब॒न्धात्मक विवादों की अन्तिम 
निर्णायक शक्ति है। यह जनतंत्र का सर्वेप्रधान प्रबन्धात्मक न्‍्यायात्रय दे। इपके 
अतिरिक्त यह क्वानूनी सल्लाहकारों भौर विशेषज्ञों की एक सभा है जिससे सरकार 
- अपनी समस्याओं के दक्ष के संबंध में इसे परामश कर सकती है । यह शासन-प्रबन्ध 
के विज्ञान में विविक, अनभव ओर पक्षपातशुत्यता की श्रतिमूर्ति हे। इस प्रकार यह 
 प्रज्ञातंत्र के विषों के ल्ये प्रतिकार-स्वरूप है। क्रान्खीसी राज्य-परिषद्‌ को बड़े 

आदर की दृष्टि से देखते हें। यह उस्क्के ज्ियि उचित भा दे क्योंकि इसके सदृद्यों 
ऐस्ली कार्य-ज्ञमता पाई जाती है जो शायद द्वी किप्ी देश की स्रावेजनिक संस्थाओं 
में पाई जाती हो। अपने काय से यह ऋन्‍्खीसखों शात्रव को दृढ़ स्थायिरव प्रदान 

करती है! 

.. इन खब कथनों से यह स्पष्ट है कि राज्य-परिषद्‌ को, जो १६३६-४४ के युद्ध से 
पूर्व ऋन्‍्ख की सर्वोच्च प्रबन्धात्मक न्‍्यायाज्ञय था, ,फ्रान्सीस्ती तथा विदेशी दोनों प्रकार 


क्‌ आकोचकों ने व्यक्तिगत स्वांतंतय को रक्ा-भित्ति माना है, अभबन्धात्मक अत्याचार 


का दुगे नहीं |. 


ढाइसी का परिशोधित विचार क्‍ 

बाद में स्वयं डाइसी ने फ्रान्घीसी प्रबन्धात्मक क्रानून की स्वेच्छाचारी प्रकृति के 
संबंध में अपनी राय एक मात्रा तक बदज्न द। थी। सब १६१७ में उसने कहा था कि 
. समाजवादी विचारों के प्रभाव तथा इंगलेड तक में न्‍्यायाधिकारां को राब्य-विभागों को 


8 ह --जोज़ेफ़ वार्थल्लेमी--दी गवन्मट ऑफ़ फ्रान्स, जे० बी० मॉरिस द्वारा अ्रनूदित 
..._ ६० १२४:१२६, १३० तथा १६० दा 
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सोंपने से, इंगलेड का क़ानून राज्याधिकारियों के द्वाथ में चला जा रहा है और फ्रनन्‍्छ का 
प्रबन्धात्मक क्वानून प्रतिवर्ष न्यायकारिणी के द्वाथ में चज्ना जा रद्दा है । उसने तीन रूपों 
इंगलेंड में क्रानन के शासन के प्रति उपेक्षा देखी थी। प्रथम, वर्तमान क्रानून-निर्माण 
में, दूसरे कुछ जनश्रेश्चियों में क्रानन और न्यायाधीशों के प्रति अविश्वास में तथा 
तीसरे, सामाजिक अथबा राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्वि करने के लिये ग़्र-क्वान नी साधनों 
को प्रयोग में लाने की प्रवृत्ति में । इनमें से अन्तिम दो इस अवस्था में उर्लेखनीय नहीं 
है। परन्तु प्रथम महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे किये यह जानना आवश्यक दे कि किस 
प्रकार बतेमान क्रानन-निर्मोण ने इंगलेड में क्रानन के शासन को कृति पहुँचाई है ।* 


मेटलेंड की भविष्यवाणी 

यहायपि ढाइस्री ने यह स्वीकार छिया था कि १श्वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में क्रानन- 
_ निर्माण अधिक ख्रामूहिक होता जा रहा है परन्तु बह इश्तके महर्य को पूर्ण 
रूप से समक नहीं सका । जेस्रा कि ह्ास्क्री का ' कहना हे बह इस पर भी क्रानून के 
शाखन की उस्र धारणा को अपनाये हुये था जो राध्य की कारेबाई की अपेक्षा व्र्याक्तगत 
अधिकारों के दर्शन का परिणाम थआ। मेटलेंढड का अनुशीक्षन सत्य के अधिक 
निकट था जब उस्रने १८८६ में सिखा कि परम्परागत बकीक्ष की बिधान-संर्जधी 
धारणा बास्तबिकता और क्रानन के प्रति बहुत अखत्य हो गई हे!। राजा के अधिकारों 
का प्रयोग उसके मंत्री तो करन ही क्षगोे थे, एक बढ़ी श्रीमा तक इंगलड का शासन भी 
कभी 'रानीयुक्त खमिति कभी कोषाध्यक्ष कभी राज्य मंत्री कसी इस बोढ को कभी उस 
. बोड़े को,......? क्रानन नि्माश्य का अधिकार देकर किया जाने लगाथा। “यह नया 

न्दरीलन खन्‌ १६३१२ स्रे आरम्भ हुआ; खमिातयों, बोड, कन्द्रोय दथा स्थानीय छोटे-बड़े, 
ऊचे-नी चे राण्या,घिकारिओं द्वारा, जा आधुनिक क्राननों द्वारा प्राप्त अधिकारों का उपभोग 
कर रहे हैं, शासिव होकर हम काफी बड़ा मात्रा मं एक आंघकृत राष्ट्र हो रहे हैं ।९ 


पालिमेंट पर कार्य-बार ओर अधिक्वार-हस्तान्तरखु हा 

मेटलेंड की यह भविष्यवाण। पूर्ण रूप खे सह्दा! उतरी हूं | पाज्िमेंद का काये भार 
तो बढ़ ही गया दे, साथ-साथ यह खम। स्ामांथक तथा अभन्बात्मक करा नन-निर्माण की 
देख-भात भी पू्णूूप से नहों कर सकती आर इसलिये यह काफ्ो अथ॑ से अधोन 
सममांतयों, बोडों, विभागों इत्यादि का आंधकार इस्तान्तरत ऋरता चल्नी आ रही दे |" 

अधिकार-बिकेन्द्रोकारण गा हस्वान्तरछ के कारण 

इस्र अधिकार-बिकन्द्ं।करण य। इस्वान्तरण के कारण का 'सान्त्रयाषिआर 
समिति (00णरण्णां॥६69 ०7 )ैींगांड४०78 90०७7) ने पूर्ण रूप से निम्नप्रकार 
. स्पष्ट कर दिया हे द 





१““मुनरो--गवम्मेंट्स आअफ् यरोप ६० ४१३। अधिक अध्ययम के लिये १० ४३३-३४ 


तथा ४५४४-४८ देखिये | 





२--ल।स्को--दि पालिमेंट्री गवर््मेंट इन इंगलेंड, पृ० ३४५ 


४७दे शेसने-यैत्र 

(१) पार्लिमेंट के पास समय की बढ़ी कमी है अतः इस्रके सामने उपस्थित॑ 
होने वाले सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक बिल्लों पर यह पूर्ण रूप से विचार नहीं 
कर पाती । इसलिए इसको केवल क्रानन के मौलिक सिद्धान्तों पर ही विचार करने देना 
चाहिये और तत्संबंधी छोटे बिल पारलिमेंट में विशद्‌ विचार के लिये नहीं सॉपे जाने 
चाहिये । 

(२) आधुनिक-क्वानन-निर्माण सें दिन ब दिन विशेषज्ञता-की आवश्यकता पड़ रही 
है। तब कैसे ऐसे मामलों पर पा3क्िमेंट में वादविवाद्‌ द्वो सकता दे ! अतः बिल्लों में 
केबल मोदे सिद्धान्त ही रक्‍खे जा सकते हे बिढकुज्ञ विशेषज्ञता से पंबंधित छोटी 
छोटो बाते नहीं | 

(३) सुधार की तमाम जटिज्न योजनाभों में सभी अ्रप्रद्याशित घटनाओं तथा 
स्थानीय परि।स्थतियों को, जिनके लिये व्यवस्था तथा प्रबन्धक यंत्र का समाबेश करना 
अत्यावश्यक है, पहले से जान लेना बहुत कठिन हे | पाल्िमेंट के सामने उपस्थित किये 
जाने वाज् बिलों से इन व्यबस्थाओं को कैसे स्थान दिया जा सकता है ? ऐसी 
_ कठिनाइयोाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य-रद्या क्रान॒तों तथा व्यापार बोडों इत्यादि की स्थापना में 
उपस्थित द्वोती हूँ । 


(४) दस्तान्तरण अ्रणालरी प्रतिपत्ष परिवर्तित ह।नेवाल्ी सभ्यता में नयो परिस्थितियों 
के किये भी बहुत लाभदायक हूँ क्‍्याकि क्ानन में संशोधन को आवश्यकता नहीं रहेगी । 


(५) अधिकार-इस्तान्तरण से प्रयोग भी सम्भव हो जाते हैं । इस श्रकार अनुभव 
ज्ञान से जञाभ उठाने का अवसर मिलता है, जैसे कि नगर-निर्माण-यांजना में । 


(६) आधुनिक राज्य में बहुत से अवसर ऐसे आत है जब यकायक क्रानुन- 
निर्माण की आवश्यकता पड़ती है । अतः यद्द उचित द्वो नहीं बल्कि आवश्यक है के 
हस्तान्तरित-क्रानन खंकट टाज्ने के जिय भाप्त दा जायें, जैश्न कि युद्ध-काल सें जब कि 
. देश-रक्षा-क्रानन के अनुसार कारबाई की जाता ह्दै। द 


(७) अन्त में, प्राहम-देरिसन के शब्दों भ्ें ( मन्व्याधिकार समिति द्वारा दिये गये 
कारणों के अतिरिक्त ) “बहुत से मीक़्तों पर [बल्लों का मसविदा तैयार करने के लिये 
बहुत कम समय रद्दता दे ओर उनका अन्विम् रूप, जब उनको दोनों खभायें पाम्त कर 
देता हें, असन्तोषजनक रद्दता है । अतः क्वानूनवंत ध्यत्र तथा आदेश क्वानूनों के ऊपर 
हो जात॑ हैं क्योंकि वे अपेक्षाकुत काफ्को समय दृंकर तैयार किये जाते हैं, और इसीलये 
उत्तमें विषय का बिशद्‌, निश्चित तथा श्पष्ट रूप से श्रतिपादन रहता है । 


.._ १--मेटलेंड--- कान्स्‍्टीब्य शनल हिस्ट्री ऑफ़ इंगलेड, प० ४०१ 

. २३-जेनिंग्स--पालिमेंट, (० ४४३६-४७ डा० पोर्ट ने अपनी पुश्तक “एडामनिस्टेरि्ड 

सभा में पालिमेंटीव अबिकारों के इस्तान्तरण के ये कारण बतलाये हैं; (१) अत्मवश्यकता 
(३) समय का अ्रभाव (३) विशेषंश्ता और (४) प्रयोग 

















बारहब। अध्याय ' ०8 


हस्तान्तरित क्ानून-निर्माण के ह्ुरूय क्षेत्र 


एलेन के अनुसार बे ज्षेत्र, जिनके लिये पालिमेंट ने अधीन क़ानन बनाने के 
अधिकार सॉंप दिये हैं, निम्नलिखित हैं :-- 


(0) प्रिवी कोंखिल को गौशाल्ा के लिये अ्रकाश ओर बायु के खंबंध में आदेश 

आर नियम निकालने से लेकर अधोन प्रदेशों ओर उपनिवेशों तक के लिये क्रानन 

है छ्‌ 

बनाने का अधिकार है । वे साधारणव: ढ़ो प्रकर के होते हैं : पहला विशेषाधिकार पर 

आधारित, अतः पालिमेंट की क्रानन-निर्मोशऋ शक्ति से स्वतंत्र ओर दूखरा पालिमेंटीय 

क्रानून द्वारा स्पष्ट रूप से हस्तास्वरित | विशेष/|धिकार पर आधारित आदेशों, जैसे युद्ध- 

काल में व्यापार के नियमों पर ज्यायालय विचार तो ऋर सकती है परन्तु उत्तका अधिक 

ख्याल करना पड़ता है। इसी भाँति दूसरे प्रकार के यानी समिति के आदेश कायकारिणी 
आर्थात्‌ सरकारी विभाग द्वारा बनाये हुये क्राननों को श्रकठ करते हैं । 


(२) तत्पश्चात्‌ “व्यावसायिक स्वराज! आता है जो हमें अधान न्‍्यायाज्षय 


. ( 80797०776 0075 ) की नियन्ष समितियों ऐस्ली त्रियम बनाने दाली शक्तियों में 


मिलता हैं जो और सभी न्यायालयों की कार्य-प्रणाज्ञी पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। यह 


ठीक है कि इन नियमों का अवश्य प्रचार होता चांहिये और उनको संशोधित भी किया 
जा सकता है परन्तु वे पालिमेंट के काय नहीं हैं | वे वस्तुतः व्यवसाय द्वारा! व्यवसाय दी 
के लिये बनाये जाते हैं । 


(३) सावजनिक स्वाश्य्य क्रानन ( १८७४ ), म्थुनिस्पल कारपोरेशन क़ानून 
( ई८परे ) ओर स्वायत्त शासन क्रानन ((८८५), इत्यादि ऐसे बहुत से क्रानन पास हुये 
हैं जिनके द्वारा स्थानोय सरकारों को स्वास्थ्य -शानित तथा प्रबन्ध के लिये उपक्रानन बनाते 


. के अधिकार मिले हैं । इस प्रकार स्थानोंय खरकार के अधिकारी टीका, छूत की बीमारियों 
सकानों, गलियों तथा सड़कों की क्षराई, निर्माण-योजना, अभिनर्नांड से बचाव, 


पुलिस, शिक्षा, आवागमन, स्मशान इत्यादि के लिये क्रानून बना रहे हे । 
(४) इन उपरोक्त सम्तिति-आदेशों के अतिरिक्त एक और अधिक प्रत्यक्ष कार्य- 


. कारिणी या विभागीय क़ानन-निर्मोण है। पालिमेंट क्रानन को रूपरेखा द्वी को पास 


करती है और विभागों को इल्े विस्तृत करने का अधिकार दे देती है। इस समय 
साधारणतः क़ानन-निर्माण का यही रूप है और विशेषकर इसी कारण से नयो रुबे च्छा 
चारिता, नौकरशाही की विजय इत्यादि ऐसी आवाजें, आ रही हें । 


(५) अन्त में बहुत से कारपोरेशनों कम्पनियों और बोर्डों को अपने-अपने कारये- 
क्षेत्रों में अधीनस्थ क्ानन बनाने का अधिकार दे दिया गया है। साधारणत: इनका 


संबंध सावजनिक उपयोगिता तथा सेवा से रहता है जेसे शिक्षा-बोड, ब्यापार बोड- 


१०-सी० के० एलेन--ला-इन दि मेकिंग, अध्याय ६ | विशेष विवरण के लिये जेनिंग्स 
कृत पालिमेंट', अध्याय १३, पढ़िये । 
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७१० शासन-यंत्र 


यावायाव, रोशनी, तथा पात्ती की कम्पनियों और विभिन्न प्रकार की ब्वाइन्ट स्टॉक 
कम्पनियाँ इल्ाादि । ऊपर से तो ऐसा मालूम पड़ता है कि उनके द्वारा बनाये हुये अधी 
नस्‍्थ क्ानन उनके सदस्यों पर ही लागू होते हैं परन्तु वास्तविकता यह है कि वे सभी पर 
प्रभाव डालते हैं | कया यह प्रत्येक व्यक्ति का कानूनों कत्तज्य नहीं दे क्रि बह उनको मिले 
हुए अधिकारों में हस्तक्षेप न करे १. 


अधीनश्थ क्नानन के इन सभी रूपों से यह स्पष्ट है कि इसका विस्तार जीवन के 
त्येक जेत्र में हो रहा है । 


हस्तान्तरित क्रानून-निर्माण प्र पाहशिमेंट ओर न्यायक्वारिणी का नियंत्रण 
 सवप्रथम, पाकिमिंट अधीनस्थ क्राननननिर्माण का अधिकार देने वाले क्राननों 


को पास करते समय बहुत सी शर्तें रख चुकी है और अब भी रखती है। 


उदाहरण-स्वरूप नियमों ओर आदेशों का प्रकाशन तथा एक नियत समय तक 
उनकी रोके रखना । 


दूसरे, न्‍्यायकारिणी इन नियमों और व्यवस्थाओं की जाँच कर सकती दे भो 
यदि ये अधीनस्थ फ़ानन -निर्मोण का अधिकार देने बाले क्रानत के खिलाफ जाते हैं तो 
अवैध घोषित किये ज्ञा सकते हैं | 


तीसरे, रेलवे कम्पनियों तथा स्थानीय सरकारों अर्थात्‌ स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा 
बनाये हुये उप-क़ानूनों को क्रमशः यादवायात-संत्री अथवा स्वास्थ्य-मंत्री संशोधित और 
परिवतित कर स्रकता है और न्यायात्षय उनकी जाँच कर सकते हैं । 


पालिमेंटीय कानून पर कायकारिणी का नियंत्रण 


परन्तु वस्तुत: व्यावहारिक रूप में न तो पालिमेंट को क्रानन की प्रत्येक बात की 
जाँच करने का समय मित्रता है और न सामान्य सद्स्य को ही विशेषता से भरी हुई 
छोटी-छोटी बातों में दिलचरपी रहती है। अतः नियंत्रण के इन साधनों का कोई बहुत 
अधिक महत्त्व नहीं है क्‍योंकि स्वयं पालिमेंट बहुत बार ऐसी व्यवस्था कर चुकी है भोर 
अब भी करती है जिसके द्वारा अधीनस्थ अधिकारी इसके द्वारा बनाये हुये क़ाननों के 
अंशों को आवश्यकतानुसार परिवतित परिस्थिति को सामने रखकर संशोधित, य। परि- 
बर्तित कर कायोन्बित कर सकें है। राम्ज म्योर का कथन है कि १६२४ के दूर तथा मूल्य 
नन के संबंध में मंत्री को आदेश निकालने का केवल साधारण अधिकार ही नहीं दिया 


..._गया था, वरच्‌ इस संबंध में जो भी महत्त्वपूर्ण तथा आवश्यक था उसके विषय में भी 
उसको अधिकार दे दिये थे | सबसे अधिक उल्लेखनीय बात तो यह थी कि ऐसी व्यवस्था 


कर दी गई थी कि क्वानून को पूर्ण बनाने के लिये मंत्री इस क्रानून की धाराओं में 


.. संशोधन कर सकता है |* 
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बारहवाँ अध्याये ४११ 


इसके अतिरिक्त, कायबाहक आदेशों को निकालने की यह प्रणाली, जो समाज 
स्वास्थ्य क्रानून (१८७४२) से आरम्भ हुई थी, स्थानीय शासन-क्रानून (१६३३) ऐसे क्ाननों 
में अब भी पायी जाती है | इसने कायकारिणी को बहुत से अधिकार दे रक्खे हैं । काय- 
बाहक आदेश का अथ सरकारी विभाग द्वारा बनाये हुए आडिनेंध से है जो एक मिश्चित 
अबधि के पश्चात क्वानून का रूप घारण कर लेता है । इस काल में इसको क़ानूनी रूप 
देने के लिये या तो पालिमेंट से प्राथता की जञा सकती है था स्वय॑ पालिमेंट इसको पुष्टि 
कर देती है। अथोत्‌ इसको कायवाइक-आदेश-पुष्टी करण क़ानून में सम्मिलित कर लिया 
जाता है। परन्तु व्यावहारिक रूप में स्वर्य विभाग ही इसको पुष्ट करता हे 4 इंसी प्रकार 
कार्यवाहक नियमों ( कायवाहक शआदेशी से भिन्न ) के संबंध में यद्यपि ऐसी व्यवस्था 
ती हैं कि एक निश्चित समय तक वे अकाये रहते हैं परन्तु आवश्यकता के कारण 
तुरंत ही उनको कारयोन्वित किया जाता है । 


ग्रधिकार इस्तान्तरणु के परिणाम 


उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट हे कि (१) जैसे-जैसे विभागों का शासन पर नियंत्रण 
4५] भके, २६, ५ २५७ रि 8 है री | 
बढ़ता जाता है बसे-बेसे पाशिमेंट की शक्ति ज्ञलोख होती जाती है; और समयाभाव के 


कारण पालिमेंट बहुत पअंशों में अपने नियंत्रण के अधिकार को सॉपती जाती है। केवल 
इतना ही नहीं; (२) ऐसे अधिकार हस्तान्तरण से न्‍्यायात्षयों का भी अधिकार-ज्षेत्र कम 


हो गया है। जब अगर किसी विशेष क्लानून के अम्तदंगत पास किये गये आदेशों तथा 


. नियमों को भी पाक्िमेम्ट उतना ही शाक्तशाली करार दे देती है जितना उस विशेष 


कानून को तो स्वभावतः न्‍्यायकारिणी के अधिकार इस सम्बन्ध सें कम हो जाते हैं। 
एलेन का कहता है कि अधिकार-हस्तान्तरण का यह रूप हस्तान्तरण से अधिक 
है--यह कार्यकारिणी को केवल डेलीगेट हवा नहीं बनाता, यह उसको प्रतिनिधि बना 
देताहे । 

अधिकार-हस्तान्तरण का भर 


राज्यविकारियों तथा सरकारी विभागों को न्यायात्मक तथा अधे-ल्यायात्मक 
अधिकार देने की प्रणात्षी का आरम्भ शिक्षा-क्रानन (१६२२), अथ-क्रानून (१६१०) 


रञ५, 





अधिकारियों, बीमा कमिश्वरों तथा कप्कमिश्नरों को बहुत से न्यायात्मक अधिकार दिये 
थे । सब्‌ १६११ के पालिमेंटीय कानून ने तो कामन्‍्ख समा के सभापति को सी, यह 
कानन पास करके कि जो प्रमाण-पत्र बढ देगा उसके विरुद्ध न्‍्यायात्य नहीं जा सकते, 
कानून से परे कर दिया था। सब्‌ १६१४-१६ के युद्ध-काल में राष्ट्रीय आवश्यकताओं 

को देख कर सरकारी विभागों ने एक बड़ी खंख्या में नियम्त निकाले थे ; प/ल्िमेंद को 
देश-रद्चा-कानन (१६१४) तथा छुंविपूर्ति कानून पास करना पड़ा था जिनके कारण 
शासन-कच्षेत्र अधिक विस्तृत हो गया था ओर इन कानूनों के विरूद्ध न्यायात्षय में कोई 


. शिकायत नहीं हो खकती थी। सब्‌ १६२१ के शिक्षा कानूब ने शिक्षा-बोड को प्रारम्प्िक 


जिंक 


ओर ञ्च्च शिक्षा के विषय . में अन्तिस निर्णय देने का अधिकार दे दिया था। ऐसे दी 


8१२ . शासन-यंत्र 


 झधिकार सब १६२५४ के निवास कानून द्वारा स्वाश्थ्य मंत्री को भी दिये गये थे। आज 

भी स्वास्थ्य सजी, शिक्षान्बोडे, व्यापारबोडे, यातायात मंत्री, रेलवे-दर समिति इज्यादि 
अपने-अपने अधिकार ज्षेत्रों में अन्तिम निर्णायक हैं। इसका अथथ यह है कि इनके 
निर्णयों के विरुद्ध साधारण न्यायात्रयों में अपील नहीं हो सकती।" यह शिक्षा 
ओर रवास्थ्य दी के संबंध में ही ऐसा नहीं हैं; दरिद्र कानून, राजमार्ग, पुलीस, लायसेंस 
देने ओर दूर निश्चित करने के संबंध में भी ऐसा हो है | इस प्रकार स्थ।न्तीय खरकारों, 
बहुत सी स्वतंन्न संस्थाओं वथा सरकारी विभागों को केवल क्रानन निमौण करने ही का 
' अधिक्षार नहीं दे दिया गया पे वरन बहुत से अबसरों सें उनको स्वयं अपना ही 


निशोयकू बना दिया गया है और साधारण न्यायालयों का नियंत्रण बिलकुल हठा 
दिया गया है। 


प्रबन्धात्मक न्यायालयों के दोष 


यह खच है कि इस प्रशाल्ी से पालिमेंट का समय बच जाता दै परन्तु इसमें 


सबसे बड़ा दोष यह है कि इससे न्यायाक्षयों की सत्ता का अन्त द्ो जाता है" विभाग 
निरंकझुश और उत्तरदायित्वशून्य हो जाते हैं | जब पालिमेंट क्रानन बनाती है तो बिल्ल पर 


साधेजनिक रूप में वाद-विवाद होता है और उसको आलज्लोचना का जाती है* परन्तु विभाग... 


की व्यवस्थायें तो सरकारी अधिकारियों के कार्य होते हैं। अतः वेभागिक न्याथात्षय भी 
गोपनीय ढंग से काय करते हैं और उनके निरणंयों को प्रदाश में नहीं लाया जाता। 


बे विरोधी पक्षों को अपनी अपत्तियाँ प्रकट करने का मौका नहीं देते ओर उन्हें उस 
| है कक विश पी ऑ द्द कि 
प्रमाण का भो पता नहीं चल्तता जिसके आधार पर निणय दिया जाता दै। उनको कार्य- 


बाहियों को भी संग्रहीत नहीं किया जाता ओर निशुय देने के पश्चात उसकी अपील 
भी नहीं हद्वो सकती । यह काय और भी आपत्तिजनक है क्‍यों कि यदि अपील का 
डर रहता तो निणयों में विवेक से काम्र लिया जाता ओर इस्त श्रकार अविचारपूण 
. जरदबाज़ी में दिये हुथे तथा ग्रज्मत निणुंय पर रोक क्ग ज्ञावी ।* 


१--राम्जे स्योर कृत (पुस्तक! हाउ ब्रिटेन इज गवन्ड के पृु० ६२ को मंत्री के कगढ़े तय 
. करने के श्रधिकार के अतिरिक्त उसको अन्तिम निर्णायक शक्ति के लिये देखिये। 
... ३.--सी०» के० एलेन--ब्युरोक्रे सी ट्राइम्फ्रेन्ट, प० ८ 


द रॉब्सन ने भी अपनी पुस्तक “जस्टिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ला? के प्ृ० २७४-२८८ 
- में प्रबंधात्मक न्यायालयों के निम्न लिखित दोष दिखलाये हें ;-..- 


 (क) उनमे प्रकाशन का अभाव 
..._ (व) उनकी कार्यवाईयों में रहस्य तथा गोपन 


... (ग) निश्वी त मामलों के संबंध में कारण न देना अथवा रिपोर्ट न प्रकाशित करना 
रे । (घ) बहुत से मामलों में सुनवाई न होना 


...._ (८) निययों के आधार बनने वाले प्रमाणों का अशक्त तथा असन्तोषजनक होना |. 


48] 
के 








बारहबॉ अध्याय ..... ४१३ 


दी सुधार 
काय कारिणी के इस बढ़ते हुये हस्तक्षेप" को द्वी देखकर नागरिर की स्वतंत्रता 
की रक्षा के हेतु सुधार के दो सुझाव पेश किये गये हैं। पहला छुकाव यद्द है कि जहा 
प्रबन्धात्मक न्यायात्रय हैं, वहाँ उनझे स्वरूप को पूर्णतया. न्यायात्मक बना कर काय - 
कारिणी के नियंत्रण से मुक्त कर देना चाहिये। अर्थात्‌ विशेष मामलों के संबंध में उन 
मामलों के विशेषज्ञ न्यायाधीशों से युक्त न्याया्य स्थापित होने चाहिये। . क्‍ 
दूसरा सुझाव यद्द है कि कुछ दशाओं में अबन्धात्मक न्यायालय से ऊपर अपील 


करने की व्यवस्था अथवा मंत्री के निर्णय के विरुद्ध साधारण न्यायालय में अपील करने 
की व्यवस्था होनी चाहिये ।९ 


प्रबन्धात्मक कानून के विरुद्ध पुरानो भापक्ि न पूर्णद) सही है ओर न 
पूर्णवः गलत 


'धब के लिये एक .छा क़ानन के वादू-विवाद से जिसमें क्रानुन का शासन, दथा 
पबन्धात्मक क़ानन का समावेश है, अब यह स्पष्ट हो जाता है कि इंगलेंड तथा फ्रान्त 
में सनू १६३६-४४ के थुद्ध के पहले नागरिक स्वतंत्रता का ध्यान तो बहुत रक्खा जता 
था परन्तु शासन के कार्यों में वृद्धि हो जाने के कारण न्‍्यायकारिणी के अधिकार क्षेत्र 
पर आक्रमण हुआ है। प्रबन्धात्मक क़ानून तथा प्रबंधात्मक न्‍्यायात्षय के विरुद्ध पुरानी 
आपत्ति, कि नागरिक के खाथ इस शप्रशाली में न्‍्य|य नहीं हो सकता क्योंकि यद्द सदेव 
राज्याधिकारी का पक्ष लेगी, पूररूप से ठाक नहीं हे क्योंकि जेसा कि हमने पहले प्रृष्ठों 
में देखा है फ्रान्ख ने इसे गलत सिद्ध कर दिया है। परन्तु यह पूर्णतः ग्रल्लत भी नहीं दे 
क्योंकि जो प्रबंधात्मक मामलों को तय करते हैं ( जेसे कि इंगलंड में भी ) वे न्‍्याया- 
. घिकारी नहों होते । 
१--डब्लु० ए० राब्तन अपनी पुस्तक “जस्टिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ला? के प्रृष्ठ 
३२-३३ में कहता है कि १६वीं, २०वीं शताब्दी में शासन के कार्यों में वृद्धि, स्वास्थ्य सुरक्षितता 
तथा सारे राष्ट्र के सामान्य हित के लिये व्याक्तिगत श्रधिकारों, व्यवसाय-प्रासि, रहन-सइन 
तथा लोगों की प्रा्थमक आवश्यकतायें पर नियत्रण होने के साथ-साथ साधारण न्यायालय 
में मुक्तदमेबाज़ी की मेंहगी, विशाल प्रणाली की अपेक्षा सामाजिक परिस्थितियों के . 
अनुकूल मामलों के तयं करने की योजना की आवश्यकता महसूस हुई है। इसमें संदेह नहीं 
कि इंगलैंड में प्रबंधात्मक क्वाबून के पुनरुद्धार का सबसे बड़ा कारण समाज के विरुद्ध नये 
प्रकार के अपराधों का जन्मं, सामाजिक अधिकारों को नयी घारणा का विकास, सार्वजनिक 
हित का तीब्रतर विचार तथा १६वीं शताब्दी के व्यक्तिगत अधिकारों की कमी में विश्वास है |! 

इस प्रकार यह पूरा तक लास्की के कथन ग्रब्धात्मक कानून श्राज्ञ के राज्य की प्रकृति 
में निहित है, इसका पूरक है । 


२--लास्की के सुमाश्रों के लिये उसकी पुस्तक “दि पालिमेंटरी गवरनंमेंठ इन इंगलेड' 
प्र० ३५४८ देखिये | 





इं१४ शासन यंत्र 


प्रबन्धात्मक कानून के गुण 

बहर द्वाल जो लोग श्रबंधात्मक कानून तथा प्रबंधात्मक न्यायालयों के पक्त में 
हैं बे राब्सन के अनुसार, निम्नलिखित कारणों से इसको पसनन्‍द करते हैः" 

(१) मितव्ययिता और शीघ्रता जो उनके कार्यों में पाई जाती है । 

(२) विशेषता तथा अनुभव जो विशेष क्षेत्रों में व्यायात्मक काय के लिये 
उपयोग में लाये जाते हैं ; 

(३) सहायता जो शासन्-प्रबंध को सुचारू रूप से चलाने के लिये प्राप्त हो 
जाती है ; 

(४) और योग्यता जो नये माप-दंड निश्चित करने तथा सामाजिक उन्नति की 
नीति को अग्नसर करने के ज्ञिये काम में लायी जाती है । 


न्‍्यायकारिणी की खतंत्रता, तथा सभी के लिये एक सा क्रानून जिसमें क्रानन 


का शासन तथा प्रबंधात्मक कानून आ जाते हैं, पर विचार करने के पश्चात्‌ स्याय- 
प्रणाल्षी की तीसरी विशेषता-न्याय पंचों की ख॒तंत्रता पर छुछ कहना शेष रह जाता है। 


(ग) पंचप्रणाली 
.. फ्रांस सें जनता के दृष्टिकोण से पंच न्याय प्रणाली को केवल परिहास्र ही 
नहीं कहा गया, बल्कि बहुत बुरा परिहास कहा गया है क्योंकि, तथ्यसम्बंधी कठिन 
समस्यायों को निर्णय के लिये साधारण शिक्षा तथा बुद्धि वाले बारह मनुष्यों को सौंप 
देना बेतुकापत तथा अयोग्यता के सिव्रा और कुछ नहीं है । इसमें दलगत पक्तपात भी 
स्थान प्राप्त कर सकते हैं । परन्तु सत्य यद्द है कि न्याय प्रणाली न्याय करने का अच्छा 
साधन है क्‍योंकि फ्रोज़दारी के मुक्तदमें में कुछ दायित्वपूर्ण तथा पक्तपातशुन्य व्याक्ति 
दोनों पक्षों के प्रमाण लेते हैँ और वे न्यायाधीश के साथ-साथ यंह निश्चय करते हैं कि 
क़ानून को भंग किया गया अथवा नहीं । एक स्वतंत्रतथा पक्षपात शुन्य पंच कोई परिहास 


नहीं है वरन्‌ न्याय की गारंटी है । वे खुले मस्तिष्क से आते हैं ओर न्यायकारिणी के 


पक्षपात के विरुद्ध निय त्रणु का काय करते हें। 





 १---शब्सन--जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रे टिव ला परृ० २६२-२७५ 

.. बिलोबी+*दि गवन्मेंट ऑफ मॉडन स्टेट प० ३३२ गा 

. ईै० एम० सेट->गवन्में ८ एन्ड पॉलिटिक्स ऑफ क्ास्स, पृ० ३८२- १८२ 
लास्की--*दि पालिमेटय्री गवन्मे 2 इन इंगलेंड, प्ृ० ३४१ और ३४५. 
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अध्याय १३ 
स्थानीय शासन 


राज्य का प्रादेशिक विभाजन 


राज्य के प्रादेशिक विभाजन के सम्बन्ध सें हम पढ़ चुके हैं। हमने यह भी देख 
लिया है कि किस ग्रकार एकात्मक राज्यों का विभाजन केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों 
मे होता है और संघीय राज्यों का संगठन संघ-सरकार तथा रियासतों या सदस्य राज्यों 
की सरकारों में होता है । इसके अलावा प्रत्येक राज्य को शासन-प्रबन्ध के लिये इससे 
भी छोटे भागों में बाँठ दिया जाता है जैसे जिले, काउन्टी, नगर तथा कम्यून इत्यादि । 
शासन की इन्हीं छोटी इकाइयों को स्थानीय शासन का नाम दिया गया है । 


स्थानीय शांसन की आवश्यकता 


इस सम्बन्ध में सबसे पहला सबाल जो हम कोगों के सम्मुख उपस्थित होता 
है यह है कि आखिरकार स्थानीय शासन की आवश्यकता ही क्या है? ९ हमारा उत्तर 
यद्द है कि सवग्रथम तो केन्द्रीय शासन द्वारा राज्य के सभी कार्यों का सम्पादन नहीं 
हो सकता क्योंकि न केवल आधुनिक राज्य क्षेत्र और विस्तार में बड़े हे वरन्‌ हमारी 
सम्यता भी अत्यन्त जठिल द्वोती जा रही है। इसलिये कोई भी केन्द्रीय शासन शासन- 
प्रबन्ध के हर एक सद का निरीक्षण स्वयं नहीं कर सकता | कितने काय असंख्य स्थानीय 
अफ़सरों द्वारा किये जायंगे। इस प्रकार हम देखते हें कि केन्द्रीय शास्तन राष्ट्रीय महत्व 
की समस्यायों से ही दा है। इसके कर्मेचारियों फ्रे लिये सभी स्थानों की विशेष 
समसयायों तथा आवश्यकताओं की देखभाल करना अश्लम्भव ही है । 

दूसरे, यह भी देखा गया है कि अगर किसी देश की हुकूमत एक ही केन्द्र से 
की जाती है तो शासन कमचारियों का यन्त्र हो जाता है। इसका यह तात्पयं हुआ 
कि पूर्णुरूप स्रे केन्द्रीकर-ण हो जाने का परिणाम अफसरों का शासन होता है जो 
स्वभावतः निरंकुश द्वोता है और लोकमत की कोई परवाह नहीं करता | बढ़े कुमचारी 
प्राय; निश्चित कार्य-क्रम को ही ध्यान में रखते हैं, सावजनिक भलाई को नहीं । 


तीसरे, केन्द्रीय शासन के क्मचारी तथा राष्ट्रीय सभाओं के जनप्रतिनिधि स्राव॑- 
जतिक समंस्यायों में तो दिलचस्पी ले सकते है किन्तु किसी छोठे गाँव या शहर की 
आवश्यकताओं में उनकी फोई दिलचस्पी नहीं रहती | इस अकार द्लिचरुपी न होने के 
कारण स्थानीय समस्‍्यायों की उपेक्षा होगी चाददे बे स्थानीय दृष्टिकोण से कितने ही 
महत्वपूर्ण क्‍यों न हों | इसलिये स्थानीय संस्थाय ही स्थानीय समसयायों को जोश तथा 
घुन के साथ सुल्लकावेंगी क्‍योंकि उनका इन समसस्‍्यायों से व्यक्तिगत सम्पक रहता है जो 
किसी भी हालत में केन्द्रीय सरकार के कम चारियों को नहीं प्राप्त हो सकता | 


४१६ क्‍ | स्थानीय शासन 


... चौथे, केन्द्रीय सरकार के सद॒स्यों से यह उम्मीद करना कि वे अपना समय 
और ध्यान स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति में देंगे उनसे अत्यधिक उम्मीद करना होगा। 
अगर वे ऐसा करते भी हैं तो वे अपने समय, बुद्धि तथा शक्ति को अनावश्यक चीज़ों में 
नष्ट करंगे । इसके अलावा आवश्यक राष्ट्रीय समस्यायों को उन्हें छोड़ना भी पड़ेगा । 

पाँचवे, अगर सरकारी अफसर किसी भाँति स्थानीय आवश्यकताओं के लिये 
अपना ध्यान व समय दे भी सकते हैं तो स्थानीय ज़िन्दगी के लिए उनका सम्बन्ध हिंतकर 
न होगा। लोग अपनी समस्‍्यायों में दिल्चचर्पी लेना बन्द कर देंगे | वे यही उम्मीद करेंगे 
_ कि उनके सभी कार्य सरकारी अफ़सरों द्वारा कर दिये जायें | इससे उत्तको बुद्धि, साहस 
तथा शक्ति का विकास होना ही नहीं बन्द हो जायगा, उनमें से उत्तरदायित्व . 
की भावना भी जाती रहेगी। सोचने तथा अनुभव प्राप्त करने का सभी उत्साह सम 
हो जायगा और इससे आविष्कार तथा उपाय-विन्वन की शक्ति का भी हास होगा। 
कॉनरड गिल् भी हमारे उपरोक्त कथन से सहमत है। “शअगए किसी नगर को कोंसिक्ष 
कोई व्यावसयिक स्कूल कायम करती है या द्वाम्त्रे चलातो हे तो इसके खद्रयों तथा 
नगर के लोगों को इसका अभिमान होता है और वे इसे सकल बनाने का प्रयत्न करते 
हैं। किन्तु अगर केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें ऐसी संस्थाओं को कायम करने का हुक्म 
दिया जाता है, उनसे कहा जाता है कि स्कूल अमुक स्थान पर खोला जायगा ओर उसमें 
.. अमभुक विषय पढ़ाये जायेंगे, या उन्हें इस बात का आदेश दिया जाता है कि अमुक किस्म 
- की गाड़ियाँ चलेंगी, अमुक सड़कों से होकर जायगी और इतना किराया लिया जायगा 
तो ज्ञोगों की दिलचस्पी इन चीज्ों के प्रति कम हो जाती है। इसलिये स्थानीय संस्थाओं 
को अपनी इच्छानुसार काम करने की खतन्‍्त्रता देकर त्ञोगों को उत्साह दिया जा 
... सकता है और उनकी शक्तियों का विकास दो सकता है | इससे जाति को काफ्री फ़ायदा 
: द्वीता है! | * 
क्‍ छुठवें, स्थानीय शास्नन से शासन-प्रबन्ध में मितव्ययिता आती हे। यह 
इसलिये नहीं होता कि केन्द्रीय सरकार के अफ्रन्नरों को संख्या कम हो जाती है वरन्‌ 


इसलिये कि स्थानीय मामलों का ख़चो उन्हीं स्थानों ढरा अदा होता है। इसलिये 


. स्थानीय सामलों पर राष्ट्रीय कोष का पैसा नहीं खच होता है । उसका प्रयोग राष्ट्रीय 
महत्व के मामलों पर द्वोता है । 
सातवें, स्थानीय प्रतिनिधि संस्थाओं को जन्म देकर प्रज्ञातन्त्रात्मक संस्थाश्ों में 
लोगों की रुचि कायम रब्खी जाती है । इस प्रकार ल्लोकप्रिय शासन के दृष्टिकोण से ये 
. संस्थायें शिक्षाप्रद भी हैं। सेजविक ने भो इस्री चीज़ पर जोर दिया है | उसके अनुसार 
.. अ्रतिनिधि शाखन की जो भी शिक्षाप्रद अच्छाइयाँ हैं वे स्थातीय संस्थाओं के विकास 
. पर आधारित हूं । 
द 96 70०५००ए४7१।७ ने इसी चीज़ को अधिक जोरदार शब्दों में कहा है : 
 उस्रका कथन है कि 'स्वतस्त्र राष्ट्रों को शॉक्त नागरिकों की स्थानीय सभाओं पर क्रा' । 
कॉनरड गिल-- गव्नमेन्ट एड पीयुल, पृष्ठ ६कद8.. 









तेरहवाँ अध्याय... ७१७ 


है । स्वाधीनता के लिये नगर सभाओं की वही अहमियत है जो विज्ञान के लिये 
प्राथमिक स्कूलों को; वे इसे सब साधारण तक पहुँचाती हैं, उन्हें इसका उपयोग बताती 
हैं। एक राष्ट्र स्ववन्त्र शावन प्रणाली स्थापित कर खकता है किन्तु स्युनिसिपल संस्थाओं 
की भाषना के बगेर स्वाधीनता की भावना अखम्भव हे? । 

अन्त में यह भी कह! गया है कि स्थानीय संस्थाओं को शासन की कुछ शक्ति 
देकर शासन संगठन में शक्ति का संतुलन भी हो जाता है। ये संस्थायें सरकारी कमें- 
चारियों के अवावश्यक हस्तक्षेप को रोकती हैं. और इस प्रह्कार शासन के हस्तक्षेप का 
क्षेत्र सीमित हो जाता है । 


सारा 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि स्थानीय शासन की प्रण/ल्ली केवल इसीलिये नहीं 
आवश्यक है कि केन्द्रीय शासन का काम् कम हो जाता है ,बल्कि इसलिये भी कि लोग 
स्वयं अपनी आवश्यकताओं को सम्म सके | इस अर्थ में यह केवल शिक्षात्रद द्वी नहीं 
है, इससे लोगों में नाग रेकत। की कला में रुचि उत्पन्न होती है और उन्हें इस बात का 
ज्ञान हो जाता है कि उनके पड़ोस" की उन्नति उन्हीं के झपर निर्भर है। इससे यद्द भी 
. स्पष्ट है कि विभिन्न स्थानों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति वहीं के निवासियों द्वारा 
कुल्छी तरह की जा सकती है। केन्द्रीय शाखन एकता स्थापित करने का प्रयत्न करेगा 
और इस अयल्न में विभिन्न स्थानों की अलग-अलग आवश्यकताओं की उपेक्षा हो खकती 
है । इसके आदेश तथा योजलायें एक निश्चित मापदण्ड के अलुखार बाहर से आयेंगी; 
थे लोगों को स्वाभाविक इच्छा के परिणाम-स्वरूप न होंगी । एक शब्द में स्थानीय शासन 
न केवल "केन्द्र को मूद्ो ओर सीमाओं की रक्तदीनवा को रोकता है, यह स्थानीय 
जीवन में नया रक्त भरता है जिससे मस्तिष्क को कार्य करने में सहायता मिलती है 
ओर रक्त का दौरा अच्छी तरह होने लगता है ।॥ क्‍ 
.. किन्तु इसका यह अथे नहीं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी श्रकार का निरीक्षण 
नहीं होना चाहिए । केन्द्रीय सरकार की तरफ़ से स्थानीय संस्थाओं के. कार्यों पर कुछ 
नियन्त्रण या निरीक्षण रहना आवश्यक है क्योंकि कुछ ऐसे विषय हैं जिनको खमरत 
देश में समान होना चाहिए जैसे शिक्षा का मानद्‌ण्ड देश भर में एक ही होना चाहिए। 
इसके अलावा कुछ विषय ऐसे भी हैं. जिन्हें सदेव स्थानीय संस्थाक्रों के बश के बाहर 
रहना चाहिए जैसे डाक तथा तार विभाग इत्यादि | इसका यह अथ हुआ कि सामाजिक 
ह्वित के लिये सभी सर्वस्राधारण समस्यायों को तथा कर लगाने ओर माहलगुज़ारी 
निश्चित करने और राष्ट्र के यातायात के साधत सम्बन्धी खभी मसलों को केन्द्रीय 
सरकार द्वारा द्वी निश्चित करना चाहिए | साधारण तोर से यह नियन्त्रण तथा निरीक्षण 

दो तरीकों से किया जाता है। ऐप 








... १--कपया लास्‍्की की “ए प्रामर ऑफ़ पॉलिटिक्स! प्रष्ठ ११-१२ देखिये। इसमें आप- 
को विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति तथा पड़ोस की उन्नति में निवासियों को दिलचस्पी 
.. पर अच्छी टिप्पणी मिलेगी | के व ः 


४१८ | क्‍ स्थानीय शासन 


(१) समय-समय पर केन्द्रीय सरकार स्थानीय संस्थाओं को विभिन्न मसल्ों पर 
शरय देकर ओर (२) कभी-कभी सरकारी इन्सपेक्टरों आडिठरों तथा दूसरे अफ़परों 
की रिपोर्ट द्वारा। 


स्थानीय-शासन ओर प्रान्त 
स्थानीय शासन की आबश्यकता वथा उप्तके महत्व के बारे में जान लेने के 





पश्चात्‌ हम रस शब्द का वास्तविक अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे । आधुनिक समय में 
इस शब्द्‌ का अमात्मक प्रयोग होने लगा है। अपने ही देश में हम पाते हैं कि इस शब्द - 


का प्रान्तीय शासनो के अथ में अयोग किया ज्ञाता है। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार 


द्वारा कद्े अवसरों पर संयुक्त प्रान्त, पंजाब या दूसरे प्रान्तों के शासन के लिये स्थानीय 
शासन का अयोग किया गया है । किन्तु इस अध्याय में हम इसका अध्ययन इस अर्थ 
में नहीं कर रहे है। स्थानीय शासन से हमारा तालय उन छोटे क्षेत्रों के शासन छे है 


जिनमें शासन प्रबन्ध की सल्लभता के कारण प्रान्तों को विभाजित किया जाता है । 


स्थानीय शासन ओर स्थानीय स्वाधत शासन 

किन्तु इस शब्द का अथ इतनां कहने से भी स्पष्ट नहीं होता | प्रायः स्थानीय 

. शासन तथा स्थानीय स्वायत शासन में अन्तर दिखाया जाता है। भारतवर्ष में स्थानीय 
शासन के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकार के वे सभी अफसर आ जाते हैं जो डिबीज़न, 

ज़िला, तहसील, परगना और गाँव का शासन करते हैं। इस प्रकार कमिश्नर, कलक्टर, 


. तहसीलदार, क्रानूनगो तथा गाँव का मुखिया सभी स्थानीय अफसर हैं। लेकिन सथानी 





स्वायत्त शासन में केवल डिस्ट्रिक्ट बोडे तथा म्युनिसिपत्ञ बोड ही आते है ; यहां देहात 


. तथा नगर के सासलों की देख भाल जनता के प्रतिनिधियों द/रा होती है 
स्थानीय शासन पर सेजविक तथा हरित के विचार 





भारतवषे में तो स्थानीय शासन ठथा स्थानोय स्वायत्त शासन का अन्तर काफ़ी . 


स्पष्ट हो गया है। किन्तु साधारण तौर पर इन शब्दों का प्रयोग अत्यन्त 
होता है। 
.... इस प्रकार सेजविक स्पष्ट रूप से कहता है कि 'एकात्मक राष्यों में स्थानीय 
. शाप्तन उन गौण संरेथाओं को मिल्ला कर बनता है जिन्हें अपने सीमित शासन-स्षेत्र 
- में नियम तथा प्रतिबन्ध लगाने का निश्चित अधिकार श्राप्त है। इस प्रकार केन्द्रोय 
सरकार के स्थानीय अफ्वर स्थानीय शाशन के अन्वरगत नहीं आते ( इसी प्रकार शैरिस 
..._ जे स्थानीय स्वायत्त शासन का प्रयोग दो विचारों को व्यक्त करने के लिये किया है। 
... इनमें से पहला यह है कि स्थानीय शासम को अपने छ्षेत्र में सभी वाह्य नियन्त्रण से 





धमात्सक 








.. स्वतन्त्र होना चाहिए। किन्तु इस अथ में पूर्ण स्थानीय स्वायत्त शासन एक पतिवाद 
....॑. मात्र होगा क्योंकि जिस संध्या को यह अधिकार आ्राप्त होगा वह ख्वप्रधान होगी और 
इसलिये स्थानीय! नहीं रह सकती। इसलिये यहाँ प्रश्न यह है कि स्थानीय शासन 

..._-. को किस अंश में रबतन्त्रता प्राप्त है--चाहे दूसरी स्थानीय संस्थाओं के सम्बन्ध में या 








'तेरंहवाँ अध्याय द ४१६ 


केन्द्रीय शासन के | इस सब्बन्ध में यह भी कहा गया है कि वाह्य नियन्त्रणों से केवल 
स्वतन्त्रता मात्र से ही स्वायत्त शासन के सिद्धान्त की पूति नहीं होती । इसके साय 
दूसरी ज़रूरी चीज़ यह दे कि शासन-प्रबन्ध में जाति के खभी लोग हिस्सा बढायें। 
लेकिन यहाँ भी प्रश्न मात्रा छा ही है। सकता है। यद्यपि आज भी कहीं-कहीं ख मी नागरकों 
द्वारा प्रद्यश शासव का उदाहरण मिलता है डिन्तु आधुनिक राज्यों में अधिक जनसंख्या 
के कारण यह उसी सोमा तक सम्पज हो सकता है जितना रेफ्ररेन्डम ऐसी श्रथाओं से 
प्राप्त हे ।* अतः इन दोनों लेखकों के कथन से स्पष्ट हो जाता है कि स्थानीय शासन 
तबा स्थानीय स्थवायतत शासन का मेद बताना आसान काम नहीं। 


गिश्क्राइस्ट का विचार 


गिल्क्राइस्ट ने इस अम् को सती भाँति दिखलाया है। उसका कहना है कि 
स्थानीय शासन की सही परिभाषा देता अखम्भव है। इसका वणणन किया जा सकता है 
किन्तु परिभाषा नहीं | परिभाषा सीमाबद्ध होती हे ओर इम स्थानीय शासन तथा केन्द्रीय 
शासन को प्रथक नहीं कर खकते । 


यह कहने की अपेक्षा कि स्थानीय शाखन क्या है यह कहना आखान है कि यह 
क्या नहीं है। केन्द्रोय शासन के स्थानीय अफसर द्वारा शासन स्थानीय शासन नहीं है। 
बंगाल की भाँति के शासन को ही स्थानीय शासन कह सकते हैं। प्रशा* ओर न्यूयाक 
की भाति संघीय राज्यों की अलग-अल्लग रियाक्षवों को भी स्थानीय शासन नहीं कहद्दा 
. जा सकता | वे संघ राज्य के प्रान्त है जिनके अपने स्थानीय शासन होते हैं । एक अथे 
में तो वे स्थार्नय शासन कट्ठे जा सकते हैं क्योंकि वे ऐसी गौण संस्थायें हैं जिन्हें अपने 
सीमित क्षेत्र में क्ानन बनाने का अधिकार प्राप्त है। किन्तु जहाँ स्थानीय शासनों का 
आंष्तत्व केन्द्रीय शासन पर भमिभर होता है वहाँ इन प्रान्तों को राज्य के विधान द्वारा 
निश्चित संथान मित्रता है ओर जिममें केन्द्रीय शासन ढ्वारा किसी भाँति का परिवत्तन 
नहीं किया जा सकता ।* इसी दंखक का पुनः कहला है कि “स्थानीय शासन को परिभाषा 
के अन्द्र लाना असम्भव है | छुछ ज्ोगों के अलुसार इसके अन्दर्गेत ( डिस्ट्रिक्ट तथा 
स्थुनिलिपल बोर्ड की तरह को ) स्थानीय संस्थाय ही नहीं आतों बल्कि केन्द्रीय शासन 
के स्थानीय कम चारी भी आ जाते हैं| संघीय राज्यों में प्रान्तीय शाखन को भी स्थानीय 
कह सकते हैं ।” सारतबष में स्थानीय स्वायत्त शाखन! शब्द का बड़ा प्रचार हो गया है 
ओर इसका प्रयोग कितांबों में स्थानीय शासन के लिये भी किया जा सकता है। इस 
प्रकार इसमें केन्द्रीय शासन को छोड़कर सभी प्रकार का शासन आ जाता है। 


दीदी ० 40. 2 पका 7:22 200 अआक ऑन 


“हैरिस--- लोकल गवनमेन्ट्स इन मेनी लेएणडस” | 
... २०>ऐसा १६ १८ ई० के पूर्व के जर्मन साम्राज्य में था । 
.... ३-गिलक्राइस्ट-प्रिन्सिपिल्स श्रॉक़ पोलिटिकल साइंस,” 8४ ३६४ 


४३० स्थांनीय शासने 


भारतवर्ष में स्थानीय शासन तथा स्थानीय स्वरायस शासन का अर्थ 


स्पष्ट हो गया कि उपरोक्त दोनों शब्दों का प्रयोग इतना अमात्मक हुआ हे कि 
उनका वास्तविक अर्थ बताना आसान काम नहीं। इसलिये भारतवर्ष के सम्बन्ध में 
उनके प्रचलित प्रयोग को हम फिर से दुहराते हैं ३० 

(अ) स्थानीय शांसन का प्रयोग कभी-कभी प्रान्तीय सरकार के लिये भी होता 
किन्तु प्रायः इसका वाट प्रान्तोय सरकार के स्थानीय अफसरों से रहता है । 

(ब) स्थानीय स्वायत्त शास्नन का तात्यय निश्चित रूप से डिस्ट्रिक्ट तथा स्युनि- 
सिपल बोडे के संगठन से होता है। इनमें अपनी देहाती तथा शहरी आवश्यकताओआ। की 
पूर्ति के ज्ञिये जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शाखन में हिस्सा बँटाना आवश्यक रहता है। 


संक्षेप में स्थानीय शासन का प्रयोग शासनशृंखला की सबसे नीचे की कड़ी के 
लिये किया जादा है ओर स्थानीय स्वायत्त शासन का तात्रय उस शिक्षा से हे जो 
जनता को स्वायत्त शासन की कला में दी जाती है । 


सथातीय शासन की आवश्यकवाःतथा उम्रके वास्तविक अथ पर विचार कर लेने 
के पश्चाव यह ज़रूरी हो जाता है कि हम केन्द्रीय शासन तथा श्थानीय शासन के भेद्‌ 
को स्पष्ट करें। 


स्थानीय तथा केन्द्रीय शासन का अन्तर 


.. केन्द्रीय तथा स्थानीय शासन का अन्तर क्षेत्र तथा जन-संख्या के आधार पर नहीं 
है । भारतबणषे ही में हम देखते हैं कि एक डिबीजन या ज़िले का क्षेत्र और जन-संख्या 
राजपूताना की त्ञावा रियासत तथा मोनाको के राज्य से कहीं ज्यादा द्ोती हैे। लावा 
रियासत का क्षेत्रफल केवल्न १६ बर्गे सील है ओर मोनाको का तो केवल ८ वर्ग सील । 
इस प्रकार जैसा कि लीकॉक ने कट्दा है वास्तविक अन्तर अंशत: उनकी वेघानिक स्थिति 
में और अंशतः उन्तके द्वारा किये गये सावजनिक्र कार्यों' में होता हे! ।* जहाँ तक 
वैधानिक स्थिति का प्रश्न है हम कह सकते है कि साधारण वौरपर स्थानीय शासन केन्द्रीय 
शासन द्वारा निमोण किया जाता है और इसका अश्तित्व करेद्रीय शासन की इच्छा पर 
निरभर है । न केवल डिविज्ञन तथा ज़िलों का बनाना ओर विगाड़ना इसके हाथ में है 
बल्कि यह स्थानीय रवायत्त संस्थाओं के विधान को भी वापस ले सकता है। सावे जनिक 
कार्यों तथा कचतंव्यों के बारे में इस यद्द कह सकते हें कि कुछ कार्य ऐसे हैं जिनका 
स्म्पादन केन्द्रीय शासन द्वारां द्वी होना चाहिए । यह इसलिये जरूरी है कि कुछ 
कार्यों में समता क्रायम रखना पड़ता है. और कुछ राष्ट्रीय महत्व के होते हैं । इस प्रकार 
... विदेशी नीति तथा रक्षा सम्बंधी काय केन्द्रीय शासन के जिभ्मे इसलिये होना चाहिए 

कि वे राष्ट्रीय महत्व के हैं ओर मात्नों पर कर लगाने का काय इसके द्वारा इसीलिये 

होना चाहिए कि इस सम्बंध में देश भर में समता होनी चाहिए । इसलिये स्थानीय 
संस्थाओं को केवल ऐसे ही काय सोंपे जा सकते हैं जो स्थानीय और प्रादेशिक महत्व 


िलन+-> ०2७ +न७+ममफ्क७७+«»न5 «न नव, 


१--लीकॉक-- एलीमेन्ट्स ऑफ़ पॉलिटिक्स” पृष्ठ १७प 
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के हों। ऐसे कार्यों में स्थानीय सड़कों तथा गलियों का बनवाना, रोशनी का प्रबंध क्‍ 


करना, पावी तथा सक्काई का प्रबंध करना ओर बाग, अस्पताल, पुल, स्कूल का बनवाना 
और उनका निरीक्षण करना इत्यादि, हैं 


स्यनिसिपत्ष बोद के कत्त ब्य 


भारतवषे में इन सबकी देखभाल स्युनिसिपत्ष तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों द्वारा की 
जाती है। इसीलिये इनका सम्ब'ध स्थानीय स्वायत्त शासन से रहता है । बम्बई के 
म्थुनिसिपत्ल कानन (१६०१) ने इन कतदव्यों को अनिवाय (00॥8%9007'9) तथा ऐच्छिक 
(0807.७४079)) में बाँदा था। यज्ञ, डी अपसन ने इनकी अच्छी सूची तेयार की है 
जो निम्न ल्लिखित है* 
अ, जनता की प्रत्यक्ष सेवा । 
१--सांफकृतिक उन्नति के ज्षेत्र में । 
(१) शिक्षा का प्रबन्ध करना | 
(२) पुस्तकालयों का प्रवध करना । 
(३) कल्ना का प्रबंध | 
(४) मनोविनोद के साधनों का प्रब'घ | 
(५) बाग तथा उ््यानों का प्रबंध । 
२ सामाजिक तथा शारीरिक नियंत्रण के क्षेत्र में 
(६) निधनों की देखभाज़ । 
(७) बीमारी को रोकना और उसका दमन करना । 
(८) समाज विरोधी कार्यों को रोकना तथा उनका दुम्नन करना | 
(६) आग छो रोकना तथा बुझ्काना | 
(१०) अपराधियों को ठीक करना । 
(१८) नगर की उन्नति के लिये योजना बनाना । 
(१२) इमारतों पर नियन्त्रण रखना | 
(१३) गमनागमन पर नियन्त्रण रखना । 
(१४) पानी का प्रबन्ध करना | 
(१४) गर्मी, रोशनों तथा शक्ति का प्रबन्ध तथा निन्‍्यत्रण | 
(१६) भागों का प्रबन्ध करना । 


१--डब्ल्यु० आई० जेनिंग्स “ब्रिटिश कान्स्टीय्यूशन! में लिखते हैं ;--यह ठीक 
कहा गया है कि आधुनिक सम्यता के आधार नाले श्र नालियाँ हैं ; और स्थानीय संस्थाओं 
का कर्त्तव्य सावंजनिक स्वास्थ्य को परवाह करना दी नहीं हे बल्कि शिक्षा, पुलिस, योजना 
थादि की देखभाल करना भी, (४० ११६-११७) 
२--अपसन--प्रक्टिस आफ म्युनिसिपत्ष एडमिनिस्ट्रे शन, ३० ८६ 


ह8रैर | रंथानीय शॉसिनें 


(१७) खावजनिक लोगों के आले-जाने का तथा सामान भेजने का प्रवनन्‍्ध करना * 
(१८) रद्दी चीज़ों को इकट्ठा करना तथा उन्हें देखना |.» 
(१६) गन्दा पानी तथा सलसूत्र को इकट्ठा कराना ओर उसे नष्ट करना । 
व अप्रत्यक्ष या उपर के कत्तेब्य | 
(१) निर्भाचनों की देखभाल करना। 
(२) कानूनी राय तथा काय का प्रबन्ध । 
(३) कम चारियों का नियन्त्रण । 
(४) कर निधोरण करना । 
(५) आर्थिक मामलों की देखभाल करना, आडेर करना ओर अर्थोपाजेन के 
लिये योजना बनाना | क्‍ 
(६) सावेजनिक रुपया इकट्ठा करता, ख़चें करता और इश्तछी देखभाल रखना। 
(७) सामान तथा कमंचारियों के भेजने का प्रबंध करना (अगर ऊेन्‍्द्रीकर यु 
होता है). 
(८) खामान खरीदना । 
(६) सावजनिक सम्पत्ति ५ देखभाल रखता । 


स्थानीय स्वायत् शासन की उत्पत्ति 
....._ स्‍थानीय स्वायत्त शाखन के कतेंड्यों को देख लेने के पश्चात हम इसकी उस्पत्ति 
. पर भी ध्यान दे सकते है। कुछ लेखकों का मत है $ इसकी उत्पत्ति प्रारम्मिक स्वायत 
. शासन करते बाली जातियों से हुआ है। ब्राइस ने भी इसी मत का ससथन किया है। 
उसका कहना है : -- क्‍ 
. लोकप्रिय शासन की शुरुआत सबसे पहले छोठे क्षेत्रों में-देहात की जातियों 
ओर छोटे शहरों में हुई जहाँ केवल कुछ सहस्त्न स्वतंत्र नागरिक थे | इसका प्रारस्मिक 
रूप सभाओं! का था जिसमें सभी स्ततंत्र व्यक्ति इकट्ठा होकर सामक्षों पर वादविवाद्‌ 
तथा विचार करते थे और यद्यपि मुख्य परिवारों के अध्यक्षों का काफ़ी प्रभाव पड़ता 
था फिर भी यहाँ जनवाणी तथा जनविवार का भो कुछ अखर (निशुय प्राप्त करने में) 
पढ़ता था।इन सभाओं से दो प्रकट होता है कि अब मनुष्य बबेरता से सभ्य तथा 
संगठित समाज की ओर अग्रसर द्वो रहा था। बहुत स्थानों पर इन जातियों का शासन 
किसी राजा द्वारा किया जाता था और कुछ अन्य स्थानों पर (जैसा कि आइसल्लेण्ड में) 
वे स्वतंत्र थीं। किन्तु प्रत्येक्ष स्थाम पर लोग स्वतंत्र विचार रखने तथा सार्वजनिक 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सहयोग देने के आदो हुए! ।* 


जप भारतवष में 
भारतवष में भी हमें इस किस्म की स्वायच शासन वाली जातियाँ प्रारम्भ से द्वी 
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.. १--जाइस-'माडन डिसोक्रे सीज़! जिल्द ३, पृष्ठ १४४ . 
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मिलती हैं और हमारे प्राचीन गाँवों की स्वतस्त्रवा* तो लोक प्रसिद्ध है। ये सभायें 
जिन्हें हम पंचायत कहते हैं) हमेशा बाह्य खतरे से रक्षा करने तथा आन्तरिक शाँति 
क्रायम करने का कार्य हमेशा करती थीं। इसके अज्लावा जाति के भू-सम्पत्ति सम्बन्धी 
झगड़े सी पंचायतों द्वारा ही तय किये जाते थे । 


. ह्वायत शासन लोकमिय शासन का परिशास नहीं 
कालान्तर में इन्हीं छोटी जातियों के विकास वथा दूसरी जातियों के समागम 
से राष्ट्रों का जन्म हुआ । अब सार्वजनिक रक्षा तथा आन्तरिक शान्ति क्रायम रखने का 
. काये राज्यों द्वारा किया जाने (लगा। इस प्रकार अब इन स्थानीय जातियों को केवल 
जमीन का प्रबन्ध तथा सार्वजनिक हित के अन्य कार्य करने ही शेष रह गये | ब्राइस के 
अनुसार “इन्हीं छोटी जातियों को जितका वर्ण यहाँ किया गया है. प्रजातन्त्र का श्रोत 
कह सकते हैं जो विकसित होकर कभी-कभी वो चट्टानों के ऊपर आ जाता था, कभी 
उनकी श्रेणियों में समाप्त हो जाता था और कभी पृथ्वी की सतह के नीचे प्रवाहित रहता 
था, फिर से अपनी पूरी शक्ति के साथ बाइर निकलने के इरादे से। इससे स्पष्ट हो 
जाता है कि लोकप्रिय शासन दुनियाँ में कोई नह चीज़ नहीं है । बहुत से देशों में तो 
मनुष्य दी राजनीतिक भबुत्ति के प्रकट होने का खबसे पहला रूप रहा दे ।?* इससे 
यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक स्थानोय स्वायत्त शासन लोकत्रिय शासन के 
परिणास स्वरूप नहीं उत्पन्न हुए हैं। उतको तो इस किस्म के शासन का देतु या आधार 

मानना चाहिए | द द 
अब हमारे सम्मुख प्रश्न यह उठता है कि इस शासन के गुण ओर दोष क्या हैं। 


ट स्थानीय स्वायतच शांसव के गुण 

सब भथम, यह कहां गया है कि छोटे क्षेत्रों में स्वायत्त शासन नागरिक्नों में उन 

गुणों को पेदा करता दे जो उनकी स्वतन्त्रता को बढ़ाने तथा उसे क्रायम रखने में अत्यन्त . 
आवश्यक होते हैं। ब्राइस के शब्दों में “यह नागरिकों में बह भावना पेदा करता हैं 
जिससे वे सावजनिक मामलों में दिल्लचरपी लेते है और अपना व्यक्तिगत तथा सावं- 
जनिक कत्तठय सममते हूँ कि उन मामलों का अतिपादत इसानदारी तथा ठिकाने से हो । 
अगर खड़कों की सरम्मत करना, गाँवों में सफ्राई रखना, कांजी हाउस का प्रबन्ध करना, 
चरागाहों की देखभाव करना तथा सावजनिक जंगल छे कठे हुए वृक्षों को गाँव वालों 

_ में बांदना स्थानीय संस्था के ही जिम्मे हैं तो गाँव के खश्ी लोग इन कार्यों को 


१--कपया इशणिडियन जरनल ऑफर पोलिटिकल साइंस श्रक्तूबर-द्सिम्बर १६३६ के 
अंक में प्रो० यम७ वेंकटारंगहया का “दि रीश्ार्गनाइज्ञेशन ऑँफ ल्लोकल सेलफ़ गर्व॑मेन्ट शीर्षक 

का लेख पढ़िये | इसके अलावा जनवरी-मार्च १६४१ के अंक का उन्हीं का लेख जो स्कोप 

श्रॉफ लोकल सेल्फ़ गवनमेन्ट! नामक शीषक का है ओर १६४१ के अक्तूबर-दिसम्बर श्रंक में 
श्रीयुत के० म० पुनइ्या का पार्ट, पॉलिसी एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन लोकल बॉडीज़” नामक 

क्षेख पढ़ने योग्य हैं | कस, 

२--आइस---माड्न डिमोक सीज्ञ! जिल्द १, पृष्ठ १४७ 











श्र | स्थानीय शासन 


््‌्‌ रु 
ठिकाने से करेंगे और उसमें दिलचस्पी लेंगे। आलस्य, स्वाथपरता -तथा सावंजनिक 
समस्यायों के प्रति उदासीनता से सभी प्रजातन्वत्रात्मक जातियों पर बुरा प्रभाव पड़ता 
है। जो सावेजनिक भावनाओं द्वारा प्रेरित होना तथा गाँव के मामलों में सक्रिय तथा 
ईमानदार द्ोना सीख लेता है वह एक बड़े देश के नागरिक का पहला पाठ सीखता है... 
यहीं सिद्धान्त नगर के बाशिंदों पर भी लागू होता है। यहाँ अपने निरीक्षण से ही 
निवीचक को इस बात का पता नहीं चल सकता कि सावंजनिक प्रबन्ध कैसा हो रहा 
है। उसे समाचार पत्रों तथा दूसरे योग्य साधनों द्वारा पता चलता है कि नगर अध्यक्ष, 
उसके सलाहकार तथा कर्मचारी अपने कार्यों को भल्नी भाँति कर रहे हैं या नहीं, वे. 
नाजायज्ञ फायदा तो नहीं डठा रहे है और कर देने वालों को अपने रुपये का लाभ मिल 
रहा है या नहीं । इस प्रकार निर्वाचन के अवसर पर उसे योग्य व्यक्तियों का पता चलन 
सकता है और बह अपने मत का उचित अयोग कर सकता है! ।" क्‍ 


दुसरे, स्थानीय स्वायत्त-शासन प्रज्ञातन्त्र की सफलता के लिये आवश्यक व्यावहा- 
रिक शिक्षा का सबसे अच्छा स्कूल हे। इसीसे इसे प्रजातन्त्र छी सफलता की कुञी 
भी कह सकते हैं | इससे उस सावजनिक हित की भावना पैदा होती है शो नाग रकों को 
मिलाप, संयम तथा सामाजिक अवल्लम्बन की शिक्षा देती है। पुनः ब्राइस ही के शब्दों 
में स्थानीय संस्थायें लोगों को दूसरे के लिये ही काय करना नहीं सिख्ाती बल्कि उन्हें 
दूसरों के साथ भी काय करना सिखाती हैं। उनसे साधारण ज्ञान, तार्किक बुद्धि, निर्णुप्र 
. शक्ति तथा मिल्लन की वृद्धि होती है। एक साथ काय करने के लिये लोगों को सममोता 
तथा रियायत की अहमियत सीखनी पड़ती है । अत्येक व्यक्ति को अपने गुण प्रदश न का 
अवसर मिलता है। इस प्रकार के शासन से लोगों में दो अच्छी आदतें पड़ जाती हैं । 
एक तो बे सावजनिक मामलों में बुद्धि तथा ज्ञान का मुल्य समझ जाते हैं और दूसरे 
व्यक्तियों के बारे में उत्तके कार्यों पर राय कायम करना बातों पर नहीं «प्रत्येक 
व्यक्ति को चाद्दे वह किसान हो अथवा सज़दूर दुकानदार एक साथ भमिल्नकर कार्य करना 
पड़ता है और उसे यद्द आभास हो जाता है कि एक क्षेत्र में उसे भी अपना निणंय करने 
तथा जाति के लिये कार्य करने का अवसर भिल्तता है? ।* 


.... तीसरे, स्थानीय स्वायत्त शासन से दूसरों के लिये, तथा उनके साथ कार्य करने 

की शिक्षा ही नहीं मिज्ञती बल्कि इत्त बात की भी शिक्षा मिलती है सब के किये किस 
भाँति सबसे हवितकर कार्य किया जाय । इसका यह तत्पय हुआ कि स्थानीय शासन में 
अ्रयज्न तथा त्रुटि” प्रणाली द्वारा राइनीतिक शिक्षा ही नहीं दी जाती है बल्कि इससे 
.. लोग अपने उत्तरदायित्व को सममते हें और सार्वजनिक मामलों में इमानदारी तथा 
.. कत्तव्य की भाववा की आवश्यकता सममने लगते हैं । इससे शासन में लोगों की रुचि 
.._ बढ़ जाती है ओर इसके फल-स्वरूप शासन भी अच्छा होने लगता दै । 


: अ ध हे ३--आइस, 'मॉडन डिमोक सीज्ञ,” जिल्द ह है, ४५ष2 १४८-१४६ 
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चोथे, स्थानीय कार्यों में लोगों की रुचि उत्पन्न कर तथा उन्हें उनके सम्पादन 


. में शिक्षा देकर ऐसे योग्य तथा अनुभवी नागरिक पैदा किये जाते हैं जो प्रान्त तथा देश के 


मामलों को संभाल खकें। जैसा कि बक ने कहा है “अपने परगने तथा सभाज के उस 
छोटे से हिस्से से मुहब्बत जिसमें हम रहते हैं उस श्र खज्ना की पहली कड़ी है जिससे हम 
अपने देश तथा मानव-जाति के प्रेंम की ओर अग्नसर होते हैं | 


पाववें, यह भी कहा जाता है कि चुकि स्थानीय ज्ञोग अपनी आवश्यकताओं को 
भत्नी भांति सममते हैं इसलिये वे सबसे अच्छी तरह ही नहीं बल्कि कम खर्च में भी 
उनकी पूर्ति करने का प्रयत्न करेंगे | इस भाँति स्थानीय शासन से शास्त्र श्रबन्ध में 
मितव्ययिता आयेगी और बेकार खर्चे समाप्त हो जायगा। लॉस्‍की का भी यद्दी आशय 
है, “अगर किसी चीज़ का उपयोग किसी विशेष ज़िल्ले के फ्रायदे के लिये ही द्वोता है 
तो उचित यद्दी है कि उसका खर्च उसी ज़िले वाले दें। अगर उनसे इसके लिये कर 
लिया जाता हे तो स्वभावबतः वे उस चीज़ के नियन्त्रण की माँग करेंगे । इससे इसकी 
सम्भावत्रा रहती है कि अपने द्वारा लगाये जाने वाले कर को कम से कम करने के 


लिये बे अ्बन्ध अच्छा करेंगे । 


अन्त में, जेसा कि पहले कहा जा चुका है इससे सरकारी कम चारियों का 
शासन सम्बन्धो बोझ बहुत अंश तक कस हो जाता है । हमारी आधुनिक जिन्दगी इतनी 
जटिल हो गई है ओर हमारी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्यायों में इतनी 
पेचोदगी आ गई दे कि सरकारी अफसरों के लिये उनको भल्री भांति समझना सम्भव 
नहीं । वे केवल साधारण नीति का विश्लेषण कर सकते हे ।"* रुथानीय स्वायत्त शासन 


उन्हें बहुत खारे कार्यों से छुटकारा दे देता है इस्लोलिये उन्हें इसका अवसर मित्न जाता 


है कि शेष कार्या' को ये पुर्ण रूप तथा ठिकाने से करें 

... संक्षेप में हम कह खकते हूं कि स्थानीय स्वायत्त शासन नागरिकता का शिक्षा- 
स्‍थान है, प्रजातन्त्र का जन्म-स्थान है ओर निरंकुश शासन के माग में सबसे बढ़ी 
रोक दे । इसके अलाबा अपने मकान ठथा पड़ोख को झुव्यवस्थित रखने की यह सब 
से अच्छी प्रणाल्री है । 


स्थानीय स्वायत शांसन के दोष 


इन गुणों के साथ इस प्रणाली के कुछ दोष भी बताये गये हें । 
सब प्रथम, इस बात पर ज़ोर दिया गया हूँ कि स्थानोय स्वायत्त शासन से 
लोगों का इंष्टिकोण संकीणु हो जाता दे और प्रान्त तथा देश की बृहतू भक्ति की भावना 


के स्थान पर स्थानीय भक्ति की भावना बढ़ती हे । किन्तु अपने घर तथा पड़ोस का 
प्रेम स्वाभाविक है । इसक्िये यह भावना ही बुरी तथा आर्पात्तजनक नहीं द्वो 
संकती । दाँ इतना अब्ृश्य है कि इसे ल्ञागों के बुहतू भ्रेम तथा ऊंचे कत्तेव्यों के मार्गे 





न्‍अशशलनन--%ब्»-»टलतननपननस 
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में बाधक नहीं होना चाहिए! इसी के लिये प्रान्तीयता की भावना घणा की दृष्टि से 
देखी जाती है ओर इसीलिये स्थानीयता की भावना भी घणास्पद होती है और उसकी 
कड़ी आलोचना की जाती है | 


दूसरे, यह भी कह्दा गया है कि अगर स्थानीय कर्मचारियों की नियुक्ति प्रान्तीय 
सरकार द्वारा की जाती है वो शासन प्रबन्ध अच्छा होगा और इसमें खा भी कम 
लगेगा। कत्तंव्य न पान करने पर अफपरों से जवाब तल्बी हो सकती है। लेकिन 
स्थानीय संस्थाओं को अधिकार देकर कृम्त चारियों की संख्या ही नहीं बढ़ाई जावी और 
इस प्रकार शासन प्रबन्ध में खचो ही नहीं बढ़ता वरन्‌ इसके परिणाम स्वरूप उत्तरदायित्व 
भी विभाजित हो जाता है। इस प्रकार जहाँ थोड़े खर्चे में अच्छा प्रबन्ध हो सकता 
है अधिक खच्चे में बुरा प्रबन्ध किया जाता है । इसके अलावा फेन्द्रीयथ सरकार 
द्वारा चलाई गई देश मर में समान नीति स्थानीय संस्थाओं द्वारा इलाई गई अखमान . 
नीति की अपेक्षा »&च्छी तथा कम्र खर्चीज्ञी होंगी । विषमता में हमेशा ज्यादा 


खचो लगेगा। 





_ तीखरे, स्थानीय रूस्‍्था की अपेज्ञा केस्द्रीय सरकार के पा समस्यायों के बारे. 
में ज्ञान तथा सूचना प्राप्त करने के अच्छे तथा अधिक साधन होते हैं और यह उन्तको 
अच्छी तरह संभाल सकती है। स्थानीय संस्थाओं को अधिकार इस्तान्तरित कर देने 


पर केन्द्रीय नियन्त्रण नहीं हो सकता ओर केन्द्रीय कर्मचारियों की सलाह का लाभ 
नहीं उठाया जा सकता है। हज 


चौथे, विज्ञोबी' ने विशेष तौंर पर जोर दिया है कि स्थानीय स्वायत्त शासन 
में एक स्वाभाविक कमजोरी है। स्थानीय निवाचित अफ्रसरों पर सभी स्थानीय प्रभाव 
पड़ सकते हैं | प्रान्तीय तथा केन्द्रीय अक्सरों पर इतनी आसानी से प्रभाव नहीं डाला 
ज्ञा सकता । इन स्थानीय अफ़सरों का स्थानीय निर्वाचन होता है इसलिये इन 
पर उन लोगों का प्रभाव आसानी से पढ़ सकता है जिन्होंने निवोचन में इनकी 0 
की है | इसका यद्द तात्पयं हुआ कि स्थानीय अफ़सर पक्षानुरागी होंगे और उनसे 
उस न्यायपूर्ण व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती जो शासकों का सबसे शमुख गुण 
होनां चहिए । हू. हक 


बिलोबो के सुझाव 


.. इन दोषों को दूर करने के लिये उिलोबी का घुझाव है कि स्थानीय अफ़सरों .. 
की नियुक्ति राष्ट्रीय या प्रान्तीय सरकार द्वारा होनी चादिए | किन्तु प्रत्येक स्थान पर 
इनके साथ एक स्थानीय सलाहकारी समिति होनी चाहिए । इस समिति का उत्तरदायित्व 
तंथा कत्तव्य द्वोगा कि स्थानीय अफ़खरों को जिले के काम में सलाह दे। अगर ये 


.... झफ़सर अपना कार्या ठीक से नहीं करते तो इस समिति को यह बात बड़े अफसरों 


इमनमभाएअपधमकाभादाका्रयकादवायधानद्ानाभ ५३०० पमकननादादारनत०4+4०५५००+ ०5 प७००»०४४/भबकउकाल९, 


बिज्ञोबी--दि गवनमेंट श्राफ़ माड़न॑ स्टेट्स? पृष्ठ ३११०-११. 
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की दृष्टि में लाना चाहिए ओर यह भी सुकाना चाहिए कि उन अक़सरों के विरुद्ध 
क्या कारवाई की जाय.। अगर कहीं राज्य की तरक्त से ज़िले की आवश्यकताओं पर 
उचित ध्यान नहीं दिया ज्ञावा तो इस अपिति का यह कत्तंठ्य होगा कि इसके विरुद्ध 
दरख्वास्त दे । इस अकार सड़कों का बनवाता, स्कूलों का प्रबन्ध करना तथा 
अस्पताज्नों और दवाखानों के लिये फ्योप्त घन न मिलने पर केन्द्रोय सरकार से 
इसकी माँग करना स्थानीय समिति का काम्त होगा | इस दशा में ऐसी संस्थाओं में ज़िल्ते 
के सभी अच्छे नागरिक कास करने के लिये तत्पर रहेंगे। बहुत से योग्य तथा प्रमुख 
नागरिक जो आज की स्थानीय संप्थाओं में इसलिये नहीं शामितल्ल होते कि इसमें 
घनको शासन-प्रबन्ध का उत्तरदायित्व लेना पड़ता है ओर इस प्रकार उत्तका समय 
नष्ट होता है इस प्रकार की समिति में रहना पसन्द करेंगे। यह भी सम्भव्‌-हो सकता 


है कि आज्ञ की अपेक्षा इन सम्रितिओं द्वारा साधारण बागरिकों की आवाज़ का शासन 
पर अधिक प्रभाव पड़े ।* द 


मारतवष में स्थानीय स्वायत शासन की असफलता के कारण 


इन सुधारों को आवश्यकता के बारे में प्रो० 'बिल्लोपी के लिखने का कारण 
अमेरिकन शाप्रन-प्रणाल्ली की स्थानीय शाप्रन सम्बन्धी असफलता है। भारतवषे में 
भी हम स्थानोय शासन की असफत्न पाते हैं। प्रतिदष हम सुनते हैं कि कोई डिस्ट्रिक्ट 
बो्ड स्थगित किया गया तो किल्ली का प्रबन्ध प्रान्तीय सरकार द्वारा ले लिया गया। हमारी 


पंचायतों को श्रथा भी सफलतापूर्वक नहीं चजत्ञ पाती | इसके कारणों के लिये हमें 
दूर नहीं जाना हे; 


सर्वेप्रथ्म तो, हम अपने लोगों को नागरिकता के अधिकार तथा कत्तेठ्य की 


शिक्षा देने में अससर्थे रददे हैं। मारे यहाँ का साधारण व्यक्ति अपने आसपास होने 
वाली घटनाओं के प्रति उदास्ीन रहता है । 


दूसरे, 'हम इतने घुस्त तथा काहिल है कि सक्रिय नागरिकता के उत्तरदायित्व 
की समम द्वी नद्टीं सकते । यहाँ तक कि हमारे शिक्षित मतदाता भी निवौचन के अवसर 
पर वोट पड़ने के स्थान वक जाने का कष्ठ नहीं उठाते। इसके अज्ञावा दमारों 
स्थानीय संस्थाओं के सदस्थ भी सावंजनिक हित के कार्यों में कोई दिलिचरुपी नहीं 
लेते । हमें अपने निजी स्वार्थ से ही मतत्नब रहता हूँ ओर यदी इमारो शासन प्रणाली 
का सबसे बढ़ा दोष हैं । 


द तीसरे, हमारी स्वंसाधारण जनता इतनी अशिक्षित हैँ कि बह मत (वोट) के. 
. मूल्य को समम द्वो नहीं सकती । अपने भरत का प्रयोग करना उनह लिये बोझ के समान 
है।इस तरह अगर एक साधारण भारतीय की यह दशा है तो स्वायत्त शास्नन को 
स्थानीय संस्थायें किस प्रकार सफलतापूर्वक काय कर सकती है ९ 


चौथे, हमारा शिक्षित वर्ग भा शासन के कार्यों में उतनो द्लिचरपी नहीं ले सह 


8 अब, 4 आए था 
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है जितनी उसव्रे उम्मीद को जाती है। समाचार पत्रों तथा सावजनिक सभाओं में 
शासन की आलोचना करने में बहू असफल रहा है। इस अकार सतक नागरिक के 
उत्तरदायित्व का भली भांति पालन नहीं हो सका है ओर शासन को ज्यादती, अष्टता 
तथा पह्चानुराग पर आवाज़ उठाने में हमारा शिक्षित बगें असमर्थ रहा है। हमारे यहाँ 
नागरिकता निर्माणात्मक नहीं हो सकी है । स्थानीय शाखन की व्यापक असफल्ञता का 
ज़िक्र करते हुए प्रो० लास्‍्की ने जो बातें कही हैं सभी भारतवर्ष के सम्बन्ध में लागू 
होती हैं। उनका कहना है, “जाति भावना का आह्वान कदाबित ही किया गया दै। 
किसी नगर का नागरिक होना साधारण सी बात समझी गई हे, उसका महत्व भल्नी 
भाँति नहीं समझा गया है, और न नागरिकता निर्माणशात्मक ही बनाई गई है। सर्वे- 
घारण जनता छा शासन के कार्या से कोई सम्बन्ध नहीं स्थापित किया गया है। चित्र- 
शाला का भ्रबन्ध वहों के अधष्वज्ञ तथा उस्र कार्य के लिये बनाई गई समिति का काय 
समझा जाता है। वह कल्ञा सभी प्रेध्ो नागरिकों की सम्पत्ति नहीं समझी जाती | नगर 
के शिशु-मृत्यु की गणना केवत्ञ स्वास्थ्य अक्रतर से सम्बन्धित चीज़ मानी जाती है; 
साधारण नागरिक के ऊपर इस्रल। कोई अभाव ही नहीं पड़ता | हमें इस बात का प्रयत्न 
करना है कि स्थानीय सफलता पर लोग अमिमान कर और असफलता पर क्षब्जा ॥?९ 
किन्तु अगर भारतवर्ष में अब तक स्वायत्त नशावन को संस्थायें असफल्न रही 
हैं तो यह आवश्यक नहीं # वे भविष्य में भी सफल्न नहीं हो सकती । अज्ञानता को दूर 
रते का प्रयत्न प्ारस्म हो गया दे और प्राढ़ शिक्षा तथा साक्षरता के प्रचाराथ आन्दो- 
तन किये जा रहे हैं। विभिन्न श्रकार के स्ावेज्ञनिक ओर राष्ट्रीय आन्दोलनों के फल- 
स्वरूप राजतीतिक समस्यायों में लोगों को दिलचस्पी बढ़ रद्दी है। इसके अलावा 
भारतीय समाचार पत्रों को वृद्धि तथा सार्वेजानिक समुद्ययों ओर खभाश्रों ने भी 
लोगों में राजनीतिक भाषत्रा ब्पज्न की हैं। अब साधारण शिक्षित व्यक्ति भी 
देश तथा स्थान के प्रति अपने उत्तरदायित्व तथा कत्तंव्य को समझने क्षगा हे । इसका 
यह तात्पय हुआ कि आज दमारे देश में सक्रिय तथा निरमोणशील नागरिक की भावना 
उत्पन्न हो गद्टे है और आशा को जाती है के इसके परिणाम स्वरूप स्वायत्त-शासन की 
संस्थाओं को सफल बनाने का रचनात्मक अ्रयत्ष किया जावबेगा। 


आधुनिक समय में स्थानीय स्वायच-शासन का स्थान 
. आधुनिक सामाजिक संगठन की जदिलता के कारण विचारकों को 
. शासन श्रबन्ध सम्बन्ध! मामलों पर सोचने .के लिये बाध्य होना पड़ा। इस्रीलिये 
स्वायत्त-शासन की वरफ़ भी इन विचारकों का ध्यान गया है। कुछ लोगों का मत है 
कि राष्ट्रीय व्यवस्थापिका द्वारा स्थानीय मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उचित 
नहीं। दूसरे लोगों का यह कहना है कि स्थानीय तथा राष्ट्रीय समस्याञओं को प्रूथक 


करने वाली रेखा इतनी अस्पष्ट हो गई है कि स्थानोय मामलों के किये भी व्यापक नीति _ 
. केन्द्रीय सरकार द्वारा द्वी निधोरित की ज्ञानों चाहिए | 


क् ] उखयर+, ह हे 'ऑॉतिंक 
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: तेरहवाँ अध्याय ४३६ 
लासकी का मत 


इस प्रकार आधुनिक लेखकों में लास्की पहले मत को रवीकार करता है । निम्न लिखित 
शब्दों में उसने अपने दृष्टिकोण का सप्त्थन किया है | 

“कोई भी शासन सुट्ठी भर आदमियों के हाथ में सभी मामज्लों पर नियन्त्रण रखने 
का अधिकार देने का प्रयत्न नहीं करता । केन्द्रीकरण विभिन्न प्रकार का दो सकता है 
किन्तु अब साधारण तोर पर स्वीकार किया जा चुका है कि जब तक अधिकारों का 
विकिरण नहीं होता तथा उत्तरदायित्व की विश्तृत भावना पेदा नहीं की जाती योग्य 
शासन सम्भव नहीं। ऐसे व्यक्ति जो केवल दूसरों कीं इच्छा का पालन करते हैं उस 
प्रणाली में कोई दिलचरपी नहों ले सकते जिसके वे स्वयं अंग हैं । यह इच्छा काफ़ी अंश 
में तमी निर्माणात्मक हो सकती हैँ जब इसको लिघोरित करने में सभी का हाथ हो | 
वह स्थानीय संस्था जिसे ग्रल्मती करने का अधिकार प्राप्त है, अधिक ल्ामदायक कायें 
कर सकती दे बनिर्बत उसके जो केवल्ञ कन्द्रीय सरकार की आज्ञा का पान्नन करती है। 
लेकिन यद्द आवश्यक है कि ग्रज्ञती की जाने योग्य विषयों को चुन लिया जाय । उदा- 
हरणाथ्थ यह उचित हो सकता हैँ कि किसी नगर को यह अधिकार दे दिया जाय कि 
बद्दां के ल्लोग यह निश्चय कर सके कि म्युनिसिपल्टो की तरफ़ से उनके लिये बिजली 
का भ्रबन्ध द्वो या नहीं । किन्तु उन्हें यह निश्वय करने का अधिक्वार देना 
कि वहाँ कोई शिक्षा प्रणाली हो या नहीं अनज्नुवित द्वोगा । ऐसी हालत में पूण रूप से 
. स्थानीय रुचि ओर प्रभाव वाले रूाम्त्नों में कन्द्रीय सरकार का ज्ञितना कम हस्तक्षेप दो 
उतना ही अच्छा होगा | ऐसे मामदों में आवश्यकता खंल्लाहइ, सूचना तथा समालोचना 
की द्ोती है आदेश की नहीं? ।* 


ढा० बेनी प्रसाद का दृष्टिकोण 

यह तो पहला मत हुआ। दूसरे मत का समथेन हमारे देश ही के स्वर्गीय ढा० 

बेनी प्रसाद ने किया है। उनके दृष्टिकाण से खमस्त देश की व्यापक नीति की-रूप रेखा 
केन्द्रीय सरकार द्वारा ही निधोरित की जानी चाहिए। उनका यह विचार है कि आधु- 
निक समय में प्रजातन्त्रात्मक संस्थाओं का हास इसलिये दो रहा है कि प्रजञातन्त्रात्मक 
खिद्धान्तों का ग्रयोग जीए-शीण शाक्षन यत्त्र द्वारा किया जा रह। है | इसके अतिरिक्त यह्‌ 
शासन यन्त्र नवीन परिस्थितियों के अनुकूल भी नहीं दवा सका दे । इसलिये नये शासन 
का निर्भाण चार सिद्धान्तों के आधार पर होना चाहिए। 'सर्वेप्रथम, इसका निर्भाण 
.. इस प्रकार द्ोना चाहिए कि यह अपनी सभी नंति के साथ विज्ञान का सम्बन्ध क्रायम 
. रख सके । दूसरे, इसको प्न्तराष्ट्रीय नियमों तथा सद्योग के उद्द श्य के अधीन दोते 
होते हुए भी इस योग्य होना चाहिए कि अन्तेराट्ट्रीय या राष्ट्रीय योजनायों को स्थानीय 
आवश्यकताओं के अनुकूल बना सके । तीसरे, इसे इस याग्य द्वाना चाहिए कि अपने 
को लगातार परिवरतित द्ोने वाली परिस्थितियों के अनुकूल रख सके । चौथे, इसे इस 
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योग्य द्योन। चाहिए कि यह बड़े पेमाने पर संगठन तथा व्यक्तित्व के विकास का 
राजनीति में सामझ॒स्य स्थापित कर सके" । 
उनके अनुसार इन सिद्धान्तों ने स्थानीय स्वायत्त-शासन के मूल्यांकन को द्वी बदल 
दिया है ओर इसीलिये उन्होंने स्वायत्त-शासन के नये महत्व को निम्नलिखित शब्दों में 
व्यक्त किया है; क्‍ 
आधुनिक, परिस्थिति में आवश्यकता बड़े पेमाने पर बनाई गई योजनायों की है। 
कानूनों का निमौण तथा शासन अबन्ध भी बढ़े पैमाने पर ही होना चाहिए। स्थानीय... 
स॑ स्‍्थाओं की संको्ण भावना से यद्द सम्भव नहीं हो सकता । आज के युग में शिक्षा, 
 स्रावंजनिक स्वास्थ्य, यातायात, पुलिस तथा सामाजिक तथा आर्थिक समस्यायों से 
सम्बन्धित कोई भी मख्लला ऐसा नहीं है जिसका इल पूर्ण रूप से स्थानीय द्वो सके। 
आज का पड़ोस पेसाने तथा महत्व में काफ़ी बदल चुका है। इसका विस्तार बढ़े व्यव- 
सायिक तथा सांस्कृतिक समुदायों में हो गया है । क्षेत्र में तो यह इतना विस्तृत हो गया 
हे कि समस्त विश्व को आच्छादित कर लेता है। स्थानीय या राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय 
मामलों को प्रथक करते वाली रेखा इतनी अस्पष्ट हो गई है कि स्थानीय संस्थाओं का 
स्वतन्त्र कार्य क्षेत्र निश्चित ही नहीं किया जा सकता। इस दशा में स्थानीय स्वतन्त्रता 
के गुणों को क्रायम रखने तथा इसमें ओर दूसरे विस्तृत द्वितों में सामझजस्य स्थापित 
करने का एक मात्र ढंग यही हो सकता है कि व्यापक क़ानून केन्द्रीय सरकार द्वारा... 
निर्माण किये जायें ओर ध्थानोय संस्थाओं को उपनियम बनाने और लागू करने का अधि-... 
- कार दे दिया जाय । व्यापक नीति की रूपरेखा राष्ट्रीय या अन्तेराष्ट्रीय व्यवस्थापिकाओं.... 
अथवा महासभाओं द्वारा निधोरित की जानी चाहिए। यह चीति व्यवद्दार में निर्धारित 
सिद्धान्तों के आधार पर स्थानीय संस्थाओं द्वारा लाई जा सकती है। इन्हें ऊपर से... 
सलाह तथा नेतृत्व ही नहीं मिलना चाहिए वरन्‌ स्थानीय तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्रप्ति._ 
के ल्यि उन्हें उत्साह दिलाना चाहिए जिससे वे पारस्परिक सहयोग तथा सहायता से 
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अध्याय १४७ 
शासन के कत्तव्य या इसका चेत्र 
राज्य के हस्तक्षेप की सीमा 
शासन के संगठन का विस्तार पूवक अध्ययन कर लेने के पश्चात्‌ हम आधुनिक 
शासन के कत्तंव्यों की ओर ध्यान देंगे। प्रारम्भ में ही हमें याद रखना चाहिए 
कि शासन के उचित ज्ेत्र तथा राज्य द्वारा नियन्त्रण के सम्बन्ध सें सभी लेखक एक 
मत नहीं हैं। कुछ का कहना है कि व्यक्तिगत मामल्नों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप की एक 
सीमा है ओर नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में राज्य को तरफ़ से कोई हस्तत्षेप 
उचित नहीं | इसके विपरीत दूसरे लेखक हें जो हमेंशा से यद्दी ५हते आये हैं. कि सारे 
मामलों में राब्य का नियन्त्रण होना चाहिए। ऐसे लोगों का विश्वास है कि इसी 
नियन्त्रण द्वारा सब की भत्ताई हो सकती है। पहले विचार वालों को व्यक्तिवादी कद्दा 
गया है क्योंकि वे व्यक्तियों की स्वतन्त्रता पर अधिक ज़ोर देते हैं । दूसरे विचार वालों 
को समष्टिवादी कट्दा गया है क्‍योंकि वे समष्टि या समाज तथा राज्य के अधिकारों पर 
अधिक ज़ोर देते हैं । अगले प्रृष्ठों में हम इन दो प्रतिकूल विचारधारओं का अध्ययन 
करेंगे। ये विचारधारायें श्राधुनिक राज्यों के कत्तव्यों को नहीं बतातीं। इनका सम्बन्ध 
केवल शासन के उचित कत्तेव्यों से द्वे यानी ये यद्द बतातीं हैं कि शासन को किन 
क्त्तव्यों का पालन करना चाहिए | अतः सर्वध्रथप्त हम आधुनिक शासनों के कत्तंव्यों की 
ओर ध्यान दंगे। क्‍ 
शासन के कत्त व्यों पर ब्राइस के विचार 
ब्राइस * के अमुसार सभी सभ्य देशों में शासन के निम्नलिखित आरथमिक कत्तंब्य 
हैं जिन्हें साधारण तौर पर लोगों ने स्वीकार कर लिया है । 
(१) विदेशी आक्रमण से रक्षा करना यानी वाह्मय सरत्ता 
क्‍ (२) देश में शन्ति क्रायम रखना या दिंसा, गृहयुद्ध तथा विद्रोह को रोकना 
. यानी आमस्तरिक सरत्ता। 
(३) न्याय क़रायम रखना ओर अपराधियों को दण्ड देना | 
(४) जाति के सावजनिक्‌ मामलों का उचित प्रबन्ध करना जिसमें न्यूनतम 
उ्यय हो ओर अधिकतम खावजदिक हित | 
.. (४) लागरिकों को जीविकोपाजन में सहायता देना । यह्द व्यापार की उन्नति 
तथा व्यवस्तायों ओर उद्योगधन्धों को व्यवस्थित करके किया जा सकता है। इसके 
. अलावा शासन को ऐसे साधन उर्पात्थत करना चाहिए जिससे संभी नागरिकों को 
अपनी इच्छानुसार काम करने का अवसर मिले। किन्तु इस काये का सम्पादन इस 
प्रकार होना चाहिए कि नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में बाधा न पड़े । अपने जीवन 
का ढंग चुनने के लिये उन्हें स्व॒तन्त्र रहना चाहिए । द दे 


५ आआ शाखन-दंत्र 


शासन के अनिवार्य तथा ऐव्छिक कच व्यों पर विरसन के विचार 


शास्तन के लक्ष्य तथा बह्देश्य पर ब्राइस के उपरोक्त कथन में हमें संक्षेप में शास्रन के 
सभी कत्तंंव्य मिल जाते हैं | किन्तु बिल्सन' ने इन कत्तेव्यों की और भी विस्तृत विवेचना 
की है | उसने शासन के कत्तठ्यों को अनिवाय व्था ऐच्छिऋः किस्मों में विभाजित 
क्रिया है। पहले किस्म में वे आवश्यक कत्तव्य आते हैं जिन्हें सभी शासनों को 
अनिवाय रूप से करना पढ़ता है। आम तौर से इनका सम्बन्ध नागरिकों के जीवन, 
स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति से रहता है। दूसरी किस्म में ऐसे क्तेव्य आते हैं जिनका 
पालन करना या न करना शाखन की इच्छा पर निर्भर रहता है। इनका सम्बन्ध 
सामाजिक अस्तित्व के आधार से नहीं रहता | प्रचलित शब्दों में अनिवाय कत्तेव्यों 
को बुनियादी कत्तंठ्य कहा जञ। सकता है क्‍योंकि ये समाज की खंखला को दृढ़ रखते 
हैं और सामाजिक अस्तित्व के लिये आवश्यक है। ऐच्छुक कत्तंव्य सविधा के लिये 
होते हैं और इनके अमाव-में भी राज्य क्रायम रह सकता है। इस प्रकार शिक्षा, सड़क 
तथा रेल के अभाव से कोई देश पिछड़ा रह सकता हे किन्तु वहां के राज्य का अस्तित्व 
क़ायम रहेगा 

लिवाय कत्त व्य 

विल्‍्सन के अनुसार सभी राष्यों के निम्नलिखित अनिवाय कंततव्य हैं :-- 

(५) शान्ति क्रायम रखना तथा हिंसा और चोरी से लोगों के जीवन तथा सम्पत्ति 
. की रक्षा का प्रबन्ध करना । 
द (२) पति और पत्नी तथा माता-पिता और बच्चों के बीच कानूनी सम्बन्ध स्थापित 
करना । 

(३) सम्पत्ति रखने तथा बेचने और हस्तान्तरित करने के अधिकारों को. निश्चित 
करना और ऋण चुकाने तथा जुर्मो के लिये जुरमाना अदा करने का नियम बनाना | 
.... (9) व्यक्तियों के बोच ठीके के अधिकारों को निश्चित करना । 

(५) जुर्म की व्याख्या करना और दुण्ड निश्चय करना । 

(६) सिविल मुक़दमों में न्याय का प्रबन्ध करना | 

(७) नागरिकों के राजनीतिक कत्तव्यों तथा विशेषाधिकारों और उनके पाररुपरिक 
सम्बन्ध की निश्चय करना | 

(८) विदेशी राष्ट्रों से सम्बन्ध रखना, वाह्म आक्रमण से देश की रक्षा करना 

तथा देश के अन्तर्राष्ट्रीय द्वितों के उत्कषे का समुचित प्रबन्ध करना । 


ऐच्छिक क्चंव्य 


शासन के ऐच्छिक कत्तेठ्य विज्सन के अनुसार इस प्रकार हैं :-- 





१---विल्सन---दि स्टेट! पृष्ठ ४२, ४४ 
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चोद्हवाँ अश्याय द ४३३ 
(१) व्यापार, उद्योग, सिक्‍के, तौल, मापादि का नियन्त्रण. करना ओर चु'गी 
तथा जहाजों के लिये नियम स्थिर करना | 
(२) अमिकों छी व्यवस्था करना । 
(३) रेल तथा अन्य यातायात्र के साधनों का प्रबन्ध करना तथा दुसरे साधनों 
से देश की उन्नति करना । क्‍ 
(४) डाक तथा तार विभाग का प्रबन्ध करना | द 
(४) गेस का बनाना और वितरण करना तथा शहरों में पानी का प्रबन्ध करना । 
(६) सकाई तथा खावे जनिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना; दवा तथा डाक्टरों का 
प्रबन्धा करना । 
(७) शिक्षा का प्रबन्ध करना । 
(८) गरीबों तथा असहायों की देख भाल ऋरना । 
. (8) जंगलों की देख भात्ञ करना | 
(१०) मद्यनिषेध सम्बन्धी क्रानून पास करना । 


शासन के अनिवाये कर्र॑व्य और भारत सश्कार 


अब हम इन अनिवाय कत्तव्यों पर भारतवंष के सम्बन्ध में विचार करेंगे जिससे 
हमें इस बात का पता चल जाय कि भारत सरकार जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को. 
कहाँ तक निमाती है 

(१) जहाँ तक पहले अनिवाय कत्तेठय का सम्बन्ध है भारत सरकार ने दुसरे 
शासनों की भाँति आन्तरिक सुरक्षा ओर जन तथा घन की रक्षा के लिये पूर्ण प्रबन्ध 
किया है। जेल तथा पुलिस विभाग इसीलिये क्रायम किये गये हैं। सभी प्रान्तों में 
पुलिख का संगठन किया गया है। यद्यपि आज कत्ल भारतंय पुत्नीस के क्रिस्म की 


. कोई चीज़ नहीं है फिर भी बड़े पदों के लिये भारतीय पुल्तीस सर्विस है। पुलिस के 


अलावा गुप्तवर विभाग (सी० आइई० डी० ) है जो शाघन को गुप्त तथा गम्भोर अपराधों 
का पता त्गने में सहायता देता है । यह विभाग शानित तथा नियम क्रायम रखने के 
लिये पुलिस विभाग का सहकारी है | इसके पश्चात जेल्ों का संगठन आता है। गिरफ्तार 
कर लेने के पश्चाव अपराधों जेल्नों में बन्द किये जाते हैं। सरकार ने केन्द्रीय तथा 
जिला जेलों का अबन्ध किया है। इनका नियन्त्रण विभिन्न प्रान्तों द्वारा किया जाता है। 
(२) “पति पत्नी तथा माता-पिता और बच्चों के बीच क्रानूंनी सम्बन्ध! स्थापित 
करने का तात्पय है कि शासन द्वारा विवाह के क़ानून बसचाये जाने चाहिये तथा उत्त पर 
नियन्त्रण रखना चाहिए । इसके अलावा उसे यह भी देखना चाहिए कि बच्चों के प्रति 
कोई अन्याय नहीं किया जाता | भारतबष में मी शाखन विवाह की पविन्नता को क्रायम 
खता है, तलाक के लिये नियम बनाता है, ल्ली तथा पुरुष के मध्य नाज्ञायज सम्बन्ध 
को रोकता है । इसी अकार शासन द्वारा बच्चों की भी अत्याचार तथा ऋरता से रक्षा को 
जाती है। शिशु-हत्या के अपराध में लोगों की सज़ा दी जाती है और पिता की सम्पत्ति 


में बच्चों को अधिकार दिया जाता है. 


(न 
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४३४ क्‍ शासत-यत्र 


(३) “सम्पत्ति रखने तथा उसे बेचने और हस्तान्तरित करने? के सम्बन्ध में 
नियम बनाने का तात्पयय दे कि शासन की शोर से इन कार्यों के किये निश्चित नियम 
हों | इन नियमों में ऋण सम्बन्धी क्रानून भी आ जाते हैं। भारत सरकार ने भी सभी 
प्रकार की सम्पत्ति के अधिकार तथा हत्तान्तरित करने के नियम बना रकक्‍खे हैं। ऋण 
चुकाने के सम्बन्ध सें भी क्रानुन पास किय्रे गये है। अबराधों के जुर्म में कभी-कभी सम्पत्ति 
जब्त करली जाती है ओर ऋण चुकाने के लिये सम्पत्ति नोलाम भी कर दी जाती है । 

(७) व्यक्तियों के बीच ठीके के अधिकारों को सिश्चित करने का तात्पय है कि 


शासन केवल बचेवाहिक कत्तव्यों तथा अधिकारों पर द्वी ध्यान नहों देता। यह यह भी 


देखता है कि लोग क़ानून के मुताबिक अपनी शर्तों का पालन करते हैं। भारत सरकार ने 
भी इन कत्तंव्यों के पालन के लिये विश्तारपृवक नियम बना रकखा दहे। इस सम्बन्ध में 
यह भी याद रखना चाहिए कि शासन की तरफ्र से इस बात की भी निगरानी रकक्‍खी 
जाती है कि लोग ग़ेर कानूनी शर्तों का पालन वरतने के लिये वाध्य न किये जाँय 

(४) ज़ुम की व्याख्या तथा दण्ड निश्चय” करने का वांत्पय शासन द्वारा चोरी 
डकेती, खन, अपवाद तथा राजद्रोह इस्यादि जुर्मों की व्याख्या करने तथा अपराधियों को 
दृण्ड देने से है। शासन यह भी निश्चित करता है कि कौन सा अपराध किस जुम में 
आता है ओर उसका क्या दण्ड होना चाहिए। भारत पक्षरकार ने भी 'इण्डियन पेनल 


कोड” तथा 'कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर” द्वारा सभी जुर्मों की व्याख्या की है और 


अपराधियों को दण्ड देने का नियम निश्चित किया हे | 

(६) (सिविल मुक्तदमों में न्‍्याय का प्रबन्ध करने? का तात्पय शासन द्वारा व्यक्तियों 
के सभी पारस्परिक मंगढ़ों को तय करने से हैं। भारतद्ष में भी शास्त्र की तरफ़ से 
'सिविज्ञ कोड”! तथा 'कोड ऑफ सिविल्ञ प्रोसीजर”ः का निर्माण हुआ है । सिपिल मुक़कदमों 
का फ्रेसला इन्हीं के अनुसार होता है । 

(७) नागरिकों के राजनेतिक कत्तव्य, विशेषाधिकार तथा उनके पारस्परिक 
सम्बन्धों को निश्चय करते? का अथ है कि प्रत्येक शासन को शासितों के अधिकारों का 
उतना द्वी ख्याल रखना पढ़ता है जितना उसके प्रति उनके कत्तठयों का | इस प्रकार शासन 
को मत प्रकट करने के लिये नियम बनाने पढ़ते हैं, ओर नागरिकों के विचार वथा 
भाषण-स्वतन्त्रता और सावजनिक सभा करने के अधिकारों को स्वीकार करता पड़ता 
है। इसके अलावा इसे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि सभी नागरिक जाति 
के प्रति अपने कष्तेव्यों का पालन करते हैं, शान्ति क़ायम रखने में मदद देते हैं, शासन 
द्वारा लगाये गये करों को अदा करते हैं और देश के क्लानूनों का उल्लंघन नहीं करते 
भारतवर्ष के नागरिक भी अपने सताधिकार का अयोग करते है ओर उन्हें सावजनिक सभा, 
. वबाद-विवाद तथा उपासना करने की स्वतंत्रता है । लेकन जब इन अधिकारों का दुरुपयोग 


हक होने लगता है तो शान्ति क्रायम रखने के लिये शासन की तरफ़ से कारवाई की जाती है। 


(८) अन्त में, विदेशी राष्ट्रों . से सम्बन्ध रखने तथा वाद्य आक्रमण से देश को 


. रज्ञा करने का कत्तेव्य है । अत्येक शासन को समयाजुसार दूसरे देशों के श्रति दोस्ती तथा 
नीति मिधघोरित करनी पढ़ती है ओर इसी नीति के अनुस्रार उनसे सम्बन्ध 
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रखना पड़ता है। इस सिलसिले में राज्यों को सन्धि करनी पड़ती है, युद्ध घोषणा करनी 
पड़ती है और अन्दर्धष्ट्रीय सम्मेज्ञनों में अयता प्रतिनिधि भेजना पड़ता है। देश की 
रक्षा फे लिये जल, थल तथा हवाई सेनायें भी रखती पड़ती हैं। भारत सरकार की भी 
अपनी विदेशी नीति हे | इसने भी अफ्रगानिस्तान के .साथ सन्धि की है। १६३६-४५ 
की लड़ाई में भारत ने भी जिठेन के साथ जमेनी, इटली तथा जापान के विरुद्ध युद्ध 
घोषणा की थी। यहाँ भी जल्न, थत्न चथा हवाई सेनायें हैं। वाह्य देशों में यहाँ के राजदूत, 
एजेन्ट वथा प्रतिनिधि हैं। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेजनों में भारत सरकार भी अपना 
प्रतिनिधि भेजती है । 


ऐच्छिक कत्त व्य तथा भारत सरकार 


इन अनिवाय कत्तव्यों के अज्ञावा भारत सरकार ऐच्छिक कत्तठयों का भी पालन 
करती है। इस प्रकार (१) भारत सरकार व्यवसाय तथा उद्यांग पर नियन्त्रण रखता है 
ओर दूसरे देशों से माज्ञ मेँगाने तथा देश से बाहर भेजने के सम्बन्ध सें नियम बनाती 
है। यह अपना सिद्धा चज्ञातो है और मन, सेर, छटक में इसने तौल भी निश्चित 
कर दिया है | इसके अलावा इसने करखम्बन्धी नियम भी पास किया*है और जहाज 
के आने तथा जाने के लिये भी क़ानून बना रक्‍्खा है । द क्‍ क्‍ 

(२) श्रत्षिकों की समस्या पर भी भारत सरकार ध्यान देती हे। इसके लिये 
केन्द्रीय शासन में श्रम-विभाग ही नहीं है, प्रान्तों में श्रतिकों की समस्यायों को सुल्नकाने 
के लिये बढ़े बड़े अधिकारी भी नियुक्त हैं। इन्हें लेबर कमिश्नर कहते हैँं। श्रम-विभाग 
तथा ये अधिकारी श्रमिकों की व्यवस्था करते हूँ, श्रम के घन्ठे, रहने का प्रबन्ध, सजदूरी 
तथा कारखानों के क्वानूनों का नियन्त्रण करते हैं । ध द द 


(३) प्राचीन सड़कों की हिफ्राज़त तथा नये आते जाने के मार्गों का निर्माण भी 
भारत सरकार द्वारा किया जाता है। शासन की तरफ़ से चन्द्रगुप्त मौय तथा शेरशाह 
सूरी द्वारा बनबाई गई खड़कों को क्रायम ही नहीं रक्खा जाता बल्कि हज़ारों नई 
स्थानीय तथा प्रान्तीय. सड़के बनवाई गई हैं। शासन ने सारे देश में रेज्ों ओर सड़कों 
का जञाल बिल्ला दिया है जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को कम करके देश 
के एक किनारे के रहने वालों को दूसरे किनारे के ल्ञोगों से मिलने जुलनने' का अवसर 
_ दिया है। अब तो नागरिकों को हवाई जहाज द्वारा यात्रा करने की आसानी दी ज्ञाती 
है।इस प्रकार भारत के सभी प्रमुख शहर एक दूसरे से मित्ा दिये गये हैं और हम 
एक शहर से दूसरे शहर को कम वक्त में तथा आखानी से आ जा सकते हैं । 


(४) सभी आधुनिक सभ्य देशों में शासन डाक तथा बार का प्रबन्ध करता है। 
भारत सरकार का भी अपना डाक तथा तार विभाग है। इसको व्यवस्था केन्द्रीय खरकार 
द्वारा की जाती है। देश के सभी प्रमुख नगरों तथा क्रस्वाँ में डाक तथा तार घर पाये 

बबेहं।.... ३५७७ 


छश्ह.....ररररः़ शासन य॑त्रे 


(५) इसके अलावा आज्ञ के सभी शासन अन्य सार्वजनिक काथे भी करते हैं । 
भारत सरकार का भी अपना सावजनिक काय ( 'पबलिक बकस? ) विभाग है। प्रत्येक 
प्रान्त के भी अलग अलग विभाग हैं। ये विभाग सावेजनिक सड़कों, पुल्नों तथा इमारतों 


का निमोण तथा देख भात्र करते हैं और आबपाशी के लिये नहरें कुएँ तथा तालाब 
. बनाते और उन्हें क्रायम रखते हैं 


(६) भारत खरकार ने जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये सफाई तथा स्वास्थ्य- 
विभाग क्रायम॒ किया है। इसकी तरक्र से सभी प्रमुख नगरों में अरुपताल तथा छोदे 
क़रबों में दवाखाने खोले गये है । लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा तथा मरीजों की दवा करने 
के लिये सफ़ाई के अफ़सरों ओर डाक्टरों की नियुक्ति सरक्वार की तरफ़ से की जाती है। 


(७) जनता की शिक्षा का भी प्रबन्ध भारत सरकार करती है| इस काय के लिये 
केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार में शिक्षा विभाग कायम किया है ओर सारे देश में १६ 


ेबक "अक तथा असंख्य कालेज ओर स्कूल खोले गये हैं और कितने नये खोले 
जार 


(८) आधुनिक ज़माने में शासन ग्ररीबों तथा असद्दायों की देख भाल करता है। 
इसके लिये दातव्यशाल्षायें ही नहीं खोल्ली जातीं, बल्कि शासन की तरक से ऐसे उद्योगों 


का भी प्रबन्ध किया जाता हे जहाँ ग़रीब लोग कार्य करके जीविकोपाजेन कर सके। 


भारतवर्ष में बेहद ग़रीबी है और इमारे उद्योग धन्धों का विकास इतना नहीं हुआ है 
कि खभी लोगों को काम करने का अवसर मिले। फिर भी यहाँ का शिक्षित वर्ग अपने 
. कत्तव्यों के श्रति जागरूक हुआ है और अनाथों, बिधवाओं, असहायों तथा बृद्धों के 
लिये अनाथालयों, विधवाआश्रमों तथा इस प्रकार की अन्य संध्याओं की स्थापना की 
जाने त्ञगी है। अन्धों तथा गू'गों बहरों के लिये ऐसी संस्थायें खोली जा रही हैं जहाँ वे 
कुछ काम करके अपनी रोज़ी कमा सकें | शासन भी जनता के प्रति अपने कष्तव्यों को 
सममने लगा है ओर ग़रीब किसानों की सहायता करना प्रारम्भ कर दिया है। किन्तु 
शासन को गरीबों तथा असद्दायों के लिये अभी बहुत कुछ करना दे । भाशा की जाती 
है कि लोकमत से प्रभावित होकर भारत सरकार भो अनाथालयों और विधकवाश्रमों की 
स्थापना करेगी-“ओर गरीबों की सहायता के लिये अन्य साधनों का प्रबन्ध करेगी । 


(६) आज के ज़माने में शास्त्र की तरफ़ से जंगलों का भी प्रबन्ध किया जाता 
है। भारत सरकार का भी जंगल बिभाग है। इसने ऐसे कालेजों तथा स्कूलों की स्थापना 


की है जहाँ इस विभाग के अफ़सरों को शिक्षा दी जाती है। जंगलों को सुरक्षित रखना 
भारत सरकार की निश्चित नीति है। 


(१०) अन्त में मादक पदार्थों के नियन्त्रण का कत्त ग्य आता है जिसका पालन 
सभी आधुनिक राज्यों द्वारा किया जाता है। भारतवर्ष में भी इस मामले में सभी प्रान्तीय 


.. सरकारों की निश्चित नीति है। १५३५ के क़ानून ढ्वारा स्थापित कॉभेस सरकारों ने 
.. सद्यनिषेषी क़ानून पास करना प्रारम्भ कर दिया था | 


ढ 
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संक्षेप में, हम कह समझते हैं कि भारत सरकार भी उन सभी अनिवाय तथा 
ऐच्छिक कत्तेव्यों का पालन कर रही है जिनका पालन आज. के सभी सभ्य राज्यों में 
होता है। 
राज्य का लद्य तथा उद्देश्य 
आधुनिक राज्यों के विभिन्न कत्तेठ्यों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कर लेने के 
पश्चात अब ह॒म्र राज्य के लक्ष्य को ओर ध्यान देंगे। इस विषय पर राजनीतिक 
विचारकों का अलगअल़ग मत है। जैसा कि हम पहले ही कह चुरे हैं राज्य द्वारा 
हस्तक्षेप की सीमा के सम्बन्ध में दो राजनीतिक स्कूल हैं। व्यक्तिवादी व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता पर अधिक ज़ोर देते हैं और राज्य द्वारा नियन्त्रण पर कम | समष्टिवादी 
इसके विपरीत राज्य के अधिकारों की अधिक माँग करते हैं, व्यक्तियों की स्वतन्त्रता 
की कम | इन दोनों स्कूलों के मतावलम्बियों को हम विभिन्न श्रेणी में बाँठ सकते हैं । इस 
वर्गीकरण का आधार होगा इनका वह दृष्टिकोण जिससे थे राज्य द्वारा नागरिकों के 
जीवन में दृस्तज्षेप को निश्चित करते हैं । 


भराजकतावादी 
इस भरकार व्यक्तिवादियों को परम व्यक्तिवादी या अराजकतावारी तथा साधारण 


 व्यक्तिवादी में विभाजित किया जा सकता है। 


अराजकतावादियों का कहना हे कि राज्य न केवल अनावश्यक है यह 
निश्चित रूप से हानिकारक भी है। यह किसी हालत में न्याय्य नहीं कहा जा सकता। 
इसलिये उनका कद्दना है कि राज्य को शाक्षन तथा इसके नियमों के साथ खप्राप्त कर 
देना चाहिए क्‍योंकि यह दृम॒न का साधन है. ओर व्यक्ति के विक्रास के मां में 
बाधक होता हे। इस विचारकों का मत हे कि व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होना 
चाहिए ओर उस पर किसी भी दूसरी शक्ति का शासन नहीं होना चाहिए । ऐसे लेखकों 
के अनुसार अराजकता और अव्यवष्था के एक दी अथ नहीं होते । अराजकता का 
तात्पये केवल शासन के अभाव से होता है | इन लोगों का दृढ़ विश्वास छ कि श्रत्येक 
व्यक्ति अपनी तार्किक शक्ति तथा आत्मा की सह्दायता से बही काये करेगा जो उचित 
होगा | नागरिकों को अष्ट करने वाले राज्य का प्रभाव न रहने पर सभी पूण स्व॒तन्त्र 
रहेंगे ओर उन्तके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास सम्भव दो सकेगा। राज्य के अभाव में 
व्यक्ति में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ेगी, बह अधिक संयत रह सकेगा ओर उध्तके 
चरित्न का भी विकास द्वोगा। व्यक्ति की पूर्य स्वतन्त्रता तथा शासन के अभाव के बारे 


' में स्टेनर, क्रोपोंत्किन टुकर, प्राउधान तथा टॉल्खदाय का यही मत है। भारतवष में 


महात्मा गांधी ने भी टॉल्सटाय का अनुसरण करते हुए एक बार अराजकता के पक्त में 
अपनी राय प्रकट की थी। हकिन्तु उन्होंने अपने इस विचार की व्याख्या नहीं 
की | इसलिये अराजकताबादी के रूप में महात्मा गांधी के विचारों को हम विस्तार- 
पूबक नहीं दे सकते । द 





इेंश्द शासनें-त्र 


साधारण व्यक्तिवादी 


साधारण व्यक्तवादियों में ऐसे लेखक आते हैं जो राज्य तथा शासन को पूर्ण रूप 
से नहीं समाप्त करता चाहते परन्तु उसे अनिष्टकर बताते हुए भी आवश्यक सममते 
हैं। उनका भी कहना है कि राज्य द्वारा नियन्त्रण तथा व्यक्ति की स्वतन्त्रता का 
मेल नहीं खा सकता। इसीलिये बे व्यक्ति तथा राज्य के पारस्परिक संघषं का ज़िक्र 
करते हैं । इसका यह वात्पय है कि राज्य तथा व्यक्ति के अधिकारों में पारस्परिक संघषे 
चलता आ रहा है और राण्य के अधिकारों में वृद्धि होने पर व्यक्ति की स्वतन्त्रता में 
कमी होना अवश्यम्भावी है । 


मिल का नेतिक व्यक्तिवाद 


जॉन रहुआअटे मिल, ऐडम स्मिथ तथा स्पेन्सर ऐसे तीन लेखक हैं जिन्होंने सप्न- 
व्यक्तिवाद का समर्थन तीन विभिन्न दृष्टिकोणों से किया है। ये दृष्टिकोण नैतिक, 
: आर्थिक तथा वैज्ञानिक हैं। मिल के नेतिक व्यक्तिवाद का तातपये है: द 
(१) व्यक्ति को उस सीमा तक पूरो स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए जहाँ तक वह 
दूसरों के अधिकारों पर हस्तक्षेप नहीं करता। अगर उसके कार्य दूसरों के अधिकारों 
का उल्लंघन करने लगते हैं तो राज्य द्वारा व्यक्ति के इस प्रकार के कार्य नियन्त्रित 
रहेंगे । इस अकार राज्य व्यक्ति को अनुचित कार्य करने से बचायेगा | 


(२) उसे अपनी इच्छा, बुद्धि तथा शक्ति के अनुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता 
मिलनी चाहिए। इससे व्यक्तियों की खत्ननात्मक शक्ति का विकास होता है। वह अपने 
काय में भरसक ताक़त लगायेगा और नवीनता दिखायेगा क्‍योंकि जिस कार्य को वह स्वय॑ 
करना चाहेगा डसे सफलतापुवक समाप्त करने का प्रयत्न भी करेगा। राज्य की ओर 
से किसी प्रकार का हस्तक्षेप तथा उत्साह व्यक्तियों के स्वावज्लम्बन को समाप्त कर 
उनके व्यक्तित्व के विकास में बाधा डालेगा । वे प्रश्येक कार्य में राब्य की सहायता चाहेंगे । 


इस प्रकार राज्य की तरफ़ से अधिक हस्तक्षेप अनेंतिक दे क्योंकि इसका प्रभाव 
व्यक्तियों के नेतिक विकास पर पड़ता है ओर उनकी श्राकृतिक शक्तियों का हास हो 
जाता है । 


ऐड्म स्मिय का आर्थिक व्यक्तिवाद 


ऐडम स्मिथ के आशिक व्यक्तिबाद को 'लेसेफ्रेर! (,98862 9776) या स्व॒तन्त्र 
छोड़ देने की नीति भी कहा गया है | इश्का तात्पर्य है कि व्यक्तियों के श्रत्येक मामले में 
राज्य की तरफ़ से हस्तक्षेप न होऋर उन्हें स्वतन्त्र छोड़ देना चादिए। ऐडम स्मिथ का 
_कद्दना था कि मनुष्य अपने हितों को भ्ती भाँति समझता है और उन्हें प्राप्त करने का 


 । प्रयत्न करता हे । इस प्रकार अगर बह पूं जीपति है वो अपने रुपयों को ऐसे रोजगार 
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 चौद्हवां अध्याय छ३६ 


श्र 


में लगायेगा जिसमें वह अधिक से अधिक धन पैदा कर सके; झगर वह मजदूर है तो 


केवल ऐसी झगह काफ करने को तेयार होगा | जहाँ छ्से अधिक सर अधिक मजदूरी मिल्लती 
ही । इसलिये व्यक्तियों को सुख प्राप्त करने के लिये राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर देना 


. चाहिए राज्य की ओर से मजदूरी, यूक्य तथा किराये को नियमित नहीं रखना चाहिए 


ओर न बाजारों पर ही नियन्त्रण रखना चाहिए । आर्थिक जीवन में प्रत्येक वस्तु स्व॒तन्त्र 
प्रतियोगिता के ऊपर छोड़ देना चाहिए । पूर्ति तथा माँग (87997 87१ [)077870) 
के नियम पर किसी प्रकार का सी बन्धन न लगना चाहिए । इस प्रकार व्यदसाय स्वतन्त्र 
होने चाहिए ओर राब्य के संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है । 


स्पेन्सर का वेज्ञानिक व्यक्तिवाद 

स्पेन्सर के वेज्ञानिक व्यक्तिवाद का अर्थ इस प्रद्मर है; प्रकृति में प्रत्येक स्थान पर 
अस्तित्व के लिये संघर्ष होता रहता है और इस संघषे में केवज्ञ शक्तिशाज्ञी लोग ही जीवित 
रह सकते हैं । कमज़ोर लोग शक्तिशालियों के अधिकार द्वारा समाप्त कर दिये जाते हैं । 
इस प्रकार 'शक्तिशाल्री ही जीवित रह खकते हैं? व्यापक श्राकृतिक नियम बन जाता है. 
जो दर जगदह्द लागू होता है । इसलिये सामाजिक जीवन में भी अनियन्त्रित प्रतियोगिता 
होनी चाहिए जिससे निरबेत् लोग समाप्त हो जायेँ ओर शक्तिशाली ही शेष रहें । इसलिये 
राज्य द्वारा प्रतियोगिता पर कोई नियन्त्रण न लगना चाहिए ओर व्यक्तियों को पूर्णरूप 
से स्वतन्त्र छोड़ देना चाहिए | 


स्मिथ, मिल तथा स्पेन्सर के अनुसार राज्य के कृ्ेव्य 
. इन लेखकों के उपरोक्त विचारों से सुपष्ट हो जाता दे कि ये राज्य का उन्मूलन 
नहीं चाहते । ये केवल्न राज्य के कार्यो' की सीमा निर्धारित कर देना चाहते हैं। इसलिये 
इन्द्दोंने राज्य के कत्तेंढ्यों की आवश्यक और अनावश्यक किस्मों में बाँदा है। आवश्यक 
किस्म के कत्तेब्यों पर ये तीनों एकमत हैं और इनके - अनुसार राब्य को वाह्य तथा 
आन्तरिक खतरों से जाति की रक्षा करनी चाहिए ओर लोगों की जान व माल्-की 
हिफ़ाजत करना चाहिए। इसके लिये राज्य जल, थल्ल तथा हवाई सेना रख सकता है, 
घुलिस तथा जेल्ों का संगठन कर सकता है ओर क़ानूनों का पालन कराने के लिये 
न्यायालयों का प्रबन्ध भी कर सकता है । | द 
किन्तु राज्य के अनावश्यक कत्तेव्यों के बारे में तीनों लेखक एकमत नहीं हैं। 
मिल तथा एडस स्मिथ का विश्वास्र है कि राब्य द्वारा निबंलों तथा बृद्धों की रक्षा होनी 


. चाहिए। यही नहीं, राज्य को प्लेग, मलेरिया, देज़ा तथा अन्य संक्रामक रोगों से जाति 


की रक्षा करनी चाहिए | इसके लिये राज्य की ओर से सार्वजनिक अरुपतालों का अबन्ध 
होना चाहिए और अन्य खैराती संस्थाओं का संगठन करना चाहिए। इनके विपरीत 


स्पेंसर ग्ररीबों, बीमारों तथा अपाहिजों की सहायता का फृष्यु रूप से विरोध करता है। 


उसका कहना है कि राज्य का यह कारये स्व॒तन्त्र प्रतियोगिता के मार्ग में बाघक होगा। 
इसका परिणाम यह होगा कि समाज में ऐसे लोग भी जीवित रहेंगे जो दूसरों के ऊपर 
भार-स्वरूप होंगे। चूंकि उनकी जीवित रखना शाक्तिशालियों के अधिकार के प्रति 


० शासन-यंत्र 


5 


: अन्याय होगा इसलिये उन्तकी रक्षा करता अनुवित होगा । इसलिये राज्य की ओर से 


गगों, बहरों तथा अन्धों के लिये खेराती संस्थायें तथा मरीजों के लिये अस्पताल खोलना 


. ठीक नहीं । इतना ही नहीं, स्पेंसर राज्य की ओर से शिक्षा, सावजञनिक कार्य, डाक और 


गेलवे के प्रबन्ध का भी विरोधी है।इस सम्बन्ध में मिल भी उप्ससे सहमत है| मिश्ञ 
का विचार है कि ऐसे कार्या' का संगठन तथा प्रबन्ध लोगों को स्वयं ही करना चाहिए। 
इससे जनता की शिक्षा तथा अनुभव में वृद्धि होगी | यही नहीं उनको बुद्धि तथा शक्ति का 
विकास भी होगा तथा लोग स्वावत्षम्बी हो सकेंगे। अगर इनका प्रबन्ध राज्य द्वारा होने 
लगता है तो लोगों की स्वयं काय करने की प्राकृतिक भावना जाती रहती है और वे 


 अत्येक कार्य में राज्य की सहायता की आशा करने लगते हैं। अगर शिक्षा पर राज्य का 


पूरा अधिकार हो जायगा तो सभी नागरिश्नों को सरकार एक साँचे में ढालना चाहेगी। 
इसीलिये मिल्ञ की राय थी कि स्कूलों ओर काल्षेजों का संगठन तथा प्रबन्ध जनता द्वारा 
होना चाहिए | सिल्ञ के इस विचार से एडम स्मिथ सहमत नहीं है । उमस्तकी राय दे कि 


राज्य की ओर से ऐसी संस्थाओं को चलाया जा सकता है जो सावज्ननिक हित की पूर्ति 


कर सकें। 
समूह या संघ व्यक्तिवाद 


इन अराजकतावादियों तथा व्यक्तिवादियों के अतिरिक्त हमारे युग में राजनीतिक 
विचारकों का एक ऐसा भी सकल है जो केवल्ल व्यक्तियों की स्वतन्त्रता तथा उसके 
अधिकारों पर ही अधिक जोर न देकर समूह तथा संघ की स्वतन्त्रता और अधिकारों 
की माँग करते हैं। इन लोगों को समूह या संघ व्यक्तिवादी कहा जाता है और 
इनके मत को लोगों ने समूह व्यक्तिवाद कहा है। आज हमारा जीवन कितने ही 
संघों तथा समुदायों में संगठित है ओर इन संघों तथा समुदायों का अस्तित्व प्राय: 
स्वतन्त्र रूप से राज्य की सहायता के बग्रेर है । इस भरकार हम देखते हैं कि आध्य|त्मिक 
ठह श्यों को लेकर चच का अरितित्व क्ायम किया गया है। इसको राज्य ने नहीं बनाया 
है, रसने केवल इसको स्वीकृति मात्र दे दी है | इसलिये संघ व्यक्तिवादियों का कथन 


. है कि इस प्रकार के समुदायों का अपना अल्नग व्यक्तित्व होता है और राज्य को इनके 


जीवन तथा कार्यों पर नियन्त्रण लगाने का कोई अधिकार नहीं। किन्तु समूह 
व्यक्तिवादी भी आपस में एकमत नहीं हैं | फ्रिगिख्न, कोल तथा लास्‍की राज्य को भी 
इन्हीं समुदायों तथा संघों की भाँति एक समुदाय मानते हैं। उनके अनुसार राज्य तथा 
दूसरे समुदायों में कोई विशेष अन्तर नहीं और राज्य को दूसरे समुदायों का नियन्त्रण 


करने का कोई अधिकार नहीं | फ्रिगिख एक रइतन्त्र राज्य में स्वतन्त्र चर्चे चाहता है, 


कोल व्यवसाय में स्वायत्त शासन की माँग करते हैं और लास्क्ी सभी समुदायों को 


. स्वायत्त-शासन का अधिकार दिल्लाना चादते हें। इसके विपरोत जियक, मैक आइवर 


तथा बाकर का सत है । उनका कहना है कि राज्य समुदायों का. समुदाय है इसलिये 
इसे इन विभिन्न समुदायों की देखभाल करने तथा उनमें सामाझ्॒श्य स्थापित करने 


. ऊी अधिकार प्राप्त दै। ये लेखक साधारण समूह-व्यक्तिवादी दे और इनके अनुसार 
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. थोग्य नहीं रह जाते । 





चौदहवाँ अध्याय ४ छ७१ 
राष्य का अस्तित्व निशुयकर्त्ता या सरपंच के रूप में आवश्यक है। जदाँ तक प्रत्येक 
समुदाय के सामाजिक जीवन का प्रश्न है इन लेखकों के अनुसार भी उन्हें पूर्ण 
स्वतन्त्रता मिलनो चाहिए। अतः स्पष्ट है कि समूह-व्यक्तिवादियों के ये दोनों स्कूल 
समुदायों की स्वतन्त्रता तथा उसके अधिकारों फी माँग करते हैं । इनमें अन्तर केवल 
इतना ही है कि एक स्कूल वाले समुदायों तथा खमृद्दों को पूर्ण स्वतन्त्रता दिलाने के पक्ष 
में है ओर दूध(रे स्कूल वाले केवल उसी अंश तक स्वतन्त्रता देने के पक्त में हैं जहाँ तक 
समुदायों के सामाजिक जीवन का सम्बन्ध है। । का 

संक्तेप में हम कद सकते है कि व्यक्तिबादी तथा खमूह-व्यक्तिवादो दोनों व्यक्तियों 

वथा समुद्दों और समुदायों की स्वतन्त्रता तथा अधिकारों की माँग करते हैं और राज्य 
के हस्तक्षेप को सीमित करना चाहते हैं । 


व्यक्तिवाद के शुण 
अन्त में हम व्यक्तिबाद के गुणदोष पर भी विचार कर सकते हैं। प्रथम हम 
गुणों ही को लगे । द | 
१--इस्रका सबसे पहला गुण तो यह है कि इस्नने इस बात को पूर्शरूप से 


_ स्वीकार किया है कि स्वावज्म्बन उन्नति का संबसे बड़ा आधार है। परतन्त्रता तथा 


अनावश्यक जन से हमेशा स्वावत्म्बब की इला द्योती है और लोग सुस्त 
तथा अपने कत्तंव्यों के ग्रति उदास्रीन दो जाते हैं। इस्र प्रकार लोग सुस्त द्वी नहीं हो 
जाते वरन्‌ बे कोई काम ही नहीं करना चाहते । उनकी शक्तियों को लकवा मार जाता 
लगता है ओर उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं दो पाता । क्‍ 
२--चू कि यद्द मत व्यक्तियों की स्व॒तन्त्रता तथा उनके अधिकारों पर अधिक 


है और किसी भी काय में उनको द्लिचस्पी नहीं रहती । उनके चरित्र का हास होने 


ज़ोर देता है इसलिये राज्य उन्हें साधारण अस्थावर नहीं समझ सकता। व्यक्ति को 


केवल मशीन का पुजो मात्र नहीं समझा जा खकता | उसे सामाजिक जीवन में जीवित 
ओर सहयोग देने बाला सदृरुय॑ मानना पड़ता है। इस प्रकार सामाजिक तथा राज- 
नीतिक जीवन में व्यक्तियों का मूल्य और महत्व बढ़ जाता है और बह राब्य के शासन 
में विज्ञीन नहीं हो जाता | द 

.. ३--<यों ही यह मत राज्य को आवश्यक किन्तु अधितकर स्वीकार करता है 
यह स्पष्ट हो जाता है कि इस मत के समथत करने वाले ज्ञोग ब्यक्ति को राज्य के 
अनावश्यक नियन्त्रण से बचावेंगे। राज्य की ओर से अधिक हस्तक्षेप तथा पिता-तुल्य 
व्यवद्दार व्यक्तियों के विकास में बाघक सिद्ध होता दे और उनकी मौलिक शक्तियों को 
कुचल देता है। जिसके फलस्वरूप छोठे-छोठे मामलों में मी वे अपना निर्णय करने 
... ४--चँ कि व्यक्तिवाद राज्य द्वारा बहुत से कत्तव्य करने का विरोध करता है 
इसलिये यह रोब्य को नौकरशाही का एक बहुत बड़ा यन्त्र होने से बचाता है । 

औद द 


..._ झवित नहीं दोग 


हहश .,  शासन-यन्त्र 


४-०«विचार, वाणी तथा काय की स्वतन्त्रता दे देने से नागरिक अपने कत्तेव्यों 
के प्रति जागरूक हो जाते हैं और शासन के अच्छे तथा बुरे कार्यों पर टीका-टिप्पणी 
करने योग्य रहते हैं। इससे शाखन के कमचारी आलोचना की डर से अपने 
कप्तेव्यों का पालन भत्री भाँति करते हैं और ग़ेर-क्रानूनी तथा निरंकुश कार्य करने से 
द्विचकते हैं। इससे हुकूमत लोकमत के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पालन करती है। 
इसका तात्पय हुआ कि व्यक्तिवाद का परिणाम उत्तरदायों शाघन द्वोगा । 


व्यक्तिवाद के दोष 


इन गुणों तथा अच्छाइयों के साथ व्यक्तिवाद के कुछ दोष भी हैं. जो इतने गम्भीर | 


हैं कि उन पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। 

सबसे पहले तो अराज्षकताबादियों और चरम व्यक्तिवादियों का यह खयाल 
कि राज्य केवल जबरदस्ती और बल्ष-प्रयोग पर ही आधारित है और इसलिये ३सका 
उन्मूलत कर देना चाहिए, ग्ल्ञत है | वे इस बात को भूल जाते है कि राज्य सहायता 
तथा खामाजिक सुधार का भी साधन है। अगर कभी राज्य की ओर से व्यक्तियों के 


कार्यों पर नियन्त्रण लगाया जाता है तो प्राय: ऐसे कार्य असामाजिक होते हैं और 


नियन्त्रशों का लगाना समाज्ञ के द्वित में आवश्यक हो जाता है | इस प्रकार राज्य समाज 
को अव्यवस्थित तथा असंगठित होने से बचाता हे । 


२--चरम व्यक्तिवादियों का यह विचार कि सामाजिक जीवन से बल्-प्रयोग हटा. 
देने पर भी व्यक्तियों के स्वायत्त-शासन की स्थापना की जा सकती है ऐतिहासिक अनु- 


भवों तथा मानव स्वभाव दोनों के प्रतिकूल है। शक्तिशाज्ञी तथा निबंलों का पारस्परिक 
मेज्ञभाव उतना ही असम्भव है जितना कि शेर और बकरे का सहवास | अगर स्रामा 


जिक जीवन से नियन्त्रणों की श'खला हटा दी जाय तो शक्तिशाली लोगों का अत्याचार 


वास्तविक रूप में सामने आयेगा। 
३>>अगर स्वाधीनता तथा व्यक्तियों के स्वायत्त-शॉसन का यह अर्थ लिया जाये 
कि सब को मनमानी करने का अनियन्त्रित अधिकार मित्नना चाहिए तो समाज पारस्परिक 
'बिरोधी शक्तियों का युद्धक्षेत्र हो जायगा। अतः वास्तविक स्वतन्त्रवा केबल सीमित 
स्वतन्त्रता ही हो सकती है और सीमित स्वतन्त्रता का अथ हुआ कि व्यक्तियों के 
छझधिकारों पर नियन्त्रण गाया जाय | 





'रसेजउत2लमपसास्‍कथ सका 5-८ पर कप रथ उप मय 48 पल पर साधेल+ मय ३० <++२९५० ०८ ८: स+ध कलम 4 पर साथ + पल र ५>८त< 3९2 जा शाप पथ कप लव कि 2 


४--मानव स्वभाव के गुणों के सम्बन्ध में चरम व्यक्तिवादियों तथा अराजकता- 
बादियों का विचार अमपूर्ण हे। बे व्यक्ति के अनुशासन तथा कत्तव्य की भावना में 
अधिक विश्वास रखते हें । वास्तव में वह अराजकता जिसकी कि वे धारणा करते हूँ 


अब्यवस्था होगी और ऐसे देश के रहने वाले सभी एक दूसरे के विरुद्ध निरन्तर युद्ध 
की अवस्था में रहेंगे। द 
क्‍ ४५--खाधा रण व्यक्तिवाद भी व्यक्ति के नेतृत्व तथा उसकी शक्ति में बहुत विश्वास 
करता है ओर यह मनुष्यों के प्राकृतिक भेद को भूल जाता है। यद्द कहना कभी भी 





कि सभी मनुष्य इतने दूरदर्शी हें कि वे अपने द्वित को मत्नी 
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द क्‍ ४ 
भाँति समझ सके | त तो सभी मनुष्यों में एक स्री शक्ति होती है ओर न सभी में एक 
स्री बुद्धि । इसलिये सम्भव दे कुछ लोग स्वयं अपना सभी कारय कर लें और किसी की 
खद्दायता की परवाह न करें, किन्तु सभो ल्ोगों के बारे में यह धारणा रखना उचित 
नेहोगा। 

६--व्यक्तिवादी आज के सामाजिक जीवन की जटिलता को भ्त्नी भांति सममने 
की कोशिश नहीं करते | दमारे जीवन की समस्याय इतनी जठिल द्वो गई हैं कि प्रायः 


 हममें से अत्यन्त तांत्र बुद्धि वालों के लिये भी शाश्षन की रूद्दायता के बिना उनका समरकना 


ओर सुज्षकाता अखम्भव हे । 

७--मिल्ल का कथन हे कि जितनी मात्रा में राज्य के द्वा्थों शक्ति ख॑चित द्वोती 
है उतना ही व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अपहरण होता जाता है । मिल्ञ मद्दोइ्य के इस कथन 
के अनुसार व्यक्ति ओर राज्य में एक प्रकार का बेपरील तथा विरोध रहता दे । जेजा 
कि पहले कद्दा जा चुका दे राज्य द्वारा किये गये सभा नियन्त्रण अनावश्यक तथा अहित- 
कर नहीं होते। देननक जोवेन स्वयं इसका खाज्ञों है के बहुथा व्यक्त तथा राज्य एक 
दुसरे के परिपूरक होते हैँ। वास्तव में अगरतिशील सामाजिक तथा राजनातिक जीवन 
व्यक्ति ओर राज्य की सहकारिता पर ही निर्मर हैं। 

८-++ऐड्म स्मिथ अपने अर्थे-शाक्षोय खोजों में व्यक्ति के निजो द्वितों पर अधिक 
ज़ोर देते हैं । मानव प्रक्ांत पर यह दृष्टि-काण केबल अहं का हो प्रवानता देता है और 
स्रामांजिकता तथा मनुष्य को सानवांहतवादिता की अवहुललनना करता है। भनुष्य के सारे 


कार्य स्वाथवश दो नहीं द्वाते | उसे परस्वार्थ भा अरित करदा है। इसक अतिरिक्त 


व्यक्तियों की निरन्तर स्वार्थ तत्पर॒ता में संघ अनिवाय है। भोर इस्र खंघषे मे कुछ 
थोड़े से ही साइसा ओर याग्य व्याक्त सद्छ हो सकेगे। बहुत बढ़ा मानव अमुद्द अपनो 


 अखमर्थता का शिकार हागा।जां थांडे से सकल हांगे पूजोपति बनकर एकाधिपञ् 


स्थापित करेंगे । हि 

६--प्रकृति के जिख नियम का उदादरण देकर स्पेन्सर खुली श्रतियोगिता का 
प्रतिपादून करते हैं बह मानव समाज पर नहीं ज्ञाग हो सकता | यह कइना कि पशु-जगत 
की भाँति मनुष्यों में भी प्रतियोगिता के फऋला-स्वरूप केवल शक्तिशालियों को दी जोने 
का अवसर मिलना चाहिए उचित नहीं है | सनष्य ने श्राह्धांतक शक्तियां पर विजय प्राप्त 
की है ओर वह देश्वर-अद्च अपनी बुद्ध आर तक से प्राकृतिक शक्तियां को आवश्यकता- 
नखार अपने पक्त में क्ा सकता दे | इंस$ अलावा इस नियम के अनसखार केवल शक्ति- 
शाज्री लोगों को हर जोने का अवश्वर ता अवश्य मिल्लेगा किन्तु शक्तिताता हो श्रेष्ठ भो 
होंगे कद्दा नहां जा सकता। इसलिये इसमें सन्देद है कि अनियन्त्रित प्रतियोगिता के 
परिणाम-स्व॒रूप मानव समाज का विकातछ्ष अच्छाई के लिये हो सकेगा। शक्ति के साथ 
शिब ओर सुन्दर के सद॒योग में द्वी मावत्र श्प्नाज का कल्याण है और उप्द्ता 
विकास उचित रूप से दो सकता है । स्पेन्तर का यह कहना कि निबेल तथा रोगियों को 
मरने देना चाहिए अमानपिक हं। इससे प्रतीत द्वोता है कि स्पेन्सर मद्दोद्य दया तथा 
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४४४ शासन-वअंत्र 


सह्दानभूति की भावना को मानव-स्व॒भाव से अज्ञग कर देना चाहते हैँ। बह मनष्य को 


रक्त तथा मांख का प्राणी न मान कर शुष्क काष्ठ का यन्त्र बनाना चाहते हैं 


१०--समूह व्यक्तिवादियों में से भी वे लोग जो राज्य को केवल दूखरे समुदायों 
का स्थान देना चाहते हैं अराजकतावादियों से कम नहीं । ऐसा करने से भी समाज 
में उच्ची अराजकता का बोल्ञ बाल्ना होगा जो राज्य को बिल्कुल्न हटा देने के परिणाम 
स्वरूप आयेगी | इसलिये समूह व्यक्तियादियों में ऐसे ल्ाग जो राज्य को दूसरे समुदायों 
से श्र ष्ठ स्वीकार करने को तैय्यार हैं अधिक सह्दी मालूम पड़ते हैं । 


सभष्टिवादी लेखक 


व्यक्तिवादी लेखकों की विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन कर लेने के 
पश्चात्‌ अब हम समष्टिवादियों पर विचार कर सकते हैं। थे लोग व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता तथा शक्ति की अपेक्षा समाज और सम्रष्टि की शक्ति पर अधिक ज़ोर देते हे। 
इन लेखकों को भी विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 


१०>-समाजवादी लेखकों का कहना है कि उत्पादन के साधनों का समाजीकरण 


होना चाहिए और वितरण तथा विनिमय पर सम्पूर्ण जाति के द्वित में राब्य का निय- 
न्त्रण आवश्यक है। इनके अनुसार अमिकों को पूजीपतियों तथा जमींदारोंके प्रभुत्व 


से मुक्त होना चाहिए और ख््रीतथा पुरुषों फे आर्थिक तथा सामाजिक समानता के 
आधार पर समाज का संगठन द्दोना चाहिए। समाजवादी लेखकों में मतभेद अवश्य 
है और बे दो किस्मों में विभाजित किये जाते हैं। कुछ तो क्रान्ति की मदद से समाज- 


वादी व्यवस्था लाना चाहते हैं और उन्हें क्रान्तिकारी समाजवादी कहते हैं। दूसरे 
 बिकास्र के मार्ग को पसन्द करते हें ओर उसके अमुसार समाजवादी व्यवस्था धीरे 


धीरे कई अबस्थाओं से गुज्जर कर पालिमेन्टरों ढंग से लाई जा सकती है। किन्तु यह 


अन्तर केवल मांगे का है । जहाँ तक लक्ष्य का अश्न है दोनों समाज की उपरोक्त व्यवस्था 
. को लाना चाहते हैं। दोनों प्रकार के समाजवादी राष्ट्र के जीवन के सभी महत्वपूर्ण 
कार्यों पर राज्य के नियन्त्रण के पक्ष में हेँ। उनका मुख्य उद्देश्य जीवन के आशथिक 


पहलू पर राज्य का अधिकार तथा नियन्त्रण स्थापित करना द्वै। वे खुली प्रतियोगिता 
तथा निजी व्यवस्ताय के विरुद्ध हे क्योंकि उनका विश्वास हैं कि इससे सम्पत्ति केवल 
ट्री भर आदमियों के द्वाथ एकत्रित द्वोने लगती है जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीवाद 


की स्थापना हो जाती है। इसलिये अत्येक किस्म के समाजवादी स्वतन्त्र व्यवसाय का 


विरोध करते हैं ओर व्यवसाय तथा उद्योग पर राज्य का खंरक्षण तथा नियन्त्रण 
रखना चाहते है। वे पूजोपतियों तथा जरमींदारों का उन्‍्मृज्नन करके निजी स्वामित्व 
के स्थान पर राज्य को प्रत्येक वस्तु का स्वामा बनाना चाहत है । इससे स्पष्ट दे कि 
आधिक आन्दोलन के रूप में समाजवाद ऐडम स्मिथ के आधिक व्यक्तिबाद्‌ के बिहकुज् 
विपरीत है। समाजवाद के प्रमुख क्षेखकों में कालमाक्से का नाम अधिक महत्वपूर्ण हूं । 


..... वैज्ञानिक समाजवाद का तो कालेमाक्स जन्मदाता द्वी धा। इसके अलावा जसंनो क॑.. 
...... ब्नेस्‍्दीन तथा इंगलैड के श्िड़नीवेब ओर ब्ांडशा तथा दूसरे फ्रेवियन लेखकों को इम | 


>कजतीननिनन नल“ पक फटी सनम पमरक>, 
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उस समाजबादियों में रख सकते हें. ज्ञो शान्ति तथा प्रचार की मदद्‌ से ख्तावजादों 
व्यवस्था लाना चाहते हैं। क्रान्तिकारी समाजवादियों में लेनिन, ट्वाट्स्की तथा लगार डेल 
के नाम विशेष अहमियत रखते हैं 

२--दूखरी विचारधारा जो राज्य को व्यक्ति की अपेक्षा अधिक महत्व देती है 
आवशेवाद के नाम से प्रचलित है। इस विचारधारा के प्रभुख लेखकों में हेगेल, बोसों- 


क्बेट तथा ग्रीच का नाम विख्यात है। इनमें से प्रथम दो विचारकों की राजनीतिक 


विचारधारा मिल्न के व्यक्तिबाद के ठीक विपरीत हे। अगर मिल महोदय व्यक्ति की 


स्वतन्त्रता तथा उसके अधिकारों पर अधिक ज़ोर देते हैं तो छेगेल तथा बोसॉक्बेट जाति. 
के अधिकार को श्रेष्ठ मानते हैं और व्यक्ति के केबल्न कत्तेव्यों पर ही जोर देते हैं । इनके 


अनुसार सामाजिक जीवन में अपने कत्तेव्यों का पालन करने के अलावा व्यक्ति का और दूसरा 
कोई काये नहीं है। इन लेखकों के कथनाजुस्तार राज्य ऐसी संस्था नहीं दै जो बुरी होते 
हुए भी आवश्यक दे | यह तो एक विशेष अच्छी संस्था हे और व्यक्तियों के जोबन में 


-हस्तज्ञेप करके यह उन्तकी स्वतन्त्रता को किसी भी द्वालत में कम नहीं ऋरती। राज्य 


अपनी सहायता से व्यक्तियों की स्वतन्त्रता को वास्तविक बनाता दहै। अन्यथा यह 
स्वतन्त्रता कोरी कल्पना मान्न रह जाती | इसलिये अगर भिल्न के व्यक्तिवाद में राज्य तथा 


व्यक्ति में कोई स्थायी विरोध नह्दीं था तो द्वेगेल और बोसॉक्बेट के आदशंवाद में यह 
_बिलकुक्ष द्वी समाप्त हो जाता हे ओर व्यक्ति सम्पूर्ं समाज का एक आवश्यक अवयव 


मात्र बन जाता है। जहाँ स्पेल्खर मनुष्य तथा राज्य ओर समूह तथा व्यक्ति के निरन्तर 
विरोध और संघर्ष की बात करते हैं वहाँ ये लेखक राज्य तथा व्यक्ति को सामाजिक 
जीवन में एक कर देते हूँ। इस प्रकार देगेल के अनुसार राष्ट्र के जीवन के सभी 
पदलुओं पर राज्य को नियन्त्रण रखने का न केवल अधिकार ही श्राप्त है बरन्‌ उसका 
यह क्तेंठ्य भी हे । उनके अनुसार राज्य की तरक्क से ज्ञोगों के सामाजिक, राजनीतिक 
तथा आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करना और इसकी उचित ठयवस्था करना पूर्णोतया 
न्याय्य है । प्रीन मद्दोदय जनता के जीवन पर राज्य के इस पूर्ण नियन्त्रण के पत्त में 
नहीं है । उनके अनुसार व्यक्तियों को साधारण तौर पर जीवन यापन्न करने और 
छुख से रहने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। राज्य को केवल अनिवाये शिक्षा तथा मद- 
निषेध ऐसे कार्यो को द्वी करना चाहिए । 

३--व्यक्ति को अपेक्षा राज्य के अधिकारों का समर्थन करने वाले लोगों में 
तीसरी किस्म फ्रासिस्टों की है | यह विचारधारा इस युद्ध के स्रमाप्त देने तक जमंनी तथा 
इटली में अ्चल्ित थी और हिटलर तथा मुसोलिनी इस आन्दोलन के प्रमुल्व नेता थे । 
बिचार तथा काय-प्रणात्ञी में फ्रांसिज्म अभ्जुत्व पर अधिक जार देता है । इस्रका विश्वास 
हे कि ऊपर के क्षोगों का काम हुक्म देना दे और शेष जनता का कत्तेज्य है आाज्ञा- 
पालन । राब्य तथा शासन को पूर्णरूप से निरंकुश होना चाहिए ओर लोगों 
का अधिकार आज्ञापात्नन करने के कत्तंव्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दे। राज्य को 
राष्ट्र के जीबतन के खभी कार्यों की व्यवस्था करने का अधिकार हे और राज्य के 


हस्तक्षेप की कोई सीमा नहीं निधोरित की जा सकती । इससे स्पष्ट है कि फ्राश्चिख्य 
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्ि 
झराजकताबाद तथा समूह व्यक्तिवाद का बिरकुज्ञ विरोधी और देगेल के आदशंवाद का 
फल-स्वरूप हे । 


समश्वाद के गुण 

अब हम राज्य के अधिकार तथा उसके कार्यों पर विशेष ज़ोर देने वाजी विचार- 
धाराओं के गुणों तथा दोषों पर विचार कर खकते हैं। प्रारम्भ में ह॒स इनके गुणों पर 
इृष्टि-पात करेगे । | क्‍ 

सब प्रथम तो यद्द कद्दा जाता है कि समाज्ञ के आर्थिक जीवन पर नियन्त्रण 
करके समाजवाद आर्थिक समानता स्थापित करेगा । इस प्रकार मुट्ठी भर लोगों के हाथ 
में राज्य के घन तथा पूजी का केन्द्रीकरण न हो सकेगा जिश्बस अमीर तथा गशरोब का 
अन्तर सम्राप्त हो जाथगा ओर विभिन्न वर्गों के संघर्ष से सर्प बचा रहेगा। 

दुसरे, खुली प्रतियागिता के नाम पर श्रमिकों के साथ बढ़ा अन्याय किया जाता है । 
श्रावश्यकता तथा ग्ररोबी के कारण मजदूरों को कम्र वेतन पर काम करने के लिये मज़बूुर 
होना पड़ता है । अगर बह ऐसा नहीं करता तो बेकार रहता है ओर पूरे परिवार को 
भूख से मरने की नोतत आ जातो है। समाजवाद अमिकों की सज़दूरी बढ़ाकर, काम 
करने के घरण्टों को निश्चित करके तथा दूध्षरे नियन्त्रणों द्वारा एक बड़े मानव समूह को 
अमीरों के अत्याचार से बचाता हे । इस भकार सम्माजवादो व्यवस्था के अन्तर्गंत न कंवज्ञ 
साधारण मजदूर का जोवन-स्तर ऊँचा हो सकेगा वरन्‌ उन सभो लोगों को काय करने 
का अवसर मिलेगा जो खुली प्रतियोगिता के परिणाम-स्वरूप बेकार बेठे रहे हे । 

तीसरे, पंजीपतियां की तथाकथित पारश्परिक श्रतियोगिता के परिणामस्वरूप 
भी राष्ट्र की सम्पत्ति तथा उत्पादित बखुएं एक महत्त्वपूर्ण परिमाण में नष्ट जाती 
है क्योंक खुलों प्रतियोगिता की व्यवस्था मं उत्पादन तथा आवश्यकताओं में काई 
सामझरुय नहीं स्थापित हवो पाता । 

चोथे, राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो जाने के फक्ष-स्व॒रूप अच्छे सामाजिक नियस 
तथा क़ानून जारी होने लगते हूँ। व्यांक्त कितना भी योग्य तथा बुदद्धमान क्‍यों न दो 
सामाजिक कार्यों का सम्पांदेन करने के लिये जिस याग्यता तथा अनुभव का प्रयोग 
राज्य कर सकता दे बे ब्याक्त को कदापि द्वाखित्ष नहीं हो सकते । 

पांचवे यह भी कहा गया द्वै कि सानव-जोबन के सभी पहलुओं पर राज्य का 
नियन्त्रण स्थापित कर देने से साधारण जोचन सद्दयोग तथा सहकारिता के खिद्धान्तों 
पर चलने लगता है, मनुष्य संकीणु स्वार्थ के परे दवा जाता दे ओर वह यह अनुभव 


करने लगता है कि उस्रका जीवन स्राप्नाजिक जीवन से अनिवाय रूप खरे सम्बन्धित है 


ओर स्रावेजनिक हित में द्वी उस्रका भी द्वित है । 


समश्वांद के दोष 
जहाँ समषिवाद्‌ में उपरोक्त गुण दे बद्रोँ इस विचारधारा के कुछ दोष भी हें । 


. (१) खबर प्रथम्न तो मनुष्य केखी कार्य को भक्षी भाँति तम्रो करेगा जब उसद्रे 








चौद्हवों अध्याय ! . ४७ 


यह पूण विश्वास द्वों कि उसकी सफलता उस काय पर निभर है। अपने व्यवसाय 


तथा उद्योग में सफलता प्राप्त करने के लिये लोग अधिक से अधिक प्रयत्न करंगे। परन्तु 
सरकार के बेतनिक कम चारी इस प्रकार के कार्यों में समुचित रूप से निजी दिल्लचरपी 


नहीं ले सकते । 


(२) हेगेल तथा बोसॉक्बेट ने राब्य के कक्त ब्यों का जो व्यापक चित्र खींचा 
था भोर जिनका पात्नन क्रासिस्तवादी सरकारों द्वारा किया जाता है उसमें व्यक्ति के 
स्वतन्त्र विचार तथा काय के लिये कहीं स्थान नहीं रह ज्ञाता। साधारण जीवन इतना 
नियन्त्रित हो जाता है कि व्यक्ति के लिये अपनी सौलिकता, तथा कार्य-कुशलता दिखाने 


का अवसर ही नहीं मिलता । विचार, वाक्‌ तथा कार्य स्वतन्त्रता का ज्ञोप हो जाता है 


ओर व्यक्ति निर्जीव यन्त्र का एक पुजा मात्र बन जाता है। इस प्रकार राज्य इस व्यापक 
नियन्त्रण के परिशाम-स्वरूप केवल अनुत्तरदायित्व॑ तथा दमन का एक बड़ा नौकरशाद्दी 
यन्त्र बन जाता है। इस्रके विपरीत राब्य से आशा की ज्ञाती है कि वह स्वतन्त्रता तथा 

सामाजिक सेवा का माध्यम होगा । 
( ३ ) राध्य के कार्यों में इस वृद्धि का प्रभाव व्यक्ति के चरित्र पर भी पड़ता है। 


- बह भ्रत्येक कार्य में राज्य की सहायता की आशा करने क्गता है और इस प्रकार राज्य 


की वरफ़ से पिठृ-तुल्य व्यवद्दार के फल्लस्वरूप नागरिकों के व्यक्तित्व का ह्वास द्वो जाता. 
है। इसका ब्यावेहारिक परिणाम यह दोता है कि व्यक्ति स्वतन्त्र प्रयास नहीं कर 
पाता । खज्य को साधारण मामलों में भी रास्ता दिखाना पढ़ता हे। इससे राज्य का 
संगठन तथा निरीक्षण का कार्य कठिन द्वोजाता दे और घुसख्रोरी अष्टाचार तथा 


बेइमानी बढ़ जाती है । 


दोनों विचारधाराओं का काल 


अन्त में हम इस बात पर भी ध्यान दे सकते में कि किस काल में किस विचार- 
घारा का अभाव रहा है । व्यक्तिवाद के सिद्धान्त का ज़ोर १६वीं शताब्दी के उत्तराधे 
में अधिक रहा है । बाकर का कथन है कि १८४८ से १८८० ६० के काल्न में व्यक्तिवादी 
सिद्धान्त का अधिक श्रभाव रहा । इस्र काल में साघारणतया लोगों का यह विश्वास था 
कि राब्य का काय कम से कम होना चाहिए । प्राय: सभी राज्य इसी नीति का पाज़्न भी 
करते थे। किन्तु १८७० ई० के पश्चात्‌ राज्य ने शिक्षा सम्बंधी अपने उत्तरदायित्व को 
अनुभव करना प्रारम्भ कर दिया था। १८८० ई० में तो ऑक्सफ़ो्डे सें भ्रीन ने यह 
सममाना शुरू किया कि नागरिकों के स्व॒तन्त्र नैतिक विकास के मार्ग में आने वाली 
कठिनाइयों को दूर करने में राज्य का उत्तरदायित्व हे समाजवादी विचारधारा ने भी जोर 
पकड़ना प्रारम्भ किया ओर राज्य काय के क्षेत्र को बढ़ाने में मद॒द्‌ दी । १८८० से १६१४ 


. का काल तो निश्चय ही ऐसा समय था जब राज्य के कार्यों में पर्याप्त मान्ना में वृद्धि दो 


चुकी थी। जैसा कि बाकर का कद्दना है १८६४ में प्रचक्षित मताबलम्बी द्वोने के लिये 


आवश्यक,था कि लोग राज्य को सन्देह की दृष्टि से देखते | १६१४ में साधारण तथा क्ोग 


राब्य के कार्यों में बिश्वास रखने क्षंगे | 


 शछष हर शाखन-यंत्र 
१६१४-१८ के युद्ध के पश्चात्‌ 


प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ एक बार पुनः साधारण विचार राज्य की शक्ति के 
विरुद्ध हुआ | इसका कारण यह था कि युद्ध के दौरान में लोगों ने अपने अधिकारों पर 
राब्य के अनेकों अंकुश को सहन किया था। इसलिये राजनीतिक दाशंनिकों ने समूह-ों 
तथा व्यक्तियों की स्वतन्त्रता तथा अधिकारों की माँग पुनः प्रारम्भ को । किन्तु जमेनी तथा 
इटली में फ्रासिस्ट हुकूमतों की उन्नति तथा रूस में समाजवाद के जोर ने प्रजञातन्त्रात्मक 
देशों को भी राज्य के कत्तेव्यों में वृद्धि करने के लिये वाध्य किया। इसका श्रमुख कारण 
इटली वथा जमेनी द्वारा यद्ध की तैयारी था। १६३६ ३० में तो इन दो राष्ट्रीं ने लगभग 
युद्ध की घोषणा ही कर दी थी। तबसे प्रजञातन्त्रों को भी राष्ट्र के जीवन के सभी पहलू 
को संगठित करने पर वाध्य होना पड़ा । १६३६-४४ के युद्ध ने तो इस्र बात को प्रदर्शित 
किया कि राज्य किस प्रकार साधारण जीवन के संगठित कर उस पर पूर्ण नियन्त्रण 
रख सकता हे । द 
इस भ्रकार यह स्पष्ट है कि १८८० ई० के पश्चात्‌ राजनीतिक विचारधारा और 
. संगठन का झुकाब राज्य के कार्यों तथा उसकी शक्ति में बृद्धि की तरफ है। इसोलिये हम 
देखते हैं कि इस अध्याय के प्रारम्भ में हमने जिन कर्तव्यों का विवरण किया है आज 
के सभी राज्यों द्वारा उनका पालन होता हे । 
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राज्य-लक्ष्य या साधन १ 


कुछ विचारक राज्य को एक महान लक्ष्य की प्राप्ति में साधन मात्र मानते दें 
शोर कुछ उसे स्वयं लक्ष्य स्वीकार करते हैं। इस सम्बन्ध में हम विभिन्न विचारकों के 
मतों में तीन विभिन्न धारायें देखते हैं। 


राज्य साधन मात्र है 


स्व प्रथम, जैसा कि हमने इस अध्याय में देखा है कुछ विचारकों का मत है 
कि व्यक्ति का हित ही सभी सामाजिक तथा राजनीत्तिक संस्थाओं का आधार है। इस 
लिये राज्य व्यक्ति के इस हिल को प्राप्त करने के लिये साधन मात्र है। अगर राज्य 
के अंग व्यक्ति के इस हित को पूरा करने में असमथ होते हें तथा व्यक्ति के हितों की 


रक्षा भत्नी भांति नहीं कर पाते तो आवश्यकतानुसार राज्य के अंगों तथा संस्थाओं को 
 मुधारा अथवा समाप्त किया जा सकता है। इस अकार की विचारधारा वाले लेखकों को 


व्यक्तिवादी कद्दा जाता है क्‍योंकि वे व्यक्ति के हिलों ओर अधिकारों तथा उसकी स्वत- 
न्त्रता पर अधिक ज़ोर देते हैं । ये लेखक राज्य को ऐसी संस्था मानते हैं जो बुरी द्वोते हुए 
भी आवश्यक है | इसलिये व्यक्तियों के माम ज्षे में राज्य को कोई दृस्तक्षेप न करना चाहिए | 
इसे केवल व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा अधिकारों को प्रयोग में लाने के साधन जुटाने का 


_ कायय करना चादिए। इसका यह अथ हुआ कि व्यक्ति ही एकसात्र राजनीतिक 
_ वास्तविकता है अतएवं सारी राजनीतिक संस्थाओं को अपना लक्ष्य व्यक्ति को दी दृष्टिगत 


रखते हुये, निधोरित करना चाहिये | इसीलिये ?07. १० १'७8297+ ने कहा दै कि 


सामाजिक जीवन का लक्ष्य समाज नहीं व्यक्ति है | 


समाजवादी लेखकों का मत 


राज्य को केवज्न साधन के रूप में व्यक्तिवादी हद्वी नहीं देखते । समाजवादी लेखक 
भी राज्य को खाघन ही मानते हैँ यद्यपि व्यक्तिवादियों को भाँति वे राज्य को बुरा नहीं 
मानते । उनके अनुसार राज्य भत्ना तथा दितऋर होता है। व्यक्तियों की वास्तविक 
भलाई तभी सम्भव हो सझती है जब राज्य ही सभी वस्तुओं का प्रबन्ध करना प्रारम्भ 
करदे | राज्य, के नियन्त्रण तथा अकुश से सम्पत्ति वथा धन की असमानता ही नहीं 
समाप्त हो जायगो, मनष्य द्वारा मनष्य का शोषण भी बन्द हो जायगा। इप्च 
अथ में राज्य-यन्त्र व्यक्तियों की स्वतन्त्रता तथा समानता को स्थापित करने के लिये 
अच्छा साधन हो सकता दे । | 


अरिस्टाटेल राज्य को लक्ष्य मानता हे 


एक सत ऐसा भी दे जो राज्य को साधन मात्र न मानकर उसे लक्ष्य या 
साध्य मानता है । अरिस्टादेल का भी यही विचार था । उसे राइ्य को 


भ्र४० ४ शासन-यंत्र - 


प्रकृति का पूर्ण रूप कहा था और उसके अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को राज्य के लिये 
बनाया है। इस्ीलिये मनुष्य के विकास के लिये आवश्यक है कि वह राज्य में रहे 
अन्यथा उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास सम्भव नहीं ! र/ब्य के बाहर या तो देवता 
रह सकते हैं या पशु । चूँकि राज्य प्राकृतिक प्रक्रिया का पूर्णंतम रूप है इसलिये 
यह केवल साधन मात्र न होकर स्वयं लक्ष्य है और व्यक्तियों का यह क्तेब्य है कि वे 
इसके अस्तर्गत अपने स्थान का पता लगाकर सावजनिक जीवन के सुख तथा समृद्धि में 
योग दें। “जिस प्रकार किसी संस्था की सेवा उसके सदस्य करते हैं ठीक उसी प्रकार 
राज्य की सेवा वहाँ के व्यक्तियों द्वारा की ज्ञाती है; राज्य व्यक्तियों की सेवा नहीं करता । 
व्यक्ति सम्पू्ण का एक ऐसा अंग है जो कभी अलग नहीं किया जा सकता। उसका 
जीवन तथा अस्तित्व राज्य के जीवन पर निभर है । 
भादशवादियों का मत 

आधुनिक युग में आदशंवादी भी इस सम्बन्ध में अरिस्टाठेल के विचारों का ही 
समथन करते है। वे भी राज्य को मानव प्रकृति का खबसे पूर्ण विकसित तथा योग्य 
रूप मानते हैं | व्यक्तियों का पूण विक्रास जाति और राज्य के जीवन द्वारा ही सम्भव 
हो सकता है । त्रे डले के शब्दों में वयक्ति का जोवन समाज के बिना उतना दी अमूतत 
है जितना कि समाज का व्यक्ति के बिना। हैडो के अनस्रांर “इस निणंय में हमारा 
वत्तेमान जीवन ह्वी नहीं आता बल्कि वे सभी आचीन वांतावरण तथा परिस्थितियाँ आ 
ज्ञाती हैं जिन्होंने इमारे जीवन को आज का रूप दिया है। दममें से प्रत्येक व्यक्ति 


अपनी जाति विशेषता का वाहक है उस्ची प्रकार जैसे किसी चट्टान से काटा हुआ डुकड़ा ._ 


चट्टान की बिशेत्ञता का प्रतीक होता है और किसी गड्ढे की से खुदी हुई मिट्टो में स्थान 
विशेष के गुणो अवगुणों का समावेश होता दे । हमारा शरीर मात्र द्वी नहीं, बरन्‌ हमारी 
प्रवृत्तियाँ, उद्वेग, भावनायें तथा अन्य मानसिक विशेषताओं ने भी हसारे वातावरण के 


विकास तथा सम्पक से प्रभावित टद्वोकर अपना बत्त मान रूप प्रहण किया हे। इस्र 


प्रकार अगर हम समान्न की दूसरी अच्छाइयों पर न ध्यान दे तो केबल उपरोक्त 
५ के । ह 
प्रभाव के लिये इसके प्रति हमारा कत्तव्य और उत्तरदायित्व प्रमुख हो जाता हैं १ 


..मैक्यावेली, ट्रीदस्के तथा फ्रासिस्तवादियों का मत 


अरिस्टाठेल ने राज्य को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया क्योंकि उसके “ 


.. अनुसार राज्य नैतिक तथा अच्छे जीवन का श्रेष्ठतम प्रतीक है। आदशेवादी लेखकों ने 
राज्य को सामाजिक नेतिकता की प्रतिमूति सान कर लक्ष्य साना। किन्तु राज्य को सर्बे- 


सबो मानने का व्यावहारिक परिणाम नेतिकता के अलावा कुछ दुसरा ही हुआ मैक्या- 
बेल्ी तथा द्वीटस्के ने राब्ज को शक्ति का सहयोगी ४५नाया ओर वत्तेसान युग में फ्रासिस्त- 
बाद ने भी राज्य को नेतिकता का लक्ष्य न बनाकर पशुबल का लक्ष्य बनाया। अतः 


.मैक्याबेली द्वारा राज्य को लक्ष्य मानने का तात्पयय यह हुआ कि राश्य को बढ़ाने 


5. तथा शक्तिशाली बनाने के लिये उचित तथा अनुचित सभी साधनों का प्रयोग किया जा. 
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चौद्हवाँ अध्याय द ॥॒ ४४१ 


- सकता है | उसके अनुकषार जिस प्रकार च्चे की विशेषता विश्वास हे और कुट्ुम्ब का 


प्रेम बसी प्रकार राज्य को विशेषता शक्ति है।* इसी अ्रक्रार फ्रासिस्तवाद के अनुसार 
भी राष्ट्र सर्वोच्च 'कल्पना' है जिसे जनता की दृष्टि में हमेशा सर्वोपरि स्थान मिलना 
चाहिए | इस प्रकार चूँ कि राज्य सामाजिक जीवन का अन्तित लक्ष्य है इसलिये इसे 
लोगों के जीवन पर नियन्त्रण रखने का सम्पू्"णं अधिकार है। व्यक्ति को राज्य के 
विरुद्ध कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं हैं उसे केवल अपने कत्तव्यों का पालन करना 


 चाहिए। इससे स्पष्ट है कि राज्य सामाजिक जीवन का सर्वेखवों है और व्यक्तियों को 
कत्तेव्य पालन के अतिरिक्त कोई दूख्वरा अधिकार नहीं । 


ब्लन्द्शली के बिचार 


तीसरा दृष्टिकोण ब्लन्टशक्नों का दे । उसके अनुसार उपरोक्त दोनों विचार- 
धाराञों में आंशिक रूप से सत्य विद्यमान है। इनमें दोष यही है कि ये सत्य के केवल 
एक पहलू को देखती हैं। “राज्य लक्ष्य हे या साधन! प्रश्त हो इस एकंगीपन के 
लिये जिम्मेदार है। एक विचार से कोई वस्तु लक्ष्य हो खकती है और दूसरे विचार से 
वह्दी केवल साधन। चित्रकार अथवा दुकानदार के ज्िये एक चित्र जोविका निबोह 
का केवज् साधन मात्र है। किन्तु वास्तविक रूप से कज्ना की वस्तु कल्नाकार के लिये 
उसके सर्वोच्च प्रयासों का लक्ष्य है; यह उश्चकी गहनतभ अलुभूतियाँ को अमि- 
व्यञ्लना हे, ओर उम्चके आदर्शों को सर्ति। इश्ध प्रकार यह स्वयं लक्ष्य दो जातो 
है ) इसी तरह राज्य भी एक.माने में तो इसके अन्तगंत रहने वाले व्यक्तियों के सुख 


तथा भलाई का स्रावन हे ओर दूसरे दृष्ठिकोण से यह स्वयं लक्ष्य हो जाता है ओर 


इसके अन्तेंगत रहने वाले व्यक्तियों का कत्तेंव्य हो जाता है कि बे इसकी सेवा करें। 


 हैडो के शब्दों में “व्यक्ति की इच्छांओं तथा मतों का सम्पूर्ण आत्म समपेण स्वस्थ. 
सामाजिक जीवन के लिये हित्ततर न हांगा | इसपे निरंकुशता में बृद्धि होती है ओर 


सामाजिक संगठन में यान्त्रिक निर्जावता आ जाती है । दानों दशाओं में ही बुद्धि का 


'ह्वास होता हे ओर वास्तविक विकास तथा उन्नति का सागं अवरुद्ध दो जाता है। थुनः 


यद्यपि यह सच हे कि राज्य को केवल साधन मान लेने से व्यक्तिगत स्वार्थपरायणवा 
को बढ़ने का अवसर भिलता दे, फिर भी उसे पूर्ण तथा लक्ष्य मान लेने पर शासन 
के विभिन्न अंगों में अनत्तरदायित्व की भावना बढ़ने लगती है ज्ञो उतनी ही खतर- 
नाक है जितनी व्यक्तिगत स्वार्थ परायणुता' । अतः अगर राज्य को व्यक्ति के द्वितों की 


: प्राप्ति के लिये साधन मात्र मान लिया जाय तो सदृकारों या्रों तथा सावेजनिक ओोबन को 
उपेज्ञा होगी और इश्नके परिणाम स्वरूप राज्य का विघटन हो जाने की सम्भावना रददती 
है। इससे राज्य व्यक्तियों को असंगठित भीड़ भात्र हो जाता है और व्यक्तियों में 


अराजकता की भावनाओं का उद्रेक हो जाता है। इश्षके विपरोत राब्य को स्वयं लक्दय 
स्वीकार कर लेने से 'राष्ट्र में व्यक्त को मदहृत्त। की वपेज्ञा! होतो है ओर उसकी स्व॒तन्त्रता 


: तथा भक्षाई खतरे में पढ़ जाती है । इसका परिणाम यह हो सकता है कि राज्य को शक्ति 


. ३>-हैंडो, सिव्ज्ञिनशिप, पृ० १०४ 


छह २ शासन-यंत्र 


में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाय और वह सर्वशक्तिशाली बन जाय । राज्य के सवशक्ति 


की यह भावना आसानी से निरंकुशता में परिणित द्वो सकती है। 


(१ 
मध्य सांग 
इस प्रकार तीसरी विचारघारा मध्य मार्ग को अपनाती है। न तो यह व्यक्तियों 


के अधिकारों की उपेक्षा करती है ओर न राज्य की ही | इसकी धारणा है कि राज्य लक्ष्य 


तथा साधन दोनों है । ओर राज्य तथा व्यक्ति के अधिकारों में किपों प्रकार का अन्ति- 
वाय विरोध नहीं है। इस विचारधारा के अनुसार राह्य तथा व्यक्तियों का सम्बन्ध 
ठीक उस्ली प्रकार है जिस भाँति दो या अधिक व्यक्ति पारस्परिक अधिकारों और 
कत्तंठ्यों तथा उत्तरदायित्व भर समान उद्देश्य के सूत्र से एक में बंधे रहते हैं। राज्य 
का अध्तित्व व्यक्तियों के हित के लिये उसी अंश तक क्रायम है जिस अंश तक व्यक्तियों 
का अस्तित्व सावजनिक जीवन के लिये है । राज्य “पारस्परिक सहयोगी संस्था से 
उसी प्रकार श्रेष्ठ तथा उच्च है जिस प्रकार व्यक्ति यन्त्र के पुर्जे से। उसका अपना 
व्यक्तित्व होत। है। इसकिये वास्तविक स्थिति में तो राज्य तथा व्यक्ति का हित अभिन्न 

है और राज्य की सत्ता और व्यक्ति की स्वतन्त्रता में कोई विरोधाभास नहीं; ये एक 
दूश्वरे के पूरक हैं। राज्य तथा व्यक्ति, सत्ता तथा स्वतन्त्रता के इस सम्बन्ध को हैडो ने 
बढ़े अच्छे ढंग से व्यक्त किया हैः “सत्ता तथा स्वतन्त्रता केन्द्राभिसारी (0०7॥7- 
9०॥&]) और केन्द्रापतारी (007077/प89)) प्राकृति # शक्तियों की भाँति हैं जो प्रथ्वी 
को उसकी घुरी पर क्रायम रखती हैं। केन्द्राभिखारी शक्ति को प्रथक कर दिया जाय तो 
हम सब घोर अन्धकार की गत में पहुँच जायंगे और सर्दी के मारे मर जायंगे, केन्द्रा- 
पसारी शक्ति के अभाव में हम सूर्य में पहुँच कर भस्म द्वो जायंगे। हमारा अस्तित्व 
इन दोनों शक्तियों के उचित सन्तुलन पर निभेर है। इसी सब्तुलम से हम अपने 
जीवन सांग पर आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार नागरिक के रूप में मनुष्य का जीवन 
रतन्त्रता तथा संश्नक्ति की शक्तियों के सन्तुल्लन पर आधारित है। राज्य की वारतविक 


धारणा से ही हमें इन प्रतिहवन्दी (किन्तु पूरक) शक्तियों के उचित सम्बन्ध का ज्ञान 
हो सकता है ।!* क्‍ 


हम न प्रश्न ललतशश मिल नदी नकल /क ॥ । 49० 0००० ५२८०२२५५ 


._ ३--हैडो--सिखिज्ञेनशिप ५० ६८५ 





. परिशिष्ठट 3 
अंग्रेजी विधान की प्रमुख विशेषतायें 


१--अवाधित विकास) 
इंगलेण्ड की संस्थायें निरन्तर विक्रसित द्वोती आई हैं। इनके विकास का क्रम 
कभी नहीं टूटा | विदेशी विज्ञय अथवा राष्ट्रीय संकट ने कभी भी वहाँ के संस्थाओं 
के विकास के मार्ग में महत्त्वपूर्ण बाधा नहीं डाली है और इनके परिणाम स्वरूप 
संस्थाओं के विकास में कोई गतिरोध नहीं उपस्थित हुआ है। गौरवपूण क्रान्ति तथा 
महान विद्रोह ही वहाँ के दो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय संकट थे डिन्तु उन्होंने भी इंगलेंड की 
संस्थाओं के विकास म.ग॑ को अवरुद्ध नहीं किया | यह विकास द्ोता ही. रहा और वहां 
का विधान परम्पराओं तथा रीतियों की मद॒द्‌ से विकस्रित होता गया 
२--प रिबत॑ नश्षी लता।--- क्‍ क्‍ 
यह विधान अलिखित तथा परिवतनशील्ञ है इसलिये परिस्थितियों के अनुसार 
इसमें साधारण क़ानून पास करने के ढज्ञ द्वारा ही परिबतन होता आया है। जेसा कि 
. सिडनी लो का कहना है “हमारा सरोकार किसी भवन से नहीं जिसमें कि हम इधर- 
उधर एक कमरा या पक्ष जोड़ सके | हसार। सम्बन्ध तो जीवित पौधे से है जो बढ़ता और 
बदलता रहता है, जित्रका विकास तथा हास होता रहता है ।” शायद्‌ 66 000८७ 
शा]॥० के इस कथन का कि इड्धलेंड में कोई विधान ही नहीं है, आधार अंग्रेज्ञो 
विधान के सिद्धान्तों की सरत्न परिवत्त नशीक्षता दी है। 6७ 70०५0८०४]॥० के अनु- 
सार विधान को निश्चित तथा लिखित होना चाहिए। 


३--ल्यायग्रियता तथा पक्षपात शून्यता; क्‍ 

अंग्रेजी विधान का आधार जैसा कि प्राय: कहद्दा जाता है मनुष्यों का शासन न 
होकर 'कानन का शासन? (80)० 07 ॥,5फ्र) है । “महा स्वतन्त्रता पन्न! तथा अधिकारों 
के बिल' ने राजाओं के कठोर तथा स्वेच्छाचारी शाखन का अन्त कर दिया । वेधानिक 
मदत्त्व के कारण दी इन्हें अंग्रेज़्ो बिधान का धार्मिक ग्रन्थ कहा गया दहे। इसके अलावा 
इद्नलड में क्रानन के सम्मुख प्रधान मन्त्री तथा साधारण किसान में कोई अन्तर नहीं 
है। इससे स्पष्ट है कि क्रानून तथा न्याय सम्बन्धी मामलों में यहाँ का शासन दूसरे देशों 
की अपेक्षा अधिक न्यायपूण तथा पक्षपाव शुन्य हे । 


४--बिधान को कार्पनिकता)-- 

अंग्रेज़ी विधान को काल्पंनिक भी कहा यगा है। इंसका कारण यह है कि यहाँ 
की बहुत स्री संध्थायें वास्तत्र में बेस़ो नहीं दे जैसा हे बे प्रतीत होतो हैं। राजा 
तथा मन्त्रि-मंडल के कत्तेब्य देखने में कुछ हें वास्तव में कुछ । इस्रीलिये कह्दा 


पुं४७ शासने-यन्त्र 


गया है कि 'इज्जललेंड में कोई भी वस्तु बेसी नहीं है जैसा कि वह प्रतीत होती है या वैसी... 
प्रतीत नहीं द्ोतो जेसा कि वह वास्तव में है।” इस्री प्रकार राजा के सम्बन्ध सें हम 
देखते हैं कि सिद्धान्त में त। इश्ललेंड राजतन्त्र हैं देखने में वेघानिद्ठ या सीमित राजतन्त्र 
और वाघ्तव में यह पूर्ण प्रजातन्त्र है। इस प्रकार यहाँ सिद्धान्त और व्यवहार में बड़ा 
अन्तर है | यहाँ तक कि वहाँ का मन्त्रिमंडल साधारण रूप से प्रिवी कोंसिल की एक 
कमेटी मात्र है । इस अर्थ में सभी मन्‍्त्री राजा के कर्मेचारी हैं. किन्तु उन्हें अपने सभी 
कार्यों के लिये सुवयं 5त्तरदायी द्वोना पड़ता है और वे राजा की आज्ञा की आड़ नहां 
ले सकते | इसके अत्ञाव। चू कि वे फामन्स सभा में बहुमत दल का ग्रतिनिधित्व करते । 
हैं इसलिये वे अपने कार्यों के लिये उस सभा में उत्तरदायी होते हैं। इस अथथे में वे राष्ट्र...| 
के कर्मचारी होते हें | इस प्रकार मनत्री लोग राजा तथा राष्ट्र दोनों के कमचारी हैं | क्‍ 











परिशिष्ट २. 
अमरीकी विधान की विशेषताय 


अपनी पुष्तक “एडवान्ध्ड सिविक्स! में एस० ई० फोरमेन ने अमरीकी विधान 
की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया दे । 


१ यह प्रजातन्त्रात्मक है। इसका निर्माण जनता द्वारा किया गया है और 
जनता स्वयं अपने द्वित में इसका संचालन भी करती हे । 


२ यह प्रतिनिधि भ्रज्मातन्त्र हे । पूण या प्रलक्ष प्रजातन्त्र तो केवल एक ही 
दो जगहों पर पाया जाता है | वहुघा जनता अपने प्रतिनिधियों के शासन से सन्तुष्ट 
रहती है ! इसी प्रकार का शासन अमेरिका में भी है जहाँ जनता द्वारा निर्वाचित 
प्रतिनिधि शासन संचालन का काय करते हैं 

३- विधान में शास्नन के विभिन्न अंगों को शक्ति का स्पष्ट रूप से विभाजन 
तथा प्रथक्करण कर दिया गया है और उनका पारस्परिक सम्बन्ध भी निश्चित है । 
 क्वानन निर्माता के अपने विशेष कत्तेव्य हैं और इसी प्रक्वार कार्यकारिणी तथा न्याय- 
समिति के । एक विभाग दूसरे पर रोक अवश्य लगा सकता है किन्तु नियन्त्रण नहीं रख 
सकता ओर न दूसरे विभाग की शक्ति को ही छीन सकता है । 

४ यह वेधानिक है । इसका यह अर्थ हुआ कि अमेरिका में सावजनिक 
कार्यों की कारबाई तथा क़नन बनाने का क्राय पूर्व निश्चित विधान की धाराओं के 
अनुसार द्वी हो सकता है । राज्य के कर्मंचारो विधान की रक्षा करने की शपथ लेते है 
ओर बहाँ की जनता का यह प्रमुख कत्तव्य है कि वह विधान के प्रतिकूल काय न करे । 

४ यह विधान संघीय है। देश के अहम मसल्नों का सम्बन्ध केद्रीय शासन 
से रहता है ओर राष्ट्रीय सावंजनिक कार्यों का संचालन भी केद्रीय शासन द्वारा दी 
किया जाता है । स्थानीय महत्व रखने वाले काय व्यक्तिगत राज्यों के ज़िम्से है। 
अमेरिका का संयुक्त संध तथा इसके राज्यों का सम्बन्ध विधान ने स्पष्ट रूप से 
निश्चित कर दिया है। केन्द्रीय शासन तथा विभिन्न राज्यों ने मिल कर ऐसे पंघ को 
जन्म दिया दे जिसका विघटन कभी नहीं हो सकता ओर न अमेरिका के संयुक्तराष्ट्र 
का अन्त ही हो सकता है । 

७, यद्द विकेन्द्रित है । केन्द्र राब्य सत्ता सम्बन्धी सभो शक्तियों का स्तोव 
नहीं है । संघ तथा संघ के अन्तगंत विभिन्न राज्यों को अपने अपने क्षेत्र के अन्द्र 
पर्याप्त अधिकार भ्राप्त हैं । केन्द्र से सुदूर स्थानीय संस्थाओं को भो अपने यहाँ के 
मामलों की देख भाल करने के लिये काक्की अधिकार मिले हुए हैं 

८. राजनीतिक दलों द्वारा द्वी विधान का संचालन द्वोता दे। लोक मत का 
निणेय राजनीतिक संस्थाओं के प्रयत्न से होता है और जिस दुल को जनता का 
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पु 
अधिक से अधिक मत प्राप्त होता है वही राजनीतिक शक्ति का वास्तविक तथा खद्दी 
अधिकारी माना जाता है । क्‍ 

४ विधान ने यहाँ के निवासियों कों सभी नागरिक अधिकार प्रदान किया है। 
अमेरिका निवासी सभी युगों के राजनीतिक उत्तराधिकारी है। उन्हें सामूहिक रूप से 
अन्याय तथा निरंकुरता को रोकने के सभी साधन प्राप्त हें और व्यक्तिगत रूप से भी 
उन्हें सभी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं। समाज की सुरक्षा तथा 

द्वित के अनुकूल वे इन सभी अधिकारों का उपभोग कर सकते हैं । 
१०, इस विधान का आधार व्यक्तियों की कत्तठ्य परायणवा है। प्रज्ञातन्त्र की 
सफलता हमेशा नागरिकों के ऊपर निर्भर रहती है। नागरिकों को हमेशा शासन के 
कार्यों पर निरीक्षण रखना चाद्विए और अमेरिका सें यह पयोप्त मात्रा में पाया 
ज्ञाता हे । 

१९ फ्रोरमेन द्वारा लिखी गई इन विशेषताओं के अलावा अमरीकी विधान 
में हम एक विशेषता और पाते हैं । यह है वहाँ की न्‍्यायकारिणी की प्रधानता । 
अमरीका की व्यवस्थापिका स्रभ्मा यानी वहाँ की कांग्रेस ढ्वारा पास किये गये कानूनों 
को वैधानिक अथवा अवेधानिक घोषित करने का पूर्ण अधिकार वहाँ के फेडरल (संघ) 
न्यायात्रय को भ्राप्त है। क्‍ 





परिशिष्ठ ३ 
डोमिनियन स्वराज 
डरहम रिपोर्ट 


ब्रिटिश साम्राज्य में सर्वेश्रधम १८६४० ई० में औपनिवैशिक स्वायत्त शासन या 
डोमिनियन स्वराज्य की ओर पहला क़दम उठाया गया | १८३१७ ३० में कनाडा के शासन 
विरोधी आन्दोलनों के फलरवरूप १८४० ३० में लाडे डरहम वहाँ की स्थिति को घम्ममने 
के लिये इंगलेंए्ड से भेजे गये । सारी परिस्थिति को भज्नी भाँति समझ कर बे इस 
परिणाम पर पहुँचे क्वि सुदूर के उपनिवेशों को ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत रखने का एक 
मात्र उपाय यह था कि उन उपनिवषेशों को स्वयं शासन करने की स्वतन्त्रता दे दी जाय । 
इसीलिये उन्होंने इस बात की सिफ्रारिश की कि वैधानिक परिवत्तेन, विदेशी सम्बन्ध, 
विदेशी व्यापार तथा देश की रक्षा और जमीन तथा लोगों के बसने के सामलों के 
अलावा ओर सभी बातों में ऋनाडा वालों को इस बात की स्वतन्त्रता दी जाये कि वे 
झपना शासन स्वयं कर सके | इस प्रकार १५१६-०० इे० की डरहम रिपोर्ट औपनिवेशिक 
स्वाधीनता का मद्दास्वतन्त्रता पत्र सिद्ध हुईं। १६७१-४७ के काल में कनाडा की काय 
कारिणी वहाँ की व्यवस्थापिका के सम्मुख उत्तरदायी हो गई और बाद में दूसरे उपनिवेशों 
में भी यह प्रथा क्रायम हुई 


१९१४-१८ के युद्ध काल में दोमिनियन स्व॒राज्य की प्रगति. 

जिटिश शासन ने इन उपनिवेशों के आन्तरिक मामल्ञों में हस्तक्षेत्र करना तो बन्द 
ही कर दिया, इसके अलावा वाह्म मामलों सें भी इसने अधिक नियन्त्रण नहीं रक्‍खा। 
अत: ब्रिटिश साम्राज्य ने सहयोग की नीति को अपनाया। खावेज्ननिक समस्याओं पर 
पहले ओपनिवेशिक समाओं में विचार हो चुकने के पश्चात्‌ तथाकथित खांम्राब्य की 
सभाओं में विचार होने लगे। १६१४-१६ के युद्ध में सावज़निक प्ुरक्षा के प्रश्नों पर 
विचार करने के लिये उपनिवेशों के प्रधान मस्त्री लन्दन बुलाये जाने त्गे ओर शीघ्र 
ही यह अनुभव किया गया कि स्वशासित उपनिबेशों ने राष्ट्रों का स्थान भहण कर 
लिया है। कत्नाडा के सर राबट बोर्डन ने कहा कि “हमारा कामनवेल्य एक प्रकार 
का राष्ट्र संघ है जो स्रावंजनिक निष्ठा तथा अन्‍्तराष्ट्रीय सम्बन्धों से बँधा हे।ये 
सम्बन्ध अभी विकास की अवस्था में हैं ।” बोर्ड व ने [70979] ए०7 (08०॥४0०% 
(97.-9) के सदस्यों की सम्तानता पर भी जोर दिया। इस्र मन्त्रिमंडल का प्रधान 
: इंगलेण्ड का प्रधान मन्त्री था ओर उसने घोषित कर दिया था कि प्रत्येक ओऔप«» 
निवेशिक राष्ट्रों की स्तन्त्रता तथा स्वायत्त शासन पूर्ण था ओर वहाँ के प्रधान सन्त्रियों 
का उत्तरदायित्व अपने निवोचकों के प्रति था। इशस्री मन्त्रिमंडल के ए% प्रस्ताव द्वारा 
इंगलेण्ड के प्रधान-मन्त्री ने यह स्वीकार किया कि उपनिवेशों के प्रधान उससे सीधा 

बाप 
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सम्बन्ध रख सकते थे। पेरिस की शाम्ति-सभा में उपनिवेशों को प्रथक प्रतिनिधित्व 

मिला और अर्न्तराष्ट्रीय संघ के बन जाने पर प्रत्येक उपनिवेशों को स्वतन्त्र सदस्य 

होने का अधिकार भी मिला । द द 
१६२६ की एएश-ंबों (0्रा|ढए९॥०९, 


१६२४ ई० में आइरिश स्वतन्त्र राज्य की स्थापना के पश्चात्‌ तथा दक्षिणी 
अफ्रीका में १६२४ में हरज्ञोग (ल०74208) के प्रथान हो जाते पर यह प्रश्न भी उपस्थित 
हुआ कि उपनिवेशों को अंग्रेज़ी साम्राभ्य से प्रथक होने का अधिकार प्राप्त है अथवा नहीं। 
अतः इस वेधानिक परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिये १६२३६ में [796779) (007- 
0707006 ने बैलफर कमेटी (38]007 (0प्रा708०७) को जन्म दिया। इस 
कमेटी का कक्तेव्य उपनिवेशों तथा साम्राज्य के सम्बन्ध को स्पष्ठ करना था और इसने 
उपनिवेशों की स्थिति को इस प्रकार रकखा : 

“धु१ ७ए 87.8 &प/00077008 00779पर$868 जछां07॥ $96 708 
प्य076, 80509] 770 8॥90प8, ]70 ॥0 छ8७9 8प्र/०007070&66 07॥6 ॥0 &00॥067' 
[70 8&7ए 788060% ० ॥007 वै0776870 07 6506778] &7%॥78, (॥0प्र९ट॥ 
परा360 9ए 8 007707 9)]029008 0 $978 070७7, 8700 7'66)फए9 
3880098॥60 88 770777007/8 ० 796 छफंडी) ए0ाव्ृ०0तएछ69॥ ०0 
७0078, ' क्‍ ह 

ब्रिटिश साम्राष्य के अन्तेगत वे ( उपनिवेश ) स्वतन्त्र राष्ट्र हैं जो परस्पर समान 
हैं तथा अपने आन्तरिक्र अथवा वाह्म मामलों में किसी के अधीन नहीं हैं, यद्यपि वे 
सावजनिक सम्राट की निष्ठा तथा ब्रिटिश कामनवेक्थ की स्रदस्यता से एक दूसरे से 
बँघे हुए हैं । . 

इस कमेटी ने प्रत्येक उपनिवेश के गवर्नर जनरत्न की स्थिति को भी स्पष्ट कर 
दिया। यह निश्चित पाया गया कि अंग्रेज़ी राष्ट्र संघ में सदस्यों की समानता के कारण 
यह आवश्यक है कि गवर्नर जनरत्न को इंगलेण्ड के स्राम्राट का प्रतिनिधि माना जाय 
जो अपने कत्तव्यों के पालन करने में उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करेगा जिन्हें इंगलेण्ड 
का सम्राट करता है। अतः उपनिबेशों के गवनेर जनरल इंगलेण्ड के शासन तथा उसके 
किसी विभाग के प्रतिनिधि अथवा एजेन्द न होकर सीधे सम्नाट के प्रतिनिधि हुए । 

१६२६ की कान्फ्रेंस ने निम्नलिखित दो मतों को स्वीकार कर उन्हें लिपिबद्ध किया 

(१) किसी उपनिवेश के सम्बन्ध में अंग्रेजी पालिमेन्ट द्वारा लागू किया गया 
. क़ानून उक्त उपनिवेश की सम्मति से ही लागू हो सकता है । क्‍ 

(२) विधान फी धाराओं तथा अन्य विशेष धाराओं के रहते हुए-भी यह 
निश्चित पाया गया कि अपने उपनिवेश से सम्भन्धित प्रत्येक मामले में उपनिवेश के 
शासन को अधिकार है कि वह अंग्रेज़ी सम्राट को परामशे दे सके । 


द . १६३० की वृक्ाफ॒शांर्बा (0०7 ७7/७7८७ 
.... इसके अतिरिक्त १६२६ की [7790778) 00767.8700 की रिपोर्ट ने इस बात 


.... पर भी छोर दिया कि उपनिवेशों के तत्कालीन शासरन-प्रबन्ध व्यवस्थापिका तथा न्वाये- 
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कारिणी और इस वेधानिक स्थिति में सामझ़स्‍्य का अभाव था। अछे क्रानून-निर्मोण 
के सम्बन्ध में इस कान्फ्रेन्ख ने इस बात की सिफ्कारिश की कि क़ानून के विशेषज्ञों को एक 
कमेटी नियुक्त की जाय | इस कमेटी का नाम ((0070979708 07 ४6 09078007 
रण 00्रंमांठ्) ],689]8007 8०१ (०००७३७०४ 97एए7ग8 ,628]8007 


_रक्‍खा गया। १६२६ ई० में कान्‍्फ्रेन्ख की बैठक हुई और इसने इस बात को सिक्कारिश 


की कि उपरोक्त बातों को इंगलेंड की पालिमेन्ट क्रानुच के रूप में घोषित कर दे । 


१६३० की 7770778]! (00797०705० ने १६२५६ की कान्फ्रेन्‍्स की रिपोर्ट को 
स्वीकार किया और ११ दिसम्बर को अंग्रेज़ी पाक्िमेन्ट ने भी बेस्टमिन्स्टर की धारा के 
नाम का घोषणात्मक क़ानून पास किया जिसने १६२६ से ३० इे० तक की ॥7967&/ 
()07/078706 के निर्णयों को कायौन्वित किया | 


वेस्टमिन्स्टर की धारा 


प्रस्तावना भाग में इस बात पर जोर दिया गया कि #सम्राट ब्रिटिश कामनवेल्थ 


आफ नेशन्स के सतनन्‍्त्र सहयोग का प्रतीक है; चकि सम्राट के प्रति साव॑- 


जनिक निष्ठा द्वारा विभिन्न उपनिवेश संयोग के सूञ में बंधे हैं अतः इंगलेण्ड में सम्राट 
के उत्तराधिक्वार से सम्बन्धित क्र.नूनों तथा वेघानिक परिस्थिति में परिवत्तन ब्वाने के 
लिये इंगलेश्ढड की पालिमेन्द के साथ इन 'डोमिनियनों' की पार्लिमेन्टों की राय भी 
आवश्यक है । द 

१--डोमिनियन! शब्द कनाडा, न्यूज़ीलेण्ड, दक्षिणी अफ्रीका तथा आइरिश 
स्व॒तन्त्र राज्य और न्यूफाउन्डल्ैण्ड के लिये लागू होता है । 
२०-४४ १८६६४ का (00]079] ],98छ़8 ४०]0]0ए7 305 इस्र धारा के काया 
न्वित होने के पश्चात्‌ नहीं लागू होगा ।? किसी भी उपनिषेश की पालिमेन्ट द्वारा पास 
किया गया क़ानून इस बिना पर कि वह इंगलेश्ड के क़ानून के प्रतिकूज् है अवेधानिक न 
होगा। उपनिवेशों की पालिमेन्ट को यह अधिकार द्वोगा कि अपने यद्दाँ लागू. दोने - 
वाले इंगलैंण्ड की पाल्िंमेन्ट के क्रानून को रद कर दें । 

३--इस धारा के पश्चात्‌ इंगलेण्ड की पालिमेन्ट हारा पास किया गाया क्रानून 
उपनिवेशों में नहीं लागू होगा। अगर कोई उपनिवेश इस्र बात की प्रार्थना करता 
है तो अवश्य इंगलेण्ड की पाल्िंमेन्ट का क्रानून वहाँ लागू हो सकता है लेकिन इस 
बात को उस क्रानून में भी रखना पड़ेगा कि ऐसा डोमिनियन की सम्भति तथा प्रार्थना 


पर किया जा रहा दे । 


४--डोमिनियन की पात़िमेन्ट को पूर्ण अधिकार है कि वे अति-प्रादेशिक प्रभाव 


_ रखने पाले कानूनों का निमोण कर सके । 


४--इस घारा ने डोमिनियन पाक्िंमेन्ट के अधिकारों की व्याख्या व्यापारी जहाज 


तथा जलसेना के खम्बस्ध में भी की और कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूज्ीलेर्ड तथा 
न्यूफाउडलेण्ड के विधानों से सम्बन्धित कुछ ५88ए778 ०]४५४७४' भी ज्ञोड़ दिया । 


४६ै० शासन-यंत्र 


६---अब उपनिवेश (000079) शब्द का प्रयोग डोमिनियन के लिये नहीं 
किया ज्ञायगा । 


ढोमिनियन स्वराज का अर्थ 

डोमिनियन स्वराज के विकास के सम्बन्ध में उपरोक्त बातों पर ध्यान देने के 
पश्चात हम यह कह सकते हैं कि डोमिनियन स्वराज का निम्नलिखित्र तापये है :-. 

(१) ब्रिटिश काम्ननवेल्थ की एकता का प्रतीक अब भी इंगलेण्ड का सम्राट है। 

(२) ब्रिटेन तथा उसकी डोमिनियन आपस में समान हैं और कोई दूसरे के 
अधीन नहीं हें । क्‍ 

(३) किसी डोमिनियन की प्राथना तथा सम्प्तति के बिना ब्रिटिश पालिसमेन्ट कोई 
भी ऐसा क़ानून नहीं पास कर सकती जो उस पर लागू हो | हे 

(४) अगर किसी डोमिनियन पाक्िमेन्ट द्वारा पास किया गया क़ानून इंगलेणड के 
क़ानून के श्रतिकूज् होता है तो बह इस आधार पर ताजायवज़ नहीं करार दिया जा सकता | 

. (४) डोमिनियन पालिमेन्टों को श्रति प्रादेशिक प्रभाव रखने वाले क्रानूनों को 

पास करने का भी अधिकार द्वे। इसके अलावा डोमिवनियनों को अन्य देशों से अपना 
पृथक तथा स्व॒तन्त्र दौद्य सम्बन्ध रखने का भी अधिकार है। आयरलेण्ड फ्रान्स से 


स्व॒तन्त्र दोत्य सम्बन्ध रखता है, कनाडा, अमेरिका, जापान (१६३६ के पूव) तथा फ्रान्स 


(१६३६ ई० के पूर्च) से; दक्षिणी अफ्रीका अमेरिका, हालेण्ड तथा इटली (१६३६ से 
पुर्वे) से अपना स्वतन्त्र सम्बन्ध रखता है । डोमिनियन द्वोते हुए हम देखते हैं कि भारत- 
ब्ष तथा पाकिस्तान ने भी विभिन्न देशों से अपना दौत्य सम्बन्ध स्थापित किया है । 

(६) डोमिनियन का गवनर अनरल ब्रिटिश शासन का एजेन्ट नहीं होता। बह 
इंगलेंड के सम्राट की भाँति दल भावना से शून्य काय कारिणी के प्रधान का स्थान ग्रहण 
करता है| उसकी नियुक्ति ब्रिटिश पालिमेंट द्वारा न होकर डोमिनियन के प्रधान मंत्री 
की राय से होती है और उसके लिये अंगरेज् होना आवश्यक नहीं। सर्वेप्रथम 
आस्टू लिया की डोमिनियन ने सर आइजाक्स को ओ आरस्ट्र लियन थे १६३० में वहाँ 
का गवनेरजनरल नियुक्त किया । 

(७) आयरलेंड तथा दक्षिणी अमरीका ने तो कामनवेल्थ से प्रथक होने के 
अधिकार की भी माँग की है यद्यपि अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे स्पष्ट रूप से 
स्वीकार नहीं किया है । १६४२ के क्रिप्स प्रस्ताव ने भारतवर्ष तथा ब्रिटेन के मध्य एक 
सन्धि का प्रस्ताव रक्खा था और इसमें किसी प्रकार की ऐसी शर्ते नहीं थी जिससे 


अन्य डोमिनियनों तथा भारतवष के सम्बन्ध पर ब्रिटेन द्वारा कोई प्रतिबन्ध लगाया 


जा सकता । इससे भारतबष न केवल सर्बसत्ताधारी राज्य का स्थाम महण करता 


बल्कि सर सह फ़र्ड क्रिप्स के शब्दों में उसे ब्रिटिश कामनबेल्थ से 'प्रथक होमे का. 


अधिकार भी प्राप्त था? | यह स्व॒तन्त्र रूप से कामनवेल्थ के सदरयों से अपना सम्बन्ध 
.. रख सकता था और इंगलेंड से सम्बन्ध विच्छेद भी कर सकता था। कैबिमेट 
.. मिशन के भ्रस्ताव ने भी भारतबष को डोमिनियन रुपराज प्रदान किय और आज 
हम देखते हैं कि भारतवर्षा ने विभिन्न देशों से अपना स्वतृम्त्र दौद्य सम्बन्ध स्थापित 
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किया हर मिशन प्रध्ताव के अनुसार भारतवष ब्रिटिस कामनवेल्थ से प्रथक भी हो 
सकता है । 

विधान में भारतवष के लिये स्वतन्त्र रिपबलिक? शब्द्‌ के प्रयोग से ही यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि नये विधान के कायोन्वित हो जाने के पश्चात्‌ भारतवष ब्रिटिश 
कामनवल्थ के बाहर हो जायेगा। इस अथ द्वारा पैदा किये गये अ्रम को समाप्त 
. करने ही के लिये डा० अम्बेदकर ने विधान निर्मात्री सभा में एक संशोधन रकखा है 
जिसमें उन्होंने विधान में 'स्वतन्त्र रिपकलिक! के रुथान पर 'स्व॒तन्त्र राब्य! शब्द के 
प्रयोग के लिये आग्रह किया है । 

..._ (८) यह आवश्यक नहीं है कि डोमिनियनों के उच्च न्यायात्रयों से निर्णेय 
हो जाने पर सभी प्रकार के मुक़द्सों की अपील प्रिषी कोंसिल में द्वो सके । कुछ 
डोमिनियनों में उनके अपने सबोों उच न्यायालय हैं और वहाँ का निर्णय अन्तिम 
माना जाता है | 

(६) अगर इंगलेंड किसी देश के विरुद्ध युद्ध घोषित करता है तो उसका यह 
तात्पय नहीं कि डोमिमियनों ने भी उस देश के विरुद्ध युद्ध घोषणा की है। प्रत्य क 
डोमिनियन अलग यद्ध घोषणा करती है ओर अगर कोई डोमिनियन चाहे तो यद्ध 
से अलग भी रह सकती है। १६३६-४४ के युद्ध में सभी डोमिनियनों ने अलग-अलग 
युद्ध-घोषणा की ओर आयरल्ेंड अन्त तक युद्ध से अत्लग ही रहा । 

(१०) अगर किसी देश से इंगलेंड सन्धि करता है तो डस सन्धि की शर्तें 
डोमिनियनों पर उनकी सम्मति के बिना नहीं लागू हो सकतों ) 

(११) १६३६-४४ ई० के युद्ध में जब जापान ने त्रिठेन तथा अमेरिका के विदद्ध 
युद्धघोषणा की तो आस्ट्रेलिया ने अमेरिका से अपना सीधा सम्बन्ध रखना प्रारम्भ 
कर दिया | इस $ कार अपनी वाह्य नीति में भी डोमिनियनों को पूर्ण स्वतन्त्रता है। 

.... अन्त में हम कह सकते हैं कि 'डोमिनियन स्वराज? स्वतन्त्रता की छाया मात्र ही 
नहीं है, जेसा कि गांधी जी ने उम्मीद्‌ की थी इसमें “वास्तविक स्वतन्त्रता! विद्यमान है। 


.... परिशिष्ट ९ 
आस्ट्रेलिया तथा कनाडा के विधानों की तुलना 


१ आस्ट्ूलियन विधान अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र संघ के विधान है आधार पर 
निर्मित है। यहाँ मो खंघ के केन्द्रीय शाखन को निश्चित अधिकार प्राप्त हैं, शेष सभी 
अधिकार व्यक्तिगत रियास्षतों को दिये गये हैं । इसके विपरीत कनाडा में प्रान्त या सूबों 
के अधिकार निश्चित हैं ओर शेष सभी अधिकार ब्वंघ या केन्द्रीय शासन को प्राप्त हैं | 


२ आस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि सभा (0४86 ० 709०979867%807०8 ) का 
निर्वाचन ह ब्ष के लिये होता है, कनाडा के कामस्घ सभा (स्र0786 07 00790 78) 


का ४ वर्ष के लिये। आस्ट्रेलिया में प्रतिनिधि सभा के स्राथ वहाँ की सेनेट का भी. 


विघटन दो सकता है किन्तु कनाडा में सेनेट के सदस्यों को नियुक्ति जीवन पर्येन्त के 
लिये होती है | इसके अलावा आर्ट ज्षियन सेनेट में सदृध्यों का निब्रोचन किया जाता है 
. किन्तु कनाडा में सेनेट के सदस्य नामज़द किये जाते हैं। आस्ट्रलियन सेनेट में ध्भी 
राज्यों का समान प्रतिनिधिरद रहता है किन्तु कनाडा में विभिन्न आ्रान्तों के प्रतिनिधित्व 
में काफ़ी असमानता हे । 

३ आस्ट्र लियन पाकिंम्ेन्ट वहाँ के विधान को बदल खकती है किन्तु कनाडा 
की पाक्िमेन्ट को यह अधिकार नहीं प्राप्त है । 

.. ७ आस्ट्रेलिया में अगर कोई वेघानिक परिवत्तन क्रिया जाता है तो “सूचना 
_( &०४०7०76 पा ) द्वारा जनता का मत ले लिया जाता है । कनाड। में 'सुचना” तथा 
सावजनिक क़ानूस-निर्माण के प्रत्यक्ष खाघन नहीं हैं 

५, आस्ट्र लिया में रियासतों के गवनरों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है 
किन्तु कनाड। में प्रान्तों के ज्षेफ्टीनेन्ट गवनरों की नियुक्ति गवनर-जनरल तथा उसकी 
कॉंसिल द्वारा होती है। इसी प्रकार आस्ट्रेलिया की रिय.सतों की व्यवस्थापिकाओं 
द्वारा पास किये हुए कानूनों को सम्राट ही रद्‌ कर सकता दे किन्तु कनाड। के प्रान्तीय 
_ ठ्यवस्थापिका सभाओं द्वारा पास किये गये क़ाननों को गवर्नर-जनरल अपनी कोंसिल 
की राय से रद कर सकता है । 
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परिशिष्ट ५ 
अमेश्किन तथा स्विस विधानों की तुलना 


१ यू० यस॒० ८० यानी संयुक्त अमेरिकन राष्ट्र संध की कायकारिणी का प्रमुख 
अमेरिकन प्रेसिडेन्ट होता है ओर वह अपने सन्त्रियों या सचिवों की नियुक्ति स्वय॑ 
करता हे | ये मन्त्री उसी के प्रति उत्तरदायी हीते हैं। स्विट्ज़ रत्तेण्ड में जनता द्वारा प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप से निवौाचित कोई भी इस प्रकार का प्रम्मुख कारयकतों नहीं होता। 
वहाँ की संघ-कोंसिल ही कार्यकारिणी का काय करती है और कोंसिल के स्ातों मन्त्रीं 
प्रतिवर्ष बारी-बारी से प्रेम्निडेन्ट चुने जाते हैं । इससे स्पष्ट हो जाता है कि जद्दाँ स्विट- 

ज़रलेण्ड का श्रेसिडेन्ट केवल सहकाएियों में प्रथम होता है वहाँ अमेरिका का प्रेश्चिडेश्ट 
अन्य सचिवों तथा मन्त्रियों में प्रमुख होता है | ये मम्त्री श्रेस्रिडिण्ट के सेवक होते हैं । 

२ अमेरिकन प्रेसिडेश्ट का निवाचन एक राष्ट्रीय सहासभा या निवाचन ज्षेत्र 
: द्वारा किया जाता है। स्विट्ज़रलेण्ड की संघ कॉसिल का निबौचत खंघ छी अपेम्बल्ती 
द्वारा होता है। 

३ असेरिकन सेनेट विश्व के दुसरे भवनों में सबसे अधिक शक्तिशाली दहै। 
विदेशी राजों से सन्धि करने तथा संघ के अफसरों की नियुक्ति करने के अधिकारों में 
हमेशा श्रेसिडेए्ट के साथ इसे भी अधिकार मिले हैं। स्विटज़्रलेण्ड की कोंसिज्ष आफ 
रठेट को इस प्रकार के कोई अधिकार नहीं प्राप्त हैं 

४, संयुक्त अमेरिकन राष्ट्र में रियावतें केन्द्रीय शाघ्रन के अलावा दूसरे देशों से न 
सन्धि कर सकती हैं और न विदेशी सम्बन्ध ही रख छकती हैं। स्त्रिट७ रलेण्ड की कुछ 
कैन्टनों को कुछ सीमा तक यह अधिकार मिला हुआ है। (सोवियत छूस के अन्तगत 
जातियों को भी यह अधिकार अब दे दिया गया है । ) 

४ अमेरिका में दल प्रणा्ञी का विकाप क़ानन से प्रूथक हुआ है आओर इसमे 
अपने दोषों के साथ एक यन्त्र का रूप प्रदण कर लिया है। स्विटज़रक्ेण्ड में अब भी 
दल अधिक शक्तिशाली नहीं हो पाये हैं 

६ प्रत्यक्ष सावजनिकन्क्रानन निमौण के साधन के रूप में सूचना,” “जनारेश! 
तथा “वापसी! दोनों देशों में पाये जाते हें | किन्तु विधान में संशोधन लाने के लिए इनका 
प्रयोग केवल स्विटज़रल्ेण्ड हीं में होता है । 

. ७ अमेरिका की सुप्रीमकोट विधान के अविभावक का काय करती है। प्रेसिडेन्ट के 
विशेष क्राननों कथा व्यवस्थापिकाओं द्वारा पास किए गए किसी भी क्वानून को बह उनके 
अधिकार क्षेत्र के परे 7]078 प7०४ घोषित कर खकती है । स्विट्जरलैंएद के फ्रेडरल 
कोट को यह अधिकार नहीं-मित्रा है। इससे यह स्पष्ट होता हे कि अमेरिकन विधान 
में न्यायकारिणी की प्रधानता स्वीकार की गई है किन्तु स्विटज्न रलेड के विधान में नहीं | 

८, अमेरिका में शक्ति विभाजन है, स्विष्टज़रलेंड में नहीं | 


परिशिष्ट ६ 
इंगलेण्ड के जुलाई १६४५ के व्यापक निवाचन की विवेचना 
.. ३, अप्रैत़् २७, १६३१ की जन-गणना के अलुधप्षार भ्रेट ब्रिठेन* के निवासियों को 

कुल संख्या ४७,६३७,४४४ है । 

089798600980707 ० ४76 2?60796 (्रवुप७) क+६॥700986) 4066 
928 के अनुसार पुरुषों तथा स्लिप्रों को बोट देने का समान अधिकार भिल्ा और 
मतदाता अथवा बोटर होने के लिये २१ वर्ष की अवस्था आवश्यक मानी गई । पियर, 
नाबालिग, विदेशी, दिवालिये, तथा पागल मताधिकार से बब्गचत हैं। पालिमेंट के 
स्थानों का वितरण पुन! हझिया गया ओर भ्रब ७०,००० जन संख्या को कामन्स सभा 
में एक सदस्य भेजने का अधिकार है| इस प्रकार १६.३५ ३० में इंगलेण्ड तथा वेल्स और 
रक्वाटलेण्ड में निर्वाचकों की संख्या? ( पुरुषों तथा स्त्रियों को मिल्ाकर ) इस प्रकार थी 

() इंगलेण्ड तथा बेल्स में २७, १६४, ६२०; 

(3)) स्काटलेण्ड में ३, १६७, ८५८; 

' कुल ३०, ५६२, ७७८. 

इन संख्यायों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ४ करोड़ से अधिक जन संख्या में केवल 
३ करोड़ से कुछ अधिक व्यक्तियों को मताधिकार मित्रा था और १ करोड लोग पियर, 
नाबालिग, द्वालिया अथवा पागल द्ोने के नाते मताधिकार से वद्ित थे । 

अब इस व्यापक निर्वाचन में यह बात ध्यान देने योग्य है कि ३ करोड़ निवी- 
चकों में २४,६४०,२३४ लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया | इससे इस बात का पता 
चलता है कि साधारण अंगरेज़ अपने यहाँ की राजनीति में कितनी दिल्लचस्पी लेता है 
झोर अपमे उत्तरदायित्व के प्रति कितना जागरूक है। 

२. अगर प्रत्येक दक्षों के पक्ष में दिये गये कुज्ञ मतों का उम्च दल्ल द्वारा प्राप्त स्थानों 
से भाग किया जायतो प्रत्येक सदरय को औसत से निम्नलिखित अनुपात में वोट मिले हें --- 


लेबर है ११, ६४१, ५०१-/२६०- ३०, ६१६ प्रति सद्स्य 

... कन्जरबंबिव _ ६8, ०५: ९५ ऋषध् >>, ४छ8४ , ४ 
. लिबरत करे, २२१, १४५६८-११८-२०१,&२२ ,, १9 
लिबरल नेशनल न्‍्ू७७६, उपरक!छ--अशदिध्प.... +.. # 


१--यहाँ पर उल्लिखित सभो संख्यायों का भ्राधार स्‍"'॥० 8088007797'8 (०७7 
980०८ 944, 9, 4 970 9. 6 है । 
.. ३-इंगलेण्ड तथा वेल्स के कुल निर्वाचकों में १२,६१२१,३३६ पुरुष थे और 
.._ १४)४८२,४८१ र्तरियाँ । हे 
..... स्काटलेणड में १,४६८/६१६ पुरुष तथा १,६१६५२४२ ख्त्रियाँ 








. परिशिष्ठ ४६४ 


कै 
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नेशनल ( नान-पार्टी ) + १३७, ७१८०-१८ १३७,७ १८ 9." 
कामनवेल्थ २११४, ७३०--१८ १२७, ७३० 7... 99 
कम्यु निए्ट + १०२, ७८०-+२८ ५१,३४० 99... 99 
स्व॒तन्त्र लेबर -+ ४६, $७६-#३ ८ १५, ५५६ ' कर... 99 


एक सद्स्य-निवोचन क्षेत्र (972]9 7707709897 00786767670५) में सदस्यों 
को प्राप्त मतों में कितनी समानुपातिक अश्मानता रहती है इस तालिका पर ध्यान देने 
से स्पष्ट हो जाता है। आगर निर्वाचन की प्रणाली में मतों को हरतान्तरित करने का भी 
अवसर दिया जाता तो यह दोष दूर हो सकता है। इस्र निर्वाचन में जैसा कि हम 
ऊपर की तालिका में देखते हैं. स्वतन्त्र लेबर दल बढ़ा भाग्यशात्री रहा है झौर लिबरल 
दू्न उतना ही दुर्भाग्यशाज्ञी |... 

(३) लेबर दल के पक्त में ११,६४१,५०१ मत पढ़े हैं और इस दल के ३६० सदस्य , 
निर्वाचन में सफल हुए । क्‍ 

शेष दलों के पतक्त में (३,००८६,७३३ सत पड़े किन्तु उन सब दलों के केबल २३७ 
सदस्य सफल हो सके | 

इसक। यह अथ हुआ कि जहाँ तक निर्वाचकों के मत का सम्बन्ध है लेबर अथवा 
मजदूर दृह केवल अल्पसंख्यक नागरिकों का हो प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि आधे 
से अधिक निवांचकों ने अपना मत का प्रयोग अन्य दलों के पत्त में किया है। किन्तु 
पालिमेंट के अन्दर मज़दूर दल स्पष्ट बहुमत में है। इसलिये मज़दुर दल् का प्रतिनिधित्व 
वास्तव में जितना होना चाहिए उससे अधिक है और अन्य दलों का कम | 

( इस सम्बन्ध में कृपया इस पुस्तक में दिये गये (निर्बाचकः के अध्याय में एक 
सद॒स्य-निवोचन क्षेत्र अथवा एक प्रतिनिधि निर्वाचन प्रणाली के दोषों को देखिये ; प्रष्ठ 
६४० | ) 

४. राष्ट्रीय (नान पार्टी) को १३०,७१८ वोट प्राप्त हुए हैं और कामनवेल्थ पार्टी 
को १२४,७३० किन्तु इन दो दलों के केबल एक-एक सदस्य ही पाल्िमेन्ट में जा 
सके । इस प्रकार इन दल्लों का प्रतितिधित्व और भी कम हुआ है। अगर लेबर पार्टी 
के सद॒स्यों के पक्ष में दिये गये मतों के औसत पर ध्यान दिया जाय तो इन दोनों 
. दल्नों को ऋम से कम प्रत्येक को ४ स्थान मित्नना चाहिए था। 

४. उपरोक्त दोनों दलों के मुकाबिल्े कम्युनिस्ट तथा स्व॒तन्त्र त्षेबर का प्रति- 
निधित्व भी अनुपात से अधिक. हुआ है। इन दोनों दलों के पक्ष में १०२,७८० और 
४६,५७६ मात्र बोट पड़े किन्तु उन्हें क्रमशः २ तथा ३ स्थान मित्े। यह भी ध्यान देने 
योग्य है कि यद्यपि कम्युनिस्टों को स्वतन्त्र लेबर के मुक्ाबिले दुगुने से अधिक मत 
प्राप्त हुए फिर भी कम्युनिस्टों को केवल्न दो स्थान सिल सके ओर स्व॒तन्त् लेबर को 
तीन । समानुपातिक प्रतिनिधित्व की अणाली ; ऐसे दोषों से भरुक्त है। ल्िबरतल 
तथा राष्ट्रीय ल्लिमरल् दलों को प्राप्त मततों और स्थानों में भी हम यही विरोधाभास 
पाते हैं । लिबरल दल को २,२२१,१४४५ मत मिलने है और राष्ट्रीय लिबरल को 

मा ्ः द 


९६३ । क्‍ शासन यंत्र 


केवल ७७६,७८१ किन्तु हम देखते हैं कि लिबरल दल को केवल ११ स्थान प्राप्त हुए 
और राष्ट्रीय लिबरल के १४ । यह तुजञना और भी आश्चय जनक हो जाती है अगर 
हम कन्जरवेटिव तथा लिवरल दलों का मुक्काबिला करे । ६,०५६,३६७२ मत प्राप्त करने पर 
कन्मरवेटिव दल को १६४५ स्थान मिले हैं और २,२२१,१४५ मत प्राप्त करके लिबरतल 
द्ञ को केवल ११ स्थान । इसके अलावा २,२२१,१४५ मत प्राप्त करके लिबरल दल्ल को 
११ स्थान मिल जाते हैं और स्व॒तन्त्र सदस्यों को ५३६,३९८ मत प्राप्त करते पर ही १०... 
स्थान मिल जाते हैं । क्‍ द क्‍ 
(६) अब दम कुछ निवाोचन क्षेत्र में पढ़े हुए मतों पर भी दृष्टिपात कर | 

सकते हैं । द न्‍ 
() डम्बोटन शायर है 
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. उपरोक्त तालिका में प्रथम पाँच निवाचन क्षेत्रों में पड़े हुए मतों पर दृष्टिपात करने से 
. एक सदस्य निवोचन-क्षेत्र के दोष स्पष्ट हो जाते हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में हम देखते 
. हैं कि सफल उम्मीदवारों को अपने विरोधियों के मुकाबिले केवल थोड़े से अधिक 
. बोद मिले हैं । इस भश्रकार निर्वाचकों की एक महत्वपूर्ण संख्या के सत तथा... 

दितों का प्रतिनिधत्व ही नहीं हो पाता। छठे निर्वाचन क्षेत्र का फल्न तोइस 





| भौर भी दोषपूर्ण साबित कर देता है। इस्र निर्वाचन क्षेत्र में सफल 
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उम्मीदवार को केवल उतने द्वी मत मिले हैं ज्ञितना कि दोनों पराजित उम्मीदवारों को 
मिला कर | इस प्रकार हम देखते हैं कि इस निबौचन क्षेत्र का सदस्य वहाँ के ४०१ 
गगों का ही प्रतिनिधित्व करता है। समानपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली में बृद्दत 
निर्वाचन क्षेत्रों के साथ यह विरोधाभास दूर किया जा सकता है। 

७. ऊपर के निर्बा चन क्षेत्रों में निवोचित सदस्य को बंहुमत श्राप्त हे या कम से 
कम विरोधी उम्मीदवारों के बराबर मत मिल्ले हें। निम्नलिखित निाचन ज्षेत्रों में 
तो हम देखेंगे कि सफल्न उम्मीदवार को' अल्पमरत द्वी प्राप्त है यानो उस्रके विरोधों 
उम्मीदवारों को प्रिला कर उसले अधिक मत मिले हें। इस प्रकार इन ज्षेत्रों में 
बहुमत का प्रतिनिषित्य न होकर अल्पभ्त का प्रतिनिधिध्व होता है । 
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स्क्‌ रिशिष्ठ ७ 
इटली की कारपोरेशुन प्रणाली 


यद्यपि अक्टूबर १६२१ में इटली के फ्रासि स्ववादियों ने वहाँ के शासन सूत्र को 
अपने हाथ में ले लिया डिन्तु फ्रासिस्ट शक्ति की पूर्ण स्थापना १था विरोधियों की समाप्ति 
१६२४ के बाद ही हुई। १६२४ ई० में फ्रासिस्ट योजनाओं के कुछ अंश वहाँ के क़ानून 
में प्रकट हुए । उनके सिद्धान्त थे (अ) विरोधियों को ऊँचलना, (ब) राष्ट्रीय शासन के हाथ 
में शक्ति का केन्द्री करण तथा (स) राष्ट्रीय शासन की सत्ता को आुसोलिनो के हाथों में 
केन्द्रोभूत करना। फ्रासिस्ट दल के अलावा दूसरे राजनीतिक दलों को भज्जी भाँति दबा 
दिया गया ओर गुप्त संस्थाओं पर पास किये गये कानून द्वारा उनके सदस्यों तथा कार्यों" 
की निगरानी दोने ल्गी। कठोर प्रेस क्रानून द्वारा समाचार पत्रों तथा प्रकाशनों 
पर भी शासन का अंकुश स्थापित हो गया। सारे शासन में से ऐसे कमचारियों को 
निकाल दिया गया जो नये दल के बिरोधी हो सकते थे । स्‍थानीय निर्बाचनों की प्रथा 


समाप्त कर दी गई और स्थानीय संस्थाओं की शक्ति रोम के अधीन स्थानीय अधिकारियों गा 


के हाथ में सोप दी गई। व्यवस्थापिका तथा कार्यकारिणी की सभी शक्तियाँ प्रधान मस्त्री 
में केन्द्रीभूत दो गई और अब उसका पद शासन के अध्यक्ष का ही गया । पालिमेन्ट के 
किसी भवन की कायवाह्दी की सूची में उसकी आज्ञा के बिना किसी भी प्रश्न का समावेश 
नहीं हो सकता था। मुस्रोत्रिनी तथा उसके सहकारियों को पूर्ण अधिकार मित्न गया | 
वे कानून की व्यवस्था को बदल सकते थे, अपनी भाज्ञा द्वारा क्रानून बना सकते थे और 
शासन संगठन की व्यवस्था वथा शासन के कत्तंव्यों को निश्चित कर सकते थे | इटली 
हे शासन कमजोर था, फासिस्टवादी इसे राष्ट्र के जीवन में सर्वशक्तिशाला तथा प्रधान 
बनाना चाहते थे । 


आध्िक जीषन के नियन्त्रण का ग्रारम्प 


राजनीतिक जीवन पर पूर्णांधिकार स्थापित कर लेने के पश्चात्‌ तथा विरोध को 
दबाने के लिये व्यवस्थापिका के अधिकारों को प्राप्त ऋर लेने के बाद यह निश्चय किया गया 
कि आधिक जीवन की प्रचलित व्यवस्था को भी जो ,88862 7'७776 के सिद्धान्त पर 
आधारित थी, सम्राप्त किया जाय । अब आर्थिक जीवन को भी संगठित तथा नियन्धत्रित 
करने का काय प्रारम्भ हुआ । शक्तिशाली होने पर मुस्रोलिनी ने वर्गे संघर्ष के विचारों 
का परित्याग करके इस बात +र ज़ोर देना शुरू किया कि राष्ट्र जगत की सभी भीतिक तथा 


. आध्यात्मक मान्यताओं का समन्वय है । »तः यह व्यक्ति, वर्ग तथा समुदायों में सर्वे 


श्रेष्ठ है । उसने घोषित किया[ कि फ्रासिस्ट सरकार राष्ट्र के सभी आ्िक (ंद्वतों की रक्षा 
करेगी और श्रमिकों तथा रालिकों के बीच किसी प्रकार के सघषे को नहीं देख सकतो; 


ही फ्रासिस्टि सरकार इस बात का भी खयाल रक्‍्खेगी कि एक वर्ग की द्वानि करके दूसरे बर्गे 
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है 


जांभ न कर सके । पूष फ्रासिस्ट काल में श्रमिकों तथा मालिकों के संगठन स्थापित हो 
चुके थे और फ़ासिस्ट विजय के खम्य में भी उनका अस्तित्व था । १६६९ ई० में फ्रासिस्ट 
महासभा ने 'राष्ट्रीय का 'पोरेशनों! को जन्म दिया | दी गई परिभाषा के अमुखार ये एक 
प्रकार के उद्योग वथा श्रम के प्रान्तीय संगठनों को मित्ना कर बने हुए राष्ट्रीय संगठन 
थे। पहले तो इन फ़ासिस्ट संगठनों से श्रमिक नहीं आकर्षित हुए। अधिकांश लोग 
समाजबादी अथवा कैथलिक लेबर यूनियनों से अ्रपना सम्बन्ध क्रायम रक्खे रहे । इस- 
लिये क्रासिस्ट सरकार ने लगातार ऐसे कार्यों का प्रयोग किया जिससे फासिस्ट संगठनों 
के अलावा शेष सभी अमिक संस्थाएँ समाप्त हो जाय । नवम्बर १६२४ में मालिकों ने 
यह स्वीकार किया कि फ्रासिस्ट श्रम संगठन श्रमिकों को एकमात्र प्रतिनिधि संस्थायें थीं 
अतः श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार केवल उन्हीं संस्थाओं को प्राप्त 
था। प्रारम्भ सें मुसोलिनी के पास राष्ट्र के आथिक जीदन पर नियन्त्रण स्थापित करने 
की कोई विस्तृत योजना नथी किन्तु मुल्क में औद्योगिक शान्ति क्रायम रखने तथा 
4 ओर ताला लगाने? से आथिक जीवन की क्षति को रोकने के लिये वह 

यार था । द क्‍ 


कारपोरेशन प्रणाली की उत्पत्ति 


अतः धीरे-धीरे श्रम, उद्योग तथा कृषि के विरोधी दृष्टिकोणों द्वारा उत्पन्न हुई 
समस्यायों की वजह से स्पष्ट नीति का विकास हुआ | कारपोरेशन की ब्यवस्था की 
वास्तविक शुरूआत १६२६ ओर १६३७ में हुईं। अप्रैल ३, १६२६ के कानून, जुलाई 
१, १६२६ का आज्ञापत्र तथा अ्प्रेल् ११, १६२७ के लेबर चाटेर ने इस व्यवस्था को 
प्रारम्भ किया । 


१६२६ के क़ानून ने श्रमिकों तथा साज्तिकों के संघ को स्वीकार किया और उनके 
पारस्परिक इक्रार को आवश्यक तथा अनिवाय किया। इस्री क्रानून ने हड़ताल तथा 
ताला लगाने? को भी बन्द किया और श्रमिकों के कगढ़ों को तय करने के लिये श्रम 
न्यायालयों की व्यवस्था की | जुलाई १६२६ के आज्ञापत्न ने कारपोरेशनों की नई मिनिस्‍्ट्री 
स्थापित की और इसे मालिकों तथा श्रमिकों के संघों में समन्वय स्थापित करने के लिये 
अधिकार द्या। उपरोक्त संघों का नाम कारपोरेशन हुआ ओर स्वयं मुसोलिनी कार- 
पोरेशनों का मन्त्री हुआ । 

१६२७ के लेबर चाटर ने, जिसे प्रायः $6 (0007800प४07 ०0 & 76 
(007907808 769]97 500090५9 ( नवीन सहकारी इटली खमाज का विधान ) 
कद्दा जाता है, घोषित क्रिया कि द 

. (६) राष्ट्र ऐसा प्राणी हे जिसका उद्दे श्य, जीवन तथा साधन इसके अन्तंगत आने- 
बले व्याक्तयों तथा समुदायों मरे श्रेष्ठ है । फ्रासिस्ट राज्य में राष्ट्र नेतिक, राजनीतिक तथा 
आथिक एकता को प्राप्त करता है।.. 

(३) विभिन्न रूपों में, मानसिक, व्यवसायिक अथवा शारीरिक, भ्रम सामाजिक 
कत्तेब्य है जिसकी रक्षा राज्य द्वारा होनी चाहिए। द क्‍ 


४७० शासनं-यंत्र 

(३) राष्ट्र के दृष्टिकोश से उत्पादन की अक्रिया एकात्मक होती है और इसका 
हह श्य उतादून क(ने वालों की भज्ञाई तथा राष्ट्रीय शक्ति का विकास है। 

(४) उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्रीय वत्पाद्न की भ्राप्ति के लिये सबसे उत्तम तरीका 
यही है कि व्यक्तिगत उद्योगों को सहायता दी जाय | किन्तु विभिन्न उद्योगों के संगठन 
करने वालों को राज्य के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए क्योंकि निजो उत्पादन भी वस्‍्तुतः 
राष्ट्रीय काय है। आवश्यकता पढ़ने पर राज्य उत्पादन में हस्तक्षेप कर सकता है और 
व्यक्तिगत उद्योगों का नियन्त्रण तथा निर्देश अपने हाथ में ले सकता है, उन पर 
अंकुश लगा सकता दे ओर उन्हें सहायता दे सकता है । द 

... (५) अन्त में, चाटर ने श्रम्-न्याया ल्य, नोकरी के साधन तथा श्रमिकों की शिक्षा 
तथा उनके जीवन के बीमे के सम्बन्ध में समान सिद्धान्तों को निर्धारित किया हे । 
 भ्रम-संस्थाओं का रू व्यानुसार पुनंसंगठन 

प्रारम्भ में तो फ्रोसिस्ट राज्य ने नये धंगठन द्वारा मालिकों तथा श्रम्तिकोंके सम्बन्ध 
द्वी को नियन्त्रित किया । सर्वेप्रथम क्राप्विस्ट नियन्त्रण के अन्तगेंत मात्रिकों तथा अपिकों 
की संस्थाओं क। पुनसंगठन हुआ | यह संगठन प्रणाल्ो कत्त व्यानुसार थी यद्यपि संगठन 
के क्षेत्र अब भी भौगोलिक-- कम्यून, झ्रान्त तथा राज्य, द्वी थे। उद्योग, ऋषि, व्यापार, 
बेंक व्यवस्था, आन्तरिक जल अथवा थल्-बहन, और वाह्य हवाई अथवा सामुद्रिक बहन 
से सम्बन्धित पृथक प्रथक मालिकों तथा श्रप्तिक्रों के राष्ट्रीय स्व स्थापित किये 
गये । इस प्रकार उत्पादन के इन ६ विभागों के १२ संघ हुए। १३वाँ संघ कज्ञाझारों तथा 
दूसरे पेशेवरों का हुआ । इन संघों की सबसे छोटी इकाई स्थानीय सिन्डीकेट थी। इस्र 
. सिन्डीकेट को क्ानू३ की अनुमति तब दी जाती थो जब एक प्रकार के उद्योग में काम 
करने वाले १० प्रतिशत श्रमिक इसके सदृत्य हो जाते थे इसी प्रकार मात्रिकों की 
स्थानीय लिन्डीकैट को भो क़ानून से स्वीकृति प्राप्त करने के लिये आवश्यक था कि एक 
अकार को उद्योग के माल़िकों में से १० अतिशत इसके सदस्य हों। प्रत्येझ भौगोलिक 
क्षेत्र में एक प्रकार के उद्योग का केवल एक संगठन श्रम्िहों का हो सकता था और एऋ 
ही सालिकों का। इन संगठनों के क्वानून से स्वोकृत अधिक!र ओर कत्तंव्य होते थे 
और इन्हें उस क्षेत्र के सभी श्रमिकों अथवा मालिकों की ओर से बोलने का अधिकार था | 
मालिकों तथा श्रप्मिकों के इन संगठनों द्वारा सामुदायिक इक्करार होता था जिसमें कार 
.. के घन्‍्हे, मजदूरी, अवकाश, तरक्की, सेवा-चिकित्सा तथा बीमा इत्यादि का उल्लेख रहता 

था। श्रप्मिकों की हड़ताल तथा मालिकों का “ताला लगाना! क्रानून विरुद्ध घोषित कर 
. दिया गया। अगर माल्तिक्रों तथा श्रमिकों में किप्ी प्रकार का मपड़ा खड़ा हुआ तो 
उसका फ्रेसला करने के लिये विशेष प्रकार के श्रम-न्यायालयों की व्यवस्था थी | 
क्‍ क्‍ कारपोरेशन राज्य का आधार 
हर उपरोक्त संगठन इस सिद्धान्त पर आधारित था कि श्रमिक्नों तथा मालिकों दोनों 
.. के हित इटल्ली के राज्य के हित के आधीन है। इस सिद्धान्त को" व्यवद्वार रूप में लाने के. 
... किये भिनिस्‍द्वी आफ कारपोरेशन बनाई गई। इसका पअमुख कत्तव्य स्थानीय पिन्डी केटों 











_परिशिष्ठ द ,... छह 
तथा राष्ट्रीय संघों के कार्यो' का निरीक्षण करना था। उपरोक्त तेरहों संघों के अधि- 
कारियों तथा उनके प्रान्तीय ओर स्थानीय संधों के अधिकारियों और श्रस-न्‍्यायाक्षयों के 
न्यायाधीशों को नियुक्ति शास्नन द्वारा को ज्ञाती थो। डिन्तु आर्थिक जीवन पर यह 
. नियन्त्रण इसलिये नहीं था कि फ़ासिस्ह सरकार उत्पादन के सापनों को राज्य की तरफ़ 
से चलाना चाहती थो बल्कि इसलिये कि उस सप्रय की राजनीतिक समस्या ही बैसी थी 
ओर उसका हल वहाँ की हूकूप्त '७४009] 8ए70089]8फ के तरीके पर करना 
चाहती थी । जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है यहाँ तक कि मिनिसस्‍्ट्री आफ कारपोरेशन 
की स्थापना भी श्रमिकों तथा मालिकों के संघों में समन्वय स्थापित करने के द्वेतु को गई 
थी | व्यवहार में इस अवस्था में फ्रासिस्ट राज्य की नीति “हस्वक्षेप' से कुछ ही आगे 
थी। यद्यपि श्रम-समस्या का हल फ्रासिस्ट ढंग से हुआ परन्तु राष्ट्रीय उत्पादन के अहम 
मसले के सम्बन्ध में अभी तक कोई सुब्यवस्थित योजना न थी। कारपोरेशन की विकसित 
विचारधारा अभी तक ग्रयोग में नहीं त्/ई गई थी। किन्तु १६३०-४३ के विश्वव्यापक 
आर्थिक संकट के परिणाम स्वरूप इटली के बेंक, उद्योग तथा व्यवसाय को राज्य की 
सहायता की आवश्यकता पड़ी । इन सब ने राज्य से आर्थिक सहायता और संरक्षण तथा 
मज़दूरों के वेतन में कमी की माँग की । अब मुसोल्िनी ने यह निश्चय किया कि आर्थिक 
जीवन में भी राज्य को अधिक झुव्यवस्थित ढंग से हृस्तक्षे प करना चाहिए । इस परिस्थिति 
से कारपोरेशन राज्य का और विक्रास हुआ | १६३० ई० में काउंसिल आफ्र_ कारपोरेशन 
की जिसकी रूपरेखा अस्पष्ट तोर पर १६२६ ही में तैय्यार हो गई थी, स्थापना हुईं ओर 
४ फ़रवरी १६३४ ह० को पास किये गये एक क़ानून के अनुसार पूर्युरूप से कारपों- 
रेशनराज्य क्ायम हुआ । इस राज्य का उदश्य अभिक्रों तथा मालिकों के सम्बन्ध का 
नियन्त्रण करने के अज्ञावः सभी प्रकार के उत्पादनों पर राब्य का अंकुश तथा अनुशा- 
सन स्थापित करना भी था। यह श्रयास उत्पादन के साधनों को व्यक्तिगत अधिकारों 
तथा प्रबन्ध के साथ-साथ राष्ट्रीय प्रबन्ध के अन्तर्गत ल्ञाने की ओर था। इन कारपोरेशन 
सम्बन्धी सुधारों का उददं श्य ऐसी संस्थाओं को जन्म देना था -जो उत्पादन के झार्यों को 
साभूहिक प्रयास तथा उत्तदायित्व के अनुकूल चला सके । ५ 

इसी वर्ष ( १६३४ ) राष्ट्रीय संघों को संख्या तेरह से कम करके नो कर दी गई | 
इस समय से १६४४ में सुसोलिनी के पतन तऊ निम्नलिखित नौ संघ कार्य करते रहे:-- 
९ खेतिहर मालिकों का संघ । ' 

२ खेतिहर श्रमिकों का संघ । द 

३ औद्योगिक (मिल्ल) मालिकों का संघभ. » 

४७ ओद्योगिक (मिल) मजदूरों का संघ । 
. & व्यवसायिक माल्तिकों का संघ। 
६ व्यवसायिक श्रमिकों का संघ | द हा 

७ बेंक्‌ तथाईबीमा क्पनेी के किस्म की संस्थाओं के मालिकों का संघ । 

८ बेक तथा बीमा कम्पनी के किस्म की संस्थाओं के श्रमिकों का संघ | 

६ कल्ाकार्रों तथा अन्य पेशेबर लोगों का संघ । 


है शासन-यन्त्र 


उपरोक्त सभी संघों तथा उनकी स्थानीय शाखाओं को कानून की स्त्रीकृति प्राप्त 
थी। वे मालिकों तथा श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते थे ओर इनको तरफ से जाम 
दायिक सममौते होते थे जो सभी मालिकों तथा श्रमिकों पर समान लागू होते थे, चाहे 
वे संघ के सदस्य हों या नहीं। हड़ताल तथा ताला लगाना गेरक्तानूनों दो गये और 
श्रमिकों तथा मालिकों के कंगढ़ों का फैला या तो मिनिस्द्रो आफ कारपोरेशन द्वारा 
.. होने लगा या विशेष श्रम-न्यायालयों द्वारा । 

संघों के कच व्य 

सभी स'धों के ऋत्तंव्य समान थे जो निम्नलिखित हैं) -- 

(१) फ्रासिस्ट दक्ष के सहयोग से अपनी ग्रान्तीय तथा स्थानीय शाखाप्ों पर राज- 
नीतिक निरीक्षण रखना | 

(२) साव न्ननिक हित के कार्यों तथा सेवाओं का संगठत करना ओर उन्हें 
चलाना । 


(३) इन संस्थाओं के आर्थिक प्रबन्ध का निरीक्षण करना | 


(४) आधिक सहायता, व्यवसायिक, नेतिक तथा राष्ट्रीय शिक्षा के लिये संस्था श्रों 


को चलाना । 


(४) अपने स'घ से सम्बन्ध रखने वाले व्यापक द्वितों तथा आर्थिक सम्बन्धों का 
. नियन्त्रण करना और सामूहिक सममोते करना । 


संधों का विधान 


न सखंघों के लिये समान विधान भी निश्चित था। इनके भश्रमुख अंग निम्न 
लिखित थे : 


१. सभापति या मन्‍्त्री, 
२, कोंसिल तथा . 

३, डाइरेक्टरों का बोड। 

कोंसिल संघ! की प्रान्तीय तथा स्थानीय शाखाओं के समापति या मन्त्रियों को 
मिला कर बनती थी । राष्ट्रीय संघ के सभापति या मनन्‍्त्री तथा डाइरेक्टरों का निर्वाचन 
कोंसिल द्वारा होता था | ये निर्वाचन साधारण तौर से ३ वष के लिये होते थे, परन्तु 
पुनेनिवाचन भी सम्भव था । कोंखिल की बैगक कम्र से कम वष में एक बार द्वोतो 
थी ओर बोर्ड की वर्ष मेंनकम से कम छ बार | अधिकारियों की नियुक्ति मिनिस्टर आफ 
_ कारपोरेशन की स्वीकृति से हो सकती थी और वह उन्हें हटा भी सकता था। जिस 
समय इन संस्थाओं का फ़ासिष्टीकरण हो रहा था इस शक्ति का प्रयोग बहुधा किया 
गया । बाद में अधिकारियों का कार्यक्रात् काफ्रो सरक्षित रहने लगा। यद्यपि शासन 
की ओर से किल्ती समय हस्तक्षेप सम्भव था परन्तु यह॑ उल्लेखनीय है कि ये संस्थाये 
. बहुत अंश तक स्वतन्त्र तथा स्वशासित थीं। फ्रालिस्टवाद के श्रादुभौव के पश्चात्‌ इटली 
. में “/निवोचन! का चिन्ह इन्हीं संस्थाओं में शेष रह गया और इन्हीं के अधिकारी अपने 
पट पर तीचे से आते थे । कारपोरेशन के लिये प्रतितिक्षियों का तिवबीचत्त इन्हीं 
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| 3 स्वीकृति प्रदान करना । है 


 परिशिष्ट । 2७३ 
संस्थाओं द्वारा होता था ओर यही प्रतिनिधित्व इस नये राज्य की नागरिकता 
का आधार हुआ । मा अजातन्त्रवाद का यह अवशेष महत्वपूर्ण समका जा सकता 
है। यद्यपि निर्वाचनों का प्बन्ध तथा संचालन पजातान्त्रिक ढंग से नहीं होता था। 

ः २२ कारपोरेशनों की स्थापना कु 
3 अग्रेल ३, १६२६ के क्रानून की धाराओं में यह आशा की गईं थी कि देश में 
ऐसी कारपोरेशनों का जन्म होगा जो मालिकों तथा मजहूरों की प्रथक संस्थाओं 
को एक कर सकेगी | परन्तु क़ानून की धारा में इस प्रकार की संस्था को स्थापित करने 
का कोई निर्देश न था। ऐसा १६३४ ई० में किया गा । किन्तु इस प्रकार की 
कारपोरेशनों की स्थापना के पू्े १६३० में स्थापित राष्ट्रीय कोंसिल आफ कारपोरेशन 
को उत्पादन में एकता लाने का कार्य सौंपा गया | फरवरी ४,१६३७ के कानून 


द्वारा कापोरेशनों की स्थापना हुई जो विभिन्न २२ उद्योगों तथा व्यवसायों के. 


आधार पर थी। प्रत्येक कारपोरेशन के ऊपर एक कौंसिल होती थी जिसमें औद्योगिक 
संघों के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ, सम्बन्धित संस्थाओं के अ्तिनिधि तथा फासिस्ट पार्टी 
के सदस्य रहते थे। प्रत्येक कारपोरेशन को इन्हीं कोंसिल द्वारा निर्देश मिलता था। 
सबसे बड़ी कौंसिल की सदस्य संख्या ६८ थी। इन कौंसिलों में मालिकों तथा मजदूरों 
का समान अतिनिधित्व रहता था । शेष सदस्य जो मतभेद के अवसर पर संतुलन का 


. कार्य करते थे पेशेवर, विशेषज्ञों तथा राजनीतिज्ञों में से होते थे। प्रत्येक कोसिल में 


फासिस्ट पर्टी के तीन सदस्य रहते थे। प्रत्येक कॉसिल का अध्यक्ष मिनिस्टर आफ 


कारपोरेशन था । व्यवहार में डक्त मन्त्री के स्थान पर काययवाहक अध्यक्ष प्र्येक 


काये करता था और औद्योगिक तथा व्यवसायिक संस्थाओं और शासन के बीच _ 
सम्बन्ध कायम रखता था । इस प्रकार मुसोलिनी को यह अवसर प्राप्त था कि वह 
किसी आकरिमिक संकट काल में इन संस्थाओं को अपना निरदेश दे सके। केन्द्रीय 
संघ के सदस्य होते हुए भी विभिन्न समुदाय सीमित रूप से स्वतन्त्र थे (कहने के - 
लिये) । इन संघों का मुख्य काये मजदूरों की समस्यायों तथा राष्ट्र के अन्य आर्थिक 
मामलों को सुलमकाना था । कारपोरेशन सालिकों तथा मजदूरों के संघों में तादात्म्य 
स्थापित करते थे और राज्य की ओर से उत्पादन की प्रणाली को निय्नन्त्रित रखते थे।. 


मिनिस्ट्री ऑफ़ कार पोरेशन हक 
कारपोरेशनों की इस व्यवस्था की सर्वेपरि भिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेशन थी जिसका 


अध्यक्ष स्वयं मुसोजिनी था। इसका कार्य समस्त राष्ट्र के आर्थिक जीवन पर नियन्त्रण 
रखना था। स्नेडर ने इस मिनिस्ट्री के कार्यो का संज्षिप्तीकरण इस प्रकार किया है:-- 


.._ (३) सिन्डीकेटों के विधानों तथा अधिकारियों का निरीक्षण करना तथा उन्‍हें... 
.../२) अनिवार्य कर -जिससे इन संस्थाओं का कार्य चलता था, निश्चित करः 












० शासन-बंत्र 


(३) श्रम सम्बन्धी कानूनों के प्रस्तावों तथा सामूहिक समभोतों का निरीक्षण तथा 
अनुमोदन करना । क्‍ 
. (9) सामूहिक श्रम सम्बन्धी झंगड़ों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करना। 
(५) प्रत्येक कारपोरेशत की कौंसिल, केन्द्रीय कारपोरेटिव समिति तथा राष्ट्रीय . 
कौंसिल ऑफ़ कारपोरेशन की अध्यक्षता करना और इनके कुछ सदश्यों को नियक्त करना। 
(६) बेकारी, सामाजिक बीमा, सहकारी समितियों की देखभाल करना । 
(७) उप्रोग तथा व्यवसाय की सिनिस्ट्री के परम्परागत कार्यो' का सम्पादन करना 
. जैसे फ्रेक्टरियों, खानों, पेटेन्ट तथा स्वत्वाधिकार, व्यवसायिक सन्धियों, चं गी, मापतोल 
इद्ादि का निरीक्षण करना । 
...._ (८) शासन की नीति तथा आशिक परिस्थिति के अनुसार डग्योग व्यापार को 
निर्देश देता तथा आवश्यकतानुसार उसे दबाना | क्‍ 
कारपोरेशनों का आर्थिक उद श्य.. 
कारपोरेशनों का संगठन इस उद्दे श्य से किया गया था कि उत्पादन की सभी 
किस्मों तथा अवस्थाओं पर शासन का नियन्त्रण स्थापित हो जाय । इस ग्रकार नाज, 
फल, तरकारी, फूत्त, शराब, तेल, चीनी, पशु; लकड़ी, सूत, मशीन, रसायनिक, कागज, 
इमारतें, पानी, गंस, बिजली, लोहा, शीशा तथा बेंकों तथा बीमा कम्पनियों के सभी 


... कार्यों और कला तथा व्यवसाय सभी पर इनका नियन्त्रण स्थापित हो गया। कॉंसिलों 


के द्वारा ये उत्पादन के नियन्त्रण के लिये नियम बनाते थे और वस्तुओं का मूल्य और 
. औद्योगिकों के लाभ को निश्चित करते थे | इसके अलावा ये परामशे भी देते थे। 


करपोरेशन राजनीतिक साधनों के रूप 


. कारपोरेशन वास्तव तथा स्पष्ट रूप में राजनीतिक साधन थे जो राजनीतिज्ञों की 
अध्यक्षता में कार्य करतें थे | अत्येक स्थान पर फ़ासिस्ट दल का हाथ रहता था और पूरी 
प्रणाली इसके नेता मुसोलिनी द्वारा चलाई जाती थी। प्रत्येक कारपोरेशन की कौंसिल _ 
के सदस्यों की संख्या मुसोलिनी द्वारा निश्चित की जात, थी और वही इनकी नियक्ति 
भी करता था । सिद्धांत: वही इन कोंघिलाँ का अध्यक्ष भी होता था। मुसोलिनी ह्दी 
कौँसिल की बेठकों का अजेण्डा भो बनाता था और उसे यह निर्णय करने का अधिकार 
भी था कि किन सामलों पर कोंसिल की बेठकों में विचार किया जायगा। कोौंसिलों के 


निर्णय मुसोलिनी की स्वीकृति के पश्चात्‌ ही कार्यान्वित हो सकते थे। ; 
है कक कम कारपोरेशन कों सिल.......... 






:.. सरकारी तौर पर कारपोरेशनों की घोषणा करने के समय यह निश्चय किया 
कि एक बृहत कारपोरेशन कॉंसिल की स्थापना की जुय जिसमें कुल ८२३ सदस्य हों। 
स वृहत्‌ ४८२चट के सदस्य विभिन्न २२ कारपोरेशनों की कौंसिलों में से आते-थे ओर 

परी कारपोरेशन प्रणाली की सबसे ऊपर की संस्था थी। यह व्यवस्थापिको तथा 








परिशिब्ट क्‍ $ 2 आह. कह 


8. परामशदात्री दोनों का कार्य करती थी। १६३४ में एक विशेषाज्ञा द्वारा केन्द्रीय कार- 

. .. पोरेशन समिति को कारपोरेशन सम्बन्धी सभी मामलों पर अधिकार दे दिया गया 
किन्तु इस समिति के कार्यो' के अन्तिस स्वीकृति देने का विशेषाधिकार बृहत कारपोरेशन 
कॉंसिल ही के पास रहा। इससे स्पष्ट हो गया कि पर्ण कारपोरेशन कोंसिल की बेठक की... 
भविष्य में अधिक आवश्यकता नहीं रह गई । मिनिस्ट्री आफ कारपोरेशन तथा २२ _ 
कारपो रेशनों की व्यक्तिगत कोंसिलें समी कारपोरेशन सम्बन्धी कार्य करती थीं और इस 

. अकार इटली के राज्य की रूपरेखा पर्णतया फ़ासिस्ट ही रही। कारपोरेशन कोंसिल की 

”..... बठक कभी-कभी आवश्यकता पड़ने पर ही होती थ 
प्रतिनिधि सभा की समाप्ति क्‍ क्‍ 

लोगों का यही भय कि अन्त में कारपोरेशन कोंसिल प्रतिनिधि सभा का स्थान 
ग्रहण कर लेगी परणतया सत्य निकला । दिसम्बर १६३४८ में प्रतिनिधि सभा समाप्त 

. कर दी गई और इसका स्थांन फासिस्ट कारपोरेशन सभा ने ले लिया ।इस सभा . 

. की प्रथम बेठक माचे २३, १६३६ को हुई और इसमें कुल ६४५० सदस्य थे जिसमें १४० 
फासिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कोंसिल के सदस्य थे और ४०८ राष्ट्रीय कॉसिल आफ कार- 
पोरेशन के निर्वाचित सदस्य थे। इस ग्रकार कारपोरेशन राज्य की स्थापना पर रूप से - 

ै. होगई। 

शा क्‍ . केन्द्रीय कारपोरेशन समिति _ क्‍ द 

...  कारपोरेशन ग्रणाल्षी का केन्द्र मिनिप्ट्री आफ कारपोरेशन की केन्द्रीय कार- 
... पोरेशन समिति थी। प्रारम्भ में तो इसके काये सीमित तथा निश्चित थे किन्तु आर्थिक 
, संकट के कारण उत्पन्न परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये यह निश्चय किया गया 
कि कारपोरेशन कॉंसिल की बृहत सभा के कार्यों का सम्पादन करने का अधिकार इस 
समिति को दे दिया जाय । इस प्रकार अब यह कोंसिल के स्थान पर नियम बना सकती 
_ थी। यह अधिकार ठीक डसी प्रकार का था जिस तरह मिल्तिस्ट्री का विशेषाज्ञा देने का _ 
अधिकार । इस समिति में मिनिस्ट्री के अधिकांश सदस्य तथा"सिन्डीकेट और फासिस्ट 
पार्टी के अध्यक्ष रहते थे। स्वभावतः शासन की सामूहिक शक्ति तथा ज्च्चाधिकारियों 
का प्रतिनिधित्व करने के कारण ये सर्वोच्च अधिकार का प्रयोग करते थे और प्रत्येक. 
मामले में इन्हें अन्तिम निणेय देने का अधिकार था । 
इस प्रकार फासिस्टवाद ने एक नये प्रकार की कानूनी संस्थाओं को जन्म दिया 5 
- जो पूर्णतया राज्य की भांति काये कर सकती थीं । कारपोरेशन प्रणाली की स्थापना ने ..._ 
... ],678965 #8779 का अन्त किया जो फासिस्ट विचारधारा के अनुसार जीण ग्रजातन्त्र.... 

... तथा ड्वासयुक्त पंजीवाद का सहगामी था । किन्तु फासिस्ट नेताओं ने हमेशा इस बात. 
को इनकार किया कि इस अणाली द्वारा व्यक्तिगत प्रयास का स्थान राज्य-समाजवाद 

.. (5(906 500 8)807) ने ले लिया | मुसोलिनी के अनुसार 'राज्य के अन्तगेतः रहकर 
इन कारपोरेशनों को इटली निवोसियों की सम्रद्धि, राजनीतिक शक्ति तथा भलाई के लिये. 


हे पक हे 











